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पिछले २९ वर्षों से प्रो० जथार तथा प्रो० बेरी द्वारा लिखित 'इण्डियन इक _ 
“ना मिक्स! को एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में सबने स्वीकार किया है। विषय का 
सर्वांगीण विवेचन तथा निष्पक्ष आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसकी विशेषता है। श्रमी 
तक यह पुस्तक केवल अंग्रज़ी में ही उपलब्ध थी, इसलिए विषय का हिन्दी में अध्य- 
यन करने वाले विद्यार्थी इससे ज्ञाभ न उठा पाते थे। विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी 
माध्यम अपनाये जाने पर इसके हिन्दी संस्करण की आवश्यकता ओर बढ़ गई | मूल 
पुस्तक कय यह हिन्दी संस्करण विषय पर एक गम्भीर पुस्तक प्रस्तुत करने के अति- 
रिक्त विद्यार्थियों के लिए भी हितकर सिद्ध होगा, क्‍योंकि उन्हें इस संस्करण में अद्य- 
तन सूचनाओं ओर आँकड़ों के अतिरिक्त भारतीय अ्रथंशास्त्र-सम्बन्धी लगभग सभी 
विषयों पर पर्याप्त ऐेतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ उनका सविस्तार आलोचनात्मक विव- 
रण भी उपलब्ध हो जायगा जिसका अन्यत्र मिलना कठिन ही है| 

प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक विषय-सम्बन्धी अद्यतन विकास की रूपरेखा 
और आँकड़े दे दिये गए हैं। अतएव यह मूल पुस्तक का केवल हिन्दी संस्करण-सात्र 
ही नहीं, वरन्‌ उसका संशोधित संस्करण भी है। संशोधन-कार्य में मुके जिन साधनों 
से सहायता मिली है, उनमें से निम्न मुख्य हैं: भारतीय संविधान, सन्‌ १६९१ की 
जनगणना रिपोर्ट, स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रक्ट १६९१-९२, लेबर ईयरबचुक १६२२-९३, 
इण्डियन ईयर बुक (टाइम्स ऑफ इण्डिया), इण्डिया ऐट ए ग्लान्स, इण्डिया 
१६४४, रिव्यू ऑफ द कोश्रॉपरेटिव मूचमेन्ट हण्डिया, बेकिंग एएड मॉनीटरी स्टेटि- 
स्टिक्स ऑफ इण्डिया, रिज़र्व बेंक बुलेटिन, एग्रिकल्चरल सिशुएशन इन इशस्टिया, 
प्रोग्रेस रिपोट ऑफ द्‌ फाइव ईयर प्लान आदि । इनका तथा अन्य प्रयुक्त साधनों का 
उल्लेख यथास्थान भी कर दिया गया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है अद्यतन आँकडढ़ों 
का समावेश पाठ में ही किया गया है और महत्त्वपूर्ण विकास, जिसका पुस्तक में पहले 
समावेश नहीं था, पाद-टिप्पणियों में दे दिया गया है । अतएव पाठक किसी भी विषय 
को आधुनिक विकास ओर तत्सम्बन्धी सांख्यिकीय स्थिति बड़ी सरलता से जान सकते . 
हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक स्थलों पर हिन्दी पर्याय के सामने 
कोष्ठक में अंग्रंजी शब्दु भी हिन्दी में लिख दिये गए हैं । 

पुस्तक को हिन्दी में प्रस्तुत करने सें मुझे अनेक व्यक्तियों से सहायता सिल्नी 
है। सर्वश्री छेलबिहारीलाल एस० एु०, पारसनाथसिह एस० ए०, गिरीशदक्त 


पाणडे, एम० ए०, विष्णुसरन अग्रवाल एस० ए० ओर लाल सूर्योदय प्रतापसिह 
एम ० ए० आदि सभी धन्यवाद के पान्न हैं। अरथशास्त्र के विद्यार्थी होने के अतिरिक्त 
इनसे से कुछ अन्‍्यत्र कालिजों में इस विषय के अध्यापक भी हैं। उन्होंने मुझे अनेक 
विषयों पर परामश भी दिये हैं। श्री छेलबिहारीलाल ने भाषा के रूप के सम्बन्ध में 
मुझे उपयोगी सुरूाव दिये हैं, इसके लिए में उनका विशेष रूप से आभारी हूँ । 

मुझे आशा है कि पुस्तक का यह हिन्दी संस्करण विद्यार्थियों एवं भारत की 
आशिक गतिविधि के जिज्ञासुओं के त्षिए डपयोगी सिद्ध होगा | 


अथशास्त्र विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय --धर्मेन्द्रसिह कुशवाहा 
२१ जुलाइ, १६५४५ है, 


सूची 
१. क्षेत्र तथा परिभाषा १ 


परिभाषा--दूसरा सम्भावित भ्र्थ--तीसरी व्यास्या-भारतीय भ्र्थशास्त्र : 
अध्ययन का एक अलग विषय--भारतीय श्रथज्ञासत्र भारत के उदाहरणो सहित भ्र्थ- 
शास्त्र के नियमो का आख्यान-मात्र नहीं है--रानाडे का बहुमूल्य कार्य--पाइ्चात्य 
आशिक सिद्धान्त तथा भारतीय अर्थंज्ञास्त्र । 


२. भारत का भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन 9 


प्रूुकृतिक साधन और उनका महत्त्त--भारत . क्षेत्रफल तथा जनसल्या-- 
भौगोलिक अवस्थिति-- बन्दरगाहो की न्यूतता--सचार-साधत--भौगोलिक अ्रवस्थिति 
से जनित कठिनाइयों को दूर करेते के प्रयत्त--भारत के तीन स्पष्ट विभाग--दक्षिणी 
प्रायद्वीप-- सिन्धु-गंगा का मैदप्न--हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियाँ--हिमालय 
श्रेणी --भौगोलिक तथा जलवाशं-सम्बन्धी विभिन्‍नताएँ--भारत में ऋतुएँ--वर्षा-- 
वर्षा का महत्त्व--जलवायुं--अ्र्श्यक उन्नति के सन्दभे में उष्ण जलवाबु --वन “वनों 
की उपादेयता --वन-सरक्षण--भारत में वनो के क्षेत्र--वन प्रशासन का उह्दँ श्य-- 
भारतीय वनो से कच्चे माल कौ प्राप्ति--वनो के प्रमुख और गौंण उत्पादन--भारतीय 
वनो की समता--मूगर्भ-रचता --खमिज उत्पादन--कोयला--लोहां--मेंगनील़-- 
सोना--पैट्रोलियम--अश्रक--ओऔरा--अन्य खनिज पदार्थ--नमक--इमारती पत्थर -- 
सीमेण्ट बनाने"का सामान--बूवा--वनस्पति-साधन--पशु-सम्बन्धी सांधघन--शक्ति 
के साधन--जल-शक्ति--समुद्ध देश के सि्घेत निवासी । 


२“(जनसंख्या 
कुल जनसंख्या-- घनत्व निर्धारित करते वाले तत्त्व--घनत् तथा सम 

धर्म तथ्य जाति के आधार पर जवसख्या का वितरण--व्यवसाय के आधार 
संख्या का वितरण--नगरों तथा गाँवों में जतसल्या--जनसंख्या : पुरुष और 
--आयु के अनुसार वितरण--भारत में जन्म और मृत्यु-दर--जनसंख्या की 
भारत में जनाधिक्य की समस्या--प्रतिबन्धक निरोंध--भारत में विव 










हत्या--गरीबी और बीमारी--जनाधिक्य और राष्ट्रीय प्राय--निरचयात्मक तथा 
निवारक उपाय--जनसख्या रोकने के लिए विचारपूर्वक किये गए उपायो के अतिरिक्त 
ग्न्य उपाय --इन उपायो की सीमाएँ--जनाधिक्य के विरुद्ध श्रम के ग्रभाव का तके-- 
कृषि-विकास--अन्तर्प्रात्तीय प्रवास--परावास--जनसख्या श्रौर उत्पादन--धन की 
वृद्धि एक श्रप्रत्यक्ष और शक्तिशाली उपचार--चेष्टापूर्वक नियन्त्रण करने का महत्त्व-- 
परिवारों का परिसीमन पक्ष और विपक्ष--जनसख्या को प्षतीमित करने के उपाय-- 
प्रवास आबादी का देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना--सुजनन विद्या--सावं- 
जनिक स्वास्थ्य और सफाई--शिक्षा--जातिगत सम्मान । 


४. सामाजिक और धामिक सस्थाएँ ९१ 


आर्थिक कार्यों पर धामिक और सामाजिक सस्थाओं का प्रभाव--वरणं-व्यवस्था 
--वर्णों के तीन मुख्य भेद--वर्णा-व्यवस्था का उज्भूव--बरं-व्यवस्था की कठोरता+- 
वर्णा-व्यवस्था के लाभ और उसकी उपलब्धियाँ--जाति-व्यवस्था वर्तमान रूप में समर्थे- 
नीय नही--सजातीय विवाह तथा जातियो का अ्रपकर्ष--जाति-व्यवस्था वैयक्तिक 
सम्मान और व्यवसाय के सामञ्जस्य में बाधक है--पूजी और श्रम मे गतिमत्ता का 
अभाव--बडे पैमाने के साहसोश्वम में जाति-प्रथा बाधक--जातियाँ श्रौर श्रम की 
गरिमा--जाति-प्रथा समानता के सिद्धान्त की विरोधी हैं--पाश्चात्य सम्यता का जाति- 
प्रथा पर प्रभाव--जाति-व्यवस्था की शक्ति--जाति-व्यवस्था की ब्रुराइयो का 
उपचार--सयुक्त परिवार-व्यवस्था--सयुक्त परिवार का उद्भव--सयुक्त परिवार- 
व्यवस्था के लाभ--इसकी बुराइयाँ--आधुनिक विप्नटतकारी प्रभाव--उत्तराधिकार 
और दायाधिकार के नियम--मिताक्षर और दायभाग प्रणाली--दोनो प्रणालियो के 
अन्तर्गत दायाधिकार--दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के नियमो का आथ्िक प्रभाव-- 
क्या भारतीयों की ग्राध्यात्मिकता उनकी आ्थिक अवनति का कारण है ?--ऐतिहासिक 
प्रमाण--आथिक क्रिया-कलाप पर धामिक भावना के प्रभाव की ; अतिशयोक्ति-- 
भाग्यवादिता भ्रतीत की अज्यान्त राजनीतिक परिस्थितियों की देन है--परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुकूल धर्म के पुनराख्यान का क्रम--भारतीय निराशावादिता के (धर्म 
के अतिरिक्त) झन्य कारण । 


११४ 
& | इगेलेंड की गौद्योगिक क़ान्ति--इंगलेडे की झौद्योगिक क़ान्ति की चार मुख्य 
बातें---ओझद्योगिक क्रान्ति के परिरणांम र्णयम--मॉरीसन का वर्गीकरण : नवीन और प्राचीन 
ढंग के देक्ष---प्राचीन ढंग के देशों की विशेषताएं--वबीन ढंग के देशो की विश्येषताए 
प्राचीन आशिक संगठन : बाँव--अ्रामों का उद्भव कैसे हुआ और आज भी वे क्यो 
विद्यमान हँ-- ठेठ भारतीय भाँव--प्राम-व्यवस्था : कृषक--गाँव के अधिकारी (अफ- 
चर)--गाँव के शिल्पी --गाँवों का अलग-थलगपन.«ओऔर प्रात्म-निर्भरता-द्रव्य की 

















अनुपस्थिति आदि---रीशवाज और परिष्ठा (८४८८७)--रिवाज और लगान--- 
रिवाज और मज़दूरी--ज और मूल्य--प्राचीन प्रर्थ-व्यवस्था में नगर--अ्रतीत 
काल मे भारतीय उद्योईभारतीय उद्योगों की अ्रवनति के कारण तथा उत्तरोत्तर 
ग्राम-निर्भरता---भारत हक में औद्योगिक क्रान्ति : दोनों का श्रन्तर---संक्रमरा- 
कालीन कह ग्राम की विशेषताएँं---ग्रामीरण व्यवसायों में संक्रान्ति--- 
परिष्ठा और रीति-रिवाज्‌ प्रतियोगिता और संविदा में संक्रान्ति---उद्योगों में संक्रान्ति 
-- औद्योगिक उन्नति 5 कसौटियाँ--नगरों के विकास को प्रभावित करने वाली 
आधुनिक शक्तियाँ--नगरोंहास के कारण--स्थानीय अथ--व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में आकस्मिकक्तान्ति--क्या औद्योगीकरण भारत के लिए वांछनीय है। 


। निर्यात है १५० 







६. कृषि-उत्पादन अर 


>स्तीय श्र या में कृषि का स्थान--कृषि-विकास की श्रावश्यकता-- 
भारत में विभिन्‍न फसलों केक्ीत्रफल-सम्बन्धी --प्रमुख फसलों की अनुमानित 


उपज तथा क्षेत्रफल--विस्तकपैर घनी खेती 3 कक की सापेक्षिक 
भहत्ता--भा रत की प्रमुख फर्यी का सर्वेक्षण--क्रषि-उत्पत्ति का निर्यात--खाद्य पदार्थों 
के निर्यात पर प्रतिबन्ध--कई माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध--कम उत्पत्ति तथा उसके 
हक 68५ भारत की भूमिका निरन्तर क्षय होती जा रहा है। 


७. कृषि-भमि और उसी समस्याएँ २०४५ 

उपविभाजन ओर अखणडन : जोत का विचार--क्रंषि और 
स्वामित्व की इकाई---उपविभान॑ और 2 के दोष---उपविभाजन और अप- 
जण्डन का पक्ष--भारत में यह दोष किस-किस हद तक बढ़ा हुआ है--उपविश्ञाजन 
ओर अपखण्डन के कारण--आगकि जोत क्या है --उपचार--सन्‌ १६२७ का बस्बई ु 
का स्वल्प जोत-बिल [ स्मॉल शेल्डिग्स बिल )--स्थाई -सुघार ः स्थायी सुधारों का 
अभाव ओर इसके परिणाम ईई: ग्रावश्यकता श्ौर महत्त्व--सिंचाई के साधर्नों 
का वर्गीकरण--विस्तार, विकासुऔर राजस्व--सरकार की सिंचाई-तीति---सिंचाई 
बनाम रेले--भूमि पर पानी और मुमक का जमाव--पंजाब के नहर-उपतिवेदय । 

















८. कृषि : श्रम उपस्कर ि 


क प्रकृतिं--प्राम्य शिक्षा की व्यापक योज 
किसानों की शारीरिक अक्षमता 


के कारण और उपचार--भोर कमेंटी स्पीर्ट--- 


गाँव की अ्र्थ-व्यवस्था में उसका स्थ्च---भूमि-स्वामित्व के सहवर्ती कर्तव्य तथा उत्तर- 
दायित्व--प्रविधि और उपस्कर : | विधि कक 5 
ओऔजार--पशुधन--चारे की समा 


सुरक्षित पृ जी-- संगठन : ग्रामीण उद्योगों की महत्ता--डेरी फामिंग आदि--खहर की 

आशिक महत्ता--कुछ अन्य ग्राम-उद्योग--कृषि उत्पाद का सदोष विपणन--सहकारी 
विक्रय-- विपणन-व्यवस्था में कुछ सुधार--नई विपरणन-व्यवस्था---विपणन संगठन द्वारा 
किये गए कार्य--भाण्डागारों तथा मापों और बाटों के मानकीकरण की आवश्यकता । 





ग्रामीण ऋणिता : एक गम्भीर समस्या--ऋणिता का विस्तार : प्रारम्भिक 
जाँच-पड़ताल--प्रान्तीय बेकिंग जॉच-समितियों के ग्रामीण ऋणिता-सम्बन्धी अनु- 
मान--ऋणिता के कारण--ग्रामीण ऋणषिता के बारे में सरकारी नीति--आवश्यक 
ऋणों से बचाव के लिए उठाये गए कदम-.-दीवानी कानूव (लॉ) में सुधार के कदम-- 
साहकारों का नियन्त्रण करने और अनूज्ञा देने के बारे में विधान---ऋरा-सम्बन्धी सम- 
फॉता और अपाकरण--आधुनिक ऋण-समभौता कानून--ऋरा को अनिवाय रूप से 
कम करना--भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध--द्रव्य और साख की पूति--कृषि वित्त 
उपसमिति की रिपोर्ट, १६४४ । 


£ ०, भारत में सहकारी भान्दोलन# ३२४ 


सहकारिता का अर्थे--जमंनी में सहकारिता--मस्हकारिता तथा भारत में इसके 
उपयोग--सहकारी उधार समिति अधिनियम, १६०४--सन्‌ १६०४ से १६९१२ तक 
की प्रगति का दिग्दशन--सहकारी समिति अधिनियम, १६१२--१६१२ के अधिनियम 
के बाद आन्दोलन की प्रमति---सन्‌ १६३९-४५ के विश्वयुद्ध के समय सहकारिता आन्दो- 
लन--सहकारी समितियों का वर्मीकरण--प्राथमिक कृषि उधार समितियाँ--कषीतर 
उधार-समितियाँ--मेर-उघार सहकारी आन्दोकज्नन : कुछ सामान्य प्रइन--एकथ्येयी 
बनाम बहुध्येयी समिति---ऋरणा-इतर क्ृषि-आरन्दोलन---ऋण-इतर गैर-कृषि समितियाँ--- 
ग्रह-निर्मास समितियाँ--केन्द्रीय समितियाँ; सहकारी वित्त--केन्द्रीय सहकारी बैंक-- 
राज्यीय सहकारी बेंक--क्या अखिल भारतीय सहकारी बेक आवश्यक है ?--रिजर्व 
बंक श्रॉफ़ इण्डिया और सहकारी कृषि-वित्त का सम्बन्ध--सहकारी बेकों के सम्बन्ध में 
रिजर्व बेक का कार्य--सहकारिता आन्दोलन और सरकार का सम्बन्ध--सहकारी 
संस्थान श्रादि--भारत में सहकारी आ्रान्दोलन का अलोचनात्मक मूल्यांकन--सह- 
कारिता आन्दोलन का नवीकरण-भूमिबन्धक बक--भूमिबन्धक बेंकों की आझाव- 
स्यकता--भ्रूमिबन्धक बेकों के तीव प्रकार--भारतंकष भूमिबन्धक बेंकों का इतिहास-- 
भूमिबन्धक बेकों को राज्य की सहायता--बम्बई १ मद्रास की योजनाएँ--भूमिबन्धक 
बंकों के कार्यं--भूमिबन्धक बेकों की परिसीमाएँ-३#थापारिक भूमिबन्धक बैक । 


हक हज 3... ७... हु ध 5 
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कृषि विभागों का विकास--कृषि विभाग्लाकँ कार्य--सुधरे औज़ारों और नवीन 













पद्धतियों का प्रदर्शन--राज्य-सहायता की दूसरी मर्दे--क्ृषि-शिक्षा--ग्रामोद्धा र->गुड़- 
गाँव का प्रयोग--राजकीय कृषि झ्रयोग--रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही : शिमला 
सम्मेलन--भारतीय कृषि गअनुसन्धान परिषद्‌ू--रसेल-राइट जाँच--..अधिक खाद्य- 
उत्पादन और आयोजित विकास । 


१२. भू-धृति ( पद्ठ दारी ) तथा भ-राजस्व ४०२ए 
भारत मे भू-राजस्व का ऐतिहासिक सर्वेक्षण--भू-धृति के तीन प्रकार--भगाँवों 
के संगठन के दो प्रमुख रूप--जमीदारी अथवा संयुक्त गाँव का संगठन और प्रकार-- 
एक से अधिक गाँवों की मल्कीयते सम्मिलित करने वाली जमींदारियाँ--उप-स्वामिन्क 
एवं आसामियों के भ्रधिकार--मौरूसी काइतकारों के अतिरिक्त अन्य काइतकार--- 
मोौरूसी विशेषाधिकारों के सामान्य लक्षण--जमींदारी प्रान्तों में काइतकारी कानून- 
सम्बन्धी नये प्रयत्त--रेयतवारी राज्यों में काइतकारी-- सन्‌ १६३६ का बम्बई का 
काइतकारी अधिनियम (द बॉम्बे टेनेन्सी एक्ट )--बन्दोबस्त क्‍या हैं ?--बन्दोबस्त 
के आवश्यक तत्त्व--बन्दोबस्तों का वर्गीकरण--जमीदारी बन्दोबस्त : बंगाल का स्थायी 
बन्दोबस्त--बंगाल में सन्‌ १७९३ के जमींदारी बन्दोबस्त की आलोचना--बनारस 
तथा मद्रास में स्थायी बन्दोबस्त--स्थायी वन्दोबस्त का बाद का इतिहास--बंगाल के 
शेष जमीदारों तथा अवध के ताल्लुकेदारों के साथ अस्थायी बन्दोबस्त--महलवारी 
बन्दोबस्त--महलवारी पद्धति में मालग्रुजारी निर्धारित करने के सिद्धान्त --उत्तरप्रदेश 
में महलवारी बन्दोबस्त-सम्बन्धी कार्य--पंजाब का महलवारी बन्दोबस्त--मध्यप्रदेश का 
मालग्ुजारी बन्दोबस्त--रेयतवारी बन्दोबस्त : मद्रास की रैयतवारी विधि--बम्बई की 
रेयतवारी विधि--बम्बई के बन्दोबस्त की मुख्य बातें--आ्रासाम की व्यवस्था--राज्य 
स्वामित्व अथवा वेयक्तिक स्वामित्व--भू-राजस्व ( मालगुजारी ): कर अधवा 
लगान--स्थायी बनाम अस्थायी बन्दोबस्त--बंगाल का भू-राजस्व आयोग (१६३८- 
४० )--बन्दोबस्त की अवधि --मालगुज़ारी निर्धारण के सिद्धान्त--मालमुज़ारी निर्धारित 
करने के आधार के रूप में लगान-मूल्य--भारत के भू-राजस्व के सम्बन्ध में रिकार्डों 
का सिद्धान्त--मालग़ुज्ञारी या भू-राजस्व निर्धारित करने का एक नया आधार 
मालग़ुज़ारी की दर : एक हा कोड क्ष' वृद्धि करने की क्‍या सीमाएँ होनी 
चाहिए--भू-राजस्व में करके जब ४3224 करना---श्रौपचारिक न्याय का 
सिद्धान्त--वेधानिक नियन्त्रण-- भू-राजेस्व” सम्बन्धी विधान क्री प्रगति--सन्‌ १६३६ 
का बम्बई भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधान--परिशिष्ट 


१३. उद्योग : एक सामान्य सर्वेक्षण ४७४ 
हाल के वर्षो मे भारत का औद्योगिक इतिहास--श्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध 

में सरकारी नीति का सर्वेक्षग--१६१४-१८ के य्रुद्ध-काल में अऑ्योगिक विकास--- 
भारतीय य्रुद्ध-सामग्री बोर्ड (इण्डियन म्यूनिशन्स बोड) -- (१६१४-१८) यमुद्धोत्तर औद्यो- 


ग्रिक अभिवृद्धि--व्यापारिक अवसाद (मदी)--ओ्रौद्योगिक समुत्थान व परचायन 
(रिसेशन)--स रक्षणात्मक प्रशुल्क का सूत्रपात, आदि--भारत के औद्योगिक आयोजन 
के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव--(ट्वितीय) युद्धकालीन एवं युद्धोत्तर औद्योगिक विकास-- 
पुननिर्माण समितियों की स्थापना-अ्रर्थशास्त्रियों की परामर्श समिति--भारतीय 
उधोग की बाधाएँ--अमेरिकन टेकनिकल मिशन--भारत का श्रौद्योगिक पिछड़ापन--- 
औद्योगिक विकास से लाभ--उद्योग की कृषि पर प्रतिक्रिया--उद्योगो के लिए पूंजी--- 
जाह्य पूजी--विदेशी पृ जी की मात्रा--भारत में विदेशी पू जी : मुख्य समस्याएँ--- 
विदेशी पूजी के विरुद्ध आपत्तियाँ--बाह्य-पूजी के उपयोग और लाभ--बाह्म-पूजी 

: ..प्र प्रतिबन्ध--१६९३५ के सविधान में विदेशी पू जी की स्थिति;--श्रान्तरिक-पूजी के 
साधनो के विकास की आवश्यकता । 


परिशिष्ट : विभाजन के बाद ५०६ 
जनसंख्या --$षि--खनिज पदार्थ-व्यापार और उद्योग--यातायात--मुद्रा 
(करेन्सी) और विनिमय --बेकिग--राजस्व । 


अध्याय ? 
चषेत्र तथा परिभाषा 


१. परिभाषा--भारत की सुख्य आथिक समस्याओ्रों के अध्ययन और उनके सम्भावित 
,करणों तथा उन्हें सुलफाने के लिए किये गए या किये जाने वाले उपायों के विश्लेषण 
को समष्टि रूप से हम भारतीय अभश्ञास्त्र के नाम से अभिहित कर सकते हैं। यह 
राष्ट्रीय दृष्टिकोरा से देश की आथिक स्थिति का अध्ययन है । देश की आर्थिक स्थिति के 
परीक्षण में स्वभावतः दो बातें आ जायेंगी--एक तो सरकारी नीति की आलोचना अथवा 
प्रशंसा और दूसरे इस आर्थिक दशा को सुधारने की योजनाओं का निर्माण । यदि 
हमारे अध्ययन का दृष्टिकोण बराबर राष्ट्रीय रहे तो हमारा प्रथम और अन्तिम लक्ष्य 
भारतीय जनों की भौतिक उन्नति ही होगा । सन्‌ १८७७ में सर जॉन स्ट्र॑ची ने वित्त- 
विवरण पेण करते हुए इस सिद्धान्त का खण्डन किया था कि भारत-सरकार का कतंव्य 
केवल भारतीय हितों का विचार करना है । वरन्‌ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया 
था कि वह अपने देश के प्रति अपने कतेंव्यों से बड़ा कोई अन्य कतंव्य नहीं समभते । 
यह वास्तव में उपनिवेश-नीति की एक प्रतिध्वनि-मात्र थी, जिसके अनुसार इंगलैण्ड के 
समुद्र-पार स्थित उपनिवेशों और डोमिनियनों का मुख्य उहं श्य अंग्रेज़ी द्वितों की सिद्धि 
ही था। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद अन्य स्वशासित 
डोमिनियनों की भाँति भारत भी अब अपने निजी हितों की दृष्टि से सबसे उपयुक्त 
नीति निर्धारित करते के लिए स्वतन्त्र है, भले ही वह कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाः रहने 
का निश्चय क्‍यों न कर ले । 
२. दूसरा सम्भावित अथ--उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कई कारणों से भारतीय 
अर्थशास्त्र' शब्द के औचित्य पर कभी-कभी सन्देह होता है। इनमें से एक कारण यह 
है कि यह शब्द साधारणतया स्वीकृत अर्थ के अ्रतिरिक्त अन्य अर्थों की ओर भी संकेत 
करता है, परन्तु किसी शब्द के एक विशेष प्रयोग को उचित बतलाने के लिए यह सिद्ध 
करना आवश्यक नहीं है कि उसका दूसरा शत्र्थ होना असम्भव है । सच बात तो यह है 
कि भारतीय अ्रर्थशास्त्र' शब्द के कम-से-कम दो अर्थ और हो सकते हैं। इसका एक 
अर्थ यह हो सकता है कि भारतीय अर्थशास्त्र” आदिकाल से लेकर वर्तमान समय त्क 
की भारतीय आ्थिक चिन्ताधारा का इतिहास है। सम्भवतः ऐसे इतिहास का अध्ययन 
रोचक नहीं होगा, क्योंकि इस चिन्ताधारा के क्रमबद्ध विकास का हमें पता नहीं है और 
उसकी प्रगति का कोई अ्भिलेखनल भी नहीं हुआ है । किसी एक शताब्दी के प्रचलित 
विचार परवर्ती शताब्दियों में भी लगभग उसी रूप में बने रहे हैं। जो परिवतंन हुए हैं 
““ कह आधुनिक युग में आने पर ही, और उसके मूल में पाइचात्य प्रभावों की महत्ता 


स्वीकार करनी पड़ती है। यह भी सम्भव है कि ऐसा इतिहास अ्रविच्छिन्न न हो, 
क्योंकि अनेक स्थानों पर हमारी अज्ञानता के कारण प्रवाह भंग होगा। आज वस्तु- 
स्थिति यह है कि अपने अतीत इतिहास के कई कालखण्डों की परिस्थितियों एवं 
विचार-पद्धतियों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नही के बराबर है। परन्तु इन भझ्ाक्षेपों के 
कारण “भारतीय भ्र्थशास्त्र' शब्द का प्रयोग भारतीय आथिक चिन्ताधारा के इतिहास 
के ग्र्थ में करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। (यद्यपि इस श्रर्थ-विशेष का 
बोध कराने के लिए पूरे पद का प्रयोग करने से भ्रान्ति की कोई ग्रु॒जाइश नही रहती ।) 
३. तीसरी व्याख्या--अगर केवल भाषा की दृष्टि से विचार किया जाय तो 
भारतीय ग्र्थशास्त्र' का श्र्थ आर्थिक सिद्धान्तों की एक नवीन पद्धति भी हो सकता 
है | यदि यह सत्य है कि भारतीय समाज और परिस्थितियाँ पाइचात्य समाज और 
यरिस्थितियों से मूलतः इतनी भिन्न ह कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की सामान्य आधार- 
भूत धारणाएँ इस देश में लागू नहीं होतीं तो ये सिद्धान्त पश्चिम में प्रचलित सिद्धार 
ने होंगे। फिर भी चू कि एकान्ततः भारतीय तथ्यों पर आधारित “्रर्थशास्त्र 
नाम के किसी सबंथा नवीन विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए भारतीय अर्थ- 
शास्त्र शब्द को इस विशेष अथे में प्रयोग करने की कभी भ्रावश्यकता न होगी,। मानव- 
स्वभाव भारत में प्रधानत: वसा ही है जैसा कि परिचम में, और वे आधारभूत 
अनुमान, जिन पर राजनीतिक अर्थशास्त्र का तिर्माण हुआ है, अन्य स्थानों की भाँति 
भारत में भी लागू होते हैं । यदि पश्चिम में पर्याप्त प्रबल और निरन्तर क्रिया- 
शील स्वार्थे-भाव अर्थशास्त्र का आधार माना गया है तो यह मानने के लिए कोई 
कारण नहीं है कि यहाँ लोग सामान्यतः आथिक भावना के बजाय परोपकार की 
भावना से प्रेरित होते हें। यही बात स्वतन्त्र प्रतियोगिता, श्रम तथा पूंजी की 
गतिमत्ता आदि अन्य धारणाग्रों के सम्बन्ध में भी है। यद्यपि भारतीय परिस्थितियों 
में ये धारणाएँ उसी निश्चय के साथ नही की जा सकतीं जैसे कि पश्चिम में, फिर 
भी वे पश्चिमी विचारकों द्वारा विवेचित अर्थशास्त्र के सामान्य नियम निर्धारित 
करने में बहुत-कुछ संगत हैं, और भारत की आथिक समस्याएँ समभने में बहुत 
महत्त्वपूर्ण हें। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाश्चात्य अनुभव से भारत को अनेक 
शिक्षाप्रद बातें मिलती हें । 
मानव-प्रकृति सर्वत्र एक-सी है और अर्थशास्त्र मानव-प्रकृति की कुछ साव॑- 
लौकिक विशिष्टताओं पर निर्भर है। अतएव, वास्तव में “श्रर्थशास्त्र' केवल एक ही 
हो सकता है; जिस तरह गशितशास्त्र, भौतिक-शास्त्र, रसायनशास्त्र सब एक-एक 
हैं। अतः पाश्चात्य आर्थिक सिद्धान्तों से अवगत कोई विद्यार्थी भारतीय अर्थशास्त्र 
की कोई पुस्तक भर्थशास्त्र के नवीन सिद्धान्तों की खोज की ग्राशा से उठाता है तो 
उसे निरादा होना पड़ेगा । अ्धिक-्से-अधिक अध्ययन के परचात्‌ उसे “विभिन्‍न रूपों 
में अर्थशास्त्र की वस्तुगत एकता” (मार््षल) का पूर्णों रूप से ज्ञान हों जायगा और 
“खाथ ही ग्राथिक सिद्धान्तों की सापेक्षता के सम्बन्ध में भीं उसका विचार खब हढ़ हो” 


थु 








क्षेत्र तथा परिभाषा हे 


४. भारतीय अथशास्त्र : अध्ययन का एक अज्ञलग विषय--इस स्वीकृति से कि अथे- 
शास्त्र केवल एक है, हमारे लिए यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि प्रत्येक देश को 
आश्िक स्थिति का श्रलग-अ्रलग अध्ययन न केवल उचित है वरन्‌ अनिवाये भी है। यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययन के अभाव में आथिक नीति ग्रलत समझी जा सकती 
है और वह देश के सच्चे हितों के लिए हानिकर हो सकती है। भारतीय अर्य॑श्षास्त्र' 
को अ्रध्ययन का एक अलग विषय कहने से हमारा यही तात्पय॑ है। फिर भी हमें यह 
सोचने की ग़लती नहीं करनी चाहिए कि भारत की आ्थिक परिस्थितियों का अध्ययन 
किसी भी प्रकार से अन्य देशों के ऐसे ही अध्ययन से पूर्णतया भिन्‍न है । 
४. भारतीय अथंशास्त्र भारत के उदाहरणों सहित अर्थशास्त्र के नियमों का आख्यान 
मात्र नहीं दै--भूमि, श्रम, पूंजी, उत्पादन, वितरण और विनिमय आदि सामान्य 
शीर्षकों के अन्तर्गत भारतीय भ्रर्थशास्त्र की विभिन्‍न समस्याओं का अध्ययन सम्भव 
है। इससे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि “भारतीय अशथज्ञास्त्र' केवल आर्थिक 
नियमों का एक विवरण है, जिसमें भारतीय आर्थिक जीवन के तथ्यों को उदाहरखों के 
रूप में समाविष्ट कर दिया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि अपरिचित स्थितियों से दिये 
गए उदाहरणों की अपेक्षा भारत के उदाहरणों के साथ अरश्थज्रास्त्र के सिद्धान्तों को 
भारतीय विद्यार्थी अधिक आसानी से ग्रहण कर लेगा । फिर भी इसे “भारतीय भ्र्थ- 
शास्त्र' कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय अर्थशास्त्र” पूरी तरह भारत के 
आशथिक जीवन की स्थितियों और.समस्याओं का ही एक तथ्यपरक अध्ययन है। अर्थ- 
शास्त्र के सिद्धान्तों का निर्देश वहीं तक उचित है जहाँ तक कि वे इन समस्याओ्रों और 
स्थितियों को समभने में सहायक हों । कम 

भारत के सम्बन्ध में इस प्रकार के अलग-अ्रलग अध्ययन को हम भारतीय 
अर्थशास्त्र” कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रिटिश परिस्थितियों के ऐसे ही अध्ययन 
को हम “ब्रिटिश अर्थशास्त्र” कह सकते हें । ब्रिटेन के आथिक जीवन के विभिन्‍न रूपों 
जैसे बेकिंग (बेंक-व्यवहार), मुद्रा, यातायात, कृषि आदि के सिद्धान्त-ग्रन्थ “ब्रिटिश अर्थ॑- 
शास्त्र से ही सम्बन्धित माने जा सकते हें। 
६, रानाड का बहुमूल्य कार्य--उननीसवीं शताब्दी के अधिकांश भाग में देश की सर- 
कारी नीति अनावश्यक रूप से सिद्धान्तपरक थी। आशिक सिद्धान्तों के परिकाल्पनिक 
स्वरूप की उपेक्षा कर यहाँ की आथिक नीति अशथंशास्त्र की लोकप्रिय अंग्रेजी पाठ्य- 
पुस्तकों में दिये हुए आथिक नियमों पर आ्राधारित थी। स्वतन्त्र व्यापार (87९८ 790८) 
इंगलेंड के लिए हितकर था, अतएव इस बात पर जोर दिया गया कि वह भारत के 
लिए भी हितकर होगा । राज्य-प्रनतिपात (हस्तक्षेप न करने की नीति) अंग्रेजी परि- 
स्थितियों के उपयुक्त थी, इसलिए कहा गया कि यह नीति भारत के लिए भी उतनी 
ही लाभप्रद होगी--यद्यपि भारत में व्यक्तिगत साहसोद्यम करीब-करीब था ही नहीं, 
और यदि था भी तो बहुत कम विकसित । सरकार द्वारा अर्थशास्त्र के निष्कर्षों के 
पालन का आग्रह कभी तिहछल होता था तो कभ्नी कपटपूर्णा। बहुत से विचारशील 
लोगों के मत से आशिक विषयों में सरकारी नीति भारत के सच्चे हित के लिए उप- 


योयी न थी। इस नीति पर राजनीतिज्ञों ने आक्षेप किया। उन्होंने साम्राज्यवादी 
भ्रौर ब्रिटिश हितों के लिए भारत के राष्ट्रीय हितों की आहुति देने के लिए खुलकर सर- 
कार को दोषी ठहराया । अर्थशास्त्रियों ने भी इस नीति पर आक्षेप किये, जिनमें स्वर्गीय 
न्यायमूर्ति रानाडे प्रमुख थे। राताडे ने अपने सहज पाण्डित्य के बल जैसी सशक्त और 
प्राणवान भाषा में इस नीति पर श्राथिक दृष्टिकोण से प्रहार किया उसकी समता कोई 
अन्य भारतीय लेखक नहीं कर सकता था । उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
राजनीतिक भ्र्थशास्त्र के सैद्धान्तिक विश्लेषण के अनेक आधारभूत अनुमान भारत में 
लागू नहीं होते; अ्रतएव यदि सरकारी नीति वास्तव में देश की झ्राथिक उन्नति करने के 
लिए है तो भारतीय परिस्थितियों की बहुत सी विशेषताओं को भुलाया नहीं जा सकता ॥ 
प्रायः उद्धूत किये जाने वाले निम्नलिखित अंश में वे सरकार द्वारा उपस्थित कुछ 
महत्त्वपूर्ण विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत करते हैं : 'क्योंकि यह अनुमान ( रानाडे का 
संकेत व्युत्पत्न व्यक्तिवाद, स्वतन्त्र प्रतियोगिता, श्रम और पूंजी की गतिमत्ता आदि 
अनुमानों की ओर है) अत्यधिक उत्ततिशील समाज में भी पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, 
इसलिए स्पष्ट है कि हमारे जैसे समाज में मुख्य रूप से इनका अ्रभाव ही होगा । हमारे 
यहाँ एक औसत व्यक्ति-म्ानव, अधिकांश में आर्थिक मनुष्य के ठीक विपरीत होता है । 
जीवन में उसकी स्थिति निर्धारित करने में परिवार तथा जाति अधिक प्रबल हैं। धन 
की इच्छा के रूप में स्वार्थ का अभाव नहीं है, किन्तु यह एकमात्र और प्रमुख प्रेरणा 
नहीं है। धन की खोज ही उसका एकमात्र ध्येय “नहीं है। कुछ पूवे-निश्चित क्षेत्रों 
. श्रथवा संघों के अतिरिक्त स्वतन्त्र तथा असीमित प्रतियोगिता की न तो आकांक्षा ही है 
और न योग्यता ही । रीति-रिवाज तथा सरकारी नियम प्रतियोगिता से कहीं अधिक 
प्रबल हैं और संविदे की अपेक्षा परिष्ठा (5:8:७७) का कहीं अधिक निदचयात्मक 
प्रभाव पड़ता है । पूजी तथा श्रम दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए. 
गतिमान, जोखिम उठाने वाले तथा बुद्धिमान नहीं हैं। मजदूरी एवं लाभ स्थिर हैं, न 
कि नम्य और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होने वाले । जनसंख्या अ्रपने ही नियमों 
का अनुसरण करती है । बीमारी तथा अकालों से उसमें कमी होती रहती है, जबकि 
“उत्पादन लगभग ,स्थिर रहता है और एक वर्ष की अच्छी फ़सल दूसरे गाढ़े वर्षों में 
कमी पूरने के काम आती है। इस प्रकार से निर्मित समाज में स्वयंसिद्ध प्रवृत्तियाँ 
केवल लागू ही नहीं होतीं, वरन्‌ वस्तुतः उचित दिशा से दूर पड़ती हैं। मापतीय समय 
के श्रन्दर अपने व्यावहारिक आचरण के काररणस्वरूप लोग पव॑तों के समुद्र में बह जानें,. 
घाटियों के भर जाने या सूर्य के ठण्डे हो जाने की बात भी कर सकते हैं ।'* ह 
७. पाश्चात्य आर्थिक सिद्धान्त तथा भारतीय अरथंशास्त्र--उन्‍्तीसवीं शताब्दी ध्के 
इंगलेण्ड की स्वंथा भिन्‍न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त आराथिक नीति का भारत में 
भन्धानुकररा करने का प्रबल विरोध करके रानाडे नें अपने देश की महान्‌ सेवा की । 
इतने समय बाद आज उनके शब्दों पर फिर से विचार करने पर यह मानना पड़ता है... 
१. एम० जी० रानाड़े द्वारा लिखित 'एसेज़ ऑन इग्डियन इकनों मिक्स”, द्वितीय संस्करण; पृष्ठ १०८ 
११ में इंडियन पॉलिटिकल इकनॉमी? शीषक लेख देखिए । 


क्षेत्र तथा परिभाषा प्‌ 


कक 


कि उन्होंने अंशत: इस धारणा को प्रचारित किया कि पारचात्य आर्थिक सिद्धान्त 
भारत की आथिक घटनाओं का आख्यान करने तथा आ्िक उन्नति के उपाय सुभाने 
में बिलकुल बेकार है । जहाँ तक रानाडे की इन घारणाओरं का सम्बन्ध है, यह कहा 
जा सकता है कि व्यावहारिक सार्थकता और प्रभावशीलता के लिए वस्तुस्थिति को 
बढ़ा-चढ़ाकर कहने की आवश्यकता थी | उन दिनों सरकार राजनीतिक अशथंशास्त्र के 
शास्त्रीय रूप को अतिशय सम्मान देती थी जिसके लिए वह सार्वलौकिक प्रामाणिकता का 
दावा करती थी; और कभी-कभी किसी एक अतिशयोक्ति को सुधारने का केवल एक 
ही उपाय होता है कि विपरीत दिशा में भी अत्युक्तियों का सहारा लिया जाय । रानाडे 
ने यह ऐसे समय लिखा था जबकि व्यावहारिक प्रहनों को हल करने के लिए अर्थशास्त्र 
के तथाकथित शाश्वत नियमों पर विव्वास करना एक सामान्य बात थी और सैद्धान्तिक 
निष्कर्षो की ऐतिहासिक और आगमनात्मक अध्ययन द्वारा रक्षा करने की आव- 
इयकता नही समभी जाती थी, जिससे कि इस बात का पता चल जाय कि किसी 
विशेष मानव-समाज में वे कहाँ तक लागू किये जा सकते हे। भारत में रानाडे का कार्ये 
जम॑नी में ्र डरिक लिस्ट की ऐसी ही सफलता से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फ्र डरिक 
लिस्ट ने अपनी कृति नेशनल सिस्टम आफ़ पोलिटिकल इकानमी' (१८४२) में राज- 
नीतिक अर्थगास्त्र के मतवादों और तथाकथित सा्वेलौकिक सत्यों का हढ़ता से विरोध 
किया । उन्होंने विशेषकर वर्तमान आशिक पद्धति में सावं॑त्रिक सिद्धान्त का और स्व॒तन्त्र 
व्यापार के परम मत का, जो कि उस सिद्धान्त के अनुरूप था, विरोध किया । “उन्होंने 

राष्ट्रीय विचार को प्रधानता दी तथा परिस्थितियों के अ्रतुसार--मुख्यतः उसके विकास 
की स्थिति के अनुसार--प्रत्येक राष्ट की विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया ।* 

वस्तुतः रानाडे को मुख्य रूप से लिस्ट ([5६0 के लेखों से ही प्रेरणा मिली और अपने 
युग में उन्होंने देश की वैसी ही बहुमूल्य सेवा की जैसे कि लिस्ट ने जर्मनी की। उन्होंने 
इस विषय में एक दली चलाईं जो अपने लिए उपयुक्त समय के बहुत बाद तक चलती 
रही । उदाहरणार्थ, आजकल भी इस विचार में बहुत कम संगति है कि राजनीतिक 
अर्थशास्त्र की शायद ही कोई धारणा भारतीय परिस्थितियों में लागू होती हो और 
'सुखवादी सिद्धान्त में जहॉ-तहाँ केवल हेर-फेर की ही आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ वह 
भारत के लिए बिलकुल प्रयोजनद्वीन हो जाता है ।* इस ढंग के विचार कभी-कभी 
लोगों में यह धारणा फैलाते हे कि भारतीय आर्थिक समस्याओं के विशेष अध्ययन के 
लिए एक बिलकुल ही नवीन आशिक प्रणाली की आवश्यकता है। वास्तव में भारतीय 
आशिक समस्याश्रों को हल करने के लिए हमें हर क़दम पर पाइ्चात्य आथिक सिद्धान्तों 
र्की ही गरण लेनी पड़ेगी । यह भी सच है कि रानाडे के लिखने के बाद राजनीतिक 
अर्थशास्त्र तथा भारत दोनों में ही रूप-परिवर्तत हुआ है । राजनीतिक अभथेश्ञास्त्र अपने 
परिणामों के अनुमानशील स्वरूप को उचित रूप से बल देने लगा है तथा उनके 





अमर, फिलनान जनक... कमरा अल... नशननिभनम- 


१, “एन्लाइकलोपीडिया तिटेनिका' के ग्यारहवें &ंस्करण में एफ० लिस्ट पर लेख पढ़िए । 
२. सन्‌ १६२६ में मद्रास में हुई तृतीय भारतीय 'श्कूनॉमिक कान्क स/ में पी० एन्स्णे द्वारा पठित 
' लेख देखिए । 


हे भारतीय अथशास्त्र 

लिए सार्वलौकिक पुष्टता की माँग करने में भी सावधान है।* धारराओं में सुधार 
करके यह अधिक मानवीय और व्यावहारिक हो गया है जिससे कि नियम यथार्थ स्थिति 
के अधिक अनुरूप हो सकें। अपनी प्राचीन बनावटी सादगी छोड़ देने से यह बहुत 
अधिक उपयोगी हो गया है। भारतीय परिस्थितियाँ भी बहुत हंद तक बंदल चुकी 
हैं और पाश्चात्य स्थितियों के अ्रधिक-से-अधिक निकट आने की दिशा में बराबर तेज़ी 


से बढ़ रही हैं । 





१. अथशास्त्र के सिद्धान्त कुछ ऐसे निश्चित निष्कर्ष नहीं प्रदान करते हैं जिन्हें नीति निर्धारित करते 
समय तुरन्त हो व्यवहार में लाया जा सके । एक सिद्धान्त की अपेक्षा यह एक कार्य-प्रणाली है, प्रह्ञा . 
का उपकरण दे तथा विचार करने की प्रविधि है जो इससे युक्त व्यक्ति को सही निष्कर्ष पर पहुँचने 
आह देती है ।--” केम्निज इकनॉमिक हैरडबुक्स” की सामान्य प्रस्तावना; जें० एम० केन्स द्वारा 


अध्याय २९ 
भारत का भोतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन 


4. प्राकृतिक साधन और उनका महत््व--किंसी जाति के श्राथिक जीवन को निद्चित 
करने में प्राकृतिक साधनों का अ्रतीव महत्त्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि जे० एस० 
निकल्सन का कथन है, इंगलेंड में उसके व्यापार तथा मिल-उत्पादनों की प्रधानता होने 
पर भी प्राकृतिक परिस्थितियाँ विशेष महत्त्व की हें । तट और नदियाँ, लोहे और कोयले 
की खानों की सन्तिकटता, कम और शीतोष्ण जलवायु तथा भूमि की उवरा शक्ति अब 
भी वहाँ राष्ट्रसम्पदा के आधार हें। बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि के साथ प्रकृति के ऊपर 
मनुष्य का स्वामित्व भले ही बढ़ता जाय, परन्तु इस प्रक्रिया की भी निश्चित सीमाएँ 
है और अन्त मे मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों और पदार्थों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । 
अतः भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में हम अपना अध्ययन उसकी प्राकृतिक 
परिस्थितियों के संक्षिप्त वर्शान से प्रारम्भ करेंगे । 

२. भारत : क्षेत्रफल तथा जनसंख्या--भारतीय संघ का श्रेत्रफल १२,६९,६४० वर्गमील 
और सन्‌ १६९५१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग ३५.६ करोड़ है। उत्तर 
से दक्षिण तक देश की लम्बाई २००० मील है तथा पूरब से पश्चिम तक लगभग 
१७०० मील है। इस प्रकार भारत अपने में एक दुनिया है जो ब्रिटिश द्वीपसमूह की 
तेरह ग्रुनी है और उसका क्षेत्रफल फ्रांस और रूस के क्षेत्रफल को घटा देने पर शेष यूरोप 
के बराबर है । उसकी विस्तृत स्थल-सीमा लगभग ८२०० मील लम्बी है। तथा उसकी 
तटरेखा की लम्बाई लगभग ३५०० मील है। अतः भारत को एक उप-महाद्वीप मानना 
उचित ही है। 

३, भौगोलिक अवस्थिति--भौगोलिक अवस्थिति जो सदैव ही महत्त्वपूर्ण होती है, 
ग्राथिक विकास की परवर्ती अवस्थाओं के साथ और अधिक महत्त्वपूर्ण होती जाती है । 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शेष दुनिया की अपेक्षा भारत की स्थिति अत्यन्त अनुकूल 
है। भारत पूर्वी गोलाद के बिलकुल केद्ध पर है तथा यहाँ से सभी दिशाओं को जाने 
वाले व्यापारिक मार्ग है। विस्तृत समुद्री तटों के कारण समुद्री मार्ग उसके लिए सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे, और यदि उसके पास आवश्यक समुद्री उपस्कर हो जायें तो 
संसार के व्यापार का एक मुख्य संवाहक बनने की उसमें क्षमता है । 

४. बन्दरगाहों की न्‍्यूनता--भारत की एक कठिताई ऐसे प्राकृतिक बन्दरगाहों का 
अभाव भी है जहाँ आधुनिक जहाज ठहर सकें। श्रोखा, बम्बई मर्मागओं तथा कोचीन 


ही 


दर भारतीय अर्थशास्त्र 


को छोड़कर पच्छिमी किनारे के सभी बन्दरगाह मानसून के समय में परिवहन के लिए 
क़रीब-क़ रीब बन्द ही रहते हे । पूर्वी किनारे पर ऊँच-ऊँची लहरें उठती हे तथा वहाँ 
कोई प्राकृतिक बन्दरगाह नही है । अत्यधिक व्यय से बी हुई समुद्री दीवारों के निर्माण 
के पश्चात्‌ मद्रास के बन्दरगाह में वहुत सुधार हो गया है। पूर्वी किनारे के कठे-पिटे 
न होने के कारण जो कठिनाइयाँ हे उनको दूर करने के लिए दूसरा प्रयत्न यह था कि 
विशाखापटनम बन्दरगाह का विस्तार और सुधार किया गया। यद्यपि कलकत्ता की स्थिति 
वेसे बहुत अच्छी है फिर भी हुगली नदी में बनने वाली रेतीली रुकावटों की कठिनाई 
उसमें रहती है । चिटगाँव की दद्ा भी इसी प्रकार की है। अतः यह बात सरलता से 
समझ में ग्रा सकती है कि भारत का अ्रधिकांश विदेशी व्यापार क्‍यों तीन बन्दरगाहों-- 
कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास--तक ही सीमित है। इनमें केवल बम्बई प्राकृतिक 
बन्दरगाह है। वर्तमान अ्सनन्‍्तोषजनक परिस्थितियाँ ऐसी सशक्त नीति की आवश्यकता 
की ओर स्पष्ट संकेत करती हे जिसका उद्देश्य अच्छे बन्दरगाहों की संख्या में वृद्धि 
करना हो और जिसके अन्तर्गत नये बन्दरगाहों का निर्माण तथा पुराने बन्दरगाहों का 
पुनर्जीवन भी हो । समुद्री जहाजों की परिस्थिति भी बहुत असन्तोषजनक है, क्योंकि 
समुद्री कार्रवाइयों की पुरातन परिपाटी के योग्य व्यापारिक जहाजी बेड़ा भी भारत के 
पास नहीं है । 

५. संचार-साधन--भारत के मुख्य-मुख्य बन्दरगाह रेलों तथा सड़कों के जाल द्वारा 
देश के व्यापारिक केन्द्रों से सम्बन्धित ही हैं ।! देशीय संचार के सम्बन्ध में प्रायद्वीप 
(दक्षिण भारत) की तुलना में उत्तर भारत की परिस्थिति श्रधिक अच्छी है। उत्तर 
भारत में नाव चलाने योग्य नदियाँ तो हें ही, इसके अ्रतिरिक्त वहाँ के बड़े-बड़े मेदानों 
म रेलें और सड़कें बड़ी श्रासानी से बन सकती है जबकि प्रायद्वीप (दक्षिण भारत) की 
ऊँची-नीची तथा पहाड़ी भ्रूमि में इस बारे में बड़ी कठिनाइयाँ हे जिन्हें बहुत व्यय करके 
ही दूर किया जा सकता है। जहाँ तक नाव चलाने योग्य नदियों का सम्बन्ध है उत्तर 
भारत की स्थिति प्रायद्वीप से कहीं अधिक अच्छी है। यातायात की सम्पूर्ण स्थिति 
का अधिक विस्तृत विवेचन दूसरे खण्ड में किया गया है । 

६. भौगोलिक अवस्थिति से जनित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न--भौगोलिक 
अवस्थिति की कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में सेलिगमैन ने तीन प्रकार के सुधारों 
की चर्चा की है; भ्र्थात्‌ (६) मनुष्य तथा पण का यातायात,(0) विद्य्‌ त॒संचरण, तथा (7) 
विचारों का आदान-प्रदान इनमें से पहले विषय का हमने उल्लेख मात्र किया है। विद्य्‌ त 
संचरण से सम्बन्धित प्रदन पर इसी अध्याय में बाद में विचार किया जायगा (४३) ॥ 
विचारों और जानकारी के आादान-प्रदान | के सम्बन्ध में डाक, तार, टेलीफोन तथा बे- 
तार के तार ने भौगोलिक स्थिति के महत्त्व को बहुत कम कर दिया है, और वे 
आधुतिक व्यापार तथा आथिक कार्य-कलाथ के महत्त्वपूर्ण अंग हो गए हैं। इनमें से 
कुछ साधन जैसे डाक व तार, भारत में बहुत परिचित व विस्तृत हो चुके हैँ तथा याता- 
यात के साधनों के सुधारों के साथ इन्होंने देश के आथिक जीवन को अनेक प्रकार से 
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बदल दिया है। जिस प्रकार होष दुनिया से भारत अब अलग नहीं है उसी प्रकार गाँव 
का एकाकीपन भी अधिकतर अतीत की बात हो गई है । तो भी भारत व्यापारिक जान- 
कारी के प्रसार के लिए बेतार के तार के प्रयोग में अरब भी पिछड़ा हुआ है और कुछ 
बड़े शहरों को छोड़कर टेलीफोन का प्रचार अभी बहुत कम हुआ है । 
७, भारत के तीन स्पष्ट विभाग--भारत स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित है: 
५) भारत का प्रायद्वीप जो कच्छ की पश्चिमी सीमा से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली 
से लेकर कलकत्ता तक फैली हुई रेखा के नीचे के भाग को समाहित करता है; (7४) 
हिमालय और प्रायद्वीप के बीच सिन्ध और गंगा का मैदान जो दुनिया में समतल 
भूमि की कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है; और (0) गंगा के मैदान के शीप रूप में हिमालय 
पव॑त श्रेणी । 
८. दक्षिणी प्रायद्वीप--यह एक ऊँचा पठार है जिसे सिन्धु और गंगा के मैदान से विन्ध्या- 
चल और सतपुड़ा पर्वत-श्रेणी--नीची पहाड़ियों और खड़े ढालों की एक रेखा--अलग 
करती है। इसके दोनों पाइ्वों में तटीय पर्वत-श्रेणियाँ हें जिन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी 
घाट कहते हैं । इनमें से पश्चिमी घाट कहीं बड़ा है और एक अविच्छिन्न विशाल समुद्री 
दीवार है जिसमें दक्षिणी सिरे से दो सौ मील के अन्तराल को छोड़कर न तो किसी आकार 
की घाटियाँ ही हैं और न उसे चीरकर नदियाँ ही बहती हैं। पूर्वी घाट इतने कठिन नहीं 
हैं । उनमें चौड़ी-चौड़ी घाटियाँ हे जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि 
नदियों द्वारा प्रायद्वीप के निकास को बंगाल की खाड़ी से मिलाती हे । बम्बई प्रान्त में 
समुद्र की ओर समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच स्थल की केवल एक संकरी पट्टी है। इस 
काररा समुद्र की ओर से देश के अन्तर में प्रवेश कठिन हो गया है---यहाँ तक कि मानसून 
के बादल भी पहाड़ी अवरोध पर अपनी नमी छोड़ने के लिए विवश हो जाते हे और 
इस तरह अन्‍्तर्भाग में सूखा और अकाल की सम्भावना बढ़ जाती है। पूर्वी घाट और समुद्र 
तट के बीच काफी जगह है। पूर्वी घाट की निचली श्रेणियों के ऊपर से मानसून बड़ी 
सरलता से अच्तर्भाग में छा सकते हें। इसके परिणामस्वरूप नदियों से प्राप्त निचली 
उपजाऊ भूमि से प्रायद्वीप के पूर्वी भाग घनी आबादी का पोषण करते हें और इस 
सम्बन्ध में उनकी तुलना उत्तर के मैदानों से की जा सकती है। 

प्रायद्वीप का धरातल सामान्यतया ऊबड़-खाबड़ तथा चट्टानी है और जज्जलों 
से ढकी हुई पर्वंत-शिखर और पवंत-श्रेणियों से युक्त है। इसमें भिन्‍व-भिन्‍न प्रकार 
के हृश्य और वनस्पतियाँ पाई जाती हे । पूर्व में नीची पहाड़ियों के नीचे धान का क्षेत्र 
फैला है; पच्छिम में ज्यों-ज्यों भूमि ऊँची होती जाती है--क्योंकि प्रायद्वीप पच्छिम से 
पूर्व की शोर एक मकान की छत की तरह भुका हुआ है--तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा 
वाले क्षेत्र मिलते हे, धान का स्थान ज्वार-बाजरा ले लेते हे और वृक्षहीन पठारी भूमि 
पर कपास पैदा की जाती है। 
&. सिन्धु-गंगा का मैंदान--यह मैदान पूर्ंतया नदियों और उनके द्वाराजमाकी 
हुई मिट्टी से बना है । दो दिशाओं में बहते हुए नदियों के दो क्रम इसके आर-पार फेले 
हुए हैं। पच्छिम की पाँच नदियाँ जिनसे पंजाब नाम बना, पाकिस्तान में सिन्धु नदी के 
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निचले भाग में मिलकर अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर सात शन्य बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, जिनमें गंगा और जम्ुना भी सम्मिलित हें, गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में 
गिरती हैं । समुद्र के निकट इनमें ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है जो पूर्व से आसाम की घाटी 
से बहती हुई आरती है। इन नदियों द्वारा जमा की हुईं मिट्टी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 
मुहाने का धीरे-धीरे विस्तार कर रही है जिस पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है । 
१०, हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियाँ--हिमालय की नदियाँ सामान्यतः बारहमासी 
है, क्योंकि उन्हें गरमियों में भी हिमालय की पिधलती हुई बर्फ से प्रचुर मात्रा में पानी 
मिलता है। चौड़े मैदानों से बहती हुई ये नदियाँ अपने दोनों ओर उपजाऊ भूमि वाले 
भूखण्ड बनाती हैं । अतः इसमें कोई आ्राइचर्य नहीं कि उपजाऊ नदीपात्र प्राचीन आर्य- 
सभ्यता के केन्द्र रहे हें और आज भी देश के प्राकृतिक धान्यागरार बने हुए हैं । इनमें से 
कुछ नदियाँ जेसे गंगा और सिन्धु नौ-चालन के योग्य हैं और उन्होंने रेलों के चलने से 
पहले वाशिज्य के बड़े संवाहकों का काम किया है । यही नदियाँ सिचाई की भी पोषक हैँ 
जिन पर पंजाब और उत्तर प्रदेश की खशहाली निर्भर है। इसके विपरीत प्रायद्वीप 
की महत्त्वपूर्ण नदियाँ मानसून के समय बड़े वेग से बहती हे परन्तु गरमियों में सूखकर 
पोखर-मात्र रह जाती हैं । उनमें से अनेक सँकरी घाटियों में से बहती हैं जिसके कारण 
उनमें नाव नहीं चलतीं १ इनकी घाटियों में समय-समय पर पानी के अभाव को दूर 
करने के लिए एक भिन्‍न प्रकार की और मँहगी सिंचाई की योजना बनानी पड़ी, जिसके 
अन्तर्गत वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण जरूरी 
हो गया । 
११. हिमालय अ्रणी--सिन्धु और गंगा के मेंदान पर हिमालय छाया हुआ है । इसकी 
कुछ चोटियाँ ३०,००० फीट तक ऊँची हैँ । २००० मील लम्बी पवत-श्रेणियाँ भारत 
को एशिया से अलग करती हैँं। इसमें १,२५० मील की लम्बाई में हिमालय का 
विस्तार है। हिमालय की बफ के घुलने से बड़ी-बड़ी नदियों को पानी मिलता है, 
जिससे उत्तरी भारत के मंदानों की सिंचाई होती है। हिमालय के दोनों सिरों पर 
पर्वतों के फैलाव में यकायक परिवर्तन हो जाता है; पूर्व और पच्छिम के बजाय वे 
उत्तर और दक्षिण में फैलने लगते ह. और हिमालय के साथ वे भारत के मैदान को 
तीन ओर से--अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान और बर्मा की ओर से--बन्द कर देते 
हुँ। एक श्रभेद्य सीमावरोध के रूप में उसका राजनीतिक महत्त्व तो है ही; इसके 
अतिरिक्त वर्षा, हवाओं, गरमी, सरदी, नमी और वनस्पति पर श्पने प्रभावों के द्वारा 
हिमालय आर्थिक दशाओं पर भी बहुत असर डालता है। 
१२. भौगोलिक तथा जलवायु-सम्बन्धी विभिन्नताएँ--भारत के विभिन्‍न भागों में 
भौगोलिक और जलवायु-सम्बन्धी बड़ी असमानताएँ हैं। “उत्तर में बरफीले क्षेत्रों से 
घिरे हुए ऊँचे-ऊँचे विशाल पर्वत तथा शान्त एकान्त हिमखण्ड हैं। उनके चरणों पर 
नदीपात्रों के विस्तृत क्षेत्र हें जो रेतीले, सूखे और सूर्य से भुलसे: हुए, या खेती किये 
हुए तथा भांप की तरह नम वातावरण से गीले हें। दक्षिण की ओर बड़ा मध्यवर्ती 
पठार फैला हुआ है जिसके जंगलों में श्रव भी आदिनिवासियों की तितर-बितर हुई 
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जातियाँ विद्यमान हैं। इसके परिचिमी पाइवे में हिन्द महासागर की ओर उन्मुख 
विच्छिन्न पर्वतमाला तथा दुर्ग की रूपरेखा की तरह के पव॑तों का पृष्ठ भाग है। 
दक्षिण में ऊँचे हरे-भरे क्षेत्रों के सरल गोलाकार ढाल हें ।'* “उदाहरण के लिए, यदि 
किसी ने भारत के सम्बन्ध में दक्षिणी बंगाल में जानकारी प्राप्त की हो तो उसके 
लिए भारत स्थिर नमी और गरमी का देश है जहाँ भरपूर वनस्पति, नदियाँ, तालाब, 
धान के खेत, नारियल, थोड़े से शहर तथा भीरु प्रकृति के व्यक्तियों की घनी आबादी 
हैं ।' अगर कोई आगरा और अमृतसर को देखे 'तो पृथ्वी के ग्रत्यधिक नम और हरे- 
भरे देश के बजाय गरमियों के प्रारम्भ में हम उसे अत्यधिक भूरे रंग का तथा सूखा 
पाँएँगे; वह एक ऐसा देश लगेगा जो गरमी में भट्टी से निकलते हुए गरम भोकों की 
तरह की हवाओं से भ्रुलसा हुआ तथा जाड़ों में शीत और स्फूर्तिदायक जलवायु से 
युक्त है। बंगाल की उष्ण प्रदेशीय वनस्पति के स्थान पर हमें हज़ारों वर्गमील भूमि 
शीतोष्ण प्रदेशों की पैदावार-गेहूँ और जौ--से ढकी मिलती है ।* वह प्रसिद्ध शहरों, 
शानदार स्मारकों तथा हुष्ट-पृष्ट और बलवान लोगों का देश लगता है। 

मौसम-शास्त्र की दृष्टि से दुनिया के किसी भी भाग की तुलना में भारत में 
अधिक विभिन्‍नताएँ हें । इस देश में उष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों का मौसम बड़ी 
विलक्षण रीति से एक साथ मिलता है। बाहर के दो समीपवर्ती भागों से भारत 
प्रभावित है। उत्तर में हिमालय परव्व॑त-श्रेणी और अफगानिस्तान का पठार मध्य 
एशिया की जलवायु को दूर रखकर उसे महाद्वीपी जलवायु प्रदान करते हूँ, जिसकी 
विशेपताएँ भूमि से चलने वाली हवाएँ, वायु की अत्यधिक शुष्कता, देनिक तापक्रम 
की बड़ी सीमा और वर्षा का न होना है। दक्षिण में समुद्र उसे समुद्री जलवायु प्रदान 
करता है जिसकी विशेषताएँ तापक्रम की समानता, दैनिक तापक्रम की छोटी सीमा, 
वायु की अत्यधिक नमी और बहुधा वर्षा होना हैँ ।जाड़े की ऋतु में दक्षिणी भारत 
की तुलना में पंजाब का औसत तापक्रम ३० डिग्नी कम रहता है । पंजाब, उत्तर प्रदेश 
और उत्तर भारत की जलवायु रिवीयरा? की ठण्डी और सूखी जलवायु से मिलती- 
जुलती है ।“““दक्षिणी भारत में पूर्वी किनारे की अपेक्षा पच्छिमी किनारे की 
जलवायु अधिक गरम है। सबसे अधिक तापमान कृष्णा नदी के उद्गम के समीप पाया 
जाता है। समुद्र की निकटता के कारण कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक-सी 
जलवायु है । कलकत्ता में शीत ऋतु भी होती है जो दूसरे प्रेसीडेन्सी शहरों में नहीं है, 
परन्तु साथ ही वहाँ की ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत अधिक असह्य होती है । ४ 
१३. भारत में ऋतुएँ--सरकारी तौर पर पंजाब में ग्रीष्म ऋतु १४ माचे से प्रारम्भ 
होती है और उसके बाद जून में वर्षा प्रारम्भ होने तक तपती हुई पृथ्वी पर सूर्य की 
अग्निसय किरणों के कारण तापमान बढ़ता जाता है। इस मौसम में प्रायद्वीप के भीतरी 
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५२ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


भाग और उत्तरी भारत बहुत गरम हो जाते है और तापमान की विपरीतता 
दक्षिणी भारत के बीच न होकर भारत के भीतरी भाग और समुद्री किना 
समीपवर्ती क्षेत्रों के मध्य होती है । दक्षिण और मध्य प्रदेश का अधिकांश 
घधिक गरम क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, यद्यपि मई में अधिकतम तापम 
पश्चिमी राजपूताना तथा दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में पाया जाता है। भा 
स्थानों में जहाँ ऋतुओं की स्पष्ट परिभाषा दी जा सकती है, तीन ऋतुएँ होः 
सूखा और सरद मौसम ( शीत ऋतु ), जब उत्तरी व्यापारी हवाएँ चल 
उत्तर के प्रान्तों को छोड़कर जहाँ कभी-कभी मामूली चक्रवात आते हैं, वर्षा : 
या बिलकुल नहीं होती; (7) वर्षा ऋतु, जो दक्षिण-पश्चिमी मानसून के ५ 
अति उष्ण और कप्टकारक है; (377) ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा के पूर्व होर्त 
बहुधा अचानक तूफान के साथ ग्राती है । 

१४. वर्षा--सालाना औसत वर्षा चेरापुजी के ४६० इंच की वर्षा से लेकर 
के कुछ भागों की ३ इंच की वर्षा तक होती है । जलवायु के दृष्टिकोण र 
प्रायद्वीप एशिया के बहत्‌ मानसून क्षेत्र का एक भाग है तथा इस क्षेत्र के * 
की तुलना में यहाँ मानसून का नियन्त्रण अधिक पूर्णता से प्रकट है । पारिभ 
में मानसून शब्द का प्रयोग हवाओं के परिवर्तत या उलठाव के लिए किया ज॑ 
सम्पूर्ण मानसून क्षेत्र में होता रहता है तथा वर्ग को दक्षिण॒-पर्चिमी मा 
उत्तर-पूर्वी मानसून दो स्पष्ट भागों में विभाजित करता है । वास्तव में दक्षिर 
मानसून दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाओं का विस्तार मात्र है जो भूमध्य रेख 
कर दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण-पर्चिमी हवाएँ बन जाती हैं | जुलाई तक ' 
भारत में पूरी तरह स्थापित हो जाता है। ये हवाएँ दक्षिणी भारत, गंग। 
और गंगा की घाटी में क्रमश: दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व से 
सिन्धु नदी का भाग इन हवाओं की पहुंच का अन्तिम तथा हटने का प्रथम : 
इससे वहाँ पर वाषिक वर्षा बहुत कम है। पश्चिमी घाठ तथा हिमालय पर ' 
होती है, यहाँ तक कि भूमि को बचाने के प्रयल्त करने पड़ते हें । सितम्बर २ 
का वेग तेज़ी से कम होने लगता है और लगभग १५ सितम्बर कें बा 
पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती । उसके पी 
उत्तर-पूर्वी हवा चलने लगती है जो उत्तर-पूर्वी मानसून कहलाती है तथा 
विस्तार बंगाल की खाड़ी तक है। मानसून के नियन्त्रण के कारण भार 
नियतकालिक हो गई है और इस कारण जलवायु-वर्ष को हम इस प्रकार 
कर सकते हें : (श्र) दक्षिण-पदिचमी मानसून की ऋतु--() आधे जून से $ 
म्बर तक--सामान्य वर्षा का मौसम, (7) आधे सितम्बर से आधे दिसम्बर 
मानसून के पीछे हटने का मौसम; (ब) उत्तर-पूर्वी मानसून की ऋतु (१) जन 
फरवरी --सर्द मौसम, (77) मार्च से झाधा जून --गरम मौसम । एक वर्ग की फ 
कपास, बाजरा आदि जून में बोगे जाते हे तथा सरद ऋतु में काटे जाते 
खुरेफ की फसल कहते हूँ । दूसरे वर्ग की फसलें गेहूँ, जौ, तिलहन आदि मा 
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समाप्ति पर आ्राधे सितम्बर में बोये जाते हें तथा जनवरी और मा में काटे जाते 
हैं । इसे रबी की फसल कहते हें । 
१९. वर्षा का महत्त्त--यह सम्पूर्णा भारत की जलवायु और क्षि का सामान्य वर्णन 
है। यद्यपि देश के किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में इसमें हेर-फेर करना होगा, परन्तु 
सामान्य रूप से देश के मौसम में वर्षा का महत्त्व इससे स्पप्ट हो जाता है, जिसके परि- 
माणा, वितरण तथा समय के परिवर्तत लाखों मनुष्यों की विपततता या सम्पत्तता का 
कारण होते हूँ ।* कदाचित्‌ दुनिया के अन्य किसी भाग में वर्षा का जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर इतना प्रभाव न होगा जितना कि भारत में । यहाँ के जीवन का आधार 
कृषि है जिसका अस्तित्व वर्षा पर निर्भर है और वर्षा पूर्णतया दक्षिण-पद्िचिमी मान- 
सून पर निर्भर है, जो देश की कुल वर्षा के ६० प्रतिशत का कारण है। इस दृष्टि- 
कोण से उत्तर-पूर्वी मानसून की अपेक्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून कहीं श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है और वह एक घुरी की तरह है जिस पर समूचा भारतीय जीवन आधारित है। 

भारत में वर्षा की विशेषता यह है कि वह निरन्तर और निश्चित रूप से नहीं 
होती । उदाहरण के लिए इंगलण्ड में वर्ष के किसी भी समय वर्षा की आशा की जा 
सकती है, परल्तु भारत में वर्षा कुछ निश्चित ऋतुओं तक ही सीमित है। अधिकांश में 
भारी वर्षा होती है और पानी ज़मीन के बिना सोखे हुए ही बह जाता है जिससे ज़मीन 
में नमी की कमी, भूमि का कठाव आदि उत्पन्त हो जाते है । 

निम्त विभाजन विभिन्‍न स्थानों की वाबिक वर्षा की असमानता के आधार पर 
किया गया है : (() वे क्षेत्र जिनमें सदेव निश्चित रूप से वर्षा होती है। इनमें ग्रासाम, 
पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल, अरब सागर और पश्चिमी घाट के नीचे की तटीय पट्टी तथा 
प्रायद्वीप के घुर दक्षिण से सूरत जिले की दक्षिणी सीमा तक के भाग सम्मिलित हैं; () 
कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ १० इंच से ३० इंच तक वर्षा होती है जैसे उदयपुर, अजमेर 
तथा पश्चिमी घाट को छोड़कर बम्बई का दक्षिणी भाग; ([7) सूखे वर्षा वाले क्षेत्र 
जिनमें बिना सिंचाई के कृषि सन्दिग्ध और कहीं-कहीं अ्सम्भव है, जेसे पश्चिमी राज- 
पूताना, आदि । 
१६. जलवायु--भारत की जलवायु के सम्बन्ध में सामान्य कथन असम्भव है, क्योंकि 
जेसा हम देख चुके हें, उसकी सीमाओं के अन्दर उष्ण या शजीतोष्ण प्रदेशों में पाई 
जाने वाली जलवायु का कोई भी रूप पाया जाता है। फिर भी मुख्यतया भारतीय 
जलवायु अरद्धं-उष्ण या अद्ध -अयनवृत्तीय कही जा सकती है, क्योंकि शीतोष्ण प्रदेशों 
की जलवायु के शक्तिवर्धक प्रभावों के विपरीत यह जलवायु मनुष्य को उत्साहहीन 
करती है तथा अपेक्षाकृत उनके स्वास्थ्य और दरीर को हीन बनाती है। भारतीय 
श्रमिकों की तुलना में यूरोप के श्रमिकों की श्रेष्ठ कार्यक्षमता का कम-से-कम एक कारण 
अधिक अनुकूल जलवायु है। इस सम्बन्ध में यद्यपि हमें जलवायु के प्रभाव की अति- 
१. वर्ष में कई महीने भारत की जीवन-परीक्षा होती है और कृभी-कर्मी ही वह दंडमुक्त होता दै। 
-“छल० सी० ९० नोल्स द्वारा उद्ध त, 'दी इकनॉमिक डिवेलपमेण्ट झोफ़ द ब्रिटिश ओवेरसीज एम्पाइर. 
पृ० २७८. 


४ भारताय अथज्ञास्त्र 


शधोक्ति नहीं करनी चाहिए परन्तु साथ ही उसे स्वीकार अवश्य करना चाहिए । 

१७. आर्थिक उन्‍नति के सन्दर्भ में उष्ण जलवायु-बहुधा कहा जाता है कि 
अयनवत्तीय देशों में प्रकृति मनुष्य को जीवन-यापन के साधन भपेक्षाकृत सरल प्रयत्नों 
से ही दे देती है ( जबकि शीतोष्णा प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण (भ्रयनवृत्तीय) प्रदेशों के 
मनुष्यों की आवश्यकताएँ भी कम होती हैं ) तथा उसमें सतत प्रयत्न, विचार और 
शक्तियों के भरसक प्रयोग के प्रति अ्ररुचि उत्पन्न कर देती हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण 
प्रदेशों में प्रकृति कंजूस है और बिना कठोर परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता । 
काम करना सभी के लिए अनिवार्य होने के कारण श्रम को स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा 
और अच्छा पारिश्रमिक भी मिलता है। जाड़ों के सरद और तूफानी होने के कारण 
भोजन, वस्न तथा आआ्राश्नय-सम्बन्धी बातों पर उससे पहले गरमियों में ही विचार करना 
आवश्यक होता है । इन क्षेत्रों में रहने का मूल्य सावधानी से नियोजित भ्रनवरत कठोर 
परिश्रम है और यह एक उच्च कोटि की सभ्यता की उन्नति में सहायक है । 

प्रो० कार-सॉण्डर्स ने इस मत का विरोध किया है कि जब प्रकृति के उपहार 

सरलता से ग्राप्य होते हैँ तो आरथिक प्रगति और सम्यता पिछड़ जाती है। इसके 
विपरीत उनका विचार है कि “जिन प्रदेशों में उपयोगी पदार्थ ग्रुण एवम्‌ मात्रा में बहु- 
तायत से मिलते हैं वहाँ उनके उपयोग देखने की अधिकतम सम्भावना होती है तथा 
वहाँ कुशलता में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति उपलब्धि अधिकतम होगी। इसलिए जितनी 
अधिक उवंरता होगी उतनी ही कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है ।! कुछ 
भी हो, भारत की उष्ण जलवायु और उर्वरता ने ही गत युगों में विशाल सभ्यता के 
विकास में कोई रुकावट नहीं डाली । अ्रतः आज भारतीयों के पिछड़े तथा उदासीन 
होने का कारण, जो उनके स्वभाव की विशेषताएँ हो गई हें, जलवायु या प्रकृति की 
प्रचुरता न होकर कुछ और ही है । ' 
3८. वन--भारत के शअत्यन्त बहुमूल्य प्राकृतिक साधनों में उसके विद्याल बनों की भी 
गिनती है। देश के वनों की प्रकृति ऊँचाई और वर्षा पर निर्भर है। जहाँ वर्षा अधिक 
होती है वहाँ सदा हरे रहने वाले ताड़, महीन पत्तियों वाले पेड़, बाँस और रबड़ के 
वृक्ष आदि हैं । इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्तियों वाले वन दिखाई देते हैं 
जिनमें सागौन, साल तथा अन्य प्रकार के कीमती पेड़ होते हैं । इससे भी कम वर्षा होने 
पर वनस्पति छिब्वरी होती जाती है तथा बबूल, इमली आदि के वक्ष पाये जाते हैं । 
हिमालय में ग्रद्ध उष्ण से लेकर आकोटिक तक की दशाएँ पाई जाती हें तथा ऊँचाई 
के अनुसार वहाँ अनन्‍्नास, देवदार, अखरोट तथा बाँस आदि पाये जाते हैं । यह प्रत्येक 
देश का अनुभव है कि वनों की उत्पत्ति और पुनरुत्पत्ति की प्रक्रिया जिससे कि जंगल 
बने रहते हें मनुष्य की नष्ट करने की शक्ति की तुलना में वनों को जीवित रखने में 
असमर्थ है; अत्त: देश के हित में जंगलों को बुरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए 

सरकार को विज्ेष उपाय करना आवश्यक हो जाता है | किसी देश में वनों को किस 
सीमा तक सुरक्षित रखा जाय, यह प्रदन कुछ विश्लेष परिस्थितियों पर निर्भर है, जसे 
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हैह ४० शम० कार-सोंण्डसं, द पापुलेशन प्रन्लम, प० ४२२ । 
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देश की संस्थिति, उसकी संचार-व्यवस्था, वनों के अतिरिक्त भूमि को श्रन्य प्रकार'से 
श्रयोग में लाने की सम्भावनाएँ, आबादी की सघनता, विनियोग के लिए प्राप्त पूजी 
आदि; परन्तु फिर भी सर्वमान्य धारणा यही है कि भारत के वन बहुमूल्य राष्ट्रीय 
सम्पत्ति हे और उनका उचित संरक्षण भारत सरकार का एक प्रमुख आध्िक कार्य है । 
१8. वनों की डपादेयता-मनुष्य और प्रकृति की श्रर्थ-व्यवस्था में वनों की प्रत्यक्ष 
और परोक्ष उपयोगिता है। वनों के परोक्ष प्रयोगों मे से ये है: ([) वन जलवायु को 
अधिक समान बना देते हे, वायु की नमी में सापेक्षिक वृद्धि करते हें तथा वर्षा होने में 
सहायता करते हैं; (7) वे जल की पूर्ति को नियमित रखने मे सहायता करते हे, सोतों 
को अधिक स्थायी रूप से पानी देते हे, प्रबल बाढ़ों को रोकते है तथा नदियों में पानी के 
बहाव को निरन्तर बनाये रखते हैँ; (4) वे भूमि के कटाव को रोकते हैं और उसके 
उपजाऊपन में वृद्धि करते हे, क्योंकि वे खनिज-भूमि से भी वनस्पति की खाद बनने 
में सहायता करते हे; ([9) वे हवा के वेग को कम करते हे, निकटवर्ती क्षेत्रों की सरद 
और गरम हवाओं से रक्षा करते हे और पशु, पक्षियों तथा शिकार के जानवरों को 
आश्रय देते हैं; (ए) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वे देश के स्वास्थ्य को बढ़ाते हे 
और उसकी रक्षा में भी मदद करते है; (५१) वे देश के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं तथा 
जन-साधारण पर स्वस्थ कलात्मक प्रभाव डालते हें । 
बनों की प्रत्यक्ष उपयोगिता मुख्यतया उनकी उत्पादन वस्तुओ्रों के काररा है, 

जैसे लकड़ी, ईंधन तथा विभिन्‍न उद्योगों के लिए कच्चा माल । विशेषकर भारत में 
उनका दूसरा मुख्य उपयोग जानवरों के लिए चरागाहों की सुविधा है, परन्तु यह वन- 
संरक्षण में बहुत बाधक हो सकता है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
भारत में यह तरीका अपनाया गया है कि जंगलों का कुछ भाग चरने के लिए एकदम 
बन्द कर दिया जाता है, कुछ भाग कुछ जानवरों--जिनमें भेड़, बकरी, ऊँट शामिल 

हँ--के चरने के लिए बन्द कर दिया जाता है और बहुत बड़ा भाग हर तरह के जानवरों 

के चरने के लिए खोल दिया जाता है । 

साधा रण वर्षो में बन्द रहने वाले क्षेत्र कमी और अकाल वाले वर्षों में चारे 

का सुरक्षित भण्डार हो जाते हे । उस समय उन्हें पशुओं के चराने के लिए खोल 
दिया जाता है या घास काटकर उन जिलों को भेजी जाती है जहाँ उसकी अत्यधिक 
आवश्यकता होती है । प्राय: यह शिकायत सुनने में श्राती है कि भारतीय वन-प्रशासन 
वनों के संरक्षण और विकास के प्रति उचित कतेंव्यों का पालन करते हुए ग्रामीण 
जनता की जरूरतों को जितनी सहानुभूति दे सकता है उतनी नहीं देता । वन-विभाग 
और प्रत्यक्ष रूप से किसानों की उन्‍तति से सम्बद्ध कृषि तथा सहकारिता जैसे विभागों 
के बीच विरोधी दृष्टिकोणों को मिटाने के लिए अधिक निकट सामंजस्य वाडह्छनीय 
है । यद्यपि वन-विभाग का मुख्य कार्य वन-संरक्षण और विकास-कार्य ही है, परन्तु 
हमें यह न भूलना चाहिए कि कृधि के सहायक रूप में भी इसका महत्त्व है। इसका 
कारण यह है कि वन किसानों की तमाम आवश्यकताओं की पूति कर सकता है जसे 
इंधन देकर, जिससे कि गोबर की खाद को जलाया न जाय । घर बनाने के लिए तथा 
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अन्य आवश्यकताओं के लिए लकड़ियाँ, पशुओं के लिए चारा और चरागाह आदि ऐसी 
सुविधाएँ हैं जिनके भारतीय किसान शताब्दियों से श्रादी हो चुके है। और इन पर 
एकाएक रोक लगाने से वे बुरा मानते हैं, क्‍योंकि इसे वे स्वेच्छाचार और अनावश्यक 
रूप से कठोर मानते हे । 

बनों के प्रशासन में किसानों के सजग दृष्टिकोण और वनों की उपयोगिता 
बढ़ाने के लिए कृषि आयोग ने ये सिफारिश की थी : (१) प्रत्येक प्रान्त में वन आयोग 
अधिकारी की नियुक्ति की जाय जिसका प्रमुख कार्य वनों से सम्बन्धित उद्योगों को 
विकसित करना हों । इसका किसानों, विशेषकर वनों के पास रहने वालों के लिए बड़ा 
महत्त्व है। (२) वनों का पुनर्वर्गीकरण; बड़ा प्रदेश या इलाका जिसके अन्तर्गत व्याव- 
सायिक तथा जलवागु और भौगोलिक कारणों से आवश्यक वन हों; छोटा प्रदेश या 
इलाका जिसके अन्तर्गत छोटे-मोटे वन, ईंधन वाले वन, गाँव की बेकार जमीन तथा वन 
हों । वन-विभाग के श्रधीन वन-क्षेत्रो को, मद्रास सरकार की तरह समुचित रूप से 
किन्ही चुनी हुई ग्रामीण समितियों ग्रथवा पंचायतों के अ्रधीत कर दिया जाय । (३) 
वन और क्रषि-विभाग के सम्बन्ध को और घनिप्ठ करने के लिए वनाधिकारियों को 
कृषि-विद्यालयों में अ्रल्पकालीन शिक्षा दी जाय ।" 
२०. वन संरक्षण--भारत में अंग्रेजी राज्य से पूर्व शताब्दियों तक वनों को असावधानी 
से नष्ट करने का क्रम चलता रहा। विदेशी शासन के आरम्भिक वर्षो में श्रनेक कारणों 
से वनों को अत्यधिक नष्ट किया जाने लगा। इसके विभिन्‍न कारण जनसंख्या की 
वृद्धि, पशुसंख्या की वृद्धि, कृषि का विस्तार, और रेलों के लिए ईंधन और लकड़ी की 
माँग आदि हे । आखिरकार, सरकार इस असावधानी के साथ किये जाने वाली क्षति 
को रोकने के प्रति सजग हुई और १८५५ में लगभग लाडे डलहौजी के शासन-काल 
में वनों की सुरक्षा के लिए पहले संगठित प्रयत्न किये गए। उस समय बम्बई, मद्रास 
और बर्मा में वन-संरक्षक होते थे । इसके बाद शीघ्र ही अन्य नियुक्तियाँ भी की गई 
और १८६४ में वनों के इन्सपेक्टर जनरल के अ्रधीन एक संगठित राजकीय विभाग ' 
की स्थापना की गई। तब से भारतीय वन-विभाग विकसित होता रहा और अरब वह 
भारतीय संघ के लगभग १४ प्रतिशत भाग का नियन्त्रण करता है। १८९४ में भारत 
की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्र जारी किया, जो सरकार की वन-नीति का 
आधार है । इसके अनुसार वन चार विभागों में विभाजित किये गए। (१) वे वन 
जिनकी सुरक्षा जलवायु और भौगोलिक कारणों से आवश्यक है। (२) वे वन जिनसे 
व्यापारिक उ् श्यों के लिए मूल्यवान लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं; (३) छोटे-छोटे वन जो 
सच्चे भ्रथों में बन हैं, परन्तु जिनमें निम्न कोटि की लकड़ियाँ श्रथवा अच्छी किस्म की 
कम लकड़ियाँ होती हैं, और (४) घास के मैदान और चरागाह जो ताम-मात्र के लिए 
ही वन हें ।* 
२१. भारत में वनों के ज्षेत्र--सन्‌ १९४९-५० में समस्त भारत के १२,६६,६४० 
१. कृषि आयोग रिपोर्ट, १६२८, बैरा २६-३३ । 
2. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेंगा २१५ । 
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वर्गमील क्षेत्रफल में से १,९४,८३४५ वर्गमील या लगभग १४ प्रतिशत वन-क्षेत्र था ।* 
इस वन-प्रदेश में १३०,५४१ वर्गमील आरक्षित वन, २४,०८७ वर्गमील में सुरक्षित 
वन और २७,३६६ वर्गमील में अ्वर्गीक्त राजकीय वन थे ।* प्रयोक्ताओं के अधिकार 
पर सरकार के घटते हुए नियन्त्रण के अनुसार वन क्रमशः आरक्षित, सुरक्षित और अव- 
गक्तित सरकारी वनों में विभाजित हें । सन्‌ १६४६-४० में विभिन्‍न राज्यों में वनों की 
सापेक्षिक महत्ता निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है। तालिका से यह स्पष्ट 
है कि मध्यप्रदेश इस सम्बन्ध में नेतृत्व कर रहा है। दूसरा स्थान मध्य भारत और 
आसाम का है । बम्बई, मद्रास और बंगाल उनसे बहुत पीछे हें । 








ह बन क्षेत्र का ! बन चेत्र का 
राज्य ' शज्य के क्षेत्रफल राज्य | राज्य के क्षेत्रफल 

से अनुपात |. से अनुपात 
मद्रास | १३.६ आसाम ः ३,४ 
बम्बई ५ ० हैदराबाद ११.६ 
पश्चिमी बंगाल |. ८.७ | जम्मू और काश्मीर | ११.६ 
उत्तर प्रदेश | न | मध्य भारत २३.६ 
पंजाब | १२.३ मैसूर प्‌ 8 
विहार ३५ अजमेर ३,० 
उड़ीसा 2१७, १ कुग ५२.३ 
मध्य प्रदेश २७.६ अण्डमन ओर निकोबार ८.२ 


भारत में बड़े-बड़े वन-क्षेत्र पहाड़ियों में स्थित हें, परन्तु मँंदानों में भी कृषि- 
क्षेत्रों के बीच-बीच में वन फैले हुए हैं । ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि वनों का 
अन्तर्राज्यीय वितरण असामान्य है। साथ ही बहुत सा क्षेत्र तो बेकार जमीन का हैं, 
जिसमें पेड़ लगभग हैं ही नहीं | वनों की इन विशेषताओं के कारण सम्पूर्ण आवश्यक- 
ताओों की पूर्ति कठिन हो जाती है । 
२२. वन-प्रशासन का उद्दश्य---वन-प्रशासन का उद्दश्य यह है कि वनों को अति 
उपयोग के खतरों से बचाया जाय और साथ-ही-साथ उनकी उत्पत्ति-क्षमता बढ़ाई जाय । 
सरकार इन दोनों उद्ं श्यों की पूति में बहुत सफल हुई है4 वन-विभाग के प्रथम पचास 
वर्षो में वन-अथ्थंज्ञास्त्र के अनुसंधान के महत्त्व को मान्यता नहीं दी गई, और अनु- 
संधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी कोई खास कदम नहीं उठाया | 
सन १६०६ में देहरादून में वन-अ्रनुसंधान संस्थान (फारेस्ट रिसर्च इल्स्टीट्यूट) 
की स्थापना हुई। सन्‌ १६१८ के भारतीय औद्योगिक आयोग की सिफारिशों के अनु- 
सार उसका समुचित विस्तार किया गया और अब यह वबन-अनुसंधान के प्रत्येक पहलू 
पर खोज करने में समर्थ है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से महत्त्वपूर्ण खोज-कार्ये 
१. स्टैटिस्टिकल ऐब्स्टकट १६५१-४२, पु० ५४६ के आवार पर । 
२, शभ्रवर्गीकृत राजकीय वनों के अन्तगेत अनधिकृत एवम्‌ बेकार भूमि, जो बहुधा वृक्षविद्दीन होती दै,,. 
भी सम्मिलित की जाती है । अतणव उपयु कत आँकड़े पूर्णतया जंगली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते । 


श्८ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


किये गए तथा वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान में लगातार उन्नति हुई जिससे बहुत 
हद तक वनों की उत्पत्ति का पूरा और पहले से अच्छा उपयोग हो सका । 
२३, भारतीय वनों से कच्चे माल की प्राप्ति--विभिन्‍न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे 
माल की पूर्ति और बहुत से लोगों को जीविका प्रदान करने में भारतीय जंगलों और 
वनों का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाथ है। उदाहरण के लिए हम वनों में रहने वाली अधि- 
कांश जनसंख्या को ले सकते हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से वनों की पदावार से अपनी जीविका 
चलाती है। वनों के समीप रहने वाले अ्रनेक लकड़ी काटने वाले, आरा चलाने वाले, 
बोभा ढोने वाले, कारीगर आदि व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में वनों में या उनके आस- 
पास काम करते है। अच्त में वनों के कच्चे माल से वस्तुएं बनाने वाले जैसे बढ़ई, 
पहिया बनाने वाले, नाव बनाने वाले, रस्सी बुनने वाले, चमड़ा कमाने वाले, तथा 
लाख बनाने वाले आदि भी हें । 
२४. वनों के प्रमुख और गोण उत्पादन--जंगलों की उत्पत्ति दो मुख्य भागों में विभा- 
जित है--(१) प्रधान उत्पत्ति जैसे इमारती लकड़ी तथा ईंधन; (२) गौण उत्पत्ति 
जिसमें लाख, चमड़ा कमाने की वस्तुएं, तेल, तारपीन और गोंद आदि हैं । भारतीय 
जंगलों की गौण उत्पत्ति का महत्त्व बढ़ता जा रहा है और उनमें से कई ने तो विश्व 
के बाजारों में अपना स्थान बना लिया है। अनुसंधान कार्य का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
यह सिद्ध कर देने में है कि सवाई और भावर घास, जो पहले कलकत्ता के अंग्रेजों की 
मिलों में काम में लाई जाती थी, के अतिरिक्त बाँस से भी काग़ज़ की लुगदी बनाई जा 
सकती है। और बाँस के विस्तृत क्षेत्रों के कारण आवश्यक कागज को यहीं बनाने का 
काम आरम्भ किया जा सकता है। इन सम्भावनाओं को विचार में लाकर ही टैरिफ 
बोर्ड की सिफ़ारिशों के अनुसार भारतीय कागज़ की बाँस की लुगदी के व्यवसाय वो 
संरक्षण प्रदान किया गया था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कृषि आयोग ने 
प्रत्येक राज्य में वन उपयोग अधिकारी की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी ताकि वन- 
उद्योगों का विकास उसकी खास जिम्मेदारी बना दी जाय ।* 
२५. भारतीय वनों की क्षमता--सन्‌ १६१४-१८ के विश्वयुद्ध में मेसोपटामिया में तैनात 
अंग्रेज़ी फ़ौज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को अपने साधनों पर निर्भर 
रहना पड़ा । इस विशेष उहं क््य की पूर्ति के लिए समुचित पैमाने पर किये गए विशेष 
प्रयत्तों ने भारतीय जंगलों की अप्रत्यक्ष सम्भावनाश्रों को स्पष्ट रूप से सबके सामने ला 
दिया और वन-उपयोग ने एक नये घुग का आरम्भ किया। द्वितीय युद्ध में इनके उपयोग 
के लिए और भी प्रोत्साहन मिला । 
२६. भूगभ-रचना--किसी भी देश के भूगर्भीय सर्वेक्षण में सतही भर निचले परतों की 
मिट्टी पर विचार किया जाता है। भ्रब हम पहले भारत की सतह वाली मिट्टी पर विचार 
करेंगे और उसका अन्तर मुख्य प्रकार की मिट्टियों से बताएँगे जो तीन प्रकार की भूग- 
भीय रचना के कारण होता है। ५ 
हु (१) नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के भूखंड बहुत विस्तृत और क्ृषि-कार्य के 
#* ऊँषि आयोग रिपोर्ट, पेश २२४ । 
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लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यह भूखंड ग्रुजरात, राजपूताना, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
बंगाल के अ्रधिकांश भाग तथा मद्रास राज्य के गोदावरी, कृष्णा और तंजौर ज़िलों 
में फैले हुए हैं। नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की विभिन्‍न चौड़ाई की एक पट्टी प्रायद्वीप 
के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर फंली हुई है जो नदियों के डेल्टों पर चौड़ी होती 
गई है। नदियों वाली मिट्टी के प्रदेश जहाँ पर वर्षा मध्यम परिमारों में हर जगह होती 
है, विशेषकर सिन्धु और गंगा के मंदान, जिनकी मिट्टी अधिक मात्रा में भ्रुरभ्रुरी, पर्याप्त 
रासायनिक तत्त्वों से युक्त और सरलता से जोती जा सकती है, रबी और खरीफ़ की 
अधिकांश फसल उयाने में समर्थ हें । 

(२) दक्षिणी भाग बम्बई और मद्रास के अधिकांश भाग, (पहले के) सम्पूर्रो 
बरार प्रान्त, मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर के तिहाई भाग और हैदराबाद के पदिचिमी 
भाग से मिलकर बना है। इस क्षेत्र की मिट्टी कई प्रकार की है और उसकी उदबेरा 
दक्ति भी असमान है | रुई पैदा करने वाली असली काली मिट्टी, दक्षिणी भाग में 
पहाड़ियों के नीचे ढालू जगहों में फैली हुई है। स्थिति के अनुसार उसकी गहराई में 
अन्तर पड़ता जाता है और जहाँ वह बहुत गहरी है वहाँ नदियों द्वारा लाकर जमा की 
गई है। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में मिट्टी अधिक गहरी होने के कारण भारी 
वर्षा होने पर ज़मीन काम करने योग्य नहीं रह जाती और तब यह रबी की गेहूँ, चना 
और तीसी तिलहन फ़सलों के लिए प्रयोग की जाती है । दक्षिण प्रदेश की काली मिट्टी 
जो ख़रीफ़ में मुख्य फसलों के तौर पर रुई और ज्वार पेदा करती है, ३ या ४ 
फूट गहरी है और उसमें चूना मिला हुआ है। नीचे की मिट्टी में काफ़ी चूना मिला 
होने और पथरीली कंकरीली होने के कारण नीचे की चट्टानों के लिए पर्याप्त बहाव 
सम्भव हो जाता है। 

(३) शेष मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है, जो पूरे मद्रास, मैसूर, दक्षिणी-पूर्वी, 
बम्बई और आधे पूर्वी हैदराबाद और मध्यप्रदेश के दो तिहाई भाग को घेरे हुए है। 
यद्यपि प्रायः इसमें रासायनिक तत्त्वों का अभाव है और कमजोर फ़सलें ही पैदा होती 
हैं, फिर भी इसके कुछ प्रकार जैसे मद्रास और मैसूर की लाल मिट्टी तथा लाल और 
भूरी चिकनी मिट्टी बहुत उपजाऊ हैं। बीच के दर्जे की उपजाऊ मिट्टी भी कई 
प्रकार की पाई जाती है। काफी गहराई वाली मिट्टी में सिंचाई से लाभ हो सकता है ॥ 
जहाँ नहर की सिंचाई सम्भव है वहाँ चावल को मुख्य फ़लल की तरह पेदा किया जा 
सकता है । तालाबों और कुओं की सिंचाई से अन्य किस्म की मूल्यवान फ़सलें भी 
पैदा की जा सकती हें । इस तरह की भूरी और पीली लाल मिट्टी, जो बेलगाँव, धार- 
वार आदि में पाई जाती है, फल वाले वक्षों, विशेषकर झ्राम, के लिए अनुकूल है । 
२७, खनिज डत्पादन--सन्‌ १६१८ के श्रौद्योगिक आयोग की राय में उन उद्योगों को 
छोड़कर जिनमें रोचातु (वैनेडियम), गिलट (निकल) और सम्भवतः संवर्णातु (मोल- 
डिनम) की आवश्यकता होती है, शेष सभी मूल उद्योगों के लिए भारत के खनिज 
पर्याप्त हें । बहुत दिनों तक लोगों में यह विश्वास था कि देश के खनिज-पदार्थ आधुनिक 
स्तर पर लाभ-सहित खोदने के लिए बहुत कम हैं। सन्‌ १८८० दशक के झआरम्भिक वर्षों 


२० भारतीय अर्थशास्त्र 


तक भारतीय खनिज्ञों के प्रयोगात्मक विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया । 
इसलिए भारतीय खनिज पदार्थों की सम्भावनाओं के बारे में कोई विश्वसनीय निर्णय 
सम्भव नही था । बाद की खोजों ने उत्खनन के लिए अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ 
दढ निकाले । अब हम कुछ निब्चय के साथ कह सकते हैँ कि भारतीय खनिज पदार्थ, 
भले ही वह असीमित या अद्वितीय न हों, किसी भी प्रकार नगण्य नहीं हे और वे देश 
के धातु वाले उद्योगों के विकास का आधार बन सकते हैं। आधुनिक यातायात के 
विस्तार, बेक-व्यवहार के विकास, तथा वर्तमान औद्योगीकरण के साथ खनिज पदार्थों 
का और भी अच्छी प्रकार से विकास हो रहा है । भारत की खनिज सम्पत्ति के उप- 
योग को सन्‌ १६१४-१८ और सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध ने बहुत प्रोत्साहन दिया।) . 


| १६४६ १६५१ 

















खनिज पदाथ | 
मात्रा ७ | मूल्य मात्रा मुल्य 

कोयला (टनों में) २६,३१६०,६०५ ३५,०३,३६,६९४२| १४,४३२,३६६| ४५०५४४८०,११,३५४ 
सोना (आस में) १३१,७५५४५ . ३,४८०,६०,२५१। २९२६,३१६४| ६,७५,३०,७०६ 
वर्णिज (क्रोमाइट) (टनों में) * २४,२०४ ६,६१,८०५० १६,७०२ 6,१३,०८७ 
कच्चा तांबा (टनों में) 2५ २,७१८ ' ७१,७१,६६६। ३६६,०५७७  १,६४,००,५५० 
हीरा (केरट में) १३१०७*२ १,७७,४७२ १,६७४ ५५३४,३६१ 
अपोरजजारिज (इल्मेनाइट) ! 

(टनों में). (८५,०१२. १७,४२,८६६.. २१६,४६८|. ४०,२४,७०० 
लिखिज (ग्रे फाइट) ,, 2,६२७ १,६०,१७८। १,७३५ २,३१,६५७ 
कच्चा लोहा! हर २,४०७,द८२ ६५,०७,5०५५| ३,६५७,१०५| २,०६,५२,६१६ 


अश्रक (हंडरवेट में) (क) २०६,८८४१ ३,०६,०६,६९३ 


का 0 ० कर: है ।लदए 7: (साल्ट पीटर) कप 
(हंडरवेट में) * । (क) २२,७०३| (क) ६३३५,००७ ५,२१२ (ख) ३५५४४,०८४ 
चोंदी (ऑस में) |... ११,२७५ ५२,७१५... १४,ब१२ 906 
कच्चा मेंगनीज (टनों में) २५२,११६। &5.६३,७२४| १,२६२.३७५| १७,८३,४७,७५० 


४६०,४८८| १३,७४६ ,४१-२३० 









ऊपर दी हुई तालिका में सन्‌ १६४६ और सन्‌ १६५१ में भारतीय संघ के 
' खनिज पदार्थों के उत्पादन और मूल्य के आंकड़े दिये गए हे ।* 


१. (क) नियत आकडे हैं। (ख) इसमें मद्रास राज्य के उत्पादन का मूल्य सम्मिलित नहीं है । 
यह तालिका स्टेटिस्टिकूल एच्सट्र कट इण्डिया--१8५१-५२; पृ० ५८८ से ली गई है। --अनुवादक 
२, खनिन पदार्थों के लिए मुख्यतः निम्नलिखित साधनों को सहायता ली गई दै--सी० डब्ल० ई० 
कॉट्न, देए्डबुक ऑफ कमर्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ इसिडिया; जे० सी० ब्राउन, इन्डियाज मिनरल वेल्थः 
रिपोर्ट झफ दी जियॉलॉजीकल सर्वे ऑफ इश्डिया ( १६३३६ ); एनुअल रिपोर्ट ऑफ द चीफ इन्स्पेक्टर 
आफ माइन्स इन इण्डिया ( १६३८ ) स्टेटिस्टिकल एब्सट कट फॉर जिदिश इण्डिया ( १६३७ ८ ); 
इस्डिया ईअर बक ( १६४१-२ ) पृ० ७४०-४; कैपिटल ( इण्डियन इण्डस्टीन टेड एन्ड टान्सपोर्ट 
सप्लीमेन्द ), दिसम्बर १९४०; ओर इण्डियन फाइनैंन्स ( ईस्टर्न ग्रप नम्बर और ईअर दक, १६४० ) 
इसम्बर्‌ 88४० 
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सन्‌ १९४६ और १६५१ में खनिज पदार्थों का कुल मूल्य क्रमश: ४४३७४ 
गौर ६४०२ करोड़ रुपए था ।१ , 

ग्रब हम भारत में व्यावसायिक आधार पर उपयोग किये जाने वाले कुछ प्रमुख 
खनिज पदार्थों का संक्षेप में वरणंन करेंगे । 
२८. कोयला--कोयला भारतवर्ष का प्रमुख खनिज पदार्थ है और हर प्रकार से देश 
का महत्त्वफ़ाशं आधारोद्योग है। भारत में कोयले के उद्योग का प्रारम्भ देश में रेलों के 
निर्माण से होता है, जिसने तुरन्त ही कोयले की माँग बढ़ा दी तथा गत शताब्दी के 
मध्य में नई खानों के उत्खनन को जन्म दिया। आयात किये हुए ब्रिटिश कोयले 
से अधिक सस्ते और सुलभ कोयले की प्राप्ति के हेतु ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी के 
अनुसन्धानों से इस उद्योग का खूब विकास हुआ | यह कार्य विशेषतया यूरोपीय सम्मि- 
लित पूंजी वाली कम्पनियाँ ( जॉयण्ट स्टॉक कम्पनियों ) ने किया जो इसी उद्दृश्य के 
लिए निर्मित थीं । सन्‌ १८८४ और १६०१ के बीच में कोयले का उत्पादन १३ लाख 
टन से बढ़कर ६६ लाख टन हो गया ।'* बंगाल में लगभग एकाधिपत्य प्राप्त करने के 
श्रतिरिक्त भारतीय कोयला पूर्वी बाज़ारों, जैसे कोलम्बो, ब्रिटिश मलाया तथा पूर्वी द्वीप 
समृह आदि में भी पहुँच गया | सन्‌ १६१४-१४ के युद्ध से पूर्व पाँच वर्षों में आन्तरिक 
उपभोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की वाषिक औसत उत्पत्ति बढ़कर १४७ लाख 
टन हो गई । इन पाँच वर्षों में कोयले का औसत आयात (खासकर ब्रिटिश कोयले का) 
४५५,००० टन और झौसत निर्यात २२५,००० टन हो गया। यूनाइटेड किगडम 
को छोड़कर भारतवर्ष कॉमनवेल्थ के अन्य किसी भाग की अपेक्षा अधिक कोयला 
उत्पन्त करता है। भारत में पाये जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग बंगाल, बिहार 
आर उड़ीसा (गोंडवाना की कोयले की खान) से आता है। इन प्रान्तों के बाद 
कोयले की मुख्य खानें हैदराबाद में सिंगरेनी और सस्ती तथा मध्यप्रदेश और 
' आसाम में हें । राजपूताना, बीकानेर तथा मध्यभारत से भी भारत में मिलने वाले 
कुल कोयले का कुछ भाग मिलता है। भारतीय कोयले का वितरण बहुत ही अ्समान 
है। प्रायद्वीप (दक्षिण भारत) में इसकी कमी विशेष रूप से मालूम होती है। मद्रास राज्य 
में कोयले के अभाव तथा परिवहन की ऊँची लागत के राज्य कच्चे लोहे की उन्नति 
में बाधा रही है । बम्बई राज्य में भी स्थानीय कोयले के अभाव के कारण इसी तरह 
की कठिनाई थी, जिसकी कमी कुछ जलविद्य तृ-शक्ति और कुछ समय के लिए दक्षिणी 
१... पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खनिज साधनों के विकास के लिए १०६१६ लाख रुपये की रकम 
रखी गई है | इसमें से केवल १३*६० लाख की रकम अब तक खच्चे की जा चुकी दै। योजना के 
प्रारम्म में प्रगति धीमी रही, परन्तु फिर भी योजना के पहले दो वर्षों में भारतीय संघ के खनिज 
उत्पादन की मात्रा और मूल्य में सामान्य वृद्धि हुई। सन्‌ १६५०, १६५१, १९५२ में कुल खनिज 
उत्पत्ति का मूल्य क्रश: 5३४१ करोड़ रु०, १०५"५५ करोड़ रु० ओर १०८०४ करोड़ रुपये था | यह 
वृद्धि मुख्यतः उत्पादन की वृद्धि के कारण हुई थी ।--पंचवर्षीय योजना, प्रगति रिपोर्ट १६५३-५४, 
अध्याय ११ । 
२... स्टेटिस्टोकल एच्सटक्ट, इसिडिया १९५१-५२ के आधार पर | 


२२ भारतोय अर्थशास्त्र 


देश का कोयला विदेशी कोयलों की तुलना में खराब होता है। धातुशोधक कोयले के 
उत्पादन के विचार से केवल बंगाल का ही कोयज्ञा विदेशी कोयलों का मुकाबला कर 
सकता है। 

सन्‌ १६१४-१८ के विश्वयुद्ध में विशेषवया १९१७ और १६२१ के बीच और 
उसके बाद के वर्षों में, कोयला-उद्योग का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ । जहाजरानी 
की कमी की वजह से ब्रिटिश कोयले का त मिलना, अप्रैल सन्‌ १६२० तूक सरकार 
द्वारा कोयले की माँग, कोयले की कीमत में वृद्धि और युद्ध के अ्रनन्तर उद्योगों की 
उन्नति से हुई कोयले की खपत में वृद्धि आदि कारणों ने उद्योग को प्रोत्साहित किया । 
कोयला ढोने के लिए रेल के डिब्बों की कमी से और खानों में काम करने वाले मज़- 
दूरों के पर्याप्त संख्या में न मिलने से इसका विकास सीमित रहा ।* विश्वयुद्ध के बाद 
के अ्रभिवृद्धि काल में नई-नई कोयले की खानें खोदी गईं । साथ ही सरकार ने बहुत 
सी बड़ी-बड़ी खानें खुदवाई जिससे रेल-व्यवस्था को कोयले के लिए बाज़ार पर निर्भर 
न रहना पड़े । इसी बीच में दक्षिणी अफीका का कोयला-निर्यात पूर्वी देशों के बाजारों में, 
जिनमें भारत भी शामिल था (वहाँ की सरकार की दी हुई यथेष्ट सहायता के. कारण) 
बहुत बढ़ गया। ब्रिटेन का ञ्रायात बन्द हो गया और भारत में कोयले की कमी और रेलों 
पर अधिक भार होने के कारण सन्‌ १६२०-२३ में भारतीय कोयले के निर्यात पर रोक 
बगाई गई। इन कठिनाइयों के दूर हो जाने पर भी विदेशी बाज़ारों में भारतीय 
कोयले की बिक्री पहले की बिक्री की झ्रांशिक रूप से अधिक न हो सकी । बाज़ार में 
प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। दक्षिणी अफ्रीका के व्यापारिक सन्तुलन में परिवर्तन होने 
के बाद तथा भाड़े की सस्ती दरें (जहाज के निचले भाग में कोयला भरकर भेजने की 
दरें) न रहने के कारण दक्षिणी भ्रफ़रीका के कोयले की पहले जैसी अच्छी स्थिति पूर्वी 
बाज़ारों में नहीं रही ।* कोयलों और कोक के आयात और निर्यात व्यापार के समय- 
समय के आँकड़े निम्न तालिका में दिखाये गए हें ।३ 


१- देखिए, रिपोर्ट ऑफ़ द टेरिफ बोडे (कोयला उद्योग), १६२६, पैरा ११। 
२. ऐन्स्टे (द ट्ड ऑफ द इंडियन ओशन) पृष्ठ ५५ । 
३- देखिये, रिव्यू ऑफ़ द टेड ऑफ़ इंडिया। 
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। 


युद्ध के पहले युद्ध के समय युद्ध के बाद 


। 
का श्रौसत . का औसत | का औसत ५ 


! 
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| । 
मूल्य हजार | कि, ! 
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इन अंकों से प्रगट होता है कि मन्‍्दी के समय कोयले के निर्यात में कमी होने 
के बाद आगे चलकर १६३७-३८ से १६३६-४० तक इस व्यापार का बहुत काफ़ी 
विस्तार हुआ । निर्यात के इस श्राकस्मिक विस्तार के प्रधानतः दो कारण थे। पहला 
कारण चीन और जापान की शथज्रुता थी जिससे जापान को सुदूर पूव के बाज़ारों में 
कोयला नही मिल सका । दूसरा कारण दक्षिणी अफ्रीका का कोयले के निर्यात को बन्द 
करना था । इस उद्योग ने १६३६-४० में आइचर्यंजनक उन्नति की और पिछले मात्रा- 
मानों (रिकार्ड) से बहुत आगे बढ़ गया। परन्तु जहाज़ों द्वारा निर्यात की कठिनाइयाँ और 
भाड़े की अत्यधिक वृद्धि निर्यात व्यापार के विस्तार में बाधा डालती है । हर हालत 
में निर्यात व्यापार के अनुकूल कारण अस्थायी हैं। माँग और उत्पादन में समंजन 
कराने वाली दीघेकालिक नीति निर्धारित करते समय हमें कोयला-उद्योग की इस 
विज्ञेषता को ध्यान में रखता चाहिए । भारतीय कोयले की अधिकांश खपत देशी 
बाज़ारों में ही होती है और वही इस उद्योग का प्रधान अवलम्ब है। वास्तव में देश 
की कोयले की माँग (लगभग ३०० लाख टन) इसकी वार्षिक उत्पत्ति (लगभग २२० 
लाख टन) से अधिक है । 

सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध तथा उसके बाद कोयला-उद्योग ने जो उन्नति की उसे 
हम इस बात से आँक सकते हँे--सन्‌ १६१५४ में कोयले की उत्पत्ति और मूल्य क्रमश: 
१,६४,६४,२६३ टन, और ५,८६,१०,६६४ रुपया था। सन्‌ १६३० में उत्पत्ति 
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और मूल्य बढ़कर क्रमशः २३,८०३+०४८ टन और ९,२६,२५,३२३ रुपया हो 
गया । कोयला-उद्योग पर देश के झ्रौद्योगिक क्रियाकलापों के उतार-चढ़ाव का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अपकर्ष के आरम्भ तथा उसके परिणामस्वरूप आरन्तरिक 
खपत की कमी के कारण दाम एकदम गिर गए और कोयले की अनेक खानें मजबूरन 
बन्द करनी पड़ीं। सन्‌ १६३३ में कोयले की उत्पत्ति घटकर १६,७८६,१६३ टन 
रहु गई जिसका मूल्य ६,११,८६,०८३ रुपया था । (सन्‌ १६३० में २३,८०३,०४८ 
टन का उत्पादन हुआ था जो उस समय तक सबसे अधिक था ।) सन्‌ १६३४ में 
आशिक समुत्थान के आरम्भ में परिवर्तत की दिशा बदल गई और उत्पादन बढ़कर 
२२० लाख टन हो गया जिसका मूल्य ६३० लाख रुपया था । १६३९४ में प्रगति 
शिथिल रही और उत्पादन २३,०१६,६६५ टन रहा । सन्‌ १६३६ में उत्पादन 
२२,६१०,८२१ टन था जो १६३४ के उत्पादन से भी' कम था । १६३७ में २५, ०३६, 
३८६ टन कोयला निकाला गया जो उस समय तक किसी वर्ष में निकाले गए कोयले 
से अधिक था । तदनन्तर उत्पत्ति इससे भी अधिक होती गई । १६३८ में और १६३६९ 
में कुल उत्पादन क्रमश: २८, २४२,६०६ टन और २७७ लाख टन था । १६३७-३६ का 
समय कोयला-उद्योग के उच्चतम उत्पादन के वर्ष थे। १९३८ में बिहार से १५,३६४, 
०७६९ टन और बंगाल से ७,७४५, ३७२ टन कोयला निकाला गया। सन्‌ १६३ ८- 
३९ के आखिरी महीनों में तथा १६३६-४० के प्रथम पाँच महीनों में अल्प समय के 
लिए व्यापार में मनन्‍्दी आ गई । युद्ध छिड़ते ही भविष्य उज्ज्वल हो गया; कोयले की 
माँग तेज़ी से बढ़ने लगी, और उसका अतिरिक्त भण्डार समाप्त हो गया। जनवरी 
१९४० के बाद डिब्बों की अत्यन्त कमी हो जाने से, कोयले के भण्डार फिर इकट्ट होने 
लगे । मज़दूरी और किराये की अधिकता तथा कोयले पर अधिभार के कारण उत्पादन 
की लागत बहुत बढ़ गई, जिससे लाभ कम हो गया। विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव 
में औद्योगिक उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूति के लिए अधिक उत्पादन 
द्वारा ही ये लाभ बने रहे थे। निर्यात व्यापार की अवस्था की ओर पहले ही संकेत 
किया जा चुका है ।* 
हाल के वर्षो में देश के अन्दर खपत में आइचर्यंजतक वृद्धि हुई। 'टेरिफ' बोर्ड 
के अनुमान के अनुसार सन्‌ १६१० के €८ लाख टन की खपत की तुलना में १६२५ 
में खपत की मात्रा १८४ लाख टन थी। तदनन्‍्तर इसमें काफ़ी वृद्धि हुई । भारतीय 
१. कोयला ओर कोक के उत्पादन ओर निर्यात सम्बन्धी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : 












हज उत्पादन (लाख टन). |. नियांत (लाख टन) 
श्ह्ध्च्प्र २८०,१ श्श्र 
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भारत में कोयले के उत्पादन और नियाँत दोनों में ही उन्नति हुई है। भारत से कोयला मुख्यतः 
जापान, आस्ट लिया, सीलोन ओर पाकिस्तान जाता है। भारत से कोयला आयात करने वाले अन्य 
देश फ्िनलेन्ड, ईजिछ्ड भादि हैं। नीचे की तालिका में हाल ही में विभिन्‍न देशों से निर्यात किये 
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कोयले की प्रधान उपभोक्ता भारत की रेलें हे । देश का बढ़ता हुआ ओऔद्योगीकरण 
भी, जो लोहा तथा अन्य उद्योगों के विस्तार से प्रकट है, देश के अन्दर कोयले के बढ़ते 
हुए उपभोग का कारण है। जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है हाल ही में हुए युद्ध 
ने कोयले की माँग को बढ़ा दिया । यद्यपि कोयले को विद्यु त्‌ और जलने वाले तेल 
की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तथापि उसकी स्थिति अब भी 
टढ़ है, और भविष्य में उसका प्रयोग बढ़ने की बहुत सम्भावना है । 

अब हम कोयला-उद्योग के कतिपय प्राविधिक (टेक्निकल) पहलुओं पर विचार 
करेंगे जो उद्योग की उन्‍नतति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हें । उदाहरणार्थ असेम्बली 
के मार्च सन्‌ १६२४ के दक्षिणी भ्रफ़ीका के कोयले पर संतुलन शुल्क लगाने के पक्ष के 
प्रस्ताव के अनुसार भारतीय कोयला कमेटी (इण्डियन कोल कमिटी) की नियुक्ति की 
गईं । कमेटी का कार्य भारतीय कोयले को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षण 
प्रदान करने के प्रइन को शुल्कप्रायोग (ट रीफबो्ड) के विचाराधीन करने से पूर्व इस विषय 
के प्राविधिक पहलू की जाँच करना था। इस कमेटी ने भारतीय उद्योग की स्थिति को 
हृढ़ बनाने के लिए और विशेषतया कलकत्ता के बन्दरगाह से भारतीय और विदेशी 
बन्दरगाहों को कोयला निर्यात बढ़ावे के लिए अनेक सिफ़ारिशों प्रस्तुत कीं। उनके विचार 
से इस सम्बन्ध में ग्रुण और मूल्य यह दो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात 
की प्राप्ति के लिए उसने कोयला श्रेणी-बन्धन परिषद (कोल ग्रेडिंग बोर्ड) के स्थापित 
करने की सिफ़ारिश की, जिसके प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोयले के ग्रुण की गारण्टी होंगे । 
सरकार ने इस सिफ़ारिश को मान लिया और १६२४ में कोयला श्रेणी-बन्धन एक्ट(कोल 
ग्रेंडिंग बोर्ड एक्ट) के रूप में आवश्यक विधान पास किया गया और बाक़ायदा २० 
जनवरी सन्‌ १६२६ को यह बोर्ड बना दिया गया । कमेटी ने खानों से कलकत्ता जाने 
वाले प्रमारित कोयले पर रेलों को ३७३ प्रतिशत अधिक छूट देने की और नदियों से 


हुए कोयले का मूल्य दिखाया गया दै : 
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विदेशों में भारतीय कोयले की बढ़ती मांग हष का विषय है। अब से लगभग बीस वर्ष पूवे भारतीय 
कोयले के नियांत व्यापार में अनेक कठिनाइयाँ थीं । कोयले के प्रकार में सुधार होने के साथ भारतीय 
कोयले का प्रचार बढ़ रहा है । --अनुवादक 
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जाने वाले कोयले के किराये को चार आना प्रति टन कम करने की भी सिफ़ारिश की । 
बोर्ड की यह सिफ़ारिशें भी रेलवे कम्पतियों और पोर्टेट्रस्ट अधिकारियों द्वारा स्वीकृत 
कर ली गई । 

भारत के भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण के संचालक लुई फर्मर ने सन्‌ १६३६ में 
एक सरकारी पत्रिका में आगामी सौ वर्षो के अन्दर अच्छे कोयले के साधनों के पूर्णतया 
समाप्त हो जाने की सम्भावना की चेतावनी दी। उसके बाद भारतोय कोयले 
को सुरक्षित रखने का प्रश्त सामने आया । यह अनुभव किया गया कि कोयला खोदने 
के दोषपूर्णा ढंग से भारतीय कोयला जो वैसे ही अधिक नहीं है, नष्ट होता है । अक्टूबर 
१६३६ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोयला खान समिति ( कोल माईनिंग कमिटी”) 
ने कोयले के संरक्षण और खानों में सुरक्षा का प्रबन्ध करने के प्रश्नों पर विचार 
किया | कमेटी ने मई १६३७ की रिपोर्ट में यह विचार प्रकट किया कि द्वितीय श्रेणी 
के कोयले के भण्डार तो लगभग असीमित हें। अच्छे प्रकार के सारे कोयले को 
सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कानुन की सहायता लेने की इच्छा प्रकट की और उसे 
सुरक्षित रखने के लिए विधिवत्‌ इकट्ठा करने की सिफ़ारश की ।) 

कमेटी की सिफ़ारिश पर अप्रैल १९३६९ में कोयला उत्खनन सुरक्षा कानून 
पास किया गया। इस कानून द्वारा निरीक्षकों को खानों के अन्दर काम करने वाले 
मजदूरों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करने तथा कोयले को सुरक्षित ढंग से जमा 
करने का प्रबन्ध करने का अधिकार मिल गया। इस कानून के अन्तर्गत कोपने को 
सुरक्षित रूप से रखने ( स्टोइंग ) की सहायतार्थ कोष इकट्ठा करने के लिए कोयला 
और कोक पर उत्पादन कर लगाने की आवश्यकता हुई । इस नये कानून को कार्यान्वित 
करने के लिए, जिसका उद्देश्य कोयला ढंग से निकालना अथवा बरबादी रोकना हैं, 
कलकत्त में कोयले की खानों का सुरक्षा-मण्डल स्थापित किया गया ।* 


नलनननननानाण गा 


१. कोल माइनिग कमिटी की रिपाट 

२. सन्‌ १६३९ के कानून में कोयले की सुरक्षा के लिए स्टोइग की सहायता के लिए कोई विधान 
नथा। अनेक कमेटियों द्वारा कोयले के साधनों के आपरीक्षण ने कोयले को सुरक्षा की अनिवायेता को 
सामने ला दिया । ४ मार्च १९५२ को एक नया कानून कोयला खान ( संरक्षण ) क़ानून [ कोल 
माइन्स ( कन्जर्रेशन एण्ड सेफ्टी) एक्ट] बनाया गया। इसने सन्‌ १६३९ के कानून को रद कर 
दिया। नया कानून जम्मू और काश्मीर को छोडकर समस्त भारत पर लागू होता है। इस कानून के 
अन्तर्गत सरकार को अधिकार है. कि खानों ओर कोयले की सुरक्षा के लिए ऐसे क़दम उठाए जिन्हें वह 
उचित समझती है । कानन के अन्तगंत कोयला परिषद ( कोल बोर्ड ) की स्थापना का भी विधान है । 
'सरकार परामशंद्ात्री कमेटिया भी बना सकती है जो केन्द्रीय सरकार या बोडे के कानून के कार्यान्वित 
करने के रुखन्ध में राय दे सकता हैं। कानून के अन्तर्गत उत्खनिक कोयले तथा खानों में तैयार किये 
ओर बाहर भेज जाने वाले कोक पर उत्पादन कर लगाने की भो ह्यवस्था है । उत्पादन कर से प्राष्त 
“राशि कोयला परिषद (कोल बोर्ड) को दे दी जायगी और यह राशि कोयले की खानों के सुरक्षा कोष 
( कोल माइनस सेफ्टी एएड कन्जवेशन फरड ) में जमा कर दो जायगी । इसका उपयोग बोड के व्यय 
'तथा सुस्त्षा सम्बन्धी कार्यादि के लिए होगा। प्रमुख निरीचक ओर निरीक्षको को कोयले की खानों को 
देखकर यह पता लगाने का अधिकार है कि इस कानून के अनुसार काम हो रहा है या नहीं । देखिए, 
'हूं इन्डियन लेबर ईंश्र बुक, १६५२-५३ प० ८४ । --अनुवादक 
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२६. लोहा--लौह धातु-शोधन का ज्ञान भारत में बहुत पुराना है। यूरोप से प्रायात 
की हुई धातु की प्रतिस्पर्धा से पूर्व लोहे का उद्योग उनन्‍ततिशील अवस्था में था तथा 
भारत के सभी भागों में फैला हुआ था | 

बड़े पैमाने पर लोहे के निर्माण की आधुनिक विधा्रों का प्रारम्भ सन्‌ १८७४ 
से बराकर आयरन वक्कंस के कार्य से होता है। यही कारखाने बाद में बंगाल आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी कहलाए। इसका मौजूदा नाम बंगाल आयरन कम्पनी है। सन्‌ 
१६९११ में बिहार प्रान्त में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उद्घाटन साकची 
(525£८०7) नामक स्थान पर हुआ । सन्‌ १६१३ के अन्त तक भारतीय इस्पात का 
निर्माण और लोठन सफलतापूर्वक होने लगा। कोयले की खानों की सन्निकटता और 
बिहार में लोहे के निक्ष पों के कारण इस काम में बहुत सुविधा हुई । लोहा और इस्पात 
उद्योगों के विकास का ब्यौरेवार विवेचन भारतीय उद्योगों वाले अध्याय में करना 
उचित होगा (दूसरा खण्ड ।) 
« भारत में कच्चे लोहे के उत्पादन में की गई उन्नति निम्नलिखित आँकड़ों से 
स्पष्ट है :; 

















१९१४ | शध्र१श | १६२६ १६३८ 
पार अभाक आशा आए आल आ०आ कल 
मात्रा टनों | मूल्य | मात्रा. मूल्य | मात्रा ' मूल्य । मात्रा मूल्य_ 
में | रुपयों में | टनों में | रुपयों में | टनों में रुपयों में टनों में रुपयो में 
| | । ] | 
5 आग 
रद हर द छू छ | ्ट ध्श | फ्णा 
| फट 
प्र |. है रह श् थ है 
ज्रे 5 02 । ३ 8 2 


१६३० और १६३३ के बीच जो शिथिलता आई, वह ॒ उत्पादन तथा मूल्य की 
कमी में परिलक्षित होती है। सन्‌१६३३ में १,२२८,६२५ टन उत्पादन हुआ, जिसका 
मूल्य २४,६७,६ १४ रुपये था। १६३४ में समय ने पलटा खाया और उत्पादन तेजी से 
बढ़कर १६,१६,९१८ टन हो गया। १६३४५ में उत्पादत और भी बढ़कर २३,६४,२६७ 
टन तक पहुँचा । उन्ही दिनों खान से निकले हुए लोहे और इस्पात में पर्याप्त वृद्धि हुई ।' 
(दूसरा खण्ड दूसरा अध्याय देखिए ।) १६३७ में कच्चे लोहे का उत्पादन २,८७०,८३२ 

१. पिछले चार वर्षों में कच्चे लोहे का उत्पादन और उसका मूल्य इस प्रकार था : 


अऋपसकलपाएत्ाा॥..वपात्रशारवादपराबनपााउक, 


उत्पादन मूल्य 

_ (हजार टनों में?) |! (लाख २० में) 
१६५० २६६५ १ श्ड 
१6२६ २६५७ । हम 
१६५२ ३६२६ र्ध्ट्८ 
आय पा पर जीव 


फाइव ईअर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर १६३५३--५४, १० २२५ | 


श्घ भारतीय ग्थशास्त्र 


टन था जो १६२६ के उत्पादन की मात्रा से अधिक था। सन्‌ १६३८ में उत्पादन 
कुछ कम होकर २७,४३,६७४ टन रह गया। १६२६-४५ के विश्व युद्ध के कारण देश 
के कच्चे लोहे के निक्षेपों को प्रयोग में लाने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला । 

सिंहभूम और उड़ीसा के क्योंकर, बोनई और मयूरभंज नाम के स्थानों में 
लोहे के जो निक्षेप है वे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । हाल के अनुसन्धानों से ज्ञात 
हुआ है कि उड़ीसा राज्य में लगभग ४० मील लम्बाई मे फंली हुई कच्चे लोहे की . 
पट्टी है। कहा जाता है कि एक स्थान पर कच्चे लोहे की पट्टी को काटकर फैली हुई 
एक घाटी में उत्तम प्रकार की हैमेटाइट की ७०० फूट मोटी तह है जिसमें ६०प्रतिशत 
से अ्रधिक लोहा है और कम-से-कम २,८5००,०००,००० टन कच्ची धातुओं का 
अनुमान किया जाता है । मैसूर राज्य में भी कच्चे लोहे की खानें पाई जाती है जिनका 
उपयोग भद्गरावती के कारखानों द्वारा किया जा रहा है। यह विश्वास के साथ कहा जा 
सकता है कि विद्व में कच्चे लोहे के उत्पादक देशों में भारत अवश्य ही एक प्रमुख 
स्थान ग्रहरा कर लेगा । 

हम जंसे-जैसे लोहे की इन खानों के उपयोग की राह पर प्रगति करते जायूँगे 
बैसे-वैसे ही यह कहा जा सकता है कि विदेशी लोहे पर भारत की निर्भरता कम होते 
हुए अन्त में समाप्त हो जायगी ।'* 
३०, मैंगनीज्ञ-यह बहुत ही मूल्यवान श्रौद्योगिक खनिज पदार्थ है। यह एक तथ्य है 
कि विद्व में पाई जाने वाली मेगनीज का ६०% हिस्सा इस्पात के निर्माण की 
बेसेमर और खुली भट्टी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। भारी रासायनिक, 
विद्य त्‌ तथा शीशे के उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। 

भारत में मैगनीज उद्योग का आरम्भ १५६२ से मद्रास प्रान्त में विशाखापटनम 
में हुआ, जब वहाँ पत्थर की खानें खोदी गई । १६००-१६०१ में ६०,००० टन मेग- 
नीज़ बाहर भेजा गया । इसके बाद से सबसे अ्रधिक मेग तीज पैदा करने का गौरव मध्य- 
प्रदेश को प्राप्त है। भारत में सन्‌ १६१४-१४ में ६८२,८६८ टन मेंगनीज़ हुआ जिसका 
मूल्य १,३१,५८,६६५ रुपये था, जबकि सन्‌ १६२६ में ६६९४, २७६ टन मेगनीज़ हुआ 
जिसका मूल्य २,१०,५१,८०२ रुपये था। १६३२ में उत्पादन और मूल्य कम होकर 
क्रमशः २१२,६०४ टन और १८,६२,२६३ रुपये हो गया । १६०१ के बाद से अरब 
तक उत्पादन की यह मात्रा और मूल्य सबसे कम थे । मेगनीज़ उद्योग पर मन्दी का 
जितना गम्भीर प्रभाव पड़ा उतना भारत के किसी अन्य बड़े खनिज उद्योग पर नहीं 
१. भारत अब विदेशी लोहे पर निभर नहीं, वरन्‌ उसने लोहे का निर्यात भी आरम्भ कर दिया है ! गत 
चार वर्षों में लोहे का निर्यात इस प्रकार था : 








वष कच्चे लोहे का निर्यात 
200 2 0 0 हल हा) 
१६५० लक 
१६५१ १६७ 
50० ६६६ 
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पड़ा । मध्य प्रदेश में १६३२ और १६३३ के बीच अधिकांश खानें बन्द रहीं। सन्‌ 
१६३४ और १६३४ में मेंगतीज़ उद्योग ने फिर थोड़ी-बहुत उन्‍नति की। इन दोनों 
वर्षों में उत्पादन और मूल्य बढ़कर क्रमश: ४०६,००० टन व ५१,६३,५६९२ रुपये और 
६४१,४८३ टन व १,२६,४३,३७९रूपये हो गया । १६३८ में कच्चे मेंगनीज़ का उत्पादन 
६६७,६२९ टन हो गया जिसका मूल्य ३,६२,९४,७६२ रुपये था। भारत की तीनों 
प्रधान लोहा-कम्पनियों के कारखानों में कच्चे मेंगनीज़ की नियमित मात्रा में खपत होती 
है । इसका उपयोग इस्पात की भट्ठियों में अयो-लोहक ( फेरो मेंगनीज़ ) के निर्माण 
के हेतु तथा खान से निकले हुए लोहे के निर्माण के हेतु भट्टी में डालने के लिए 
होता है । सितम्बर सन्‌ १९३६९ में विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया, जिसने भारतीय मेंगनीज़ 
उद्योग को और प्रोत्साहन दिया । 
मेंगनीज़ उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और 

मेसूर है । सन्‌ १६०७ में यह उद्योग अ्रपनी पूरी समृद्धि पर पहुंच गया था जबकि 
भारत ने रूस को, जो इस धातु को पैदा करने वालों में सबसे आगे था, पीछे छोड़ 
दिया । परन्तु १६१२-१३ में पुनः रूस भारत से आगे निकल गया | १६१४ के बाद 
रूस का निर्यात लगभग बन्द-सा हो गया । पिछले कुछ वर्षों में रूस ने अलाभकर तरीके 
अपनाकर अत्यधिक मात्रा में कच्ची धातु को बाज़ार में सस्ते दामों पर प्रस्तुत किया । 
दक्षिणी अफ्रीका के निक्षेपों का भी विकास किया जा रहा है। १६१४-१८ के युद्ध में 
भारत में मेंगनीज के बढ़ते हुए उत्पादन के कारण और मूल्यों के भी बहुत बढ़ जाने 
से उसके उत्पादन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला । अतः १६२६-३० में निर्यात के लिए 
८5१६,००० टन मेंगनीज़ उपलब्ध था जिसका मूल्य २२६ लाख रुपया था। मेंगनीज़ 
के जखीरों में वृद्धि होने तथा विश्व में इस्पात के उत्पादन की कमी और फलतः: 
मेंगनीज़ की माँग में कमी हो जाने के कारण १९३२-३३ की मन्‍्दी में मेंगनीज़ का 
निर्यात घटकर १६५,००० रह गया जिसका मूल्य ४८ लाख रुपया था। फिर विश्व 
में लोहा और इस्पात, तथा शस्त्र-उद्योगों के विस्तार के कारण मेंगनीज़ की माँग 
बढ़ी । इसके फलस्वरूप १६३७-३८ में मेंगनीज़ का निर्यात १०,०१,००० टन हो गया 
जिसका मूल्य २२१ लाख रुपया था। इस्पात उद्योगों की माँग में कमी हो जाने के 
कारण १६३८-३६ में मेंगनीज़ का निर्यात घटकर ४५६,००० टन रह गया जिसका 
मूल्य १०७ लाख रुपया था, परन्तु दूसरे ही वर्ष (१६३९-४० ) में इसका निर्यात फिर 
बढ़कर ७१६,००० टन हो गया जिसका मूल्य १८३ लाख रुपया था। * 

१. गत चार वर्षों में कच्चे मैंगनीज का उत्पादन, उसका मूल्य ओर नियोत निम्न था । 











. वर्ष उत्पादन मूल्य नियात 

( हजार टन ) ( लाख रू० ) ( हजार टन ) 
१६५० १८३ य८ ७८० 
१६५१ १२६२ कि हा 
१६५२ श्र २२४५ २४०६ 
१९५३ श्८६४ १६५४ 





फाइव ईअर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर १६५३-५४, पृ० २२५ । 


३० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


३६, सोना--विश्व में सोने के कुल उत्पादन का केवल तीन प्रतिशत भारत में होता 
है । भारत में निष्पादित कुल सोने का &८ प्रतिशत भाग, पूर्वी मैसूर मे स्थित कोलार 
से प्राप्त होता है जो भारत मे सोना पैदा करने वाले क्षेत्रों मे सबसे प्रधान है। 
झाजकल कोलार का उत्पादन कम होता जा रहा है। सन्‌ १६०४५ में ६१६,७५८ 
आस सोता निकाला गया था। इससे अधिक सोना किसी भी और वर्ष में नहीं निकाला 
गया । शष सोने का अधिकांश भाग मद्रास राज्य के अनन्तपुर नामक क्षेत्र से निकलता 
है । सन्‌ १६०३ में हुट्टी नामक स्थान में निजास की खान पर॒ काम शुरू किया गया 
था, पर सन्‌ १६२० के बाद से उसमें काम नहीं किया गया । पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
मध्य प्रदेश में भी साफ करने की क्रिया से कुछ सोना तैयार किया जाता है, पर उसकी 
मात्रा नगण्य है। सन्‌ १९३१ में ३३०,४८८ औस सोना पैदा हुआ जिसका मूल्य 
२,०८,० १,६४३ रुपया था जबकि सन्‌ १६३८ में ३२१,१३८ आऔंस सोना निकाला गया 
जिसका मूल्य ३,०४,७५,३६७ रुपया था। सोने की ऊंची क्रीमतों के कारण उत्पादन 
की कमी की क्षतिपूर्ति हो गई है और इससे सोने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है । 
फलत: सोने का निष्पादन १६९३४ के ३२२,१४३ औझौंस से १९३५ में बढकर ३२७,६५३ 
आस, १९३६ में ३३३,३८४ आंस हो गया, पर १६९४३ में २५२,२६२ झ्रौंस रह 
गया। * 
३२ पेट्रोलियम * --भारत में हिमालय पव॑त के दोनों शोर स्पष्टतया पेट्रोलियम के दो 
क्षेत्र हं-पूर्व की ओर वाले क्षेत्र में जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और 
जिसमें आसाम भी सम्मिलित है, कुल निष्पादन का ८५% प्रतिशत तेल निकलता है ॥ 
दूसरा पंजाब और बिलोचिस्तान का परिचमी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। 
बर्मा के अलग हो जानेशसे भारत के पेट्रोलियम-साधशन विश्व की तुलना में कुछ 

भी नहीं रहे । १६३८ में इसका कुल निष्पादन ८७० लाख? गैलन और मूल्य १६५ 
लाख रुपया था जो विश्व के कुल निष्पादन के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग है। आसाम 
में तेल निकालने का काम किया जाता है, परन्तु श्रमी और जगह भी तेल-क्षेत्रों के पाये 
जाने की आशा है।* 

भारत से बर्मा के अलग होने से पहले भी हमारे यहाँ मोटर-स्पिरिट, मिट्टी 
का तेल आदि पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगाया जाता था | बर्मा के अलग हो जाने के 
बाद भारत की विदेश-निर्मरता बहुत श्रधिक बढ़ गई | प्रायः बर्मा ही भारत की मिट्टी 


१. नीचे हम सन्‌ १६९५२ तक के लिए सोने के उत्पादन के आड़े दे रहे हैं : 
(हजार शुद्ध (फाश्न) श्रोंस में ।) 
शशड६ू... १६४७ श४डफप हृह४डह १५० १६५१ १६५२ 
१३२ ७२ ९८० १६४ १६९७ २२६ २४३ 
“इण्डिया एट ए ग्लान्स, पृ० १३४५ 

२. पेट्रोल उद्योग के रोचक वर्णन के लिए देखिए, रिपोर्ट ऑफ़ द टेरीफ बोर्ड (तेल-उद्योग) १३२८, 
अध्याय १ 
३. १६३५ में बर्मा ओर भारत का पेट्रोलियम का कुल उत्पादन ३२३० लाख गैलन था। 
४. रिपोर्ट ऑफ़ द टेरिफ़ बोर्ड (तेल उद्योग), पैरा ५ । 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ३१ 


के तेल और मोटर-स्पिरिट-सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है । इसमें 
हवाई पैट्रोल भी सम्मिलित है। उदाहरणार्थ १६३६-४० में बाहर से मेँगाये जाने वाले 
१६९३० लाख गेलन मिट्टी के तेल में से ११२० लाख गैलन अ्रथवा ५८ प्रतिशत और 
१६३८-३६ में कुल आयात किये हुए १८२० लाख गैलन में से ११४० लाख गेलन या 
६३ प्रतिशत बर्मा से आया ।* जहाँ तक मोटर स्पिरिट का सम्बन्ध है १६३६-४० में 
५ करोड़ गैलन या कुल आयात का ५८ प्रतिशत, और १६३८-३६ में ५ करोड़ १० 
लाख गेलन ग्रर्थात्‌ ५६ प्रतिशत भारत में बर्मा से मंगाया गया ।* 
३३. अअक--अश्रक का प्रयोग मुख्यतः विद्य्‌ त्‌ उद्योग में अवरोधन-माध्यम के रूप 
में होता है। १९१४-१८ के युद्ध-काल में बेतार से समाचार भेजने, वैयानिकी और 
मोटर-परिवहन के विकास के कारण इसने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, 
क्योंकि अभ्रक के बिना इनका विकास असम्भव था। १९३६-४५ के युद्ध ने इसके 
प्रयोग और महत्ता को और भी बढ़ा दिया । 

विद्व में अश्रक के उत्पादन का है भाग भारत में होता है। पअ्रश्नक का 
उत्पादन करने वाले देशों में भारत अग्रगण्य रहा है। अ्रश्रक बिहार, मद्रास राज्य के 
नेलोर, सलेम तथा मालाबार ज़िलों, ट्रावनकोर तथा अ्जमेर-मेरवाड़ा और राजस्थान 
के अन्य भागों में पाया जाता है। १६३६-४० में २१७,००० हंडरवेट अश्रक, जिसका 
मूल्य १७२ लाख रुपया था, बाहर भेजा गया। भारत में भ्रश्नक का वाषिक उत्पादन 
शायद लगभग इतना ही है ।* 
३४. शोरा - शीज्ञा बनाने, खाद्यों को सुरक्षित रखने तथा खाद बनाने की. क्रियात्रों 
आदि ओऔद्योगिक कार्यों के लिए शोरे की माँग बहुत होती है। इसका उत्पादन 
बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही होता है। एक समय था जब दुनिया में शोरे 
१. पेट्रोलियम (पेट्रोल, वेन्‍्जीन और वेन्जोला भी सम्मिलित हैं ।) के आयात-सम्बन्धी गत वर्षों के 
अकडे इस प्रकार हैं : ( हजार गेलन में ) 








१६४४-४५ १६४५-४६ १६४६-४७ १६४७-४८ 
५,९०,२२६ ४,३९,२६० 2,२१३ ,८०६ 2०,०८६ ,४८ 
26४८-४६ १६४६-५० १६४०-५९ १६५१-५२ 
2,२२ ४४४८ 2,७७,४०१ 2 ,8 ३ ,४८ ९ २,४५१ ,०८४ 


स्टेल्टिकल एच्स्ट्रक्ट आफ इण्डिया १४५१-५२७ १० ७५२ 
२. भारत में खनिज तेलों के साधनों के सम्बन्ध में अन्य बातों के लिए दूसरे खण्ड का छठा अध्याय 
देखिए । 
३. अ्रश्नक के निर्यात ओर उसके मूल्य-सम्बन्धी हाल के ऑॉकड़े इस ग्रकार हैं : 


दल १६४६ १६४७ १8४८ 

मात्रा (हडरवेट में) २०६,८८९ १६१,५७१ ३६३,०१५ 

मूल्य (२० में) ३०६९,०६,६६२. ४,६५,७६१,६६३ ६,१४,५०,०३६ 
१६४६ १६५१ १६५२ 

मात्रा (हृरडरवेट में) २७० ,७६० ३२८,४०० ४8०,४८८ 

मूल्य (० में) ५५०७१,६६, ३ १७ 8९,१५,०२,६ ६५ १३,७६९, ४१,२३० 


स्टेटिस्टीकल ऐब्स्ट्रोक्ट श्रॉफ इण्डिया १६५१-५२, प० ५६३ । 


३२ भारतीय अर्थशास्त्र 


के-अम्ल की जितनी जरूरत होती थी वह सब भारत पूरी करता था। यह विस्फोटक 
पदार्थों और रासायनिक खादों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है । किन्तु, 
कुछ तो भारत सरकार की तटकर-तीति के कारण जिसने भारी निर्यात कर लगाकर 
अपने इस एकाधिकार से अधिक-से-पधिक आय का प्रयत्न किया और कुछ अन्य काररों 
से भारत का यह स्थान प्रतिस्पर्धी विदेशी उत्पादकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। 
१६१४-१८ के युद्ध में युद्ध-सामग्री के लिए शोरे की आवश्यकता पड़ी जिससे 
स्थिति मे कुछ सुधार हुआ । यरुद्धकालीन माँग ख़त्म हो जाने तथा विदेशी बाज़ारों में 
चिलली गोरे और क्रान्स के पोटाश से प्रतियोगिता हो जाने के कारण शोरा-उद्योग 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । य्ुद्धकालीन निर्यात की तुलना में युद्धीत्तर निर्यात कम हो 
गया । १६१४-१४ से १६१८-१९ में औसतन ४४०,००० टन हंडरवेट शोरा, जिसका 
मूल्य ८० लाख रुपया था, का निर्यात हुआ जबकि १६४३-४४ में ४७,०००१ हंडरवेट 
शोरे का निर्यात हुआ जिसका मुल्य १२३४ लाख रुपया था।* झोरे का लगभग 
सम्पूर्ण उत्पादन वाहर भेज दिया जाता है। केवल कुछ भाग खाद के उपयोग के लिए-- 
विशेषकर ग्रासाम के चाय-बागों मे खाद देने के लिए--रख लिया जाता है। 

३३. शभ्रन्य खनिज पदाथ--कुछ कम महत्त्व वाले और खनिज पदार्थ भी भारत में 
पाये जाते हे जैसे ताँबा, अल्मोनियम, वर्शिज (क्रोमाइट), पोटाश, अम्बर, हीरा, मानिक 
(रूबी) और गन्धक आदि | 

३६. नसक--भारत में साल-भर में नमक की जितनी खपत होती है उसका लगभग 
ई हिस्सा भारत में ही होता है। देश में वर्ष में १६ लाख टन नमक की खपत होती 
है। १६३८ में कुल १,५३६,६६३ टन नमक हुआ जिसका मूल्य ६५,१८, ३८३ रुपया 
था | १६३६-४० में मुख्यतः बंगाल के उपयोग के लिए ३१४,००० टन नमक का आयात 
किया गया जिसका मूल्य ६२ लाख रुपया था। यह अधिकांश में अ्रदन से मंगाया गया 
था। बम्बई और मद्रास के समुद्र-तटों पर पानी सुखाकर ६० प्रतिशत के लगभग नमक 
पैदा किया जाता है। नमक-उत्पादन के अन्य साधन पंजाब में नमक की पहाड़ियाँ 
और. कोहाट की खानें हैं, जो क्षेत्र भारत-विभाजन में पाकिस्तान में जा चुके हे। 
१. शोरे का नियात और उसका मूल्य हाल ही के वर्षों में धटता गया है । निम्न आँकड़ो से निर्यात 
ओर उसंक्रे मूल्य का दिग्दशंन होता है : 











हे १९४६ १६४७ १६४८ 
मात्रा (हंडरवेट में) २२,७०३ १६,३२३ ७२१ 
___ मूल्य (रुपयों में) _ ६,४५,००७ ६,३४ .६६० ६३,५०८ 
सन्‌ १९४६-५० और १६५१ में देश में शोरे का उत्पादन और मूल्य इस प्रकार था : 
१६४६ १0४० १९४९ 
मात्रा (ट्नों सें) ६,५५४ ५०,५०१ ५,२१२ 
मूल्य (रुपयों में) ३४,६६,६५२ २८,५६,६५४५५४ ३५,८०४,०८४ (अ) 


(अ) मद्रास राज्य का उत्पादन सम्मिलित नहीं है । 
--र्टेटिस्टीकूल एब्सट्र ०६ 
टेटिस्टोकल एब्सट्र कट, इण्डिया, १६५१-५२, पृ० ५६३ 
२, रिव्यू अफि द टंड ऑफ़ इण्डिया १६४३-४४, पु० १७२ 
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दो और जगहों से नमक उपलब्ध होता है : राजपूताना में स्थित साम्भर भील का खारा 
नमक और कच्छ की खाड़ी में खारे पानी से जमाया हुआ नमक । नमक में भारत को 
आत्म-निर्भर बनाने के लिए उत्पादन की वृद्धि का प्रइन विचारार्थ सन्‌ १९२९ में 
तटकर मण्डल (टेरीफ बोर्ड) को सौंपा गया था जिसने १६३० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । बंगाल के बाज़ारों के लिए लगभग ५००,००० टन विदेशी नमक की माँग थी । 
बंगाल के बाज़ारों में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि नमक सफेद हो, उसकी 
डलिया इकसार हों तथा नमी न हो। भाव का भी निस्सन्देह ही महत्त्व होता है। कलकत्ता 
के बाज़ार में मूल्य बड़ी तेज़ी से घटते-बढ़ते रहते हें । इसका कारण कुछ तो किराये 
की: दरों का परिवतंन है, परन्तु मुख्य कारण व्यापारियों और संघों के कार्य हें । तटकर- 
मण्डल का विचार था कि बंगाल के बाज़ार की कुल माँग भारत और अदन (जो 
१६३७ में भारत से अलग कर दिया गया) के नमक से पूरी की जा सकती है, यदि 
समुद्र से आने वाले नमक के उद्गम-स्थानों (कराची और ओखा) और रेलों से आने 
वाले नमक के उदगम-स्थानों (खेबरा, साम्भर और पंचभद्र) का समुचित ढंग से 
विकास किया जाय । 
राष्ट्रीय हित की दृष्टि से खेवरा आदि का रेलवाहित नमक बंगाल के लिए 

समुद्र से लाये हुए कराची और झोखा के नमक से अच्छा है, यद्यपि कराची और झोखा 
आदि केन्द्रों को कुछ विशेष प्राकृतिक लाभ प्राप्त हे। रेलों से लाने में यह विश्वास 
रहता है कि युद्धकाल मे नमक की कमी न पड़ेगी, रेलों को अधिक यातायात का 
अवसर मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि हुई तो मूल्यों में कमी निश्चय ही होगी । परन्तु 
रेल से लाये हुए नमक की मात्रा कम पड़े तो वह समुद्र से लाये हुए नमक से पूरी 
कर लेनी चाहिए। तटकर मण्डल ने सरकार से साधनों के विकास और रेलों के 
किराये घटाने के लिए इस प्रदइन की अच्छी तरह जाँच करने की: सिफारिश को |? 
आयात किये हुए नमक के मुल्य में अत्यधिक कमी होने के कारण जल्दी से कुछ करने 
के लिए तटकर मण्डल द्वारा सुझाये गए तरीके अर्थात्‌ सरकारी नियन्त्रण से अभ्रधिक 
सरल समभकर विधान-सभा की एक कमेटी ने (अदन को छोड़कर) विदेशों से आने 
वाले नमक पर ४३ आना प्रति मन अस्थायी अतिरिक्त कर लगाने की सिफ़ारिश की । 
(इसके लिए अदन भारत का ही भाग समभा जाता है।) यह सिफ़ारिश १९३१ में 
नमक (अतिरिक्त) आयात-कर-अधिनियम (साल्ट एडिशनल इस्पोर्ट ड्यू टी) में सम्मिलित 
कर ली गई | इस अधिनियम की भ्रवधि झ्ारम्भ में एक साल के लिए सीमित थी, बाद 
में समय-समय पर अधिनियमों द्वारा इसकी अ्रवधि बढ़ती गई । १६३१ के पूरक वित्त 
अधिनियम द्वारा नमक के आयात और उत्पादन पर २५ प्रतिशत अधिभार लगाया 
गया ।* १६३३ में, जैसी कि विधान-सभा की नमक-उद्योग-समिति नें सिफ़ारिश कौ 
थी, अतिरिक्त कर ४६ आ० प्रति मन से घटाकर २३ आ० प्रति मन कर दिया गया। 
२१ अप्रैल १९३६ से यह घटाकर १३ श्राना प्रतिमन कर दिया गया तथा उसको 

१. देखिए, रिपोर्ट ऑफ द टेरीफ़ बोर्ड (साल्ट इण्डस्ट्री), १६३० । 
२. द्वितीय खण्ड का १२वाँ अध्याय देखिए । 


३४ भारतीय अर्थशास्त्र 


श्रवधि दो वर्ष के लिए बढा दी गई ।" बंगाल के सदस्यों ने नमक के अतिरिक्त आयात 
का इस आधार पर विरोध किया कि इस प्रकार बंगाल के उपभोक्ताओं के खर्चे पर 
ब्रदन के उत्पादकों को सहायता दी जा रही थी (जो भारत से अलग किया जाने वाला 
था) । भारत सरकार ने स्वीकार किया कि यह कर न्यायोचित नहीं और अप्रैल सन्‌ 

१६३८ में इसे खत्म कर दिया गया ।* नमक-सुरक्षा के समय विदेशी नमक का आयात 
कम हुआ, परन्तु देशी नमक के उत्पादन में वृद्धि हुईं। उदाहरणार्थ १६३० और 
१६९३५ में भारत मे नमक का उत्पादन क्रमशः १७"१ लाख टन और १९१५ लाख ठन 
था, परन्तु इन्ही वर्षो मे आयात क्रमशः ६*९ लाख टन और ३६ लाख टन था। आशा 
की जा सकती है कि निकट भविष्य में भारत, जनता की अत्यावश्यक वस्तु नमक के 
सम्बन्ध में अपनी जरूरत आप पूरी करने योग्य हो जायगा ।* 

३७. इमारती पत्थर--भारत में उपलब्ध इमारती पत्थरों में सबसे महत्त्वपूर्ण और 
आवश्यक बलुआ पत्थर है, जो विन्ध्याचल की पहाड़ियों में मिलता है। इसका क्षेत्र 
देहरी-आन-सोन से होशंगाबाद और ग्वालियर तक तथा वहाँ से आगरा और नीमच 
तक फैला हुआ है । अशोक के समय से आज तक निमित भारतीय कला के अधिकांश 
उत्कृष्ट नमूने इसी पत्थर से बनाये गए हे। प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में विभिन्‍न 
आग्नेय चट्टानों का प्रयोग होता है। मकान बनाने की अन्य सामग्री में दक्षिणी भारत 
के मध्य में पाया जाने वाला स्‍लेट और कंकरीला पत्थर, मध्यभारत और मध्यप्रदेश 
का भूरा पत्थर तथा सम्पूर्ण भारत में विस्तृत रूप से फैला हुआ लाल पत्थर, कराची 
और बम्बई मे प्रचरता से प्रयुक्त पोरबन्दर-पत्थर, जबलपुर तथा भअत्य भागों में 
पाया जाने वाला संगमरमर और अन्य अनेक प्रकार के पत्थर हे, जिनकी चर्चा यहाँ 
नहीं की जा सकती । 

इ८. सीमेण्ट बनाने का सामान--खडिया, ककरीला पत्थर और चिकनी मिद्री ही 
प्रमुख वस्तुएँ हें जो सीमेण्ट बनाने के काम आश्राती हे । ये भारत में बहुलता से पाई 
जाती हे । उदाहरण के लिए लखेरी के पास (राजपूताना के बूंदी राज्य मे) और 
कटनी में, जहाँ अ्रच्छे प्रकार का कंकरीला पत्थर और चिकनी मिद्ठी भी पाई जाती 
है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर के समीप और काठियावाड़ के पोरबन्दर 
आदि स्थानों में भी ये चीजे पाई जाती हे । भारत मे निर्मित पोर्टलैण्ड सीमेण्ट इंगलैण्ड 
में बने हुए उत्तमोत्तम सीमेण्ट के समकक्ष है। सब बातो को देखते हुए कह सकते हे कि 
भारत में सीमेण्ट उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 

३६. चूना--चुना बनाने का प्रधान साधन कंकरीला पत्थर है, जिसकी चर्चा अन्य 
१. विभाजन के पश्चात्‌ नमक का आयात लगभग नहीं के बराबर हो गया है । थोडी मात्रा में विदेशों 
को निर्यात भी किया जाने लगा है । हाल ही में जापान को काफी नमक निर्यात किया गया । 

२. द हिस्टी ऑफ़ द इंडियन टेरिफ़--बी० एन० अदारकर, १६२४-३६, पृ० ६५-६६ । 

३, भारत के खतन्‍्त्र होने के बाद नमक-कर समाप्त कर दिया गया। अब उत्पन्न किये हुए नमक पर 
केवल उपकर है, जो गेर-सरकारी स्थानों पर २ आना प्रति मन तथा नमक बनाने के सरकारी स्थानों पर 
साढ़े तीन आना प्रति मन है। यह उपकर साल्ट कमिश्नर के क्रायौलय के प्रशासन का खर्च चलाने के 
लिए लगाया गया है । 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ३५ 


प्रयोगों के सम्बन्ध में ऊपर की जा चुकी है। यह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध 
है, परन्तु केवल उन्हीं खानों में काम किया जाता है जो परिवहन की दृष्टि से या 
किसी अन्य स्थानीय कारण से सुविधाजनक प्रतीत होती हैं। 

४०. वनस्पति-साधन- देश के विस्तृत क्षेत्र, ऊँचाई के अन्तर, अ्रक्षांश के विस्तार, 
जलवायु और मिट्टी आदि की विशेषताओं के कारण भारत में उपअयनवृत्तीय और 
समझीतोष्ण कटिबन्धों में पाई जानें वाली अनेक वनस्पतियों का उत्पादन होता है, 
जैसा कि नीचे के ब्यौरे से स्पण्ट हो जायगा : 

() खाद्यान्त--चावल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तथा थोड़ा-बहुत मद्रास और 
बम्बई में पैदा होता है । गेहूँ भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में तथा ज्वार और बाजरा 
बम्बई और मद्रास में पेदा होता है। जौ उत्तरप्रदेश और बिहार में तथा रांगी 
उत्तरप्रदेश, मद्रास और बम्बई में पैदा होता है। मक्का बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश 
और पञ्जाब में, तथा चना उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, विहार, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश में 
होता है। 

(77) शाकादि--मसाले और व्यंजन मद्रास, बम्बई और बंगाल में, ईख सम्पूरां 
भारत में, कहवा मद्रास और कुर्ग में, चाय मद्रास, आसाम, बंगाल और ट्रावनकोर में 
होती है । 

(77) बीज--तिलहन, जैसे अलसी या तीसी, तिल, सरसों, मू गफली और रेंडी 
आदि मद्रास, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, और बम्बई में होती हे । 

(79) रेशे--वम्बई, बरार, पञ्जाब और मद्रास में कपास तथा बंगाल में पट- 
सन पैदा होता है । 

(५) विविघ--अ्रफ़ीम उत्तरप्रदेश में, तम्बाकू बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास 
में, चारे की फ़सल उत्तरप्रदेश और पज्जाब में, सिनकोना दक्षिण भारत में और भार- 
तीय रबर आसाम और खासी पहाड़ियों में होता है। इनके अ्रतिरिक्त वन-उत्पादन भी 
होते है । 

भारत की प्रधान फ़सलों का अधिक ब्यौरेयार वर्णन तथा कृषि-विभाग द्वारा 
पैदावार और क़िस्म सुधारते के प्रयत्नों का अध्ययन-विवेचन हम भारतीय कृषि वाले 
अध्याय में करेंगे । 

४१. पशु-सम्बन्धी साधन--भा रत जसे क्ृषि-प्रधान देश के लिए पशुओं का कितना महत्त्व 
है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। भारत में परिस्थितियों की विविधता के कारण यहाँ 
अनेक . प्रकार के पशु पाये जाते हैं । भारत में पाई जाने वाली पशुओं की जातियाँ 
यूरोप से कहीं अधिक हैं । गाय और भेंस विशेषकर दूध देने के लिए रखी जाती हैं । 

यन्त्र-शक्ति तथा घोड़ों का प्रयोग यहाँ कोई खेती के लिए नहीं करता, अतः ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था में बलों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे माल ढोने के और खेती के 
काम आते हूँ। भारतीय किसान को जितनी खाद की जरूरत होती है, वह उसे 
भेड़ बकरियों और उन पश्ञओ्रों से प्राप्त हो जाती है जिनसे वह खेती के काम लेता है। 
कृत्रिम खाद का उपयोग अभी शुरू ही किया जाने लगा है । गधा भी हर जगह पाया 
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जाता है जिससे बोझा ढोने का काम खूब लिया जाता है। ऊंट देश के रेतीले भागों में 
पाया जाता है। यह रेगिस्तान में परिवहन का साधन है। मछली भी बहुत आवश्यक है, 
विशेषकर बंगाल, आसाम और प्रायद्वीप के तटीय भागों में जहाँ भोजन में नाइटोजन- 
तत्त्व तक के लिए उस पर निर्भर रहा जाता है, जिनके लिए अन्यत्र दालों का प्रयोग 
किया जाता है। भारत के समुद्रों में कई प्रकार की खाने के काम झाने वाली मछलियाँ 
पाई जाती है । इन साधनों से आधुनिक ढंग पर संगठित रूप से फ़ायदा उठाने की 
आवश्यकता है । 

भारत के विस्तृत वनों में अनेक प्रकार के पशु-पक्षी शरण लिये रहते हे जिस 
शिकारियों को अ्रच्छे शिकार मिल जाते हे । हे 
४२. शक्ति के साधन--भारत में पाये जाने वाले शक्ति-साधनों में कोयला, ईंधन, 
तेल, अलकोहल, हवा और पानी प्रधान हे । कोयले का विवेचन खनिज पदार्थों के अन्त- 
गत किया जा चुका है। ईंधन के लिए जंगलों की उपयोगिता की ओर भी संकेत किया 
जा चुका है। बहुत से भारतीय जंगल पव॑तीय क्षेत्रों में स्थित हे, इस कारण वहाँ 
परिवहन-व्यवस्था बड़ी कठिन और महँगी होती है। यदि इस कठिनाई को दूर 
भी कर लिया जाय तब भी जंगल लगाए बिना ईंधन की पूति और उसकी औद्योगिक 
माँग का बराबर होना सन्देहास्पद ही है। लकड़ी का कोयला तथा अन्य उपोत्पाद जैसे 
मिथाइल अलकोहल, बिरोजा या राल आदि प्राप्त करने की विधि के रूप में वनस्पति- 
मंच बनाने (वुड-डिस्टिलेशन) की क्रिया पर औद्योगिक आयोग ने विशेष ध्यान दिया । 
उपोत्पाद के विक्रय से लकड़ी के कोयले की स्थानीय लागत बहुत कम हो जायगी । उन्होंने 
सुझाव दिया कि शक्ति की अत्यन्त छोटी इकाइयों को छोड़कर भ्रन्यत्र प्रभूषण गैस यन्त्र 
लगाना सुविधाजनक भी है और उससे काम भी सुचारु रूप से हो सकता है। और ऐसी 
विधियों को अपनाने की सिफारिश की जिससे इन यन्त्रों के लिए ग्रावश्यक ईंधन सस्ते में 
सुलभ हो जाय । भारत के तेल साधनों की स्थिति और बर्मा के अलग हो जानें के बाद 
उस स्थिति के पहले से खराब हो जाने की ओर, खनिज पदार्थों के अन्तर्गत संकेत किया 
जा चुका है। श्रासाम और पंजाब आदि के तेल वाले क्षेत्रों की भावी उपादेयता अरब 
भी सन्देहास्पद ही है। अतः हम लोग इस शरक्ति-रूप पर अधिक भरोसा नहीं 
कर सकते । 

औद्योगिक कार्यों में विद्य त-शक्ति के लिए जहाँ तक अलकोहल के प्रयोग 
का सम्बन्ध है, लगता है, कुछ प्रकार की वनस्पतियों से विशेष प्रक्रियाओं द्वारा 
अलकोहल की आवश्यक मात्रा पैदा की जा सकती है। परन्तु अभी यह अनुमानृ-मात्र 
है और सावधानी से इस सम्बन्ध में जाँच-परख और प्रयोग कर देखने की ग्रावश्यकता 
है| इसमें सुविधा देने के विचार से औद्योगिक-आ्रयोग ने आाबकारी-नियन्त्रण (एक्साइज़ 
रिस्ट्रिक्शन) में कुछ ढील करने का सुझाव- दिया था । 
४३. जल्-शक्ति--सस्ती गति-द्क्ति की उपलब्धि सफल औद्योगिक विकास की एक 
आवश्यक झते है । शक्ति उत्पन्न करने की दृष्टि से कोयला, ईंधन भ्रथवा तेल आदि की 
स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इसके कारणों की ओर पहले 
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ही संकेत किया जा चुका है। किन्तु जल-शक्ति के विकास के आसार काफी अच्छे हैं ।' 
अरब तक तो उसका विकास सीमित ही रहा है, क्योंकि वर्षा तो ऋतु-विशेष में ही 
होती है; अ्रतः बड़ा धन व्यय करके जलाशय आदि की व्यवस्था किये बिना काम नहीं 
चल सकता था। जब तक विद्यू तू-शक्ति को दूर-दूर भेजने में सफलता नहीं हुई थी 
उस समय तक पहाड़ी नदियों पर पनचक्कियों, सिंचाई की नहरों के भरनों पर आटे 
की चक्कियों को चलाने के लिए ही जल-शक्ति का प्रयोग होता था। उस समय तक 
जल-दशक्ति का पर्याप्त प्रयोग, पहाड़ी रियासतों में छोटे-छोटे कारखानों तथा दो-एक 
बड़ी सूती मिलों, जैसे बम्बई प्रान्त में गोकाक की सूती मिल, आदि में ही होता था। 
इधर कुछ वर्षों से बड़ी-बड़ी पतबिजली यॉंजनाओों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा 
है । कोलार की सोने की खानों में शक्ति पहुंचाने के प्रमुख उदय से मैसूर सरकार 
ने कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम्‌ के पास प्रथम पनबिजली संयत्र स्थापित किया 
(१९०२) । तब से बंगलौर और मैसूर शहरों तथा मैसूर राज्य के लगभग २०० अन्य 
नगरों और गाँवों में शिवसमुद्रम से विद्य्‌तू-शक्ति पहुँचाई जाने लगी है। उसके बाद 
कास्मीर-राज्य ने उसी प्रकार का कारखाना भेलम नदी पर बनवाया, जिसमें 
२०,००० विद्य त-हार्स पावर पैदा करने के लिए पर्याप्त पानी ले जाने की शक्ति है । 
बम्बई प्रान्त मे पश्चिमी घाट इस प्रकार के कार्यो के लिए विद्येष रूप से अनुकूल है । 
श्रत. यह कोई आाइचर्य की बात नही है कि भारत के सबसे बड़े जल-शक्ति के कारखाने 
वही स्थित है । भारत के औद्योगिक विकास में टाटा-पनबिजली योजना का समारम्भ 
एक बहुत बड़ा कदम है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी ने १६१५ में 
सबसे पहला काम लोनावला के पास प्रारम्भ किया था। बम्बई के मिलों की अत्यधिक 
श्रौद्योगिक माँग तब भी पूरी नही हो सकी; अतएव विद्य त-शक्ति का और विकास 
करना, और तुरन्त ही करना, बहुत जरूरी था। दूसरी योजना के, जो आन्ध्र 
घाटी विद्यत्‌ योजना (१६२२) (आन्भ्र वैली पॉवर स्कीम) के नाम से मशहूर है, 
पूर्णातया विकसित होने पर १००,००० हासे पावर विद्य त्‌-शक्ति प्राप्त हो सकेगी । 
नीलामुला नामक जल-विद्य त्‌ योजना भी टाटा पॉवर कम्पनी द्वारा चालू की गई 
है (१६२७), जिससे १५,००० हार्स पॉवर बिजली पैदा होने का अनुमान है। कोयना 
नदी की विस्तृत घाटी में भी टाठा की एक विद्याल योजना का निर्माण विचाराधीन है । 
इन योजनाओं के, जो एक ही प्रवन्ध के अन्तर्गत है तथा जिनकी संयुक्त शक्ति २४६,००० 
हास पावर है, पूरे हो जाने पर बम्बई के आस-पास कोयले के भ्रभाव की कठिनाई पूर्णे- 
तया दूर हो जायगी तथा बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा भी सुधर जायगी । 
बम्बई की सूती मिलों तथा अन्य कारखानों में १५०,००० हार्स पॉवर बिजली की 
खपत होती है। बी० बी० एण्ड० सी० आई और जी० आई० पी० रेलवे के बाहरी 
भाग तथा थाना कल्याण और ग्रेटर पूना बिजली के लिए उपयु क्त साधन पर निर्भर है । 
पंजाब की प्रसिद्ध मण्डी जल-विद्य्‌ त्‌ योजना एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके पूर्ण 
होने पर इतनी भ्रधिक बिजली उत्पन्न हो सकेगी कि अनेक औद्योगिक केन्द्रों के श्रतिरिक्त 
दिल्ली जैसे दृरस्थ स्थानों में भी (इस योजना से) बिजली जा सकेगी। यह योजना 
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१६३३ में कार्यान्वित की गई। मद्रास में भी, जिसे वम्बई की अपेक्षा कोयले की अधिक 
कठिनाई है, हाल में विद्य तु-शक्ति की उन्नति-सम्बन्धी रोचक प्रयत्न किये गए हैं। 
मद्रास सरकार द्वारा १६२६९ के अन्त में प्रारम्भ की गई पाइकारा विद्य तू-शक्ति योजना 
सन १६३३ से काम कर रही है। इस योजना में नीलगिरी पठार से निकलने वाली 
पाइकारा नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टर जल-विद्य त्‌ योजना, जो मिट्टर 
सिंचाई योजना से संयुक्त है, अधिक से अधिक ६०,००० हार्स पॉवर बिजली उत्पन्त कर 
सकती है। यह योजना १६३३ में चालू की गई । तिनेवेली जिले में ताम्ब्रपर्णी नदी के 
भरनों का उपयोग करने के लिए मद्रास सरकार ने १६३८ में पापनाशम नामक जल 
विद्यूत्‌ योजना को भी मड्जूर किया । अन्य रोचक योजनाएँ उत्तरप्रदेश में गंगा नहर 
जल विद्य्‌ त्‌ योजना (गेंजिज केनाल हाईड्रोइलेक्ट्रिक ग्रिड प्रॉजेक्ट) तथा अन्य योजनाएँ 
हैं। ये योजनाएँ अनेक नगरों और गाँवों में विद्यत्‌ शक्ति ले जायँंगी तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों के विकास में विशेष सहायता देंगी । गत वर्षों में विद्यत्‌ उपभोक्ताओं की बढ़ती 
हुई माँग और औद्योगिक विकास की नीति के फलस्वरूप मेंसूर सरकार ने शिमला 
भरने के समीप २३,००० हार्स पावर तथा जोग भरने पर २४,००० हार्स पावर बिजली 
उत्पन्न करने वाले शक्ति-केन्द्रों, (पावर स्टेशनों) के निर्माण की मड्ज़ूरी दी। बंगलोर 
में भारत के सर्वप्रथण हवाई जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना सस्ती विद्य त्‌- 
शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। राज्य के बीच से बहने वाली गोदावरी 
कृष्णा और तुगभद्रा नदियों से लाभ उठाकर हैदराबाद राज्य ने अनेक योजनाओं को 
प्रारम्भ किया है। २८ फरवरी १६४४५ को तु गभद्रा योजना का उद्घाटन किया गया। 
यह योजना जिसकी अनुमानित लागत २० करोड़ रुपये है, हैदराबाद और मद्रास सर- 
कार के बीच लगभग ४५० वर्षों से होने वाले पत्र-व्यवहार का परिणाम है तथा अ्रकाल 
का खतरा मिटाने के लिए दोनों राज्यों के संगठित प्रयत्नों का परिणाम है। १९५२ 
तक इस योजना के पूरे होने की आशा की जाती है ।* यह मद्रास और हैदराबाद 
राज्यों में अलग-अलग ५ लाख एकड़ भूमि को सींचेगी । इससे जल-विद्य त्‌-शक्ति भी 
पैदा की जायगी। आयोजना के इस भाग से सिंचाई-योजना की अपेक्षा शीघक्ष लाभ 
होगा । औद्योगिक आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने जल-विद्य त्‌ की 
दृष्टि से १६१७८ में विस्तृत सर्वक्षण किया । जल विद्य त-शक्ति के विकास के सम्बन्ध 
में इस आपरीक्षण से अनेक रोचक सम्भावनाग्रों का पता चला । उदाहरणार्थ सिन्ध 
से पूर्व की ओर बहने वाली सात बड़ी नदियों के बहाव से हिमालय से प्रति हज़ार 


ेललमननननपकननीनना बज >«अनननमाट०,. #कलसकडजबनन--वनञतनननब हलक ५8-१० १७++-५५००० 


१, तुगभद्रा योजना में जलाशय बन चुका है । नहर बनाने का काम अभी जारी है। फाइव ईयर प्लान 
प्रोमे स रिपोर्ट, १६५३-५४, प० १२६ 

उसकी कुल लागत, आगामी वर्षों में उस पर किये जाने वाला व्यय ओर उसे प्राप्त लाभ के सम्बन्ध 
में बतेमान अनुमान इस प्रकार हैं :-- ५ 

छु गसद्रा योजना कुल-लागतः ४६६८ लाख रुपया, १६५५-४६ में प्रस्तावित खर्च, ३३१४ लाख 
रुपया, १६५६ में होने वाले अतिरिक्त लाभ : सिंचाई ३१५००० एकड़; शक्ति की अधिष्ठित क्षमता 
३०,००० किलोवाट | देखिए इण्डिया एट ए ग्लान्स (१६५३), पृ० १०८८-६० । 


भौतिक परिवेश तथा प्राकृतिक साधन ३६ 


फीट नीचे गिरने के बाद ३० लाख हार्से पावर बिजली उत्पन्न हो सकती है और ऐसी 
सम्भावनाएँ अन्य नदियों के बारे में भी हे । जल विद्य त्‌ योजनाएँ केवल कारखानों को 
ही विद्य त्‌ प्रदान नही करेंगी वरन्‌ उनसे सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी।* 

हम उस समय का स्वप्न देख सकते हे, जब जल-विद्य॒ तू-शक्ति केन्द्रों के समीप 
के सारे गाँव, ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए तथा अन्य ग्रामीण सुविधाओं के लिए 
विद्य्‌ तू-शक्ति प्राप्त कर सकेगे।* भारत में अधिकांश जल-विद्यु त्‌ योजनाओं के 
लिए आवश्यक लम्बी रकम इन लक्ष्यों की प्राप्ति ने बाधक है। यहाँ वर्षा एक 
_ही ऋतु मे होती है, अतः तालाबों पर बहुत सा खर्च अनिवाय होता है। इस प्रकार 
लगाई हुई लागत के कारण काफी सस्ती बिजली देना अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
बम्बई जैसे झ्ौद्योगिक केन्द्रों में भी, जहाँ कोयला महंगा है जलविद्य त्‌ सापेक्षिक दृष्टि 
से विशेष सस्ती नही है |? विज्ञान अथवा नियोजन और वित्त के सम्बन्ध में हमारे 
विचार, जिनमें युद्धकाल में अनेक तेजी से परिवर्तन हुआ, कहाँ तक इस कठिताई को 
दूर कर सकेंगे, यह केवल भविष्य ही बता सकता है । 
४४. सम्दद्ध देश के निधन निवासी--उपयु क्त वर्णन से भारत के प्राकृतिक साधनों 
की समद्धि और विविधता स्पष्ट है। यह एक साधारण कथन है कि प्रकृति ने 
उदारतापूर्वक भारत को अपने उपहार प्रदान किये हैं, परन्तु भारतीय उससे समुचित 
लाभ नही उठा सके । प्राकृतिक विपुलता और मानव-निर्धनता की यह विषमता कैसी 
विडम्बना है ! इस कथन का यही कारण है जो भ्रब एक कहावत-सा बन चुका है कि 
भारत निर्धनों से बसा हुआ एक समुद्ध देश है। 


१. देश में जल-विद्यत्‌ की उन्नति सम्बन्धी आधुनिकतम स्थिति इस प्रकार है । प्रत्येक वर्ष की १ 
जनवरी को अधिष्ठित क्षमता । १६५१--५५६,२०५, १६४२--५७५५१७६, १६५३--७१५५१७६, 
१६५४--७३ १,१७६ --देखिए, फाइव ईयर प्लान प्रोग्रे स रिपोर्ट, १६५३-५४, पृ० १४८ 
२. सन्‌ १६४५ में दिल्ली में हुईं इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की एक बेठक में भारत सरकार के विद्य त्‌ 
कमिश्नर ने कहा कि भारत में उत्पन्न की जाने वाली कुल विद्य त्‌ शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स के विंद्च त्‌ 
शक्ति के साप्ताहिक उत्पादन के बराबर है। भारत की तुलना में यहाँ ग्रति व्यक्ति विद्यत्‌ का प्रयोग 
१८० गुना है (इंगलिस्तान में यह सौ गुना है) 

३, “जब कोई सदा बहने वाला भरना किसी औद्योगिक केन्द्र के निकट स्थित होता है तभी रासायनिक 
ओर धातु-शोधक विधियों के लिए जल-विद्य त्‌ सस्ती पड़ती है !--श्री० जे० बीछुगर के ७ फरवरी १६४५ 
के रेडियो-भाषण से । 


अध्याय हे 
जनसंख्या 


१, कुल जनसंख्या--सन्‌ १६५१ की जनगराना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 
अनमान ३५६,८७९,३९४ था । सन्‌ १६४१ की जनगराना के अनुसार अविभाजित 
भारत की जनसंख्या ३८८,६९७,९५४ थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों की 
जनसंख्याएँ भी सम्मिलित थीं।* सन्‌ १९४१-५१ भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण दशक 
था । इस दशक में ही भारत का विभाजन हुआ । निम्नलिखित तालिका सन्‌ १६३१, 
१९४१ और सन्‌ १९५१ के बीच हुए परिवर्तनों को स्पष्ट कर रही है। 





१६३१ १६४९१ १६५१ 
कुल संख्या ३३८ करोड़ ३८६ करोड़ ३५६ करोड़ 
पुरुष १७४४ ,, २०१ ,, श_्णारे ,, 
स्त्री -। १६४ ,, | ईरैंदाद , श्७छारे +; 
दहरी ३७ ,, ५० ५ ६१ » 
ग्रामीण ३०१ + रैक. र ० 
साक्षर २'३ 37 ४७ /) ६० 47 


२. घनत्व निर्धारित करने वाले तत्त--जनसंख्या का घनत्व (शर्थात्‌ प्रति वर्गमील 
पर अश्वित व्यक्तियों की संख्या) जलवायु, जान-माल की सुरक्षा, आराम का स्तर, 
आशिक साधन तथा आथिक विकास की अवस्था पर निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में 
जनसंख्या का घनत्व बाह्य परिस्थितियों और मनुष्यों द्वारा उनके प्रयोग पर निर्भर 
होता है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि आ्थिक साधन बहुतायत से हों तो 


१, जनतंख्या की वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित आकड़े रोचक सिद्ध होंगे । 





वर्ष अविभाजित भारत भारत संघ का क्षेत्र 

(दस लाख) (दस लाख) 

१६०९५ «! “कि ओ 8 श्हृ८ा४ 

१६५४५ ३०३० २५२३ 

१६२१५ ३०५७ २५१७ 

१६३१ ३३८" ४१ २७६२ 
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१६५१ हद शश्द८ 


“इंडिया एट ए ग्लान्स, १० ६६ (१९५३) 


४० 


जनसंख्या ४१ 


स्पष्ट ही किसी देश में आर्थिक साधनों के कम होने की स्थिति की तुलना में जनसंख्या 
का घनत्व अधिक होगा । इसी प्रकार अन्य बातों के समान रहने पर यदि कोई जाति 
अपनी सभ्यता की कलाझओं में आ्रागे बढ़ी हुई है तो उसकी घनी जनसंख्या को आश्रय 
देने की क्षमता भी अधिक होगी । गहरी खेती वाले, अत्यधिक व्यापारिक और उद्योगी- 
कृत देशों में सामान्यत: जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, उदाहरणार्थ इंगलैण्ड 
ओर वेल्स (७१२), बेल्जियम (७१२) । एक नितान्‍्त खेतिहर देश सामान्यतः कहीं 
कम जनसंख्या को आश्रय देगा | भारत का प्रधानतः: खेतिहर होना ही यहाँ की जनसंख्या 
के औसत घनत्व के कम होने को स्पष्ट करता है । 

पुनः, कृषि-युग की तुलना में पशुचारण युग प्रति वर्गमील कम मनुष्यों को 
आश्रय दे सकता है, तथा आाखेट-युग उससे भी कम मनुष्यों को । एक खेतिहर देश में 
जनसंख्या का घनत्व खेती के स्वरूप पर भी निर्भर होगा । 

प्रति वर्गमील पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है जब तक कि उससे सम्बन्धित जनसंख्या के आराम के स्तर को भी ध्यान में न रखा 
जाय । उदाहरणार्थ बंगाल में जनसंख्या का घनत्व (७७६) बेल्जियम या इंगलेण्ड और 
वेल्स के घनत्व से अधिक है। परन्तु आथिक क्षेम के दृष्टिकोण से बंगाल और इन 
देशों के मध्य कोई तुलना ही नहीं है । बंगाल में जनसंख्या का घनत्व केवल अत्यधिक 
निर्धनता का द्योतक हो सकता है, क्योंकि बंगाल प्रधानत: एक खेतिहर प्रदेश है । 
अनुमान किया गया है कि अच्छी परिस्थितियों में भी श्राराम के एक समुचित स्तर पर 
कृषि प्रति वर्गगील २५० से अधिक व्यक्तियों को आश्रय नहीं दे सकती । 
३. घनत्व तथा सम्ृद्धि--सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार समस्त भारत की 
जनसंख्या का औसत घनत्व ३१२ प्रति वर्गमील है-। तुलना के लिए कुछ अन्य देशों 
की जनसंख्या के औसत घनत्व के आँकड़े नीचे दिये जा रहे हें । 

बेल्जियम ७१२ (१६३८) नीदरलैण्ड्स ६८६५ (१६३८) 
इंगलेण्ड और वेल्स ७१२ (१६३१) जापान ४६६० (१६३५) 

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ४४२ (१६४०) 

आसत घनत्व से आथिक स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव 
नहीं है। उदाहररार्थ इंगलैण्ड और वेल्स का घनत्व बंगाल के घनत्व के बराबर है, 
परन्तु इंगलैण्ड और वेल्स निस्सन्देह बंगाल से अ्रधिक समृद्धिशाली हँ । इसके विपरीत 
यूनाइटेड स्टेट्स तथा इंगलैण्ड और वेल्स के घनत्वों में बहुत अन्तर है, परन्तु यह 
अन्तर उनकी आधिक स्थिति की समानता में कोई रुकावट नही डालते । जनसंख्या के 
घनत्व और आथिक स्थिति में यदि कोई सम्बन्ध है, तो उसे जानने के लिए हमें प्रत्येक 
देश का अलग से अध्ययन करना पड़ेगा । नीचे दी हुई तालिकाओं में (7) सन्‌ १६०१ 
से प्रत्येक दशाब्दी में भारत तथा प्रान्तों के घनत्व की वृद्धि, (7) प्रतिशत परिवतेन, 


श्थै; 


और (37) कुछ प्रान्तों की घनत्व की वृद्धि के तुलनात्मक आँकड़े दिखाए गए हूँ ।' 


१. सेन्सस रिपोर्ट (१६४१) खण्ड १, भाग १, पृ० ६६ पर ही दी हुई तालिकाओं में सन्‌ १६५१ 
की जनगणना के ऑकड़े भी सम्मिलित कर दिये गए हैं । 


चर भारतीय गअथंशास्त्र 


तालिका एक : औसत घनत्व 
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सिक्किम २१ ४० ४४ ५० | “ -श!३५.२ 


उपयु क्त तीसरी तालिका राज्यों के बीच घनत्व का अत्यधिक परिवतेन दिखा 
रही है । 

जनसंख्या के घनत्व पर असर डालने वाले अनेक कारणो में से किसी एक कारण 
द्वारा इन असमानताओं को स्पष्ट नही किया जा सकता । उदाहरणार्थ यह कहना गलत 
होगा कि भारत में मुख्यतया वर्षा ही घनत्व को निश्चित करती है। एक सीमा के 
बाद लाभदायक होना तो दूर की बात है, वर्षा निश्चय ही हानिकारक हो जाती है। 
भारत के अधिकांश भागों में यदि वर्षा का वितरण उचित रूप से हो तो अनुकूलतम 
परिस्थितियों के लिए वर्ष में ४० इंच की औसत वर्षा की आवश्यकता है। जब वर्षा 
१. यह प्रतिशत परिवतेन अविभाजित भारत ( सन्‌ १६०१ ) तथा विभाजित भारत के ( सन्‌ १९५१ ) 


घनलों का है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए | 
२, पश्चिमी बंगाल के लिए है | 


जनसंख्या... ४३ 


इससे कम होती है या उसका वितरण अत्यन्त असमान होता है, तभी क्ृषि पर वर्षा 
की मात्रा का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; और इस प्रकार घनत्व पर भी । जहाँ 
तक कृषि की सफलता पानी पर निर्भर है, वहाँ तक सिंचाई का प्रभाव भी वर्षा के 
समान ही होगा और इसलिए सिंचाई घतत्व निर्धारित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण 
कारण है। 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई का प्रभाव कुल भारत के एक 
बहुत छोटे भाग पर ही पड़ता है, इसका घनत्व पर सामान्य प्रभाव नहीं के बराबर है। 
यदि सम्पूर्ण देश की दृष्टि से विचार किया जाय तो उसकी आकृति बहुत अधिक महत्त्व- 
पूर्णा कारण है। दूसरी बातों के एक-सा रहने पर सफल क्ृषि अधिकांश में पृथ्वी-तल की 
आकृति पर निर्भर रहती है। वह जहाँ समतल है वहाँ भूमि के हर इंच पर खेती की जा 
सकती है परन्तु जहाँ भूमि ऊँची-नीची या ढलवां है वहाँ कृषि कठिन और अनिश्चित 
हो जाती है, भले ही निचले ढाल बहुत उपजाऊ हों । सम्पूर्ण भारत में सबसे घने बसे 
हुए भाग समतल मंदान हे; उदाहरणार्थ बंगाल, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा प्रायद्वीप के 
दक्षिणी भाग में पूर्वी किनारे के निचले भाग । उपजाऊ भूमि तथा पर्याप्त वर्षा वाले 
विस्तृत मैदान स्पष्ट ही ऊँचे घनत्व के अनुकूल हे, जैसे बंगाल तथा उत्तरप्रदेश । 

इन बातों में परिस्थितियों का इतना अनुकूल न होना ही बम्बई के अपेक्षाकृत 
कम घनत्व को स्पष्ट करता है। कभी-कभी प्रतिकूल जलवायु के कारण अभश्रन्य सारे 
लाभ व्यर्थ हो जाते हें जिससे घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है जसा कि आसाम में है । 

आवश्यक वर्षा के साथ ही भ्रूमि का स्वरूप एक महत्त्वपूर्ण कारण बन, जाता 
है। भारत में उसका स्वयं कोई विशेष महत्त्व नही है । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े क्षेत्रों 
को लिया जाय तो घनत्व के अन्तर इतने सूक्ष्म हे कि उन पर विचार नहीं किया 
जा सकता। न 

घनत्व के सम्बन्ध में ये असमानताएँ कुछ सीमा तक भारतीयों की घर पर 
ही रहने की प्रवृत्ति तथा देश के अन्दर ही प्रवास-सम्बन्धी ग्रन्य कठिनाइयों के कारण 
भी है । दिल्‍ली (घनत्व प्रति वर्ग मील-- १,६०२) की स्थिति अपनी तरह की है, जहाँ 
दिल्‍ली नगर की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है।* 
४. घर्म तथा जाति के आधार पर जनसंख्या का वितरण--सन्‌ १६५१ की जनगराना 
के अनुसार भारत में प्रत्येक १०,००० व्यक्तियों में 5,४६६ हिन्दू, १७४ सिक्ख, ४५ 
जैन, ६ बौद्ध, ३ पारसी, २३० ईसाई, ६६३ मुसलमान तथा ५० अन्य धर्मावलम्बी हें । 

सरकार की जातीय विभेद कम करने की नीति के अनुसार सन्‌ १६५१ की 
जनगराना में जाति-सम्बन्धी सूचना कुछ विशेष वर्गों के लिए ही एकत्रित की गई है । 

१, जैसा पहले कहा जा चुका है जनसंख्या का घनत्व भूमि का स्वरूप, वधो, जलवायु आदि कारणों पर 

निर्भर होता है । अत: घनत्व की समस्या के उचित अध्ययन के लिए देश के राजनीतिक विभाग उतने 
उपयक्त नही है जितने कि प्राकृतिक विमाग। इस बात को ध्यान में रखकर सन्‌ १९५१ की जनगणना 
में जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से देश को १५ उपविभागों में बॉटा गया जिन्हें पुनः तीन ज्षेत्रा-- 
ऊँचे, मध्यम तथा कम घनत्व वाले ज्षेत्र-में वर्गीकृत किया गया। नीचे हम इन क्षेत्रों ओर उप- 
विभागों का घनल दे रहे हैं : 


है.ह.६ 


भारतीय ग्थशास्त्र 


इसमें वे वर्ग शामिल है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुसूचित जाति, 
पिछड़ी हुई जाति, अनुसूचित श्रादिम जाति के सदस्य तथा आंग्ल-भारतीय विशेष वर्ग 
में सम्मिलित किये जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद ३१४ तथा ३४२ के अन्तर्गत राष्ट्रपति 
के आदेशानुसार अण्डमन, चन्द्रनगर और सिक्किम में कोई अनुसूचित जातियाँ नहीं थीं, 
अतः सन्‌ १६५१ को जनगराना में चन्द्रनगर तथा सिक्किम के लिए पर्िचिमी बंगाल की 
अनुसूचित आदिम जाति-सम्बन्धी सूची का ही प्रयोग किया गया । 

नीचे दी हुई तालिका में भारत में विभिन्‍न धर्मावलम्बियों की संख्या दी हुई है : 











._.__ परम । संख्या (लाखों में) _ दिल 
हिन्दू... 6.“ झे,०्३२ 
सिक्ख धर 
जन १६ 
बौद्ध हर 
पारसी १ 
ईसाई पर 
मुसलमान ३४५४ 
अन्य धर्मं 
(आदिम जातीय) १७ 
अन्य धर्म 
(ग़र आदिम जातीय) १ 
मल काल तल हक ली लक 
अधिक घनत्व वाले क्षेत्र घनत्व प्रति कम घनत्व बाले क्षेत्र घनत्व प्रति 
उपविनाय वर्गमील उपविभ ग वर्गमील 
१, गन्ना का नोचे का मेदान ८2२ ६, रेगिस्तान ६१ 
२. गन्जा का ऊपर का मेंदान ६८१ ७, पश्चिमी हिमालय ञ 
३५ मलाबार कोंकण ६ृश्८. <>, उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियाँ १६३ 
४. दक्षिणी मद्रास ४४ &. पूर्वी हिमालय श्श्ण 
५- उत्तरी मद्रास और तटीय उड़ीसा _* ४६१ 2०, उत्तरी एवं मध्य की पहाड़ियों 
सम्पूर्ण क्षेत्र का घनत्व ६8० ओर पठार श्दर४ 
११, उत्तर-पूर्वी पठार १6२ 
सम्पूर्ण क्षेत्र का घनत्व २8 
मध्य घनत वाले क्षेत्र धनत्व प्रति वर्गमील 
उपविभाग 


१२. गड्ा पार का मेंदान 

१३. दविखन का दक्षिणी भाग 

१४. दक्खिन का उत्तरी भाग 

१५, गुजरात काठियावाड़ 
सम्पूर्ण क्षेत्र का घनत्व 


श्श्र 
२४७ 
२४६ 
२२६ 
श्द््द्द 


सेन्सल ऑफ इण्डिया; वाल्यूम १, पाई १-४ रिपोर्ट, अध्याय ?. 


जनसंख्या है. है. 


विद्येष वर्गों के सम्बन्ध में आँकड़े इस प्रकार हैं : 


आग्ल भारतीय १,११,६३७ 
अनुसूचित जाति ४, १३,४३,८छप 
अनुसूचित आदिम जाति १,९१,१६,४ ६८) 
अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति 
चन्द्रगर ५,४५७ १३७ 
सिक्किम ११२ २६,४२६ 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुयायियों की संख्या के अनुपात से भारत में 
धर्मों का क्रम इस प्रकार है: हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्‍्ख, अन्य धर्म (आदिम 
जातीय), जैन, बौद्ध, पारसी तथा अन्य धर्म (ग़र आदिम जातीय) । हिन्दू धर्म के 
अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। विभाजन के पश्चात्‌ भी भारत में दूसरा 
मुख्य धर्म इस्लाम ही है। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुख्यतः उत्तर भारत में ही फैले 
हुए हैं । सिक्ख मुख्यतया पंजाब में हें। जैन अधिकतर राजस्थान, अजमेर मेरवाड़ा और 
बम्बई प्रान्त में हें । श्रादिम जाति के लोग मुख्यतया आमाम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश 
बम्बई में फैले हुए हें। आधे से अधिक ईसाई दक्षिण भारत में ही रहते हैं। पार- 
सियों का मुख्य निवास-स्थान बम्बई है । 
९. ब्यवसाय के आधार पर जनसंख्या का वितरण-हमारे देश की ७०% जनसंख्या कृषि 
पर निर्भर है तथा शोप ३०% व्यक्ति दूसरी वृत्तियों से जीविकोपार्जन करते हें । सोराष्ट्र, 
कच्छ, अजमेर, दिल्‍ली तथा अण्डमन और निकोबार द्वीपों को छोड़कर सारे भारत में 
कृषि प्रधान जीविका है| पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई में भी, जो उद्योगों में कहीं अधिक 
बढ़े-चढ़े हें, कृषिकर जनसंख्या का अनुपात क्ृषि-इतर जनसंख्या के अनुपात से कहीं 
अ्रधिक है, यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में. वहाँ कृषि-इतर जनसंख्या का अनुपात 
बहुत कम है। 

हर १०० भारतीयों में, आश्रितों को सम्मिलित करने पर, ४७ भृस्वामी कृषक, 
६ लगान देने वाले कृषक, १३ भ्रूमिहीन मजदूर और १ (भ्रूमिधर) है जबकि उद्योगों 
एवं कृषि-इतर उत्पादन कार्यों में १०, वारिज्य में ६, परिवहन में २, तथा अन्य 
सेवाओं और वृत्तियों में १२ व्यक्ति लगे हुए हें । नीचे दी हुई तालिका में जीविकाओं 
के दो बड़े विभागों तथा उनके ग्राठ उपविभागों के अन्तगेंत स्वावलम्बी, अर्जेन न करने 
वाले ग्राश्चित और अज॑न करने वाले आश्चितों की संख्या दिखाई गई है : 


१. इन आऑकड़ों में चन्द्रनगर ओर सिक्किम की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है । 


४६ 


कृषीय 


वे कृपक जो पूर्णतः या मुख्यतः 
भूमि के स्वामी हैं 

वे कृषक जो भूमि के बिलकुल 
स्वामी नहीं हें या केवल आंशिक 
रूप से ही स्वामी हे 

कृषि करने वाले मजदूर 

कृषि करने से हुए भूस्वामी * तथा 


क़ृषि-लगान पाने वाले व्यक्ति 


योग 

गे र-कृषीय 

कृषि-इतर उत्पादन 
वाणिज्य 

परिवहन 

अन्य सेवाएँ और साधन 


योग 





9११ 


३३४ 


भारतोय अर्थशास्त्र 


स्वावलम्बी गअज॑न न 











करने वाले 
आश्रित 
बह ९००१ 
की 
ब्् लक 
१४६ | २४६ | 
| 
१६ ३३ 
१४६९ 
१२२ श्२४ 
४९ १४५ 
१७ ३६ 
१३६ र्ध्८ 
६७३ 








क्षय  कआबलम्बी अजनन अअ्रजन ... कुल योग 
करने वाले. (लाखों में) 
आश्रित 
२१४ १६७३ 
३९ ३१६ 
भ्३ है है 
| 
जी लिलह 8 नमक: + 
__ र१० | २४६० 
-+- 
| 
३१ | ३७७ 
| 
& २१३३ 
३ कप 
२६ ४३० 





पं १०७६ 


कृषि-इतर विभाग के अन्तगंत स्वावलम्बी व्यक्तियों की संख्या ३३४ लाख है । 
इनमें चार प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं : नियोक्ता, स्वयं-नियोज्य, नियोज्य तथा 
निवृत्तिवेतत, लगान आदि पाने वाले व्यक्ति। इनकी संख्या क्रमश: ११ लाख, 
१६५ लाख, १४८ लाख तथा १० लाख है। यदि नियोक्‍ताओं को छोड़ दिया जाय तो 
दोष स्वावलम्बी व्यक्ति उद्योग और सेवाओ्नों के निम्न दस वर्गों में विभिन्‍न अनुपातों में 
बेटे हुए हें जिसे नीचे दी हुई तालिका स्पष्ट कर रही है : 


५ आ। 


१. कृषि करते हुए भूखामी (८प८ए०४८४४8 ०७४7९:६४ 0 870) से तात्पर्य उन कृषकों से 


है जो भूमि के स्थायी काश्तकार हैं और जिनसे भूमि छुड़ाई नहीं जा सकती। इस ग्रकार कृषि करने 
से ही वे उसके स्वामी हैं, यद्यपि कानूनन वे उसके स्वामी नहीं हैं । 
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उद्योगों और सेवाओं का विभाजन । ला भजन | (लालोंमें)। अतिशत प्रतिशत 
ए क्षबक जतस्त क्न ज्रवभक ज्यग को 

तथा पत्थर की खानों की खुदाई । २४ |. ७४ 
खानों तथा पत्थर की खानों की खुदाई 5 

३. विधायन और निर्माण--खाद्य पदार्थ, कपड़ा, , 
चमड़ा तथा उनकी भनन्‍्य उत्पत्ति ।.. पृ |. १७० 

४. विधायन और निर्माण --धातुएँ, रासायनिक पदार्थ क्‍ 
और उनकी उत्पत्ति आदि १२४ |. ३८ 

५. विधायन और निर्माण--जिसे भ्रव्यत्र सम्मिलित 
नहीं किया गया है । हर छ'प््‌ 
६. सावंजनिक उपयोगिता की सेवाएँ और निर्माण १५६ | ४६ 
७. वारिज्य प९० |. १८२ 
८. परिवहन, भाण्डागार और यातायात १९१० शा 
९. स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन ।. ३२६ | १०२ 

१०. सेवाएं, जिन्हें अ्न्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया | 

है । | छह. २३३ 

योग । २२३७ १००१० 





उपयु कत आँकड़ों की तुलगा सन्‌ १६९३१ तथा उससे पूर्व की जनगणाता में 
एकत्रित आँकड़ों से दी जा सकती है। (सन्‌ १९६४१ में इस प्रकार के आँकड़े एकत्रित 
नहीं किये गए थे। ) इसके अतिरिक्त ये आँकड़े राष्ट्रसंघ की आर्थिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक संस्था द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार श्रन्य देशों में एकत्र किये हुए 
आँकड़ों से भी तुलना योग्य हैं । 

भारत में १००० स्वावलम्बी अपने-आपको एवं २५०४ प्रन्य व्यक्तियों को” 
आ्ाश्चय देते हें। इन २५०४ व्यक्तियों में कमाने वाले आश्रितों की संख्या ३७३ और 
निवत्ति-वेतत और लगान पाने वालों की संख्या २६ है। संयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका में 
१००० स्वावलम्बियों पर १५४७ व्यक्ति ही झ्राश्चित हें और इंगलैण्ड में प्रति १००० 
आश्लितों की संख्या केवल १२९०७ ही है। भारत में आश्रितों की अधिकता का एक 
प्रमुख कारण १५ वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का अ्रधिक अनुपात है । प्रति १००० 
स्वावलम्बियों में १४ वर्ष या उससे कम आयु वालों की संख्या भारत में १,३१७ तथा 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और इंगलेंड में क्रशः ७०२ तथा ४६६ है ।* 

दुनिया के समय देशों की तुलना में भारत में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का 
प्रतिशत सबसे अधिक है तथा उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि में लगे हुए व्यक्तियों: 


१७७७णणशणणणणणणणणण नमक 


१. सेन्सस ऑफ इण्डिया--वलयूम १. पार्ट १-ै रिपोर्ट, ए० ११६ 
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का प्रतिशत सबसे कम। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड में प्रति १००० व्यक्तियों में 
५० व्यक्ति कृषि में लगे थे तथा शेष ६५० व्यक्ति खानों, निर्माण, वारिज्य तथा 
ग्रन्य उद्योगों और व्यवसायों में थे जबकि भारत में सन्‌ १९५१ की जनगणना के 
अनुसार प्रति १००० व्यक्तियों में ७०६ व्यक्ति कृषि में तथा २६४ व्यक्ति खानों, 
निर्माण, वारिज्य तथा अन्य उद्योगों और सेवाश्रों में लगे थे । 

इतनी अधिक सीमा तक क्रृषि पर निर्भर रहने वाले देश की आशिक व्यवस्था 
अवव्य ही अस्थिर होगी। कृषि पर निर्भर रहने का भर्थ वर्षा पर निर्भर रहना है, 
और यदि वर्षा नहीं होती तो व्यापक रूप से देश पर संकट झा जाता है। यदि देश- 
वासियों का अधिकांश भाग क्रृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर न हो तो एंसा नही होगी । 
सन्‌ १८८० के दुभिक्ष आयोग ने स्थिति का सही निदान करते हुए ठीक ही कहा था 
कि भारतवासियों की गरीबी तथा उन पर आने वाले जोखिमों का मूल यह दुर्भाग्य- 
पूर्ण परिस्थिति है कि कृषि ही अ्रधिकांश जनता का एकमात्र धन्धे का साधन है। 
इस संकट से बचने के लिए उन्होंने निर्माण उद्योगों के विकास की सिफारिश की । 
सचमुच देश के आथिक साधनों के सर्वतोमुखी विकास के साथ-साथ व्यवसायों का 
सम वितरण ग्रत्यधिक वांच्छित है । 
६. नगरों तथा गाँवों में जनसंख्या : कृषि की प्रधानता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 
वितरित जनसंख्या में भी भलकती है। सन्‌ १६३१ की जनगराना में सन्‌ १९२१ की 
तुलना में शहरी जनसंख्या १०२ प्रतिशत से बढ़कर ११ प्रतिशत हो गई | सन्‌ १६४१ 
में कुछ और व्‌ द्धि हई और जनसंख्या १२८ प्रतिशत हो गई। सन्‌ १६५१ में यह 
प्रतिशत १७'३ हो गया । कुल जनसंख्या तथा ग्रामीण जनसंख्या के परिवर्तनों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध तथा शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या के परिवतंनों के सम्बन्ध का 
इसका विपरीत होना शहरी जनसंख्या के कम अनुपात का द्योतक है । 

सन्‌ १९४१ की शहरी जनसंख्या की तुलना में सन्‌ १६५१ की शहरी जन- 
संख्या में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु ग्रामीरा जनसंख्या १३ प्रतिशत कम हो गई 
है । इसका कारण भारत का विभाजन है जिसके फलस्वरूप काफी ग्रामीण क्षेत्र पाकि- 
स्तान में चले गए । बड़े- बड़े शहरों जेसे कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई आदि के भारत में 
ही रहते के अतिरिक्त पाकिस्तान में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम श्राने के कारण 
विभाजित भारत की शहरी जनसंख्या सन्‌ १९४१ की तुलना में बढ़ गई है । भारत 
अब भी प्रधानतः गाँवों का देश है तथा उसकी ८२७ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में 
ही रहती है ।* हे 

दिल्ली और अजमेर के मोटे राज्यों को छोड़कर जहाँ शहरी जनसंख्या क्रमशः 
परे तथा ४३ प्रतिशत है, अन्य राज्यों में वह ४१ प्रतिशत (उड़ीसा), ४६ प्रतिशत 
_(आसाम) »/ ६७ प्रतिशत (बिहार), ३१ प्रतिशत (बम्बई), तथा ३४ प्रतिशत 
१. सन्‌ १६५१ की जनगणना में सारे देश को २५ वर्गमील के झाम-समूहों” में बॉटा गया था । सारे 


देश में ऐसे ४७,०७४ आम-समूह ये। भारत के ६ भागों में एक सामान्य ग्राम-समूह में, ग्राम एवं 
बम की संख्या निम्न प्रकार थी : 
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(सौराष्ट्र) है ।* 

भारत की १७३ प्रतिशत शहरी जनसंख्या की तुलना में फ्रांस में ४६ प्रतिशत, 
उत्तरी आयरलैण्ड में ५०८ प्रतिशत, कनाडा में ५३-७ प्रतिशत, संयुक्तराज्य श्रमरीका 
में ५६२ प्रतिशत तथा इंगलेंड और वेल्स में ८० प्रतिशत शहरी जनसंख्या हैं ।* 

नीचे दी हुई तालिका में वे शहर दिये हुए हें जिनकी जनसंख्या एक लाख से 
ग्रधिक है। इस समय भारत में ७३ शहरों की जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक 
है। तालिका में इन शहरों की सन्‌ १९४१ की जनसंख्या भी दी गई है। 





राज्य और नगर सन्‌ १६९५३ की सन्‌ १६४७३ की दस वर्षीय औसत 
(पार्ट ए राज्य) जनसंख्या जनसंख्या. वृद्धि (१६४१-१६९१) 
बिहार - 
१. पटना २,८5३,४७६ १,९६,४१५ ३६३ 
२. जमशेदपुर २,१5०, १६२ १,६५,३६४ -+-२७५ 
३. गया १,३३,७०० १,०५,२२३ रे३८ 
४. भागलपुर १,१४,५२३० ६३,२५४ २०.४५ 
५. रांची १,०६,८४९६ ६२,५६२ -*२३ 
ब्‌म्बई 
१. बम्बई २८,३९,३७० १६,९५,१६८ न-५०५ 
२. अ्रहमदाबाद ७,८८,र३२ २,६१,२६७ न रे८ः६ 
३. पूना ४,८०,९८२ २,७८५, १६५ न *र३ ४ 
४. शोलापुर २,६६,०५० २,०३,६६१ जप ९६ 
५. सूरत २,२३,१८२ १,७१,४३४ न+२६२ 
६. बड़ोदा २,११,४०७ १,५३,२० १ -+ ३१६ 
एक ग्राम-समूह” में ग्राम एवं ग्रामीणों की संख्या 
ग्रा्मों की संख्या ग्रामीणों की संख्या (हजारों में) 
उत्तरी भारत श्र १२.२ 
पूर्वी भारत श्प ७८ 
दक्षिणी भारत & 8*० 
पश्चिमी भारत ७ ५० 
मध्य भारत & ३३९६ 
उत्तर-पश्चिमी भारत प ३"द 
भारत श्र ६*“३ 


2. भारत में शहरी जनसंख्या ६१६ लाख है जो ग्रेट ब्रिटेन या क्रांस की कुल जनसंख्या से भी अधिक 
है । शहरी जनसंख्या के अनुपात के क्रम में भारत के भाग निम्न प्रकार से हैं 

पश्चिमी भारत (३१२ प्रतिशत), उत्तर-पश्चिमी भारत (२१*४ प्रतिशत), दक्षिणी भारत (१६७ 
प्रतिशत), मध्य भारत (१५८ प्रतिशत) और उत्तर भारत (१३६ प्रतिशत) तथा पूर्वी मारत (११९१ 
प्रतिशत) । 

२. सेन्सस ऑफ़ इंडिया १३५१, खण्ड १, 2 रिपोर्ट, अध्याय २, तथा इंडिया १६५४, ४० १५॥ 
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७. कोल्हापुर 

८. हुक्ली 
मध्य प्रदेश 

१. नागपुर 

२. जबलपुर 
मसंद्रास 

मद्रास 

मदुरई 

तिरुचिरापल्ली 

सलेम 

कोयम्बटूर 

विजयवाढ़ा 

कोज्हकोड 

गुर 

मंगलोर 

, विशाखापटनस 

. बेलोर 

 राजामुन्द्री 

१३. तंजोर 
उड़ीसा 

१. कटक 
पंजाब 

१. अमृतसर 

२. जालन्धर 

३. लुधियाना 
उत्तर प्रदेश 
१. कानपुर 

२. लखनऊ 

३. आगरा 

४. बनारस 

५. इलाहाबाद 

६. मेरठ 

७. बरेली 

छ. मुरादाबाद 

€. सहारनपुर 

' दैहरादून 


(0 ही. छ 4 दब हू हुए द[ए दूछ 


नारे +छ 
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१, २६,८३० 
१,२६,६० ६ 


४,४९६,०६६ 
२,५६,६ ६८5 


१४,१६,०२७ 
३,६१,७८१ 
२,१5,६२ १ 
२,०२, ३३२५ 
१,€६७,७००५ 
१,६१,१६८ 
१,५८,७२४ 
१,२५,२००५ 
१,१७,०८३ 
१,०८,०४२ 
१,०६,०२४ 
१ ह५ ० 4 ह २ ह ६ 
१,००,६ ८० 


१,०२,५०४५ 


२३,२२,७४७ 
१,६८,८१६ 
१,२२,७६० 


9,०४५,रेप८रे 
४,६६,८६१ 
२,७२,६६९० 
३,५५,७७७ 
३,३२२,२६€५ 
२,३२३, १८३ 
२,०८,० ८रे 
१,६१,८५४ 
१,४८,४३४ 
१ ४5, र्‌ १ दर 


६३,०३२ 
६५, १२ 


३,० १,६५७ 
१,७८, ३३९६ 


७,७७,४८ १ 
२,३६९, १४४ 
१,५६,५६९९ 
१,२६९,७०२ 
१,२३०, ३४८ 
८६,११८ 
१,२६,३ २२ 
८३,२९६ 
८१,०६६ 
७०,२४३ 
७१,५०२ 
७४,५६४ 
६८,७०२ 


७४,२६१ 


३,६ १,०१० 
१,३५,२८रे 
१,११,६३६ 


४,८5७, २२४ 
३,5८७, १७७ 
२,८४, १४६ 
२,६३,१०० 
२,६०,६३० 
१,६६,२६९० 
१,६९२,६८८ 
१,४२,४१४ 
१,०८,२६३ 

उ५प,रर्८ 


- रै८ १ 
२०३ 


-+-३६९*२ 
--३६-१ 


न ४८.४ 
न-४०'८ 
नरेश दें 
न ४३.८ 
“४११ 
५६०६ 
न २२७ 
+३६९*६ 
न है ६ रे 
288 
रैक & 
नी रे४ २ 
पौरे७ ८ 


न- ३१४६ 


१0८२ 
२२१ 
न२१८ 


३५९६ 
न-रे४ ८ 
"२७.७ 
3 
-+-२४२ 
-+-३१८ 
न ७७ 
-+१२'८ 
३१.३ 
९ रे 


११. अलीगढ़ 
१२. रामपुर 
१३. गोरखपुर 
१४. भाँसी 
पश्चिमी बंगाल 
१. कलकत्ता 
२. हावड़ा 
३. तॉलीगंज 
४. भटपारा 
५. खडगपुर 
६. गार्डन रीच 
७. साउथ सबबंन 
(बेहाला) 
(पार्ट बी राज्य) 
हैदराबाद 
१. हैदराबाद 
२. वारंगल 
मध्य भारत 
१. इन्दौर 
२. ग्वालियर 
३. उज्जेन 
मैसूर 
१. बंगलोर 
२. मैसूर 
३. कोलार गोल्ड 
फील्ड्स 
राजस्थात्त 
१. जयपुर 
२. जोधपुर 
३. बीकानेर 
सोराष्ट्र 
१. भावनगर 
२. राजकोट 
३. जामनगर 
ट्रावनकोर-कोचीन 
१. त्रिवेन्द्रम 


१,४१,६१८ 
१,३४,२७७ 
१,३२,४३६ 
१,२७, २६५ 


२५,४८५,६७७ 


४, ३३,६३० 
१,४६,२१७ 
१,२४,६१६ 
१,२६,६३६ 
१,०६,१६० 
१,०४,०४५४ 


१०,८५,७२२ 


१,२३,१३० 


३,१०,८५५६ 
२,४१,२७७ 
१,२६,८१७ 


9,9७८, ६ ७७ 
२,४४,३२३ 


१,५६,०८४ 
२,६१,१३० 
१,८०,७१७ 
१,१७,११३ 
१,२७,६ ५१ 
१,३२,०६६ 


१,०४,४१६ 


१,८६,६ ३ १ 


जनसंख्या 


१,९२,६५५ 
८६,२२२ 
९८,९७७ 

१,०२,२५४ 


२१,०८,८६ ६ 


३,७९,२६२ 
८,२९४ 
१,१७,० ४४ 
८छ,श१८ए 
णप्च,श्णप 


६३,४७६ 


७,३६,९५६ 
€र्‌,८णण्८ 


२,०३,६६ ५ 
१,८२,४६२ 
5१,२७२ 


४,०६,७६० 
९ गँ 4 ० है 2 है. ० 


१,३ ३,८०६ 
१,७५,८१० 
१,२६,८४२ 
९ 7 क्र हि / कर र्‌ दर 
१,०२,८५१ 

२,१७८ 


७१,४८८ 


१,२८, ३६४५ 


जल रे रेनय 
न४०२ 
हा 


कक 


गी रै८ा& 
-१३४ 
5७.५ 
१४२ 
-+३६९'२ 
२४७ 
न दफा 


नरे८ा० 
-+ ३२५४७ 


के ०, 
न२१७'& 
न इू० 


न+६२४८ 
४७५ 
ना१७'र२ 


न ४६-“४ 
पा र३े५० 


“++ ८* ट्रे 
-+२९२ 
प5६'७ 
न ३७३ 


२७२ 


५१ 


५२ भारतीय अशथशास्त्र 


२. एलेथी १,१६,२७८ ५६९,४३ रे ६९५ 
(पाठ सी राज्य) 

१. अ्रजमेर १,६९,६३ रे १,४७, रश८ न--२८'७ 
२. भोपाल १,०२,६३२े ७५,२२८ ३२०५ 
३. दिल्‍ली 8, १४,७६० ५,२ १,८४९ -- ५४९७ 
४. नई दिल्‍ली २,७६,३ १४ ६८,७३३ --&8 5८७ 


तालिका में मोटे अक्षरों में दिये गए नगर वे हे जिनकी जनसंख्या सन्‌ १९६५१ 
में पहली बार १ लाख से अधिक हुई थी ।" 

सन्‌ १९५१ में शहरी जनसंख्या की वृद्धि बड़े-बड़े शहरों की जनसंख्या की 
वृद्धि को. भी दिखा रही है । तालिका को देखने से पता चलता है कि बम्बई और मद्रास 
में जनसंख्या की वृद्धि क्रशः: ५०५ और ५८५ प्रतिशत हुई है । 

अधिकांश पश्चिमी देशों में उन्‍नीसवीं शताब्दी में संगठित उद्योगों का विकास 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शहरी जनसंख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई, जब कि भारत में 
शहरी जनसंख्या की वृद्धि बहुत धीमी है। औद्योगिक क्रान्ति के परचात्‌ इंगलेण्ड की 
शहरी जनसंख्या की आइचर्यंजनक वृद्धि एक ऐसी सर्वविदित घटना है जिसका विवेचन 
यहाँ अनावश्यक है। इंगलैण्ड में लगभग ८० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 
भारत में लगभग ५८० प्रतिशत लोग गाँवों में । 

जनसंख्या का गाँवों और शहरों के बीच इतना असमान वितरण कि शहरों में 
रहने वाले कुल जनसंख्या का एक नगण्य भाग ही हों, जनसंख्या की पिछड़ी हुई आर्थिक 
दशा का द्योतक है। रानाडे ने गाँवों की बढती हुई जनसंख्या पर टिप्पणी करते हुए कहा 
था कि इससे शक्ति, बुद्धि की कुशाग्रता और आत्म-निर्भरता की हानि होगी |. सभ्यता 
और प्रगति शहरों से ही प्रारम्भ होकर गाँवों में फैली है। गाँवों ने तो अपने आप 
शायद ही कभी विकास करने की क्षमता का परिचय दिया हो । गाँवों और शहरों के 
बीच जनसंख्या का वितरण शहरों के पक्ष में उद्योग, व्यापार और यातायात के विकास 
से ही बदला जा सकता है। हमें कुछ बड़े-बड़े शहरों जैसे लन्दन, न्यूयार्क, बम्बई, 
कलकत्ता में ही जनसंख्या के केन्द्रित होने के दोषों को नहीं भुला देना चाहिए, परन्तु 
देश-भर में औसत क्षेत्र वाले शहर होने से बड़े पैमाने के उत्पादन और शहरी जीवन 
की सुविधाएं प्राप्त होंगी और साथ ही आधुनिक गन्दी बस्तियों (स्लम) से सम्बन्धित . 
नेतिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अ्रनेक खतरों से बचा रहेगा । 
७. जनसंख्या : पुरुष ओर स्त्रियों में--निम्नलिखित तालिका में विभिन्‍न जनगरानाओं 


के अनुसार स्त्रियों की संख्या दी हुई है । 
जनगणना (वर्ष) स्त्रियों की संख्या (प्रति १,००० पुरुष) 
१६१९१ €्श्व 
40824 ९४६ 
श्ध्प्प््‌ ६४० 


अपनसकामन8+७, ए०/#४४५॥५५ शा नल अमनलन>न-नकबरन तन लिप परे 3 सनक. 


६. इंडिया १६४४, ए० १६-१८। 


जनसंख्या भ््३ 


१६४१ ६३५ 
१९५१ ६४७ 
उड़ीसा, मणिपुर, मद्रास, ट्रावनलकोर-कोचीन और कच्छ को छोड़कर जहाँ प्रति 

१००० प्रुष क्रमश: १,०२२, १,०३६, १,००६, १,००८ और १,०७६ स्त्रियाँ हैँ 
शेष राज्यों में पुरुषों की संख्या अधिक है। निकोबार द्वीपों तथा दिल्ली में स्त्रियों की 
संख्या सबसे कम है। वहाँ क्रमश: प्रति १००० पुरुषों के अनुपात में ६२५ तथा 
७६८ स्त्रियाँ हें। पश्चिमी बंगाल, आसाम, कुर्गें, पंजाब तथा पैप्सू में प्रति १००० 
पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या ६०० से भी कम है।* 

« यह स्वाभाविक बात है कि सभी देशों में स्त्रियों की जनसंख्या कम होती है। 
यूरोप के देशों में यह असमानता पुरुषों की अधिक ऊँची शिश्ु-मृत्युदर द्वारा दूर हो 
जाती है। 'शारीरिक रचना के विचार से स्त्री पुरुष से अ्रधिक शक्तिवान्‌ है ।'* परन्तु 
यूरोप के देशों के विपरीत भारत में स्त्रियों के जीवन के लिए परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से 
अनुकूल नहीं हैं । यूरोप की स्थिति के विपरीत यहाँ दस वर्ष की उम्र के बाद, विशेष 
रूप से किद्योरावस्था के बाद, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु-दर अधिक होती है । 
इसके कारण रूप में कुछ सामाजिक प्रथाएँ भी कही जा सकती हैं । उदाहरण के लिए 
घनी आबादी वाले शहरों में पर्दा स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक होता 
है। यह प्रथा धनी मुसलमानों तथा हिन्दुओं में भी देश के उन भागों में पाई जाती है 
जहाँ मुसलमानी प्रभाव अधिक रहा है । परन्तु स्त्रियों की ऊँची मृत्यु-दर का सबसे प्रमुख" 
कारण बाल-विवाह है, जो लड़कियों को भ्रपरिपक्व अवस्था में ही माँ बनने को बाध्य 
करता है। बड़ोदा (१६०१) के जनगराना-अधीक्षक ने ठीक ही कहा है कि अनेक बाल- 
वधुएँ 'सुहाग-सेज से ही मुत्यु-शय्या की ओर प्रस्थान कर देती हें । स्नायविक अशक्तता, 
क्षय तथा गर्भाशय की बीमारियाँ उनका सत्यानाश कर देती हें । इतने शीक्र ग्रहस्थं 
भार के साथ ही उन्हें बार-बार बच्चों को जन्म देने का कष्ट भी उठाना पड़ता है। सन्‌ 
१६३३ में सर जॉन मेगा की जाँच के अनुसार भारतवर्ष में माताओं की मृत्यु-दर प्रति 
हज़ार २४०५ है। इनके अनुसार बंगाल में यह दर प्रति हजार ५० है। “इंगलेण्ड 
में इस बात पर विशेष चिता प्रकट की जाती है कि यह दर बहुत ऊँची अर्थात्‌ प्रति हज़ार 
४११ है । दूसरा सम्भाव्य कारण यह है कि भारत में पश्चिमी देशों की अपेक्षा स्त्री- 
जीवन न केवल पुरुषों द्वारा ही वरन्‌ स्वयं स्त्रियों द्वारा भी महत्त्वहदीन समभा जाता 
है । इसका परिणाम यह होता है कि प्रारम्भिक वर्षों में स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति 
जान-बूककर लापरवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त खेतों और कारखानों में काम 

करने वाली मज़दूर स्त्रियों के जनन के पूवे और पद्चात्‌ आराम के लिए आवश्यक 

2१,  इखणि्डिया, १६५४ पृ० १३ । 
२. पी० के० बहल, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इण्डिया, पृ० १७ । लड़कों ओर लड़कियों का असमान 
अनुपात कभी-कभी इस बात का चोतक माना गया है कि लड़कियों की शिशु-हत्या अभी पूर्णतया 
बन्द नहीं हुई दे । यह प्रथा केवल नीची जातियों में ही नहीं वरन्‌ जाट, खंत्री, गूजर, राजपूत जैसी 
सम्मानित और प्रसिद्ध नातियों में भी कुछ हद तक प्रचलित है.। देखिए, सेन्सस श्रॉफ इण्डिया 
€ १६२१ ) खण्ड १, परिशिष्ट ६. 


प्् भारतीय अशथशास्त्र 


समय शायद ही कभी मिलता हो । इतने कार्याधिक्‍य से भी उनका स्वास्थ्य खराब हो 
जाता है। गाँव की दाई का अशिक्षित दाई-कर्म भी इसमें योग देता है। हर जनगणना 
में ( सन्‌ १९५१ को छोड़कर ) पुरुषों की संख्या के प्रति स्त्रियों की संख्या का अनुपात 
घटता ही गया है। ( जैसा कि प्रारम्भ में दिये गए आँकड़ों से स्पष्ट है ) 

साधारण जनसंख्या में विशेष रूप से शहरों में स्त्रियों की कमी है । पश्चिमी 
देशों में परिस्थितियाँ इसके बिलकुल विपरीत हें। वहाँ शहरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
की संख्या भ्रधिक है। इसका कारण कारखाने के मज़दूरों का प्रभाव है । वे शायद ही 
कभी अपने परिवारों को शहर में लाते हे। इसका दूसरा कारण यह है कि शहरी उद्योगों 
में स्त्रियों की संख्या कम है। सन्‌ १९५१ की जनगणना के अनुसार शहरों में प्रत्ति 
१००० पुरुषों के अनुपात में ८६० स्त्रियाँ हैं । यदि १ लाख से ऊपर की आबादी वाले 
दाहरों को ही लिया जाय तो यह अनुपात और भी कम केवल ७८७ है। कलकत्ता 
और बम्बई में यह अनुपात क्रमशः ६०२ और ५६६ ( प्रति १००० पुरुष ) है । 

कहने की आवद्यकता नहीं कि शहरों में स्त्रियों की कमी मज़दूरों के स्वास्थ्य, 
सुविधा और चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । 

स्त्रियों की कुल संख्या का २४ प्रतिशत काम करता है (मजदूरी या श्रन्य काम) 
और इसकी तुलना पर्चिम के अत्यन्त समृद्धिशाली देशों से की जा सकती है | यह 
बहुत ही आइचर्यजनक है और इस बात का द्योतक है कि स्त्रियों की बहुत कम संख्या 
पर पर्दे का प्रभाव है । साथ ही इससे भारत की ग़रीबी का भी पता चलता है, क्योंकि 
भारत में अर्जन-क्षमता के बढ़ जाने पर स्त्रियाँ काम करना बन्द कर देती हैँ । प्रचलित 
विचारों के अनुसार प्रतिष्ठित भावना के कारण घर की स्त्रियों का बाहर काम करने 
जाता अच्छा नहीं माना जाता। स्त्रियों में काम करने वालों काबड़ा अनुपात इस 
बात का द्योतक है कि देश में बहुत थोड़े व्यक्ति ही भ्रपनी स्त्रियों को बेकार रख 
सकते हैं । अ्रनिच्छापूर्वक भी परिवार की आय को पूरा करने के लिए उन्हें काम करना 
पड़ता है । 
८. आयु के अनुसार वितरण-सन्‌ १९५१ की जनगणना रिपोर्ट ने आायु-समूहों के 
निम्नलिखित आँकड़े प्रस्तुत किये हें । 
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जनसंख्या बर 


जनसंख्या के आयु-समूहों का प्रमुख आथिक महत्त्व क्रियाशील जनसंख्या केः 
अनुपात में है। किसी देश की जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण एक पिरामिड 
के आकार में दिखाया जा सकता है। कम आयु वाले समूह, जो जनसंख्या का सबसे 
बड़ा भाग दरशाते हैं, इस पिरामिड का आधार होते हें और यह ऊँची अवस्था वाले 
समूहों के साथ कम होता जाता है और भ्रन्त में एक बिन्दु से समाप्त होता है, क्योंकि 
एक आयु के बाद कोई जीवित व्यक्ति न मिलेगा जिसकी गणना की जाय । विभिन्‍न 
आयु-समूहों की कुल संख्या के अनुपात के अनुसार पिरामिड का आ्राकार बदल जाता है। 
भारत में बहुत ऊँची जन्म-दर होने के कारण आयु-पिरामिड का आधार सब देशों को 
तुलना में अधिक चौड़ा है। भारत में १० वर्ष से कम उम्र वाले बालकों का अनुपात 
सबसे भ्रधिक है। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत शीर्ष-बिन्दु की ओर भी तेजी से 
गतिवान्‌ होता है, यह बात भारतीय जनसंख्या की दीर्घ जीविता में कमी की शोर 
संकेत करती है। यहाँ ५० वर्ष से अधिक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 
अपेक्षाकृत बहुत कम है। हे 

यूरोप में क्रियाशील जनसंख्या की सामान्यतः आयु-सम्बन्धी स्वीकृत सीमा 
१५ वर्ष से लेकर ६०-६५ वर्ष तक है। भारत में ऊपरी सीमा आवश्यक रूप से कम' 
होती है, क्योंकि वृद्धावस्था तथा काम करने की अ्रशक्तता यूरोप की भश्रपेक्षा यहाँ बहुत 
जल्दी आरम्भ हो जाती है। इस सम्बन्ध में यहाँ की मान्य सीमा १३ वर्ष से लेकर 
४० वर्ष तक है। इस अर्थ में भारत की क्रियाशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 
४४६ प्रतिशत" है। १५ वर्ष से ६० वर्ष तक की सीमा के अनुसार फ्रान्स में यह 
अनुपात ५३ प्रतिशत तथा इंगलैण्ड में ६४ प्रतिशत से अधिक है। जनता को स्वस्थ 
और दीरघायु बनाने के लिए किये गए उपाय अवश्य ही क्रियाशील जनसंख्या का 
अनुपात बढ़ा देंगे। सम्भवतः सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पुन्संगठव तथा उनकी 
कारवाइयों के बढ़ जाने के कारण ही सन १६२० से मृत्यु-दर थोड़ी घट गई है । 


2. सामाजिक प्रथाञ्रों के विरोध में भी स्त्रियों का घर से वाहर निकलकर काम दहढ़ने के लिए बाध्य 
होना, इस निष्कर्ष का--कि भारत गरीब है--शआधार है, परन्तु इससे इस तक॑ के सत्य में कोई 
फक नहीं पड़ता कि पश्चिमी देशों की श्रपेज्ञा यहाँ मजदूर स्त्रियों की कुल मात्रा कम है। रीति 
रिवाज ओर प्रतिकूल विचारों के कारण अनेक पन्धे रित्रियों के लिए बन्द हैं. जिससे स्त्रियों का अ्रम- 
अधिकार बेकार हो जाता दे तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी जितनी होनी चाहिए उससे कम होती 
है। काम करने वाली स्त्रियों की संख्या तो बहुत है, परन्तु उनमें से अधिकांश आंशिक समय के 
लिए या कुछ समय के लिए ही काम करती हैं तथा वेतनिक श्रमिकों की संख्या का वे (पुरुष 
अमिकों की तुलना में) नगण्य भाग हैं। सन्‌ १६३१ की जनगणना में काम करने वाले और काम 
न करने वाले आश्रितों में अन्तर किया गया था। जिस व्यक्तित की आय नगण्य हो या कमी-कभी 
होती हो, उसे काम न करने वाला आश्रित ही माना गया था। इस वर्ग में अधिकतर स्त्रियाँही 
थीं। इसलिए सन्‌ १६३१ की जनगणना में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी। 
यद्यपिं इससे पहले की जनगणनाओं के वर्गीकरण के आधार पर उनमें से अनेक काम करने वालों 
के बगे में ही आती । 
२, १५ वर्ष से लेकर ४४ वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत है । 

(सन्‌ १९५१ की जनगणना से) 


न 


भारतीय भ्र्थशास्त्र 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही देश में जनसंख्या का आरायु के 


अनुसार वितरण समय-समय पर बदल सकता है। उदाहरण के लिए मृत्यु और जन्म-दर 
बदल सकती हैं । युद्ध, अकाल, महामारी आदि भी आयु-विवरण को बदल सकते हूं । 
युद्ध युवकों के अ्रनुपात को कम कर देता है । अ्रकाल और महामारी का श्रभाव विभिन्‍न 
झायु-वर्गों पर भिन्‍न होगा । वयस्कों की अपेक्षा बच्चों पर श्रकाल का अधिक प्रभाव 
पड़ता है, जबकि महामारियों का प्रभाव इसका उल्टा होता हैं। बच्चों की अत्यधिक 
"मृत्यु का प्रभाव कुछ समय बाद (लगभग १५ वर्ष बाद) वयस्कों की कम' संख्या से 
व्यक्त होता है। इसी प्रकार यदि प्रजनन-क्षमता वाले अ्रनेक वयस्कों की महामारी 
से मृत्यु हो जाय तो इसके परिणामस्वरूप जन्म-दर घट जायगी और बच्चों का अनुपात 
कम हो जायगा । सन्‌ १६१८ की इनफ्लुएंजा महामारी से होने वाली भारी मृत्यु-संख्या 
के कारण भारत में कुल जनसंख्या के साथ क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात असाधारण 
रूप से प्रतिकूल हो गया। यद्यपि सभी आयु के व्यक्ति उसके शिकार हुए, परन्तु 
सबसे अधिक मृत्यु वयस्कों की हुई थी । 


आयु और लिंग के अनुसार विवरण दिया गया है: 


तीचे दी हुई तालिका में सन्‌ १६२१ की जनगराना के समय जनसंख्या का 








कुल जनसंख्या (लाखों में) 


कुल जनसंख्या (लाखों में) 
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&, भारत में जन्म और झत्यु-दर--आवास-परावास के नगण्य होने के कारण भारत 
की जनसंख्या का आकार प्रधानतः जन्म और मृत्यु-दर से निश्चित होता हैं। भारत 
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यह लाखों में नहीं है । 


जनसंख्या प्छ 


सबसे अधिक वाधिक जन्म और मृत्यु-दर वाले देशों में से है। सन्‌ १९५१ की 
जनगरता के अनुसार जन्म और मृत्यु की वारबिक दरें ४० और २७ प्रति हजार थीं। 
प्रगतिशील यूरोपीय देशों में जन्म और मृत्यु-दर की घटने की प्रवृत्ति बराबर बनी रही 
है। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड और वेल्स में १८६१-४५ में प्रति हजार जन्म और मृत्यु- 
दरें क्रश: ३०५ और १८७ थीं । वहाँ सन्‌ १९३२ में ये दरें १५३ (जन्म-दर) तथा 
१२० (मृत्यु-दर) थीं। सन्‌ १९५१ की भारतीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार अब 
ये दरें क्रश: १६ (जन्म-दर) और १२४ (मृत्यु-दर) हैं। 

भारत में जन्म और मृत्यु-दरें इस प्रकार कम नहीं हुई हैं । इसके विपरीत 
कभी-कभी दोनों में ही वास्तविक वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी हुईं तालिका से भी 
ज्ञात होता है।* 
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१. भारत में जीवनांक विशेष रूप से अविश्वसनीय हैं---खास तौर पर गांवों में, जहाँ उन्हें इकट्ठा करने 
के लिए नियुक्त व्यक्ति कम वेतन पाने वाले तथा निरक्तर हैं। यदि इस बात का समुचित ध्यान रखा 
जाय तो प्रोफेसर ज्ञानचन्द के अनुसार जन्म ओर मृत्यु-दर के आँकड़े क्रमशः ४८ ओर ३३ (प्रति हजार) 
होंगे। देखिए, ज्ञानचन्द, 'टीमिंग मिलियन्स, पृ० ६७-६ । 

२. “इस तालिका में सन्‌ १६३० तक (सन्‌ १६३० सहित ) जन्म और झत्यु-दर की प्रदृत्तियाँ 
सही नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु की तुलना में जन्म की अधिकता से हुईं जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया !! उपय क्त निर्देश के लिए राजकीय कृषि गवेषणा परिषद्‌ (इम्पीरियल 


प्र्द भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


३०, खत्यु-द्र-प्रायः अनियंत्रित तथा ऊँची जन्म-दर ऊची सृत्यु-दर से सम्बन्धित 
होती है। भारत में ऊँची मृत्यु-दर अन्ततोगत्वा सामान्य ग़रीबी के कारण ही है 
जो व्यक्तियों को मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से बचने में असमर्थ 
बना देती है। भारतीयों की निम्न जीवन-शक्ति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
विभिन्‍न आरयु-स्तरों पर यूरोपीय देशों की' अपेक्षा यहाँ जीवन की झ्राशा कम होती है । 

'इंगलैण्ड में पुरप की औसत आयु ५५६२ वर्ष है; भारत में केवल २६८६१ 
वर्ष, श्रर्थात वहाँ की आधी भी नही है। स्त्रियों के सम्बन्ध में इंगलेण्ड और भारत 
के आँकड़े क्रमशः ५९६'श८ तथा २६५६ हैं ।"*'!"* सन्‌ १८६१ में इंगलेण्ड और भारत 
में प्रुप-जीवन के आँकड़े क्रमश: ४४०१३ और २५५४ थे | सन्‌ १९२०-२२ म॑ इंगलेण्ड 
के आँकड़े बढ़कर ५५६२ हो गए परन्तु भारत के आँकड़े १६०१ में २३१६६, सन्‌ 
१९११ में २३९३२ और सन्‌ १९३१ में भी केवल २६*५६ थे। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों 
ने ३० वर्ष की अवधि में जीवन में ११३ वर्ष बढ़ा लिये जब कि भारतीयों ने उससे 
अधिक अवधि प्रर्थात्‌ ४० वर्षों में केवल १ वर्ष की वृद्धि की।” भारत में पैदा होने 
वाले १००० व्यक्तियों में ४५ व्यक्ति ५ वर्ष की आयु से पूर्व ही मर जाते हैं जबकि 
पश्चिमी यूरोप के देशों में केवल १४-१५ ही मरते हें। 

मृत्य-निवारण कारणों के ऊपर अधिकार तथा रहने की अच्छी परिस्थितियों 
के कारण यूरोपीय देशों में औसत आय निदिचत रूप से बढ़ रही है जबकि भारत की 
आर्थिक स्थिति ज्यों-की-त्यों है तथा यूरोपीय देशों की-सी प्रगति यहाँ नहीं हो सकी । 
भारत में औसत झायु के कम होने का अर्थ यह है कि अनेक अनुभव-प्राप्त और 
समभदार व्यक्ति उस -उम्र में जीवन खो बेठते हैँ, जब उनमें राष्ट्र की सेवा करने 
की अधिकतम शक्ति होती है । 

भारत में मृत्यु-दर की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ अत्यधिक शिज्ु-मृत्यु तथा 
प्रजनन-आयु में स्त्रियों की अत्यधिक मृत्यु है। भारत में शिश्यु-मृत्यु किसी भी सभ्य 
देश की तुलना में अधिक हैं। लगभग २० प्रतिशत बच्चे १ वर्ष की आयु से पहले ही 
मर जाते हैं, और इस प्रकार शिश्ु-मृृत्युदरा सभी आयु-वर्गों की कुल मुत्यु-दर की 
२० प्रतिशत हैं। बड़े शहरों की गन्दी परिस्थितियों के कारण वहाँ अत्यधिक शिश्ु- 
मृत्यु होती है । उदाहरण के लिए बम्बई में शिश्यु-मृत्यु-दर २७४ प्रति हजार है जबकि 
लन्दन में यह दर ६६ प्रति हजार है । किसी समय यूरोप में भी शिश्ु-मृत्यु भारत के 
समान ही अधिक थी, परन्तु इस शताब्दी में शिश्यु-म्ृत्यु-दर में उल्लेखनीय कमी हुई 


नकना.... डलन नील वननननेकानानकन पननतरन्‍-म-किलानननककाक-अन-नरननननजनम- 


काउन्सिल श्रॉफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) के अंक-शास्त्री डॉ० पी० वी० सुखात्मे के हम आमभारी हैं । 

इसका परिणाम यह हुआ है कि यह दरें जनगणना के वर्षों से पहले जितनी वास्तव में होनी चाहिए 

उससे अधिक हैं। उदाहरण के लिए सन्‌ १६३० की संशोषित जन्म-दर ३२*६ है जबकि तालिका में 

यह ३५६६ है। इसी प्रकार इस वष की संशोधित मृत्य-दर तालिका की २६८५ दर के बजाय २४'६ 

हे । सन्‌ १ के १ के बाद संशोधन की आवश्यकता नहीं हे, क्‍योंकि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि को ध्यान 
रखा गया 


.. ० कूल, पृ० ७१«२ । 


जनस ख्या प्‌ 


जैसा कि इंगलैण्ड और वेल्स के लिए दी हुई निम्न तालिका से प्रकट होता है: 


अवधि एक वर्ष से कम आयु ग्रवधि एक व से कम आय में 

मत हज़ार मृत्य प्रति हजार 
(ठा०-३ १५६ १९११०१४. ..]| ११० 
१८७०-५ ! श्प्‌३ | १६१६ | ८० 
श्वध्श््श १५१ १६२४ । ७५ 
१८६६-१६०० ' १५६ १६२५ ७५ 
१६०२-५ । शव १६२६ | ७० 
१६०६-१० ११७ १६३२ ( ६० 


इसके विपरीत नीचे दी हुई तालिका से भारत में शिक्षुओं की मृत्यु स्थिति 
प्रकट होती है-- 








एक वर्ष से कम आयु एक वर्ष से कम आयु में 
वर्ष _में मृत्यु,प्रतिहज्ञा वर्ष | स॒त्यु,प्रतिहजार _ 

पुरष | स्त्री । पुरुष | 
0 0 कह मी पक मक या मर 
5६२, शेड १९६९ , १६१६ | रश८द | २२० 
१६१३ । १€२ | १€७ | 9९२० । २०१ | श्य्८ 
१९१४ | २१५६ | रण्ड | शृहर३ |, रैव३ | १६६ 
१६१५ | र०८ १९५ | १६२५ | १८१ | 
१६१६ | २०६९ १६४५ | शृह्र८दध | श१८१ १द४ 
१६१७ | २१२ | १७८६ | १६३१ | १८८ | १७० 





शिशु-मृत्यु की यह ऊँची दर किसी प्रकार भी पश्चिमी देशों के समान कम 
होती नहीं दिखाई देती । कुछ श्रंशों तक यह बाल-विवाह प्रथा के कारण है, जो माँ को 
जीवन-शक्ति कम कर देते हैं और इसी प्रकार बच्चे की भी। काम करने के लिए माँ का 
बच्चों को श्रफीम खिलाना तथा अच्छे दूध का पर्याप्त मात्रा में न मिलना भी इसका 
कारण हैं। ये कारण शहरों में तो विशेष रूप से विद्यमान हें ही परन्तु गाँव भी उनसे 
अछूते नहीं। इन सबके अतिरिक्त तथा सबसे महत्त्वपूर्ण कारण जनता की घोर 
ग़रीबी है। भारतीय मृत्यु-दर की दूसरी विशेषता प्रजनन-पआ्रायु की स्त्रियों की ग्रत्यधिक 
मृत्यु है। इसके कारणों का विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हें, अतः इस विषय पर 
टीका-टिप्पणी करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । 
११. जनसंख्या की वृद्धि--यदि हम पिछले ५० वर्षों पर विचार करें, जिनकी जनगणना 
के आँकड़े प्राप्य हें, तो पता चलेगा कि जनसंख्या की वृद्धि की गति प्रत्येक दशक में 
बहुत धीमी रही है। कारण यह है कि ऊँची जन्मदर के साथ ही मृत्यु-दर भी करीब- 
करीब वैसी ही ऊँची रही है और इसलिए यूरोप की अपेक्षा यहाँ जीवन-दर कम है । यह 
ठीक है कि यूरोप में जन्म-दर कम है परन्तु वहाँ की मृत्यु दर और भी कम है। सन्‌ 
१८७२ और १६२१ के बीच भारत की जनसंख्या केवल २० प्रतिशत बढ़ी। सन्‌ २६११ 
की जनसंख्या ३१५,५६,३६६ थी जो १९२१में बढ़कर ३१०,९४२,४८० हो गई, अर्थात्‌ 


द्‌० भारतीय ग्रथेशास्त्र 


१.२ प्रतिशत बढ़ी । सन १६१८ में चारों ओर वर्षा न होने तथा इनफ्लुएंजा की 
महामारी के महानाश के कारण ही (जिसने पिछले सात वर्षों में हुई जनसंख्या की वृद्धि 
को लगभग समाप्त कर दिया) १६११-२१ की वृद्धि-दर बहुत नीची रही। अनुमान है 
कि इनफ्लुएंजा से लगभग १४० लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। नीचे दी हुई तालिका में 
जनसंख्या की अनियमित गति देखी जा सकती है-- 


संख्या में वद्धि 





| 
जनगराना-वर्ष । जनसंख्या (करोडों में) |. पिछली जनगणना से 
|. प्रतिशत परिवर्तन 
१८७२ बर्मा सहित २०.६१६ । 
१८८१ २५,३८६ -+२३-२ 
१८६ १ ! २८.७३ १ १३.२ 
१६०१ २€.४३६ न श«ई, 
५९३६ ३१५१५ एज 
१६९२१ | ३१.८६४ जा ३३ 
१९३१ ३५.२८ --१० 
१६९४१ ४०.८२ न१५ 
१९५१ । ३५.६ -+ (१४) 


जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक दर जानने के लिए हमें क्षेत्रफल की वृद्धि 
तथा जनगणना विधि के सुधारों से हुई वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा । इन काररों 
से हुई वृद्धि के लिए उचित छूट देने पर हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ जो वृद्धि की 


वास्तविक दर दिखाते हैं :* 























| कवि. के शेकारण, हे शुशप ते हु दूढ़ गन | बढ की क्षेत्र सम्मिलित | जनगणना-विधि कुल | वास्तविक 

अवधि | करने के कारण | में सुधार से हुई | वृद्धि | योग | वृद्धि की 

वृद्धि प्रतिशत दर 
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जबकि भारत में १८७० और १६३० के बीच जनसंख्या की वृद्धि ३० प्रति- 
शत थी, तब यूरोप में यह ६० प्रतिशत थी । 
जिस अवधि में भारत की वृद्धि-दर श्रत्यन्त कम हैं उसमें ग्रकाल, प्लेग, महामारी 
१. भारत का विभाजन होने से भारत की जनसंख्या सन्‌ १६४१ की अविभाजित भारत की जनसंख्या की 


घुलना में घट गई है, इसलिए सन्‌ १६५१ का प्रतिशत परिवितंन ऋगणात्मक है । 
२ सेन्सस ऑफ इस्डिया (१६२१), खण्ड १, १० ७ और इरिडिया इन १६३०-०१, पृ० १४६ । 


जनसंख्या ६१ 


आदि घटनाएं हुईं हें, जिन्होंने स्वाभाविक वृद्धि को बहुत कम कर दिया है। उदाहरण के 
लिए सन्‌ १८७६-८ में दक्षिण भारत में भयानक भ्रकाल पड़ा तथा १८९० और १६०० 
में प्लेग और अकाल ने वृद्धि के रोकने में एक दूसरे का साथ दिया । 

सन्‌ १६९०१ से १६११ तक के समय को कृषि की मध्यम सम्पन्तता का समय 
कहा जाता हैँ । यदि प्लेग और मलेरिया महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश और पंजाब 
में अत्यधिक मृत्यु के कारण न बनते तो जनसंख्या में काफी वृद्धि होती । सन्‌ १८८१ 
से १८९१ का दशक ही ऐसा समय था जिसमें कोई भयानक विपत्ति नहीं आई। अतः 
यह भी कहा गया है कि वृद्धि की €*६ प्रतिशत दर असाधारण है तथा जनसंख्या की 
सामान्य वृद्धि के जानने के लिए उसमें कुछ कमी अवश्य करनी चाहिए। परिस्थितियों 
के विशेष रूप से अनुकूल या प्रतिकूल न होने पर जो वृद्धि होती है उसे सामान्य वृद्धि 
कहते हैं । सन्‌ १६९२१ के जनगणना कमिइनर ने विकास की स्थिति को देखते हुए तथा 
अपवादस्वरूप आने वाली आपत्तियों को छोड़कर एक दशक में जनसंख्या की संभाव्य 
स्वाभाविक वृद्धि ७ या ८ प्रतिशत मानी थी ।" यह अनुमान सम्भवतः कम है। सन्‌ 
१६१८ की इनफ्लुएंजा महामारी के बावजूद भी, जिसने प्रजनन-आयु की जनसंख्या को 
विश्येष रूप से प्रभावित किया था, सन्‌ १९६२१ और १६३१ के बीच सम्पूर्ण भारत में 
वास्तविक वृद्धि १०.६ प्रतिशत थी । 

इसके विपरीत सन्‌ १६३१ से पूर्व दशक में, जो जनसंख्या की वृद्धि के लिए 
विशेष रूप से अनुकूल था, जनसंख्या की वृद्धि ३४० लाख थी। इस दशक में कोई बड़ा 
अकाल नहीं पड़ा तथा हँजा प्लेग, और काला अज़ार जैसी महामारियों को रोकने की 
विधियों में भी सुधार हो रहा है ।* सन्‌ १६३१ की तुलना में सन्‌ १६४१ में लगभग 
५०० लाख की वृद्धि हुई। सन्‌ १९४१ में भारतीय संघ के क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 
३१८६ लाख थी ।* सन्‌ १६९५१ में यह ३५६८ लाख थी। अतः सन्‌ १६४१ की तुलना 
में भारतीय संघ (विभाजित भारत) की जनसंख्या में ३२७९ लाख की वृद्धि हुई । सन्‌ 
१६५१ की जनगराना के श्रनुसार जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि-दर १.३ प्रतिशत हैं । 
आधुनिक समय में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि का कारण आथिक विकास न होकर 
राजनीतिक सुरक्षा हैं। यदि युद्धोत्तर योजना से वाड्छित ग्राथिक विकास सम्भव हो 
सका तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि मृत्यु-दर काफी कम हो जायगी, परन्तु 
जन्म-दर में इस प्रकार की कोई कमी न होगी। इसके फलस्वरूप जीवन-दर बढ़ जायगी 
और जनसंख्या भ्रतुमानित दर से भी--उदाहरण के लिए बम्बई योजना (बाम्बे प्लान) 
की दर--अधिक तेजी से बढ़ेगी । बम्बई योजना में अनुमानित ५० लाख प्रति वर्ष की 
वृद्धि के बजाय देश में जनसंख्या की वृद्धि सम्भवतः १०० लाख प्रतिवर्ष या उससे भी 
ग्धिक होगी । 


१. सेन्सस ऑफ इण्डिया (१६२१) खण्ड १, पृ० ४८ । 
२. सन्‌ १९२१-३१ में प्रारम्भ किया हुआ इलाज काला अजार को दस या उससे भी कम दिनों में ठोक. 
कर देता है-सेन्सस ऑफ इण्डिया (१६३१), खण्ड १, १० ७। 
३. देखिए, इण्डिया एट ए ग्लान्स, ए० ९६ । 


६२ भारतोय अअथंज्ञास्त्र 


१२, भारत में जनाधिक्य की समस्या--जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ही भारत 
की ग़रीबी का प्रमुख कारण है। भारत में इस प्रश्न पर बहुत वाद-विवाद हुआ है। 
ब्रिटिग सरकार का मत यही था कि भारत की ग़रीबी का बहुत बड़ा कारण जना- 
धिक्‍य है, परन्तु राजनीतिज्ञ इसका विरोव करते थे, क्योंकि इसके मानने का अर्थ 
अंग्रेजों को भारत की ग़रीबी के दोष और दायित्व से मुक्त करना था । 

जनाधिक्य को एक स्थितिया प्रवृत्ति-रूप माना जा सकता है और सबसे 
अच्छा तो यह होगा कि उसे अन्‌ कूलतम जनसंख्या की धारणा से सम्बन्धित कर दिया 
जाय । इसे केनन ने इस प्रकार समभाया है, “किसी भी दिये हुए समय में भ्रर्थात्‌ ज्ञान 
और परिस्थितियों के समान रहने पर अश्रधिकतम प्रत्युपलब्धि का एक बिन्दु होता है। 
उस समय श्रम की मात्रा ऐसी होती है कि उसमें वृद्धि या कमी करने पर प्रत्युपलब्धि 
अनुपात के अनुसार ही कम हो जायगी।॥/ह४ ० जिस प्रकार किसी एक उद्योग में 
अधिकतम प्रत्युपलब्धि का बिन्दु होता है, उसी प्रकार सभी उद्योगों के मिला लेने पर 
भी एक अधिकतम प्रत्युपलब्धि बिन्दु होगा । यदि जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है कि 
सारे उद्योग इस बिन्दु तक पहुंच जायें तो प्रत्युपलब्धि कम होगी, उस समय जनसंख्या 
की वृद्धि ही उपाय है । इसके विपरीत यदि जनसंख्या इतनी अ्रधिक है कि इस बिन्दु 
का अतिक्रमण हो चूका है तो उपाय जनसंख्या को कम करना हैं ।”* जनाधिक्य का 
अर्थ जनसंख्या का अनुकुलतम आक़ार से अधिक होना है । 

जनसंख्या के बढ़ने से श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप 
सामान्यतः कुल धन में वृद्धि होती है; परन्तु महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि (धन की) 
यह वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि की समानुपाती है या नहीं ताकि प्रत्येक व्यक्ति का भाग 
कम-से-कम पूर्ववत्‌ बना रहे। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास खाने के लिए 
मुंह के साथ ही क्राम करने के लिए दो हाथ भी होते हें, परन्तु प्रश्न यह हैं कि यह 
हाथ उसका सम्पूर्ण भार संभालने में समर्थ भी होंगे। जब जनसंख्या की वृद्धि 
इस प्रकार की हो कि उससे प्रति व्यक्ति आय कम होने की सम्भावना हो, तो हम 
इसे जनाधिक्य की प्रवृत्ति कहते हैँ । यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि वर्तमान 
जनसंख्या के कम होने से प्रतिव्यक्ति आय बढ़ जायगी, तो इसे हम ज़नाधिक्य की 
दशा कहते हैं ।* जनाधिक्य की प्रवृत्ति और दशा का साथ-साथ होना कोई असा- 
धारण बात नहीं है । भारत में झ्राज निए्चय ही यह स्थिति है । माल्थस मनुष्यों की 
संख्या बढ़ने की शक्ति के अनुमान में मूलतः सही था और उसका यह सुझाव भी सही 
था कि यदि जनन-शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय तो अपवादस्वरूप अत्यन्त अनुकूल 
परिस्थितियों को छोड़कर जीवन-निर्वाह के साधन जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रह 
जायेंगे। उदाहरण के लिए गणना की गई है कि वृद्धि के वतेमान अनपात से, जो 
नेसगिक और प्रतिबन्धक निरोधों से अत्यधिक नियंत्रित हैं तथा किसी प्रकार भी अ्रधि- 
कृतम दर नहीं है, स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा १७५० वर्षों में दुनिया की वर्तेमान जन- 


री क०ननट>अकालाप लाभ कासकंनान»भसन++ का >पननन जनता करन न +4ऊ+ नस ५५“>घ+4००+फ पक ११-4५» 


१. ई. केनन बेल्थ, पृ० ६८-६ । 
२. देखिए, पी. एस. फ्लोरेन्स, ओबर पॉपुलेशन, पृ० ११ 





जनसंख्या ६३ 


संख्या के बराबर सन्‍्तति उत्पन्न कर सकता है। मानव की जनन-क्षमता इतनी 
अधिक है कि यदि उसका पूर्ण उपयोग किया जाय तो यह बहुत सम्भव है कि धनो- 
त्पत्ति किसी भी सीमा तक की प्रगति पीछे रह जाय । इसलिए यदि किसी पुराने देश 
के बारे में अनियंत्रित प्रजनन की बात निश्चित रूप से कही जा सके, तो यह उस देश 
के जनाधिक्य का पुष्ट प्रमाण माना जा सकता हैं। जनाधिक्य के लक्षण जन्म तथा 
मृत्यु-दर--विशेषकर शिक्षु मृत्यु-दर--का ऊँचा होना हैं । 

उपयु कत विवाद के अनुसार अब हम इस प्रइन पर विचार कर सकते हे कि' 
भारत में जनाधिक्य एक प्रवृत्ति या दशा या दोनों ही रूपों में विद्यमान है श्रथवा नही । 
इस. सम्बन्ध में प्रमुख विचारणीय बात यह हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के 
रोकने के लिए प्रतिबन्धक निरोधों का प्रभावपूर्ण प्रयोग होता है या नहीं। यदि 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे यहाँ प्रयुक्त ही नही होते या उनका प्रभाव नगष्य हूँ 
तथा जनसंख्या म्‌ख्यत: प्राकृतिक विरोधों द्वारा ही नियंत्रित है, ता देश में वर्तमान 
दोष के रूप में जनाधिक्य की बात हृढ़ता से सिद्ध हो जाती है । 
4३. प्रतिबन्धक निरोध--जनसंख्या की वृद्धि रोकने वाले विभिन्‍न प्रतिबन्धक निरोधों 
को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है* -- (9) देर मे विवाह करने या अविवा- 
हित रहने के कारण विवाह-दर का न्यून होना, (7) प्रतिविवाह अवन्ध्यता का कम 
होना, (क) प्राकृतिक--जनन-क्षमता का कम होना (ख) परिस्थितिजन्य, पति की 
अनुपस्थिति आदि, (ग) विचारपूर्वक किये गए कार्य : परहेज, आत्म-संयम, गर्म-निरो- 

» धक वस्तुओं का प्रयोग, ऐच्छिक गर्भपात, इत्यादि, (7) कुछ सामाजिक रीतिरिवाज 

तथा आदरतें--उदाहरणार्थ बच्चों को अधिक समय तक दूध पिलाना, कुलीन प्रथा 
इत्यादि, (५) शिशु-हत्या, (”) गरीबी, बीमारी आदि । 

अब हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि भारत में इनमें से एक या अधिक प्रति- 

बन्ध किस सीमा तक प्रयोग में लाए जाते हें । 

१४. भारत में विवाह-द्र--इस सम्बन्ध में पहली बात सम्पूर्ण भारत में विवाहित 
दशा का पाया जाना है । पश्चिम में घर्मं कभी-कभी अविवाहित रहने का आदेश देता 
है, परन्तु भारत में घामिक आदेश विवाह के पक्ष में है । 'प्रत्येक हिन्दू को विवाह और 
सन्‍्तानोत्पत्ति करना चाहिए ताकि पुत्र उसकी अन्त्येष्ठि-क्रिया कर सकें और उसकी 
आत्मा पृथ्वी के शून्य भागों में अ्रशान्त होकर न भटके ।* सामाजिक निन्‍्दा से बचने 
के लिए लड़कियों का विवाह रजस्वला होने से पहले ही कर देना चाहिए ।* यद्यपि 
मुसलमानों और झनीमियों को शादी के सम्बन्ध में धर्म विवश नही करता, परन्तु विवाहों 
का शीघ्र होना वहाँ भी प्रचलित है। संयुक्त परिवार की प्रथा इसे और प्रोत्साहित 


१. फ्लोरेन्स, पूर्व उड्ध त, ए० #८ | 

२. वहल, पूर्व उद्ध त प० २३ । 

३. यदि उच्च वर्ण की हिन्दू कुमारी रजस्वला होने पर भी अविवाहित रहती है, तो उसकी यह दशा 
परिवार को सामाजिक निन्‍्दा क्का पात्र बना देती है ओर भर्म ग्रन्थों के वचनों के अनुसार पूव॑जों का 
पिछली तीन पीढ़ियाँ तक नरक की भागी होती दे ।--एचच० रिलले, पीपुल ऑफ इसिडिया, पृष्ठ १५४ 
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करती है। नवविवाहित दम्पति के लिए परिवार के साधन अनिश्चित समय तक 
उपलब्ध होने के कारण भारत में उन विचारों का कोई प्रभाव नहीं है जिनके कारर 
यूरोप में विवाह स्थगित करने पड़ते हैँ । इसके अतिरिक्त अत्यधिक गरीबी आम जनता 
में आथिक कारणों से विवाह को रोकने के बजाय प्रोत्साहित करती है, क्योंकि घरेलू 
काम के लिए पत्नी आवश्यक है तथा कभी-कभी वह बाहर के काम में भी पति की 
मदद करती है। बच्चे भी किसी-त-किसी काम पर लगा दिये जाते है और जैसे ही 
सम्भव होता है कमाना आरम्भ कर देते हैं । वे भार नहीं समझे जाते, क्योंकि जीवन 
का प्रचलित स्तर निम्नतम है, जहाँ छोटी आय ही काफ़ी है तथा बच्चों के लिए किसी 
प्रशिक्षण की अपेक्षा नही करता । कम आयु वालों के काम की शक्ति को शीक्र, ही 
प्रयोग में लाने से होने वाले सामाजिक अपव्यय पर साधारणतः ध्यान नहीं दिया 
जाता । यदि इस पर ध्यान दिया भी जाय, तो अत्यधिक ग़रीबी के कारण माता- 
पिता बच्चों को जिन्दा रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दे सकते और न उनको 
उसके लिए कुशल बना सकते हैं । 
सन्‌ १९३१ की जनगणना की कुल जनसंख्या ३५२,८३७,७७८ में से विवाहित 
युरुषों की संख्या ८४,२०८,४६७ ( ४७ प्रतिशत ) तथा विवाहित स्त्रियों की संख्या 
८३,६०७,२२३ ( ४६ प्रतिशत ) थी। 5६,३३८,०० १ ( ४८ प्रतिशत ) पुरुष तथा 
५९,६९८,०४३ ( ३४ प्रतिशत ) स्त्रियाँ अविवाहित थीं; शेष विधुर थे | सन्‌ १६५१ 
की जनगराना में ( विस्थापित व्यक्तियों को छोड़कर ) हर दस हज़ार व्यक्तियों में 
५,१३३ पुरुष तथा ४८६७ स्त्रियाँ हें। इनमें से २,५२१ पुरुष और १,८८६ स्त्रियाँ 
अविवाहित हें । अविवाहित स्त्री और पुरुषों की संख्या मिला देने पर कुल जनसंख्या का 
४१.१ प्रतिशत भाग अविवाहित है। 
अन्य देशों की तुलना में भ्रविवाहित स्त्री-पुरुषों का अनुपात भारत में सबसे कम 
है । बाल-विवाह प्रचलित है--लड़कों की विवाह-श्रायु लड़कियों से कुछ भश्रधिक होती 
ह ।* ( बाल-विवाह के आऑँकड़े स्पष्टतलया कम हो रहे हैं । १५ वर्ष से कम आयु 
वाली विवाहित लड़कियों का अनुपात सन्‌ १६४१ में €*६ प्रतिशत था जबकि १६९५१ 
में यह अनुपात ७४ प्रतिशत था )। यदि हम इंगलेंण्ड और वेल्स के आँकड़ों को 
पश्चिमी यूरोप का प्रतिनिधि मान लें तो यूरोप की तुलना में प्रान्तीय विभिन्‍नताओं के 
बावजूद भी भारतीय विवाह-दर बहुत ऊँची हे । 'पुरुष जनसंख्या में ४८ प्रतिशत अवि- 
वाहित हैं जिनमें तीन चौथाई से कुछ अधिक ( ७७ प्रतिशत ) १४ वर्ष की आयु से कम 
_ह जबकि अविवाहित स्त्रियों में €१ प्रतिशत इस झायु से कम हें । १५ वर्ष से ४० वर्ष 
१. इन ऑकड़ों में विवाहित पुरुषों का अनुपात विवाहित स्त्रियों के अनुपात से अधिक है जबकि इससे 
पूव की जनगणनाओं में विवाहित स्त्रियों का अनुपात अधिक था | डा० हटन का कहना है कि १ अप्रेल 
सन्‌ १९३० से लागू शारदा कानून के श्रन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के भय से सन्‌ १६३१ की जन- 
गयना में बड़ी संख्या--लगभग १२३ लाख--विवाहित स्त्रियों को अविवाहित ही बताया गया । 
२. यद्यपि बाल-विंवाह कानून ( शारदा कानून ) जिसने लड़कियों की विवाह-आयु को बढ़ा दिया है, . 
स्वागत योग्य है, परन्तु मनुष्यों की संख्या के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव नगण्य होगा, क्योंकि वह अत्य- 
घिक्‌ अकरध्य आयु--१५ से २० वर्ष की आयु-- को प्रभावित नहीं करता । 





जनसंख्या ६२ 


तक के प्रजनन-काल की आयु में अविवाहित स्त्रियों का अनुपात केवल ५ प्रतिशत रह 
जाता है जबकि इंगलैण्ड और वेल्स में यह अनुपात ३६ प्रतिशत है ।' 

हाल में ही स्त्रियों और पुरुषों में देर में विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही 
है, परन्तु यह केवल शिक्षित समाज तक ही सीमित है जो संख्या में नगण्य हैं । आम जनता 
में अभी यह बात नहीं आईं है । इसके अ्रतिरिक्त देर में विवाह करने की प्रवृत्ति पुरुषों 
में ही विशेष रूप से पाई जाती हैं । जनसंख्या को सीमित करने के लिए देर में विवाह 
करना बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीका है, यदि वह लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर अधिक 
लागू किया जाय । एक दूसरे दृष्टिकोण से प्रशन यह उठता है--जब तक कि विवाह 
बहुत ही देर में न किया जाय उसको स्थगित करने से जनसंख्या घटने के बजाय बढ़ने 
तो नहीं लगेगी ? विवाह के जल्दी होने से दम्पति के--विशेषकर पत्नी के--स्वास्थ्य 
पर पड़े हुए घातक प्रभाव अवन्ध्यता को कम कर देते हैं जो देर में विवाह करने से 
बढ़ने लगेगी | शीघ्र विवाह का बहिष्कार सामाजिक सुधार का एक महत्त्वपूर्रो अंग 
होना चाहिए, परन्तु उससे जनसंख्या की तीत्र वृद्धि भी हो सकती हैं, जब तक कि विवाह 
की औसत आय, विशेषकर स्त्रियों के लिए, काफी न बढ़ा दी जाय और अन्य निरोध 
प्रयोग में न लाये जायें। 

अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए 
विवाह न करना या देर से विवाह करना, भारत में नहीं के बराबर है तथा पशु-प्रव- 
त्तियाँ जिन्हें अंगतः धामिक मान्यता भी प्राप्त है, पूर्णातया स्वतन्त्र हें। अतः इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं कि भारतीय जन्म-दर दुनिया की सबसे ऊँची दरों में से है । 
१९. अवन्ध्यता का कम होना : (क) प्राकृतिक--अत्यधिक ऊँची जन्म-दर होने के बाव- 
जूद भी भारत में जनसंख्या की यथार्थ वृद्धि यूरोपीय देशों से बहुत कम हैँ । इसका 
कारण मृत्यु-दर का बहुत ऊँचा होना है। कभी-कभी कहा जाता है कि यह भारतीयों की 
जनन-क्षमता की हीनता के कारण हैं । प्रजनन-झ्रायु की विवाहित स्त्रियों की अवन्ध्यता 
१६० प्रति हजार है जबकि इंगलेण्ड* में १९६ प्रति हजार हूँ । सम्यता की उन्नति के 
साथ जनन-क्षमता बढ़ जाती है, इस सिद्धान्त का समर्थन उपयुक्त उदाहरण से किया 
जाता हैं ।* जनन-क्षमता और अवन्ध्यता में सावधानी से अन्तर करना आवश्यक हैं। 
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१. पूर्व उद्ध त, पृ० २४ | 
२. देखिए, कार-सॉण्डस, द पॉफ्लेशन प्रॉब्लम, पु० ६७ । 
३. जनन-च्मता और अबवन्ध्यता में सावधानी से अन्तर न करने के कारण बहुधा अम उत्पन्न हो जाता 
है। उदाहरण के लिए जब यह कहा जाता है कि मुसलमानों की जनन-क्षमता हिन्दुओं से अधिक है, तो 
अथ यंह होता है कि मुसलमान हिंन्दुओं को अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं । परन्तु केवल इतने से 
ही मुसलमानों को अधिक जनन-क्षमता नहीं सिद्ध होती | मुसलमानों की ऊँची वृद्धि-दर के अन्य अनेक 
कारण हैं; उदाहरण के लिए कम आयु की विवाह-प्रथा का कमजोर होना (इस प्रथा से स्वास्थ्य खराब हो 
जाता है ओर अवन्ध्यता कम हो जाती है, विधवा-विवाह का प्रचलन जो हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों 
में अधिक प्रचलित है तथा कुलीनता का न होना इत्यादि । ) मुसलमानों की अधिक वृद्धि-दर जो जन- 
गणनाओं में क्रमुश: दृष्टियोचर हुई है अंशत हिन्दुओं द्वारा इस्लाम धर्म को स्व्रीकार करने तथा हिन्दुओं 
को अप्रेज्ञा मुप्ततमानों द्वारा कम संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार करने के कारण भी है। सन्‌ १६३१ 
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जनन-क्षमता का प्रयोग प्रजनन-शक्ति के अर्थ में किया जाता है और अवन्ध्यता का हे अर्थ 
वास्तविक प्रजनन से होता है । उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि भारतीयों को 
जनन-क्षमता कम है तो इसका अर्थ यह नही है कि कुल जनसंख्या के अनुपात में यहाँ 
प्रति वर्ष कम बच्चे पैदा होते हैं; यह तो नितान्त असत्य है। इसका भश्र्थ यह हैं कि 
भ्रन्य बातों के समान रहने पर एक अंग्रेज स्त्री की तुलना में एक भारतीय स्त्री प्रजनन- 
काल में अपेक्षाकृत कम बच्चों को जन्म दे सकती है । इंगलैण्ड में प्रजनन-शक्ति पूर्णतया 
प्रयोग में नहीं आती, क्योंकि भारत की अपेक्षा वहाँ श्रविवाहित रहना और देर से शादी 
करना अधिक प्रचलित है। श्रत: भारत की हीन जनन-क्षमता का सिद्धान्त ऊँची जन्म- 
दर के तथ्य के विरोध में नही हैं । 
कहा जाता है कि अवन्ध्यता का यह श्रन्तर भारत में प्रचलित बाल-विवाहों 
से ही स्पष्ट नही किया जा सकता । यद्यपि इसमें सन्देह नही हैँ कि अवन्ध्यता कम 
करने के यह महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक है, परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि 
यूरोप में प्रतिबन्धक निरोधों का अत्यधिक प्रचलन इससे कहीं अधिक प्रभावशाली है 
और इसलिए भारत में अवन्ध्यता का कम होना (्र्थात्‌ प्रति स्त्री बच्चों की संख्या) 
यूरोपीय जातियों की तुलना में भारतीयों की जनन-क्षमता कम होने के कारण ही हैं । 
फिर भी सम्यता की प्रगति और जनन-क्षमता की वृद्धि को सम्बन्धित करने वाला 
सिद्धान्त एक अनुमान-मात्र हैं जिसकी पर्याप्त पुष्टि किसी अकाट्य प्रमाण से अभी तक 
नहीं हुई हैं। सामान्यतः: स्वीकृत विचार यह है कि जनन-क्षमता मानसिक और 
भौतिक विकास के साथ घटती जाती है, परन्तु उपयु क्‍त सिद्धान्त इसके विपरीत है । 

(ख) परिस्थितिजन्य--कभी-कभी पति और पत्नी एक-दूसरे से काफी समय 
तक अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि ब्र्षा न हो तो पति परिवार को छोड़कर 
महीनों बाहर घुमता रहता हैँ । परन्तु ऐसा कभी-कभी होता है श्रौर इसलिए अ्रवन्ध्यता 
कम करने की दिशा में उसके प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 

(ग) विचारपूर्वक किये गए कार्य--माल्थस द्वारा बताये गए नैतिक परहेज का 
कोई विशेष प्रयोग नहीं किया जाता और यह बात माल्थस की परम्परा के आधुनिक 
तरीकों पर भी लागू होती हैं। ऐसा सकारण विश्वास किया जा सकता ह कि बड़े 
हहरों में उच्च-मध्यम-वर्ग वालों में इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है तथा भविष्य 
में इनके और अधिक प्रयोग की आशा की जा सकती हैँ। परन्तु वर्तमान समय में 
जन्म-दर को कम करने में इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर है । 

स्वेच्छा से गर्भपात तो कुछ हद तक किये जाते हें, परन्तु कानून द्वारा इस प्रथा 

और १६४१ की जनगणनाओं में मुसलमानों की संख्या के आंकड़ों के अतिरंजित होने की: 
सम्भावना को भी नहीं भुला देना चहिए | पहले की जनगणनाओं के बायकाट में मुसलमानों की अपेक्षा 
हिन्दुओं ने अधिक भाग लिया है तथा सन्‌ १६९४१ की जनगणना में अनेक कारणों से, जिनमें अधि- 
कारियों का पक्षपात भी एक कारण है, मुसलमानों ने अपने-आपको अधिक संख्या में गिनवाया। अधि- 
कांश मुसलमान जाति के दृष्टिकोण से हिन्दुओं के समान हो हैं, अतः मुसलमानों की जनन-ज्षमता 
हिन्दुओं से अधिक दे, इस वात को शीघ्र ही बिना सोचे-सममे स्वीकार न करना चाहिए । 
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[॥] के 


को संगीन अपराध मानना उचित ही हैँ । जनसंख्या की वृद्धि रोकने में इसका प्रभाव 
तेजी से घटता जा रहा है ।* 
१६. सामाजिक रीति-रिवाज (स्तन-पान इत्यादि)--भारत में अधिक समय तक स्तन- 
पान कराने की प्रथा आम तौर से प्रचलित है और यह सर्वसाधारण के मत से, जिसमें 
डाक्टरों का साक्ष्य भी है, गर्भ धारण करने की शक्ति कम कर देती है। यूरोप में सौन्दर्य- 
रक्षा की भावना से माताएँ कभी-कभी बच्चों को स्तन-पान बिलकुल नहीं करने देतीं 
ओर यदि स्तन-पान कराती हैं तो भारत की अपेक्षा बहुत जल्द बन्द कर देती हें। 
विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार नौ महीने या एक साल से अधिक स्तन-पान माँ और 
बच्चा दोनों के लिए ही हानिप्रद है । यूरोपीय माताओं का इससे बचने का यह एक और 
कारण है । परन्तु भारत में इस प्रथा के प्रचलन को जनसंख्या रोकने का कारण अवश्य 
मानना चाहिए । 

हम पहले ही कह चुके हें कि भारत में जनसंख्या रोकने के लिए विवाहित 
जीवन में संभोग से ऐच्छिक परहेज नहीं के बराबर हैं। हाँ, कुछ घामिक आदेश कुछ 
समयों पर परहेज अनिवार्य कर देते हें। उदाहरण के लिए मन्रु का आदेश है कि 
द्वितीया और पूर्रिमा (तिथियों) के दिन पति-पत्नी को अलग रहना चाहिए। अनेक 
आधुनिक प्रभावों के कारण ऐसे नियमों का पालन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । 
इसके अ्रतिरिक्त यह बहुत 'तसमय तक अलग रहने के लिए बाध्य नहीं करते और वास्तव 
में उनका प्रभाव नगण्य हैं। 

कुलीन-प्रथा भारत के कुछ भागों में, उदाहररार्थ पूर्वी बंगाल में, अब भी प्रच- 
लित हैँ और कुछ सीमा तक यह जनसंख्या की वृद्धि अवश्य रोकती हैं। इसके अनुसार 
एक लड़की समाज में अपने बराबर या हीन जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं कर 
सकती । वह केवल अपने से उच्च वर्ण में ही विवाह कर सकती हैं । उच्च वर्ण के वरों 
की संख्या सीमित होने के कारण, वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का विषय बन जाते हें और 
इससे ऊँचे दहेज़ तथा बहु-विवाह जैसी क्रुप्रथाओं काउजन्म होता है ।* 

विधवा-विवाह का निषेध जनसंख्या की वृद्धि पर एक नगण्य निरोध नहीं है । 
इससे गर्भ धारण करने योग्य लगभग €० लाख स्त्रियों का सामाजिक वन्ध्यीकरण 
हो जाता है। अगर यह निषेध बन्द हो जाय तो वृद्धि की दर लगभग ६ प्रति हज़ार 
१. गर्भपात बहुषा जुर्म तथा नीतिविरुद्ध जन्म छिपाने के लिए ही अपनाया जाता है । विहवित जन्मों को 
रोकने के लिए अधिक्रतर लोग उसे पसन्द नहीं कर सकते । 
२. में ऐसे दो कुलीनों को जानता हूँ जिनमें से एक के साठ पत्नियाँ थी तथा दूसरे के सो से भी अधिक । 
दोनों एक पुस्तक रखते थे जिसमें वे अपनी विवाहित पत्नियों के पिताओं के नाम लिखते थे। शीत 
ऋतु प्रारम्भ होने पर वह किताब लेकर अपनी ससुराल-यात्रा पर चल देते थे तथा जिन पत्नियों के यहाँ 
जाते थे उनके पिता से उसकी परिस्थिति के अनुसार रुपया इकट्ठा करते हुए शेष दिन अपने गाँव में 
बिताने के लिए गरमी के प्रारम्भ में लौट आते थे ।--बाबू अभ्रयचन्द्रदास, रिसले द्वारा उद्घृत, पृ० १६६- 
१६७ । कुलीन-प्रथा इस भयानक रूप में अब प्रचलित नहीं है, परन्तु वह समाप्त भी नहीं हुई है| रिसले 
ने कुलीन-प्रथा के आधुनिक विकास का भी हवाला दिया है जो बंगाल के विवाह-बाजार में ग्रे जुण्ट बरों 
की माँग के कारण हुआ है । 


दर्द भारतीय अशथशास्त्र 
की दर से बढ़ जायगी । 
4७, शिशु-हत्या--कभी-कभी उपयुक्त प्रकार से लड़की की शादी करने की कठिनाइयाँ 
गिशु-हत्या ( लड़कियों की ) का कारण बनती है । लड़कियों के रजस्वला होने से पूर्व 
ही उनकी शादी करने के सामाजिक और धामिक दायित्व के कारण लड़कियों का जन्म 
साधारणतः हर्ष का विषय नहीं होता और यह लड़कियों की उपेक्षा का एक कारण हे । 
जहाँ कुलीन प्रथा प्रचलित है, वहाँ स्थिति और भी झोचनीय है। परच्तु लड़कियों 
की शिशु-ह॒त्या * स्वेच्छा से कराये हुए गर्भपात की तरह ही कम होती जा रही हैं और 
आ्राशा है कि जनमत और कानून के संयुक्त प्रभाव से इसके चिह्न तक शीघ्र ही मिट 
जायेगे । हि 
१८. ग़रीबी और बीमारी २*--ग़रीबी शारीरिक शक्ति को हीन कर जन्म-दर को सीमित 
करती है। ग़रीबी के इस सम्भाव्य परिणाम की ओर हम पहले भी संकेत कर चुके 
हैं । साधारणतः ग़रीबी को असावधानी और नासमभी से हुए प्रजनन का काररा माना 
जाता है, यद्यपि ग़रीबी विवाह करने के लिए हतोत्साहित करती है। विवाह में होने वाले 
खर्च न कर सकने के कारण उसे अ्रनिच्छापूर्वक टालना पड़ता हैं, परन्तु जेसे ही आशिक 
स्थिति सुधरती है बैसे ही सबसे पहले इस स्थगित संस्कार को सम्पन्न करने का उप- 
क्रम किया जाता है । 

मलेरिया ज्वर जिससे भारत का कोई भी भाग अछूता नहीं है, अ्रवन्ध्यता के 
प्रतिकूल है, क्योंकि प्रजनन आयु की स्त्रियाँ विशेष रूप से उसका शिकार होती हैं । 
१8, निष्कषं--हम ऊपर देख चके हें कि भारत में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों प्रकार 
के प्रतिबन्धक निरोध किस सीमा तक क्रियाशील हैं । परन्तु ऊंची जन्म-दर स्पष्टतया 
संकेत करती है कि इन सब उपायों का 'सम्मिलित प्रभाव बहुत कम हैं । उनमें 
से कुछ, जेसे शिशु-हत्या, और गर्भपात लगभग मिट रहे हैं, तथा अन्य, जैसे बाल-विवाह, 
कुलीन-प्रथा तथा विधवा-विवाह का निषेध, सामाजिक सुधार की प्रगति और सववे- 
साधारण की शिक्षा के साथ कम होते जायँगे । इन प्रतिबन्धक निरोधों को हटा दिया 
गया या कमज़ोर कर दिया गया और रोक के नये उपायों ने उनका स्थान न लिया तो 
स्पष्टतया जीवन-निर्वाह के साधनों को अतिक्रमण करने की जनसंख्या की प्रवृत्ति को 
बल मिलेगा । 

निरचयात्मक और निवारक निरोधों में विलोम सम्बन्ध हैँ। जनसंख्या को जीवन- 
निर्वाह के साधनों से संतुलित रखने के लिए स्वयं किये गए उपायों के अभाव में प्रकृति 


१. ज्ञानचन्द, पूर्व उद्ध त, पृ० १४० । रु 

२. पंजाब में “२० वर्ष पूर्व की तुलना में अब परिस्थितियां अच्छी हैं, परन्तु अब भी ऐसे जाट ओर राज- 
पूत हैं जो अपनी लड़कियों का विवाह अपनी स्थिति से नीचे करने के बजाय उनका मर जाना पसन्द 
करते हैं ।---एम० एल० डालिंग, द० पंजाब पेज्ञौ एट इन प्रॉस्पेरिटी एण्ड डेट, चोथा संस्करण, पृ० ५१ । 
2. ग्ररीत्री और बीमारी को बहुधा निश्चयात्मक निरोधों के अन्तर्गत रखा जाता है । यहाँ हमने उन्हें प्रति- 
बन्धक निरोधों के अन्तगंत सम्मिलित किया है, क्योंकि हम वर्तमान जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के 
सम्बन्ध में उनके प्रभावों पर विचार कर रहे हैं, वर्तमान जनसंख्या कम करने के बारे में नहीं । 
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के कष्टका रक तरीके अपना काम प्रारम्भ कर देते हूँ । इसमें सन्देह नहीं कि भारत अनि- 
यन्त्रित प्रजनन का दण्ड भोग रहा है। लाखों अतिरिक्त व्यक्ति थकी हुई पृथ्वी पर 
बोझ बन जाते हैं जो उतका पालन नहीं कर सकती । ऊँची मृत्यु-दर अंशत: सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी अपर्याप्त प्रबन्ध तथा स्वास्थ्य-नियमों की अज्ञानता के कारण है | 
लेकिन आखिर में इतका कारण भी ग़रीबी ही है। लगभग ६० प्रतिशत व्यक्ति स्देव 
क्षुबा-पीड़ित रहते हँं--और यह घोर निर्धनता शिक्षुओं तथा वयस्कों की भारी मृत्यु-संख्या 
का मुख्य कारण हूँ। बच्चों की मृत्यु का कारण यह है कि उनको समुचित पोषण -तत्त्व 
नहीं मिलते तथा अपर्याप्त भोजन के कारण वयस्कों की हीन जीवन-शक्ति उन्हें सर- 
लठा से बीमारी का शिकार बना देती है । सन्‌ १६१८-१६ की इनफ्लुएंजा महामारी 
में हुई भयानक मृत्यु भारतीयों की बीमारियों को रोकने की हीन शक्ति के कारण थी 
जिसका कारण गरीबी था । 

यदि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि हो रही हो और उपलब्ध साधन उसका 
पालन करने में अ्रसमर्थ हों, तो यह जनाधिक्य का सूचक है। भारत की वतंमान दबा 
इसी प्रकार की है। ग्ररीबी के कारण ऊँची मुत्यु-दर जनाधिक्य की खरी कसौटी है। 
इस अर्थ में, यह बहुत सम्भाव्य है, कि भारत में जनाधिक्य है । यहाँ की वर्तमान दशा 
और निकट भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हें 
कि यदि जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी कम दर से हो तो यहाँ के निवासियों के लिए यह्‌ 
अधिक अच्छा देश बन जाय ।* 
२०. जनाधिक्य और राष्ट्रीय आय--राप्ट्रीय आय की गणना से पता चलता हैं कि 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय धीरे-धीरे बढ़ती रही है। यदि जनसंख्या बढ़ रही हो और 
उसके साथ राष्ट्रीय आय भी कम-से-कम _ उसी दर से बढ़ रही हो, तब हम जनाधिक्य 
की चर्चा कंसे कर सकते है । इस कठिनाई से निकलने का एक उपाय राष्ट्रीय आय- 
गणनाओं की विभिन्‍न मान्यताओं की यथार्थता पर सन्देह प्रकट करना है ।* सही आँकड़ों 
के अभाव में राष्ट्रीय श्राय की गणना अनुमान-मात्र ही है ।3 हम विस्सेल्ट स्मिथ पर 





१. इस सामान्य निष्कष के वावजूद भी हमारा विश्वास है कि भारत के बृह्दत्‌ विस्तार, जलवायु, वंश तथा 
प्राकृतिक साथनों के विभिन्न प्रकारो के कारण जनाधिक्य की गम्भीर समस्या का अध्ययन यदि छोटे 
पैमाने पर जिलों और राज्यों के आधार पर किया जाय तो अधिक उपयुक्त हो । श्री एन- वी. सोवानी ने 
अपनी पुस्तक पॉपुलेशन प्रॉब्लम आफ इण्डिया, १६४२, में इस समस्या का प्रादेशिक आधार पर ही 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त जाति-ग्रथा तथा भारतीय समाज को अन्य विशेषताओं के कारण 
प्रतिस्पधोह्दीन जन-समूह बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सामान्य सर्वेक्षण की तुलना में जिसका हमने यहाँ 
प्रयत्न किया है, प्रत्येक समूह ओर जाति का अध्ययन जनाधिंक्य की समस्या के विस्तार और प्रकृति में 
महत्तपूर्ण अन्तर ष्टि प्रदान करेगा । 

२. देखिए, खण्ड २, अध्याय ४ । 

३. राष्ट्रीय आय के परिंगणनों को अगर हम अनुमान-मात्र न मानें तब भी वह जनाधिक्य के विरोध में 
कोई सबल तक उपस्थित नहीं करते। इन अनुमानों से वास्तविक आय की वृद्धि का कोई अनुमान 
नहीं मिलता । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय श्राय समिति का अनुमान ( प्रति व्यक्ति २६५ रुपए के ल्वगभग) 
मुद्रा प्रसार के कारण ही इतना अधिक है । --अनुवादक 
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पक्षपात का सन्देह नहीं कर सकते; परन्तु इस सम्बन्ध में वह भी केवल इतना ही कह 
सके कि शभ्रन्य राज्यों की अपेक्षा अंग्रेज़ी राज्य में जनता अधिक सुखी थी तथा सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित के दृष्टिकोण से अकबर के राज्य की 
तुलना में अंग्रेज़ी राज्य का पलड़ा कुछ भारी था। * मोरलैण्ड ने भी यही कहा है कि 
कोई बड़ा ग्रुणात्मक परिवर्तत नहीं हुआ । * देश की आथिक परिस्थितियों में ऐसा 
स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है कि उसे हरएक व्यक्ति देख ले। स्थिति बड़ी गम्भीरता से 
ग्रध्ययन करने वाले भी उसमें सुधार की अपेक्षा अवनति अधिक पाएंगे । 

इस कठिनाई से बचने का दूसरा उपाय यह है कि हम आशिक स्थिति के सुधार 
को स्वीकार कर लें, परन्तु यह कहें कि यह सुधार प्राकृतिक निरोधों के क्रियाशील होने 
के बजाय जनसंख्या के अपेक्षाकृत कम होने तथा जान-बूभकर जन्म रोकने से कहीं 
अधिक होता । हमारे विचार से यही सही मत है । * 
२१. निश्चयात्मक तथा निवारक उपाय--यदि जनसंख्या को कम करना वाड्छित मान 
लिया जाय तब उसे कम करने के लिए निश्चयात्मक और निवारक निरोधों के सम्बन्ध 
में हम उदासीन नहीं हो सकते । आराम के उच्चतम स्तर को पाने के लिए केवल यही 
आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या के अनुकूलतम संख्या तक सीमित ही किया जाय वरन्‌ 
यह भी आवश्यक हैं कि हम अनुकूलतम संख्या से सम्बन्धित उत्पादन-क्षमता को भी 
बनाए रखें । प्रकृति के तरीके भद्द हें; वे बहुत ही दुखदायी होते हूँ । यद्यपि प्राकृतिक 
आपत्ति जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को समाप्त करने में सफल हो सकती है, परन्तु वह 
शेष व्यक्तियों को उत्साहहीन और शिथिल कर देती है। इससे इतनी अधिक आर्थिक 
व सामाजिक दुव्य॑वस्था हो सकती है कि इस आपत्ति के बाद समाज की स्थिति पहले से 
बुरी हो सकती है। और इस प्रकार से जनसंख्या में होने वाली कमी से ग़रीबी और 
कष्ट बढ़ सकते हैें। इसलिए आर्थिक हृष्टिकोश से जनाधिक्य के दोषों को दूर करने के 
लिए निरचयात्मक निरोधों की तुलना में निवारक निरोध अच्छे हें। सच तो यह है कि 
निशचयात्मक निरोध शायद ही कभी जनाधिक्य का रोग दूर कर सकें, बहुधा वे उसे 
बढ़ा ही देते हें । 

. भारत में जनाधिक्य है, इस बात के खण्डन करने के विचार से कभी-कभी 
पश्चिमी देशों की तुलना में यह तक प्रस्तुत किया जाता हैं कि यहाँ जनसंख्या अपेक्षाकृत 
कम दर से बढ़ रही हं। इस अल्प वृद्धि द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि जनाधिक्य 
नहीं होता । इसके लिए हमें यह भी सिद्ध करना होगा कि धन की वृद्धि कम-से-कम उसी 
अनुपात में हुई है तथा जनसंख्या की वृद्धि-दर के और कम होने से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय कम हो जाती। दूसरे, हमें यह भी देखना होगा कि जनसंख्या की वृद्धि को निश्चया- 
त्मक निरोध रोक रहे हैं श्रथवा निवारक। हमें मालुम है कि भारत में मुख्यतया 
निश्चयात्मक निरोध ही काम करते रहे हें। इस कारण से, जैसा कि हम ऊपर कह चके 
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१. विन्सेन्ट स्मिथ, अकबर द ग्रेट मुगल, पूृ० ३६४-४ १४ 
२० डब्लू, एच: मोरलैए्ड, इण्डिया एट द डेथ ऑफ अकबर, पृ० २७० । 
३. देखिए, सेक्शन २८ (नीचे) । 


जनसंख्या ७१ 


हैं, जन-संख्या की कम वृद्धि-दर या जनसंख्या की कमी और देशवासियों की आ्राथिक 
स्थिति का ह्वास परस्पर-विरोधी नही हैं । 
२२. जनसंख्या रोकने के लिए विचारपूवंक किये गए उपायों के अतिरिक्त अन्य 
डपाय--भारत में जनाधिक्य हैँ, इस मत के प्रतिपादन का अर्थ यह नही है कि देश के 
साधनों के समुचित रूप से विकसित होने पर यहाँ और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 
रहने की सुविधा नही है। कहा जा सकता है कि परिचमी देशों का आथिक विकास 
चरम सीमा को पहुंच चुका है जबकि भारत में अभी इसका उदय-काल ही है, उद्योगी- 
कररण अभी शुरू ही हुआ है तथा उद्योगों की अधिकतम प्रत्युपलब्धि बहुत दूर है। यही 
बात परिवहन, जहाज़रानी आदि के बारे में भी लागू होती है । कृषि में भी विकास और 
सिंचाई की सम्भावनाओं का पूर्णो उपयोग नहीं हुआ हैं। इसके अतिरिक्त घनोत्पत्ति में 
वृद्धि के अलावा धन का सम्रुचित वितरण आशिक क्षेत्र के इसी या इससे भी ऊँचे स्तर 
पर अधिक जनसंख्या को रख सकता है। जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत अधिक समान 
हो सकता हैं। घने बसे हुए जिलों से अतिरिक्त जनसंख्या उन भागों में बसाई जा 
सकती है जिनमें जनसंख्या उचित आथिक विकास के लिए अपर्याप्त है। अति सघनता 
( अत्यधिक घना बसा होना ) को कम करने के लिए प्रवास की सहायता भी ली जा 
सकती है । 
२३. इन उपायों की सीमाएँ---फिर भी इनमें से किसी भी उपाय के पूरी तरह कारगर 
होने की सम्भावना का अतिरंजित अनुमान हमें नहीं करना चाहिए । 

यदि हम वर्तमान बाधाओं पर ध्यान न भी दें तथा निकट भविष्य में योजनाञ्रों 
के कार्यान्वित होने से तीव्र औद्योगिक विकास अवश्यम्भावी मान लें तब भी यह सम्भव 
नहीं है कि उद्योगों के विकास के लिए प्राप्य संख्या से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता 
होगी। ऐच्छिक निरोधों के अभाव में जनसंख्या की सदेव आवश्यकता से श्रधिक हो जाने की 
सम्भावना हैं | यदि जनसंख्या में क्रमश: होने वाली वृद्धि विकासशील आर्थिक साधनों द्वारा 
खपती जाय तो शायद प्रकृति के कठोर निरोधों की कभी नौबत ही न आए । नये बसे 
हुए देशों में कभीजकभी ऐसा होता है, परन्तु ऐसी घटना बहुत थोड़े समय के लिए होती 
है ।' भारत एक नया देश नही है श्र न ही प्राप्त अवसर, चाहे कितनी ही आशाभाव 
से देखें, औद्योगिक क्रान्ति के समय की इंगलण्ड की परिस्थितियों के समान हें। 


१. इस समस्या का एक अन्य पहलू निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-- मेरा विचार है कि प्‌ जो का अत्यधिक 
संचय, जिससे वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग सम्भव हो जाता है बडे पेमाने के निर्माण उच्चोगों में वृद्धि 
मान उपलब्धियों के लिए बहुत मह्तपर्ण रहा है। यदि मनुष्यों की अधिक संख्या आवश्यक भी हो तब भी 
अकशास्त्री को पछना चाहिए कि क्या आन्तरिक मितव्ययता तथा अधिकांश बाह्य मितव्ययताएं व्यक्तिगत 
संगठनों, बाजारों तथा शहरों में बड़ी संख्या में नियोजित लोगों से प्राप्त नहीं होतीं ? यदि बढ़ती हुई 
प्रत्युपलब्धि की यही मुख्य शर्ते हो तो इसका सम्बन्ध पत्येक उद्योगशाला या स्थान में नियोजित व्यक्तियों 
की औसत संख्या की वृद्धि से होगा, जिससे कृषि की धटती हुई प्रत्युपलब्धि कम हो जायगी न कि 
समस्त उद्योग में श्रमिकों की संख्या की वृद्धि। यह संभव है. कि जनसंख्या की वृद्धि से उद्योग को 
बढ़ती हुईं प्रत्युपलब्धि प्राप्त ही न हो ।? --फ्लोरेन्स, पूर्व उद्ध त, प० १५ । 
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अतिरिक्त जनसंख्या की औद्योगिक कार्य व्यापारों में खपत समस्या का स्थायी हल तभी 
बन सकता है जबकि जनसंख्या की वृद्धि केवल उत्पादित खाद्य तक ही नहीं बल्कि औद्यो- 
गिक श्रमिकों की माँग चरम बिन्दु तक सीमित रखी जाय । (ऊपर सेक्शन ११ देखिए) 
२४. जनाधिक्य के विरुद्ध श्रस के अभाव का तक--क्षषि तथा उद्योग में श्रम के अभाव 
का तर्क बहुधा जनाधिक्य के विरोध में दिया जाता हैं| इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा 
सकता है कि श्रम के अ्रभाव का विचार कुछ अवसरों पर ही, जैसे फसल बोने और 
काटने के समय, उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय श्रम की माँग अत्यधिक होती है । 
लोग भ्रूल जाते हैं कि वर्ष के शेष समय में श्रम को बेकार रहने के लिए मजबूर होना 
पड़ता है । कृषि-काल में श्रम का अपेक्षाकृत अभाव सदेव ही रहा होगा, परन्तु, अ्रतष 
उसकी अ्रधिक चर्चा की जाने लगी है। शहरों के पास के ग्रामीण क्षेत्रों को श्रम के 
बढ़ते हुए भ्रभाव की शिकायत हो सकती है, क्योंकि कुछ भाग शहरों में चले जाने के 
कारण श्रम का कुछ भाग उनके लिए भप्राप्य हो जाता है श्रथवा कृषि-कार्यों के लिए 
आवश्यकता के अनुसार सारा श्रम नहीं मिल पाता | परन्तु यह बात शहरों से दूर स्थित 
ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर लागू नहीं होती । कृषि श्रम के सामान्य अ्रभाव का विचार इस 
सिद्धान्त से मेल नहीं खाता कि भ्रूमि का भार बढ़ रहा है तथा सँभाई से अधिक व्यक्ति 
उस पर आश्रित हें ।! कृषि आयोग का सुविचारित मत यह था कि आसाम को 
छोड़कर अन्य किसी प्रान्त में भी श्रम के सामान्य अभाव की स्थिति कठिन नहीं थी ।* 
इसी प्रकार उद्योगों में भी श्रम का अभाव वास्तविक नहीं है, केवल प्रतीत ही होता 
हैं। श्रम बिलकुल ही प्राप्य हो, ऐसी बात नहीं है। किन्तु निवास-स्थान की कठिनाइयाँ 
और रहने की अस्वास्थ्यकर दशा श्रम को हतोत्साहित करती है और उनके कारण बहुत 
सा सम्भावित श्रम भी नहीं मिल पाता । इसके अतिरिक्त देशवासियों की रूढ़िवादिता 
और अज्ञान को दूर करने के लिए कोई ठीक संस्था भी नहीं है । ये लाग खेती करके 
कठिनाई के जीवन ही बिताते रहेंगे, भले ही शहरों में स्थायी काम से स्थिति सुधारने 
का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो । श्रम की माँग भी अधिकतर कुशल श्रम के लिए होती है। 
अतः इसका उपाय आधुनिक उद्योगों के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण की आवश्यक सुवि- 
धाएँ प्रदान करना है। अन्तिम बात यह है कि माँग किसी मूल्य पर ही होती है । 
सम्भव हैं कि श्रमिक को दिया जाने वाला मूल्य ( मजदूरी ) पर्याप्त रूप से आकर्षक 
न हो । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि क्ेषि और उद्योग दोनों में ही 
श्रम की माँग और पूर्ति ( असमंजित ) हें, परन्तु यह बात अत्यधिक सन्देहास्पद है कि 
१. आविक आधार पर खेती करने में वास्तविक कठिनाई यह है कि दिये हुए क्षेत्र पर गिने>्चुने 
व्यक्ति दी काम कर सकते हैं । भले ही खाद्योत्पत्ति उनसे अधिक व्यक्तियों के लिए भी ग्चुर मात्रा में 
उपलब्ध हो, परन्तु जनसंख्या की अ्रधिक वृद्धि कृषि-क्षेत्रों के विभाजन को जन्म देगी और इस प्रकार 
अनार्थिक छेत्र होने के कारण उत्पत्ति कम हो जायगी या देश में जनसंख्या का एक भाग ऐसा हो जायगा 
जो कृषि में भी न लगा होगा तथा जिसके पास आवश्यक खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खाद्योत्पत्ति 
करने वालों से विनिमय के लिए सी कुछ न होगा । --सेन्सस शरफ इण्डिया (१९३१), खण्ड १, 


पु० ३१ । 
*. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ५०६ । 


जनसख्या ७३ 


इसका उपाय जनसंख्या में शीक्र वृद्धि है । श्रमिकों की संख्या में वृद्धि उन्हें इस बात 
पर तो मजबूर कर सकती है कि वे कार्य करने की उन दशाओं तथा उस मज़दूरी 
को स्वीकार कर लें जिस पर काम करने से वे आज इन्कार करते हैँ । इससे नियोक्ता 
के लिए स्थिति सरल हो सकती है, परन्तु श्रमिक को इससे हानि होगी। एक वर्ग- 
विशेष अस्थायी रूप से लाभ उठा ले, परन्तु राष्ट्र की स्थिति अ्रब से खराब हो जायगी ! 
२९. कृषि-विकास--कृषि की सम्भावनाएँ बहुत अवश्य हें परन्तु असीमित नहीं हूं 
और सभी को कार्यान्वित भी नहीं किया जा सकता ।* ऐसे बहुत से अविकसित 
क्षेत्र हे जहाँ श्रमी तक खेती नहीं की गई। परन्तु उपजाऊ भूमि अधिकतर जोती जा 
चुकी" हैं तथा शेष भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और उसे प्रयोग में लाने के लिए 
इतनी पूजी अपेक्षित है जो साधारणतः एक सामान्य कृषक की सामर्थ्य के बाहर है । 
खेतों के विभाजित और दूर-दूर होने के कारण गहन कृषि की सम्भावनाएँ सीमित हैं । 
ये कठिनाइयाँ एकबारगी दूर नहीं की जा सकतीं । फिर कृषि की आधुनिकतम विधियाँ 
धीरे-धीरे ही श्रपनाई जा सकती हैं और उसके बाद भी ग्रसमान प्रत्युपलब्धि का नियम 
कालान्तर में अवश्य लागू होगा, क्योंकि अब तक के अनुभव के आधार पर हम क्रृषि में 
लगातार ऐसे सुधारों की आद्या नही कर सकते जिससे ह्वासमान प्रत्युपलब्धि का प्रारम्भ 
अनिदिचत समय के लिए रुक जाय । कृषि का विकास सिंचाई पर निर्भर है, और 
देश के अधिकांश भाग -में सिंचाई-सम्बन्धी दुर्जंय असुविधाओं के कारण मानसून पर ही 
निर्भर है, इसलिए निकट भविष्य में उनकी क्ृषि-सम्बन्धी स्थिति में किसी उल्लेख्य 
उन्‍तति की सम्भावना नहीं है ।* 
२६, अन्‍्तर्म्रान्तीय प्रवासर : यदि छितरे बसे हुए क्षेत्रों की अधिक जनसंख्या को 
आश्रय देने की क्षमता-सम्बन्धी अतिरंजित अनुमानों को छोड़ दिया जाय, तो भी 
विभिन्‍न राज्यों में जनसंख्या के श्रधिक समान वितरण की संभावनाओं के सम्बन्ध में घने 
बसे हुए क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानान्तर की कठिनाई को हमें यों ही 
नहीं भुला देना चाहिए। विभिन्‍न राज्यों में भाषा, विचार, रहन-सहन तथा जलवायु 
आ्रादि इतने भिन्‍न हें कि लोगों को बड़ी संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने 
की आशा नहीं की जा सकती | घर तथा परिचित परिस्थितियों के प्रति स्वाभाविक 
प्रेम अज्ञान, रूढ़िवादिता तथा देशवासियों की असाहसी प्रकृति से और भी पुष्ट हो जाता 
हैं ।* आसाम जैसे राज्यों में जनसंख्या के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है, यह स्वीकार 
१. “कृषि प्रधान भारत १६५ प्रति वर्गमील के घनत्व से अत्यधिक ओद्योगिक यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स 
की तुलना-में प्रति वगेमील अधिक जनसंख्या को आश्रय देता है । यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट्स में घनत्व" 
क्रमशः १२७ तथा ४१ प्रति बरगेमील है ।?--बवडुल, पूव उद्ध त, १० १० । 
२. भारत में नदियों का ५६ प्रतिशत पानी सिचाई के काम आता है। सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएँ 
पूरी होने पर भी उनका १३*६ प्रतिशत पानी ही काम में आ सकेगा । यह भारत में होने वाली वर्षा का. 
लगभग ६६ प्रतिशत होगा । “--इग्डिया १६९५४, पृ० १८७ के आधार पर । 


8, नीचे सेक्शन ३३ देखिए । 
४, देश के विभाजन का एक दुःखद परिणाम यह हुआ कि अनेक व्यक्ति बे-चरवार हो गए। इससे 


७४ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


कर लेने पर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि पूर्वी मद्रास से लेकर उत्तर में बंगाल, बिहार, 
और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए कटिबन्ध की अ्रतिरिक्त जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा 
ही वहाँ खप सकता है जबकि इस पट्टी से जनसंख्या के स्थानान्तर की सबसे श्रधिक 
आवद्यकता है ।* 

२७, परावास--विदेशों में जाकर बसने से समस्या के हल में कोई खास सहायता की 
आशा करना हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में अक्षम्य अज्ञान का परिचायक है। 
हाल की घटनाओं में ब्रिटिश उपनिवेशों की भारतीयों को बसाने की नीति तथा 
राष्ट्रीय स्व-निर्भरता-नीति विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हें। यह सच हैँ कि भारतीय 
श्रमिकों ने उपनिवेशों को मूल्यवान्‌ बना दिया हैं तथा ब्रिटिश साम्राज्य के 
सभी भागों को लाभप्रद सम्पत्ति बना दिया है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें 
बसाने के लिए हर उपनिवेश तैयार है। इस सम्बन्ध में दक्षिणी अ्र्रीक ओर 
आस्ट्रे लिया का रुख इस बात को स्पष्ट कर देता है कि भारतीयों को अ्रपनी आशिक 
उन्नति के लिए अपने देश में ही काम करना चाहिए । 

२८, जनसंख्या और डत्पादन--जनाधिक्य की समस्या से सम्बन्धित सभी प्रइनों में 
सामग्री के सम्भरण की स्थिति सबसे प्रमुख है। सामान्यतः खाद्य-सामग्री के सम्भरण 
के लिए भारत (बर्मा को छोड़कर, जहाँ से चावल मेंगाया जाता है) विदेशों पर कोई 
विशेष निर्भर नहीं हैं तथा खाद्य-उत्पादन की मात्रा के अन्तर का स्पष्ट प्रभाव जीवन- 
निर्वाह के साधनों पर जनसंख्या के दबाव के रूप में पड़ता है। यदि हम यह सिद्ध 
कर सके कि खाद्य-सामग्री का सम्भरण कम-से-कम जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में 
हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जनाधिक्य नहीं है । इस विषय पर उपलब्ध आँकड़े 
इसके विरोधी है। के० एल० दत्त ने अपनी कीमत जाँच रिपोर्ट (प्राइसेज इन्क्वायरी 
रिपोर्ट) में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सन्‌ १८६४-१६१२ के मध्य कृषिजश्षेत्र, 
विशेषकर वह क्षेत्र जो खाद्योत्यादन में लगे थे, जनसंख्या के हिसाब से पिछड़े हुए 
थे। भारत सरकार ने इस निष्कर्ष को इस आधार पर नहीं माना था कि श्री दत्त 
के आऑकड़े अ्रनिश्चित और सन्देहास्पद थे। उनका कहना था कि सिंचाई आदि जसे 
कारणों से कृषि-क्षेत्र तथा खाद्य-सामग्री दोनों ही जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहे थे । 
सन्‌ १९२० में श्री दुबे ने यह सिद्ध करने के लिए आँकड़े प्रस्तुत किये कि देश में ६० 
से १०० लाख टन के लगभग खाद्यान्न का अभाव है, (देश के निर्यात को शामिल करते 
हुए)। इससे खाद्यान्त का तत्कालीन अभाव तथा जनाधिक्य तो पता चलते हें, परन्तु यह 
पता नहीं चलता कि पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति अच्छी है या बुरी.। इसके 
विपरीत जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव, जिसे अनेक अर्थश्ञास्त्री स्वीकार करते हैं, इस 
बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से 
कम हैं । 

भारत तथा पाकिस्तान दोनो के सम्मुख लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या आ गई । दोसों ही, 


देशों में जनसंख्या ओर साधनों का सन्तुलन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बिगड़ गया । 
१, इंषि आयोग रिपोर्ट, पेरा ५०६ । 


जनसंख्या प्र 


डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने अपनी पुस्तक फूड प्लानिंग फॉर फोर हण्ड्रेड 
मिलियन्स' (१६३८) में अनुमान किया है कि सामान्य फसलों वाले वर्ष में लगभग 
१२४ जनसंख्या के लिए खाद्य का अभाव रहता है। सन्‌ १९३८ में श्री पी० के० 
वट्टल ने कहा कि सन्‌ १६१३-१४ से १९३५-३६ के बीच जनसंख्या १% प्रतिवर्ष की 
दर से बढ़ी, जबकि इस समय में खाद्य सामग्री की वृद्धि ०६४ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । 
इसका अर्थ यह है कि क्ृषि-उत्पादन में जनसंख्या के अनुकूल क्षृद्धि नहीं हुई ।" प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द ने भी इसी प्रकार का मत भ्रस्तुत किया है । उन्होंने अनुमान किया है कि 
१६९०० और १६३४ के बीच में जबकि कृषि-दक्षेत्र में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जन- 
संख्या लगभग २१ प्रतिशत बढ़ी हैं।* योजना आयोग का अनुमान है कि १६४७- 
५२ तक प्रतिवर्ष देश में ३२.७ लाख टन खाद्यान्त आयात होता था । सन १६५१ के 
आसपास देश में खाद्य-उत्पादन ५५६ लाख टन तथा खपत ५९० लाख टन थी । इस 
प्रकार सन्‌ १९५१ में भी देश में ३४ लाख टन खाद्यान्न की कमी थी जो देश के २१ 
दिन के खाद्यान्न की ज़रूरत के बराबर है ।* 

डॉ० पी० जें० थॉमस * ने समस्या को जनसंख्या और उत्पादन के अन्तर- 
सम्बन्ध के दृष्टिकोण से देखा । उनके अनुसार १६२०-१ से १९२१-२ और १६९३०-१ 
से १६९३१-२ इन दो वर्षो में जनसंख्या की वृद्धि १०.४० थी, कृषि तथा औद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि क्रमशः १६ और ५१ प्रतिशत थी । तीस साल की लम्बी अवधि 
(१९००-१६३०) पर विचार करके भी वह ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुँचे । ५ इन तीस 
वर्षो में जनसंख्या १६ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु यदि पहले (१६००-१ से १६०४-५) और 
अन्तिम (१६९२५-६ से १६२६-३०) पाँच वर्षो की तुलना की जाय तो विदित होगा 
कि जनसंख्या केवल १३.५ प्रतिशत बढ़ी तथा कृषि उत्पादन २९ प्रतिशत तथा औद्यो- 
गिक उत्पादन उससे भी अधिक, अर्थात्‌ १८६ प्रतिशत बढ़ा । इस प्रकार हम कोई भी 
समय क्‍यों न लें, इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि जनसंख्या आवश्यक उत्पादन 
से अधिक हैँ । अंकशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर उनका दावा हैं कि उत्पादन बराबर 
जनसंख्या के अनुरूप बढ़ता रहा है और किन्‍ही क्षेत्रों में, जेसे मिल-उद्योग, व्यापारिक 
फसल इत्यादि में उत्पादन जनसंख्या की अपेक्षा कही तेज़ी से बढ़ा । महत्त्व की बात 
तो यह है कि यह प्रगति व्यापारिक मन्दी में भी बनी रही, और यदि जन-समूह की 
स्थिति इसे स्पष्ट नहीं करती तो इसका कारण अवश्य ही वितरण की असमानता है । 

इस विषय पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुं चने की मुख्य कठिनाई भारत में 
१. खाच-फसलों क अन्तगत वास्तविक क्षेत्र लगभग ०.७२ एकड़ प्रतिव्यक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि पिछले २०-३० वर्षों में प्रतिव्यक्ति कृषि क्षेत्र घट गया है । अकाल जाँच आयोग (१६४४), अन्तिम 
रिपोर्ट । 
२, है उद्ध त अध्याय 5 | 
३. सेन्सस ऑफ इण्डिया, १६९५१, खण्ड १, पार्ट &, रिपोर्ट, पृू० १६७-१७२ । 

इण्डियन जरनल आफ इकनामिक्स, कान्फ नस नम्बर (अपग्रंल १६३५), पृ. ७३७०-४७ | 

५. तुलना कीजिए, डी. जे, कव, पावर्टी एण्ड पॉपुलेशन इन इस्डिया, प. १११०-१३ । 


७६ भारतीय भ्रथंशास्त्र 


उत्पादन-सम्बन्धी सही और विश्वसनीय झ्ाँकड़ों की कमी है । ” यह बात फसलों के 
भावी अनमानों के श्राधार पर फसलों के उपज-सम्बन्धी सरकारी अनुमानों पर विशेष 
रूप से लागू होती है, जो कृषि-उत्पादन को वास्तविकता से अधिक या कम आँकत हूं । 
डॉ० थॉमस का विचार है कि ये अनुमान बहुधा कम ही होते हैं। यह तो हर हालत 
में स्पप्ट ही है कि डॉ० थॉमस ने जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित खाद्य-समस्या के 
आँकड़ों को अलग नहीं निकाला है । वह स्वीकार करते हें कि भारत में धान की खेती 
के सीमित विस्तार के कारण यह अत्यधिक सम्भव है कि भविष्य में भारत आयात 
किये हुए चावल पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु उनका विचार है कि इसको क्षतिपूर्ति 
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि से हों जायगी । यदि हम डॉ० थॉमस के मतानुसार'्यह 
मान भी लें कि क्षषि-उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि से अधिक अनुपात में बढ़ रहा हैं और 
कृषि-उत्पादन का अधिक भाग खाद्यान्त होने के कारण, खाद्य-सामग्री का सम्भरण 
जनसंख्या की श्रपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है तो भी इसका अर्थ केवल इतना 
हैं कि भारत में जनाधिक्य भद्दे तथा अत्यधिक स्पष्ट रूप में नहीं है। डॉ० थॉमस के 
आँकड़े, जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करते हैं, इस बात को अ्रसिद्ध नहीं करते कि भारत 
की जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक है। इस सम्पूर्ण तके के मध्य में जनाधिक्य की 
धारणा बनी रहती है जिसका श्रर्य यह है कि जनसंख्या की वृद्धि की कम दर होते से 
देशवासियों की स्थिति में निस्सन्देह उल्लेखनीय सुधार होगा । 

२६. घन की वृद्धि : एक अप्रत्यक्ष और शक्तिशाली डपचार--जनाधिक्य की प्रवृत्ति 
और स्थिति को स्वीकार करने का गर्थ यह नहीं है कि श्राथिक सुधार के 
सारे प्रयत्न निरर्थक हैं। ऐसा निष्कर्ष गलत तथा अत्यधिक हानिकारक हूँ । कृषि 
ओर औद्योगिक उन्नति की सशक्त नीति द्वारा प्रत्याशित धन की वृद्धि से संख्या में 
वृद्धि हो सकती है, परन्तु कुछ हद तक इससे जीवन-प्तर भी ऊँचा हो सकता है । 
एक बार जीवन-स्तर के ऊँचे हो जाने पर जनसंख्या के स्वेच्छिक नियन्त्रण द्वारा 
उसे स्थिर बनाये रखने की इच्छा और क्षमता बढ़ जाती है ।* पश्चिमी देशों में 
ऐसा हुआ है और हम यह विश्वास करें तो अश्रनुचित न होगा कि उस प्रकार के कारणों 


१. देखिए, खण्ड २, अध्याय ४ | 

२. यहाँ डॉ० थॉमस के पक्ष में बहुत कुछ रियायत की गई है। यह बात आऑकड़ों के आधार पर सिद्ध 
की जा सकती है कि सन १६२१-१६४१ में खाद्यान्न ओर दालों के कृषि-क्षेत्र में ?.५ प्रतिशत को वृद्धि 
हुईं परन्तु जनस ख्या १५ प्रतिशत से अधिक बढ़ी और खाद्यान्न ४ प्रतिशत कम हो गया । देखिए नाना- 
वती ओर अंजारिया, द इसिडियन रूरल प्रॉब्लम, पृ० ५५ | 


3, जन्म«दर पर ऐच्छिक नियन्त्रण के अलावा अन्य कारण जिनसे सृत्यु-दर कम हो जाती है, अज्ञात 
रूष से जन्म-दर को भी कम क्र देते हैं। धन ओर मानसिक कार्यों की वृद्धि के साथ प्रजनन-क्षमता 
भी कम हो जाती है । सावजनिक स्वास्थ्य सुधार जीवन-स्तर का सुधार, शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों का 
घरेलू कामकाज के अतिरिक्त उपयोगी कार्यक्षेत्रों में पदाप॑ण आदि सुधार जनतंख्या की अ्रनियमित और 
तीज वृद्धि को रोकने के लिए भी वांधनीय हैं। देखिए, सेन्सस ऑफ इग्डिया, (१६३१) खण्ड १, 
पु० ४३ । 


जनसंख्या ७७ 


का प्रभाव भारत में भी वैसा ही होगा । देशवासियों की आ्थिक स्थिति में पर्याप्त 
सुधार हो जाय तो जनसंख्या की वृद्धि को विचारपूर्ण दुरुदशिता से नियमित करने की 
आवश्यकता मालूम हो जायगी । अतः जनाधिक्य का सबसे आशाजनक हल यह है कि 
देशवासी तथा सरकार हर दिशा में देश के आथिक विकास का प्रयत्न करें। आर्थिक 
आयोजन की सफलता तथा उसके फलस्वरूप धन की वृद्धि से तुरन्त ही जनसंख्या के बढ़ने 
की सम्भावना रहती है। बाद में श्राथिक उन्‍नति के साथ-साथ यह वृद्धि कम होती 
जायगी, क्योंकि अतीत का अनुभव हमें बताता है कि आर्थिक उन्‍नति और शिक्षा के 
एक सीमा तक पहुंचने पर शहरी औद्योगिक सभ्यता के प्रसार के साथ-साथ सह- 
सम्बन्धन में प्रारम्भ में मृत्यु-दर में तीत्र कमी होती है और उसके बाद जन्म-दर तेजी 
से घटती जाती है।* 

३०, चेष्टापूवक नियन्त्रण करने का मह त्व---यद्यपि हमारे मुख्य प्रयत्न द्रत आर्थिक विकास 
की ओर ही होने चाहिएँ, परन्तु सनन्‍्तति-निरोध का प्रचार भी वाञछनीय ह ।* अन्ततो- 
गत्वा जनाधिक्य की समस्या का हल रहन-सहन के स्तर को बनाए रखने की इच्छा 
वाले व्यक्तियों द्वारा संख्या के स्वयं निरोध में ही हे । जो व्यक्ति देश के विपुल 
अविकसित साधनों के विकास की चर्चा करते हें और उसके आ्राधार पर संयम की कोई 
आवश्यकता नहीं सममभते, वे सम्भाव्य और वास्तविकता का अन्तर नहीं समभते । 
आखिरकार इस कहावत में कि, ते ते पाँव पसारिये जेती लांबी सौर, अवश्य ही व्याव- 
हारिक बुद्धिमत्ता है। किसी भी समय जनसंख्या को निश्चित करने के लिए उपलब्ध 
या प्राप्य साधनों को ही पथ-प्रदर्शक मानना चाहिए न कि उन्हें विकसित करने की दूरस्थ 
भावनाओं को । इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैज्ञानिकों के स्वप्न प्रतिदिन वास्तविकता होते 
जाये तथा परमाणु, सूर्य और ज्वार-भाटें की असीमित शक्ति को मनुष्य की सेवा के 
योग्य बना लिया जाय, तो पृथ्वी वर्तमान से कहीं अधिक जनसंख्या को आश्रय दे सकेगी 
और तब हमारी सन्‍्तान जनसंख्या की समस्या के सम्बन्ध में हमारी चिंता पर हँसेगी । 
परन्तु इसे एक सिद्ध सत्य मानकर चलना भी मूर्खता है। भावी विकास की सभी 
सम्भावनाओं से इन्कार करने वाले संशयात्माओ्रों के रुख का हमें निस्सन्देह तिरस्कार 
करना चाहिए, परन्तु साथ ही हमें उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए 
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१. भ्रार्थिक तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रगति से मृत्यु-दर में कमी की आशा की जा सकती है । इसके बाद 
/जन्म-दर कम होगी, जिसकी कमी मृत्यु-दर की कमी से कम होगी (जैसा कि आजकल यू० एस० एस० 
| आर० में है) । इसके बाद जन्म-दर ओर मृत्यु-दर की कमी इस प्रकार संतुलित होगी कि जनसंख्या स्थिर 
रहेगी और अन्त में ऐसी स्थिति आएगी जिसमें जन्म-दर मृत्यु-दर से भी कम होगी जैसा कि वर्तमान 
'सुमय में इंगल एड और उससे भी अधिक फ्रान्स में है । 

२, स्वास्थ्य-सेवाओं के माध्यम से राज्य ऐसे कदम उठा सकता है जो परिवार को सीमित करने को 
ओत्साहित करेंगे । सन्तति-निरोध-सम्बन्धी ज्ञान प्रसूतिका और शिशु-कल्याण केन्द्रों में लेडी डाक्टरों द्वारा 
उन स्त्रियों को दिया जा सकता है, अधिक बच्चे होने से जिनके स्वास्थ्य के खराब हो जाने का भय 
| है, तथा उन स्त्रियों को भी दिया जा सकता है जो अपने बच्चों के बीच उचित अन्तर रखने के सम्बन्ध में 
। सलाह चाहती हैं ।--अक्वाल जाँच आयेग (१६४४), अन्तिम रिपोर्ट, १० १०३ । 
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जो विकास के पथ की सारी कठिनाइयों को भुला देते है। हमें यह भी याद रखना 
चाहिए कि आधथिक विकास से जनसंख्या की वृद्धि के अल्प भाग का ही काम चल 
सकता है। यदि मानव की प्रजनन-क्षमता को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय तो अवश्य 
ही युद्ध, महामारी, अ्रकाल जेसी दुष्ट शक्तियाँ जो “प्राकृतिक नियन्त्रण' शब्दों में 
समाविष्ट है, अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी। आथिक विकास को जनाधिक्य का एक 
अस्थायी उपचार ही समभना चाहिए तथा हर स्थिति मे उसे ऐच्छिक और विवेक- 
पूर्ण नियन्त्रण से पुष्ठ करना चाहिए । इसी नियन्त्रण मे विवेकशील प्राणी---मानव-- 
और खरगोशों का अन्तर परिलक्षित होता है। 
३१. परिवारों का परिसीमन : पक्ष और विपक्ष--अधिकतर लोग इस बात को बड़ी 
सरलता से मान लेते हे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधनों के अनुसार परिवार 
को सीमित करना चाहिए ताकि उसकी सन्‍्तान को जीवन में कम-से-कम अण्ने बराबर 
तो अवसर मिल सके । जिस प्रकार पौधो के विकास के लिए बहुत घने बीज नही बोने 
चाहिएँ, उसी प्रकार उचित विकास के लिए परिवार में बहुत अधिक सन्‍्तान भी नहीं 
होनी चाहिए। अत्यधिक सन्‍्तान होने से जीवन-शक्ति क्षीण हो जाती है और शिशु- 
मृत्यु-दर बढ़ जाती है। जो बच्चे उचित पोषण और सावधानी की कमी के कारण 
मर जाते हे, उनके पालन में किया हुआ श्रम अकारथ हो जाता है तथा उनका संक्षिप्त 
जीवन माता-पिता तथा जीवित बच्चों के लिए व्यर्थ ही कष्ट का कारण होता है # 
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से यह उचित है कि बच्चे उस समय तक न पैदा किये जायाँ 
जब तक कि उनके उचित पालन-पोषण के लिए वह व्यक्ति स्वयं समर्थ न हो ४ 
व्यक्ति का हित समूचे समाज का हित भी है। यदि अधिकांश व्यक्ति बिना सोचे-समझे 
बच्चे पदा करते रहेगे तो रहन-सहन का सामान्य स्तर अवश्य ही नीचा हो जायगा ।* 
अक्सर देखा गया है कि अनेकों परिवारों के कष्ट और दु.ख का कारण उनमें अनेक 
बच्चों का जन्म है। सावधानी और दूरदशिता अति की ह॒द तक भी बढ़ सकती है 
जसे कि फ्रान्स में, परन्तु इसके विपरीत एकदम असावधानी बरतना भी चिन्तनीय है, 
जिसके परिणाम वर्तमान भारतीय सन्‍्तान के ललाट पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे हे । 9 
फ्रान्स का प्रसंग आ जाने से सन्‍्तति-निरोध के विरुद्ध एक सामान्य तके की 
याद आती है कि जनसंख्या का परिसीमन इस हद तक भी पहुँच सकता है कि वह 
सेनिक हृष्टिकोण से खतरे का विषय बन जाय ।* फ्रान्स इसका सबसे अ्रच्छा उदाहरण 


१. हेरल्ड कॉकक्‍्स, द प्राब्लम ऑफ पॉपुलेशन, पु० ११८ । ;ल्‍ 

२. जैसा कि कॉक्‍्स कहता है : “जनसंख्या की अनियन्त्रित वृद्धि स्वयं युद्ध का एक शक्तिशाली कारण है, 
क्योंकि विभिन्‍न राष्ट्रों के मध्य जीवन-संधर्ष को यह तीज्तर कर देता है, यथ्पि बहुधा आक्रमण को 
रोकने के एक प्रभावपूर्ण साधन के रूप में इसका प्रचार किया जाता है । जनसंख्या के बह जाने पर नेता- 
गण कहते हैं : हमारे देश को जनसंख्या इतनी अधिक है कि हमें और अधिक स्थान के लिए लडना 
चाहिए ।” युद्ध के पश्चात्‌ नेतागण कहते हैं, हमें दूसरे युद्ध की तैयारी के लिए जनसख्या बढानी 
चाहिए।? आखिर इस भयानक खेल का अन्त किस प्रकार होगा ? यह तभी समाप्त हो सकता है जब 
इनिया के सभी राष्ट्र जनसंख्या की अतिवृद्धि को युद्ध का एक आवश्यक कारण मान ले । ऐसा होने पर 
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है। वहाँ की सरकार जनसंख्या के न बढने या काफी न बढ़ने पर चिन्तित है तथा 
बड़े-बड़े परिवार बनाने के लिए प्रयत्न किये गए है कि कही जर्मनी, जो फ्रान्स का 
सदैव शत्रु रहा है, केवल अपनी अधिक जनशक्ति से फ्रान्‍्स को समाप्त न कर दे । माशेल 
पेतां के अनुसार जून १६९४० में फ्रान्स की हार का एक मुख्य कारण “बच्चों का 
बहुत कम होना' था । भारत में सैनिक योग्यता के लिए संख्या की अपेक्षा ऊंचे दर्जे के 
शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक चेतन्य, अनुशासन, संगठन, सुरक्षा तथा आक्रमण के लिए 
ग्राधुनिततम साधन तथा एक सूत्र में बाँधने वाली राष्ट्रीय भावना की अधिक 
आवश्यकता है । 

३२. जनसंख्या को सीमित करने के उपाय : (क) नैतिक संयम--जन्म-निरोध के 
समर्थकों में भी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्ततम साधन के बारे में मतेक्य नही है। कुछ 
लोग नैतिक संयम को ही सबसे अच्छा उपाय मानते हें । यद्यपि यूरोपीय मध्य-वर्गीय 
परिवारों में विद्यमान नैतिक संयम को प्रायः कम आँके जाने की प्रवृत्ति है, फिर भी हमें 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जनसंख्या की श्रत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए सभी वर्ग 
के व्यक्तियों द्वारा नैतिक संयम पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया जा सकता। विवाहित 
व्यक्तियों को अधिक समय तक संयम से रहने का उपदेश देना, भूख दूर करने 
के लिए पेट काटने के उपाय के समान है। उसके अपनाये और न अपनाये जाने की 
सम्भावनाएँ बराबर हे। माल्थस स्वयं इसे अच्छी तरह समझता था और इसीलिए उसकी 
कृतियों में निराशा की कलक है। इसके अतिरिक्त मान्य डाक्टरी राय के अनुसार दी 
काल तक संयम रखने से विवाहित दम्पति के शरीर और मस्तिष्क पर पड़े हुए हानि- 
कारक प्रभावों के कारण यह उपचार रोग से भी ब्रुरा है।* 

(ख) गर्भ-निरोधक--गर्भपात, शिशु-हत्या आदि के पुराने तरीके कानून और 
जनमत में उचित नहीं समझे जाते और यह ठीक ही है। उनको पुनः अपनाने का सुझाव 
कोई नही देगा । उनके त्याग से हम नैतिक स्तर में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तथा यह 
प्रगति का शुभ चिन्ह है। दूसरा उपाय केवल गर्भ-निरोधकों का प्रयोग है। अधिकांश 
यूरोपीय देझ्षों में हाल में ही जन्म-दर का बहुत कम होना निस्सन्देह सन्तति-निरोध के 
कृंत्रिंस उपायों के प्रयोग के कारण ही है । 

प्रत्येक पश्चिमी देश में जन्म-दर की कमी एक विचित्र ढंग से सन्तति-निरोध 
के प्रचार के साथ ही प्रारम्भ हुई है। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड में जन्म-दर की कमी 
सन्‌ १८७७ में ब्रेंडलॉ के मुकदमे से शुरू होती है जिसमे श्रीमती बेसेन्ट और चालसे 
ब्रेडलॉ प्र सनन्‍्तति-निरोध के विभिन्‍न उपायों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित 
करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया था। उनके मुकदमे ने जनसाधारण का बहुत 
ध्यान आकर्षित किया और इस संयोग से गर्भ-निरोध-सम्बन्धी उपायों के ज्ञान और 
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प्रत्येक राष्ट्र का नेतिक कतंव्य हो जायगा कि अपने पड़ोसियों से संघषं बचाने के लिए वह जनसंख्या 
को सीमित रखे | --पू्वे उद्धृत, पृ० ३५ । 

१. 'नेतिक इन्द्रिय-दमन” के विरुद्ध प्रमुख आपत्तियों के कथन के लिए देखिए, ल्योनार्ड डारविन 'हुट 
इज्‌ यजेनिक्स”, १० ३६ । 


रर० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


प्रयोग का प्रचार हुआ ।* 

प्रन्‍तयह उठता है कि भारत में माल्थस के आधुनिक मत के बारे में हमारा 
क्या रुख होना चाहिए । इस सामान्य आपत्ति को कि यह प्राकृतिक है, हम सरलता 
से भुला सकते हे । यदि यह अप्राकृतिक है तब तो वस्त्र, पका हुआ भोजन, औषधियाँ 
तथा सभ्य जीवन से सम्बन्धित ऐसी ही श्रनेक-असख्य वस्तुएं भी अप्राकृतिक हे । हमें 
अन्य प्रमुख विरोधो पर विचार करना चाहिए जिनमे से स्वंप्रचलित यह है कि गर्भ- 
निरोध-सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार यौन-अनेतिकता की जबरदस्त रोक को हटा देगा। 
इसका यह प्रत्युत्तर कि अनैतिकता के परिणामो के भय से होने वाली नैतिकता व्यर्थ 
है, विश्वास योग्य नही है, क्योकि अनियमित सम्बन्धों की रोक-थाम, भले ही वह किन्‍्ही 
कारणो से हो, समाज के लिए वाञ्छनीय है । * इसे सरलता से स्वीकार किया जा 
सकता है कि ऐसे कार्यो के प्रति ग्राकषित होने वाले कुछ व्यक्ति देखे जाने के भय से 
या ग॑ र-कानूती सन्‍्तान होने के भय से ही रुक जाते है । इस देश मे अधिकतर गर्भ- 
पात जुर्म को छिपाने के विचार से किया जाता है और कुछ हृद तक गर्भे-निरोध- 
सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार से गर्भ-निरोध गर्भपात का स्थान ले लेगा। इस विवाद के 
प्रसग में यह पूछना उचित है कि समाज की सभ्यता का क्‍या होगा यदि हम हर चीज़ 
को केवल इसलिए न अपनाएँ क्योकि व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा उसके दुरुपयोग की 
सम्भावना है। गर्भ-निरोधक-सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार से सम्भव खतरो को स्वीकार 
करते हुए भी यह कहना पडेगा कि सरकार इन खतरो को कम कर सकती है । सरकार 
ऐसे ज्ञान को हर प्रकार के व्यक्तियों मे प्रसारित न करके उसे केवल उन्ही व्यक्तियों 
तक सीमित रखे जो नैतिक और आर्थिक कारणों से उसे जानना चाहते हो । 

सन्तति-निरोध के उपायो के सम्बन्ध मे विवेकहीन प्रचार से यौन-अनैतिकता# 
को वृद्धि सम्भव है। प्रश्न यह है कि जनाधिक्य के सम्भावित खतरे से बचने के लिए 
प्रचार के ऊपर विवेक-सम्मत सरकारी नियन्त्रण लगाने के बावजूद इससे सम्बन्धित 
जोखिम उठाना उचित है या नही । 

विरोधियो द्वारा सन्‍्तति-निरोध के विपक्ष में दूसरा तर्क यह है कि 
प्रयोग अधिकतर उन्नत और बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही किया जायगा जबकि गरीब 
असावधानी तथा उनमे स्त्रियो का दर्जा नीचा होने के कारण उनकी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध बच्चों को जन्म देना आ्रादि कारणों से गरीबों में इसकी अधिक आवश्यकता 
हैं। परिणाम यह होगा कि समाज में जनसख्या की वृद्धि गलत दिशा में होगी तथा 
_देशवाशियो में ग्रुण घटते चले जायेंगे । इसका अर्थ ग्ह नही है कि अमीरो के बच्चो 


१ देखिए, फ्लोरेन्स, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ ३१-२ । 

२ कॉक्‍्स का तके यह है कि गर्भ-निरोध के साथनों के ज्ञान से वेश्यावृत्ति या अनियमित सम्बन्धो के बढ़ 
जाने का भय निराधार है । इसके श्पिरीत कुछ अनियमित सम्बन्ध तो इसलिए होते है कि बच्चे होने के 
भय से बहुत से लोग पवित्र विवाह-सम्बन्ध स्वीकार ही नही करते। गर्भ-निरोध के ज्ञान के ग्रध्षार से. 
कण्वे कम होंगे ओर इस प्रकार यौन-अनैतिकता भी कुछ हृद तक कम हो जायगी। देखिए, द प्रॉब्लम 
आफ पॉपुलेशन, पृ० १३४-८ । 
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की तुलना में गरीबों के बच्चे शारीरिक और मानसिक गुणों में हीन होंगे । उनकी 
अधिक संख्या के कारण उनका पालन-पोषण ऐसा नहीं हो पाता कि उनके उत्कृष्ट 
गुण विकसित हो सकें । ग़रीबी तथा असावधानी के अलावा सन्तति-निरोध-सम्बन्धी 
नये ज्ञान के अ्रभाव के कारण भी वे उससे लाभ नहीं उठा पाते। इसका उपचार 
यह है कि इस ज्ञान को हमें उन तक अधिकाधिक पहु चाने की कोशिश करनी चाहिए । 
सन्‍्तति-निरोध के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि सनन्‍्तति-निरोध के अपेक्षाकृत 
निर्दोष तरीक़े ग़रीबों की सामथ्यं के बाहर हैं जिसकी वजह से उन्हें सन्‍्तति-निरोध के 
हानिग्रद तरीकों को अपनाना पड़ता है। यह और भी शोचनीय है क्‍योंकि इससे 
उत्पत्न दोष जनाधिक्य के दोष से कहीं भ्रधिक गम्भीर हैं। यहाँ शंका की जा सकती 
है कि क्या जनाधिक्य से बढ़कर भी कोई दोष है ? यह विश्वास करना भी कठिन है 
कि बच्चों के पालन-पोषण का व्यय सन्तति-निरोध के उपायों पर किये हुए व्यय से 
कम होगा । परिचिम में उच्च वर्ग के लोग थोड़े बच्चों के पालन-पोषण के भार और 
हष॑ की अपेक्षा अनावश्यक रूप से ऊँचे जीवन-स्तर को पसन्द करते हैं और इस प्रकार 
.. इतना सनन्‍्तति-निरोध करते हैं जो समाज के लिए हानिप्रद है, श्रतः उन्हें राज्य को 
स्वस्थ, सुहढ़ और सुशिक्षित नागरिक प्रदान करने के नैतिक कत्तव्य को निबाहने के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । हर दृष्टि से वाड्छित होने पर ही हमें सन्‍्तति-निरोध 
की सुविधाएँ देनी चाहिएँ । स्वार्थ-सिद्धि के लिए उसके प्रयोग की हमें हर प्रकार से 
निन्‍्दा करनी चाहिए। सन्‍्तति-निरोध के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रचार की 
आवश्यकता हेँ।” इस समय भारत में सभी लोगों की प्रवत्ति जनसंख्या की 
#& अतिवृद्धि की ओर है। झत: जनसंख्या को विवेकपूर्वक नियन्त्रित करने के लिए एक 
>/संगठित प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता है ।* 

सनन्‍्तति-निरोध के प्रश्न पर इस देश में कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया 
गया है, यद्यपि इसकी बहुत आ्रावश्यकता हैं । यहाँ व्यर्थ के विरोधों का ही बोलबाला रहा 
है। हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसे 
हम झाथिक विकास की असीमित भावनाओं के घुंधले सामान्य निष्कर्षों के आधार 
पर यों ही नहीं छोड़ सकते । 

देशवासियों की अत्यधिक निर्धतता और उससे उत्पन्न विचारपूर्णो निरोध की 
शिथिलता के कारण सन्तति-निरोध के भली प्रकार व्यवहार में आने में बहुत दिन 
लगेंगे । अज्ञानवश किये जाने वाले विरोध को भी दूर करना होगा। अब यह धारणा 
हो चली है कि “राम भरोसे नीति” भयानक सिद्ध होगी ।? 


नकल पलक नकल. अल #ल७ातफरकी-नम+कनक, 








१. ल्योनार्ड डारविन, पूर्व उद्धृत, पृ० ३८. 
२. उत्पादन और प्रजनन का अर्थशास्त्र धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । उत्पादन का युक्तिकरण तभी ओर 
उतना ही हो सकता है जबकि श्रौर जितना प्रजनन का युक्तिकरण किया जायगा ।--य्रो० गोल्डशीड, 
एन० वी० सोवानी द्वारा उद्धृत, पृ० २०८. 
३० हाल का एक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारतीय स्त्रियाँ जन्म-निरोध के प्रश्न में बहुत अभिरुचि 
दिखाने लगी दैं। जन्म-निरोध के पक्त में प्रस्ताव स्त्रियों की कान्फ्रे नसों की एक सामान्य विशेषता हो गए. 


८घ२ भारतीय अथंशास्त्र 


३३, प्रवास : आबादी का देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना" --.एडम स्मिथ का 
यह कथन कि सब प्रकार के सामान में मनुष्य का परिवहन अत्यधिक कठित है, भारत 
में विशेष रूप से लागू होता है। सन्‌ १६३१ की जनगराना के अनुसार लगभग ३५ 
करोड़ की जनसंख्या में १० लाख से भी कम व्यक्तियों का जन्म अन्यत्र हुआ था 
सन्‌ १९५४ में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या ४० लाख के लगभग थी। भार- 
तीयों का 'गह-प्रेम सामाजिक एवम्‌ आथिकःका रणों का परिणाम है । भूमि से अ्रविच्छिन्न 
रूप से सम्बन्धित कृषक जनसंख्या की गतिहीनता भी इसका कारण है जिसे जाति 
भाषा, सामाजिक-रीति-रिवाज तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन से भयभीत होने की 
प्रवृत्ति ने और भी हृढ़ कर दिया है ।' हिन्दुओं को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामा- 
जिक कारण जाति-व्यवस्था है जिसके कारण सामाजिक परिधि के बाहर एक मनुष्य 
का जीवन कठिन हो जाता है । बहुधा अन्य जातियों के साथ खान-पान, विवाह आदि 
करने में वह असमर्थ होता हैं तथा उसकी अधिक समय की अनुपस्थिति से लोग सन्देह 
करने लगते हैँ कि उसने जाति-पाँति के नियमों का उल्लंघन किया हैं और इससे वापिस 
गाने पर उसे समाज-बहिष्कृत भी किया जा सकता है । 

प्रवास की सबसे बड़ी ग्राथिक बाधा तो यह है कि भारतीय मृख्यतया कृषि पर 
निर्भर हें । भूमि के छोटे टुकड़े का स्वामित्व या उसमें दिलचस्पी होने पर अन्यत्र जीविको- 
पार्जज की जोखिम के भय से लोग जीविका के इस असन्‍्तोषप्रद साधन को छोड़ना 
ही नहीं चाहते । मलेरिया, हुकवर्मं आदि बीमारियों का प्रभाव भी हानिप्रद होती है 
तथा ये देशवासियों की शक्ति और कार्यारम्भ की प्रवृत्ति को रोकती हें। इसके अतिरिक्त 
अ्रधिकांश ग्रामीण साहुकार के पंजों में रहते हें जो उनके गाँव छोड़ने में हर सम्भव 
रोड़ाअटठकाते हैं । 

मान्यता है कि जनसंख्या कम होने पर अन्यत्र पंदा होने वाले व्यक्तियों का 
अनुपात अधिक होता है। यदि यह सच है तब भारत में, जहाँ संसार की लगभग है. 
जनसंख्या रहती है, प्रवास का कम होना अवश्यम्भावी है । जनसंख्या की सामान्य गति- 
हीनता के बावजूद भी देश के अन्दर गतिशीलता के कुछ निश्चित प्रवाह हैं, जिनका हम 
संक्षेप में विवेचन करेंगे ।* 
हैं। अप्रल सन्‌ १६३७ में बम्बई में हुए अखिल भारतवर्षीय जनसंख्या ओर परिवार-स्वास्थ्य सम्मेलन 
की पॉपुलेशन एण्ड फेमिली हाईजीन कान्फ नस ) ने जन्म-निरोध आन्दोलन को खूब प्रोत्सा- 

ते | 

१. देखिए, सेन्सस ऑफ इश्रिडया ( १६३१ ), खण्ड १, अध्याय ३; सेन्सस ऑफ इस्डिया ( १६२१ 
खण्ड १, पृ० ८३-९५ सेन्सल ऑफ इण्डिया ( १६११ ) खण्ड १, अध्याय ३; सेन्सस ऑफ इरिडिया 
( १६०१ ) खणस्ड १, पृ० ८८-६५ और कृषि आयोग रिपोर्ट प० ५०१-५ । 
२. सन्‌ १९११ की जनगणना रिपोर्ट में विभिन्‍न प्रकार के देशान्तर-गमन को इस तरह बताया गया है : 
(१) पडोस के गाँवों के मध्य गतिशीलंता; इसका मुख्य कारण रीति-रिवाज हैं । लगभग सभी हिन्दुश्रों में 
माता-पिता पुत्र-वधू किसी दूसरे गाँव में खोजते हैं. तथा सामान्यतः गर्भावस्‍था में बधू माता-पिता के यहाँ 
चली जातो है, विशेषकर पहली बार । (॥7) अस्थायी; यह नई नहरों, रेलों, तीर्थयात्रा, विवाह-संस्कारादि 
अवसरों पर अ्रम की माँग की पूर्ति के लिए कुलियों के देशान्तर-गमन के कारण होती है। (9) सामयिक> 
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(क) आसाम--आ्रासाम राज्य की आबादी दूर-दूर बसी हुई है तथा खेती के लिए 
प्राप्य भ्रूमि प्रचुर मात्रा में है। अतः वहाँ के निवासियों के लिए किराये पर काम करना 
आवश्यक है। इस कारण राज्य के चाय के बागानों लिए मज़दूर कहीं और से प्राप्त 
करने होते हें । ब्रह्मपत्र की घाटी में खेती-योग्य बेकार पड़ी हुई ज़मीन अन्य राज्यों के 
आवासियों को आकर्षित करती है। 

चाय के बागानों में काम करने वाले आसाम से बाहर के लोग बिहार, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश और मद्रास से आते हें तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसने वाले मुख्यतया पूर्वी 
बंगाल से आते हें। आ्रासाम में तीसरा आवास-प्रवाह नेपालियों का है जो मुख्य रूप से 
पशु-चारण करते हें । आसाम में समस्त स्रोतों से प्राप्त कुल आवास का परिमाण काफ़ी 
है। प्रान्त की लगभग एक चौथाई जनसंख्या बाहर की या बाहर पैदा होने वालों की 
है। आसाम में अब भी खेती-योग्य भूमि बहुत है, परन्तु काला आज़ार तथा अन्य बीमा- 
रियों का प्रसार, सन्देश भेजने के असन्‍्तोषप्रद साधन तथा कम मज़दूरी बाहर के लोगों 
की खपत को बढ़ने नहीं देतीं । 

सन्‌ १६२१ के बाद उन प्रान्तों से प्राप्त आवास के परिमाणा में विकास और 
परिवतंन हुआ है जो इससे पहले चाय के बागानों में श्रमिकों की कमी पूरी करते थे । 
सद्रास ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ से आसाम के लिए प्रवास की मात्रा बढ़ रही है । 
सन्‌ १६९२१ के बाद बिहार और उड़ीसा की भरती, जो ग्रसहयोगियों के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप बहुत कम हो गई थी, अल्पकालीन भरती की प्रथा की लोकप्रियता के कारण 

फिर से बढ़नें लगी। साथ ही आासाम स्वयं स्थानीय श्रम पर निर्भर रहना सीख रहा है । 

(ख) बंगाल--बंगाल के आवासियों में लगभग ६० प्रतिशत बिहार और उड़ीसा 
के हें तथा शेष उत्तर प्रदेश (१८ प्रतिशत), नेपाल (५ प्रतिशत), झरासाम (४ प्रतिशत), 
और मध्य प्रदेश (३ प्रतिशत) के हैँ। आवास के प्रमृख प्रवाह इस प्रकार हें: (क) केल- 
कत्ता और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी 
ज़िलों से; (ख) वीरभूम, माल्दा, दिनाजपुर और उत्तरी बंगाल के ज़िलों में संधाल पर- 


» यह श्रम कौ मोंसमी मॉग के कारण होती है । फसल कटने के सगय सुन्दरबन, बर्मा, उत्तरी भारत के 
गेहूँ के जिलों के लिए वार्षिक देशान्तर-गमन तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में जाड़े के दिनों में सड़कों पर 
काम करने के वृहत्‌ देशान्तर-गमन को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है | (9) अद्ध स्थायी; जब 
एक स्थान के निवासी किसी दूसरे स्थान पर जीविका कमाते हैं, परन्तु अपना सम्बन्ध पुराने घर से बनाये 
रखते हैं, जहाँ वे अपने परिवार को छोड़ आते हैं ओर आखिर वही लोट जाते हैं । बड़े शहरों में मिल 
ओर कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, सरकारी दफ्तरों के क्लर्क, घरेलू नोकर, तथा हर जगह पाये 
जाने वाले मारवाड़ी व्यापारी और साहकार इसका उदाहरण हैं। (४) स्थायी; इस प्रकार का देशान्तर-गमन 
उपनिवेशन की तरह का होंता है। यह उस समय होता है. जब सिंचाई या सन्देशवाहन में सुधार होने के 
कारण यां राजनीतिक परिस्थितियों के बदल जाने के कारण नई भूमि बसने के लिए प्राप्त हो जाती है । 
इसका उदाहरण दक्षिणी बर्मा तथा पंजाब के नहरी क्षेत्र का उपनिवेशन है | (७) सन्‌ १६३१ की जन- 
गणना रिपोर्ट प्रवास का एक और प्रकार बताती है जिसे देनिक” कहा गया है, यद्रपि यह भी स्वीकार 
किया गया है कि भारत में ऐसी परिस्थिति कुछ विशेष उत्पन्न नहीं हुईं है कि मज़दूर का रहने ओर काम 
करने का स्थान जनगणना की विभिन्‍न इकाइयों में हो । 


गज भारतोय अर्थशास्त्र 


गना से; (ग) दाजिलिंग और जलपाइग्रुरी के चाय के बाग्ों में नेपाल और छोटा नागपुर 
से; और (घ) त्रिपुरा राज्य में आसाम से । 

बंगाल की भूमि की अपेक्षाकृत अ्रधिक उर्वरता, उद्योगों का विकास, विशेषकर 
कलकत्ता के आसपास, तथा शारीरिक श्रम से विमुखता, जो बंगालियों की प्रमुख विशे- 
पता है, आदि कारण वंगाल में आवास के लिए उत्तरदायी हैं। केवल शारीरिक 
परिश्रम करने वाले श्रमिक ही नही, वरन्‌ जेल में पुलिस के पहरेदार और जमीदारों 
के चपरासी आदि भी अधिकतर अन्य राज्यों से ही भरती किये जा सकते हे । राज्य के 
आन्तरिक प्रवासन की विशेषता यह है कि बीच के कटिबन्ध से एक ओर जनसंख्या 
कलकत्ता के आसपास के औद्योगिक क्षत्रों मे जाती है तथा दूसरी श्र उत्तरी बंगाल 
और आसाम की घाटी में । ह 

(ग) बम्बई--बम्बई में आवास की विशेषता यह है कि बड़े-बड़े औद्योगिक 
एवम्‌ व्यापारिक शहरों --जैसे बम्बई, शोलापुर--आरादि में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद 
(दक्षिण) और मद्रास से श्राने वाले लोग बस गए है । सन्‌ १६२१ के बम्बई जनगराना के 
अ्रध्यक्ष श्री एल०जे ० सेजविक के अभ्रनुसार “यहाँ आ्रावासियों के दो प्रवाह पहुंचते हैं।* एक 
तो उत्तर पश्चिमी भारत से आता है जिसका प्रतिनिधित्व बिलोचिस्तान, उत्तर-परिचिमी 
सीमा प्रान्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजपुताना के विस्तृत क्षेत्र करते हैँ तथा दूसरा 
दक्षिण-पूर्व श्र्थात्‌ मद्रास, हैदराबाद से आता है। उत्तर का प्रवाह बम्बई और कराची 
के निर्धनों की संख्या में वृद्धि करता है तथा दक्षिण का प्रवाह शोलापुर की मिलों में 
जाता है।”'““”$ बंगाल की अपेक्षा बम्बई औद्योगिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ा हुआ 
है । उसकी भूमि की उवरा-शक्ति कहीं कम होने के कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम 
है और स्थानीय श्रम कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध हे । अतः श्रम की माँग का 
अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा अंश राज्य के बाहर से पूरा करना पड़ता हैं । , 

उत्तर-पदिचिमी भारत से वास्तविक आवास की मात्रा बहुत काफ़ी है। एक 
तिहाई आवासी उत्तरप्रदेश से, ईँ राजपूताना से तथा शेष पंजाब से आते हैं । राज्य के 
अन्य भागों से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का अन्तर्वाह आन्तरिक प्रवासन की 
विशेषता है। दक्षिण प्रदेश अनुपजाऊ एवम्‌ क्ृषि-मन्दी से ग्रस्त भाग है । वहाँ की # 
अतिरिक्त जनसंख्या बम्बई राज्य के शेष भागों में जाती है तथा बम्बई नगर में भी 
अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अ्रधिक व्यक्ति इसी क्षेत्र के हें। 

२. परावास--आसाम की तरह बर्मा में भी आबादी छितरी बसी हुई है और 
वहाँ खेती योग्य बहुत सी जमीन बेकार पड़ी है। जिन कारणों से आसाम के चाय- 
बागानों में बाहरी श्रम काम करता है उन्हीं कारणों से बर्मा की धान और तेल की 
मिलें भी बाहरी श्रम पर--जो मुख्यतया मद्रास से प्राप्त होता है--निर्भर रहूती हैं । 
अकयाब में धान की फसल के समय तथा रंगून में धाव की कुटाई-पिसाई के लिए 
अनेक कुली चट्गाँव से बर्मा चले जाते थे। बर्मा की कुल आवासित जनसंख्या 
७०७,००० थी, जिनमें ५७३,००० भारतीय थे । सन्‌ १९११ और १६२१ की जन- 


£ सेजविक का उपयु कत कथन बस्बई और सिन्व के सम्बन्ध में है, केवल बम्बई के सम्बन्ध में नहीं । 


जनसंख्या ८्प्र्‌ 


गणनाओं के मध्य बर्मा में भारतीय झ्रावासियों की संख्या में १६ प्रतिशत वृद्धि हुईं। 
सन्‌ १६२१ की तुलना में सन्‌ १९३१ की जनगणाता में आवासियों की संख्या में २१००० 
की वृद्धि हुई" । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कम संख्या इस आवास के अस्थायित्व को 
स्पष्ट करती है । बर्मा में भारतीय आवासियों की संख्या में मद्रासी सबसे अधिक हें ॥ 
उसके बाद बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का नम्बर आता है। भारतीय आवासी 
मुख्यतया शहरी उद्योगों में लगे हुए थे तथा कठिन शारीरिक परिश्रम का कार्य करते 
थे। इन कार्यों में बरमियों की रुचि नहीं है । 

अप्रैल १६३७ में बर्मा के राजनीतिक दृष्टि से भारत से अलग हो जानें के बाद 
जब बमियों में जागरण की भावना विकसित हुई तथा बर्मी जनसंख्या की वृद्धि के 
कारण आध्िक दबाव बढ़ा तो ब्रिटिश भारत के घने बसे क्षेत्रों से बर्मा में जाना कठिन- 
तर होने लगा | सन्‌ १९४१ में भारत-बर्मा आवास पैक्ट ( इन्डो-बरंन इमिग्रेशन 
पैक्ट ) पर हुआ घोर मतभेद इसका प्रमाण है। ये कठिनाइयाँ अब भी हैं और 
जापानियों से बर्मा पुनः जीतने के बाद स्वभावतया इनका रूप और भी विकट हो गया 
है ।* यह बात मलाया आदि क्षेत्रों पर भी लागू होती है। लंका ( सीलोन ) में भार- 
तीय आवासियों के प्रति विरोध दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । 

इस समय लगभग ४० लाख भारतीय विदेशों में हें । कॉमनवेल्थ के विभिन्‍न 
भागों में उनका विवरण इस प्रकार है :-- 


भारतीय जनसंख्या वर्ष भारतीय जनसंख्या वर्ष 
लंका (सीलोन) ९,८५,३२७ 2१९५३ केनन्‍्या ९०,५२८ १६९४८ 
ब्रिटिश मलाया ६,४०,७०६१९ १९५२ टाँगानीका 7६,४९६ १६९५२ 
मारीशस ३,२२,९७२ १९५२ जमेंका २५,००० १९४२ 


दक्षिणी अफ्रीका ३,६५,५२४ १५९५१ जंजीबार और 
पेम्बा १५,८१२ १६९४८ 
ट्रिनीडाड और टोबेगो २,२७,३६० १६५० यूगांडा ३३,७६७ १६४८ 
ब्रिटिश गायना १,९७,६९६ १६९५१ 
फीज़ी द्वीपसमूह १ै,४८,८०२ १६५२ 
' आज भारतीय प्रवास के मुख्य देश मलाया, लंका और बर्मा हें (सन्‌ १९६३१ 


अलिकिनटनी कनलन-नरणननरिनन मकर नन-मन न न तनमन कक निनीपिपिभमन समन 


१. बर्मा में भारतीयों की संख्या के सम्बन्ध में सही ऑकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन्‌ १६९३१ की जनगणना 
के अनुसार वहाँ भारतीयों की संख्या ११ लाख थी। रंयून में भारतीय मिशन (इसिडियन मिशन) के 
अनुसार अब भारतीयों की संख्या लगभग ७ लाख है ।--देखिए, इण्डिया १६५४, पृ० २६ । 

२. जापानियों से वर्मा सन्‌ १६४५ में मुक्त हो गया था, परन्तु नागरिक-प्रशासन की पुनः स्थापना सन्‌ 
१६४६ में हुई । ४ जनवरी सन्‌ १६४८ को वर्मा स्तन्त्र प्रजातन्त्र राज्य हो गया, परन्तु देश गुहन्युद्ध में 
फँस गया। गृह-युद्ध के प्रारम्भ से ही अधिकाधिक संख्या में भारतीय भारत लौटने के लिए बाध्य किये 
गए । बर्मा की सरकार सावेजनिक सेवाओं के पद से भारतीयों को राष्ट्रीयता के आधार पर पदच्युत करने 
लगी ।--देखिए, इण्डिया एट ए ग्लान्स, पु० ४०४ व १५८ 

2. इस संख्या में पाकिस्तानी भी सम्मिलित हैं । 


८५ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


में यहाँ भारतीयों की जनसंख्या १० लाख से ऊपर थी) । अगस्त सन्‌ १६३० में रबड़ 
और टीन के मूल्य गिर जाने के कारण मलाया में भारतीय श्रम की भरती बन्द कर दी 
गई और सन्‌ १६३०-३१ में बहुत बड़ी संख्या में स्वदेश-प्रागमन हुआ । लंका में सन्‌ 
१९३० में रबर के क्षेत्रों में भारतीय श्रम की भरती बन्द कर दी गई और सन्‌ १६३१ 
में ११००० भारतीय स्वदेश वापिस आये, परन्तु अन्यथा प्रवास जारी रहा। देखने से 
'प्रतीत होता है कि इस देश में अब और भारतीय नहीं बस सकते। भारतीय प्रवास 
मुख्यतया दो प्रकार का हुआ है। प्रथम, इकरारनामा के अन्तर्गत अदक्ष श्रमिकों का 
अ्रवास जैसा कि फीजी, मारीशस, नेटाल, और वेस्ट इण्डीज्‌ में हुआ, या भरती की 
विशेष विधि के अनुसार प्रवास, जैसा कि मलाया और लंका में हुआ। द्वितीय, 
व्यापारियों, कारीगरों एवम्‌ खास पेशेवाले व्यक्तियों (प्रोफेशनल) का स्वेच्छिक प्रवास । 
पहले प्रकार की अपेक्षा दूसरे प्रकार के प्रवास का क्षेत्र अधिक विस्तृत है और इसकी 
पहुँच उन क्षेत्रों तक है जो सहाय्य प्रवास की किसी भी स्कीम के अन्तर्गत नहीं आए । 
उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका तथा कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों --विशेषकर पूर्वी 
अफ्रीका के क्षेत्रों के उपनिवेशों को--छोड़कर यह बात स्वशासित डोमिनियनों पर पूरी 
तरह लागू होती है। 
अधिकांश प्रवासी रबर, चाय, कहवा के बागानों में कृषक-श्रमिकों की तरह 
काम करते हें । मार्च सन्‌ १६१७ में श्रमिकों का इकरारी प्रवास बन्द कर दिया गया 
जिसके फलस्वरूप प्रवास बहुत कम हो गया। सन्‌ १६२१ के साम्राज्य-सम्मेलन 
(इम्पीरियल कास्फरेन्स) ने इस नियम को फिर से दुहराया कि ब्रिटिश कॉमनवेल्‍थ 
का प्रत्येक देश अन्य देशों से आने वालों की संख्या को सीमित कर अपने देश की 
जनसंख्या के संघटन पर नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकारी हैं। कॉमनवैल्थ के 
अधिकांश देशों ने भारतीय ग्रावास बन्द करने के लिए, नहीं तो कम-से-कम 
रोकने के लिए अवश्य ही आवास को नियमित करने के अधिकार का प्रयोग 
किया । इसके कारण भले ही राजनीतिक, जातीय, या एकदम आशिक हों, परन्तु 
इस कद्ठु सत्य को मानना ही पड़ेगा कि भारत में जनसंख्या के घनत्व को दूर करने के 
लिए प्रवास का उपाय व्यवहारतः असम्भव है ।* आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड 
जैसे डोमीनियन निशचयात्मक रूप से ऐसी नीति को अपनाये हुए हें ताकि उनके प्रदेश 
भविष्य में रवेत वर्णो की जातियों के लिए सुरक्षित रहें। अ्रभ्यंश-विधि (कोटा सिस्टम) 
के अन्तर्गत सन्‌ १९२२ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निश्वयात्मक रूप से एशियाई देशों 
_के प्रति विशेष नीति अपना ली है। दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका तथा केन्‍्या में 
१. भारत सरकार की प्रवास नीति के विभिन्‍न पहलुओं के विस्तार में जाना अनावश्यक है । इससे 
सम्बन्धित संख्या नगण्य दे और देश की आर्थिक परिस्थितियों को सरल करने की दृष्टि से यह प्रश्न किसी 
नी श्रथ में महत्वपूर्ण नहीं है। सन्‌ १६२२ के प्रवास कानून (ऐमीमरेशन एक्ट, १६२२) के अनुसार 
उन देशों और कालों को छोड़कर जिसे गवनर-जनरल-इन-कौन्सिल निर्देशित करे, अदक्ष श्रमिकों का . 
सहाय्य प्रवास अवेध था। एक स्थायी प्रवास समिति (स्टेरिंडय एमीसेशन कमिटी) भी है जो सरकार को 
प्रवास सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रश्नों पर, जैसे अदक्ष प्रवासियों की मजदूरी का निर्धारण, उपनिवेशन की शर्ते 
 झादि, सलाह देती हे । 





जनसंख्या पछ 


भारतीयों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनसे प्रवास के घटने की 
ही सम्भावना है। हाल ही की घटनाएँ जैसे दक्षिणी अफ्रीका में 'पैगिंग बिल” का पास 
होना भी इसका पूर्व-संकेत करती हें ।* सन्‌ १६९३१ की जनगराना में यह बात देखी गई 
थी कि दशाब्दी में जनसंख्या की तेज और भारी वृद्धि के बावजूद भी पहले की तुलना 
मं प्रवास से कोई विशेष सहायता नहीं मिली । 

ऊपर वर्णन किये गए विभिन्‍न प्रकार के प्रतिबन्धों के कारण भारत के बाहर 
प्रवास महत्त्वहीन हो गया है । प्रवास की सम्भावना ब्रिटिश साम्राज्य के अयनवृत्तीय 
या उप-अयनवृत्तीय भागों तक ही सीमित है| ब्रिटिश मलाया के अतिरिक्त ब्रिटिश 
गायना के लिए प्रवास की बहुत सम्भावना है, क्योंकि वहाँ क्ृषि-विस्तार के लिए अभी 
बहुत ग्रुञ्जाइश है । ब्रिटिश गायना की जनसंख्या लगभग ३२०,००० है परन्तु वह देश 
इससे दस गुनी संख्या को आश्रय दे सकता है तथा भारतीयों के बसने लिए विशेष रूप' 
से उपयुक्त है। सन्‌ १६९२२ के प्रवास अधिनियम के अन्तगंत इस उपनिवेश में प्रवास के 
लिए एक योजना स्वीकृत हुई थी, परन्तु बाग्र-मालिकों द्वारा शर्तों को अलाभप्रद मानने 
के कारण वह अब तक कार्यान्वित नहीं हुई । कृषि-आयोग ने इस स्कीम की प्रशंसा की 
और कहा कि उसके बारे में आगे जाँच होती चाहिए, क्योंकि भारतीय जनसंख्या के 
द्िग्र॒शित होने की सम्भावना को यों ही नही भुलाया जा सकता । (रिपोर्ट, पैरा ५१०) 
३४, सुजनन-विद्या--धनोत्पत्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण निमित्त मनुष्य है और जो बातें 
उसके स्वास्थ्य, चरित्र एवम्‌ बुद्धि को श्रेष्ठतर करती हैँ वे उसकी कार्य-क्षमता एवम्‌ 
आश्िक शक्ति को भी बढ़ाती हैं। आथिक महत्त्व के पौधों तथा जानवरों के सुधार के 
लिए वंश-परम्परा के विषय का अ्रभी हाल के वर्षों में बहुत अध्ययन हुआ है तथा इस 
दिशा में महत्त्वपूर्ां व्यावहारिक परिराम प्राप्त हुए हें। श्रक्सर कहा जाता है कि पौधों 
तथा घरेलू जानवरों के लिए जो कुछ मनुष्य कर सका है वह अपने लिए नहीं कर सका । 
मनुष्य जाति के सम्बन्ध में वंश-परम्परा का अध्ययन तथा जाति के सुधार के लिए 
उसके नियमों के प्रयोग में कठिनाई यह रही है कि विस्तृत सीमाओं के अन्दर मनुष्यों पर 
प्रयोग करना या संभोग के नियमन के लिए उन्हें पौधों या जानवरों की तरह बरतना 
असम्भव है। 

फिर भी मानव-जाति के कल्याण के लिए यह अ्रत्यधिक महत्त्व की बात है कि 
उसका सतत अस्तित्व जहाँ तक सम्भव हो उन व्यक्तियों पर ही निर्भर रहे जो जाति 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्ततम हें। यह और भी आवश्यक हो गया है 
क्योंकि वतंमान सभ्यता की प्रवृत्ति कतिपय ऐसे कारणों को दूर करने की है जो झारी- 
रिक ओर मानसिक रूप से अ्रयोग्य व्यक्तियों को नष्ट कर देते हैं । विकास की प्रारम्भिक 
दशा में कमजोरों के जीवित रहने या अपनी जाति बनाये रखने की बहुत कम सम्भावना 

१. वाडिया ओर मरचेरट, पूर्व उद्ध त, तृतीय संस्करण, पृ० १०२ : 'पचास वे पूर्व जस्टिस रानाडे 

सुदूर देशों में भारतीय श्रम का प्रवास सोच सकते थे । आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि पुराने 
प्रवासियों के खदेश आगमन की समस्या खड़ी हो गई है !? --डी० आर० गाडगिल, सोवानी की (पूर्व 
उद्ध त) पुस्तक की प्रस्तावना में । 


प्द भारतोय गअ्र्थशास्त्र 


थी। उदाहरण के लिए जो लोग अत्यधिक साहसी और साधनयुक्त होते थे वे समाज 
के कमजोर सदस्यों की तुलना मे अधिक पत्नियाँ रख सकते थे तथा जाति की अधिक 
वृद्धि कर सकते थे । आ्राजकल मानव-प्रेम की भावना के साथ-साथ सफाई, औषधि तथा 
दइल्य-चिकित्सा की प्रगति के कारण 'प्राकृतिक वरण' समाप्त हो गया है ।* शरीर से 
अयोग्य, मस्तिष्क के खोखले एवम्‌ नैतिक पतन तथा परम्परागत बीमारियों के बीज 
समाहित करने वाले व्यक्तियों के विवाह एबम्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति पर कोई प्रभावपूर्ण रोक 
नहीं है । वेज्ञानिक पर्यवेक्षण और प्रयोग की कठिनाइयों के कारण सुजनन-विद्या की 
प्रगति बहुत धीमी रही है तथा मानवीय ग्रुणों की परम्परा को समभाने के लिए वंश- 
परम्परा के नियमों का ज्ञान अभी बहुत कम है। इस समय हम अधिक-से-अधिक पढदु- 
पालन के पर्यवेक्षित नियमों से मनुष्यों के लिए कुछ निष्कर्ष ही निकाल सकते हे । 
सुजनन-विद्या की किसी भी व्यावहारिक योजना के सकारात्मक एवम्‌ नकारात्मक पहलू 
होगे श्र्थात्‌ वह उपयुक्त व्यक्तियों के प्रजनन को प्रोत्साहित करेगी तथा शनुपयुक्त 
व्यक्तियों के प्रजनन को हतोत्साहित करेंगी । भारत में विवाह-सम्बन्ध के लिए सुजनन- 
विद्या के कुछ नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ सीमा तक सम्बन्धियों 
में विवाह नही हो सकता । जातियाँ गोत्रों मे बँटी हुई हे तथा एक ही गोत्र वाले आपस 
में विवाह नही कर सकते । इस प्रथा के वैज्ञानिक आधार के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया 
गया है ।* भारत में कुछ ऐसी प्रथाएँ भी हे जो सम्भवतः हानिप्रद हे जैसे अति अल्प- 
संख्यक उप-जातियों में सगोत्र या सनातीय विवाह की प्रथा ।* सम्पूर्ण स्थिति को देखकर 
कहा जा सकता है कि मानव वंश-परम्परा के नियमों के सम्बन्ध में भारत को भी श्रन्य 
देशों के समान ही ज्ञान की आवश्यकता है। अत्यधिक ज्ञान होने पर केवल वाड्छित 
(उपयुक्त) वंश-परम्परा का ही प्रसार होगा, ऐसी आ्राशा करना व्यर्थ है। अधिकांश 
पश्चिमी देशों में भी जो;बहुत आगे बढ़े हुए हे निश्वयात्मक सुजनन की वैधानिक योज- 
नाझों को अपनाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने 
के कारण उनका विरोध होगा । फिर भी कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में प्रयोग के लिए 
कानून बनाए हें। उदाहररणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नेब्रास्का राज्य में ग्रुप्त रोगों से 
पीड़ित किसी भी व्यक्ति को विवाह करने की मनाही है। कनेक्टीकट राज्य में मृगी-रोग 
से पीड़ित या दुर्बल मस्तिष्क वाले व्यक्ति विवाह नही कर सकते । मोण्टाना में निबु द्धि 


_ पागल ) एवम मृगी-रोग से ' मृगी-रोग से पीड़ित व्यक्तियों की आपरेशन द्वारा प्रजनन-शक्ति खत्म 


१. यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि प्रारम्मिक दशा सें प्राकृतिक वरण” से अ्रष्ठतम व्यक्ति हो 
बचते हों, ऐसा आवश्यक नहीं था। ठीक ही कहा गया है कि 'प्राकृतिक वरण? में मस्तिष्क की अपेक्षा 
सुदृढ पेशियों का चुनाव होता था ओर कलात्मक प्रतिमा के स्थान पर निद्ृष्ट धूतता या चालाकी का । 
सफाई तथा श्रौषधि की प्रगति निस्सन्देह सारी जाति की शआर्थिक क्षमता बढा देती है। फिर भी यह 
नि्विवाद है कि प्रारम्भिक दशा की तुलना में बतंमान परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक अयोग्य पुरुष 
जीवित रहने तथा सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाते हैं । 

२. एंस० वी० करन्दीकर ने हिन्दू एक्ज़ोगेमी? में हिन्दू समाज द्वारा विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों के सरल 
करने के मत का समर्थन किया है । 


(* है देखिए, करन्दीकर, ( पूवे उद्ध त ) पु० रफ८ । 


कद 


हम मम जलन लीडर आज शी जलन जन कली अहम. कपह># मर दममिकेकककामिकमको है 


जनसंख्या द्8 


कर दी जाती है जिससे उनकी यौन-क्रियाएँ ज्यों-की-त्यों बनी रहती हें, परन्तु प्रजनन 
की शक्ति नष्ट हो जाती है। यह सुझाव भी दिया गया है कि घोर श्रपराधियों एवम्‌ 
अन्य अवाडिछत प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी यही रास्ता अपनाया जाय ।* 
अधिकांश वर्तमान देशों में जनमत एवम्‌ भावना के समक्ष सुजनन-सम्बन्धी कानून 
बनाने में अधिक प्रगति करना सम्भव नहीं है। परन्तु राज्य जनमत को शिक्षित 
बनाकर, आवश्यक ज्ञान का प्रसार कर तथा इस महत्त्वपूर्ण विषय पर सलाह देकर कुछ 
प्रगति अवश्य कर सकता है। 

३५. साधजनिक स्वास्थ्य और सफाई--देशवासियों की आथिक क्षमता को बनाए 
रखने के लिए सावंजनिक स्वास्थ्य और सफाई के महत्त्व पर जितना ज़ोर दिया जाय 
कम है। प्लेग, इनफ्लुएंजा, मलेरिया, चेचक तथा ठीक होकर प्‌ नः होने वाले ज्वर आदि 
के कारण होने वाली आश्चर्यजनक मृत्युएँ ्राथिक दृष्टिकोण से अनिष्टकारी हैं, क्योंकि 
इनसे धनोत्पादन-व्यवस्था में बाधा पड़ती है। पिछले ८० वर्षों में इंगलैण्ड में सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बहुत सुधार हुए हैं जिनके कारण टाइफायड, हैज़ा, लाल जुड़ी, 
( संक्रामक ) कुष्ठ रोग ग्रादि का नामोनिशान लगभग मिट गया है। भारत में देश- 
वासियों की असावधानी, शिथिलता एवम्‌ उदासीनता आदि विशेषताएँ अधिकतर हुक- 
वर्म, मलेरिया जैसी बीमारियों के ही परिणाम हे । ये बीमारियाँ स्थानीय प्रचलित 
बीमारियों के दुखान्त नाटक की दुष्ट अभिनेत्री हें जिस पर कभी परदा नही गिरता ।* 
ये बीमारियाँ जितने व्यक्तियों को मारती नही उससे अधिक व्यक्तियों को अ्रपना शिकार 
बनाकर शक्तिहीन कर देती हैं । इन्हें दूर करने से होते वाला आथिक लाभ असीम 
और अपार होगा । स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-विज्ञान के सम्बन्ध में देशवासियों के मध्य 
ज्ञान-प्रसार की तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के सुहढ़ बनाने की आवश्यकता है । 
यद्यपि इस कायं में प्रारम्भिक व्यय बहुत अधिक होगा, परन्तु यह वाजञ्छनीय 
होगा क्योंकि इससे आथिक क्षमता की अत्यधिक वृद्धि--भले ही वह तुरन्त न हो-- 
अवश्य होगी ।* 

३६. शिक्षा--किसी भी देश की आ्िक' क्षमता को पूर्णातया विकसित करने के लिए 
सामान्यज्ञान-तथा विशेष व्यवसायों के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है । 
भारत में सामान्य एवम्‌ शिल्पिक (टेक्निकल) शिक्षा के सम्बन्ध में भ्रभी बहुत-कुछ करना 





१. देखिए, सी० पी० ब्लेकर, बर्थ कन्ट्रोल एण्ड दि स्टेट,” पृ० ६७-६. 

२, लार्ड रोनाल्‍डशे ( मावेंस आफ़ जे टलेण्ड ) | 

३. 'राष्ट्‌ के स्वास्थ्य पर किया हुआ सार्वजनिक व्यय डूबने से बचाने वाली नोका ( लाइफ़ वोट ) या 

आग बुझाने वाले एंजिन पर किये हुए व्यय के समान है; इतना ही नहीं, वह दीव॑कालीन विनियोग है । 

उस पर निश्चयात्मक रूप से सो शुना ब्याज प्राप्त दोता ढे,परन्तु कुछ वर्षो बाद भर कभी-कभी कुछ पीढ़ियों 

बाद । कभी-क्ी हम यह बेकार का प्रश्न भी सुनते हैं कि स्वास्थ्य पर किये हुए व्यय से क्‍या लाभ है । 

बहुधा यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति पूछते दें जो यह नहीं सोचते कि चैतन्य एवम्‌ समर्थ जीवितों के मध्य उनकी, 

स्वागत योग्य उपस्थिति हो इसका उत्तर है ।?--इंगलेण्ड के स्वास्थ्य-विभाग के प्रधान स्वास्थ्य अधिकारी , 
(मेडिकल आफिसर ) को वार्षिक रिपोर्ट, १६२१ । 
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दोष है। इस विषय का विवेचन हम बाद में कृषि एवम्‌ औद्योगिक उन्नति के प्रसंग 
में करेगे । 

३७. जातिगत सम्मान--आश्िक प्रगति निहित जातिगत क्षमता पर भी निर्भर होती 
है तथा कुछ जातियों में इसके लिए सम्मान ही नही होता । कुछ ब्ंशों ( जातियों ) की 
उच्चता तथा कुछ की हीनता के सम्बन्ध में सहज निष्कर्षों के विवेचन में पड़ना खतर- 
नाक है। इस प्रकार के अनेक निष्कर्ष वर्तमान स्थिति के संक्षिप्त सार मात्र है । झ्राज 
भारतीय आथिक एवम्‌ सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हे, इसलिए कुछ लेखकों का मत 
है कि यूरोपीय कवियों के समान सम्यता के शिखर पर पहुंचने की उनमें क्षमता ही 
नही है । हम कल्पना कर सकते हे कि इसी प्रकार का निष्कर्ष किसी भारतीरय॑ पर्य- 
वेक्षक का रहा होगा । जब ब्रिटिश द्वीपसमृह के निवासी असभ्यों की तरह जंगलों में 
घूमते होंगे तथा भारत अपनी शक्तिशाली सभ्यता पर गौरव करता होगा । यदि उससे 
कोई कहता कि इन अ्रसभ्यों के वंशज भारत पर शासन करेंगे तो इस सुझाव का स्वागत 
वह क्षम्य घुणा एवम्‌ अविश्वास के साथ करता । परन्तु यह आश्चयंजनक घटना होकर 
रही और अब भारतीयों की बारी आई कि वे अपने सभ्य होने की क्षमता के दावे को 
सिद्ध करें। इतिहास के क्रम में एक जाति के दूसरी जाति के बारे में इस प्रकार के 
अनेक निर्णाय भरे पड़े है | अ्रठारहवीं शताब्दी के अन्त में पश्चिमी यूरोप वाले रूस- 
निवासियों को अर््ध-असमभ्य मानते थे तथा अलम्बटे और डिडेरट उनका यूरोपीय स्तर 
तक सम्य होना सम्भव ही नहीं समभते थे । श्रब भी नीग्रो जाति के बारे में सामान्य 
घारणा यही है कि वे र्वेत वर्ण की जातियों के समान नही हो सकते तथा भारतीयों 
के बारे में भी कभी-कभी इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि सभी भूरी जातियों 
के समान वे भी सतत प्रगति करने में असमर्थ हैं जिसके कारण वे प्रगति के कुछ मध्या- 
न्तरों को छोड़कर दीर्घकाल तक गतिहीन और एक ही प्रकार के विचारों में पड़े रहेंगे।* 
यह मत स्वयं खण्डित है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट बात भुला दी गई है कि भारतीय 
किसी एक जातीय तत्त्व से संगठित नहीं वरन्‌ उनके निर्माण में अनेक जातीय-पअ्वाहों 
का सम्मिश्रण है । इसके ग्रतिरिक्त यह सर्वविदित है कि भारत के धन और सभ्यता ने 
ही विदेशियों को आकर्षित किया था । भ्रब भी इस पिछड़ी हुई दशा में योग्य पर्यवेक्षकों 
ने भारतीयों में महत्ता के तत्त्व देखे हे और स्वीकार किया है कि उचित अ्रवसर मिलने 
पर भारतीय बुद्धि में यूरोपियनों से किसी प्रकार भी हीन नहीं हैं ।* यह बात भी असत्य 
है कि वे आथिक संगठन और प्रगति के प्रति उदासीन हैं या कुछ करने में समर्थ नहीं 
हैं । भ्रतः आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में भारतीयों को इस भावना से प्रभावित -न होना 
चाहिए कि उनकी हीनता दूर ही नही की जा सकती । 
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१. मेरेडिथ टाउनसेन्ड, 'एशिया एण्ड यूरोप”, पृ० & । | 
१. २६ अगस्त १६१४ को जोहान्सबर्ग में भाषण देते समय फ़ील्ड माशल स्मट्स ने निम्न शब्दो का 
'प्रयोग किया--“मैं भारतीयों को शणा की दृष्टि से नहीं देखता वरन्‌ आशा की दृष्टि से देखता हूँ । 
संसार के इतिहास में भारतीय महान्‌ पुरुष हुए हैं | मानव-जाति का नेतृत्व करने वाले मह्दन्‌ भारतीय 
भी हुए दैं जिनके पाँवों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ !? 


अध्याय ४ 
सामाजिक ओर धामिक संस्थाएँ 


१. आर्थिक कार्यो पर धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव--किसी देश के 
आशिक जीवन पर वहाँ की सामाजिक और आशिक संस्थाओं का बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ता है। इस अध्याय में हम भारत के आथिक जीवन की मूलाधार संस्थाओं का वर्णन 
करेंगे और यह विचार करेंगे कि उनमें से विशेष महत्त्व वाली संस्थाएँ किस सीमा तक 
देश के आथिक जीवन के विकास में बाधक अथवा साधक सिद्ध हुई हैं। इस बात पर 
जोर देने की आवश्यकता नही कि भारत के आथिक जीवन की धामिक और सामाजिक 
पृष्ठभूमि का विशेष अध्ययन आवश्यक है, क्‍योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही है कि भारतवर्ष 
के आथिक जीवन के अनेक अंगों की रूपरेखा देश की आथिक और सामाजिक संस्थाओं 
की विशेषताओं का ही फल है |" 
२. वर्ण-ब्यवस्था--वरां-व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण विशे- 
षता है। 

संसार के सभी राष्ट्रों में सामाजिक वर्ग-विभाजन के जो अनेक सोपान पाये 
जाते हें उनसे हमारे देश की जाति-व्यवस्था स्वथा भिन्न है। अन्य राष्ट्रों में हमारी 
तरह विभाजन की कठोर सीमा-रेखाएँ नही खिंची हुई और इनके विभाजन का आधार 
भी धर्म नहीं है। इस कारण से किसी एक वर्ग के व्यक्ति को दूसरे वर्ग में जाना भी 
वर्जित नही है । इनमें अ्रन्तवर्गीय विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नही है। प्रत्येक व्यक्ति को 
अपना जीवन-व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत वरा-व्यवस्था के 
अन्तर्गत हिन्दू समाज एक-दूसरे से नितान्त प्रथक असंख्य छोटी-बड़ी जातियों और 
उपजातियों में विभाजित है। इन जातियों के सदस्यों का नित्यप्रति का आचरण भी 
उस जाति-विद्येष में प्रचलित विस्तृत नियम-संहिता से नियन्त्रित होता है। किसी एक 
जाति के सदस्यों का अपने से नीची जाति के सदस्यों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना अथवा खान-पान वर्जित है। भारत में तो जन्म से ही व्यक्ति-विशेष के सामा- 
१. सामाजिक जीवन के ढंग ने ही भारत में लोगों की भूमि-अधिकार व्यवस्था को निश्चित किया है। 
भाग्य जीवन व्यवस्था'"'संयुक्त परिवार तथा जाति-व्यवस्था ने सदा से ही लोगो के व्यक्तिगत अधिकार 
संयुक्त परिवार के सदस्य की हैसियत से, तथा उन व्यावसायिक वर्गों के सदस्य की द्ैसियत से, 
जिसमें उस व्यक्ति ने जन्म लिया है, निश्चित किये है ।?--एच० एस० चटर्जी, इसिडियन इकानों मिक्स, 
पुष्ठ ८४० | 
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रिवाजो के बीच उसका जन्म हुआ है उसे खान-पान, वेश-भ्ूषा विवाह आदि में जीवन- 
भर उन्ही के अनुकूल चलना पडता है।' 

३. वर्णा के तीन मुख्य भेद--वरणों के तीन मुख्य भेद है--व्यावसायिक, श्रानुवशिक 
तथा धामिक । इनमे सबसे ग्रधिक महत्त्वशाली व्यावसायिक जातियाँ हे | ये जातियाँ 
उन व्यवसायों की प्रतीक है जिनमे यन्त्रो के प्रयोग मे आने के पहले प्राचीन युग में 
लोग लगे हुए थे ।* व्यावसायिक जातियो के उदाहरण पूजापाठ कराने वाले ब्राह्मण 
और व्यापार करने वाले वैश्य है, जिनमे अन्य जातियो के अतिरिक्त पजाब की खत्री 
जाति और राजपूताना की अग्रवाल और झोसवाल जातियाँ आदि भी सम्मिलित हें । 
सभी व्यावसायिक जातियो की गणना तो कठिन है, फिर भी उनमे से मुख्य जुलाहे, 
बढई, कुम्हार और सुनार आदि का उल्लेख किया जा सकता है। गाँवो मे काम करने वाले 
ग्वाले, नाई, धोबी भी इसी वर्ग के होते हे । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के काम करने 
वालो की जैसे ज्योतिषी, तेली, अहीर, गडरिया तथा कत्थक आदि की भी इनमे गणना 
की जाती है । आनुवशिक जातियाँ असख्य हे और भारत के कोने-कोने में फैली हुई हे । 
इनमें से बगाल की राजवशी तथा चाडाल आदि, उत्तर प्रदेश और बिहार की भर तथा 
चीरो आदि, राजपूताना और पजाब की जाट, गूजर तथा मेव आदि, बम्बई की कोली 
और महार झादि तथा मद्रास की नायर तथा परायन आदि जातियो के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । धार्मिक जातियाँ वे हे जिनका उद्भव किसी धामिक सम्प्रदाय-विशेष 
से हुआ है, ज॑से बम्बई की लिगायत जाति । इस जाति की नीव एक ऐसे धामिक नेता 
द्वारा डाली गई थी जिसने ब्राह्मणों की प्रभुता को स्वीकार नही किया था । * 

४. वर्ण-व्यवस्था का उद्भव--जेम्स मिल के मतानुसार समाज का वररणों में विभाजन 
मूलतः: किसी ऐसे दंवी-प्रेरणा-प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो व्यवस्थित श्रम- 
विभाजन के लाभो की पूर्व-कल्पता करने में समर्थ रहा होगा । उनके मतानुसार किसी 
एक जाति के दूसरी जाति पर प्रभ्ुता स्थापित करने के दो मुख्य कारण थे। एक तो 
कमज़ोर जातियो मे बलिप्ठ जातियो के प्रति काल्पनिक भय की भावना तथा दूसरे 
ब्राह्मण जाति की शक्ति-लोलुपता, जो कि उनकी विशेषता रही है। अपनी इस विशे- 


?. इपीरियल गजटियर आफ इण्डिया; खण्ड १, पृष्ठ ३२३, डा० जी० एस० घूरिये ने भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ वर्णन की हैं. (१) समाज का छोटे-छोटे वर्गों में विभाजन, (२) 
आचार्याधिपत्य, (३) खान-पान तथा सामाबिक व्यवहार में निषेध, (४) भिन्न-भिन्न जातियों के नागरिक 
अथवा धार्मिक अधिकार तथा अयोग्यताएँ, (५) व्ययसाय चुनने के अवसर का अभाव, और (६) विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित करने में बाघधाएं |--(/७5६८ & २०६०९ 77 [7078, पृष्ठ २-१८ । हे 

>. व्यवत्ताय वर्ण-व्यवस्था का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि सिनार्ट के मतानुसार यदि 
ऐसा होता तो इस्त सस्था के अधिक उपविभाजन तथा अस्त-व्यस्त होने की सम्भावना कम होती और 
श्ास्म्म में उन्हें सयुक्त रखने का कारण ही बाद में भी उनको सम्मिलित रखता | यदि व्यवसाय के 
आधार पर हो जातियां बनी होतीं तो हमें एक जाति में एक प्रकार का ही व्यवसाय करते हुए लोग दिखाई 
देते | पर हम जानते दे कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए देश के एक भाग में रहने वाले सभी 
कपडा बुनने वाले एक ही जाति के' नहीं होते ।?--रिसिले, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ २६६९-७० । 

३. देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स; भाग ३, पृ० श३१ । 
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पता के कारण धीरे-धीरे ब्राह्मण जाति ने समाज में ऐसा उच्चतम पद प्राप्त कर लिया 
कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करना अन्य जातियों का कतंव्य हो गया । दैवी प्रकोपों 
के बाद, जिन्हें दूर करने की सामथ्य॑ का ब्राह्मण ढोंग करते थे, युद्ध के अ्रनिष्टकारी 
परिणामों का ही विशेष भय होता था, और इसीलिए ब्राह्मणों के बाद सम्मान में दूसरा 
स्थान क्षत्रियों का हुआ ।* 

सिनार्ट के सिद्धान्तानुसार, “जाति-व्यवस्था आर्यों की प्राचीन संस्थाओं के 
स्वाभाविक विकास का फल है, जिसने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल 
ढलते-ढलते यह रूप धारण कर लिया है ।” इस मत के प्रतिपादन में उन्होंने हिन्दुओं 
की सामाजिक व्यवस्था तथा ग्रीस और रोम के राष्ट्रीय विकास के प्रारम्भिक युग की 
अवस्था के बीच पाये जाने वाले अत्यधिक साम्य को आधार माना है। इन दोनों में 
अन्तर केवल इतना था कि भारत में जाति-व्यवस्था बडी कठोर और ग्रनम्य हो गई, 
परन्तु यूरोप में ऐसा नही हुआ । 

एम० सिनाट्ट के वर्णा-व्यवस्था-सम्बन्धी सिद्धान्त का झ्राधार निम्न बाते कही 
जा सकती हे-- (१) झ्रार्यों का देश में दूर-दूर तक फैल जाना, जिससे वर्गों की संख्या 
में वृद्धि होती गई; (२) दस्युओं से आरयों का सम्पर्क, जिससे कुल-भेद के गवे को 
प्रोत्साहन मिला; (३) घामिक अनुष्ठानों में पवित्रता का विचार, जिसके कारण वहाँ 
के आदिवासियों को शारीरिक श्रम वाले कार्यो मे लगना पड़ा जबकि उच्च व्यवसाय 
केवल आरर्यो के लिए सुरक्षित रहे; (४) पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रभाव, जिसके अनु- 
सार समाज मे प्रत्येक व्यक्ति का स्थान पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार नियत होता है; 
(४) राजनीतिक सत्ता का अभाव जो इन बिखरे हुए समूहों को एक सूत्र मे बाँध सकता 
था; और (६) ब्राह्मणों की सत्ता जो उन्होंने घीरे-घीरे प्राप्त कर ली थीं।* 

*. वर्णु-व्यवस्था की कठोरता--जातियों के उद्भव और विकास के सम्बन्ध 
में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है । पर वे सब अपूर्ण कहे जा सकते हूं, क्योंकि 
वे भारतीय जाति-व्यवस्था की अ्प्रतिम कठोरता का कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में 
असमर्थ हें। बारहवी और अठारहवी शताब्दी के बीच यवनों के बारम्बार के आक्रमरों 
के प्रतिक्रियास्वरूप इस व्यवस्था में और भी अ्नम्यता झा गई। इस्लाम धर्म के 
लोकतन्‍्त्रीय प्रभावों की ऐसी प्रतिक्रिया होना बड़ी अजीब और भ्रप्रत्याशित बात थी। यह 
विश्वास करने के पर्याप्त कारश है कि विकास की प्रारम्भिक अवस्था में वर्णा-व्यवस्था 

१. देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, स्यारहवाँ संस्करण, जाति पर लेख । 
२. रिसले, पीपुल ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६७ । वर्ण-व्यवस्था की हाल की प्रगति को सममाते हुए ढॉ० 
जो० एस० घूरिये का कथन है कि देश में कठोर एकछत्र शासन के अमाव, शासकों की कानून और 
रिवाज के समान मापदर्डो को लागू करने की अनिच्छा तथा उनके भिन्न-भिन्न वर्गों में प्रचलित रिवाजों 
को मान्यता प्रदान करने की तत्परता आदि ने जाति-विमेदों की वृद्धि की हे ओर प्रत्येक समूह में सजातीय 
भावना को बढाकर उनमें ऐक्य स्थापित किया है । डा० घूरिये का यह भी मत है कि “जातियों की अनेकता 
तथा सम्पूर्ण व्यवस्था को सवोद् पूर्णता हिन्दुओं के व्गं-विभाजन का स्वभाव तथा उसे तकेसहिंत चरम 
सीमा तक पहुँचाने की प्रवृत्ति का प्रमाण है जो उनके विश्वास, साहित्य तथा दर्शन की विशेषता है।! पूव 
उद्ध त, 9० १४७-८ 
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इतनी अनम्य न थी--विशेष रूप से जहाँ तक तीन मुख्य वर्णों का सम्बन्ध है । इनकी 
इस नम्यता का लोप कैसे हो गया, यह सदव एक ऐसा प्रइन रहेगा जिसका सही उत्तर 
नहीं दिया जा सकता । हो सकता है विजित दस्युओं की प्रतिनिधि होने के कारण 
अथवा किसी और कारण से शुद्र जाति के साथ शुरू से ही लगा हुआ हीनता-दोष ही 
इस अनम्यता का मूल कारण रहा हो और वही धीरे-धीरे समूची समाज-व्यवस्था में 
व्याप्त हो गया हो। यह भी सम्भव हो सकता है कि श्रार्यों के यज्ञ तथा संस्कारों की 
क्रियाओं की विधि को विशेष महत्ता मिलने के कारण ब्राह्मणों के हाथों में, जो ये कार्य 
सम्पन्न कराते थे, शक्ति केन्द्रित हो गई हो और उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग अपने 
सामाजिक उत्कर्ष के लिए किया हो । यह भी सम्भव है कि सिनार्ट महोदय ने जिन कारणों 
का उल्लेख किया है उनका भी कुछ हाथ रहा हो, लेकिन यह मान लेना कठित हूँ कि 
भारतीय समाज की स्थैर्य और शान्तिमय स्थिति ने कई पीढ़ियों तक व्यावसायिक परम्परा 
निश्चित कर ली और इस प्रकार आनुवंशिकता और उत्तराधिकार के सिद्धान्तों को दृढ़ 
बनाकर जातियों की वृद्धि में योग दिया ।* हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि ऐसी ही 
स्थिरतामय स्थिति औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व समस्त यूरोप में फैली हुई थी, फिर भी 
वहाँ भारतीय जाति-व्यवस्था की कठोरता के तुल्य सामाजिक व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ। 
ऐसे ही कारणों के आधार पर हम इस तर्क को भी अस्वीकार करने के लिए बाध्य हैँ 
कि संचार के अविकसित साधनों और जनसाधारण के श्रज्ञान ने सामाजिक सम्पकं को 
दुःसाध्य बनाकर जाति-व्यवस्था की नींव भर भी मज़बूत की । उपयुक्त तर्कों से केवल 
इतना ही स्पष्ट होता है कि जाति-व्यवस्था की कठोरता एक बार आरम्भ होने पर किस 
प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती गई । यह स्पष्ट नहीं होता कि जाति-व्यवस्था की कठोरता का 
जन्म कैसे हुआ । अस्तु, वर्णा-व्यवस्था के जन्म और विकास के प्रश्न को यह कहकर 
छोड़ देना ही उचित होगा कि यह 'एक अबू और निष्प्रयोजन पहेली है । 

६. वर्ण-व्यवस्था के लाभ ओर उसकी उपलब्धियाँ--वरां-व्यवस्था का सबसे भ्रधिक 
प्राणवान्‌ सिद्धान्त, जिसके कारण इसे युक्तियुक्त अथवा न्याय्य ठहराया जाता है, श्रम- 
विभाजन का रिद्धान्त है जिससे लोगों की आथिक शक्ति तथा कार्य-क्षमता की वृद्धि हुई 
है। प्रायः सभी देशों में कभी-त-कभी व्यवसाय सिद्धान्त-रूपः में नहीं तो कार्ये-रूप में 
श्रवव्य परम्परागत रहे हें और इसमें प्नेक लाभ भी थे । ऐसी व्यवस्था में पुत्र स्वभावतः 
व्यवसाय के रहस्यों को बड़ी सरलता से जान लेता था और घर के सुखद वातावरण, 
पिता के वात्सल्ययुक्त संरक्षण में कम-से-कम प्रयास से कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता 
था | इस बात की महत्ता उस समय विशेष थी जबकि शिक्षा का कोई व्यवस्थित ढंग 
न था और हस्त-लाघव का विशेष मान था। इस प्रकार पिता को बड़े सस्ते में एक. 
सहायक प्राप्त हों जाता था और पुत्र को बड़ी सुगमता से जीवन में प्रवेश मिल जाता 
था, क्‍योंकि उसे पैतृक सम्पति के रूप में पिता की कला और ख्याति प्राप्त हो जाती 
थी, कला में शिक्षा से प्राप्त निपुणता का बहुत मूल्य था और कुलांगत परम्परा इसमें 
सहायक होती थी । जब तक इस सिद्धान्त का प्रयोग. स्वाभाविक और संगत ढंग से. 


१. देखिए, पी० ए० वाडिया और जी. एन० जोशी, वेल्थ ऑफ इरिडया, पृष्ठ १२४। 
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होता रहा इसमें कोई आपत्ति नही की जा सकती थी। पर ऐसा नही हुआ । कुछ समय 
के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति का दूसरे व्यवसाय का अपनाना असाधारण बात ही नहीं, 
वरन्‌ दोषपूर्णा तथा दण्डनीय माना जाने लगा ! 

व्यावसायिक जातियों की तुलना प्रायः यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-संघों 
से की जाती है और उनको समान व्यवसायियों के बीच आपसी सम्बन्ध स्थापित करने 
का एक लाभग्रद साधन माना जाता है। ये जातियाँ यूरोप के प्राचीन व्यापार-संघों की 
ही तरह अपने सदस्यों के लिए शिशिक्षुओं को शिक्षा देकर, सदस्यों के बीच सद्भाव का 
प्रचार करके झंगड़ों का निबटारा करने के लिए विवाचन-न्यायालयों की व्यवस्था करके 
सदस्यों के पारिश्रमिक तथा लाभ को नियमित करके और कभी-कभी कठिनाई के समय 
उनकी सहायता करके, अन्योन्य हितकारिणी समितियों का कार्य किया करती 
थी।* “हिन्दुओं के लिए तो उनका जाति-संघठन ही उनका सम्मिलन-केन्द्र है, उनका 
व्यापार-संघ है, हितकारिणी समिति है और वही उनकी जन-हितैषी सभा भी है । * 
यूरोपीय व्यापार-संघ कुछ विशेष बातों में जातियों से भिन्‍न हैं । सर्वप्रथम, वे स्वेच्छा 
से बनाये गए संघ थे जो कि ये जातियाँ नही हैं। दूसरे, यद्यपि इन संघों में सदस्यों के 
पुत्रों को शिशिक्षु की हैसियत से बहुत लाभ प्राप्त हो जाते थे फिर भी आवश्यक शिक्षा 
प्राप्त बाहरी लोगों को भी प्रवेश मिल जाता था। ऐसा कम-से-कम उस समय तक 
होता रहा जब तक कि ये बिगड़कर संकीर्ण एकाधिकारी संघो के रूप में परिणत नहीं 
हो गए । इसके अ्रतिरिक्त इनमें अन्तर्व॑र्गीय विवाह की आज्ञा थी, क्योकि वे इसे विद्युद्ध 
रूप से सामाजिक भावना की बात मानते थे । भारतवर्ष में किसी जाति-विशेष की सद- 
स्पता पूर्णतः जन्म पर निर्भर रही है भौर अन्तर्जातीय विवाह हढ़ता से वर्जित रहे है । 
यूरोपीय व्यापार-संघों के सम्बन्ध में सदस्यों की व्यावसायिक एकता ही वास्तव में उनके 
बीच का यथार्थ बन्चन था और यह एकता ही आगे चलकर सामन्तों और राजाप्रों के 
विरुद्ध उनकी सामूहिक शक्ति का स्रोत सिद्ध हुई । भारत की जातियों की तरह उनकी 
व्यावसायिक एकता आपसी फूट और कमजोरी की प्रतीक नही थी । कुछ लेखकों का 
विश्वास है कि यूरोप के मध्यकालीन व्यापार-संघों की तरह जातियों ने भी सम्भवतः 
कला और उद्योग को प्रश्नय दिया होगा और उनकी उन्नति की होगी और शायद 
“इस व्यवस्था ने शिल्पियों की आइचर्यंजनक यान्त्रिक निपुणता की बाह् प्रतिस्पर्धा से 
रक्षा की होगी । १ निस्सन्देह, इस विचार में सत्य का अंश है, पर यह भी बिलकुल 
सम्भव हूँ कि भारत की वतंमान शिल्प-कला में जो समयानुकूल परिवर्तनशीलता का 
अभाव अथवा साधारणतया विकास के प्रति शैथिल्य दिखाई पड़ रहा है, जाति-व्यवस्था 
के बन्धनों ही के कारण है, जिसने अवश्य ही उसकी स्वाभाविक उन्नति में बाधा डाली 
होगी ।* 

१. देखिए, चर्ट्जी; पूर्व उद्ध त, पृष्ठ &२ । 

२, एस० लो०, विजन ऑफ इण्डिया, पृ० २६३ 
३. देखिए, वाडिया एएड जोशी; पूव उद्ध त, पृ० १२६ । 
४. “व्यावसायिक संध विस्तृत और विकसित हो सकता है। इसमें कल्वात्मक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
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जाति-व्यवस्था के पक्ष में कहा जा सकता है कि श्रार्यो के आक्रमण के समय 
शायद यह भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के सहयोग तथा संस्क्ृतियों की सहकारिता में सहायक 
सिद्ध हुई होगी ।* 

सम्भवतः इस व्यवस्था ने हिन्दू-समाज को स्वयं अक्षुण्ण बने रहकर राज- 
नीतिक श्राक्रमणों के आधातों को सहने की शक्ति भी दी। यह भी कहा जा सकता 
है कि जाति-व्यवस्था ही ने भारतीय समाज को आधारभूत स्थिरता और सन्‍्तोष प्रदान 
किया । अभी हाल तक भारत में किसी व्यक्ति का जीवन-पथ और व्यवसाय जन्म सेही 
निश्चित होता था । इससे वह अपने व्यवसाय चुनने की उलभन तथा उद्विग्नता से, जो 
वर्तमान सामाजिक जीवन की विशेषता है, बच जाता था । चूंकि व्यक्तियों का व्यवसाय 
जन्म से ही निश्चित हो जाता था, इसलिए वह सामाजिक विह्व घ तथा असफल आाकां- 
क्षाओं से जनित विष' से भी सुरक्षित रहता था । 
७. जाति-ब्यवस्था वर्तमान रूप में समर्थनीय नहीं--जाति-व्यवस्था की प्रारम्भ में 
चाहे जो भी अ्रच्छाइयाँ रही हों, पर वह अपने वर्तमान रूप में हर प्रकार से निनन्‍्दनीय 
है। मनुष्य की कुत्सित धुर्तता द्वारा जनित और पोषित यह व्यवस्था प्रगति के मार्ग 
की सबसे बड़ी बाधा है। वर्तमान समय में तो यह अत्याचार और असहिष्णुता का 
व्यापक साधन बन गई है, * जो सामाजिक तथा राजनीतिक श्रनैक्‍्य और दुर्बलता को 
जन्म देती है। यदि आ्राज भारतीय राष्ट्रीयता को वास्तविक ऐक्य की भावोष्णता से 
रहित भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का अ्रव्यवस्थित संग्रथन कहा जा सकता है तो यह स्मरण रहे 
कि इसके लिए जाति-व्यवस्था ही बहुत हद तक उत्तरदायी है। भारतवर्ष में जाति- 
व्यवस्था सुदृढ़ राष्ट्रीयता के विकास में बाधक रही है, जब कि अन्यत्र एक ही प्रदेश में 
रहने वाली भिन्‍न-भिन्‍न जातियों का निर्बाध मिलन इस विषय में सहायक ही होता रहा 
है । सम्भवतः यह एक ऐसी महान्‌ राजनीतिक बाथा है जिसके कुप्रभाव से आज भी 
_भारतीय पीड़ित है और जो अतीत में उनकी राजनीतिक दुर्बलता का कारण रही है । 
का पूर्ण अवसर रहता है। मध्यकालीन नगरों का जन्म भी इन्हीं संघों के कारण हुआ था। जाति एक 
निम्न कोटि की व्यवस्था है । पार्थक्य की भावना से इसकी संख्या में बढ़ती होती है । ज्यों-ज्यों इसमें बृद्धि 
होतो है उसकी अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों के विकास की क्षमता का ही नहीं उनको सुरक्षित रखने की 
चमता का भी हास होता जाता है ।' रिसले, पूर्व उड्ध त, १० २७० 
१. यथार्थ में वर्ण-व्यवस्था न तो आर्यो की देन है और न द्रविड़ों की, वरन्‌ इसका आरम्भ समय की 
आवश्यकता के अनुस्तार किया गया जब अनेक जातियों को एक-दूसरे से मिल-जुलकर रहना पड़ा | किसी 
जाति-विशेष की संस्कृति को रक्षा के लिए (बहुसंख्यक आदिनिवासियों के प्रचलित अन्धविश्वासों द्वारा 
जिसके मिट जाने का बहुत भय था ) अपनी जाति और संस्कृति-सन्बन्धी विशेषताओं को कठोर बन्धनों 
द्वारा अलग रखने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था। दुर्भाग्य से इस सामाजिक व्यवस्था को अवनति 
ओर मृत्यु से बचाने की यह युक्ति अन्त में विकासत के हित में वाधक सिद्ध हुई है ।--एस० राधाकृष्णन , 
इण्डियन फिलासफी, खण्ड १, पृ० १११२-१३ । 
२, 'किसी जिले अथवा नगर की जनसंख्या ऐसे भिन्न-भिन्न देशवासियों की समष्टि है जो न तो एक साथ 
खारंगे न पिएंगे, ओर न आपस में विवाह ही करेंगे। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारतवासी 
लगभग २००० जातियों-उपजातियों में विभाजित हैं. जिनमें जीवन-सम्बन्धी आपसी समानता इतनी कम है 
कि जितनी किसी अनायबधर के जीव-जन्तुओं में (!--बरे म्फाइल्‍ड फुलर, दि एम्पायर ऑफ इश्डिया । 
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उदाहरणार्थ, प्रो० जदुनाथ सरकार की यह स्थापना, कि मराठों की शक्ति का ह्ास 
विशेष रूप से जातीयता की अस्वस्थ भावना के विकास से हुआ, बहुत-कुछ अंझों में 
सत्य हैं । 

रे. सजातीय विवाह तथा जातियों का अपक्ष--जाति-व्यवस्था के पक्ष में एक बात 
प्रायः यह कही जाती हैं कि इसने उच्च वंशों की विशुद्धता को अक्षुण्ण रखा हैं। केवल 
हिन्दू जाति ही नहीं हैँ जिसने विश्युद्धता की रक्षा के लिए यह व्यापक युक्ति निकाली है, 
पर संसार के किसी भी देश में सजातीय विवाह के सिद्धान्त को इतनी हृढ़तां से नहीं 
अपनाया गया जितना कि भारत में । इसके क।रण सदैव सजातीय अ्भिजनन होता है 
जिसूसे सम्भवत: उच्च-कुलागत मूल ग्रुणों का कस हुआ है । इसके अतिरिक्त श्रन्त- 
जातीय विवाह न होने से यदि किसी एक जाति में पुरुषों का बाहुल्य हो तथा किसी 
दूसरी में स्त्रियों का बाहुलय हो तो स्त्री-पुरुषों की संख्या की यह भ्रसमानता भी दूर नहीं 
की जा सकती, क्योंकि एक जाति की कमी दूसरी जाति से पूरी नहीं हो सकती । भारी 
दहेज की कुत्सित सामाजिक प्रथा, और पंजाब के कुछ भागों में श्रब भी प्रचलित शिशु- 
हत्या की घरित प्रथा का कारण भी कुछ हद तक यही ( सजातीय विवाह ) हैं। 

&. जाति-ब्यवस्था वेयक्तिक रूक्रान और व्यवसाय के सामब्जस्य में बाधक दै-- 
ग्रथिक उन्‍तति और समृद्धि के लिए मानव की सहज प्रवृत्ति और उसके व्यवसाय में 
जो सामञ्जस्य होना चाहिए उसमे जाति-प्रथा बाधक होती है। यदि केवल जन्म के 
ही आधार पर लोगों की प्रवृत्ति तथा योग्यता का विचार किये बिना ही हम उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गो में बाँट दें और उन्हें अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने 
का जन्म-सिद्ध अधिकार न दें तो राष्ट्र उन लाभों से वंचित रहेगा जो अन्यथा राष्ट्रीय 
सम्पत्ति तथा जन-कल्याण में वृद्धि करते । हम नहीं जानते कि इस प्रकार लोगों को 
अनुपयुक्त स्थानों पर रखकर अथवा दूसरे शब्दों में सबकों समान अवसर न देकर 
हम उनके आर्थिक उद्यम को कितना बड़ा आघात पहुंचा रहे हें ।* 

१०, पूँजी और श्रम में गतिमत्ता का अभाव--जाति-व्यवस्था पूंजी और श्रम की 
स्वतन्त्र गतिमत्ता में बाधा उपस्थित करती है। व्यवसाय-परिवर्ततन तथा स्थान- 
परिवर्तन के कठिन होने पर श्रम की गतिमत्ता कम हो जाती है। शिल्प-कला की 
पुरानी व्यवस्था में शिल्पी स्वयं अपनी ही पूंजी का प्रयोग करता है, इसलिए श्रम 
कि गतिहीनता का भ्रर्थ स्वभावतः पूंजी की गतिहीनता भी होता है । इस प्रकार इस 
व्यवस्था में ऐसे वर्गों की स्थापना हो गई थी जिनमें आपसी प्रतिद्वन्द्विता के लिए कोई 
अवसर न था। ऐसी स्थिति में किन्हीं व्यबसायों में काम करने वालों का बाहुलय 
दिखाई पड़ता था, जब कि दूसरों में व्यवसायी जाति-भेद की दीवारों के कारण बाह्य 
प्रतियोगिता से बचकर लाभान्वित होते थे । 

११. बड़े पेसाने के साहसोद्यम में जाति-प्रथा बाधघक--जाति-ब्यवस्था ने कुछ हद 
तक अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों के विकास को अबरुद्ध किया है | 
पहले तो किसी विशेष प्रकार के श्रमिकों की माँग और उसके सम्भरणा में तुरन्त समंजन 


2. एस० वी० केटकर, इण्डियन इकानों मिक्स | 


श्८ भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


होना कठिन है। दूसरे, जाति-व्यवस्था आजकल के बड़े पैमाने की उत्पादन-अ्रणाली के 
लिए आवश्यक श्रम के सूक्ष्म विभाजन की विरोधी है । इन बातों के अ्रतिरिक्त जाति- 
भेंद के कारण बुद्धि, शारीरिक श्रम और पूंजी को जो प्राय: भिन्‍न-भिन्‍न जातियों की 
विशेषताएं होती हैं, एक स्थान पर एकत्रित करना भी कठिन है ।* प्रत्येक जाति के 
खाने-पीने, पहनने और रहने के ढंग में अन्तर होने के कारण उपभोग का स्वरूप भी 
साम्प्रदायिक तथा स्थानीय हो जाता है। इसलिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का 
उत्पादन तो करना पड़ता है परन्तु प्रत्येक वस्तु का उत्पादन ;छोटे पैमाने पर ही किया 
जाता है ।* इन बातों के फलस्वरूप देश के इतने विशाल होते हुए भी उत्पादन छोटे 
पैमाने पर ही होता रहा है और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में जो बचत होती है 
उससे लाभ नही उठाया जा सका । एक छोटा दोष यह भी है कि सामाजिक दृष्टि से 
नीची जातियों की आशिक स्थिति में उन्‍नति हो जाय तब भी वह सदेव रहन-सहन के 
स्तर में परिलक्षित नही होती, क्‍योंकि नीची जातियों के उच्च जातियों में सम्मिलित 
किये जाने की तो कोई सम्भावना होती नहीं श्र इसलिए उनके अनुकररा द्वारा रहन- 
सहन का श्रेष्ठतर स्तर अपनाने का भी अवसर उन्हें नही मिल पाता । 

१२. जात्तयाँ और श्रम की गरिमा--जाति-व्यवस्था प्रायः उच्च वर्गों के लोगों 
में नीच जातियों द्वारा अपनाये गए उद्योगों के अ्रनुकरण के प्रति अरुचि पैदा कर 
देता है । परिणाम यह होता हैं कि वे बहुधा अपनी झ्ाथिक स्थिति में उन्नति नहीं 
कर पाते और :इस प्रकार तथाकथित श्रतिष्ठित व्यवसाय़ों में काम करने वालों के 
बाहुल्‍य से उत्पन्त विषमताएँ बढ़ती जाती हे । यह सत्य है कि यूरोप में श्रम की 
गरिमा के बारे में लोगों में कोई भ्रान्त धारणा नहीं है । वे किसी व्यवसाय-विशेष को 
किसी वर्ग-विशेष का एकाधिकार नहीं मानते, वरन्‌ वे तो लोगों में काम को समान 
और स्वतन्त्र रूप से वितरित करने के पक्षपाती हें । प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की 
स्वतन्त्रता है कि वह अपनी आथिक स्थिति की उन्नति के लिए कोई भी व्यवसाय 
अपना ले। उनकी दृष्टि में कोई भी ईमानदारी का व्यवसाय हीन नहीं है। वहाँ 
अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय के अपनाने से न तो कोई 
जातिच्युत होता है और न सामाजिक निनन्‍दा का भागी ही। इससे श्रम तथा पूजी 
की गतिमत्ता को प्रोत्साहन मिलता हैं और आशिक स्थिति हृढ़ होती हैं। जाति-प्रथा 
से एक और हानि विभिन्‍न जातियों में कृषिक तथा औद्योगिक उत्पादन के विकास के 
कुछ तरीकों के विरुद्ध विद्यमान अरुचि और पूवग्रहों के कारण होती है। हड्डियों, 
मछलियों तथा विष्ठा का खेती में खाद के रूप में प्रयोग करने में आपत्ति इसका एक 
उदाहरण है । 

१« भारत में संयुक्त पूजी वाले बैंकों का आरम्मिक असफलता का एक कारण यह भी था कि बेंक में 
काम करने के लिए एक ही जाति के लोग न मिलते थें । तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बेकों के; 
कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक था । 


२ यह मानना पड़ेगा कि यदि किसी जाति के सदस्यों की संख्या लाखों में हो, जेसी कि कुछ ज्त्रियों 
की है, तो इस तके में कोई बल नहीं रह जाता । 


सामाजिक और घामिक संस्थाएँ ६६ 


१३, जाति-प्रथा समानता के सिद्धान्त की विरोधी हे--जाति-व्यवस्था समानता 
के लाभकारी सिद्धान्त को अस्वीकार करती हैं। इससे ऊँची तथा नीची दोनों 
जातियों को हानि पहुची है। इस भेद-व्यवस्था ने उच्च वर्णों में एक विकृत तथा 
निराधार प्रभ्नता की भावना को और नीच वर्णखों में उनके स्वाभिमान के विकास के 
लिए घातक मानसिक प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अछूत 
जाति के लोग है, जो तरह-तरह से निरादुत किये जाते हे, जलालत भुगतते हैं और 
अनेक सामाजिक ही नहीं आथिक कठिनाइयों से भी दबे हें ।* इस प्रथा के अभागे 
शिकार, श्रर्थात्‌ अछूत, दुकानों में घुसने तथा उन सड़कों पर जहाँ दुकानदार रहते हें, 
चलने योग्य न होने के कारण साधारण व्यापारिक आदान-प्रदान में सदा घाटे में रहे 
हैं । शताब्दियों से प्रचलित सामाजिक बहिष्कार की यह अपमानजनक प्रथा पौरुष, 
स्वातन्त््य तथा स्वावलम्बन की भावना के विकास में बहुत बड़ी बाधा रही है।* 

१४. पाश्चात्य सभ्यता का जाति-प्रथा पर प्रभाव--पाइचात्य विचार-धारा के प्रभाव 
तथा सम्यता के आधुनिक साधनों (उदाहरणार्थ रेल आदि) ने कुछ अंझों तक जाति- 
भेद की दीवारों को ढाने का प्रयत्त किया है। गाँवों के बाह्य जगत से सम्बन्धित हो 
जाने के कारण तथा व्यापार और नवीन उद्योगों की वृद्धि के कारण अधिकाधिक 
संख्या में लोग अपने प्राचीन परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर नये कारखानों, मिलों 
तथा खानों में काम स्वीकार करके लाभ उठाने लगे हैं। उच्च जाति के लोग भी आर्थिक 
परिस्थिति के दबाव से ऐसे व्यवसायों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जो 
अभी तक समाज में केवल निम्न जाति वालों द्वारा ही अपनाये जाते थे। उदाहरणाथर्थ, 
अनेक ब्राह्मण आज दरजी, व्यापारी तथा दुकानदारी का काम करने लगे हें । इसलिए 
अब व्यवसाय सही मानों में जाति का सूचक नहीं रह गया है। रेल-यात्रा की आव- 
इयकता ने भी खान-पान तथा व्यक्तिगत व्यवहार-सम्बन्धी निषेधों को शिथिल कर 
दिया है। इस काये में पाइ्वात्य शिक्षा ने, जिसमें ऊँच-नीच के भावों के मिठाने की 
प्रवृत्ति है, बहुत सहायता पहुचाई है” 

१. स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद, विशेषकर नवम्बर सन्‌ १६४६ में भारतीय संविधान बन जाने के बाद, 
परिस्थिति बदल गई हदै। संविधान के अनुच्छेद १५ (२) के अनुसार कुल, जाति, योनि, जन्मस्थान या 
इनमें से किसी एक या अनेक कारणों से किसी व्यक्ति के दुकानों, आमोद-प्रमोद के स्थानों आदि में 
जाने या कुएँ, तालाब, स्नान-धाट के प्रयोग करने प्रर कोई रोक नहीं हे । पिछडी जातियाँ अब अपने 
अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं तथा उच्च जातियों का रुख भी बदल रहा है । भविष्य में जाति- 
प्रथा की असमानताएँ कम होंगी, ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है । अनुच्छेद (१७) के अनुसार श्रस्पृश्यता 


का भी बहिष्कार हो चुका है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता पर अमल करने की मनाही है । 


मेटीरियल | आओ पु >अशुवर 
२. मॉरल एण्ड मेंटीरियल प्रोग्रेंस रिपोर्ट (१६२३) । 


३. अन्य जातियों के साथ सम्पर्क तथा भोजन आदि के नियम आनुध्ठानिक दूषण के अधिमानसिक 
सिद्धान्त पर आधारित थे जिसमें कई अपवाद भी मान्य थे। मनु के समय से ही यह सबेमान्य रहा दे 
कि यदि कोई यात्री भूख से मर रहा दे तो उसे जाति-भावना का विचार त्याग कर हर प्रकार से भूख 
मिय लेनी चाहिए । आधुनिक काल में, विशेषकर जब से रेलों का प्रचार हो गया है, पर्माधम विचारक 
आहाणों ने इस सिद्धान्त की विशेष अनुकूल व्याख्या कर ली है । उदाइरणा्, मिठाई, जिनमें कई तरह 


१०० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


पाइचात्य शिक्षा और संस्कृति, विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों का जीवन, जहाँ 

नीच जाति के लोग उच्च जाति वालों के साथ कन्धे-से-कन्धा रगड़ते हें, विशाल नगरों 
की स्थापना और इस प्रथा के प्रति अविश्वास आदि जातीयता की संकीर्ों भावना 
को मिटा रहे हैं। इन कारणों से उच्च वर्ग अपने विशेष अधिकारों के लिए उत्तरोत्तर . 
कम बल देने लगा है और निम्न वर्ग उच्च वर्ग की प्रभुता को अकारण हो स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं है। देश में अब केवल एक ही नियम बिना किसी भंदभाव 
के सब पर लागू है और राज्य की ओर से भी उच्च वर्ण वालों के अभिमान को न तो 
किसी प्रकार का प्रोत्साहन ही प्राप्त है और न सरकारी नौकरियों में उच्च पदों 
की प्राप्ति में उनके साथ कोई पक्षपात बरता जा रहा है। उलठे निम्न वर्ग के लोगों 
को सरकारी नौकरियों में औरों की अपेक्षा श्रधिमान्यता (27८४८7८॥८९) दी जा रही 
है और इस प्रकार एक प्रतिलोम जाति-व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया है। नीची 
जातियाँ अ्रब अपनी पूर्व निर्योग्यताओं को सामूहिक प्रयत्न द्वारा दूर करने में विशेष 
रूप से सचेष्ट हें | हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक तनाव ने संकीर्ण हिन्दुओं में 
भी सामाजिक सुधार और सामाजिक समानता के विचारों के प्रति सहानुभूति जगा दी 
है। ऐसा लोग अनुभव करने लगे हें कि हिन्दुओं का एक जाति के रूप में अस्तित्व 
तभी सम्भव है जब कि वे अपना सुधार कर लें, जिसका अर्थ यह है कि जाति-व्यवस्था 
को नष्ट कर दिया जाय अथवा उसमें ऐसे सुधार कर दिये जायेँ कि उसका बिलकुल 
रूपान्तर हो जाय ।” 
१४, जाति-ब्यवस्था की शक्ति--यह सब होते हुए भी जाति-व्यवस्था को सृतप्राय 
समभना भअ्रमात्मक होगा | दुर्भाग्य से समाज पर उसका प्रभाव आज भी भरपूर है। 
भारतीय जनता पर जाति का प्रभाव इतना गहन है कि मुसलमान भी इससे अछूते न 
रह सके यद्यपि उनका धर्म इस्लाम सभी अनुयाग्रियों में परस्पर पूर्ण समता के भाव 

पर बहुत जोर देता है। हाल की कुछ घटनाओ्रों ने जाति-व्यवस्था के दोषों को और 
की चीजें मिली रहती हैं, जो स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बेची जाती है, किसी से भी लेकर खाई जा 
सकती है । मिठाई बेचने बालों से उनकी जाति-पॉति के विषय में स्टेशनों पर, जहाँ कुछ ही क्षण 
गाड़ियाँ खड़ो होती हैं, तीसरे दर्ज की खिड़कियों से पूछताछ नहीं की जा सकती । यहाँ यह कहावत सही 
बठती है कि पानी पीकर जाति पूछने से क्या १? इसी सिद्धान्त के अनुसार चतुर लोग भी यह भुला 
देते हैं कि वरफ़ भी पानी का ही परिवर्तित रूप है. तथा सोडावाटर भी बोतलों में भरे जाने से पहले 
साधारण पानी ही था, गंगा-जल नहीं। अनेक ओषधियां ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध गो-मांस से है, और 
दूसरे देशों से मँगाये हुए बिस्कुट न जाने कितने जातिहीन व्यक्तियों द्वारा बनाये गए दैं। ऐसे चतुर 
व्यक्ति इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं करते कि अशुद्ध होने से बचने के लिए उनके पड़ोसी को 
कितनी दूर रहना चाहिए जबकि वे जानते हैं कि रेल-यात्रा में १२ घण्टे तक उनसे कन्धे-से-कन्धा मिला 
कर बैठना ही पड़ता है ।--रिसिले, पृष्ठ २७६१-८० । 

१. कुछ पाठकों को याद होगा कि सन्‌ १६३६ में डा० अम्बेदकर ने अपने अनुयायियों के साथ हिन्दू 
धरम त्याय कर किसी भी ऐसे धस को, जो घर्म-परिवर्तित करके आये हुए हरिजनों के प्रति समानता का 
व्यवहार करने को तैयार हो, अपनाने की घोषणा करके सनसनी पैदा कर दी थी । उन्हें जाति-प्रथा से . 
पीड़ित हिन्दुत्व के गढ् पर चारों ओर से किये गए अप्रत्याशित आक्रमण भी याद होंगे, जिनके कारण 
कुछ प्रबुद्ध अछूतों ने हिंन्दू जाति छोड़ने का विचार किया था 
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विषम बना दिया है। विशेष रूप से हाल के राजनीतिक सुधारों ने भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियों के बीच राजनीतिक अ्रधिकारों को हथियाने की प्रवृत्ति को जन्म देकर मनो- 
मालिन्य और कट्गुता बढ़ाई है । नीची जातियों की जाग्रति की ओर पहले संकेत किया 
जा चुका है। अनेक हृष्टिकोणों से उस जाग्रति का हम स्वागत करते हे पर व्यवहार में 
देखा जाता है कि अपनी जाति के प्रति मोह अन्य उच्च जातियों के प्रति कद्वर घृणा की 
भावना का रूप ले लेता है; और इस प्रकार उच्च जातियों के प्रति अपने पुराने वेमतस्य 
को प्रज्वलित करने में ग्रधिक शक्ति नष्ट की जाती है। लोकतस्त्रीय सुधारों ने जो नये- 
नये अधिकार लोगों को दिये हूँ, उनका दुरुपयोग प्रायः राष्ट्रीय कल्याण की अपेक्षा केवल 
अपने -ही वर्ग के हित की भावना जगाने में किया जा रहा है । उत जातियों का, जिनका 
संगठन अच्छा है और जो सुदृढ़ आत्म-चेतना से सम्पन्न हैं, राजनीतिक गुटों के रूप में 
प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ अपने से उच्च जातियों के प्रति 
खुल्लमखुल्ला विरोधी भावनाएँ प्रकट करती हैं, पर वे समाज में स्वयं अपने से नीची 
जातियों को समानता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। अ्रन्य सामाजिक समानता 
का प्रचार करने वालों की ही तरह ये भी ऊपर से अपने तक तो समानता लाना चाहते हे 
पर नीचे वालों को अपनी समानता में नहीं लाना चाहते। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
ब्राह्मणों की प्रभुता घट रही है परन्तु ब्राह्मणात्व की भावना अभी विद्यमान हैं और 
निम्न वर्गों में भी व्याप्त हो गई है । 

१६. जाति-व्यवस्था की बुराइयों का डपचार--जब हमारा ध्यान जाति-व्यवस्था के अनेक 
दोषों की ओर जाता है तो हृदय दुखी होकर अ्नायास ही ऐसे परोपकारी तथा शक्ति- 
गाली राजा के अवतरण की कामना करने लगता है जो वर्तमान सामाजिक ढाँचे को 
छित्त-भिन्‍न करके नये सिरे से अधिक विचारपूर्णे ढंग से उसका पुननिर्माण करे। 
भारतीय जाति-व्यवस्था को नष्ट करने के लिए फ्रान्स की क्रान्ति से भी बढ़कर व्यापक 
शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता है। ऐसी क्रान्ति 
की सम्भावना के अ्रभाव में जाति-व्यवस्था को मिटाने और निर्दोष बनाने के लिए हमें 
विक्षा के प्रसार और जन-साधारण की जाग्रति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यह ध्यान 
रहे कि यह जागृति स्त्रियों में विशेष रूप से होनी चाहिए क्‍योंकि उनका अज्ञान और 
रूढ़िप्रियता उन्हें प्राचीन विधि-निषेधों के पालन में बहुत हृढ़ बना देती है | इसी प्रकार 
यह भी परम आवश्यक है कि यह जागृति गाँवों में भी प्रवेश पाये, क्‍योंकि हमारे देश 
में गाँवों की प्रधानता है और सुधारों का विरोध बहुत अ्रधिक मात्रा में गाँव-वासियों 
की ओर से ही होने की सम्भावना है ।* 

१७. संयुक्त परिवार-ब्यवस्था--हिन्दू समाज की दूसरी विशेषता अभ्रविभक्‍त अथवा 
संयुक्त परिवार है। पाइचात्य देशों में एक परिवार में प्रायः पति, पत्नी तथा उनके 
छोटे बच्चे ही सम्मिलित रहते हें । परत्तु भारतवर्ष में एक परिवार में कभी-कभी तीन- 
तीन पीढ़ियों के लोग, अतेक अन्य सम्बन्धियों के साथ, रहते हुए मिल सकते हैं । 


ता... फनननन्‍फतनाकपकन.... नी. मक्‍क 


१. नाति-प्रथा को मियने के विभिन्‍न उपायों के सम्बन्ध में पाठक श्री धूरिये की पूर्व उद्ध त पुस्तक के 
५० १८२-१८६ देखें। 
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हिन्दुओं का संयुक्त परिवार केवल सम्पत्ति के हृष्टिकोर से ही संयुक्त नहीं है वरन्‌ 
उनका खाना-पीना और पूजापाठ तक संयुक्त ढंग से होता है। इतना ही नहीं विवाह, 
भरण-पोषणा, गोद लेना, उत्तराधिकार तथा पैतृक धन के सम्बन्ध में हिन्दू क़ानून का 
अधिकार संयुक्त परिवार की संस्था ही है । 
१८. संयुक्त परिवार का उद॒भव--समाज-शास्त्र-वेत्ताओं के अनुसार पशु-पालन-काल 
'से कृषिकाल तथा औद्योगिक काल तक हुए आथिक जीवन के विकास-काल में ही 
संयुक्त परिवार-प्रणाली का उद्भव खोजा जा सकता है। 'जब कि आखेंट अथवा कन्द- 
मूल का स्थान सुव्यवस्थित कृषि ने ले लिया, उस समय भूमि जोतने, घर बनाने तथा 
पैतृक सम्पत्ति की रक्षा करने के मानव-प्रयत्नों की महत्ता बहुत बढ़ गई । इस स्थिति 
में पुरुष ग्रा्थिक प्रक्रिया का मुख्य अंग बन गया। इसीलिए इस युग में पितृसत्ता-परि- 
वारों का अस्तित्व दीख पड़ता है ।) आथिक काररों के ग्रतिरिक्त आपस के रिश्ते-नाते 
की प्रबल भावना तथा धार्मिक ऐक्य आदि सब मिलकर परिवार के वृद्ध जनों के प्रति 
श्रद्धा तथा भक्ति की भावना बढ़ाते थे। इस प्रकार संयूक्त परिवार-संस्था एक जटिल 
सामाजिक तथा आशथिक व्यवस्था बन गई जिसका काये उन बड़े-बड़े संयुक्त परिवारों 
का आध्यात्मिक तथा आशिक कल्याण करना हो गया जिनसे उनका समाज संघटित 
होता था । भारत की पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार-व्यवस्था जो कि आर्यो कीं विजय 
के बाद समूचे देश में फैल गई थी, प्राचीन यूनान और रोम की पेट्रिया पोटेस्टास 
(980774 90:०५८०७) से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी । उनकी तरह भारत के संयुक्त 
परिवारों में भी सबसे वयोवुद्ध पुरुष-सदस्य को परिवार के कार्यो में सबसे अधिक प्रभ्रुत्व 
प्राप्त था। वह एक प्रकार से परिवार का न्यासधारी समभा जा सकता है जिसका कार्य 
परिवार की सम्पत्ति की देखरेख करना तथा सदस्यों के आध्यात्मिक और आशिक 
कल्याण की दृष्टि से नित्य प्रति के कार्यो का नियन्त्रण करना था| इस दृष्टिकोण से 
परिवार के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करने का उसे पूर्ण अधिकार था । परिवार की 
स्त्रियों की प्रधान एक स्त्री ही होती थी। उसे भी प्रधान पुरुष के समान घर के आशथिक 
जीवन के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त थे और वह बहुधा परिवार के बाह्य मामलों के 
नियन्त्रण में भी अपना पर्याप्त प्रभाव रखती थी, यद्यपि बाह्य मामले प्रधानतः वयोवुद्ध 
पुरुष सदस्य के ही अ्रधिकार में रहते थे । प्रत्येक सदस्य की आय एकत्रित कर ली जाती 
थी और प्रत्येक की आवश्यकता के अन्तुसार परिवार के प्रधान द्वारा निकाली तथा खर्च 
की जाती थी। प्रत्येक सदस्य अपनी शक्ति के अनुसार कमाता था और खर्च के लिए 
उसे आवश्यकतानुसार मिलता था। इस प्रकार संयुक्त परिवार को हम समाजवादी 
ग्रादर्श के निकटतम पहुंची हुई व्यवस्था कह सकते हैं । 

पारिवारिक, धामिक तथा सामाजिक परम्परागत सम्बन्धों के ग्रतिरिक्त जीवन 
की आश्िक परिस्थितियों तथा श्रम-व्यवस्था ने भी सदियों तक संयुक्त परिवारों के ऐक्य 
और हढ़ता में सहयोग दिया है। सूचना तथा संचार के साधनों की कमी ने परिवार के 
_सभी सदस्यों को/एक साथ रहने और मिलकर परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय को करने 
२. ई० आर० ए० सेलिगमैन. 'प्रिन्सिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स?, अध्याय ६ । 
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के लिए बाध्य किया ।* ऐसी परिस्थिति में किसी सदस्य के लिए यह कहना कठिन था 
कि वह परिवार से निकलकर कहीं बाहर जाता और अपने लिए कोई दूसरा स्वतन्त्र 
व्यावसायिक जीवन निर्धारित करता | इस प्रकार लोगों की विशेष अ्रभिरुचि और प्रवृत्ति 
से लाभ उठाने का भी, जो वर्तमान जटिल आशिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूरां है, 
कोई अवसर न था। 
१६. संयुक्त परिवार-व्यवस्था के लाभ--संयुक्त परिवार के पक्ष में अनेक बातें कही 
जा सकती हें । सर्वप्रथम यह लोगों को बिना किसी हानि की सम्भावना के निःस्वार्थ 
रूप से परिश्रम करना सिखाती है। प्रत्येक को कम-से-कम जीवन-निर्वाह का आश्वा- 
सन तो रहता ही है, जो आथिक उन्नति के लिए प्राथमिक महत्त्व की बात है । बिना 
मा-बाप के बालकों को संरक्षण प्राप्त रहता है जो अन्यथा जीवन का भार वहन करने 
को सामर्थ्य प्राप्त करने के पहले दर-दर की ठोकरें खाते फिरें। इसी प्रकार संयुक्त 
परिवार भअ्रभागी विधवाओं को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण आश्रय प्रदान करता है 
जिनके लिए पुनविवाह द्वारा इस असहाय दशा से बचने का उपाय साधारणतः अस- 
म्भव होता है । इनके कारण सरकार को भी वृद्धों और निर्धनों के लिए दरिद्रता- 
निवारण तथा वृद्धावस्था-वृत्ति देने के प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
वृद्ध तथा अगक्तांगों को भी, उनकी क्षमता के अनुरूप घर में कार्य बाँटकर घरेलू 
आर्थिक व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाता हैं। इसलिए हम कह सकते हें कि संयुक्त- 
परिवार में हमें साधारण श्रम-विभाजन के लाभ किसी ह॒द तक प्राप्त हो जाते हें क्योंकि 
प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार काम दिया जाता है। गाँवों में किसानों और 
शिल्पियों के व्यवसाय में उनके परिवार की स्त्रियाँ तथा बच्चे भी, पुरुषों की सहायता 
करते हें । विशेषकर फसल के समय जबकि गाँव में किराये के मजदूर नहीं मिलते, इन 
लोगों की सहायता बड़े काम की सिद्ध होती है । 

उपभोग के क्षेत्र में भी संयुक्त-परिवार में बहुत बचत हो जाती है और बड़े-बड़े 
परिवारों का अपेक्षाकृत कम आय में ही सुगमता से काम चल जाता है, क्योंकि 
घर में आवश्यक सामान और चीज़-वस्तु पर दोहरे खर्च की श्रावश्यकता नहीं होती । 
यदि परिवार अलग-अलग रहते तो जितने परिवार हों, घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं 
की संख्या भी उतनी ही होनी जरूरी है। जब तक संयुक्त-परिवार में मेलजोल से 
काम चलता रहता है, उसकी सम्पत्ति का अच्छे-से-अच्छा आ्िक प्रयोग सम्भव है और 
भूमि के बहुत अधिक उपविभाजन और अपखण्डन से बचा जा सकता है। 

इन आशिक लाभों के अतिरिक्त संगुक्त-परिवार सदस्यों में आ्रत्मसंयम, त्याग, 
आज्ञांकारिता तथा शील आदि ग्रुणों का भी पोषण करता है। 
२०. इसकी बुराइयाँ--आज की परिवर्तित परिस्थितियों ने इस प्रथा के मौलिक दोषों 
को उभार दिया है। एक सबसे बड़ा दोष, जो समाजवाद के अनेक रूपों पर भी लागू 
होता है, प्रयत्न और प्रतिफल के बीच सामञ्जस्य का अभाव है। यह मानव-स्वभाव की 
विशेषताहै कि यदि उसे निश्चित रूप से यह विश्वास हो जाय कि अपने प्रयत्न का पूरा- 
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पूरा फल उसे ही प्राप्त होगा तो वह अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करने में किचित्‌मात्र भी 
संकोच नहीं करता संग्रक्त-परिवार में, दुर्भाग्य से, यह आराइवासन किसी को नहीं 
होता । प्रायः ऐसा देखा गया है कि इंस विश्वास के कारण कि परिवार के प्रत्येक 
सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध तो हो ही जायगा, चाहे कोई काम करे 
या न करे, संयुक्त परिवार में अ्रनेक आलसी निरुषयोगी लोग पदा हो जाते हे जिनमें 
न तो स्वाभिमान ही होता है और न उत्तरदायित्व की भावना ही । 

संयुक्त परिवार का आधार समष्टि-हिंत के लिए व्यक्ति-हित के उत्सर्ग की 
भावना है । इसलिए कुलपति को कुल के प्रत्येक सदस्य के साधारण-से-साधा रण आचार- 
विचार पर नियन्त्रण रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परिवार का वातावरण बहुधा 
ऐसे सदस्यों के व्यक्तित्व, साहसिकता तथा उद्योगारम्भ-भावना को प्रोत्साहित करने के 
लिए हितकर नही होता जिनका कतंव्य केवल आज्ञा पाना और पालन करना हो । 
कुलपति ही इसका अपवाद ह । ऐसा होते हुए भी प्रायः: वह परिवार के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व के विचार से जोखिम वाले कार्यो में हाथ डालने का साहस नहीं करता, 
यद्यपि झ्राज आथिक उन्नति के लिए वे इतने आवश्यक है । सदस्यों की कुल आय का 
प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़े-थोड़े में बँट-बिखर जाने के कारण पूजी 
एकत्रित नही हो सकती और इसीलिए बड़े पमाने पर उत्पादन करने का प्रोत्साहन नही 
मिलता । परिवार में पारस्परिक स्नेह की वृद्धि यद्यपि बड़ी ही प्रिय वस्तु है पर उसके 
फलस्वरूप लोगों में घर पर ही रहने की इच्छा बलवती हो जाती है और इस कारण 
श्रमिकों में गतिमत्ता का श्रभाव बढ़ जाता हैं । 
२१. आधुनिक विघटनकारी प्रभाव--आज की परिस्थितियाँ संयू क्त परिवार के अस्तित्व 
के लिए अनुकूल नहीं हे इसलिए इसके दोषों को उभारकर दिखाया जा रहा है और 
विभिन्‍न शक्तियों के प्रभाव से धीरे-धीरे यह संस्था मिटती जा रही हू । पहली बात तो 
यह है कि परिवहन तथा संचार साधनों के विकास के कारण प्रत्येक व्यक्ति को नये साह- 
सोद्याम आरम्भ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार के अधिक साहसोद्यमी 
सदस्य परिवार का मोह छोड़ नये-नयें व्यवसाय आरम्भ कर अपना स्वृतन्त्र जीवन-क्रम 
निश्चित करने की प्रेरणा पाते हें । दूसरे, प्राचीन पारिवारिक व्यवसाय के विनष्ट हो 
जाने के कारण बहुत से परिवारों का संयकक्‍त रूप से रहना असम्भव हो गया हैं। 
पाइचात्य सच्यता की देन के रूप में प्राप्त व्यक्तिवादिता ने भी संयुक्त-परिवार की 
हढ़ता में शैथिल्य उत्पन्त कर दिया है। भअ्रंग्रेजी ( सिविस लॉ ) जानपद नियमों के 
व्यवहार ने अपने विशेष व्यक्तिवादी भरुकाव के कारण संयूक्‍त परिवार-व्यवस्था के 
'हास की गति को बढ़ा दिया है। अपने-अपने अस्तित्व के लिए होने वाला संघर्ष तीब्- 
तर हो जानें और व्यक्तिवादिता कीं भावना के विकास ने मिलकर इस संस्था को समय 
के अनुपयुक्त सिद्ध कर दिया हैं। अ्रब संयुक्त परिवार में यह घरेलू सुख और शान्ति 
तथा सन्तोष, जो पारस्परिक आदान-प्रदातन की भावना का स्थान अकम्प-व्यक्तिनिष्ठता 
नें लें लिया है जिसके फलस्वरूप संयुक्त परिवारों में श्रसन्‍्तोष फैल गया है और छोटी- 
छोटी बातों पर आपस में कगड़ा होता दिखाई पड़ता है । 
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संयुक्त परिवार-संस्था के ह्ास का हम स्वागत करते हैं, पर इसका मतलब 
यह नही कि हम पूर्रारूपेण स्वार्थरत, आात्मकेन्द्रित तथा अपने दीन-हीन सम्बन्धियों के 
प्रति सहायता का हाथ न बढ़ाने वाले घोर व्यक्तिवादियों की वृद्धि चाहते है | वाड्छ- 
नीय तो यह है कि एक ओर हम व्यक्तित्व को पूर्शांख्प से संयुक्त परिवार-ब्यवस्था में 
मिट जाने से बचाएँ और दूसरी ओर पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायता की भावना 
को पूर्णा रूप से निजी स्वार्थ में संकुचित होने से बचाएँ। स्वार्य-त्याग की आवश्यकता 
तो सदा रहेगी ही, पर यह स्वार्थ-त्याग स्वेच्छाजनित होना चाहिए, न कि अनिवार्य । 
२२, उत्तराधिकार और दायाघिकार के नियम --संयुक्त परिवार-व्यवस्था पर विचार 
कर लेने के पश्चात्‌ हमारे लिए यह स्वाभाविक होगा कि हम उत्तराधिकार एवं दाया- 
घिकार के नियमों पर विचार करें, जो विशेष रूप से संयुक्त प्रिवार-परिपाटी पर 
निर्भर हैं । सेलिगमैन ने ठीक ही कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था वर्तमान 
आधिक जीवन का मूलाधार है / और यह एक दीर्घ काल के विकास का परिणाम है 
जिसमें तीन अ्रवस्थान स्पष्ट रूप से गिनाये जा सकते हे । पहला अरवस्थान तो सामूहिक 
या सामाजिक सम्पत्ति का है। दूसरा अ्रहस्तान्तरणीय और संयुक्त परिवार-सम्पत्ति 
का है तथा तीसरा अवस्थान व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति का। भारत में हम लोग श्राज 
भी दूसरे ही अवस्थान में कहे जा सकते है, यद्यपि तीसरे में पदार्पएण आरम्भ हो गया 
है । हिन्दू कानून का आधार अ्व भी संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है जब तक कि 
सदस्यों में उसका नियमानुसार बँटवारा न हो जाय ।"* 
२३. मिताक्षर और दायभाग प्रशाली--आरम्भ में पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार 
का स्वरूप समष्टिगत अधिकार जैसा था। सम्पत्ति पर पूरे परिवार का संयुक्त रूप 
से अधिकार माना जाता था, न कि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक सदस्य का, जैसा कि साभीदारी 
में होता है। उस सम्पत्ति का व्यवस्थापक कुलपति ही होता था जिसके ऊपर किसी 
का नियन्त्रण नहीं होता था। जब तक कि सम्पत्ति के अलग होने की अनुमति नहीं 
थी तब तक सम्पत्ति का स्वामित्व और उसकी व्यवस्था में अन्तर करने का कोई 
४». इंगलैर्ड में स्वामित् अधिकार नियम के अधीन णेकान्तिक स्वतन्त्र तथा अवाघ है । भले दी वह 
सयुक्त हों, पर पहला अनुमान इसके विरुद्ध ही होगा । यदि उसमें कोई प्रतिबन्ध है तो केवल विशेष 
परिस्थिति और व्यवस्था के अधीन । भारतवर्ष में इसके विपरीत संयुक्त अधिकार ही नियमित रूप से पाया 
जाता है और किसी भी मामले में जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, संयुक्त खामित्व है 
माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास निजी सम्पत्ति है तो वह दूसरी पीढी में अवश्य संयुक्त 
रूप से अधिक्वत सम्पत्ति हो जायगी । निरपेज्ष अनियंत्रित अधिकार, जिसमें स्वामी अपनी सम्पत्ति का 
जो चाहे करे, अपवाद मात्र है। पिता पुत्र द्वारा, भाई-भाई द्वारा तथा स्त्रिया अपने उत्तराधिकारियों 
द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में नियंत्रित है । यदि अर्जित करने वाले के हाथ में सम्पत्ति खतन्त्र 
है तो उसके उत्तराधिकारियों के हाथ में जाने पर नियन्त्रित हो जायगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति पाश्वात्य देशों 
का नियम है और सम्मिलित सम्पत्ति पूर्वीय देशों का। यद्यपि दोनों के बीच का अन्तर उनमें वेपरीत्य बता 
करके ही व्यक्त किया जा सकता है, फिर भी यह तो पूर्ण रूप से निश्चित है कि दोनों का उद्गम एक 
ही है । भारत में अ्रतीत और वर्तमान श्रविच्छिन्न है ओर इंगलेण्ड में दोनों के बीच बढ़ा व्यवधान दे । 
जिस हेतु द्वारा व्यावहारिक रूप से वे जुड़े हुए है उसके कुछ अंश ही शेष दे ! जे० डी० मेन , ट्रीटिज 
आन हिन्दू लॉ एण्ड यूसेज', ९० ३०५ | 
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अवसर नहीं आया । कालान्तर में जब सम्पत्ति को अलग करने की बात उठी तब हिन्दू 
विधान के दो प्रमुख भाष्यों मिताक्षर तथा दायभाग में अनेक परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया गया ।* मिताक्षर विचारधारा के अनुसार पुत्रों का पिता के 
जीवनकाल में पिता के साथ-ही-साथ पारिवारिक सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार 
होता है और दायभाग विचारधारा के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ही पुत्रों का 
पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार होता है। दोनों ही दशाओं में पिता अनियन्त्रित 
प्रबन्धकर्ता होता है। अन्तर केवल स्वामित्व के सम्बन्ध में है। दायभाग प्रणाली में 
पिता अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का एकान्त अ्रधिकारी है और मिताक्षर में पिता 
और पुत्र दोनों ही संग्रक्त॒ रूप से अधिकारी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं | इस 
अन्तर ने उत्तराधिकार तथा पारिवारिक विभाजन के अनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया 
है। यदि किसी हिन्दू संयुक्त परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग होना चाहता 
है तो वह हो सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्य एक साथ रहने के लिए बाध्य 
नहीं हैं। दायभाग प्रणाली में पिता और पुत्र के बीच बँटवारा हो सकता है, क्योंकि 
दोनों का ही संयुक्त रूप से उस सम्पत्ति पर अधिकार है । यदि कभी बँटवारा हुआ तो 
पुत्र अपने अधिकार को पूर्णरूप से मान्य करवा सकता है ।* 

२४. दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत दायाधिकार--अब हम दायाधिकार के नियमों पर 
विचार करेंगे। दायाधिकार का अर्थ है मृत्यु के परचात्‌ स्वामित्व का स्थानान्तरित 
होना ।१ मिताक्षर प्रणाली के मानने वाले संयुक्त परिवारों में दायाधिकार का कोई 
स्थान नहीं होता, क्योंकि किसी सदस्य की मृत्यु के कारण स्वामित्व में कोई परिवततंन 
ही नहीं होता तथा सारी सम्पत्ति अविभक्‍त बनी रहती है, जब तक कि बँटवारा न 
किया जाय। मेन ने भी इस बात का संकेत किया है कि मिताक्षर प्रणाली में जब तक 
कि परिवार संग्र॒ुक्त ही रहना चाहे कुलपति की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति पर अ्रधिकार 
परिवार के अन्य सदस्यों को इसलिए प्राप्त हो जाता है कि वे जीवित बचे हुए हें न 
कि इसलिए कि वे सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैँ। बँटवारा न होने पर दायभाग प्रणाली 
में भी कुलपति की मृत्यु के पश्चात्‌ पारिवारिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवतंन नहीं 
होता । हाँ, जब बँटवारा होता हैं तब उत्तराधिकार निश्चित करना पड़ता हैं। इस 
प्रणाली के मानने वाले परिवारों में जब कोई सदस्य मरता है, तभी उत्तराधिकार का 
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१. भारत में उत्तराधिकार के नियम हैं मिताक्षर और दायभाग । पिछला बंगाल में प्रचलित है ओर 
दूसरा भारत के अन्य भागों में । दोनों में अन्तर इस प्रकार है कि मिताक्षर विचारधारा में सगे त्रता दी 
उत्तराधिकार निश्चित करने का मूलाधार है ओर दायभाग विचारधारा में सगोत्रता के स्थान पर थार्मिक 
प्रभाव आधार दे जिसका अर्थ उत्तराधिकारी की अन्य लोगों को लाभ पहुँचा सकने की शक्ति है |? डी० 
एफ० मुल्ला, प्रिंसिपल्स ऑफ हिन्दू लॉ?, पृ० १६ । 
२. कुछ भारतीय रियासतों में और जमींदारियों में बेंटबारा वर्जित है । राज्य-सिंहासन अथवा सम्पत्ति 
अत के को प्राप्त होती है | ऐसी ही अपवाद-रूप स्थितियों में वयोज्येष्ठता का नियम लागू 
ता हू | 
8. पद मृत्यु से सम्बन्धित नहीं है, यद्यपि प्राय: पिता अथवा प्रबन्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ ही बँट- 
-वारा होता हे | 
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प्रश्न उठता है और उस सदस्य का भाग उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है । 

परन्तु उपयुक्त बातों का यह अर्थ कदापि न समभना चाहिए कि भारत में 
सभी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की ही सम्पत्ति हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति भी अजित की 
जा सकती है, परन्तु किन परिस्थितियों में कोई सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से अजित 
निजी सम्पत्ति मानी जायगी, इस बात के निरणंय में बहुत कठिनाइयाँ हें। अलग से 
अजित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सही अर्थ में दायाधिकार होगा, जिसके लिए क़ानूनी 
व्यवस्था आवश्यक है। 
२९. दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के नियमों का आर्थिक प्रभाव--दोनों प्रणालियों के 
अन्तर्गत बंटवारे और दायाधिकार का परिणाम पारिवारिक सम्पत्ति का अत्यधिक बट 
जाना है, क्योंकि पुत्र बराबर भाग के अधिकारी होते हे और पुत्रियों तथा विधवाओं का 
भी सम्मिलित सम्पत्ति में कुछ सीमा तक हित निहित रहता हैं। सामान्य 
नियम यह है कि एक ही पुरखा के पुत्र-पौत्रादि द्वारा उत्पन्त पुरुष वंशजों का, दूसरों 
की अपेक्षा, सम्पत्ति पर अधिक अधिकार होता है। सिद्धान्त में न सही, परन्तु व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से मुसलमानों के दाय और उत्तराधिकार के नियम बहुत स्तीमा तक 
हिन्दुओं के नियमों से मिलते-जुलते हें। यद्यपि मुसलमान-परिवार संयुक्त नही माने 
जाते, परन्तु उनमें संगुक्त॒ परिवार का होना असाधारण वात नही है। मुसलमानों में 
पैतृक अ्रथवा निजी अजित सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार केवल उसके जीवन- 
पयंन्त ही रहता है और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह अधिकार हिन्दू कानून की अपेक्षा 
ग्रधिक विविध प्रकार के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। मुसलमानों में 
सम्पत्ति के विभाजन का आधार केवल वंशगत ही नही है, वरन्‌ एक प्रकार से समानता 
प्रदान करने के विचार पर आधारित है, जिसके कारण वंदगत अधिकारों पर आधारित 
नियमों में संशोधन हो गए हँ। हिन्दुओं के नियम की ही तरह मुसलमानों में भी 
वयोज्येष्ठता का कोई भ्रधिकार नहीं है और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में पुरुषों को 
स्त्रियों की अपेक्षा अधिमान्यता प्राप्त है । 

भारत में प्रचलित दाय एवं उत्तराधिकार के नियमों के पक्ष में यह कहा जा 
सकता है कि वयोज्येष्ठता के नियम का अभाव समानता एवम्‌ सबके प्रति न्याय को 
भावना के आदर का सूचक है। इन नियमों का ध्येय समाज में आर्थिक विषमता को 
कम करने तथा एक प्रभावशाली मध्यवर्ग का विकास करना है। उनका भूमि के 
बँटवारे का ढंग तो कुछ ऐसा लगता है मानों उनका आशय स्वतन्त्र एवं स्वाभिमानी 
कृषक: स्वामियों से संघटित स्थिर ग्राम्य-समाज की स्थापना हो--जो स्वस्थ कृषि-संगठन 
की आधार-शिला हें और जिनसे देश का आथिक हित घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 
आद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हे कि समाज में प्रत्येक सदस्य को 
आशिक जीवन आरम्भ करने के लिए एक सहारा मिल जाना बड़े लाभ की बात है। 
एक तरह से पैतृक सम्पत्ति की न्यूनता पाने वाले को अपने प्रयत्नों द्वारा सम्पत्ति बढ़ाने 
के लिए बाध्य करती है, ताकि पहले का रहन-सहन का स्तर कायम रखा जा सके ।? 

१, देखिए, पी० बनर्जी, ए रूडी आफ इस्डियन इकानों मिक्स', ह० ४८ । 
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इसके विपरीत भारत में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमों के विरुद्ध भी बहुत- 
सी बातें कही जा सकती है । उन्तका एक दोष तो यह है कि वे अधिक मात्रा में पूंजी के 
संचय में वाधा डालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन को हतोत्साहित करते हैँ । जब प्रत्येक 
व्यक्ति का भाग थोड़ा होता है और सम्पत्ति का समान वितरण होने पर बहुधा ऐसा 
ही होता है, तो बचत बहुत कठिन हो जाती है। परन्तु यह दोष सीमित दायित्व वाली 
सम्मिलित पूंजी के आधार पर उद्योगों का संगठन करने से बहुत-कुछ दूर किया जा 
सकता है, क्‍योंकि इस व्यवस्था में थोड़ी-थोड़ी बचत का भी प्रयोग बड़े पैमाने से 
उत्पादन के लिए किया जा सकता है । 

इन नियमों के निर्बाध परिपालन का दूसरा भयानक खतरा यह है कि भूम 
अत्यधिक छोडे-छोटे ट्रुकड़ों में विभाजित होकर लाभकर नहीं रह जाती । ग्रुकहमेबाज़ी 
को प्रोत्साहन मिलता है, जो किसानों की दरिद्रता बढ़ाने के लिए बहुत ह॒द तक उत्तर- 
दायी है । 
२६. क्‍या भारतीयों की आध्यात्मिकता उनकी आथिक अवनति का कारण है (-- 
प्रायः यह आरोप किया जाता है कि भारतवर्ष में, 'धर्म लोगों को भौतिक लाभों 
के प्रति उदासीन होने की शिक्षा देता है और यदि वे हिन्दू हें तो हर चीज को धर्म 
को अभिव्यक्ति-मात्र मानने लगते हे । भारतीय सभ्यता की विशेषता है कि व्यक्ति 
अनन्त शक्ति का सदा अनुभव करता रहे, परन्तु आथिक उन्नति के लिए यह आवश्यक 
है कि उसका ध्यान संसार के नश्वर और भौतिक पहलू पर भी रहे । भारतीय आध्या- 
त्मिकता के अच्छे-बुरे प्रभाव का निर्णय करने के लिए एक तो यह देखना आवश्यक है 
कि भारतीय धर्म और दर्शन कहाँ तक लोगों में ऐसी पारलौकिक हृष्टि को प्रोत्साहन 
देते हैं, कि यह बात श्रन्य देशों के धर्म और दर्शन पर किस ह॒द तक लागू होती है और 
दूसरे हमें यह भी विचार करना है कि भारतवर्ष में आशिक उन्नति का मार्ग भारतीय 
अध्यात्मवाद द्वारा जनता के सम्मुख रखे हुए आदर्श द्वारा किस हद तक अवरुद्ध 
हुआ है । 
२७. ऐतिहासिक प्रमाणश--भारतीय भअध्यात्मवाद द्वारा जनता में निराशावादिता तथा 
भौतिक पदार्थों के प्रति उदासीनता जगाने के दोषारोपण के विरुद्ध हमें इतिहास में 
अनेक प्रमाण मिलते हें। यदि भारतीयों का ध्यान सदेव परलोक की ही चित्ता में 
संलग्त रहा होता तो वे इतिहास में उपनिवेश-स्थापकों, विजेताओं तथा बड़े-बड़े साम्राज्य 
स्थापकों के रूप में कदापि प्रसिद्ध न हुए होते । * इस सम्बन्ध में उनकी महत्त्वपूर्ण 
सफलताओ्रों को किसी ने भी अस्वीकार नहीं किया हैं। यद्यपि भारतीयों का धर्म और 
दर्शन में कोई सानी नहीं था, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी प्रतिभा इन क्षेत्रों 
तक ही सीमित थी । व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सर्वमान्य सफलताएँ इस 
धारणा को, कि भारतीय सर्देव धामिक और अधिमानसिक चिन्तना में ही लीन रहते 
थे, अश्ृत्य ठहराती है । भारतीयों ने ही गरित-विज्ञान तथा यन्त्र-विज्ञान की नींव 
डाली थी। 'उन्होंने ही भूमि को नापा, आकाश का मानचित्र बनाया, सूर्य तथा अन्य 


ृलमफामुत-भ ५७७७७आणएांण। 


१, देखिए, बी० जी० काले, इंडियन इकनों मिक्स”, भाग १, अध्याय ३ । 
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नक्षत्रों के मार्ग-चक्र कटिबन्धों का अन्वेषण किया, भौतिक पदार्थ के तत्त्वों का विश्लेषण 
किया और पशु-पक्षी, वनस्पति तथा बीजों की प्रकृति का अ्रध्ययत किया ।” समस्त यूरोप 
में प्रचलित गणना के अंक तथा बीजगरणित और उसका ज्यामिति शास्त्र में प्रयोग 
हिन्दुओं का ही आविष्कार है। इन सबके अतिरिक्त भारतीय हस्तकला की संसार- 
व्यापी प्रसिद्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आध्यात्मिकता ने आशिक क्षेत्र में 
उनके कौशल को विनष्ट नहीं किया था । यह सत्य है कि भारतीयों ने किसी बड़े यन्त्र 
का आविष्कार नहीं किया । डॉ० राधाकृष्णान्‌ के मतानुसार इसका कारण 'प्रकृति की 
विश्वेष कृपा रही है जिसने उन्हें इतनी नदियाँ और बहुतायत से खाद्यान्न प्रदान किया है । 
उपच्यु क्त तथ्य के आ्राधारभूत कारणों के पूरे-पूरे स्पष्टीकरण के लिए यह स्थापना काफी 
नहीं, पर इस सम्बन्ध में अन्य जो दो मत हें उन्हें हम निस्संकोच भाव से अ्रस्वीकार कर 
सकते हैँं--पहला तो यह कि इसका कारण भारतीय मेघा की कोई मौलिक कमी है 

और दूसरा यह कि सांसारिक वस्तुओं की बजाय आध्यात्मिकता में उनका मन बहुत 
अधिक केन्द्रित रहा है। फिर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यान्त्रिक आविष्कार 
अपेक्षाकृत हाल की ही घटनाएँ हैँ । १८वीं शताब्दी तक तो भौतिक सम्यता की कलाओं 
में भारतीय प्रमुख पादचात्य देशों से टक्कर लेने में समर्थ थे। इसके बाद ही भारत की 
आशिक प्रगति में शिथिलता आ गई । अतः भारतीय आध्यात्मिकता को उसका कारण 
ठहराना त्क॑संगत प्रतीत नहीं होता । आगे चलकर पता चलेगा कि इस दौथिल्य के भ्रन्य 
अनेक कारण हैं जो उपयुक्त कारणों की तुलना में कहीं श्रधिक संगत, और विश्वास- 
नीय हैं। 

२८. आर्थिक क्रिया-कल्लाप पर धार्मिक भावना के प्रभाव की अ्रतिशयोक्ति--भारत 
की वर्तमान स्थिति देखने पर पता चलता है कि हिन्दुओं में मारवाड़ी, जैन और भाटिया 
आदि तथा मुसलमानों में खोजा, बोहरा और मेमन आदि जातियों ने, जो प्राचीन 
धार्मिक परम्पराओं से बहुत प्रभावित मानी जाती हैं, देश की औद्योगिक व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया है और पश्चिमी उद्योग-व्यवस्था अपनाने में आइ्चयेजनक क्षमता 
दिखाई है । * इसलिए हम कह सकते हैं कि हिन्दू या इस्लाम धर्म झ्राथिक प्रगति में 
बाधक नहीं हुआ है । यदि हम जनसाधारण के मतानुसार इस बात को मान भी लें 
कि भारतीयों की धार्मिक प्रवृत्ति प्राय: सांसारिक कार्य-कलाप के प्रतिकूल रही है, फिर 
भी यह तो स्पष्ट ही है कि यदि आर्थिक उन्नति के साधन पर्याप्त मात्रा में प्राप्य हों, 
और यदि जनता में उनसे लाभ उठाने के प्रति जन्मजात अयोग्यता या उदासीनता न हो 
तो धर्म के इस कुप्रभाव को अवश्य ही मिटाया जा सकता है। अंग्रेजों के भारत में 
आगमन के पहले से ही जैन, भाटिया आदि जातियों में, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चकी 
है, साहसोद्यम और व्यापार की सुदृढ़ परम्परा थी जिनसे उन्हें बड़ी सहायता मिली है । 

कोई भी धर्म, चाहे वह कितना ही परलोकोन्मुख क्‍यों न हो, मनुष्य की अपनी झाथिक 
दशा सुधारने की सहज-वृत्ति को हमेशा के लिए दबाए नहीं रख सकता । भ्रर्थ की प्ररणा 
धर्म की प्रेरणा से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं होती, और हर जगह अपेक्षाकृत 


१. देखिए, काले, पूर्ब उद्ध त, भाग १, ० ४५ । 
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अधिक स्थायी रूप से क्रियाशील होती है। यह बात पूर्व और पद्चिम दोनों के बारे में 
समान रूप से सत्य है। हाँ, यदि राज्य-व्यवस्था लोगों की निर्माण-प्रवृत्ति के दमन की 
नीति का अनुसरण करने वाली है तब अ्रवश्य ही साधारण जनता सन्‍्तोष, शान्ति तथा 
भाग्यवादिता का प्रचार करने वाले धर्म का आश्रय लेगी, और उसे अपने चारों ओर के 
अ्प्रिय वातावरण को, जिसका निराकरण करने में वे असमर्थ हे, भुलाने वाली पीड़ा- 
नाशक, औषधि समभेगी । जब आश्िक स्थिति को सक्रिय प्रयत्तों द्वारा परिवर्तित करने 
का सुअवसर प्राप्त हो, तब निष्क्रियता की भावना तथा ऐसी धामिक भावना, जो सांसा- 
रिक सुख की सिद्धि में बाधक हो, केवल दिखावा-मात्र रह जाती है। धर्म और कर्म में 
अन्तर आ जाता है, और लोग धर्म-ग्रन्थों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शित करते, हुए 
अपने जीवन को भिन्‍न मानदण्डों के आधार पर नियमित करते हैं। अथवा धामिक 
आचार कुछ कमंकाण्डों और पूजा-पाठ आदि के नियमों के श्रद्धामय परिपालन तक ही 
सीमित रह जाता है जिनका धनोपाजं॑न-कार्यो से कोई विरोध नहीं है। इन विषमताओं 
का कारण यह है कि परम्परागत विश्वासों की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ संगति 
नही बैठती । धारमिक भावना का पुनः धीरे-धीरे विवेकपूर्णा संडलेषण होता है और उससें 
ऐसे नवीन विचारों का समावेश हो जाता है जो विश्वास और व्यवहार के बीच की 
खाई को पाट देते हे | विभिन्‍न प्रकार के कार्यो के महत्त्व का ऐसा समंजन हो जाता है 
कि सांसारिक क्रिया-कलाप अपने में ही पापमय या अकारथ नहीं माना जाता | अरब तो 
सांसारिक कार्यो में सक्रिय रूप से प्रवृत्त होने का प्रचार किया जा रहा है न कि वीतराग 
होकर उनसे दूर भागने का । साथ ही सांसारिक और भ्राध्यात्मिक क्रियाओं के एक-दूसरे 
से पृथक होने को भी अस्वीकार किया जा रहा है । ऐहिक सुखों की साधना और आध्या- 
त्मिक लक्ष्य की उपलब्धि में कोई पारस्परिक अ्रसंगति है, यह बात नही मानी जाती ॥ 
इसलिए इन दोनों आद्झों की समन्वय भी व्यक्ति-जीवन का उहद श्य बन सकता है । वर्ते- 
मान युग के मसीही-धर्मावलम्बी बाइबिल में दी हुई इस चेतावनी को, कि धनी व्यक्ति 
केवल धनवान होने के कारण आध्यात्मिक उन्‍नति नहीं कर सकते, अ्रक्षरशः सत्य नहीं 
मानते । * आजकल का मसीही धर्म-मुरु इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं करेगा 
कि कैडबरी जैसे व्यापारी को भी स्व में स्थान पाने का उतना ही अवसर है जितना 
किसी और को । भौतिक सम्पत्ति अपने-आपमें कोई बुरी वस्तु नहीं है। ईमानदारी से 
अजित सम्पति का कारण समाज की कोई ऐसी सेवा है जिसके लिए समाज ने धन देना 
आवश्यक समभा है। इस प्रकार धनोपार्जज और घन-व्यय का उद्दे श्य और परिणाम 
परोपकारिक हो सकते हें । 
२६. भाग्यवादिता अतीत की अशान्त राजनीतिक परिस्थितियों की देन है--हमारा 
यह हढ़ विश्वास है कि भारतीयों की भाग्यवादिता और पारलौकिकता, जो जीवन के प्रति 
भारतीय दृष्टिकोण की विशेषता तथा उनकी भौतिक उन्नति की बाधाएँ रही हैं, भारत 
में अंग्रेजों के आगमन के पहले की श्रव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थितियों की देत है 
” १. 'क्ितनी कठिनाई से वे, जिनके पास धन है, स्वर्ग में पहुँच सकेंगे । किसी घनाढ्य के स्वर्य जाने की 
पे सुई की आँख में से होकर ऊंट का निकल जाना सरल है |? बाइबिल, मार्क, १०, २३ । 


सामाजिक और धामिक संस्थाएँ १११ 


जिसने भारतीयों की प्रर्थ-प्रेरणा की सहज गति को भंग कर दिया। भारत में अंग्रेजी 
राज्य की स्थापना के पहले के युग में, जब शासक प्रायः रक्षक न होकर भक्षक होते थे 
और जब प्रजा को क्षरा-भर में ही अपनी बरसों की मेहनत की कमाई के किसी नृशंस 
शासक अथवा देवयोग से आये हुए आक्रमणकारी द्वारा लुट जाने का भय सदेव लगा 
रहता था, परिश्रम से घनोपार्जन करने तथा उसके संचय की प्रेरणा का क्षीण हो जाना 
अवश्यम्भावी था । ऐसी स्थिति में लोगों के मत से आशा और महत्त्वांकाक्षा का लोप 
होना तथा भाग्यवादिता की भावना का हृढ़ होना स्वाभाविक ही था । 

३०. परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल धर्म के पुनराख्यान का क्रम--देश में शान्ति 
की स्थापना के बाद से पाश्चात्य विज्ञान और पाइचात्य विचारधारा के प्रभावों के 
कारण धर्म की व्याख्या पादचात्य ढंग पर की जाने लगी है, और निष्क्रिय होकर सब- 
कुछ सहने के स्थान पर सोह श्य काय॑ में प्रवृत्त होने की शिक्षा दी जाने लगी है ।* दूसरे 
शब्दों में इसका अर्थ यह है कि लोगों की धामिक भावना उनकी आधथिक स्थिति का 
फल है, न कि कारण । जैसे-जैसे आथिक स्थिति अनुकूल होती जाती है बैसे-वैसे भाग्य- 
वादी धारणाएँ मिटती जाती हें और आशावादी दृष्टिकोण उनका स्थान ले लेता है । 

हिन्दू धर्म को आशिक उन्नति की प्रगति का स्थायी बाधक मानना गलत है, क्योंकि 
यह धर्म ऐसा नहीं जो हमेशा एक बँधी-पिटी लीक पर चलता रहे और सदा के लिए 
स्थिर हो । उसकी रूपरेखा में भौतिक परिस्थितियों की उन्‍नति की आजा और समया- 
नुकूल विचारों के विकास से सामंजस्य रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन हो रहे 
है ।* शझताब्दियों तक शक्तिशाली आक्रमणों को बार-बार सहने के पदचात्‌ भी हिन्दू 

घ॒र्म आज तक जो जीवित बच गया है उसका रहस्य है भारतीय सम्यता की नम्य एवं 
परिवर्तेनगील रूढ़िवादिता । वर्तमान परिस्थितियों में भी वह अपनी अनुकूल-शक्ति 

को बनाए रखेगा, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। पुरातन काया में नये 

प्राण डालना, प्राचीन ग्रन्थों का नवीन श्रर्थ लगाना, भ्रन्य धर्मों की अ्रपेक्षा हिन्दू धर्म में 
कहीं भ्रधिक सरल है । सहानुभूतिहीन समालोचकों ने इस ग्रुण के कारण हिन्दू धर्म को 


अधणत न 


१. भारत में श्स पुनराख्यान-क्रम के उदाहरण के तौर पर हम राधाकृष्णन्‌ की 'इंडियन फिलांसफी! 
भाग १, (संस्करण २, १६२४) से निम्न उद्धरण देते हैं : 

“इस धारणा के आधार पर कि हमारी आत्मा संस्तार-भर की आत्माश्रों से बढ़कर दे, मुक्ति- 
प्राप्ति के प्रवत्न आत्मा के सच्चे शील कौ अभिव्यक्ति नहीं दें । उपनिषद्‌ हमें निष्काम कतेव्य की शिक्षा 
देते हैं ।? (पृष्ठ २१६) 

जीवन के प्रति छ्न विरक्ति-भावना, जो जीवन को खप्न मानती दे और संसार को माया-नाल 
समभती है,,उपनिषदों की शिक्षा के विरुद्ध है । 'सांसारिक जीवन में एक स्वस्थ आनन्द सकत्र व्याप्त है 
विराग का दर्शन, विरक्तिपूर्ण आचार-संहिता, संसार के प्रति खिन्‍न उदासीनता का भाव विश्व के सष्ठ 
का अपमान है ओर अपने तथा संसार के प्रति, जिसका हम पर अधिकार है, पाप-कर्म है। उपनिषद 
देवताओं में विश्वास रखते हैँ और इसो प्रकार संसार में भी विश्वास रखते हैं ।? (१० २१६) 

२, “बिश्वास अथवा व्यवहार किसी भी दृष्टिसे एकरस, जड़ तथा अपरिवर्तनशील हिन्दू-धर्म जैसी कोई वस्तु 
नहीं रही हे । हिन्दू-धर्म एक गतिमान व्यवस्था है, न कि स्थिए वह प्रक्रिया है, परिणाम नहों; एक, 
वर्धमान परम्परा दे, न कि जड़ अभिव्यक्तः--राधाइृष्णन्‌, द हिन्दू व्यू श्रॉफ लाइफ”, पृ० १२६ 
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रूपरेखाहीन और निर्चित सिद्धान्तों में व्यक्त किये जाने के अयोग्य बताया है और 
इसलिए ही वायु के समान अभेद्य तथा पकड़ मे न आने वाला" कहा है। पर यह 
गुग ही इसकी शक्ति है, जिसने इसे अपने-आपको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप 
ढालने की क्षमता प्रदान की है। अतः यह धर्म संसार से विरत करने के दोषारोपण को 
सहज ही असत्य सिद्ध कर सकता है, क्‍योंकि ठीक प्रकार से समभा जाय तो उसमें यह 
दोष है ही नही । वास्तव में यह धर्म अपने अनुयायियों से केवल स्वार्थपरता त्यागने को 
कहता है, न कि संसार के सब लगाव । वह संसार से पिड छुड़ाने के लिए नहीं कहता, 
वरन्‌ उसमें उचित रीति से रहने की सीख देता है । तिलक की अ्मरक्ृति गीता रहस्य 
का मुख्य आणय यही है कि भगवद्‌गीता, जो कि हिन्दू धर्म का मुख्य सन्देश है, वैराग्य 
के स्थान पर कर्मण्य जीवन को पसन्द करती है और निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देकर 
आध्यात्मिक और सासारिक जीवन में समन्वय लाने का प्रयत्न करती है। बहुधा यह 
कहते सुना जाता है कि हिन्दू धर्म द्वारा प्रतिपादित कर्म-सिद्धान्त भारतीयों की निराशा- 
वादिता का मूल कारण है, क्‍योंकि यह सिद्धान्त हमें इस बात की शिक्षा देता है कि 
वेराग्य और त्याग ही वे साधन हैं जो बार-बार के पुनर्जन्म से किसी व्यक्ति की रक्षा 
कर सकते हे । इस सिद्धान्त की एक नितान्‍्त भिन्‍न व्याख्या की जा सकती है कि कर्म 
ग्रवरोध उपस्थित करने के स्थान पर काय॑ में प्रवृत्त करने का शक्तिशाली प्रेरक हो 
सकता है, क्‍योंकि कर्म-सिद्धान्त के भ्रनुसार मनुष्य ही अपना भाग्य-विधायक है, 
कोई अ्रदृष्ट शक्ति नहीं । 
दिलचल्पी की बात यह है कि इस्लाम धर्म के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों में भी कुछ 

इसी ढंग के परिवर्तन हो रहे हें। उदाहरणार्थ इस्लाम धर्म-शास्त्रों के अनुसार कोई 
मुसलमान न तो ब्याज ले सकता है और न दे सकता है । इसलिए इस मत के अनुसार 
यह विवाद का विषय हैँ कि कोई मूसलमान किसी सहकारी समिति का सदस्य हो 
सकता है अथवा नही, क्योंकि समिति ब्याज लेती हैं। यह भी सर्वेविदित है कि मुसल- 
मानों का ब्याज का लाखों रुपया डाकखाने के सेविंग बेंक खाते में पड़ा रहता है और 
उसकी कोई माँग नहीं करता । इन कारणों से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है 
कि कुरान की प्रासंगिक आयतों की व्याख्या इस ढंग से की जाय कि ब्याज के प्रत्येक 
रूप के स्थान पर केवल सूदखोरी का ही निषेध हो ।* 

३१. भारतीय निराशावादिता के (धर्म के अतिरिक्त) अन्य कारण--अनेक निरीक्षकों 
ने निराशावादिता और दीनतापूर्णो विषाद को भारतीय मनोवृत्ति की विशेषता के रूप में 
देखा है। उसे सविस्तार समभने के लिए घर्मं और दर्शन के अतिरिक्त अन्य कारणों 
का जानना भी अत्यन्त आवश्यक है। अनेक दताब्दियों की विदेशी प्रश्च॒ता ऑर कुशासन 
के अवसादमय प्रभाव का पहले वर्णोन किया जा चुका है। प्रकृति द्वारा किये गए 
विनाश को भी इन कारणों की सूची में जोड़ लेना आवश्यक है । भारत की जलवायु का 
प्रभाव, विशेषकर गरम और तर जलवायु वाले भागों में, मनुष्य को अ्रशकत कर 
देता है जिससे कके रेखाओं के बीच फैलने वाली प्लेग और हुकवर्म आदि बीमारियाँ 

१, देखिए, डालिंग, रस्टीकस लोक्बिटर', पृ० ३६७-इ६८। 
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उनमें जोरों से फैलती हैं। इनमें से हुकवर्म श्रादि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि वे घातक न 
होते हुए भी प्रारा-शक्ति को इतना क्षीण कर देती हें कि बीमार का मन सदा के लिए 
' उचट जाता है और जीवन के प्रति आशा-आकांक्षामय दृष्टिकोण असम्भव हो जाता है ।* 
इस प्रकार उनकी निराशावादिता के मूल में शारीरिक कारण भी हैं जिसको नगण्य न 
समभना चाहिए। और फिर अनिश्चित मानसून हवाओं पर निर्भर भारत जैसे कृषि- 
प्रधान देश में हमें दुर्भिक्ष आदि विपदाओं के प्रभाव का भी विचार करना चाहिए, 
जिनके निराकरण के लिए प्राचीन काल में दुर्भिक्-बीमा और सहायता आदि साधन 
उपलब्ध नहीं थे जैसे कि अब हें। इस बारम्बार के देवी प्रकोप के समक्ष लोगों की एकान्त 
असहायता ने उनके मन में अवश्य ही निराशावादी और भाग्यवादी भावनाओं को जन्म 
दिया होगा । दुर्भिक्ष और बीमारियाँ, जिनका प्रकोप बहुधा भारत में होता है, भारतीयों 
में व्याप्त अवसाद या खिन्‍नता के कारण रहे हें । दूसरा महान्‌ कारण विभिन्‍न जातियों 
द्वारा विभक्‍त समाज में निम्न जातियों की निर्योग्यताएँ थीं जिनके फलस्वरूप अन्य 
जातियों से सम्पर्क रखने अथवा झाथिक उन्नति करने में हमेशा उनका मार्गावरोध हुआ 
और वे सदा दास बने रहने के लिए बाध्य हुए । 

पश्चिम यूरोप में भी जन-साधारण में आशावादिता और कर्मण्यता की भावना 
की परिव्याप्ति अभी हाल की ही बात है । वर्तमान वैज्ञानिक युग के पहले दुभिक्ष तथा 
प्लेग और महामारी झादि बीमारियाँ देवी प्रकोप समझी जाती थीं और निबल मनुष्यों 
द्वारा उनके विरोध की चेष्टा निष्प्रयोजन मानी जाती थी। इस प्रकार पूर्वी भाग्य- 
वादिता एक समय यूरोप की जनता में भी प्रचलित थी । यूरोप में असहायता और 
भाग्यवादिता की भावना का लोप इसलिए हो गया हैं कि विज्ञान के बहुमुखी विकास 
ने औषधियों, यातायात आ्रादि की उन्लति में बड़ी सहायता पहुँचाई है, और मनुष्य भ्रब 
प्रकृति पर अपनी विजय की उत्तरोत्तर वृद्धि की भावना से अनुप्रारितत हो रहा है। अब 
तक जो विजय प्राप्त कर ली है उसके कारण वह समभने लगा है कि उसके दुःखों का 
सतत प्रयत्नों द्वारा निवारण सम्भव है। लोगों की भावनाओं में इस प्रकार का परि- 
वतन भारत में भी श्रारम्भ हो गया है । हम आशा करते हैं कि शिक्षा के प्रसार, व्याव- 
हारिक विज्ञान के विकास और राष्ट्रीय आथिक उन्नति की नीति के सतत परिपालन से 
भारतीयों की निराशावादिता के वर्तमान कारण दूर हो जायेंगे और उनकी आशिक 
उन्नति के प्रमुख बाधकों में उसकी गिनती नहीं की जाया करेगी । 


१. देखिए, रोनाल्‍डरशे, इंडिया, ए बड़ स आई व्यू”, अध्याय २२ । 
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भारत में आर्थिक संक्रान्ति 


१, इंगलेण्ड की औद्योगिक क्रान्ति--इस अध्याय मे हम पिछले सौ वर्षों में यहाँ के 
जीवन और श्रम की परिस्थितियों का कायापलट करने वाले आथिक विन्यास तथा 
संगठन-सम्बन्धी मूल परिवतेनों का सिंहावलोकन करेंगे । परिवर्तन करने वाली शक्तियों 
को (प्रंशत:) एक शब्द “ओऔ्ौद्योगिक-क्रान्ति' द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन शक्तियों 
का स्वरूप भली-भाँति समझने के लिए इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति का संक्षिप्त 
इतिहास जान लेना श्रेयस्कर होगा । 

इगलेण्ड की औद्योगिक क्रान्ति यद्यपि एक प्रकार से अनिष्टकारी कही जा 
सकती है, परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से वह उन शक्तियों का परिणाम थी जो लगभग 
दो सौ वर्ष से क्रियाशील थी और जिन्होंने १८वीं शताब्दी के मध्य में उभरकर 
विस्फोट पैदा किया । इस विस्फोट के फलस्वरूप जो अद्भुत परिवर्तन हुए औद्योगिक- 
क्रान्ति संज्ञा उन्ही से सम्बद्ध है। सर्वप्रथम इंगलैण्ड में ही औद्योगिक क्रान्ति के 
आरम्भ होने के अनेक कारण थे । सोलहवीं और सन्रहवीं शताब्दी में भारत के समुद्री 
मार्गों और अमेरिका की खोज के कारण हुई जो व्यापारिक क्रान्ति हुई बह इस 
औद्योगिक क्रान्ति की आवश्यक भूमिका थी। व्यापारिक क्रान्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के मापदण्ड और स्वरूप को बदल दिया तथा औद्योगिक क्रान्ति के नये-तये यान्त्रिक 
आविष्कारों से होने वाले विपुल उत्पादन की खपत के लिए संसार-व्यापी मण्डियाँ 
प्रस्तुत कीं । वारिएज्य-एकाधिकार-सिद्धान्त के कारण, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों की 
वारिज्य-नीति की विशेषता थी, सत्रहवीं और अ्रठारहवीं शताब्दी में श्राथिक राष्ट्रोयता 
के अनेक थुद्ध हुए थे। इन युद्धों के दौर से इंगलेण्ड विजयी होकर एक बड़ी सामुद्रिक 
एवम्‌ व्यापारिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ । इसके विपरीत उसके प्रतिद्वन्दी उद्योग तथा 
अन्य साधनों में शक्तिहीन हो गए। इससे इंगलैण्ड की प्रतियोगिता-शक्ति बहुत बढ़ 
गई । इसके अतिरिक्त इंगलेण्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति तभी घटित हुई जब इधर भारत 
में अंग्रेजी शासन की सुदृढ़ स्थापना हुईै। भारत की बड़ी-बड़ी मण्डियाँ हाथ में भरा 
जाने के कारण लंकाशायर के सूत-उद्योग को नई गति और नई प्रेरणा मिली । 
अन्य अनेक कारणों ने भी इंगलेण्ड के इस नये आन्दोलन की प्रगति में योग दिया । 
उदाहरणाथ, इंगलेण्ड की द्वीपी स्थिति, आन्तरिक स्वतन्त्र व्यापार की स्थापना तथा 
संसदीय शासन की स्थापना, जिसमें अ्भिजात-वर्गीय भूमिपतियों का प्रभुत्वत था और 


हा 
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जिनका भुकाव उद्योग तथा व्यापार के प्रति विशेष रूप से था ।* 
२. इंगल्लेणगट की औद्योगिक क्रान्ति की चार मुख्य बातें--अ्र ग्रेज़ी भौद्योगिक 
क्रान्ति की चार मुख्य बातें थीं-- (१) कृषि, (२) यातायात, (३) उद्योग, तथा (४) 
आशिक विचारधारा और नीति में क्रान्ति, जिन्होंने परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित 
किया । सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि के कारण अधिक अन्न की माँग से कृषि के क्षेत्र 
में ऋन्ति हुई और मध्यकालीन अपव्ययशील सामान्य क्ृषि प्रणाली का स्थान भू- 
धृति की नई पद्धति तथा श्रधिक सक्षम कृषि-पद्धति ने ले लिया। कृषि विज्ञान की 
उन्‍नति और वै॑ज्ञानिक ढंग की कृषि-व्यवस्था के फलस्वरूप द्वितीय “परिवेष्टन 
आन्दोलत' आरम्भ हुआ और इससे प्राचीन क्षेत्रपालों का लोप तथा भूमि-विहीन 
श्रमिकों और लगान पर खेती करने वाले एं से पृजीपति कृषकों का उदय हुआ जो इन' 
श्रमिकों को काम देते थे । इस प्रकार से वर्तमान तीन विभाजन हो गए--बड़े जमीदार, 
पुजीपति किसान तथा भूमि-विहीन कृषि श्रमिक । यातायात तथा उद्योग के क्षेत्र में 
क्रान्ति संचार-साधनों के विकास तथा कारखानों (फंक्ट्री) की स्थापना के रूप में प्रकट 
हुई । पहले प्रकार के सुधारों में फाटकों से सुरक्षित सड़कें तथा नौगम्य नहरें तथा कोयला, 
लोहा और कपड़ा बुनने के उद्योगों में नये आविष्कार विशेषकर सूत कातने की मशीन 
(स्पिनिंग जैनी), बिजली-करवे, तथा भाष के इन्जन आदि हें। दूसरे प्रकार के परिवत्तेनों 
में बड़े पैमाने का उत्पादन और मानव-श्रम के स्थान पर यन्त्रों के उपयोग का 
समा रम्भ आदि है । १८२५ के लगभग यातायात और संचार-साधनों में दूसरी क्रान्ति 
हुई, जिसने उपयुक्त समय पर रेल, तार और जहाज़ आदि को जन्म दिया। कपड़े के 
कारखानों, कोयले की खानों और लोहे की खानों से आरम्म होकर धीरे-धीरे 
औद्योगिक क्रान्ति अ्रन्य चीज़ों के कारखानों में भी फैली। इसकी प्रगति में सीमित- 
दायित्व वाली जॉयट स्टाक कम्पनियों के संगठन तथा साख और बेंकिग की सुविधाश्रों 
ने बड़ी सहायता दी । 

इन परिवतंनों से सहानुभूति रखते हुए एडम स्मिथ और उनके परवर्ती 
युग की आथिक विचारधारा को भी नई दिशा मिली। नयी विचारधारा सहज 
स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत साहसोदच्यमम की भावना पर आधारित थी, जो राज्य द्वारा 
राष्ट्र के आथिक जीवन के विशेष नियमन की प्राचीन प्रथा के विरुद्ध थी । मि० एडम 
स्मिथ की कृति वेल्थ आफ़ नेशन्स' भी अधिकांश में इस प्राचीन प्रथा का सशक्त 
शब्दों में तकंपूर्ण प्रतिवाद थी। नवीन आथिक विचारघारा ने “राज्य अनतिपात 
नीति' का आदर्श सामने रखा । आत्यन्तिक “राज्य अनतिपात-नीति' ने, औद्योगिक 
क्रान्ति की प्रगति को तो बढ़ाया, पर संक्रान्तिकालीन बुराइयों को भी गह दी और 
अनेक सामाजिक और आशिक दोषों के. शमन को जो विशेषकर औद्योगिक क्रान्त्रि के 
काररख उत्पन्त हो गए थे बहुत दिनों के लिए टाल दिया । 
३. ओद्योगिक क्रान्ति के परिशाम--ओऔद्योगिक क्रान्ति के परिणाम बड़े ही श्राइचर्य- 
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१. जें० एल० और वी० हेमण्ड, 'द राइज़ अफि माडने इशण्डस्ट्री', पृ० ६४-६५ । 
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का विस्तार हुआ और इंगलैप्ड के दक्षिणी भाग से लोग बहुत बड़ी संख्या में उत्तरी 
भाग की ओर गये । जनसंख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। देश की सामाजिक और 
आशिक अवस्था में मौलिक परिवतंन हुए, जिनसे सामाजिक और राजनीतिक शक्ति 
का सन्तुलन कृषि तथा उद्योगों के मजदूरों के विरुद्ध, पूजीपतियों की ओर विशेष भुक 
गया । घरेलू उद्योगों का स्थान बड़े पैमाने की फैक्ट्री ने ले लिया जिनमें हजारों-की 
संख्या में मज़दूर काम करते थे। इनका पूजीपतियों से स्वामी और मजदूर के प्राचीन 
मानवीय सम्बन्ध के स्थान पर केवल नकद मजदूरी प्राप्त करने के श्रतिरिक्त और 
कीई सम्बन्ध न रह गया । पूजी और उत्पादन के साधनों के थोड़े से धताढ्यों के हाथ 
में केन्द्रित हो जाने के कारण मज़दूरों!'और मालिकों के बीच बड़ा व्यवधान श्रा गया, 
जिससे समाज ऐसे दो वर्गों में विभाजित हो गया जो सदेव के लिए दूसरे के विरोधी 
हो गए । मजदूरों का अरक्षित और अनिश्चित जीवन जिसमे बेकारी का भय सदा बना 
रहता था, सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देने वाली बार-बार की हड़तालें 
और अ्राथिक सन्तुलन में विध्न डालने वाले संकट--इस नई औद्योगिक व्यवस्था की 
विशेषताएँ हो गई और देश के समक्ष बड़ी जटिल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
समस्याएं उपस्थित हो गई । 

४. मॉरीसन का वर्गीकरण : नवीन और प्राचीन ढंग के देश--हमें श्रब यह देखना है 
कि ये परिवर्तन भारतवर्ष में किस सीमा तक हुए । हम भारत में आश्िक संक्रान्ति का 
वर्णन मॉरीसन-कृत संसार के देशों के दो मुख्य वर्गों से आरम्भ करेंगे-- (4) वे प्राचीन 
आशिक व्यवस्था वाले देश जिनमें प्रभी औद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई है। (77) उस नई 
आशिक पद्धति पर चलने वाले देश जहाँ औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न हो चुकी है। पहले 
प्रकार के देशों में मिश्र पूर्वीय यूरोप के कुछ देश और भारतवर्ष की गणना भी की जा 
सकती है जिनमें उद्योगों की प्राचीन व्यवस्था वर्तमान परिवर्तनों से भ्रप्रभावित चल 
रही है। दूसरे प्रकार के देशों में इंग्लेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका 
की गराना की जा सकती है जिनमें प्राचीन व्यवस्था का स्थान उत्पादन और वितरण 
की नई रीतियों ने ले लिया है। ये विभाजन केवल कामचलाऊ ढंग पर किया गया है, 
क्योंकि दोनों प्रकार के देशों के बीच कोई प्रथक्‌ करने वाली गहरी रेखा नहीं खींची जा 
सकती | पहले वर्ग के बहुत से देझ्षों में दूसरे वर्ग में परिणत हो जाने के चिह्न स्पष्ट 
दिखाई देने लगे हें। हम अपने काम के लिए भारतवर्ष और इंग्लेण्ड को विरोधी वर्ग 
के देशों के प्रतिनिधि के रूप में मान लेंगे । भ्रधिकांश में भारतवर्ष श्राज भी प्राचीन वर्ग 
के देशों में ही गिना जाने योग्य है, यद्यपि इसके दूसरे वर्ग में परिणत रा के चिह्न 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे हैं । इंगलैण्ड को अपनी औद्योगिक क्रान्ति पूर्ण करने वाला 
देश कहा जा सकता हैं जिसने जीवन और श्रम की स्थिति को इतना अधिक परिवर्तित 
कर दिया है जितना किसी भी अन्य देश ने नही । प्राचीन औद्योगिक व्यवस्था विद्ेष 
प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम थी जो किसी-न-किसी समय संसार के प्रत्येक देश 
में वर्तवान थी और जहाँ-जहाँ वैसी परिस्थितियाँ थीं वहाँ लगभग एक-सी ही श्राथिकः 
' ब्य्व॑स्थी का उदय हुआ था । 
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*. प्राचीन ढंग के देशों की विशेषताएं--प्रथम वर्ग के भ्रथवा प्राचीन आध्िक व्यवस्था 
वाले देशों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-- ([) प्रतियोगिता तथा संविदा की श्रपेक्षा 
परिष्ठा (६८०८५७) और रीति-रिवाज़ों का प्रभुत्व । ((7) जन-संख्या का छोटे-छोटे वर्गों 
में एथक्कूरण, जैसा कि गाँवों में पाया जाता है और उनकी आधिक आरात्म-निर्भरता जो 
विशेषकर यातायात और संचार-साधनों के दोषपूर्ण होने के कारण है। (++3) झन्य 
व्यवसायों की अपेक्षा कृषि का प्राघान्य तथा उसके फलस्वरूप विभिन्‍न व्यवसायों में 
जनसंख्या का असमान वितरण तथा शहरी जनसंख्या की अपेक्षा ग्रामीण जन- 
संख्या का प्राधान्य । (६४) मण्डियों के कम विस्तार के कारण श्रम का सीधा-सादा और 
अपर्णा विभाजन । (५) घरेलू और कुटीर-उद्योगों जैसे छोटी मात्रा में उत्पादत करने 
वाले उद्योग-धन्धे जिनको शिल्पी स्वयं चलाता है और इसलिए उसमें थोड़ी ही पूंजी का 
उपयोग सम्भव है और उसमें मध्यस्थ, व्यवस्थापक या जोखिम उठाने वाला कोई नहीं 
होता। (४7) द्रव्य पर आधारित अर्थ-व्यवस्था का अभाव और वस्तु-विनिमय का या 
माल के बदले माल की प्रत्यक्ष अदल-बदल की व्यवस्था । (७४) अविकसित उधार- 
व्यवस्था और सूदखोरी । 
६. नवीन ढंग के देशों की विशेषताएं--उपयरु क्त विशेषताओं के विपरीत दूसरे यानी 
नई प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वाले देशों की विशेषताएँ निम्नलिखित हे -- () संविदा 
की स्वतन्त्रता और निर्बाघ प्रतियोगिता। (;) यातायात तथा संचार के विकसित साधनों 
के कारण औद्योगिक संसार के विभिन्‍न भागों का घनिष्ठ रूप से भ्रन्योन्याश्रित होना। 
(507) जनसंख्या का विभिन्‍न व्यवसायों में अपेक्षाकृत समान वितरण जिसमें कृषि का 
स्थान कोई विज्येष महत्ता नहीं रखता तथा इस कारण से नगर-निवासियों की संख्या 
का ग्राम-निवासियों की संख्या से अधिक होना । ($9) मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग 
तथा मण्डियों के विस्तार के फलस्वरूप श्रम का जटिल और पूर्ण विभाजन । (२) 
उद्योगों का बड़े पैमाने पर संगठन, तदर्थ बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता और 
गिने-चुने साहसोद्यमी व्यक्तियों द्वारा उद्योगों का संचालन; बड़े-बड़े कारखानों में मज़दूरों 
का बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रित होना और पूजीपति तथा मज़दूरों के बीच व्यक्तिगत 
सम्बन्ध का लोप । (५) वस्तु-विनिमय के स्थान पर द्रव्य आधारित अर्थ-व्यवस्था की 
स्थापना । (शश) उधार और बेकिंग की सुविधाशरं का प्रसार तथा सूदखोरी का लोप | 
भारतवर्ष आ्िक संक्रान्ति में से ग्ज़र रहा है, इसलिए उसमें दोनों' प्रकार के 
देशों की विशेषताएँ न्‍्यूनाधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती हें । शताब्दियों से वह विकास 
की विषम अवस्थाओं से ग्रुजजर रहा है, क्योंकि उसके कुछ भाग यदि आ्रादियुगीन नहीं तो 
मध्यकेप्लीन अर्थ-व्यवस्था वाले तो लगते ही हैं और कुछ भाग निश्चित रूप से आधुनिक 
लगते हें जो प्रगतिशील यूरोप के पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली अर्थ-व्यवस्था को 
पूर्रारूप से अपना चुके हें। तात्पर्य यह है कि विकास की भ्रवृत्ति ऊपर वर्शित दूसरे 
प्रकार की व्यवस्था की ओर ही है। 
७, प्राचीन आर्थिक संगठन : गाँव--जो परिवर्तन भारत में हुआ है उसे ठीक-ठोक 
समभने के लिए यह आवश्यक है कि भारत के उस प्राचीन आ्िक संगठन का वर्सन 
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किया जाय जो नई शक्तियों के प्रभाव से पूर्व देश में विद्यमान था । 

भारत के प्राचीन आथिक संगठन की प्रमूख विशेषता यह है कि देश गाँवों में 
विभाजित था जहाँ अधिकांश लोग रहते थे और आज भी रहते हे। विविक्त और आत्म- 
निर्भर गाँव ही प्राचीन आर्थिक संगठन की इकाई थे। और आज भी “उस व्यवस्था के 
लोगों के रहन-सहन और काम की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमें गाँव में ही 
जाना पड़ेगा ।* 
८. आमों का उदछ्ूव केसे हुआ और आज भी वे क्‍यों चिह्यमान हैं--गाँव के नाम” की 
बस्ती के उद्धव के सम्बन्ध में अनेक परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की गई हें । हो सकता है 
खेती के लिए जंगल साफ़ करने के कठिन काम में एक-दूसरे का सक्रिय सहयोग पाने 
के लिए कोई यायावर जन-जाति या वंश कही एक जगह स्थायी रूप से बसने के लिए 
बाध्य हुआ हो दूसरा प्रभावशाली कारण जल-प्राप्ति की सुविधा हो सकती है । किसी 
क्षेत्र-विद्येष में सत्र पानी अ्रप्राप्य होने पर बसने के लिए वे स्थान चुते जाते थे जहाँ 
पानी का बाहुल्‍य होता था । लोगों के इस तरह केन्द्रित होने का तीसरा कारण जंगली 
पशुओं और आक्रान्ता क़बीलों से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता हो सकता है । 
अन्य देशों में भारतीय गाँवों के समान बस्तियाँ न हों ऐसा नही है । इंगलैण्ड के मध्य- 
कालीन मेनर, जमनी के मार्क और रूस के मीर स्पष्ट रूप से ऐसी ही बस्तियाँ हे । 
परन्तु अनेक राजनीतिक परिवतंनों के समक्ष भारतीय ग्राम-व्यवस्था का स्थायित्व 
उसकी अपनी विशेषता है जिसकी ओर विदेशियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 
हुआ है। उन्होंने उसकी आदश सरलता और सुख-शान्ति की, जिसका कदाचित्‌ 
प्राचीन ग्रामीण-समाजों में एकच्छत्र साम्राज्य रहा होगा, भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।* 

युद्धों और क्रान्तियों से एकदम अप्रभावित रहकर गाँव के लोग जीवन व्यतीत 
करते रहे, अन्य कारणों को समझे बिना यह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।* 
उदाहरणार्थ अठारहवीं शताब्दी में मुगलों के शासन के छिन्न-भिन्‍न हो जाने के पश्चात्‌ 
जब सम्पूर्ण देश हत्या, मारकाठ और लूटपाट की स्थायी रंगशाला बन गया था, यह 
मान लेना कि ग्रामवासी बिना किसी विध्त-बाधा के शान्तिपूर्वक जीवनयापन करते 
रहे होंगे समीचीन नहीं प्रतीत होता । आ्राक्रमणों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध 
सामान्यतः उन्हें स्वयं करना पड़ता था । हम मान लेते हें कि कभी-कभी वे आक्रमरों से 
अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाते थे, पर बहुधा शत्रु अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते थे 
और सफलता से उनका सामना करना असम्भव था । बलातू, अपहरण लूट-मार और 
१. मॉरीसन, पूव उद्छूत, ६० ३४८ 
२. सन्‌ १८३० केडसर चाल्स मेटकाफ के प्रायः उद्घत किये जाने वाले विवरण को पाठक याद करें-- 
“गाँव के समाज छोटी-छोटी स्वायत्त शासन की इकाइयों हैं जहाँ प्रत्येक आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध 
है और उनका प्रायः बाह्य संसार से सम्बन्ध नहीं है । ऐसा लगता है कि जब और कोई व्यवस्था स्थिर न 
रहेगी वे तब भी स्थिर रहेंगे । एक एथक्‌ छोटे राज्य की इकाइयों के रूप में व्यवस्थित गॉव के समाजों का 
ऐक्य उनकी सुख, शान्ति ओर खतन्‍्त्रता का बहुत बड़ा कारण रहा है ।? 
३९. ए० फसु० अल्तेकर, 'ए हिस्ट्री आफ़ विलेज कम्यूनिटीज़ इन वेस्टन इस्डिया?, पृ० १०५-६. से 
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डाकेजनी आदि विभीपिकाओं ने समय-समय पर उनकी अ्रर्थ-व्यवस्था को जरूर ही 
बेतरह भकभोरा होगा और उनके दुःखदायी प्रभावों से निकलकर पुनः अपनी सामान्य 
अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया निश्चय ही बड़ी लम्बी और कष्टमय रहती होगी # 
ग्राम-संगठन के सदियों तक अ्रप्रभावित और अपरिवर्तित बने रहने के कुछ ऐसे 
चिरस्थायी कारण ही हो सकते हैं जो आज भी बने हुए हैं जैसे संचारसाधनों का 
अभाव तथा उसके फलस्वरूप किसी समर्थ केन्द्रीय शासन-त्यवस्था की अनुपस्थिति 
आदि । गाँवों की व्यवस्था में निहित कोई ग्रुण-विशेष इसके कारण नहीं । 

$, ढठेठ भारतीय गाँव--ठेठ भारतीय गाँव खेती किये हुए भूमि-खण्डों की समष्टि 
होता है--जिसके साथ परती जमीन का कुछ क्षेत्र कभी जुड़ा रहता है कभी नहीं । 
उसके केन्द्रीय भाग में रहने के अ्रनेक घर पास-पास बने होते हें | गाँव के खेत प्राय 
बस्ती के चारों ओर समकेन्द्र वत्तों में फले होते हें। कभी-कभी छोटे-छोटे निवासस्थान 
खेतों पर भी अलग से बने होते हैं, यद्यपि सुरक्षा के विचार से अथवा शन्य कारणों 
से प्रायः किसान अपने गाँव के घर में ही रहता है। गाँवों में प्रायः एक बगिया भी 
होती है और किसी-त-किसी तरह का सरकारी कार्यालय भी, जहाँ पर गाँव के भ्रफ़ुसर 
अपने कागज पत्रादि रखते हे और अपना कार्य करते हूँ । 

१०. ग्राम-ब्यवस्था : कृषक--ग्राम-व्यवस्था का वर्रान करते समय हम भारत में 
गाँवों के दो मुख्य रूपों रैयतवाड़ी तथा संग्रुक्त गाँवों के श्रन्तर को छोड़ देंगे और 
यहाँ एक सामान्य वर्शन करने का प्रयत्व करेंगे जिसमें दोनों प्रकार के गाँवों में समान 
रूप से पाये जाने वाले लक्षणों का समावेश हो जाय । प्रत्येक गाँव पूर्णतया झ्ात्म-निर्भर 
झाथिक इकाई होता है जिसकी हद में वहाँ की कृषि तथा उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक 
प्‌ जी, श्रमिक तथा कारीगर आदि सभी मिल जाते हैं । ग्रामवासी तीन वर्णों में विभा- 
जित किये जा सकते हैं, (7) किसान, (7) गाँव के पदाधिकारी, तथा (88) गाँव के 
शिल्पी और नौकर आदि । किसान भू-स्वामी और लगान पर खेती करने वाले दो वर्गों 
में बाँटे जा सकते हेँ। ये ग्राम-समाज के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य होते हें । असल 
में, खेती करने वाले चाहे भूमि के स्वामी हों अथवा लगान पर जोतने वाले किसान, 
सभी प्रायः छोटे-छोटे खुले हुए खेतों पर खेती करते हैँ ( जो इंगलैण्ड में कृषि-क्रान्ति के 
पहले के सम्मिलित रूप से जोते जाने वाले परिवेष्टनहीन खेतों का स्मरण विलातते 
हैं ) और श्रम के लिए मुख्यतः: अपने और अपने परिवार के लोगों पर ही निर्भेर रहते 
हैं । ये कभी-कभी ही किराये के मजदूरों की सहायता लेते हैं । आवश्यक पू जी वे अपनी 
बचत से प्राप्त करते हैं श्रथवा गाँव के जमींदार या अक्सर महाजन से उधार लेते हैं ॥ 
वे ही खेती की जोखिम उठाते हें तथा अपनी छोटी सी खेती के प्रबन्धक संग्रठन-कर्त्ता 
और विशेषज्ञ भी स्वयं होते हें । वे स्वयं ही अपने खेतों में पैदा हुई चीजों को सबसे 
नज़दीक के बाजारों में ले जाते हें और उसे बेचकर नमक तथा भअ्न्य छोटी-मोटी 
आवश्यक और ऐश-आराम की वस्तुएँ ले आते हैं जो प्रायः गाँव में नहीं मिलती । 

११. (२) गाँव के अधिकारी ( अफसर )--भारत में गाँव शासन-व्यवस्था की इकाई 
रहा है, और अब भी है। प्रत्येक गाँव में उसके अधिकारी होते हें । इन अधिकारियों 


9२० भारतोय ग्रर्थशा सत्र 
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में मुखिया अथवा पटेल का स्थान--विशेषकर रैयतवाड़ी गाँवों में--सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। यह पद आनृवंशिक होता है । गाँव में शान्ति स्थापित रखने तथा लगान 
वसूल करने का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। बहुधा वह छोटे-मोटे झंगड़ों का 
फैसला भी करता है । उसके ग्रधिकार में 'भूमि' का एक भाग होता है जिसे “वतन, कहते 
हैं । यह भूमि उसको उसकी सेवाओं के बदले में मिली हुई होती है । पटवारी अथवा 
कुलकर्णी गाँव का दूसरा अधिकारी है जो गाँव से सम्बन्ध रखने वाले जरूरी कागजात 
तथा अन्य लेखा रखता है। गाँवों में चौकीदार होता है जिसे गाँव में हुए अपराधों की 
सूचना देनी पड़ती है। अपराधियों को पकड़वाने में वह पुलिस की सहायता करता है। 
गाँव में एक सन्देश-वाहक भी होता है। गाँव के ये पदाधिकारी समष्टि रूप से अंलूत' 
भी कहलाते हें । गाँव के अन्य सेवकों कारीगरों तथा छोटे-मोटे काम करने वालों से, 
जिन्हें 'बलृत' कहते हैं, इनका दर्जा भिन्‍न होता है। ग्रामवासियों का एक तीसरा वर्ग 
इन शिल्पियों श्रौर सेवकों का माना जा सकता है। प्राचीन काल में बहुत से गाँवों में 
पंचायत अर्थात्‌ वयोव॒ुद्धों की एक जमात होती थीं जो गाँव-समाज में एका बनाए 
रखने के अतिरिक्त कुशल और मध्यस्थ-व्यायालय का काम भी करते थे, जिसमें किसी 
को कुछ विशेष खर्च नहीं करना पड़ता था । 
१२. (३) गाँव के शिल्पी--प्राचीन काल में प्रायः प्रत्येक गाँव में समाज के लिए आव- 
इयक कारीगर--उदाहरणार्थ, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, नाई, जो शल्य-कर्म (जर्राही) भी 
करता था, चमार, धोबी, सुनार, तेली और एक छोटा बनिया आदि रहा करते थे। 
गाँवों में एक-त-एक महात्मा भी हुआ करते थे; वे या तो ज्योतिषी होते थे या पुजारी 
अथवा फकीर । बड़े-बड़े गाँवों में एक जुलाहा भी हुआ करता है। पर प्रत्येक ग्राम में 
एक महाजन अवश्य होता है जो ब्याज पर रुपया देने के साथ ही प्रायः अन्न का थोक 
व्यापार भी किया करता है। शिल्पी गाँव वालों के सेवक होते हैं और उनका कार्य 
वंच्-परम्परा में चलता रहता हैं। अपने काम से उनकी आमदनी कोई खास नहीं होती । 
उन्हें तो गाँव में रहने के लिए घर दे दिया जाता है और वे सभी गाँव वालों की सभी 
आवश्यकताओं को पूरा करते हें | गाँव वाले आवश्यक सामान या उसके दाम-भर उन्हें 
दे देते हैं। उपयुक्त सेवाओ्नों के लिए उन्हें वाधिकं पारिश्रमिक या भूमि अथवा फसल 
के समय अन्न मिल जाया करता हैं। * उन शिल्पियों को, जिनकी सेवाओं की कभी- 
कभी आवश्यकता पड़ती है, जेसे जूलाहे आदि, कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता 
ह । नियमित रूप से सेवा करने वाले गाँव के बढ़ई को बेलगाड़ी अथवा कोल्हू बनाने 
के लिए अलग से मजदूरी मिलती है। सन्‌ १९०१ की जनगणना के अनुसार “भारतीय 
ग्राम्य-जीवन की विद्येषता गाँवों में सभी प्रकार के शिल्पियों और सेवकों का होना है, 
जिनके कारण, पाइचात्य पण्यों जैसे मशीन का बना कपड़ा-मिट्टी का तेल, छाते इत्यादि 
के गाँवों में आने से पहले अभी हाल तक, नमक तथा कुछ अन्य ऐश-गआ्राराम की वस्तुओं 
को छोड़कर जिन्हें वे गाँव के मेलों अथवा फेरीवालों से खरीद लिया करते थे, गाँव पूर्ण- 


77५ 32७७७७७७/७७७७७ 
0, ४ हो हा 






“2. बडे: पॉँवेल ओर नॉवल्स कृत 'द इकानॉमिक डेवजपमंट ऑफ द ओवरसीज्ञ ब्रिटिश एम्पायर” 
३० डश्भ-शृ६ 


भारत में ग्राथिक संक्रान्ति १२१ 


तया स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर थे ।' 
१३. गाँवों का अलग-थलगपन और आत्म-निर्भरता--रेलों और सड़कों के निर्माण 
के पहले, गाँव-वासियों का बाह्य संसार से सम्पर्क नही के बराबर था । कभी-कभी कोई 
व्यक्ति अपनी दस्तकारी की चीजों को बड़े-बड़े व्यापार-केन्द्रों में बेचने के उद्द इय से जाता 
था अथवा कपड़े और अन्न के व्यापारी, एक गाँव की कमी पूरी करने के लिए दूसरे गाँव 
की अतिरिक्त उपज ले जाकर बेचा करते थे। बाह्य संसार से सम्पर्क दृट जाने 
के कारण गाँवों के लिए आत्म-निर्भर हो जाना अनिवार्य हो गया । मॉरीसन के केथना- 
नुसार “जब कि जलमार्ग से यातायात असम्भव हो और थल के साधन घीमे और 
अविश्वसनीय हों तो आंदान-प्रदान केवल उन्ही वस्तुओं तक सीमित रहता है . जो. मनुष्यों 
और जानवरों दस लादकर-.लगाई जा सकती हों ।” १९वीं सदी के आरम्भ में गंगा 
और सिन्धु नदियों जैसे प्राकृतिक जलपथ भारत में बहुत कम थे और सड़कों की दशा 
ऐसी खराब थी जैसी की आर्थर यंग द्वारा वर्णित अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में 
इंगलैण्ड की सड़कों की । मुगल शासकों द्वारा निभित इनी-गिनी सड़कों के अतिरिक्त अच्छी 
सड़कें प्रायः थी ही नहीं और यदि थीं भी तो उनकी दशा बहुत असन्तोषजनक थी 
और उन पर लुटेरे और डाकुओं का आतंक रहता था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सड़कों 
की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्येय तो आय की वृद्धि था, 
शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप देना नहीं । आन्‍्तरिक व्यापार इसलिए ही विकसित 
नहीं हुआ । बाह्य संड़ारं से पूर्णंतया पृथक हो जाने के कारण गाँवों को अपनी आवश्य- 
कता-पूर्ति का पूरा प्रबन्ध करना पड़ा और उन्हें इस बात में आवश्यक शिल्पियों को 
घर और नियमित पारिश्रमिक देकर गाँवों में रहने के लिए आकर्षित करना पड़ा। सामा- 
'ज्यतः गाँवों को यातायात के साधनों की कमी के कारण कोई हानि नहीं उठानी पड़ी, 
क्योंकि उनकी संघटना इस कठिनाई को ध्यान में रखकर ही की गई थी । अकाल के 
समय अवश्य इस अ्रभाव के कारण प्राचर्य के क्षेत्र से कमी के क्षेत्र में अन्त का ले जाना 
कठिन हो जाता था और कमी के क्षेत्रों में लोगों की विपदा बहुत श्रधिक बढ़ जाती थी। 
यही कारण है कि पड़ोस के गाँवों में वस्तुओं के मूल्य में इतने श्राश्वर्यजनक अन्तर 
पाये जाते थे । ये गाँव इतने निकट होते हुए भी यातायात के साधनों की कमी के 
कारण एक-दूसरे से दूर हुआ करते थे। यदि यह विपत्ति थोड़े ही दिनों की होती थी 
तब तो गाँव के अन्न-भण्डार ही उनकी रक्षा में समर्थ होते थे । गाँव के झिल्पियों द्वारा 
बनाये माल का बाजार बहुत संकीर्ण था, इसलिए श्रम का अपूर्णों विभाजन ही हो 
पाता था। विशेषज्ञता के कामों का कोई अवसर ही न था तथा समय और कौशल का 
बहुत अपव्यय होता था जिसके कारण ग्रामीण उद्योग-धन्धे बहुत पिछड़ गए । * भारतीय 
दस्तकारी की उत्कृष्ट कला-कृतियों की जो अक्सर प्रशंसा की जाती है, उसका श्रेय 
वस्तुतः प्राचीन नागरिक उद्योगों को है, न कि गाँवों में चलाये जाने वाले उद्योगों को । 
१४. द्वब्य की अनुपस्थिति आदि--गाँव के जीवन की दूसरी विशेषता, जिस पर जोर 
देने की आवश्यकता है, वस्तुओं के क्रय-विक्रम तथा सेवाश्रों के पारिश्नमिक के लिए 


लन्ड रनन का नी सनक कक नी न०, 


१. देखिए, गैंडगिल, पूर्व उद्धृत, पृ० १२ । 
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अभी हाल तक द्रव्य का अल्प प्रयोग है। वास्तव में आत्म-निर्भर समाज में जहाँ 
बाहरी दुनिया से विनिमय करने के अवसर बहुत ही कम होते हैँ द्रव्य की आवश्यकता 
प्रायः महसूस नहीं की जाती है।'* कृषि सबसे अधिक महत्त्व का उद्योग होने के 
कारण अनाज ही मूल्य का मापदण्ड था और ग्रामवासियों द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ 
विनिमय करने में प्रयुक्त होता था। अ्रन्त की सर्वत्र माँ. थी और विनिमय क्योंकि 
गाँव में ही होते थे इसलिए उसकी दुर्वहनीयता कोई खास बाधा पैदा नही करती थी । 
अन्न के ही समान भ्रूमि की भी गाँव में माँग थी और क्योंकि भूमि पर अधिकार होना 
ही लोगों की उच्च सामाजिक स्थिति का द्योतक था इसलिए पटेल आदि महत्त्वशाली 
अधिकारियों को, उनकी सेवाओं के बदले में भूमि दी जाती थी ।* ये सब भ्रुगतान गाँव 
के बड़े सक्षम और जटिल रिवाज़ों पर आधारित थे जिन्हें सभी खूब अच्छी तरह 
समभते थे । पारिश्रमिक तथा गाँव के अन्य झ्राथिक सम्बन्धों का नियमन प्रतियोगिता 
के आधार पर न होकर प्रचलित रिवाज़ों के आ्राधार पर होता था ।३ 
श्रम की गतिहीनता और ग्रामवासियों की रूढ़िवादिता आज की भी अपेक्षा 
पहले कहीं अधिक थी, परन्तु उस समय आपसी एंक्य और संगठन की भावना बहुत 
बलवती थी जिसका अ्रब धीरे-धीरे लोप होना बहुत चिन्ता का विषय है। 
उपयुक्त वर्णान को वर्तमान स्थिति का एक सच्चा चित्र न समझ लेना 

चाहिए। देश की श्रन्य प्राचीन आथिक व्यवस्थाओं की तरह गाँव में भी अनेक बड़े- 
बड़े परिवर्तन हो गये हें जिन्हें हमें कुछ हृद तक आधारभूत परिवर्तत कह सकते हैं। 
यह घरिवर्तव विशेषकर पिछले सौ वर्षो में होने वाली उथल-पुथल के कारण हुए हे । 
फिर भी प्राचीन व्यवस्था का स्थान पूर्णा रूप से आ्राधुनिक व्यवस्था ने ले लिया है, 
यह कहना ठीक नहीं होगा । आ्राज, इतने परिवर्तन होने के बाद भी, ग्राम-व्यवस्था 
में उसकी प्राचीन रूपरेखा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संक्रमणकालीन 
गाँव का विशेष वर्णन इस अध्याय में श्रेग चलकर किया जायगा । (सेक्शन २३--२७) 
१४. रीति-रिवाज और परिप्ठा (5:5:८७)--रानाड़े के मत का हम पहले ही निर्देश 
कर च्‌के हें कि भारतवर्ष में “कुछ गिनें-चुने व्यवसायों को छोड़कर भन्यत्र लोगों में 
न तो स्वतन्त्र तथा अ्रसीमित प्रतियोगिता की इच्छा ही है और न प्रवृत्ति ही । रीति- 
रिवाज तथा सरकारी नियम प्रैतियोगिता से अधिक दाक्तिशाली हें और सामाजिक 
स्थिति का संविदा की श्रपेक्षा अधिक तिर्शंयात्मक प्रभाव है ।/* रीति-रिवाज और 
१. द्रव्य की कमी का अनुभव विशेषकर सरकार का भूमि का लगान देने में रोकड़ की आवश्यकता 
के अनुसार हुआ होगा । उस परिस्थिति सें किसान को अपनी उपज का एक भाग बेच देना बड़ता था 
ओर इस ग्रकार उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति को अपेक्षा हीन थी। यातायात कृष्कर भौर दुरूह होने 
के कारण व्यापारी क्रय और विक्रय के मूल्य में अधिक अन्तर रखना चाहते थे । कच्चे माल के निर्यात 
का प्रचार न होने के कारण सभी किसान अपनी वस्तुओं का अधिकतम मूल्य पाने के दृश्कोण से 
आज्ञ की अपेन्षा हीनतर दशा में थे । 

२» देखिए मॉरीसन, पूव॑ उद्घृत, पृ० ४५ । 
आगे सेक्शन १५-१८ देखिए । 
४. पृष्ठ ४ देखिए । 
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परिष्ठा भ्र्थात्‌ सामाजिक स्थिति भारतीय सम्यता के गतिहीन स्वरूप, लोगों की रूढ़ि- 
वादी प्रवृत्ति और विशेषकर प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था या वस्तु-विनिमय से पोषित थे । डॉ०- 
कनिघम के अनुसार वस्तु-विनिमय का रीति-रिवाजों से और प्रतियोगिता का द्रव्य से 
सम्बन्ध है। “जब तक वस्तु-विनिमय चलता रहेगा लगान, कर तथा मजदूरी आदि 
के भुगतान का रीति-रिवाजों पर आधारित होना सम्भव है, परन्तु द्रव्य का प्रयोग 
आरस्भ होते ही इन भ्रुगतानों के स्वरूप में परिवर्तन होते लगता है भर अन्त में वे 
प्रतियोगिता द्वारा निश्चित होने लगते हे ।” 

भारतीय जाति-व्यवस्था और संयुक्त परिवार-संस्था के अ्रध्ययन से हमें यह 
तो अन्दाज़ हो ही गया है कि इन संस्थाश्रों का वैयक्तिक जीवन-क्रम निर्धारित करने 
और उसके सामाजिक और घरेलू सम्बन्धों को निश्चित करने में कितना हाथ रहता 
है। जब तक कि इन संस्थाप्रों पर वर्तमान परिवतंनों का प्रभाव नही पड़ा था 
समाज 'का कोई सदस्य अपना व्यवसाय, अपना रहन-सहन का स्तर, अपना आवास 
आदि स्वयं निश्चय करने के लिए स्वतन्त्र नही था। किसी विज्ञेष जाति में जन्म लेने 
से ही सामाजिक स्थिति, चाहे अच्छी हो अथवा बुरी, निश्चित हो जाती थी, जिससे 
छुटकारा असस्भव था । जन्म के संयोग से व्यक्ति अपने-आरपको जिस स्थिति में पाता 
था उसके अनुरूप ही उसे भ्रपने आप को ढालना पड़ता था और विवश होकर अपनी 
परिस्थिति से समभौता करना पड़ता था । ऐतिहासिक दृष्टि से, रिवाजों ने हर तरह 
के आशिक सम्बन्धों के निर्णय में बहुत बड़ा भाग लिया है। यूरोप में भी औद्योगिक 
क्रान्ति के पहले व्यापार-संघ-व्यवस्था और मेनर-व्यचस्था (मेनोरियल सिस्टम) के 
युग में इसका बोलबाला रहा है। अभी थोड़े ही दिनों से प्रतियोगिता ने रिवाज़ों का 
स्थान ले लिया हैं। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में बहुत हृद तक लगान, मजदूरी तथा 
मूल्य का निर्धारण इसी प्रकार से होता था । 
१६. रिवाज और ल्वगान--श्रव हम प्राचीन काल के विभिन्‍न आर्थिक सम्बन्धों पर 
रिवाजों के प्रभाव का विवेचन करेंगे 

किसानों द्वारा ज़मींदारों को दिया जाने वाला लगान अधिकतर परम्परागत 
रिवाज़ों के अनुसार निर्धारित होता था और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला करता था। कुछ 
विशेष परिस्थितियाँ भी ऐसी थीं जिनके कारण यदि प्रतियोगिता होती तो भी 
लगान-निर्धारण में परिवर्तेत न हो पाता । पुराने जमाने में भूमि के प्राचुयं के कारण 
किसान खेतों की खोज नहीं करते थे व॑रन्‌ खेतों के लिए किसानों की खोज की जाती 
थी जेसी कि इधर हाल में स्थिति रही है । किसी सीमा तक इसका कारण राजनीतिक 
अरक्षा की भावना थी जिसके कारण किसानों को अपने प्रयत्न का फल स्वयं उपभोग 
कर पानें का आइवासन कभी नहीं रहता था। इसके अतिरिक्त युद्ध के चिरन्तन भय 
के कारण बहुधा किसान ज़मीदारों की छत्रछाया में रहना ही श्रेयस्कर समभते थे । 
वास्तव में अरक्षा की इसी भावना के मारे किसान जमींदारों के साथ कड़ाई से सौदा 
करके अपने हित के अनुकूल लगान निर्धारित नहीं करा पाते थे, क्‍योंकि आख़िर ये 
जमींदार ही उनके रक्षक थे और उन्हीं की शक्ति पर उनकी उन्नति भी निर्भर 
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थी ।* इन परिस्थितियों ने जमीदारों और किसानों के बीच पारस्परिक हितमूलक 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया । पर जब शान्ति की स्थापना हो गई तब ज़मींदार लगान 
बढ़ाने में नही चूके । इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लगान न बढ़ाकर किसानों पर 
अतिरिक्त उपकर लगाने की युक्ति से काम लिया । 

१७, रिवाज्ञ और मज़दूरी--देश में यदा-कदा खेती के कार्य के लिए जो मजदूर 
किराये पर रखे जाते थे, उनकी मजदूरी का नियमन और निर्धारण प्रायः कुछ सर्वमान्य 
अचलित रिवाजों के आधार पर होता था। मजदूर को प्राय: खाने और रहने की सुविधा 
अथवा कभी-कभी ग्रन्त के रूप में पारिश्रमिक देने का रिवाज प्रचलित था। मज़दूर 
आय: पूरे वर्ष-भर के लिए रखा जाता था। हम पहले ही बता चुके हँ कि.गाँव के 
दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले प्रत्येक किसान द्वारा खलिहान से अन्न की 
विशिष्ट मात्रा प्रतिवर्ष पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी। यह विधान दोनों पक्षों 
के लिए हितकर ही था। मज़दूरी में दी जाने वाली अन्न की मात्रा प्रतिवर्ष फसल के 
अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी। चू कि अन्न में लेन-देन होता था इसलिए द्रव्य की 
क्रय-शक्ति के परिवर्तेनों के कारण वास्तविक और द्वाव्यिक मजदूरी में पाये जाने 
वाले अन्तर का' कोई प्रइन न उठता था । 

१८. रिवाज और मुल्य--खरीदी हुई वस्तुओं का द्रव्य के रूप में मूल्य चुकाना उस 
समय का नियम नही वरन्‌ अपवाद था। जहाँ कहीं द्रव्य में मूल्य चुकाया जाता था 
वहाँ भी सामान्य स्थिति में प्रायः रिवाज ही उसे नियमित करते थे। जिस समाज में 
सभी लेन-देन रिवाजों द्वारा प्रभावित हों वहाँ ऐसा होना स्वाभाविक ही था। पर 
असाधारण परिस्थितियों में प्रतियोगिता का प्रभाव रिवाजों की अपेक्षा बहुत अधिक 
और प्रबल हो जाता था और अन्न की कमी के वर्षों में मूल्य बेहद अधिक और 
ग्राचयं होने पर मूल्य बहुत गिर जाया करता था। यातायात के साधनों के अभाव में 
गाँव बाहरी दुनिया से लगभग बिलकुल ही अलग-थलग हो जाता था इसलिए गाँव 
की मंडियों में स्थानीय काररणों से होने वाले मूल्य-परिवतेनों में बाहर से किसी प्रकार 
का प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही थी। ऐसी परिस्थिति में जब कोई विस्तृत, सुव्य- 
वस्थित और बाहरी दुनिया की घटा-बढ़ी के प्रति जागरूक बाजार नही था, समूचे 
देश में प्रतियोगिता-मूल्यों का एक-सा स्तर होना सम्भव नहीं था। हम पहले भी बता 
चुके हें कि बहुधा पड़ोस तक के गाँवों में वस्तुओं के मूल्य में आश्चर्यजनक अन्तर 
होता था । ु 

१६, प्राचीन अर4-ब्यवस्था में नगर *--यह सम्भव है कि गत शताब्दी के आरम्भ में 
भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात रूस और फ्रांस आदि यूरोपीय देशों 
के लगभग बराबर रहा हो । यह याद रखने की बात है कि उस युग में उद्योगों में 
काम करने वाले प्रायः गाँव में ही बसते थे और आज की अपेक्षा जनसंख्या का बहुत 
बड़ा अंश अपनी जीविका के लिए इन गाँव ओर नगरों के उद्योगों पर निर्भर 
३ मार्टिन लीक कृत 'द फाउण्डेशन ऑफ़ इसिडियन कल्चर” ,३० १३०, से तुलना कीजिए । 

'है, नरों के विवरण के सम्बन्ध में हमने बहुत-कुछ गाडगिल, पूर्व उद्ध त, से लिया दे । 


भारत म ग्राथिक संक्रान्ति श्स्श्‌ 


रहता था । 

भारत के बहुत से प्राचीन नगरों का उद्भव और उनकी समृद्धि निम्न तीन 
कारणों पर निर्भर कही जा सकती है :--(१) उनके तीर्थ-स्थान होने अथवा किसी 
धामिक भावना से सम्बद्ध होने के कारण, जैसे इलाहाबाद, बनारस, नासिक, पुरी आदि; 
(२) उनके किसी प्रान्त की राजधानी होने अथवा शासन की दृष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्ण होने के कारण, जैसे दिल्‍ली, लखनऊ, नागपुर, पूता, तञ्जौर, अरकाट आदि; 
और (३) व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से व्यापार-केत्र होने के कारण जैसे 
मिज़प््‌ र, बंगलौर, हुबली आदि । इनमें व्यापारिक नग्रों की अपेक्षा राजधानियाँ 
और तीथंस्थान विशेष महत्त्व के नगर थे। बनारस जैसे पवित्र नगर में पूजा-पाठ- 
सम्बन्धी बतंनों की निरन्तर माँग होने के कारण वहाँ तांबे, पीतल के बतेन और 
घण्टियाँ बनाने के उद्योग-पन्घे विकसित हो गए । राजधानियों की महत्ता इस दृष्टि 
से कुछ कम नहीं थी। राजदरबारों वाले नगर भी संख्या में कुछ कम नहीं थे, क्योंकि 
इनका उदभव केवल शाही दरबारों से हीं सम्बद्ध होने के कारण नहीं हुआ था वरन्‌ 
छोटे-छोटे सामन्तों और नवाबों से भी ये सम्बद्ध थे। अतः इनकी समृद्धि झ्राश्नयदाता 
राज्य पर निर्भर रहती थी और उनके विनाश के साथ इनका भी विनाश हो जाता 
था । प्राचीन दक्षिणी भारत की राजघानियों के साथ यही हुआ; आज भी वे उसी 
ध्वस्त अवस्था में पड़ी हुई हें जैसे देवगिरी, पैठान, बीजापुर और विजयनगर । इस 
प्रकार के नगरों में विलासिता से सम्बद्ध चीजों के उद्योगों का बाहुलय था, जैसे महीन 
कपड़े, बेल-बूटे के काम, सोने और चाँदी के काम तथा हाथी दाँत आ्रादि के अन्य 
बहुत से कलात्मक कार्य जो उस युग में अपनी रू्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके 
थे और जो कला-प्रेमियों द्वारा प्रशंसित थे। व्यापारिक नगरों की समृद्धि उनके 
व्यापार-मार्गों पर स्थित होने के कारण थी । पहले ये एं से स्थलों पर स्थित याँव थे 
जहाँ दो सड़कें एक-दूसरी को काटा करती थीं और उसी स्थिति से धीरे-धीरे बढ़कर 
वे इतने बड़े नगर बन गए। च्‌कि भारत में आन्तरिक भ्ौर बेदेशिक व्यापार इस 
युग में बहुत ही नगण्य था इस कारण एसे नगरों की कोई विशज्ञेष महत्ता नहीं थी | 
परन्तु इनकी स्थिति उन नगरों की अ्रपेक्षा भ्रधिक स्थिर थी जो अपने अस्तित्व के 
लिए राज-दरबारों की समृद्धि पर निर्भर थे। 

उस काल में भी नागरिक जीवन की विश्येषताएँ ग्राम-जीवन से भिन्‍न थीं ! 
नगरों में लोगों की संख्या श्रधिक थी और अ्पती अनाज की आवश्यकता के लिए वे 
आस-पास के गाँवों पर ही निर्मर रहते थे। उनमें विविध प्रकार के व्यवसाय और 
उद्योग-धन्धे प्रचलित थे । वहाँ के बाज़ारों में अधिक व्यापकता थी और उद्योग अधिक 
सुव्यवस्थित होते थे। उनमें लेन-देन भ्रधिकतर द्रव्य के माध्यम से होता था। वहाँ वस्तुओं 
के उपयोग में भी अ्रधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी और उधार-व्यवस्था भी सुसंगठित थी । 
आदि काल से ही भारत में वस्तुओं के एकत्रित करने तथा बाद में बिक्री द्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न उपभोक्ताञ्रों तक पहुंचने की व्यवस्था बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी। हुण्डी 
आदि देशी साख-पत्रों का प्रयोग, जो एक व्यापारी दूसरे को लिखा करते थे, व्यापार- 


१२६ भारतीय गअथंशास्त्र 


व्यवस्था के विकास का द्योतक था और इस प्रकार भारत-भर में द्रव्य एक खाते से दूसरे 
खाते में बड़ी सुगमता से स्थानान्तरित हो जाता था। बड़े-बड़े व्यापारी केवल द्रव्य के 
ही लेन-देन का कार्य नहीं करते थे वरन्‌ वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। उदाहरण के 
लिए, मिरजापुर और बतारस में ऐसे व्यापारी थे जो माल इकट्ठा करके दूर-दूर तक 
बेचा करते थे। 

२०, अतीत-काल में भारतीय उद्योग--प्राय: कहा जाता है कि भारतवर्ष कभी भी 
ओऔद्योगिक देश नहीं रहा है । उसे तो प्रकृति ने कृषि-देश होने के लिए ही रचा है । यदि 
इस कथन का भ्रर्थ भारत के कृषि-प्रधान होने से है तब तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती । यदि इसका अर्थ यह माना जाय कि भारत अर्वाचीन ढंग का औद्योगिक देश 
नहीं रहा है तो भी इसे स्वीकार किया जा सकता है, पर यह याद रहे कि इंगलैण्ड और 
ग्राजकल के दूसरे बड़े-बड़े देश भी कुछ समय पहले तक औद्योगिक विकास के उसी 
अ्रवस्थान में थे जिसमें भारतवर्ष आज है । यह तो मानी हुई बात है कि भारत में कृषि 
के अतिरिक्त कभी भी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे नहीं थे, पर यह कथन कि वह औद्योगिक 
देश नही रहा है, निराधार है। हमारा प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है। सन्‌ 
१९१८ के औद्योगिक आयोग का कथन है कि “जिस समय पश्चिमी यूरोप में, जो कि 
आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म-स्थान है, असम्य लोग निवास करते थे उस समय 
भारत अपने शासकों की अपार सम्पत्ति तथा अपने शिल्पकारों के स्तुत्य कला-कौशल के 
लिए प्रसिद्ध हो चुका था। बहुत बाद में भी जब भ्रमणशील एवं साहसी पाइचात्य 
व्यापारिक यात्री सर्वप्रथम भारत में आये, यहाँ का औद्योगिक विकास यूरोप के उनन्‍नति- 
शील देशों के मुक़ाबले किसी प्रकार कम नहीं था ।”* प्रो० बेवर का कहना है कि 
भारत के शिल्पकार नाजुक तन्तुओं से कपड़ा बुनने में, रंगों के मिश्ररा में, बहुमूल्य 
धातुओं में नगों की जड़ाई करने में तथा अन्य विशिष्ट कला के कार्यों में अपनी निपुणाता 
के लिए आरम्भ से ही विद्व-प्रसिद्ध थे ।/* मिश्र में २००० वर्ष पूव्व के भ्रारक्षित शव 
भारत की सर्वोत्कृष्ट प्रकार की मलमल से आवेष्टित पाये गए हें। रोम में भारत की 
वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग होता था और ढाका की मलमल को यूनानी गेज्जेटिका 
के नाभ से प्रयोग किया करते थे । लोहे के उद्योग का भी समुचित विकास अवश्य हो 
चुका था; दिल्ली-स्थित लौह-स्तम्भ इसका साक्षी है। इस प्रकार भारतीय उद्योग केवल 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते थे वरन्‌ अपनी निर्मित वस्तुएँ विदेशों में 
भी भेजते थे ।१ इसी प्रकार भारत रेशमी कपड़ों, ऊनी शाल-दुशालों, चन्दन की -मंजू 
षाञ्नीं तथा लोहे की बनी अन्य वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध था। कितने ही परदेशी 
यात्रियों ने भारत की कला और तत्सम्बन्धी उद्योगों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ११वीं 
शताब्दी से आरम्भ होने वाले विदेज्षियों के नियमित आक्रमरों ने निश्चय ही कुछ काल 
तक , भारतीय उद्योगों के विकास को रोका होगा । अकबर महान्‌ के शासन-काल में 
१. आद्योगिक आयोग रिपीर्ट, प० १ । 

२० बहौं--असहमति का वृत्तांश, पृ० २६५ । 

के. रानाड़े, 'एसेज़ ऑन इस्डियन इक्नोंमिक्स” पृ० १७१ । 





भारत में आधथिक संक्रान्ति १२७ 


पुनः स्थायी शान्ति की स्थापना होने पर उनका पुनरुत्थान हुआ प्रतीत होता है भारतीय 
सूती तथा रेशमी माल बड़ी मात्रा में फ़ारस, सीरिया और अरब भेजा जाता था । इसी 
व्यापार और समृद्धि ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत की ओर झ्ाकधित किया । उन 
देशों की भारत में पैर जमाने की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, यहाँ के कच्चे माल के लिए 
नही थी, वरन्‌ उसके द्वारा निर्मित बहुमूल्य और वंविध्यपूर्ण शिल्प और कला-कृतियों के 
लिए थी। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का लाभकारी व्यापार भारत की मलमल की छींट, 
कसीदे और कढ़ाई के काम की वस्तुग्रों, हीरेजवाहिरात तथा ऊनी और रेशमी कपड़ों 
पर आधारित था ।* 
पिछली शताब्दी के आरम्भ में नगर के उद्योग-घन्धे प्राय: अ्रभिजात-वर्ग के 
लिए विलासिता की वस्तुएँ तैयार करने और उत्कृष्ट एवं महीन कपड़ा तैयार करने 
तक ही सीमित थे। गाँव के उद्योग की अपेक्षा नागरिक उद्योग श्रधिक सुव्यवस्थित 
था और विदेणी प्रतियोगिता का पहला धक्का इसे ही सहना पड़ा । हाथ के बिने कपड़े 
का उद्योग मुख्य था और इसमें भी सूती कपड़े का स्थान सर्वोपरि था और भारत में 
सर्वत्र उसका प्रसार था । आर० सी० दत्त का कथन है कि “बिनाई का काम जनता का 
राष्ट्रीय उद्योग था और कताई का काम लाखों स्त्रियाँ करती थीं।” सूती कपड़ों के 
केन्द्र ढाका, लखनऊ, भ्रहमदाबाद, नागपुर और मथुरा आदि नगर थे । ऊनी क्स्त्रों में 
सबसे प्रसिद्ध काश्मीरी दुशाले थे जो सिर्फ काव्मीर में ही नहीं बनाये जाते थे, पंजाब 
के कुछ नगरों में भी ये काइ्मीरी दुशाले बनते थे। यद्यपि घातु की चीजें बनाने की 
उद्योगशालाएँ जहाँ पीतल, तांबे और घण्टी की धातु की चीजें तैयार होती थी, सिर्फ 
बनारस, नासिक, पूना, अहमदाबाद, विजगापट्रम और तज्जौर आदि नगरों में ही 
केन्द्रित थीं तथापि यह उद्योग सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था । ढाल, तलवार आदि 
अस्त्र-दास्त्र प“जाब और सिन्ध के प्रान्तों में बनाए जाते थे। राजपूताना के नगरों ते 
पत्थर पर खुदाई करने तथा जेवरों पर मीने के काम आदि कला-कृत्यों में विशेष 
निपुणता प्राप्त कर ली थी। सोने और चाँदी के तार बनाने की कला, प्रस्तर कला, 
चन्दन-काष्ठ कला, कामदार चूड़ियों के बनाने की कला, चमड़ा कमाने और चमड़े का 
सामान बनाने की कला तथा कागज़ और तेल इत्यादि बनाने को कला और ऐसे ही 
दूसरे प्रकार के कला-कौशल भी भारत में प्रचलित थे ।* डेढ़ सौ वर्ष पहले पोत- 
निर्माण का उद्योग इतनी समृद्ध अवस्था में था कि इंगलैण्ड के पोत-निर्माता एवं व्यापारी 
आदि भी उसके उत्कषे से ईर्ष्या करते थे। इस उद्योग के उत्कर्ष का कारण भारत में 
उपयुक्त लकड़ी का प्राचुयें था जो इस्पात-निर्मित जहाजों के ग्रग के पहले इस उद्योग 
में विशेष महत्त्व की वस्तु समझी जाती थी । 
नगर की हस्त-कलाएँ जाति के आधार पर निर्मित व्यापार-संघों में संगठित थीं । 
ये संघ आनुवंशिक व्यवसायों को अपनाते थे और पारस्परिक सहायता वाली समितियों 
का काम करते थे । सदस्यता की शर्तों और उनके काम के सौष्ठव का भी वे तियमन 
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श्र्८ भारतीय ग्थ्थंशास्त्र 


करते थे। काफ़ी हद तक श्रम का विभाजन लागू था और पिछले वर्णन के अनुसार 
किसी सीमा तक उद्योगों का स्थानीयकरण भी हो गया था, यद्यपि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
नगर में विविध दस्तकारियों की चीजें सम्यक्‌ मात्रा में मिल जाती थीं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैँ कि नगर के उद्योग-धन्धों की व्यवस्था गाँव के उद्योग-धन्धों से अधिक 
सुव्यंवस्थित थी। संसार के अन्य देशों की तरह यहाँ के स्वतन्त्र शिल्पकारी बड़े पू जीपति 
नहीं होते थे। वे प्रायः ग्राहकों के कहने पर काम किया करते थे और उन्हें कच्चा 
माल ग्राहकों से ही प्राप्त होता था। घरेलू उद्योग-व्यवस्था के अधीन रहने के कारण 

शिल्पी को अपने पिता से अपने व्यवसाय के रहस्य और बारीकियाँ सीखने की सुविधा 

थी और परिवार के आनुवंशिक व्यवसाय की प्रथा का चलन होने के कारण वह 
अंपनी स्थिति के . बारे में आइव्त रहता था। यह कहना तो सत्य नहीं कि आज 
की श्रपेक्षा उस युग में, वस्तुओं की निश्चित माँग होने के कारण, शिल्पकार अधिक 
समृद्धिशाली थे । उसकी आधथिक स्थिति को बहुत उन्‍नतिशील कहना भी उचित न होगा । 

उदाहरणार्थ जुलाहे प्रायः श्रपती वस्तु की अधिक माँग होने का पूर्ण लाभ नहीं उठाते 
थे, क्‍योंकि अधिकांश लाभ मध्यस्थ ले लेते थे जो उनको अपने यहाँ नौकर रखते 

थे ओर जो इन जुलाहों को द्रव्य उधार देते थे तथा जिनमें उनका शोषण करने की 

सामथ्यं तो होती ही थी, कभी-कभी उसको क्रियान्वित भी करते थे। . 

२१. भारतीय उद्योगों की अवनति के कारण तथा उत्तरोत्तर ग्राम-निभरता--उद्योगों 

की अ्रवनति के कारण. जो किन्हीं उद्योगों में १८ वीं सदी के अन्त में ही लक्षित होने लगे 
थे, १६ वीं शताब्दी के मध्य में पूरां रूप से प्रकट हो गए । ये कारण निम्नलिखित हें-- 

(१) देशी राज-दरबारों का लोप--राज-दरबारों और सरदार-सामन्‍्तों का 
संरक्षण समाप्त हो जाने पर हस्त-कला की वस्तुओं की मुख्य माँग का स्रोत सूख गया ॥ 
अतः उनका हास शुरू हो गया । उदाहरण के लिए, बंगाल के सूती और रेशमी कपड़ों 
के उद्योग की समृद्धि मुग़ल साम्राज्य के आगरा, दिल्ली और लाहौर के दरबारों कै 
कारण थी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य के छिन्‍्न-भिन्‍न होते ही बंगाल 
में कपड़ा बनना स्वभावतः धीरे-धीरे कम होने लगा । दरबारों और सरदार-सामन्तों की 
संरक्षकता के तिरोभाव की गति अंग्रेज़ी शासन के विस्तार से बहुत अधिक बढ़ गई और 
जहाँ उद्योग उन पर ही निर्भर थे, जैसे तञ्जौर और लखनऊ आदि में, वहाँ उनका 
तेजी से ह्वास होने लगा । 

(२) विदेशों का प्रतिकूल प्रभाव--अंग्रेजी राज्य की स्थापना ने इन संघों तथा 
अन्य संस्थाओं की शक्ति को परोक्ष रूप से बहुत कम कर दिया, जो व्यापार का नियमन 
और प्रयुक्त कच्चे माल की किस्म की देख-रेख करते थे, शान्ति की स्थापना और 
जनता को निःशस्त्र करने की नीति की प्रतिक्रिया शस्त्र-निर्माण उद्योगों पर हुई। जिन 
लोगों की संरक्षकता में हस्त-कलाए' पनप रही थीं उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी यूरो- 
पीय श्रफसर, विदेशी यात्री और नये शिक्षा-प्राप्त भारतीय व्यवसायी थे। यद्यपि भारत 
में श्राये हुए यूरोपीय यूरोप से मंगाये हुए माल को ही अधिक पसन्द करते थे फिर भी 
१. देखिए, पूब उद्धतः गेडगिल पृ० ४०-४ । 


भारत में ग्राथिक संक्रान्ति श्र 


उन लोगों में भारतीय वस्तुओं की माँग थी, जो इन हस्त-कला्रों के ह्वास को रोकने में 
सहायक हुई। पर यूरोपीय रुचि के अनुरूप नये ढंग की वस्तुओं के निर्माण से भौर 
सस्ती वस्तुओं की माँग बढ़ने से भारतीय हस्तकला के सौष्ठव पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा । शासकों के मापदण्डों से प्रभावित भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी देशी बनी हुई 
वस्तुओं से मुह मोड़ लिया और विदेशी वस्तुओं को बड़े प्रेम से खरीदने लगे। इस 
प्रकार पहले राज दरबारों से जो संरक्षरा इन उद्योगों को प्राप्त था वह तो खत्म हो 
यया पर उस स्थान की पूर्ति नई परिस्थितियों में हुई भी तो केवल आंशिक रूप से । 
(३) ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश संसद्‌ की नीति-आरम्भ में तो ईस्ट 

इण्डिया कम्पनी ने अपनी व्यापारिक प्रवत्ति की प्र रणा से भारतीय उद्योगों को 
द्रव्यादि की सहायता द्वारा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनका निर्यात-व्यापार इन्हीं पर 
निर्भर था। पर इस नीति का इंगलेण्ड के स्वार्थप्रिय लोगों ने बड़ा विरोध किया । 
उन्होंने श्रपती शक्ति का प्रयोग संसद में किया और कहा कि वह कम्पनी को अपना 
निर्यात-व्यापार भारत के ऐसे कच्चें माल तक ही सीमित रखने के लिए बाध्य करे 
जिनकी इंगलैण्ड के कारखानों को आवश्यकता थी ।* १७वीं सदी के श्रन्त में इंगलैण्ड 
और भारत के बीच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का इंगलैण्ड में इसलिए भी विरोध 
किया गया कि इस व्यापार के परिणामस्वरूप इंगलैण्ड को बहुत मात्रा में सोना भारत 
भेजना पड़ता था। १८ वीं सदी के पूर्वार्धे इंगलैण्ड ने अपने रेशमी और ऊनी उद्योगों 
की रक्षा तथा महाद्वीपीय युद्ध का व्यय पूरा करने के दोहरे उहेश्य से अतिरिक्त घन 
प्राप्त करने के लिए भारतीय माल के विरुद्ध तटकर लगा दिया। सन्‌ १७०० से 
१८५४ तक इंगलेण्ड में रंगीन भारतीय छींटों का उपयोग गैरकानूनी था। परन्तु 
सादी मलमल, छींट और सभी प्रकार के रेशमी और सूती कपड़े जो इंगलैण्ड से पुनः 
अन्य यूरोपीय देशों को भेजें जाते थे, इस कानून से मृक्त थे। आर० सी० दत का 
कथन है कि “भारतवर्ष १८वीं सदी में एक बहुत बड़ा खेतिहर और ऑंद्योगिक देश 
था ओर भारत के हाथ के बुने कपड़ों की एशिया और यूरोप में भारी खपत थी । सौ 
वर्ष पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश संसद ने घोर स्वार्थपरता की नीति अपना- 
कर अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के झारम्भिक युग में भारतीय कारखानों को हतोत्साहित 
किया और विकासोन्‍्मुख अंग्रेज़ी कारखानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया। १८वीं सदी की 
अन्तिम दक्षाब्दी और १९वीं सदी की आरम्भिक दशाब्दी में जिस स्थायी नीति पर 
अमल किया गया उसका उहूंश्य भारत के उद्योगों को इंगलैण्ड के उद्योगों के आश्रित 
और अधीन कर देता था । उनका मन्तव्य यह था कि भारतीय इंगलैण्ड के करघों और 
अन्य कारखानों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए केवल कच्चे माल का उत्पादन 
करें । इस नीति का अनुसरण बड़ी हृढ़ता से किया गया और इसका घातक परिणाम 
हुआ । कम्पनी के कारखानों में भारतीय शिल्पियों से जबरदस्ती काम करवाने की झ्राज्ञा 
भेजी भई । वारिज्य-अ्रधिकारियों को गाँवों और भारतीय जुलाहों के समुदाय के सम्बन्ध 
में कानून द्वारा व्यापक अधिकार दे दिये गए। भारतीय रेशमी और सूती कपड़ों पर 
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१५ ओधोगिक आयोग रिपोर्ट, ए० ७५ | 


१३० भारतीय भ्रथंशास्त्र 


इतना श्रधिक आयात-कर लगा दिया गया कि वे इंगलैण्ड के बाजारों में प्रवेश ही न पा 
सकें । इसके विपरीत इंगलैण्ड का माल भारत के बाजारों में निःशुल्क या बहुत साधा- 
रण-सा कर चुकाने पर ही मंगाया जा सकता था ।”* भारतीय माल पर ३० से ८० 
प्रतिशत तक के शुल्क लगाने और किसी-किसी हालत में इंगलैण्ड में उनका आयात 
बिलकुल रोक देने से इंगलेण्ड के लिए भारत से होने वाले नियति-व्यापार को बड़ी 
क्षति पहुँची ।* इससे भी अधिक गम्भीर बात भारत तथा संसार की अन्य मण्डियों में 
इंगलैण्ड के बने माल की प्रतियोगिता थी ।? “यदि इतना अधिक कर न लगाया गया 
होता और निषेधात्मक आज्ञाएँ जारी न की गई होतीं तो पैस्ले और मैनचेस्टर के 
कारखाने आरम्भ में ही बन्द हो गए होते और भाप की शक्ति होते हुए भी जनके 
इन्जन शायद ही चलते । इन कारखानों का अस्तित्व भारतीय उद्योग की आहुति 
देकर बनाये रखा गया। ब्रिटिश निर्माताओं ने अपने ऐसे प्रतिद्वन्द्दी को दबाने के 
लिए, जिससे बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना उनकी सामथ्यें के बाहर था, 
राजनीतिक श्रन्याय के अस्त्र का प्रयोग किया ।'४ अ्रब इंगलैण्ड सूती कपड़े तैयार करता 
था जिसकी खपत के लिए भारत में बड़ा अच्छा बाजार था और इस बाजार से पूरा- 
पूरा लाभ उठाने में इंगलेण्ड को अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने में तनिक भी 
संकोच न था । ब्रिटिश सरकार से ऐसी आशा करना भी व्यर्थ था कि वह पूर्णतया अपनी 
सत्ता के अधीन आये हुए भारत जैसे दर देश के साथ अमरीका-स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों 
की भ्रपेक्षा अधिक निःस्वार्थ-नीति से काम लेगा ।!४ इंगलैण्ड द्वारा घरेलू उपभोग के 
लिए भारतीय वस्तुओं के विरुद्ध लगाये हुए आत्यन्तिक कर १९वीं सदी के मध्य में 
हटठाये गए जब भारत और भअ्न्य बाजारों में ब्रिटिश निर्माताओं की निर्बाध प्रतिस्पर्धा 


कम उद्योग क्रो मृतप्राय कर चूकी थी । 
2 मशीनों से बने माल की प्रतियोगिता---इस काल में भारतीय कपड़े तथा 
अन्य निर्मित वस्तुओं की मन्दी का मुख्य कारण इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति थी। जो 


कुछ भी हो भारत के घरेलू उद्योगों और हस्त-कलाओों का विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 


९ आर० सी० दत्त, इकनामिक हिस्द्री आफ़ इण्डिया अण्डर अरली ब्रिटिश रूल, पृ० ७, ८ । 

२. इंगलेण्ड में भारतीय माल का प्रवेश रोकने के लिए जो उपाय किये गए थे, भारतीय सूती उद्योग की 
अवनति के कारणों को स्पष्ट करने में लोग प्रायः उनका वर्णन बहुत बढ़ाकर करते हैं । इंगल ण्ड तो 
भारत के निर्यात-बाजार का जो कि जापान से लेकर चीन तक और ब्रह्मा, पीयू; फारस, अरब, पश्चिमी: 
अफ्रीका और इंगले एड के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों तक फैला हुआ था, एक बहुत ही अदना 
अंग था| ।--नोल्स, द इकनामिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर, पृ० ३१० । 

३० सी० ले० हेमिल्टन कृत ट्रेड रिलेशन्स बिटवीन इंगले एड एण्ड इसिडिया?, पृ० १६३ । 

४० इस वात पर ज़ोर दिया गया है. कि भारतीय माल के आयात पर रोक लगाकर रक्यात्मक्‌ उपाय न 
किये जाते तो भी मशीनों से उन्हें जो फायदे थे उनके कारण इंगल स्ड के कारखाने उन्नति करते + 
परन्तु विल्सन साहब के उपयु कत मत के अनुसार यदि इंगलड को भारत के हित की भी उतनी ही: 
चिन्ता होती जितनी कि अपने हित की, तो निश्चय ही इंगल ण्ड अपने लिए सुरक्षा की नीति श्रपनाक्र 
भारत पर खंतन्त्र व्यापार की नीति न थोपता | 

४-० जे, एल. तथा बी, दैमरड, पूर्व उद्ध त, पृ० १८५। 


भारत में आश्िक संक्रान्ति १३१ 


करना असस्भव था, क्‍योंकि विदेशी उद्योगों की झक्ति के अजस्र स्रोत, बड़ी-बड़ी मशीनों, 
बड़े पैमाने के उत्पादन और जटिल श्रम-विभाजन से सम्पन्न औद्योगिक व्यवस्था थी, जिसे 
विकसित यातायात तथा संचार के अपार साधन उपलब्ध थे। जैसा कि दत्त महाशय 





ने लिखा है कि “यरोप में बिजली-करघे के आविष्कार ने भारतीय पा के ह्वास में 
पृर्राहिति दे दी ।” भारत के पोत-निर्माणण उद्योग की भी वही दमा हुई और भारतीय 
पीतों का स्थान इंगलैण्ड के व्यापारिक समुद्री जहांजो ने ले लिया । इसका कारण किसी 


हद तक भारतीय पोतों के सम्बन्ध में वह अहितकर नीति थी जिसे, इंगलैण्ड में किये गए 
आन्दोलन के कारण, संचालक-सभा ने लागू करना स्वीकार किया था। अन्य भारतीय 
उद्योगों--जैसे इस्पात, शीश्ा और कागज आादि--की भी ऐसी ही दशा हुई । सड़कों के 
तीव्र गति से बनने और विशेषकर लार्ड डलहौजी के शासन-काल के पश्चात्‌ रेलों के 
निर्माण ने, देश के दूर-दूर तक के भीतरी भागों में भी विदेशी वस्तुओं को पहुँचा दिया 
ओर इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की शक्तियों को और भी बल मिल गया । ” स्वेज नहर के 
निर्माण, ब्रिटिश माल के निर्यात में परिवहन की कम लागत, स्टीमरों के भाड़े में कमी -- 
विशेषत: १८३० के बाद-तथा रेल, तार और डाक की सुविधाओं आदि के कारण कठि- 
नाइयाँ और बढ़ गईं तथा भारतीय शिल्पियों के विनाश की प्रक्रिया को और भी गति 
दे दी ।* भारत में रेलों का निर्माण इतनी तीत्र गति से हुआ कि शिल्पी नई परिस्थिति 
से न तो सामंजस्य ही स्थापित कर सके और न अपने लिए धनोपार्जन का कोई दूसरा 
मार्ग ही ढूंढ़ सके । इस झाकस्मिक परिवतंन ने उन्हें बिलकुल बेसहारा कर दिया | 
हजारों की संख्या में शिल्पियों ने अपना वंशानुगत व्यवसाय छोड़ दिया और खेती करने 
लगे तथा इस प्रकार भूमि पर जीविकोपाजंन का दबाव बढ़ गया। यदि रेलों का 
निर्माण कुछ घीमी गति से हुआ होता और परिवतंन भी मन्दतर मति से हुए होते तो 
शायद भारतीय उद्योगों ने कुछ ग्रधिक प्रतिरोध दिखाया होता और इस प्रकार सब-के- 
सब क्षषि की शोर ही न मुड़े होते । ऐसी स्थिति में दस्तकारों ने अपने लिए नये रास्ते 
खोज लिये होते और उनका अनुसरण किया होता तथा इस संक्रान्ति-काल में उन्हें जिन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वे बहुत सीमा तक कम हो गई होतीं । परन्तु यह्‌ 
क्रान्ति इतनी आकस्मिक थी कि इस प्रकार का समंजन सम्भव नहीं हो सका । * 

(३९) भारतीय सरकार की अनतियात नीति--स रकार ने संघर्ष रत हस्त-कलाग्ं 
की ओर सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया । इतना ही नहीं उन्होंने अंग्रेजी निर्माताओं को 
भारतीय बाजारों से भ्रनुचित और भरपूर लाभ उठाने के लिए कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से 
सहायता भी दी जो कभी भी न्यायोचित नहीं थी । रेलें देश के कोने-कोने में इंगलेण्ड 
की बनी वस्तुएँ पहुंचा देती थीं जिससे देशी वस्तुओं के स्थान पर उनका प्रयोग होने 
लगता था और कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता था। देशी व्यापार का प्राण॒- 
२. देखिए, ए० चेटरटन कृत 'इश्डस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इण्डिया, पूृ० २० । 

३. ए० लवडे कृत “इण्डियन फेमिन्स' पृ० १०७ देखिए । भारत में इस्त-कलाओं के हास का एक और 
ऋारण परिवहन-करों का अत्यधिक बोझ था। ये कर १८४४ में समाप्त कर दिये गए । 


१३२ भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


रस ग्रहण कर विदेशी व्यापार का विस्तार होता गया । परिणामस्वरूप देश के साधनों 
का एकांगी और अस्वस्थ विकास हुआ । रानाडे ने लिखा है कि “इंगलेण्ड के अधीन 
भारत के महान्‌ राज्य ने इस ( १८वीं ) शताब्दी में प्राचीन उपनिवेशों का स्थान ले 
लिया । यह अधीन राज्य एक प्रकार से अंग्रेजों का वह क्ृषि-क्षेत्र है जहाँ कच्चा माल 
पैदा किया जाता है, जिसे अंग्रेजी अ्भिकर्त्ता अंग्रेजी पूंजी और श्रम के प्रयोग द्वारा 
तैयार माल का रूप देने के लिए अंग्रेजी जहाजों में इंगलैण्ड भेज देते हें । बाद में फिर 
वही माल अंग्रेज माल-व्यापारियों द्वारा इसी भ्रधीन राज्य (भारत) में प्रथवा श्रन्य स्थानों 
में अंग्रेजी फर्मों के पास निर्यात कर दिया जाता है। भाष-शक्ति और यन्त्र-कौशल के 
विकास और संचार की सुविधाओं ने मिलकर इस युगीन प्रवृत्ति को और भी बल दिया। 
इसके परिणामस्वरूप यह महान्‌ भ्रधीन राज्य धीरे-धीरे कृषि-कार्य में श्रधिकाधिक प्रवृत्त 
होता गया और निमित वस्तुओं के व्यवसाय का द्व्‌त ह्वास स्पष्ट परिलक्षित होने लगा ।” 
भारतीय उपभोक्ता को सस्ते विदेशी माल की प्राप्ति के कारण चाहे थोड़ा-बहुत 
लाभ हुआ हो पर देशीय दस्तकारी से उत्थापित कारीगरों के पूरी तरह कृषि पर 
आश्रित हो जाने से दुर्भिक्षकालीन सहायता का खर्चे बढ़ गया और इस प्रकार करदाता 
की हैसियत से उपभोक्ता पर भार भी बढ़ गया । 

२२. भारत और इंगलेण्ड में श्रौद्योगिक क्रान्ति : दोनों का अन्तर--यह सत्य है कि 
इंगलेण्ड में भी औद्योगिक क्रान्ति द्वारा प्राचीन व्यवस्था का जब नई व्यवस्था में संक्रमण 
हुआ तो भयंकर उथल-पुथल हुई और हस्तकला-शिल्पियों को बेहद कठिनाइयाँ फेलनी 
पड़ीं। यह भी सत्य है कि इंगलैण्ड की सरकार ने विस्थापित जुलाहों और अन्य शिल्प- 
कारों के भविष्य के प्रति ऐसी ही उदासीनता दिखाई जैसी यहाँ और राज्य की शोर से 
जो कुछ ठोस कार्यवाही की गई सो नये पूजीपति-निर्माताओं की कठिनाइयाँ दूर करने 
के अभिप्राय से, न कि हस्तकला-शिल्पियों की मुसीबतें कम करने के लिए। परन्तु थोड़े 
काल के कष्ट के पश्चात्‌ विस्थापित श्रमिक नये उद्योगों में लग गए । क्ृषि-कार्य की 
वृद्धि के स्थान पर नगर के व्यवसायों में बड़ी तेजी से विस्तार होने लगा और नये 
उद्योगों में श्रम की माँग इतनी बढ़ गई कि माँव इस माँग की पूर्ति के लिए प्रायः 
निर्जत हो गए। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इंगलैण्ड ने शक्ति और समृद्धि के 
ऐसे युग में पदापंण किया जिसकी मिसाल नहीं । उपयुक्त सभी बातों के भारत में 
बिलकुल भिन्‍न परिणाम हुए। भारत में आौद्योगिक क्रान्ति ऐसी शक्तिग्रों के फलस्वरूप 
हुई थी जिनका उद्भव देंश के बाहर हुआ था और मशीन-निर्मित माल, जिससे शिल्पियों 
को प्रतियोगिता करनी पड़ती थी, बहुत समय तक भारत में नहीं वरन्‌ यूरोप के कार- 
खानों में बनता रहा थां। * इस प्रकार से बेकार हुईं औद्योगिक आबादी को देश में बड़े 
पैमाने के उद्योगों के श्रभाव में लाचार होकर खेती की शरण लेनी पड़ी और खेती पर 


१. पूव उद्धू त, पृ० १०६-७। 
! २० भारत में आर्थिक कान्ति का प्रभाव एकान्ततः यातायात'के'साथनों पर पड़ा और उसका महत्वपूर्ण 
परिलाय था आत्तरिक ओर वे देशिक व्यापार'की अपार वृद्धि ६ श्सके साथ खेतों' में या' उद्योगों में उत्पादन 
के ढंग सें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । द 
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भार बढ़ गया । कृषक के रूप में शिल्पकारों ने अपने को आर्थिक दृष्टिकोण से पहले 
की अपेक्षा हीनतर दशा में पाया । इसके विपरीत इंगलैण्ड में नये कारखानों में काम 
पाने से शिल्पकारों की आथिक दशा पहले की अपेक्षा अधिक शअ्रच्छी हो गई । समस्त 
देश पर इन सब परिवतंनों के आशिक प्रभाव के कारण, कृषि, सिंचाई और परिवहन 
के साधनों में उन्नति होते हुए भी यह कहना विवादास्पद होगा कि पिछले सो वर्षों से 
राष्ट्रीय आय में कोई उल्लेख्य वृद्धि हुई है । * 

उपयु क्त वर्णन के अनुसार देश के बढ़ते हुए पग्रामीणीकरण का झामास जन- 
गराना के आँकड़ों से मिलता है, जो कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या के सम्बन्ध में. 
दिये गए हैं । सन्‌ १८८० में ही इस वर्ष के दु्िक्ष-आयोग को यह पता लग गया था 
कि भूमि पर भली प्रकार खेती करने के लिए जितने लोगों की श्रावश्यकता थी, जीविको- 
पार्जन के लिए क्ृषि पर निर्भर लोगों की संख्या उससे कहीं श्रधिक थी; और तब 
से यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती ही गई है । लगभग सभी प्रान्तों में ( पण्जाब में 
सम्भवतः अधिक परिवतंन नहीं हुआ है ) भूमि पर जीविकोपार्जन का भार बढ़ गया है । 
यदि सम्पूर्ण भारत के हृष्टिकोश से देखा जाय तो १८६१ की जनगराना' के अनुसार 
खेती करने वालों की संख्या कुल आबादी का ६१ प्रतिशत थी। १६०१ में यह 
बढ़कर ६५००२ हो गई, १९११ में ६९८ और १६२१ में ७०६ हो गई। यदि १८६९५ 
की जनगराना को बाद में वर्गीकरण के आधार में परिवर्तन हो जाने के कारण ठीक न 
भी मानें तो भी बाद की जन-गणनाओं की प्रतिशत संख्या देखते हुए, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं रहता कि उद्योगों से निकलकर लोग कृषि की ओर ही अ्रधिक प्रवृत्त हुए। 
सन्‌ १९३१ में कृषिकार्यों में संलम्न लोगों की संख्या में जो कमी दिखलाई पड़ी थी वह 
कदाचित्‌ खेती में काम करने वाली स्त्रियों की ग़लती से ग्रह-दासियों में शुमार हो जाने 
के कारण थी। १६४१ के आँकड़े प्राप्त नहीं हु ।* यह सत्य है कि जन-गणना के 
आँकड़ों को पूर्य॑रूपेरा विश्वास-योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उनमें प्राय: मुख्य 
और गोण व्यवसाय में मेद नहीं किया जाता | बहुत से घरेलू उद्योग-बन्धे खेती के 
साथ-साथ किये जाते हें। परन्तु यह ग़लती तो सभी जनगरानाओ्रों में विद्यमान रही 
है इसलिए उनके आँकड़े तुलनात्मक अ्रध्ययन के काम में लाये जा सकते हें । 

आधुनिक ढंग के बड़े पेमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धों ने देश में कुछ 
प्रथति की है।* भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें तेज़ी से उद्योगीकरण करने की 
नीति अपनाने के लिए वचनबद्ध है । इस कारण हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में इस 
दिशा में और सनन्‍्तोषजनक प्रगति होगी और जनता का खेती की ओर झ्ावश्यकतां से 
अधिक भ्रुकाव कम हो जायगा जिसके कारण रानाडे का मन इतना चिन्तित-आदांकित 
हो उठा था। कारखानों की वद्धि निश्चय ही शिल्पकारों की कठिनाइयों को बढ़ाएगी और 


न टन... >>-मरीीमात+>न0०आ ७ 


१, देखिए, खण्ड २, अध्याय ४ । 

२. सन्‌ १४५१ की जनगणना के अनुसार कुल संख्या का ८२७ प्रतिशत गआमीण है । 

३. यह एक विचित्र बात है कि लोहा, इस्पात और इम्जिनियरिंग आदि जो इंगलैणड की ओदधोगिक 
क्रान्ति के आधार थे, अभी हाल तक भारक में उपेक्षित ही थे । 
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आगे चलकर हमें इस प्रदत पर विचार करना पड़ेगा कि घरेलू उद्योग-धन्धों को, जिन्होंने 
इंगलेण्ड की अपेक्षा भारत में श्रधिक प्रतिरोध दिखाया है, विनष्ट हो जाने दिया जाय 
अथवा वे आधुनिक भ्रर्थ में उद्योगीकरण के साथ-साथ प्रगति करते हुए चल सकते हे । 
२३. संक्रमणकालीन ग्राम--ग्राम-समाज की व्यवस्था और उसके ऊपर वर्णित आथिक 
जीवन में प्रशासकीय केन्द्रीयकरण से उद्भूत नई शक्तियों के जन्म, पाश्चात्य सभ्यता 
के समाधान के कारण व्यक्तिवादी भावना के विकास, यातायात और संचार-साधनों में 
क्रान्ति आदि कारणों से आमूल परिवर्तन हो रहा है । 

(१) प्रशासकीय केन्द्रीयकरण--“भारतीय गाँवों को प्राचीन काल में बहुत अधिक 
मात्रा में स्थानीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी। देशी राजवंश, तथा उनके स्थानीय प्रतिनिधि 
किसानों से व्यक्तिशः कोई सम्पर्क नहीं रखते थे । वे तो पूरे गाँव को अथवा किसी बड़े 
भूमिपतिको सरकारी लगान वसूल करने के लिए और वहाँ शान्ति रखने के' लिए उत्तर- 
दायी समभते थे। आजकल स्थानीय फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना के 
कारण अथवा वरतमान लगान-बसूली तथा पुलिस-व्यवस्था के कारण और व्यक्तिगत रैयत- 
वाड़ी प्रथा के उत्तरी भारत में भी प्रचलित हो जाने के कारण इस स्थानीय स्वतन्त्रता 
का लोप हो गया है ।'* अंग्रेज़ों की प्रशासकीय केन्द्रीयकरण की नीति ने, जो सुदृढ़ 
स्थायी सरकार की स्थापना तथा सुगम यातायात और संचार-साधनों के कारण 
सम्भव हो सकती थी, गाँव की स्वतन्त्रता के प्रति लोगों की उमंग को मृतप्राय कर 
दिया और उनके स्थान पर जो नई ज़िला-परिषद्‌ (बोर्ड) और तालुका परिषद्‌ (बोर्ड) 
बनी वे गाँव के सीमित पर अधिक प्रभावशाली स्वायत्त शासन के समकक्ष नही थी । 
बम्बई के एलफिन्स्टन और मद्रास के मुनरो, ग्राम-समाज की प्राण-शक्ति और स्वास्थ्य 
को बनाये रखना चाहते थे | उनके विरोध के बावजूद भी यह नीति अपनाई गई । 

(२) व्यक्तिवादिता का विकास--ग्राम-समाज के विघटन में योग देने वाला एक 
और कारण व्यक्तिवादिता की भावना का विकास था। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में 
व्यक्तिगत विधि-श्रधिकारों का विस्तार हुआ है और इसने सामुदायिक जीवन की उपेक्षा 
करके व्यक्ति की स्थिति को दृढ़ किया है । ऐसी प्रवृत्ति भारत में भी परिलक्षित होती है 
और यह आज की सबसे प्रभावशाली शक्ति है जिसने व्यष्टि की शअ्रपेक्षा समष्टिगत 
अधिकारों पर ग्राधारित भारतीय समाज के पुराने सूत्रों को छिन्न-भिन्‍न कर दिया है। 
सामुदायिक भावना का भारतीय गाँवों में बहुत ह्वास हो गया है यद्यपि उसका पूरारूप 
से लोप नहीं हुआ है । गाँव इतने महत्त्वशाली हे किवे आज भी शासन की आरम्भिक 
इकाई माने जाते हें और गाँव के प्राचीन पदाधिकारी जैसे मुखिया और पटवारी, अब 
भी गाँव और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली एक आवश्यक कड़ी की तरह 
हैं। इसके अतिरिक्त गाँव के सामुदायिक जीवन तथा स्वतन्त्र शासन के पुनरुत्थान की 
प्रत्याशा सहकारिता आन्दोलन के प्रभाव तथा ग्राम-पंचायतों की महत्ता के अनुभव से, 
इधर कुछ विशेष बढ़ गई है। मान्टेग्रु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने इस आन्दोलन को, जिसे १६०६ 
_ के विकेन्द्रीयररण आयोग ( डिसेन्ट्रलाइजेशन कमीशन ) की सहानुभूति प्राप्त थी, 
१. रिधोर्ट आफ़ द डिसेन्ट्रलाइज्ञ शन कमिशन (१६०६) | 





भारत में आश्िक संक्रान्ति १३५ 


आवश्यक प्रेरणा दी। बिना तोड़े-फोड़े जीणंद्धार सम्भव नहीं है और गाँवों की स्वायत्त 
शासन-प्रणाली को आज पुनरुज्जीवित करना बड़ा कठिन काम है, जब कि पिछली प्रच- 
लित स्वायत्त शासन-प्रणाली से आज सौ वर्ष का व्यवधान पड़ चुका हैं और जब वित्त 
और कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अपार कठिनाइयाँ हें। इन सब कठिनाइयों के बावजूद 
ग्राम-स्वायत्तता का आद्शें अनुसरणीय हैँ और इसके मार्ग की बाधाएँ कालान्तर में 
ग्रामीण भारत की आथिक दशा सुधारने और जनता में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार होने 
से दूर हो जायेंगी। यह आवश्यक है कि ग्राम-स्वायत्तता की स्थापना गाँवों के पुननिर्माण 
की व्यापक योजना का एक आवश्यक अंग माना जाय । 

« (३) परिवहन में क्रान्ति--१६वीं सदी के मध्यकाल से रेल और सड़कों के 

जाल बिछ जाने से परिवहन में जो क्रान्ति हुई वह गाँवों की अलग-थलग स्थिति को 
ख़त्म करने और उसके फलस्वरूप हुए बड़े-बड़े परिवर्तनों का कारण रही है ।.' « 
२४, संक्रमणकालीन आम की विशेषताएँ--(१) सबसे अधिक महत्त्वशाली विज्येषता 
गाँवों की अत्मनिर्भरता का विनाश है। गाँव अब बाहर से कपड़ा, मिट्टी का तेल, 
प्रलुमिनियम के बत॑न, चीनी, चाय, दियासलाई, छाता, केंची, चूडियाँ, देश, दवाइयाँ 
तथा सीने की मशीनें झ्रादि वस्तुएँ मेंगाने लगे हें। गाँवों की बाद् क्षेत्रों पर उत्तरोत्तर 
निर्भरता को इस बात से और प्रोत्साहन मिला है कि उनका रहन-सहन का स्तर 
पाइचात्य प्रभावों के कारण बहुत-कुछ बदल गया है। इतना ही नहीं, गाँवः बाहरी 
बाज़ारों में विक्रय के लिए सामान तैयार करने लगे हें और बाहरी दुनिया के साथ 
विनिमय पर अधिकाधिक निर्भेर रहने के फलस्वरूप एक बड़ी ही प्रभावशाली आथिक 
क्रान्ति उत्पन्न हो गई है । 

(२) गाँवों की अलग-थलग स्थिति खत्म हो जाने के कारण अकश्ल की“विसदा 
का स्वरूप भी बदल गया हैं। स्थानीय फ़सल के खराब होने के ' कारण जहाँ भ्रन्न की 
कमी हो जाती है वहाँ बाहुल्‍य के क्षेत्र से अन्न मेंगाने की सुविधा के कारण अन्न के 
अकाल का स्थान धन के अकाल ने ले लिया है। शअ्रव तो अकाल का अर्थ केवल अन्न 
की दुष्प्राप्पता के कारण उसका बढ़ा हुआ मूल्य है श्रथवा रोज़गार और कृषि-काये में 
अस्थायी अ्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाना है । बंगाल के युद्धकालीन दुर्भिक्ष को, हमें श्रपवाद 
समभना चाहिए क्योंकि उनका कारण तात्कालिक यातायात की सुविधाओं का लोप 
तथा अक्षम और भ्रष्ट शासन-व्यवस्था थी। इसी प्रकार इसके विपरीत फसल खूब 
अच्छी होने पर अनाज के बाहुलय तथा उसके मुल्य गिर जाने से किसानों के विनाक्ष 
का जो भय था, वह भी आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार के विस्तार के कारण 
बहुत घट गया है। प्राचीन कालिक ग्राम-भण्डारों की भी अब आवश्यकता नहीं रही 
क्योंकि अनाज की आवश्यकता पड़ने पर गाँव के लाग समूचे देश के व्यापक झ्नाज- 
भण्डार से अनाज प्राप्त कर सकते थे । 

(३) एक और आइचयंजनक परिव्तेन द्रव्यपरक अर्थ-व्यवस्था के आरम्भ 
से सम्बन्धित है । बाह्य संसार से उत्तरोतर बढ़ता हुआ विनिमय, जिसका पहले प्रायः 
नितान्त अभाव था, खेती के मूल्य में वृद्धि और गाँव से नौकरी करने गये व्यक्तियों 
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द्वारा भेजे हुए रुपये आदि, गाँवों में निरन्तर द्रव्य की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार 
द्रव्य की बढ़ती हुई ग्रामद ने उसे गाँवों में विनिमय का सामान्य माध्यम बना दिया है 
और अ्रब अनाज द्वारा भुगतान बहुत कम होता है। निस्सन्देह वस्तु-विनिमय के स्थान 
पर द्रव्य के उपयोग का आरम्भ प्राचीन से नवीन अर्थ-व्यवस्था में पदार्पंण करने का 
परिचित संकेत है और सभ्यता के विकास की एक सीढ़ी है । मालम्लुज़ारी तथा अन्य 
ब्याज, मजदूरी और लगान आदि का भ्रुगतान नकद ही होता है । गाँव के शिल्पकार को 
उसकी सेवाओं के बदले भ्रनाज देने की प्रथा अभी पूर्णा रूप से नही बदली है, पर उसकी 
महत्ता प्राचीन काल की अपेक्षा अब बहुत घट गई है । बाहर से मँगाये हुए माल का 
मूल्य भी नकद देना पड़ता है। डे 

(४) गाँव की जनता अब पहले की तरह एक ही स्थान पर स्थायी रूप से 
रहने वाली नहीं रह गई है। इस परिवर्तन का श्रेय रेलो के समारम्भ और ग्राम- 
वासियों की अपनी आमदनी को नगर की कमाई से बढ़ाने की आवश्यकता को है। 
पहले की तरह अरब पूर्व-निर्धारित व्यवसायों के अ्रनुसरण का बन्धन नहीं है और जाति 
तथा परिष्ठा (६:०६७७) के प्रभाव भी क्षीण होते जा रहे हे। कारखानों, खानों और 
बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों में किसी एक वक्त काम करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या 
के मुकाबले भले ही नगण्य हो पर समय-समय पर उनके बदलते रहने के कारण इन 
परिवतंनों से बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। जो गाँव बढ़े-बड़े नगर-केन्द्रों 
के समीप स्थित हैं, उनका अलग-धलगपन किस ह॒द तक खत्म हो गया है, यह बात 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
२२. भ्रामीण ब्यवसायों में संक्रान्ति : (१) कृषि में संकान्ति--अब हम गाँव के व्यव- 
सायों में संक्रान्ति का संक्षिप्त रूप में विवेचन करेगे । पहले हम गाँव के प्रमुख उद्योग -- 
कृषि--को लेगे और बाद में गाँव की दस्तकारियों आदि में संक्रान्ति का भ्रध्ययन 
करेगे । 

कृषि-उद्योग की व्यवस्था में कोई आ्राधारभूत परिवर्तत नहीं हुआ है। छोठे- 
छोटे किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर अपनी ही पूंजी और अपने ही श्रम से खेती करने 
की व्यवस्था आज भी सामान्य है। यदि कोई बात बदली है तो वह खेती पर अ्रधिक 
लोगों की निर्भरता है तथा खेतों के अधिक बँटवारे के कारण किसानों की संख्या की 
वृद्धि है। इसी प्रकार खेती के वे प्राचीन ढंग जो न जाने कब से चले आ रहे हैं, श्राज 
भी ज्यों-के-त्यों प्रचलित हें । खेती के नये ढंग सिखाने और आधुनिक उपकरणों का 
प्रयोग आरम्भ कराने में कृषि तथा सहकारी विभागों की सफलताएँ अभी तक तो 
बहुत सीमित हो रही हैं । 

भारतीय कृषि में परिवर्तन के चार अंग हें: (१) कृषि का वारिज्यीकरण; 
(२) रैयत का बेदखल होना और खेतों का उनके अधिकार से निकलकर स्वयं खेती न 
क्रने तथा रुपया उधार देने वाले महाजनों के अ्रधिकार में जाना; (३) खेतों का 
उत्तरोत्तर छोटे-छोटे भागों में बँंटवारा; और (४) खेतिहर मजदूरों की दुष्प्राप्पता ।* 
जिशेषत विकिचना के लिए याडगरिल, पूर्व उद्ध त, अध्याय ११ देखिए । 
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(१) कृषि का वारिएज्यीकरण मुख्यतः: परिवहन और संचार-साधनों के विकास 
के कारण हुआ है । १८६६ में खोली गई स्वेज नहर ने---विश्ञेष रूप से कृषि-उत्पादन 
के लिए--विस्तुत और संसार-व्यापी बाजार की स्थापना में सहायता की । 

अमरीकी ग्रहयुद्ध के परिणामस्वरूप पिछली शताब्दी की सातवीं दश्षाब्दी में, 
संसार-भर में मण्डियाँ मिल जाने से भारतीय कृषि का जो वारिज्यीकरण हुआ वह 
बड़े महत्त्व की बात थी । य्रुद्ध के कारण झ्मरीका से रुई मिलना बन्द हो जाने से 
लंकाशायर को भारत और मिश्र आदि पर निर्मर होना पड़ा । लंकाझायर की माँग 
से रुई के व्यापार की ऐसी अ्रभिवृद्धि हुई कि रई उगाने और निर्यात करने वालों को 
कुछ काल तक बहुत लाभ हुआ । पंजाब और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बड़े-बड़े साधनों 
का प्रयोग आरम्भ हो जाने से बड़े-बड़े भू-भाग खेती के योग्य हो गए श्लौर इससे निर्वाह- 
कृषि के स्थान पर वारियज्य-कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला | परिवहन और सिंचाई का 
तो इससे सीधा सम्बन्ध है ही। इसके अतिरिक्त क्रषि के वारिज्यीकरण का एक और 
महत्त्वपूर्य कारण गाँवों में कर, लगान, ब्याज और मजदूरी का नकद भ्रुगतान और 
द्रव्य का अधिकाधिक प्रयोग है। नकद घ्रुगतान की अनिवायंता से कभी-कभी तो किसान 
को विवश होकर फ़लल कटने के पद्चात्‌ तुरन्त ही उसका एक बहुत बड़ा अ्रंश बेच 
देना पड़ता है और फिर बाद में उससे कहीं अधिक मूल्य पर महाजन से खरीदना 
पड़ता है । कृषि-उत्पादन के इस नये अवस्थान ने भिन्‍न-भिन्‍न भागों को भिन्न-भिन्न 
फ़सलें उगाने में विश्येषता प्राप्त करने का अवसर दिया है। उदाहरणार्थ बंगाल ने 
पटसन, बम्बई और बरार ने कपास, मध्यप्रदेश नें तिलहहन और इसी प्रकार पंजाब ने 
गेहें के उगाने में विद्येषता प्राप्त कर ली है। इससे खाद्यान्न के स्थान पर भ्ौद्योगिक 
फ़सलें जैसे पटसन, कपास और तिलहन के उगाने का क्षेत्र बढ़ गया । इसके अतिरिक्त 
थोक विक्रेता तथा निर्यातक आदि का एक ऐसा विशिष्ट बिचौलिया वर्ग बन गया 
है जो रुई, पटसन और गेहू' आदि फसलों को जल्दी-से-जल्दी बन्दरगाहों और देश के 
व्यापार-केन्द्रों तक पहुंचा देते हें। झ्राठवें अभ्रध्याय में हम यह विचार करेंगे कि कृषि 
के इस वारिएज्यीकरण ने कहाँ तक उत्पादन को और देश को लाभ पहुंचाया है और 
कृषि-उत्पाद के विपणन में किन सुधारों की आवश्यकता है । 

(२) महाजन द्वारा किसानों की बेदखली ग्रामवासियों के अधिक कज़ंदार होने 
का ही एक परिणाम है। भूमि-सम्बन्धी वेयक्तिक अधिकारों की वृद्धि से, हस्तान्तरण 
की स्वतन्त्रता से, भूमि का मुल्य बढ़ जाने से, सुविधापूर्ण उधार-व्यवस्था से और 
जटिल व्यवहार-कानून और कायंविधि से भी इसे विशेष प्रोत्साहन मिला है। हम 
किसानों की ऋण-भारता के मुख्य और गौण कारणों पर तथा अकृषषिक-वर्ग के 
लिए मिम्ृू-हस्तान्तरण रोकने के बारे में सरकार द्वारा किये गए उपायों पर अन्यत्र 
विचार करेंगे। 

(३) कृषि-भूमि के विभाजन-उपविभाजन और अपखण्डन का कारण यह है कि 
खेती पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके साथ-साथ उत्तराधिकार 
तथा दायाधिकार के नियमों का परिपालन हो रहा है। भूमि के इस तरह ट्ुकड़े-ट्ुकडे 
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हो जाना विकसित खेती के लिए बहुत घातक है ।* 

(४) कृषि-मज़दूरों के अभाव का विशेष रूप से अनुभव फ़सल कटते समय होता 
है जब कि छोटे-छोटे किसान भी जो प्रायः खाली समय में सपरिवार मजदूरी कर लेते 
हैं, नहीं मिलते । इस अभाव के प्रायः अन्य कारण भी दिये जाते हें जैसे, खेती के 
क्षेत्र का विस्तार, नगरों में उद्योगों का आरम्भ होना और धनी किसानों की जिन्हें 
मूल्य के बढ़ने से विशेष लाभ होता है, स्वयं खेती न करके किराये के मजदूरों द्वारा 
खेती करवाने की प्रवृत्ति आदि । * 

(२) ग्रामीण शिल्प-डद्योगों में संक्रान्ति--अ्ब हम गाँव के शिल्पकारों की 
स्थिति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करेगे । कुल मिलाकर इनमें कोई आमूल' प्ररिवर्तन 
नही हुए । “बढ़ई, लुहार, धोबी, नाई, शल्य चिकित्सक और कुम्हार आज भी गाँव के 
सेवकों के रूप में विद्यमान हें और उनके काये तथा वृत्ति निश्चित और सर्वस्वीकृत 
हैं । उन्हें अपनी सेवाग्रों के बदले जो-कुछ मिलता ञ्रा रहा है, वही अरब भी मिल 
जाता है, पर आज उनके परम्परागत कार्यो का महत्त्व पहले की अपेक्षा कम हो 
गया है। आज गाँव के शिल्पकार अधिक आय की खोज में गाँव छोड़कर बाहर 
जाने को ग्रधिक तत्पर हे । सस्ते और सुगम परिवहन-साधनों ने, जिनके कारण अरब 
बाहर से माल आसानी से मंगाया जा सकता हैं, गाँव में ही सारी जरूरी वस्तुओं के 
निर्माण की आवश्यकता को भी बहुत कम कर दिया है। इसलिए शिल्पकारों की भी 
गाँव में सदेव उपस्थिति आवश्यक नहीं रह गई है। वाधिक पारिश्रमिक देने के स्थान 
पर शिल्पकारों को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक देने का रिवाज धीरे-धीरे अधिक 
प्रचलित होता जा रहा है, यद्यपि इस दिद्या में भी परिवर्तन भ्रभी अधूरा ही है। यही 
कारण है जुलाहे और सुनार आदि शिल्पी बड़े-बड़े गाँवों और नगरों में किसी सीमा तक 
केन्द्रित हो गए हें । गाँव के शिल्पियों को बड़े पैमाने पंर उत्पादन करने वाले भारतीय 
और विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के कारण भी बड़ा धक्का सहना पड़ा है और इस 
प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ ग्राम-उद्योग खत्म भी हो गए हैं । 

इस परिवर्तन से भिन्‍त-भिन्‍न शिल्पी भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से प्रभावित हुए हें ॥ 
हाथ से सूत कातने के उद्योग को, जेसा कि इंगलैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति कें कारण 
हुआ था, सबसे भ्रधिक धक्का सहना पड़ा है और घर-घर में चलने वाले चरखे अब 
प्रायः बन्द हो गए हें। गाँव के रंगरेज को भी रासायनिक ढंगों के आयात और मशीन 
के रंगे हुए सूत के प्रयोग के कारण हानि उठानी पड़ी है। जुलाहों को केवल विदेशी 
माल (जिससे भारत का बाजार भरा पड़ा था) की प्रतिस्पर्धा से ही घाटा नहीं हुआा 
वरन्‌ एशिया, जावा और फ़ारस में इंगलैण्ड के माल पहुँचने से भी हुआ, जहाँ अब 
तक भारत का माल जाया करता था। यह सब होते हुए भी यह नहीं हुआ कि हाथ 
से बुनना भारत में लोप हो गया। ऐसा अनुमान है कि आज भी भारत में लगभग 
_२० या ३० लाख करघे हैं और करघे हें और लगभग ६० लाख जुलाहे हाथ से ब्रुनने का कार्य कर 
१. अध्याय ७ देखिए । 
२, देखिए जी. एफ. कीटिक्न, प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर दन वैस्टर्न इर्डिया, पृ० १४४-१४६ । 
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रहे हे* जिनकी कुल वाषिक आय लगभग ५० करोड़ रुपया होनी चाहिए ।।* 
जिस प्रकार लोहे के हल, चर्खी तथा अन्य आधुनिक वैज्ञानिक औजारों के 
अधिकाधिक प्रयोग ने बढ़ई तथा लुहार की स्थिति खराब कर दी है वैसे ही श्राकाचित 
तथा तांबे और पीतल के बरतनों के प्रयोग ने बेचारे कुम्हार को बहुत कुछ बेकार कर 
दिया है। कच्चे चमड़े के मूल्य में सारे संसार में वृद्धि हो जाने से, जिसे भारत बहुत 
बड़ी मात्रा में विदेश भेजता है, तथा कमाये हुए चमड़े के अधिक आयात के कारण! 
गाँव के चमार को भी भयंकर आघात सहना पड़ा है । गाँव में मिट्टी के तेल का अधिक 
प्रयोग होने से, तिलहन के विदेश भेजे जाने से तथा नगरों में तेल पेरने के उद्योग का 
आरम्भ हो जाने से गाँव के तेली की भी हालत बिगड़ गईं है। जहाँ कहीं भी गाँव के 
उद्योगों में मन्दी आई है या उन्हें श्राघात पहुंचा हैं, वहाँ शिल्पियों की या तो गाँव में 
ही मजदूरी करने की, प्रन्यथा नगरों में अधिक अच्छी जीविका कौ खोज में चले जाने 
की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती हैं। सामान्यतः शिल्पकारों ने अपने पैतृक व्यवसाय को तो 
तभी छोड़ा जब परिस्थितियों ने उन्हें विवश कर दिया पर कुछ के विषय में यह कहा 
जा सकता है कि उन्होंने भावी विनाश का पहले ही आभास पा लिया और दुदंशा को 
प्राप्त होने से पहले ही भपने व्यवसाय को त्याग दिया । 
उन शिल्पकारों के सम्बन्ध में जो अपने आनुवंशिक शिल्प को आज भी चला 
रहे हें, यह कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति में सिवाय इसके और कोई परिवतंन 
नहीं हुआ कि उन्होंने अपने व्यवसाय को उत्पादन की वर्तेमान परिवर्तित परिस्थिति 
के थोड़ा-बहुत अनुकूल बना लिया है। उदाहरण के लिए जुलाहे अब अधिकतर मशीन 
के कते सूत का ही प्रयोग करने लगे हें और मद्रास में तो वे यान्त्रक टरकी (फ्लाई 
शटिल) का भी प्रयोग करते हैं । लुहार अब टीन और लोहे की बनी-बनाई चहूरें मंगाता 
है, बढ़ई नवीन ढंग के औज़ारों का तथा दर्ज़ी सीने की मशीनों का प्रयोग करता है । 
ग्रब यह स्पष्ट हो गया होगा कि गाँव के सभी शिल्पकार समान रूप से प्रभावित 
नहीं हुए हें । जो बड़े-बड़े गाँवों में केन्द्रित हो गए भ्रथवा नगरों में चले गए उन्होंने 
अपनी दशा सुधार ली। नगर की इज्जीनियरी कमंशालाओं तथा उपस्कारादि बनाने 
के उद्योगों में इनकी बहुत आ्रावश्यकता रही है। उन लोगों को जो न तो गाँव ही छोड़ 
सकते थे और न कोई अन्य मार्ग ही श्रपना सकते थे, सब-कुछ सहना पड़ा और विवश 
होकर खेतिहर मजदूर बनना पड़ा । 
गाँव के शिल्प-उद्योग के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ग्राम-उद्योग? अवनति 
पर हे । बड़ी संख्या में शिल्पी मजदूरी करने लगे हें । बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने नगरों 
में जाकर अपना भविष्य बना लिया । कुछ किसानी करने लगे और वे जिन्हें अपने आनु- 
बंशिक व्यवसाय को ही करना पड़ा, बड़ी दुदंशा में हे और अकाल आदि विपत्तियों में वे 
१. सम्पूर्ण भारत में २०५१,६८५ हाथ-करवे हे ओर एक करोड़ से अधिक व्यक्ति इस उद्योग में 
लगे हुए हैं ।--इस्डिया ऐट ए ग्लान्स, पृ० १२३५ । 
२. औद्योगिक आयोग रिपोर्ट देखिए, पैरा २५६ और एम०सी० मेथसन “इसिडियन इण्डस्ट्रीट, परिशिष्ट ४ ! 
३, घिशेष विवरण के लिए गाडगिल देखिए, पूर्व उद्ध त, अध्याय १२। 
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ही सबसे पहले सार्वजनिक सहायता-कार्यो से लाभान्वित होने के लिए दौड़ते हें । 

२६. परिष्ठा और रीति-रिवाज़ से प्रतियोगिता और संविदा में संक्रान्ति--सामाजिक 
और घामिक संस्थाओं वाले पिछले अध्याय में हमने इस विषय का विवेचन किया है 
कि जाति तथा सम्मिलित परिवार-संस्था द्वारा नियमित परिष्ठा (सामाजिक स्थिति) 
किस सीमा तक आज भी अपना महत्त्व रखती है और यह भी बताया है कि भारतीय 
समाज संक्रान्ति-काल से ग्रुजर रहा है। वह धीरे-धीरे अपना नया स्वरूप धारण कर 
रहा है । उदाहरण के लिए मूल्य, लगान और मजदूरी नियमित करने वाले रिवाजों का 
स्थान विशेषरूप से नगरों में प्रतियोगिता लेती जा रही है। पाव्चात्य सभ्यता का 
प्रसार, द्रव्य पर आधारित अर्थ-व्यवस्था का आरम्भ तथा उसका उत्तरोत्तर प्रसा+ और 
संचार-साधनों का विकास आदि कारण प्राचीन रिवाजों को शिथिल कर रहे हे और 
प्रतियोगिता सब जगह प्रबल शक्ति होती जा रही है । यह ठीक है कि सबसे अधिक 
सम्य समाज में भी प्रतियोगिता का जोर रिवाजों के कारण थोड़ा-बहुत घट ही जाता है 
फिर भी हम यह कह सकते हें कि यूरोप में यदि रिवाजों का पूर्णारूप से अ्रभाव नहीं है 
तो कम-से-कम इसका प्रभाव नगण्य ही है | हाँ, भारत में अवश्य ही इसका प्रभाव बहुत 
है पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य प्रवृत्ति रिवाजों का स्थान प्रतियोगिता को 
देने की ओर और धीरे-धीरे वातावरण को पादइचात्य ढंग के भ्रनुरूप बनाने की श्रोर है । 

(१) प्रतियोगिता और लगान--जनसंख्या की वृद्धि, खेंती द्वारा जीविकोपाज॑न 
करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, पटसन, रुई, गेहूं, तिलहन आदि व्यापारिक फ़सलों के मूल्य में 
वृद्धि, भूमि के प्रति परम्परागत मोह, नकद लगान अदा करने की अनिवायेंता तथा देश 
में स्थापित सुख और शान्ति श्रादि कारणों ने लगान निर्धारण में प्रतियोगिता के प्रभाव- 
क्षेत्र को बढ़ा दिया है। बंगाल, मद्रास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में तो जमीं- 
दारों के मममाना लगान लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के विचार से, भूधारण-अ्रधिनियम 
भी पास करने पड़े हें ताकि किसान उन अधिकारों का उपभोग कर सकें, जो प्रचलित 
रिवाज के अनुसार उन्हें प्राप्त हो गए हें और जमींदार स्वेच्छा से न तो लगान ही बढ़ा 
सके और न॒उन्हें बेदखल ही कर सकें । 

(२) प्रतियोगिता और मज़दूरी--आजकल भारत में, विशेषकर शहरों में, मजदूरी 
रिवाज की अपेक्षा प्रतियोगिता से नियमित होती है, यद्यपि पदिचमी यूरोपीय देशों की 
तुलना में यहाँ इसका प्रभाव बहुत कम है। माँग और सम्भरण की स्थिति बदलने से 
मजदूरी में यहाँ उतनी शीघ्रत्ता से परिकर्तन नहीं होते जितनी शीघ्नता से पश्चिमी देशों में 
होते हैँ । अवएव यहाँ मजदूरी का स्तर लगभग स्थिर-सा है। अब प्रतियोगिता गाँवों में भी 
सजदूरी को प्रभावित करने लगी है। इसके मुख्य कारण छहरों में मजदूरों की अधिक 
साँग,परिवहन के विकास के काररणा श्रम की अधिक गतिशीलता तथा मजदूरी नक़द देने 
के तरीक़े का आरम्भ है। याँव के शिल्पियों को, विशेषकर लुहार, बढ़ई आ्रादि को जिल्हें 
शहर में सरलता से काम मिल सकता है, रीति-रिवाज के अनुसार पारिश्रमिक देने की 
प्रथा कम होती जा रही है। खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी भी, विशेषकर उन स्थानों 
में जहाँ कृषि का अभाव है, प्रतियोगिता से ही प्रभावित होती है। शहरों में मजदूरों 
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की नित बढ़ती हुई माँग के कारण प्राय: प्रतियोगिता-जनित मजदूरी ही पाई जाती है । 
(३) प्रतियोगिता और क्रीमतें--गाँवों में कीमतों का निर्धारण उत्तरोत्तर 

माँग और सम्भरण से नियमित प्रतियोगिता के आधार पर हो रहा है। संचार कीं 
विकसित सुविधाओं के कारण देश के एक भाग में क़ीमतों के घटने-बढ़ने से दूसरे भागों 
में कीमतों पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। संसार के अन्य बाजारों से सम्पर्क हों जाने के 
कारण मूल्य-निर्धार॒ण में प्रतियोगिता का महत्त्व बहुत काफी बढ़ गया है। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि ग्रामवासियों के अज्ञान और रूढ़िप्रियता के कारण गाँवों में 
कीमतों का परिवर्तन नगरों की अपेक्षा घीमा होना अनिवाय है। 
२७. अद्योंगों में संक्रान्ति--पिछले भ्रध्यायों में हमने अपने देश के ग्राम' उद्योगों में 
परिवतेन तथा उनके हास और बढ़ते हुए ग्रामीणीकरण के कारणों का विवेचन 
किया है। 

हे स्वर्गीय रानाडे के मतानुसार भारत की औद्योगिक स्थिति पिछली शताब्दी की 
आठवीं दक्षाब्दी के मध्य में अ्रधोगति को पहुंच गई थी |" परन्तु उसके बांद से बड़े 
पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का धीरे-धीरे पर निरन्तर विकास ही होता 
गया है। 'जो लोग भारत में औद्योगिक क्रान्ति देखने की आशा करते हें उन्हें उसका 
उज्ज्वल पक्ष गाँव में देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए | उन्हें तो उन श्रौद्योगिक 
केन्द्रों की ओर देखना चाहिए जो इधर थोड़े दिनों में ही अस्तित्व में आये हैं और जहाँ 
पर उद्योगों का प्रबन्ध पूर्रारूप से अर्वाचीन ढंग पर किया जा रहा है। श्रमिकों को 
केन्द्रित तथा कुशल व्यवस्थापकों की देख-रेख में काम करते हुए देखने के लिए हमें बम्बई 
कानपुर और हुगली-तट पर जाना पड़ेगा । इन्हीं नंगरों में कारखानों के बनवाने और 
बहुमुल्य मशीनों के खरीदने में स्वतन्त्रतापूर्वक पूंजी का व्यय किया गया है और यहीं 
के कारखानों को बहुमात्रा-उत्पादन की मितव्ययता का लाभ मिला हूँ तथा यहीं उद्योगों 
के बड़े-बड़े भारतीय भ्रधिष्ठांता बनें और बढ़े हें /* चाय, काफी नील और पटसंन आदि 
बागान-उद्योगों द्वारा ही सर्वप्रथम उद्योग के नये स्वरूप की स्थापना हुईं ।* ये उद्योग 
आज तक यूरोपीय मालिकों के ही हाथों में रहे हें और हूँ । यह बात विशेषकर १८३३ 
के चार्टर एक्ट (चार्टर अधिनियम) के झनुसार यूरोपवासियों के लिए भारत में निवास 
तथा व्यवसाय करने पर लगाये हुए प्रतिबन्धों को हटा लैने के कारण हुई । इसका दूसरा 
कारण वेस्ट इन्डीज़ में दास-प्रथा का अन्त भी था जिससे वहाँ के बाग्रान-मालिकों को 
सस्ते मज़दूर मिलने बन्द हो गए ।* इंगलैंड के व्यापारियों को भी यह समभते देर 
१. १८७०-२ में दशा जितनी खराब हो सकती थी हो गई थी। उसके बाद से परिस्थिति ने पलटा खाया 
है और भारत में पुनर्जीवन के चिह्न दिखाई पढ़े हैं जिसे हम भारत के पूर्यरूप से कृषि-आषारित देश 
होने की स्थिति से किसी सीमा तक औद्योगिक तथा व्यापारिक देश की स्थिति की ओर अग्रसर होने के 
लिए बढ़ाया हुआ पहला कदम समभत्ते हैं । पूर्व उद्ध त, पृ० ११६ 
२. मॉरीसन, पूव उद्ध त, १७०-३१ 
३. विभिन्‍न रोपण उद्योगों के विस्तृत वन के लिए, देखिए, ढो० एच० बुचानन, 'द डेवलपमेन्ट आंफ़ 
द केपिटलिस्ट एन्टरप्राश्ज्त इन इण्डिया, अध्याय ३ और ४ | 
४. देखिए, नेंल्स, पूर्व उद्ध त, ए० ३०६ । 
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न लगी कि यहाँ हर प्रकार के कच्चे माल के प्राचुयं होने से यहाँ के बड़े-जड़े बाजारों में 
अर्वाचीन ढंग की मशीनों द्वारा निर्माण करने वालों के लिए कितना विस्तृत क्षेत्र है । 
लार्ड डलहौजी को भावी घटनाओं की गतिविधि का पहले ही कुछ झ्राभास हो गया 
था | उनका पूर्वानुमान सही सिद्ध हुआ । पिछली शताब्दी के उत्तराधें में अंग्रेजी पू जी 
और अंग्रेजी व्यवसाय ने भारत में विशेष प्रगति दिखलाई । 

यूरोपीय व्यापारियों के इस हृष्टान्त से, भारत के, विशेषकर बम्बई के, व्यापारी- 
वर्ग को प्रोत्साहन मिला । बम्बई को इस मामले में भारत के अन्य भागों का पथ-प्रदर्शन 
करने का श्रेय प्राप्त है और उसने भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में अ्रपना स्थान 
बना लिया है। यद्यपि बहुमात्रा-उत्पादन उद्योगों की प्रगति बहुत धीमी रही है फिर भी 
यह तो कहा ही जा सकता है कि ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को जिसे रानाड़े ने चिन्त्य 
बताया था, इसने किसी हद तक रोका है । 

पिछली शताब्दी के मध्य के करीब भारत में फंक्ट्री उद्योगों के आरम्भ से इस 
देश में औद्योगिक क्रान्ति का प्रथम अवस्थान शुरू हुआ । इसके पदचात्‌ भारत के वर्तमान 
दो सबसे बड़े उद्योगों की बम्बई और बंगाल में स्थापना हुई। सूती कपड़ा-उद्योग आरम्भ 
से ही भारतीय पूजी और व्यवस्था द्वारा संचालित रहा है पर पटसन उद्योग में अंग्रेजी 
पृ जी और व्यवस्था का प्राधान्य रहा है। औद्योगिक क्रान्ति विस्तार पाकर खान खोदने 
के उद्योग में- पहुंची फिर धीरे-धीरे भ्रन्य उद्योगों की ओर बढ़ी जैसे मनवा निकालना, 
रुई दबाना तथा कोयला, मेंगनीजु, सोना, अ्श्रक और लोहे की खानें खोदना, इस्पात 
तैयार करना, धान छाँटना, दालें तैयार करना और तेल पेरना आदि । आरम्भ में तो 
प्रगति बहुत धीमी थी और देश के थोड़े से नगरों तक ही सीमित थी, पर पिछली 
दशाब्दी के अन्त में देश के कोने-कोने में फेक्ट्रियाँ खुलने लगीं। वर्तमान सदी की प्रथम 
दताब्दी में स्वदेशी आन्दोलन के कारण जो उत्साह फेला उसके फलस्वरूप अनेक 
खनिज पदार्थ निकालने वाले और अन्य विविध प्रकार के उद्योगों की वृद्धि हुई । बाद 
के वर्षों में छोटी-छोटी मशीनों और इंजनों का प्रयोग भारत में खूब बढ़ा, सत्र यान्त्रिक 
उपकरणों के प्रयोग करने की लोगों में प्रवृत्ति दिखलाई पड़ी ।' सन्‌ १६१४-१८ के 
युद्ध से भारतीय निर्माण उद्योगों को अस्थायी प्रोत्साहन मिला, विशेषकर पटसन, इस्पात, 
लोहे, चमड़े और सूती कपड़े के उद्योगों को । विभेदात्मक संरक्षण नीति' के कारण बड़े 
पैमाने पर माल तैयार करने वाले उद्योगों का हाल में जो विस्तार हुआ है उसकी चर्चा 
हम भारत की तटकर-नीति के शअ्रध्ययन के भन्तगंत करेंगे । 

भारतीय उद्योगों के इस परिवर्तेन की दो विषादकारी बातों की ओर भी ध्यान 
देना आवश्यक हैं । पहली बात तो यह कि इस आन्दोलन की गति बहुत धीमी और 
असमान रही है और दूसरी यह कि इस आन्दोलन का संचालन विदेशी पू जी द्वारा हुआ; 
जिसके कारण भारतीय उद्योगों में विदेशी पूजी ने महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया और 
भारत की नवसर्जित सम्पदा का बहुत बड़ा भाग आत्मसात्‌ कर लिया । विदेशी पूजी 
_ और साहसोद्यम के इस आ्राक़्मरणा ने औद्योगिक विकास को गति दी, पर प्रायः इसने देह 
३. ऐतिहासिक वर्णन के लिए गैडगिल देखिए, पूर्व उद्ध त, अध्याय ४, ६ ओर ८ । 
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के बहुत से ऐसे साधनों का, जो स्वाभाविक विकास की प्रकिया के भ्रधीन नहीं, समय के 
पहले ही प्रयोग किया और निहित स्वार्थों का एक ऐसा वर्ग तेयार कर दिया जो बहुधा 
राजनीतिक और झाथिक मामलों में देश के राष्ट्रीय हृष्टिकोण का कट्टर विरोध करता 
रहा । हमारे देश के औद्योगिक विकास की मन्द और असमान गति के मुख्य कारण हें : 
भारतीय पूजी की अपर्याप्तता तथा उसके उपयोग में संकोच (जिसके कारण अधिकतर 
पूजी ब्याज पर उधार देने, भूमि खरीदने अथवा वारिणज्य में लगाने ही तक सीमित 
रही), बेंकिंग-सुविधा की कमी, कोयले आदि प्राकृतिक साधनों का भ्समान वितरण, 
देश में उनकी जानकारी का अभाव तथा अश्रपेक्षाकृत अविकसित स्थिति, प्राविधिक 
शिक्षा क्री कमी, कुशल और श्रमिकों की सापेक्षिक अक्षमता, कुशल श्रमिकों और उद्योग 
निर्देशकों का अभाव, लोहा और इस्पात जैसे मूल उद्योगों की ग्रविकसित दशा, सरकार 
की उदासीनता और उद्योगों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयत्न का 
ग्रभाव आदि हूँ । संरक्षण और झायोजना की वर्तमान नीति औद्योगिक विकास के प्रति 
उदासीनता की अंग्रेज़ी नीति से कहीं भिन्‍न है और यह निरचय ही एक स्तुत्य 
परिवर्तन है । 

२८. श्रोद्योगिक उन्‍नति की दो कसौटियाँ--भारत में श्रौद्योगिक विकास तथा आ्िक 
क्रान्ति किस हद तक हुई है इसकी परख दो बातों से की जा सकती हैं। पहली, विदेश- 
व्यापार के आँकड़े और दूसरी, नगरों का बिकास । 

१. हम भारत के विदेशी-व्यापार के अन्‍च्तर्गत कारखानों में निर्मित वस्तुओं के 
आयात और निर्यात-अनुपात के आँकड़ों की सबसे पहले परीक्षा करेंगे। मॉरीसन के 
कथनानुसार “देश की सम्पत्ति और जनसंख्या की वृद्धि के साथ-ही-साथ श्रायात तथा 
निर्यात में भी बहुत वृद्धि हुई, परन्तु निर्मित वस्तुओं का निर्यात कच्चे माल्न के निर्यात 
से कहीं अधिक बढ़ा है। यह तथ्य स्थानीय उद्योगों के विकास को परिलक्षित करता 
है ।” इस कथन से यह सिद्ध होता है कि देश में सामान तेयार करने के लिए कच्चा 
माल बड़ी मात्रा में मंगाया जाता रहा है। रानाडे ने भी संकेत किया है कि सन्‌ १८७६ 
भर १८६२ के बीच निर्मित माल का निर्यात १६ करोड़ ४२ लाख रुपये के मूल्य 
तक पहुंच गया था अर्थात्‌ २११% की वृद्धि हो गई थी। कच्चे माल का निर्यात 
५६ करोड़ ६ लाख रुपये से बढ़कर ८५ करोड़ ६ लाख रुपये तक श्रर्थात्‌ ४३% बढ़ 
गया था। निरमित साल का झायात २५ करोड़ ६० लाख रुपये से बढ़कर ३६ करोड़ 
२० लाख रुपये अर्थात्‌ ३६९९७ अधिक हो गया, और कच्चे माल का आयात तो लगभग 
दूना होकर १३ करोड़ ७५ लाख से २६ करोड़ ३८ लाख रुपया अर्थात्‌ ९१% बढ़ 
गया । इन आँकड़ों के आधार पर रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक प्रतिकूल आन्दो- 
लन देश के व्यवसायों का विनाश करने और धीरे-धीरे जीविका के मार्गों को ग्रवरुद्ध 
करने के लिए बड़ी सफलता से आरम्भ हो गया है ।* इसी प्रकार के विश्लेषण द्वारा 
१८९२ से १६९०७ के आँकड़ों के आधार पर प्रो० काले ने यह दिखाया है कि “निर्मित 
माल का आयात इस काल में €३ प्रतिशत और कच्चे माल का १२७ प्रतिशत बढ़ गया,, 
१- पूर्व उद्धत, वृ० हह३।.... 
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जब कि निर्मित माल का निर्यात १३९ प्रतिशत और कच्चे माल का केवल ५७ प्रतिशत 
बढ़ा । निमित माल के श्रायात का कुल आयात से अनुपात जो १८७६ में ६५०, और 
१८९२ में ५७९८ था, १६०७ में ५३९७ रह गया, और उसी प्रकार निर्मित माल के 
निर्यात का अनुपात जो १८७६ में कुल 5५%, और १८९२ में १६ प्रतिशत था, १६०७ 
में बढ़कर २२४ हो गया।' यहाँ यह बता देना उचित होगा कि १६१४-१८ के महा- 
युद्ध से जो प्रोत्साहन मिला उसके कारण १६१६ में यह अनुपात बढकर ३६% हो 
गया । सन्‌ १६३९-४५ के दूसरे महासमर ने भी इसी प्रकार निर्मित माल के निर्यात 
को प्रोत्साहित किया । * 

इन आँकड़ों की सचाई पर कुछ समीक्षकों ने आक्षेप किया है। उदाहरणार्थ 
लाड्ड केन्स का मत है कि “निरमित माल के आयात-सम्बन्धी श्रॉकड़े जो सरकारी पदाधि- 
कारियों द्वारा दिये गए हैं, कम मूल्य के है और उन पर आधारित निष्कर्ष असत्य हे,' 
क्योंकि इस मद में यन्त्रों, धातुओं और धातुओं की बनी वस्तुओं आदि के आयात के 
आँकड़े सम्मिलित नहीं किये गए हैं । इसी प्रकार कच्चे माल के आयात की वृद्धि के 
आँकड़े भी भ्रामक हें । जहाँ तक निर्यात से सम्बन्ध है, अ्र्ध-निमित वस्तुएँ जैसे सूत और 
कमाया हुआ चमड़ा आदि निर्मित माल में सम्मिलित कर दिये गए हें । और इस प्रकार 
निर्यात के बढ़े हुए आ्लाँकड़े दिखाये गए हैँ जिससे उद्योगों की उन्‍नति और उनके विकास 
की गति का एक अतिरंजित चित्र हमारे सामने आता है। इस विषय पर हम फिर 
भारत के विदेश-व्यापार की विशेषताओ्रों वाले अ्रध्याय में विचार करेंगे । यहाँ इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि व्यापार के आँकड़े यह सिद्ध करते हँँ कि भारत की औद्योगिक 
प्रगति पर सन्देह नहीं किया जा सकता और समय के साथ-साथ उसका विकास हो रहा 
है। यहाँ तक कि डॉ० गिल्बर्ट स्‍लेटर जैसे विद्वान्‌ भारत के वर्तमान औद्योगिक विकास 
की गति से आशंकित हे कि उसकी तीव्रता के कारण कहीं देश का आथिक और 
सामाजिक सन्तुलन न बिगड़ जाय और वर्तेमान औद्योगीकरण की हानियों से बचने के 
लिए जो उपाय किये जा रहे हैँ वे सब निष्फल न हो जायेँ । पर इस विचार से प्रायः 
लोग अ्रंसहमत हैं, क्योंकि अधिकतर लोग और अश्रधिक वेग से ओऔद्योगीकरण चाहते हें । 
प्राज भी भारत का तीन-चौथाई आयात निमित वस्तुओं का हीं है और अनाज सहित 
कच्चे माल का कुल निर्यात से श्रनुपात लगभग उतना हीं बना' हुआ है ।* 

२. भ्रंब हम दूसरी कसौटी भ्र्थात्‌ नगरों के विकास पर विचार करेंगे ।४ 

नगरों की संख्या का कम होना और कुल जनसंख्यां के हिसाब से नगण्य 
१. देखिए, पी० पी० पिले, इकनामिक कण्डीशन्स इन इरिडया, एृ० ३१। 
२. सन्‌ १६५१-५२ में भारत के कुल निर्यात का मूल्य ७०१, ५७, ३४,००० रु० था और आयात का 
मूल्य ८६०, १४,०३,००० रु० था। आयात किये हुए सामान में कच्ची कपास, कच्ची ऊन, रेशमी सूत, 
सूती संत, कच्चा जूट का कुल मूल्य २२०,१६६ लाख रुपया था। पूर्णतः प्रधानतः निर्मित वस्तुओं के 
नियोत्ः का मूल्य २३,४०,३३ लाख रुपया था। देखिए, स्टेटिस्टिकिल एक्सट्रं कट, इण्डिया १६५१-५२ 
9० ७२६, ७३७ तथा इस्डिया १६५४, १० २३०-२३२. 
३० खण्ड २, अध्याय ६ । 
४. देखिए, गेडगिल, पूर्ब उद्ध त, अध्याय १० । 


भारत में झाथिक संकान्ति १४५ 


अनुपात में लोगों का नगरों में रहना औद्योगिक दृष्टि से देश के पिछड़े होने का द्योतक 
समभा जा सकता है। बहुत काल तक नगर-निवासियों का कुल जनसंख्या से अनुपात 
ज्यों-का-त्यों ही बना रहा हैं। इसके विपरीत इंगलेण्ड में नये उद्योगों के विकास के 
साथ ही नगर-निवासियों का अनुपात बड़ी तेजी से बढ़ा था। इंगलेण्ड में जनसंख्या 
का ७८९ भाग नगरों में रहता है । इस दृष्टिकोण से भारतवर्ष में नागरिक जनसंख्या 
का अनुपात अभी बहुत कम है । 
२३, नगरों के विकास को प्रभावित करने वाली आधुनिक शक्तियाँ--अब हम उन 
विभिन्‍त शक्तियों का विवेचन करेगे जो वर्तमान भारत में नगरों के विकास में सहायक हे । 
.. (१) रेल-यात्रा और नौ-यात्रा की सुविधाओं के कारण बहुत व्यापारिक केन्द्र 
स्थापित हो गए है और अनेक पुराने केन्धों की महत्ता बढ़ गई है। वास्तव में अंग्रेजी 
राज्य के प्रभाव से शुरू में ही बहुत से व्यापारिक केन्द्रों का विकास हो गया था और 
हम उन्हें भारत के नगरों के विधाता की उपाधि दे सकते हे । बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, 
दिल्ली, हुबली और बंगलौर नये व्यापारिक केन्द्रों के उदाहरण हे । 

(२) पाद्चात्य देझ्षों में नये उद्योगों के विक्रास का स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ था कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े-बड़े नगरों से जा बसा; भारत में ऐसा 
नही हुआ । देश के बड़े-बड़े उद्योगों ने ग्रामों को नगरों में और नगरों को बड़े-बड़े 
शहरों में परिवर्तित कर दिया है। सूती कपड़ों के कारखानों वाले शहर बम्बई, अहमदा- 
बाद, गोलापुर और हुबली आदि और ऊन तथा चमड़े के कारखानों से युक्त कानपुर 
नये औद्योगिक युग की देन है. और उनका विस्तार तथा महत्ता बहुत-कुछ अंबों में 
उनके अपने प्रधान उद्योग के ही कारण है। ठाटा के लोहे और इस्पात उद्योग के 
विस्तार के कारण सन्‌ १६११ के बाद से जमहोदपुर का जिस वेग से विकास हुआ है 
वह भारत की औद्योगिक सिद्धि की एक रम्याद्भू त कहानी है । नयरों की वृद्धि में 
झौद्योगिक उन्‍तति का भारत में इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि पादचात्य 
देशों में पड़ा था । यह इस बात से स्पष्ट है कि भारत में (सन्‌ १६४१ में) एक लाख 
से अधिक जनसंख्या वाले ७३ नगरों में कम-से-कम २८ ऐसे थे जिनकी महत्ता उनकी 
व्यापारिक और पग्रौद्योगिक विद्येषता पर नहीं वरन्‌ किसी अन्य कारण पर प्राधारित 
है। १६११ की जनगराना के इस तथ्य से भी कि इन नगरों में केवल ३० प्रतिशत 
लोग झद्योगिक कार्यों में लगे थे, इस मत की पुष्टि होती है ।* 

(३) अकाल भी उन कारणों में से एक है जिससे गाँव के लोग गाँव छोड़कर 
नगरों को चले जाते हैं । ऐसा होने पर यह सम्भव है कि किसी नगर में झ्राये हुए 
लोगों में से कुछ काम पाकर नगर में ही बस जायें यद्यपि अधिकांश वर्षा आरम्भ होते 
ही अपने गाँवों को वापस चले जाते हैं । 

(४) अकाल, पुराने किसान भू-स्वामियों की बेदखली तथा शिल्पकारों के साधा- 
रण मजदूरों में बदल जाने के कारण गाँवों में भूमिहीन श्रमिकों का एक नया वर्ग बन 


(सात कैम #॥ #तरक्याना 2भय]कतररेकसकाक सतत तंज ओक+न++भकस>-र्तानभकरंनमकोन-क ७-६ 


१. सन्‌ १६९५१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का १७'३ नगरों में रहता है। सन्‌ १६२३, 
ही और १९४१ में यह प्रतिशत ११"२, १९६ तथा १३'६ था |--इण्डिया १६५४, पृ० हू 


१४६ भारतीय अथशास्त्र 


गया है। इस प्रकार के लोग यदि काम पाना सम्भव हो तो तुरन्त नगरों में जाने के 
लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए नगर की जनसंख्या बढ़ाने में इस वर्ग का अस्तित्व भी एक 
कारण रहा है । न 

(५) नागरिक जीवन के आकर्षण ने धनी जुमींदारों और अन्य पैसे वालों को 
बहरों में बस जाने का प्रलोभन दिया है। स्वाभाविक है कि इसके कारण अपनी भूमि 
से अनुपस्थित रहने वाले जमींदारों की संख्या बढ़ गई है । 

(६) प्रशासकीय केन्द्रीयकरण ने गाँव के मुक़ाबले ताल्लुका-नगर की और 
उसके मुकाबले जिले के सदर मुकाम की महत्ता बढ़ा दी है। डिवीज़न के सदर मुकाम 
तथा प्रान्तीय एवं केन्द्रीय राजधानियों का महत्त्व भी बहुत बढ़ा हैं । 

(७) माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सुविधाएँ बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित 
हैं, इसलिए माता-पिता बच्चे को शिक्षा देने के लिए नगरों में ही बस जाते हे । 

३०. नगरों के दास के कारण---बढ़ते हुए नागरकरण के साथ-ही-साथ प्राचीन नगरों 
के उजड़ने की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसके कारण निम्नलिखित कहे जा 
सकते हे-- 

(१) प्रादेशिक महत्ता के परिवर्तन और व्यापार-मार्ग बदल जाने के कारण, बहुत 
से ऐसे नगरों का हास हो गया है जिनकी समृद्धि सड़कों और नदियों द्वारा यात्रा की 
सुविधा पर निर्भर थी | इनका महत्त्व रेल की लाइनों के खुल जाने से बहुत कम हो 
गया है। गंगा के किनारे बसा हुआ मिर्जापुर तथा पटना, सागर आदि नगर इसके 
उदाहरण हे । इज्जीनियर ऐसी युक्ति हढ निकालने में सदेव सफल नहीं हो सकते कि 
रेल की लाइन प्राचीन नगरों से ही होकर जाय | फलतः उससे दूर पड़ जाने से नगरों 
का महत्त्व घटता चला जाता है। 

(२) नगर से राज-परिवारों के विलुप्त होने और यूरोपीय प्रतियोगिता के फल- 
स्वरूप नागरिक दस्तकारियों के विनष्ट हो जाने से तञज्जौर और मुशिदाबाद जैसे 
नगरों की जनसंख्या में बहुत बड़ी कमी भ्रा गई है, यहाँ तक कि यात्रियों की ओर से 
नगर के प्राचीन उद्योगों की वस्तुओं की माँग कम हो जाने के कारण गया और बनारस 
जैसे तीथ॑-स्थानों की महत्ता और जनसंख्या में भी कमी होती जा रही है । 

(३) प्लेणग और हैज जैसी बीमारियों के समय-समय पर फैलने पर नगर 
विशाल शवालयों का रूप धारण कर लेते हैं और लोगों को गाँव की खुली बस्ती में 
भाग जाने के लिए बाध्य करते हैँ | यह परिवतेंन प्रायः अ्रस्थायी होता है और नगरों 
में स्वास्थ्य की सामान्य परिस्थितियाँ स्थापित हो जाने पर गाँवों में गये हुए लोग पुन: 
वापस आा जाते हैं । 

नगरों की विकास और ह्वास की दोनों परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों को ध्यान में 
रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि अब तक दोनों पलड़ों में बिलकुल बराबर 
वजन रहा है, फर इधर नागरकरर को प्रवृत्ति का पलड़ा कुछ भारी हो चला है। औद्यो- 
गरिक क्रान्ति के कारण इंगरलेण्ड में जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें और इस स्थिति में 
जुमीन-प्रासमान का अन्तर हैँ । वहाँ दक्षिण में वसे हुए नगरों का हास बहुत तेजी से 


भारत में आ्िक संक्रान्ति कट । 


हुआ कि इस दृष्टि से उन्हें किसी 2324 282 
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3,007 हे हीमिए प्रसशिस्तक जोपराओ शम्तारकी आए सके 
अरे इसके फरनस सर के 


ओर अधिक 


रे ही गया । 












हैं ही हमीरि मत में सेसधत: “आत्यनिमरिती सी अन्न सेस्टीये  प्निमये में ग्रीकस्िक 
सक्रीन्ति तीम अधिक उप होगी। अेकसशओ अक्ध्यवह्यों में हे ब्वाक 
निकलती है मोनों शाकिया- इज्छेओं के उेकर कोई अखसेप्टरनः इच्छी! हिको अेनिरत 
प्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में प्रभिव्यक्ति पीती है विर अत की ही किसी म्तसध्धानि कली 

सत्वि है नहीं। भर अन्तर शध्िय सम्दन्धि मनिवेश्ञा के आदी के ऑफरिथर निय- 
मिते नहीं बिता की है । के सक्ासफाई 'फदनी अपनी इक सता रातभर शत हुए 
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१४८ भारतीय अथशास्त्र 


दोनों ही श्रप्रिय और यन्त्र-संचालित हो जाते हे । वे प्राचीन साधारण ढंग के उद्योग की 
कामना करते हे जिसमें हवा और धृप की कमी न होगी, हाथ-पैर फैलाने के लिए अधिक 
जगह होगी और अधिक स्वतन्त्रता होगी जो इस मशीन-युग में किसी तरह सम्भव नहीं 
है। उनके मन में उस आदर्श-सरल आधिक जीवन की ऐसी धु धली काव्योचित कल्पना 
है जो वास्तविकता और यथार्थता से बहुत दूर है। हम यह निश्चित रूप से जानते हे 
कि ये स्वप्त कही भी और कभी भी पूर्णा नही हुए हे । इसके विपरीत हम यह भी जानते 
हें कि शारीरिक श्रम श्रत्यन्त मन्‍न्द, निर्मम और निर्दयतापूर्ण हो सकता है और यह भी 
जानते है कि मनुष्य ने प्रकृति पर एक के बाद एक विजय प्राप्त करते हुए इस पृथ्वी को 
अधिक सुखकारी और मनचाहा स्थान बना लिया है तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार 
ली है। वास्तव में मातव और पशु-श्रम के स्थान पर मशीनों के प्रयोग का अर्थ भी 
मूलतः यही है । 

कुछ लोग यह तो मानते हे कि मानव और पशु-श्रम को मशीनों के सहयोग की 
आ्रावश्यकता है, परन्तु एक विशेष सीमा तक ही, और वे मनुष्य के प्रकृति-विजय के 
प्रयत्तो को भी एक सीमा से आगे नही बढ़ने देना चाहते । उदाहरण के लिए वे हवा से 
चलने वाली मिल, पानी से चलने वाली मिल, लकड़ी के साधारण हल, अथवा सूत 
कातने के चर्खे तक ही यन्त्रों के प्रयोग में बढ़ सकते हे, आगे नहीं । उनके पास इस प्रदन 
का कोई सन्‍्तोषप्रद उत्तर नहीं है कि प्रकृति पर मानव-विजय की इस प्रारम्भिक 
स्थिति को पूर्णाता तक पहु चाने का प्रयत्न क्यों न किया जाय । 

इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग और बहुमात्रा-उत्पादन का 
परिणाम बहुत भयानक हो सकता हूँ जैसे नगरों में जनसंख्या का बाहुल्‍य होता, और 
शक्तिशालियों द्वारा निबंलों का शोषण तथा बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का बेहद 
भईट और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अशान्तिपूर्ण, संकुचित और दुःखद जीवन बिताने 
के लिए बाध्य होना आदि । पर यह सही नहीं कि इन बुराइयों से बचने का एकमात्र 
उपाय आधुनिक ढंग से बहुमात्रा-उत्पादन के विचार को तिलाजंलि देना ही है ॥ 
पाश्चात्य देशों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य की ओर से यदि 
समुचित कार्यवाही की जाय और आवश्यक कानून बनाए जायें तो ये बुराइयाँ भ्रवश्य 
कम हो जायेगी । यह बात महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि पाइचात्य देशों में भी लोग वर्तमान 
आशिक व्यवस्था से बहुत अधिक असन्तुष्ट हें पर किसी थोड़े-बहुत प्रभावशाली व्यक्ति 
ने भी मशीनों के खत्म किये जाने का कभी सुकाव नहीं रखा । उनका असंतोष उस 
ढंग के प्रति है जो उत्पादित संपत्ति के वितरण में अपनाया जाता है, न कि मशीनों 
द्वारा उत्पादन के ढंगों के प्रति । 

निस्सन्देह हमें सावधान रहने की आवश्यकता हैँ कि कहीं हम जीवन के भौतिक 
पक्ष को आवश्यकता से अधिक महत्त्व न दे बैठें। पर यह तो भारत जैसे निर्धन देश 
के लिए स्पष्टत: आवश्यक है कि देश की प्रति व्यक्ति सम्पत्ति बढ़ाई जाय और उसके 
लाखों-करोड़ों वासियों को जीते रहने-भर में जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भुगतनी 
यड़ रही हैं उनसे उन्हें मुक्त किया जाय ताकि उतके लिए भी अ्रधिक सुखी जीवन की 


भारत में आधथिक संक्रान्ति श्डह्‌ 


सम्भावना हो सके ।* आधुनिक ढंग के उत्पादन-साधनों के प्रयोग के बिना यह सम्भब 
नहीं है। यह भी स्मरण रहे कि भारत यदि चाहे भी तो आज वह दूसरे देशों से 
अलग-थलग नहीं रह सकता और आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के यत्त्रों के निर्मारण 
द्वारा वह वेदेशिक प्रतियोगिता के आघातों को सहने में समर्थ हो सकता है । एफ०एस० 
मारविन ने मशीतों के प्रयोग के पक्ष में ठीक ही कहा है : “मशीन ऐसी चीज़ है जो 
प्रकृति से चुनौती लेने के लिए मनुष्य की शारीरिक शक्ति का विस्तार करती है, उसे इस 
योग्य बनाती है कि वह अपनी लम्बी और दक्ष उंगलियों में और सुदृढ़ मांस-पेशियों में 
बुद्धि की अधिकाधिक प्रेरणा कर सके । जो लोग इसका सिद्धान्ततः विरोध करते हें, 
वे मानव जाति के विकास के विरोधी हैं । वे कोई ऐसी सीमा नहीं बाँध सकते जहाँ 
तक शक्ति बढ़ाने का प्रयत्त किया जाय और फिर झागे न बढ़ा जाय । क्या मानव- 
. विकास को यन्त्र-संचालित हल तक या मिट्टी काटने की लकड़ी तक या पाषाण-युगीच 
मानव की मज़बूत कुल्हाड़ी तक सीमित रखना चाहिए ? इनमें भ्रगर कुछ अन्तर है तो 
शक्ति और पूर्णाता के अवस्थान का । दरअसल, वास्तविक आपत्ति अन्य बातों के प्रति 
है--भौद्योगिक नगर फैक्ट्री-प्रणाली और “भृति-दासता' आदि के प्रति, पर ये तो 
सामाजिक व्यवस्थाएँ हें जो इच्छानुसार बदली जा सकती हैँ और इनका प्रकृति पर 
हमारे शक्ति-विस्तार से कोई अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है ।* 

भारत में झौद्योगीकरण के विरोधी कभी-कभी दूसरा तर्क उपस्थित करते हैं । 
उनका कहना है कि भारत में उद्योगों का विकास कृषि को हानि पहुंचाकर ही सम्भव 
हो सकता है, जो कि देश का प्रमुख उद्योग है। इस मत की परीक्षा हम आगे चलकर 
उद्योगों वाले अध्याय में करेंगे । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि औद्योगिक 
विकास से कृषि के विकास में बाधा पहुंचने की तो कोई सम्भावना हो ही नहीं सकती 
बल्कि उस पर बड़ा अनुकूल और लाभकारी प्रभाव पड़ेगा । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सवेग झ्ौद्योगीकरण की आवश्यकता और 
वांछनीयता में सर्वसाधारण की इतनी प्रबल आस्था है कि जो लोग इसका विरोध 
करते हैं उनकी सफलता में केवल उतनी ही आशा की जा सकती है जितनी श्रीमती 
पार्थिंगटन के असमान प्रतिद्वन्द्री अटलाण्टिक महासागर के साथ संघर्ष करने में । 


१. भारत की भौतिक उन्नति के विशेष महत्तपूर्ण विचार के लिए डार्लिज्न कृत रस्टिकस लॉ किवटर, पृष्ठ 
३७४, देखिए । 


अध्याय 6 
क्रषि ; उत्पादन ओर निर्यात 


१, भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान--भारतवर्ष के आर्थिक जीवन की सबसे 
अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता यहाँ के निवासियों का बहुत बड़ी संख्या 
में अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कृषि-कार्य में संलग्त रहना है। देश की विशाल जन- 
संख्या के प्रति चार व्यक्तियों में से तीन की जीविका खेती से ही चलती है । देश में जिस- 
जिस और जितने अनाज की खपत है लगभग सभी अपने यहाँ खेती से ही प्राप्त होता 
है और फैक्ट्रियों में काम आने वाले कच्चे माल, जैसे रई, पटसन और तिलहन आदि 
भी सब खेती से ही उपलब्ध होते हे । फिर भी कृषि की वतंमान स्थिति के अ्रध्ययन 
से हम डॉ० क्लाउस्टन के निम्नलिखित निराशामूलक शब्दों से सहमत हुए बिना नहीं 
रह सकते : “भारत में दलित जातियाँ हे और उन्ही के समान दलित उद्योग भी ह; 
दुर्भाग्य से कृषि-उद्योग भी उन्हीं में से एक है । ? हम चाहे जिस मानक से देखें, किसानों 
के खेतों का विस्तार और स्थिति, उनके प्रयोग में आने वाले औज़ार और खाद, फसलों 
के हेर-फेर की पद्धति, बीजों का प्रकार, सिचाई की सुविधाओं और अन्य भूमि-सुधारों 
के सम्बन्ध में उनकी स्थिति, विपणन-बव्यवस्था, पशुपालन-व्यबस्था, गाँवों के सहायक 
उद्योग-धन्धे इत्यादि, सभी दृष्टिकोरों से हमें यह कहना पड़ेगा कि हमारा क्षषि-उद्योग 
पिछड़ी दशा में है। यह बात प्रति एकड़ उपज से सिद्ध होती है जो कि अधिक-से- 
अधिक अन्य देशों की उपज की एक चौथाई है और वह भी अनावृष्टि और अकाल में 
तो नगण्य-सी रह जाती हैं 4१ 

२. कृषि-विकास की आवश्यकता--अनेक दृष्टिकोरों से कृषि का विकास परमावश्यक 
है । इससे सर्वताधारण के आर्थिक जीवन में विकास और उसके रहन-सहन के स्तर में 
उन्नति होगी, देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त अनाज की प्राप्ति होगी । कृषि की 
उन्नति की अन्य उद्योगों पर प्रतिक्रिया भी कम महत्त्व की बात न होगी। गाँव 
की जनता की क्रय-शक्ति का बढ़ना देश की बनी हुई वस्तुओं की खपत के लिए एक 
बहुत ही अच्छा साधन होगी । कृषि में सुधार होने में यह बात तो निद्चित रूप से 
निहित ही है कि कृषि में मशीनों का विशेष प्रयोग होगा और इसके फलस्वरूप कृषि- 
सम्बन्धी और ओऔज़ारों के निर्माण के लिए बहुत-से कारखाने स्थापित हो जाय॑ँगे ।* 

१. कृषि आयोग रिपोर्ट, साक्ष्य-अभिलेख, खण्ड १, भारत सरकार के अधिकारियों की साक्षी । 


२, वही, पृष्ठ १४ । 
४. आध्योगिक आयोग रिपोर्ट देखिए, पृष्ठ २२ । 





क्रषि : उत्पादन और निर्यात १५१ 


जेसा कि पहले संकेत किया जा चुका है कृषि-विकास का पक्ष लैने का यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि भारत के भाग्य में सदैव एकान्ततः खेतिहर देश बना रहना ही 
लिखा है । हमारे मत से तो भारत की स्थिति ऐसी है कि वह एक समृद्ध निर्माण-उद्योग 
तथा समुन्नत कृषि, दोनों से सम्पन्न देश हो सकता है। इसके झतिरिक्त हमें यह स्मरण 
रखना आवश्यक है कि बिना औद्योगिक समस्याओं का ध्यान रखे हमारी क्ृषि-सम्बन्धी 
समस्याएँ अलग से नहीं सुलकाई जा सकतीं । यहाँ इंगलेण्ड के श्रौद्योगिक क्रान्ति के 
इृष्टान्त की ओर ध्यान आ्राकृष्ट करना अप्रासंगिक न होगा जहाँ कृषि तथा कारखाने 
वाले उद्योग दोनों में साथ-ही-साथ परिवतंन हुआ था; एक उद्योग की उल्लति दूसरे की 
उन्‍नत्ति का कारण बनी थी | आवद्यकता से अधिक संख्या में लोगों के खेती पर निर्भर 
रहने तथा गाँवों में बसने की वर्तमान अ्सनन्‍्तोषजनक स्थिति केवल कृषि की उन्नति से 
दूर नहीं की जा सकती । कृषि के साथ-साथ भ्रन्य उद्यागों की उन्‍तति भी परमावश्यक 
है, जिससे कि जीविका के लिए एकान्तत: भूमि पर निर्भर रहने वालों की संख्या में कुछ 
कमी झा जाय और नगरों तथा कारखानों से खेती में प्रयुक्त होने के लिए पुजी निरन्तर 
मिलती रहे । 

वर्तमान भारतीय जागृति कृषि के प्रति संसारव्यापी दिलचस्पी का ही एक 
अवस्थात माना जा सकता है। १६१४-१८ के महायुद्ध से यह स्पष्टतः परिलक्षित हो 
रहा है। कदाचित्‌ महायुद्ध के पहले क्ृषि-उद्योग की परम महत्ता को लोग भूल गए 
थे, पर युद्ध-काल के अनुभव ने कच्चे माल और खाद्यान्त के लिए बाह्य देशों पर 
निर्भर रहने के भयानक परिणामों को प्रत्यक्ष करके इस उदासीनता का अन्त कर 
दिया । दूसरे महायुद्ध ने क्ृषि-उत्पादन के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भेरता प्राप्त 
कर लेने की आवश्यकता को पूर्णतः: सिद्ध कर दिया। बंगाल के दुभिक्ष ने १६४३ में 
भोजन-सामग्री की कमी पूरी तरह पर बड़ी कष्टमय प्रक्रिया से स्पष्ट कर दी थी। 
कृषि-उद्योग पुनः प्रधान उद्योग के गौरव-पद पर आसीन है और प्रत्येक देश में उसकी 
पुनर्स्थापना और विकास के विषय में विचार-विमर्श हो रहा है । इंगलेण्ड, जिसे हम 
कारखानों वाले उद्योग का प्राचीनतम देश कह सकते हैं, वह भी इससे अलग नहीं है । 
३. भारत में विभिन्‍न फसलों के चत्रफल-सम्बन्धी आँकड़े-- 


तालिका १ 
१६४६-२० (अंक हज़ार एकड़ों में) 
१. सर्वेक्षण के अनुसार पशै०८०६ 7 
२. गाँवों के कागजादि के अनुसार ६१४,६१० 
३. वन ९३,१४३ 
४, कृषि के लिए भ्रप्राप्य ६६,० २४ 


३:४३: पक. वन 


तथा पाकिस्तान के अधीन जम्मू-काश्मीर का भाग छोड़ दिया गया है । 
२. मनीपुर तथा अण्डमान-निकोबार द्वीपों कौ क्रशः ५,५२९ हज़ार भौर २०४८ हज़ार एकड़ भूमि 
भी सम्मिलित है। 


१४२ भारतीय भ्रथंशास्त्र 


५. खेती न की जाने वाली अन्य भूमि 


(जिसमें बंजर सम्मिलित नहीं है) ६८,४०० 
<. बंजर ५८, १७१ 
७. बोया गया क्षेत्र २६९६९,३७२ 
झ. ऊपर ४५ के अन्तर्गत कृषि-योग्य भूमि ११,५५४ 


१६४०-६१ (हजार एकड़ों में) * 
खाद्यान्न के क्षेत्र-- 


चावल ७५,६७५ रागी २,४४४ 
गेहूँ २४,१३४ मक्का ७,७९४ 
जौ ७,७० १ चना १८,७०९ 
ज्वार ३८,४१६ ग्रन्य अन्त और दालें'े 
बाजरा २२,२६७ कुल खाद्यान्न और दाल २४४,७७६३ 
फल, शञाक तथा जड़ वाली अन्य फसलें का 
तिलहन के ज्षेत्र 
अलसी (तीसी) ३,४४७ 
तिल ४५,९२९ 
सरसों तथा एक अन्य प्रकार का तिल (रेप) ५५०६७ 
अन्य तिलहन * 35 
रेशे वाली फसलों का कत्र 
कपास १४,५५६ जूट १,४४४ 
रेशेवाली अन्य फसलें). *४: रेशेवाली फसलों का कुल क्षेत्र * 
खाद्य-फसलों के अतिरिक्त अन्य फसल्त 
नील 
भ्रफीम * 
« कहवा 33] 
चाय 8 
चारे की किसमें * हे 
अन्य" ७ 


कुल बोया हुआ क्षेत्र (एक बार से अधिक बोये 

जाने वाले क्षेत्रफल सम्मिलित हें) ३०१,८८६* 

१. ये तालिकाएँ १६५४ में प्रकाशित स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट, १६५१-४२ से तैयार की गई हैं। 
२. श्नके आंकड़े १९४६-५० के हैं तथा भूमि-उपयोग आँकड़ों से सम्बन्धित हैं । 

३. १६४६-५० से सम्बस्धित अन्य खाद्यान्न भर दालों के आंकड़े? इसमें सम्मिलित दें | 

४. १६४६-५० से सम्बन्धित आऑँकड़ों के सम्मिलित होने के कारण नहीं दिये गए । 

५, यह चेत्रफल १६४९-५० का है । 





कृषि : उत्पादन और निर्यात 


४. प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज तथा ज्षेत्रफल--- 


























प्ले थी 





तालिका २ 
(संख्या हजारों में) 
क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (टलों में) 
चावल ७६,६४६ २७,०७६ 
ज्वार ४२,६९० ७,६६१ 
बाजरा श्८द,८२० ४,२४६ 
गेहूँ २६,० ८ ७,७६२ 
चना १८,८९३ ४,५५३ 
ग्न्ता ३,५६८ ४,६१४ 
कपास (३९२ पौं० की गाँठों में) १७,०२७ ३,६३५ 
जूट (४०० पौं० की गाँठों में) १,१६६ ३,१२८ 
अलसी ३,२६६ ३४४ 
सरसों # ३ ७9 रे परई 
तिल ६,१३२ 8 
अरण्डी (रंडी) १,३६८ १०७ 
मू गफली 22, ४६ ३,७७२ 
तालिका ३ 
१६४६-४० (हजार एकड़ों में) 
तल ॉ 5 आफ इएफडश्ा ऋहक्त्रकल जिस वह ल्षेत्रलल जिस पर... 
। प्र खेती की जाती है! खेती नही की जाती 
! व । । खेती के 'बंजर को छोड़- 
तह हि, बोया हुआ वर्तमान लिए  करखेतीन वन 
|. 0. तेत्र |. बंजर ग्रप्राप्य किये जाने वाले 
|_##।| |  क्षित्र | अन्‍्यक्षेत्र। _ 
आसाम 'र३,४००* . ५,५७० | १,छ३६ ४,र४ंप८ १६,९४६ ४,०६२ 
बिहार (४४,७६० २२,८४८ | ४,७३७ । ३७४७ ध,शछ४डे छ3,प८व 
बम्बई. [७०,२१३१ डे१,०८२ | ७,०४२ | 5/्डछरे २००६८ ६,६१४ 
मध्य प्रदेश रे १०४ र८,४५६ | ४,६१६ | १,८१७ २०,२६७ २३,६४२ 
मद्रास [5०,७४७ (१,३०८ | ६,७१६ [४,३४७ ११२७२ १३,८१४ 
उड़ीसा (१८,२६४ | ६,३५९ | १,१६६ | ४,७३६. ३,४१८. २,५०२ 
पंजाब २३,२०८ ११,६४८ १,८८० | ६,०३४ २,५८७ ७४६ 
उत्तर प्रशे ७२२२४ [३६,७६६ | २,५६२ ११,८३४  १०,२४०७ ७,८१६ 
पश्चिमी बंगाल (१९,५४६ ११,७२० | १,१५६ | ३,०४६. १,६११ १,७१३ 
मध्य भारत | ६२५ | १०,७५२ १,१०६ ६,२१४. ६,६६६ २,८८० 
मैसूर १७,३८५ ६,४५६ | १,5०७ ४,७०५ १,४६० | १,६४७ 
अजमेर १,५६१ ३६६| २४७. १४६९५ ३०३ ४3 
कुर्गे १,०१२ १७० ३५ २५० २२६| ३३१ 
दिल्ली धर 
१. उत्पादन गुड़ का है । २, यह उत्पादन छिलके सहित मू गफली का है । 


३२. आसाम के आँकड़ों में ३५,००० एकड़ भूमि ओर बम्बई के आँकड़ों में, वतसकण्ठा जिले की 


६24 


५५४ भारतीय अथशास्त्र 


५. विस्तृत और घनी खेती की सम्मावनाएँ--कुल भूमि का ( जंगलों को सम्मिलित 
करने पर) ३१ प्रतिशत" क्ृषि के लिए अप्राप्य है। कुल भूमि का केवल ५२.५ प्रतिशत 
भाग जोता-बोया जाता है । यदि सारी परती भूमि और अन्य खेती के भ्रयोग्य भूमि को 
सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल भूमि के लगभग २६ प्रतिशत हिस्से में खेती का 
विस्तार सम्भव है। भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में कितनी भूमि खेती के प्रसार के लिए प्राप्त हो 
सकती है यह तालिका नं० ३ से ज्ञात हो सकता है। इस तालिका में दिखाया गया है कि 
१६४९-५० में प्रमुख राज्यों में कितनी भूमि में खेती हो रही थी और कितनी में नहीं । 
देखने से पता लगता है कि खेती के विस्तार के लिए विशेषकर आसाम, मद्रास 
और मध्यप्रदेश में बहुत ग्रुजायश है। परन्तु अध्ययन करने पर हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हें कि भारत मे विस्तृत ढंग की खेती के बढ़ाने की बहुत कम आशा है । बंगाल 
मद्रास, उत्तरप्रदेश और बम्बई जैसे प्राचीन प्रदेशों में कृषि करने में कम-से-कम कठिनाई 
का मार्ग अपनाया गया है; और सभी अच्छी भूम पर खेती हो रही है। जो खराब 
भूमि है उसे तोड़ना बाकी है। ऐसी भूमि पर जब तक सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ 
नहीं प्राप्त होती खेती सम्भव नहीं हो सकती । ऐसी ही परिस्थिति पंजाब, मध्यप्रदेश, 
आसाम जैसे नये राज्यों में भी धीरे-धीरे पैदा होती जा रही है, जहाँ पर यद्यपि सारी 
अच्छी भूमि खेती के अन्तर्गत अभी नहीं आ पाई है फिर भी अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना हैँ। पंजाब में खेती के विस्तार के लिए पहले सिंचाई के साधनों की 
उन्नति करना अनिवारय है। यद्यपि बम्बई और मध्यप्रदेश आदि राज्यों की भश्रपेक्षा वहाँ 
सिंचाई सुगम हैं, फिर भी वहाँ की आथिक और भौतिक परिसीमाएँ नगण्य नही हैं । 
भूगर्भ-शास्त्रीय सर्वेक्षण के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 
जल विद्युत के विकाप्त की सम्भावनाएँ कहाँ तक हे । श्रासाम में वहाँ की अस्वास्थ्यकर 
जलवायु के अतिरिक्त उपयुक्त श्रम की अप्राप्यता कृषि की उन्नति में एक बड़ी बाघा 
हैं। इसलिए जहाँ खेती योग्य बहुत-सी वेकार भूमि पडी भी है, उसका कभी उपयोग 
किया जा सकेगा इसकी आशा भी बहुत भ्रधिक नहीं है । इस अनुच्छेद के अन्त में दिये 
हुए आँकड़े भी इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हें । इन आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले 
वर्षों में भारत के ब्रिटिश-प्रधीन भाग में बोये हुए खेतों के क्षेत्र में वृद्धि बड़ी मन्द गति 
से हुई है। कभी-कभी तो इस क्षेत्र में कमी भी हुई है । 
< कृषि की समस्याओ्रों का घनी खेती में अ्रधिक आशाजनक समाधान दिखाई पड़ता 
है । घनी खेती की सफलता सिद्ध करने के लिए जापान का उदाहरण दिया जा सकता 
हें जहाँ ५६,० ००,००० लोगों का १७,०००,००० एकड़ भूमि की खेती पर भरण-पोषण 
हो रहा है जिसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति के हिस्से $ एकड़ खेती की भूमि पड़ती है 
जबकि भारत में प्रति व्यक्ति के हिस्से # एकड़ भूमि ग्राती है ।* यद्यपि भारत में खेती 
१६,०३,००० एकड़ भूमि मी सम्मिलित है, जिनके विषय में विशेष जानकारी नहीं है । दिल्ली का 
अन-कत्र ५०० एकड़ से भी कम है । 
१ यह तथा अन्य आँकड़े कामसे, एनुअल नम्बर १६५४ से लिये गए हैं । --अनुवादक 
देखिए, एम० विरवेश्वरय्या, 'रिकन्टट्रकिटिंग इण्डिया?, पृ० १७४ । 
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पर निर्भर रहने वालों की बहुत बड़ी संख्या के कारण और खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में 
बेटे होने के कारण, विस्तृत खेती का ढंग बहुत ही अश्नुपयुक्त हैं फिर भी यहाँ प्रभी तक 
आधुनिक वेज्ञानिक ढंग पर घनी खेती का गम्भीरतापूर्वक आरम्भ नही हुआ है । डॉ० 
डब्ल्यू० बन्से ने अपनी टिप्पणी “भारत में कृषि के श्रौद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ 
(टेक्नोलॉजिकल पॉसीबिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल डैवेलपमैण्ट इन इण्डिया) मे इस 
दिशा में विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला है । 
0०9... बोये हुए खतों का वास्तविक क्षेत्रफल... 


मम _._.... (दस लाख एकड़ की संख्या में) ़ 

“८5६२-६३ । १६५.९१ ]) 

१६०१-२ | १६६.७१ । 

१६१०-११ २२३.०६ | 

१९२१-२२ । २२३.१८ | 

१६२७-२८ । २२३.5६ » बर्मा को मिलाकर 
१९३०-३१ ! २२९.१२ | 

१६३२-३३ । रशप.ण८प | 

१९३३-३४ द २३२.२५ | 

१६३४-३५ र२६.६८ | 

१६३५-३६ २०९६.७१ ] 

१६३७-३८ २१३.४६ | 

१६३८-३६ २०६.४० /# बर्मा को छोड़कर 
१९४०-४१ । २१३.९६६ ।| 

/(६४२-४३ २१५.९३ | 

(६४३-४४ड१ | २४६.२८ 

१६४४-४५ । २४५.६६ 

१६४५-४६ । २४१.६१ 

१६४६-४७ । २४२.७७ 

१६४७-४८ " २४५,५० 

१६४८-४६ | २४८,६६ 

१६४९-५० | २६६. ३७ 





६. फसलों की सापेज्षिक महत्ता--भारत में कृषि-उत्पादन में श्रनाज की फसलों का 
स्थान सर्वोपरि है। यहाँ के लोग अधिकतर शाकाहारी है। रेशे और बीज निर्यात 
की सबसे प्रमुख चीजें हें। भारतीय किसान प्रधानतः अनाज की फसलों का उत्पादक 
है । उसके चौपाये खेती तथा परिवार के भरण-पोषण में सहायक होते हें । मांस, ऊन 
और डरी-उत्पाद देश से बाहर नही भेजे जाते ।* विभिन्‍न फ़सलों के अलग-अलग क्षेत्रों 
को देखा जाय तो क्ृषि-उत्पाद के स्वरूप की विविधता का पता लग जाता है जिसके 
कारण देश प्राय: खाद्यान्न के सम्भरण तथा भअ्रनेक प्रकार के कच्चे माल के लिए 


हा 


१. १६४३-४४ से १६४६-५० तक के झाकड़े स्टेटिरिटकूल एब्स्ट्रेवट, इण्डिया, १8५१-५२, पृ० 
५०६ से लिये यए दें । 
२. ४० हॉवड, क्राप प्रोडक्शन”, पृ० ६१ । 


१५६ भारतीय अथंशास्त्र 


आत्म-निर्भर है। विभिन्‍न फसलो के सापेक्षिक महत्त्व का आभास भी इससे मिल जाता 
है। श्रनाज की खेती सबसे अधिक होती है । ७६ ६८७ प्रतिशत कृषि-भूमि अनाज 
उपजाने में और बाकी २००१३ प्रतिशत अन्य फसले उपजाने के काम आती है। 
ससार-भर में मूल्यों के बढ जाने पर अनाज की फसलो की अपेक्षा तिलहन, रुई और 
पटसन की फसलो में अधिक भूमि का उपयोग करने की प्रवृत्ति देखी गई है। अनाज की 
फसलो में धान का स्थान सबसे पहला है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा ओर चने का स्थान 
इसके बाद है। अनाज के अतिरिक्त अन्य फसलों में रेशे वाली फसले जेसे रुई, 
पटसन आदि महत्त्वपूर्ां वर्ग मे आती हे और कुल कृषि-भूमि के ७ ७ प्रतिशत हिस्से मे 
ये ही फसले उगाई जाती है। अनाज के अतिरिक्त जो फसले होती हे उनमे एक और 
समान महत्त्व का वर्ग तिलहहन का है और ६७५ प्रतिशत क्ृषि-भूमि में इस वर्ग की 
फसलें बोई जाती हूँ ।* 
७. भारत की अमुख फसलों का सवक्षण *--(क) अनाज की फसलें? (१) चावल्न-- 
चावल भारत की प्रमुख फसल है। यह देश के अ्रधिकाश लोगों के भोजन का प्रधान 
अ्रग है। इसकी खेती कुल क्ृषि-भूमि के ३२ प्रतिशत* हिस्से मे होती है। यह फसल 
उपजाने वाले खेतो का क्षेत्रफल ब्रिटिश भारत में ६८८५-४५ लाख लाख एकड” भूमि 
था। सन्‌ १६४०-४१ मे इसकी उपज २ करोड २० लाख टन थी। १६४३-४४ 
के आँकडे थे ७ करोड ६ लाख एकड भूमि और २ करोड ६० लाख टन उत्पादन । 
१. इस सम्बन्ध में आधुनिक आकडे इस प्रकार है 
६७*३ प्रतिशत अन्न की फसलें | 
३ प्रतिशत रेशे वाली फसलें । 
०१ प्रतिशत, तिंलहन | --इण्डिया एट ए ग्लान्स (१६५३), ए० ५६१ | 
२. इस सर्वेक्षण के लिए निम्न पुस्तकों से सहायता ली गई है-- 
() एग्र-कल्चर एण्ड एनीमल हसबेण्डरी इन «इणिट्या (वार्षिक) । 
(77) एस्टोमेट्स आफ एरिया एण्ड यील्ड ऑफ द ग्रिन्तिपल क्राप्स इन इण्डिया (वार्षिक) । 
(9) द क्राप एटलस झोॉंफ इण्डिया । 
'7०) काटन, हिण्डबुक ऑफ़ कमर्शियल इन्फर्मशन फॉर इण्डिया”, तीसरा सरकरण (१६३७) , 
(9) हॉवरड, (पू७ उद्धृत) । 
(०7) कृषि आयोग रिपोर्ट (१६२८) । 
(ए१) रिव्यू ऑफ द ट्रेड ऑफ इस्डिया, (वाषिक) | 
(ए77) इशिडयन फाइनेन्स, ईस्टने ग्र प नम्बर (१६४०), पृ० १८०४-६७ | 
३ अनाज की फसलें अनेक खाद्य सामग्री बनाने वाले उद्योगों का आधार हैं। जैसे, आटा पीमने की 
मिले, परिष्क्रणी, नानबाई की दुकान, मिठाइयॉं, नाश्ते का सामान तेयार करने वाली दुकानें, 
तरकारियों और फलों को डिब्बों में बन्द करने वाले, सुखाने वाले, उनका माल्ट बनाने वाले तथा 
माल्ट्युक्त सामान बनाने वाले, तरह-तरह के विंटमिन और प्रोटीन निकालने वाले कारखाने तथा 
बिनोल्ों से घी तैयार करने वाले कारखाने आदि । अनाज का प्रयोग स्पिरिट और पॉवर अलकोहइल तैयार 
करने में भी किया जाता दै | 
४, अत्र २६ प्रतिशत--इशिडिया एट ए ग्लान्स (१६५३), प० ५६१ । 
५« यह चेत्रफल १६५०-४१ में ७,५६,७५,००० एकड़ था।-स्टेटिस्टकिल एब्स्ट्रोव्ट, इसिडिया, 
जरर, १० भ१४। 
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बर्मा के भारत से अलग करने से पहले भारत की चावल की उपज सारे संसार की 
उपज के अनुपात में ४० प्रतिशत थी और संसार में सबसे अधिक चावल का निर्यात 
भी यहीं से होता था; यद्यपि उसका औसत निर्यात उसकी कुल उपज के ७ अथवा 
८ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं हुआ । बर्मा के अलग हो जाने के बाद भारत का चावल 
का निर्यात नगण्य हो गया । ( १६३६-४० में कुल उपज का केवल १ प्रतिशत था । ) 
और अब केवल लंका, अरब और अफ्रीका के उन प्रदेशों को ही भेजा जाता है जहाँ 
की आबादी विशेष रूप से भारतीयों की ही है। चावल की उपज इतनी अधिक मात्रा 
में होने पर भी काफ़ी चावल विदेशों से, जिनमें बर्मा मुख्य है, मंगाया जाता है। इस 
प्रकार, १९३६-४० में भारत ने २,६२,००० टन चावल बाहर भेजा और १८,८७,००० 
टन बाहर से मेंगाया ।* 

संसार-व्यापी श्राथिक मन्दी के कारण आरम्भ से ही भारतीय चावल की माँग 
में कमी आ गई। इस क्षति की थोड़ी-बहुत पूर्ति इसलिए हो गई कि इंगर्लण्ड में 
भारतीय चावल को श्रधिमान्यता दी जाती रही । १६३६-४० में ब्रिटेन द्वारा केवल 

७००० टन चावल खरीदा गया । १६४१ के प्रन्त तक भारत में चावल का आयात 
स्थाम (थाइलैण्ड), फ्रान्सीसी हिन्दचीन आर जापान से बहुत अधिक बढ़ गया । यह 
चावलों की टूटन थी और प्राय: मद्रास में उतरती थी। यह धान कूटने की मिलों का 
एक प्रकार का उप-उत्पाद था और इसने चावल के स्थानीय मूल्य को बहुत घटा दिया। 
अग्रेल १९३४५ में भारतीय चावल पैदा करने वालों के सहायतार्थ टूटे चावलों पर बारह 
झाना प्रतिमन का संरक्षण-कर लगा दिया गया और वह ॒तत्र से लागू है। इस कर 
के कारण चावल के आयात पर विशेषकर थाइलेण्ड से, एक प्रकार की रोक लग गई 
झौर इसके कारण घीरे-धीरे आयात में कमी होने लगी । १६३४-३५ के २,८5३,००० 
टन के आयात की तुलना में सन्‌ १६३६-३७ में चावल का आयात घटकर केवल 
१८,००० टन रह गया। सन्‌ १६३६-४० में घान का आयात बर्मा से ४३,००० टन, 
हिन्दचीन से २,६२,००० टन और थाईलैण्ड से ३४,००० टन हो गया । जुलाई १६४३ 
से चावल का निर्यात बन्द हो गया । भारत के अंग्रेज़ी शासनाधीन भाग से १६४३-४४ 
में (विशेष रूप से १६९४३ के अप्रैल से जुलाई तक के चार महीनों में) चावल का 
निर्यात २७,००० टन था जब कि पिछले वर्ष के निर्यात के आँकड़े २,५५,००० टन के थे । 
इसमें से सबसे बड़ा भाग लंका का था जिसने २६,००० टन चावल का निर्यात 
किया था । 

धान की खेती भारत के बहुत भागों में होती है, नम और तर भागों में 
विशेष रूप से । निम्न तालिका में यह दिखाया गया है कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में कितने 
लाख एकड़ भूमि में चावल पेदा किया जाता था ।* 

१० सनू १६४५ से निर्यात लगभग बन्द हो गया और भारत चावल का आयात करने वाला देश रह 
गया । सन्‌ १६४८ से चावल का औसत आयात ५ लाख टन प्रतिवर्ष था +--इण्डिया एट ए ग्लान्स, 
१० ५६३ । 

२. इस सम्बन्ध में हाल के ऑकड़े इस प्रकार हैं 


१भ््८ भारतीय अर्थशास्त्र 











राज्य १६४०-४१ १६४ ३-४ 
बंगाल क्‍ २१”९६ जज 
बिहार ६6६४ । ६श्८ 
उड़ीसा ! परश्४ २११ 
ी ५० “7 
मद्रास ै गज द्राने ।लहाह फफि 
उत्तर प्रदेश न किक रैक फाड़ रि 
मध्यप्रदेश भफ फल के ०७-5४ ३ ३ कक? 
आसाम ही ह। गण +प्क्फ़ फ़ 
बस्बई "जफ के (करिए ीीडशाए ग्गाएड- पा? 
पूर्वी प्रदेशो के निवासियों कोशो ऑविलरमरंइय जोउमिल्हेक यह मेफ्टॉस्की फिल्लर्त 


है, जो दिसम्बर और _ जनवरी? मैं कार जातक है? मकाकीजपिलि-जित्त स्िसकें 
भिल्न-भिन्‍न प्रकार का धर्नेबोर्यी जाती हैं।! इंसेकी किएसों की? हंख्योतशयानकिय्फरि: 
स्थितियों और लोगों की  ज़ॉनकीरो पर निर्भर हतित्क्री। प्रिदक्षोत्के हधिविविका उक्त 
फसल की जटिलैक् और विस्तार के ही कीरिरी संम्भवतशक्हली हुसमें कोईपउलिंतितिती 
कर सके। परडधर” हल में क्िय-विदशात की? पात्र ज्थिका तरिषद0 _इत्कीरियक्त 
काउन्सिल ऑफ एप्रिकिल्वरिल वरश्सव के तस्कव्धानाकाती एकिजाशुई है! उसमे कँछ 
सफलता मिर्लः हैंए नहाहह ६३४ कस फसल घोलीना! झम्मेलन एक्रॉपलारनिंग' कीस्फ लिए 
की सिफारशों के अनुर्सार वविल-संस्कधी ब्कॉज केंगलिश एक स्का सीमितिकीएलिकत्तित 
भी कर दी गई है | 7४548 । गीफ़ शिद्र फिक के फ्ाशफ़ #फ्वितीएि फ्राक की जीरे 
युद-की्ल में धंमा के? होश केककिरुए देसी मे कवर्स कीहथर्ति'बहुकास्राब हो 

गई और १€०*-हवफ् विशेष हपस घलार्त में इसके असिसतमस्वन्‍क फ्न्म-संकर हुआर/ 
चावल के थक मुल्य की सुचमीक (अर्थ ? हहशिमस्त 6६ छह -०००० ४) "अ्रप्रैति।वीलहक़ी 
में मार्च के यूर्चमार्की के रीईबु७ कीजफ | अंग ते फहीनोग्में सुल्थी तेजी से क्हार 
फरलेस्वरेप्र अगस्त की महीने काख्चर्नीक हिए ३६ हो अजा शी कि बंहिले)केर 
स्टिको' समय यो ते सी प्राम्तिरक्षो स्थितिण्क्तनक गे म्मीकी 

पक्ष किए एड ]क काठ वगक्न छक् किठ 5 ृिछड 
प० बंगाल हक ०२ । ॥ गज़्की 
बिलर तार 7 हक एर है फरिडि हे वश फट्ठुछ़ के फ़ड़ाफ़ फ्रिक्रि कि फाए 
उखाड़ £ गक्रीरकरकरीनरनफी की है ॥फए गगढ़फी रु है कही फकफी । ई फ़क एड्ही 
मद्रात 3 अ £ ॥9 फ़ाफ फ़की 7 फाशार $ फ्रीफ कफ फ्राछ 


उण्प्र०. ६,५१६ ५ मं सडगी2 0 (की 25 
मध्ये प्रदेश 2 >ह रडेड कि फरहान हार गरीक्ष जा ड़ि उक्त तामाक करौज़ी # ४४३६ फ़ठ .३ 
आस “ 5 ंडडुंदु। ४ #िहीए 5 छात्र ४ ज्ागार फीक क्र फ्रगार है 7४३९ फुछ । गा 
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हो गई थी कि भारत सरकार को उत्तर-पूर्वी प्रदेश को स्वतन्त्र व्यापार-क्षेत्र घोषित 
करके अपनी नीति में बहुत बडा परिवर्तन करना पडा। पर कुछ ही महीने बाद 
जुलाई १६४३ में ही उन प्रान्तो के आपत्ति प्रकट करने पर, जिनको यहाँ से अनाज 
मिलना कठिन हो गया था अथवा जहाँ अनाज का मूल्य बहुत ऊँचा हो गया था, 
सरकार को स्वतन्त्र व्यापार-तीति को त्यायना पडां। इसके पश्चात्‌ उत्तर-पूर्वी प्रदेश 
से आने वाले प्रान्तो में पुत. मूल्य-नियन्त्रण लागू कर दिया गया 

भारत में चावल की खेती का क्षेत्र १६४२-४३ के ७ करोड ५२ लाख एकड 
से बढकर १६४३-४४ में ८ करोड़ एकड हो गया, यानी लगभग ६ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई ।* ,यह वृद्धि “अधिक अन्त उपजाओो' आन्दोलन का परिणाम थी। १६४३-४४ में 
चावल की उपज भी काफी बढ़ी । यह १६४२-४३ में २ करोड ४६ लाख टन थी और 
१६४३-४४ में बढकर ३ करोड ६ लाख ठन हो गई, ग्रर्थात्‌ करीब २३ प्रतिगत की 
वृद्धि हुई। उपज में यह बढोतरी बगाल में विशेष रूप से हुई । १६४२-४३ में ७० लाख 
टन से १६४३-४४ में १ करोड १८ लाख टन, यानी लगभग ६८ प्रतिशत बढ गई । 
चावल के सम्भरण की स्थिति सुधरने और अ्रक्तूबर १६४३ के बाद मूल्य घटने का 
कारण मुख्यत १६४३-४४ की बढी हुई उपज ही थी | आसाम भर बिहार में बाजार- 
भाव नियत्रित मूल्य से नीचे था। सामान्य सूचनाक १६४४ मार्च तक घटकर ३६४ 
हो गया था जब कि मार्च १६४३ में वह ४६६ था, यह लगभग २७ प्रतिशत की कमी 
हुई । उत्तरी भारत में चार्बल०क्वे,भाव में भारी अन्तर था, इसलिए कानून द्वारा अ्रधिक- 
तम मूल्य निर्धारित नहीं क्रिया जा सका। पर इस बात में जल्दी ही सब लोग सहमत 
हो गये कि भाव वि्रिक्रक़ स्नॉक्ते लए समुचित स्तर क्या होना चाहिए। भावों के 
मूल्य-नियन्त्रण केब्नवेड्लकभीजनिलककहुम्ा:कि प्रत्येक प्रान्त भाव घटाकर उसी स्तर पर 
ले आने का प्रयक्ती कक | कसतमतिल की बडी घृम थी इसलिए सूचनाक, 
माँग और सम्मसशक्तिक्ी छड़की क्िक्रति:के:किलसनीय द्योतक नहीं माने जा सकते ।* 
तने सक्टिक्सि]न्ञावल के बाद मेहें का स्थान है । 
फहिस्पे मे मेहे।वि। खेती होती है । मेहें रबी की 


« १३५ पर सैऑवम कि सती का सैत्रफो अप, 2562 कै और उत्पादन २०,७६७,००० 
टन था--याइम्त|औंपफ ऋरिड्याण्ड डरे क्री रएयड हाशिडर्यनफकीय 
२. भारत में लाधल की मा जलेह सेमनरार कासरीसुल्नाइस/ छल तक ध्यहीं) हुआ दै । सन्‌ १६४८ से 
१६४२ तक चाकल का निर्यात नही इुन्कए | व्खपत के लिहाज़ से देश का उमग्रादन कम है | सदेव ही कुल 
उत्पादन के ८ था १० प्रतिशत की कठझी भर्ती हे। पिछले तीन वर्षों कु लावल्न्का आयात इस प्रकार था : 
१६५०--३.५ लाख टन, १६४५१--४:४ लाख टन, १६५२--७.२ कराखि ततार 
सन्‌ १६५१-५२ में चावल कृडखेती के चेत्रफल ओर उत्पादककी ़ब्छा पिछले फुटनोट में कर 
चुके हैं । चावल का खेती का चेनत्र एछाताश बचता रह्दा है। यह दृद्धि मुख्येक्झ्मध्यप्रदेश ओर बम्बर में 
हुईं है, परन्तु किसी भी चेत्र में चाबी प्रति एकड़ उपज में कोई वृद्िज़किीं हुई है । इस विषय के 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यर्वाप चाबक्त की खती का क्षेत्रफल बढताजहाओ परन्तु प्रति एकद उपज 
कमी की ओर जा रही है | अब यहर्इ्७,६ प्रतिशत है--इस्टिया एट ए ग्कक्षत (१६५३), ए० ५६४ । 
३. अब यह ११.६ प्रतशत है। ०९१६, ९ जि७र [६ 
















१६० 


भारतोय अ्थेशास्त्र 


फसल है जो अक्तूबर से दिसम्बर तक बोई जाती है और मार्च से मई तक काटी जाती 
हैं । यह पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन हैं । अन्य प्रदेशों में इसे जब 
कर बाहर भेजने के लिए ही बोते हे। १९४०-४१ में गेहूँ की खेती ३,४८, ६०,००० 

एकड़ भूमि में की गई थी। गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य प्रदेश और उनकी उप॑ज नीचे दी' 


हुई सारिणी से ज्ञात हो सकती है* ': 


प्रदेश और रियासतें 


पंजाब 
उत्तरप्रदेश 





मध्य प्रदेश और बरार 
मध्य भारतीय रियासतें 


बम्बई 

बिहार 

ग्वालियर 
हेदराबाद 

पंजाब की रियासतें 


राजपृताना की रियासतें 


या तण ० मा 


हपपर 
७.€३५ 
२२२६ 
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१७०२ 
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१९५२२ 
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१९३२६ 
80040 
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७' ५४६ 
२५४४ 
२०३६ 
१*३२६ 
१"२८० 
शरद 
०९६६५ 
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१५३५ 
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१६४२-४३ | १६४३-४४ 
१०"४६३ 


६ €८६ 
७६७२ 
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गेहूँ की फसल के अन्तर्गत कूल क्षेत्र का $ ओर कुल उपज का ई भाग सिर्फ 
उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिलाकर होंता है। संसार की गेहूँ की उपज का बेड भाग 
भारत में पैदा होता है। १६१४-१८ के महायुद्ध के पहले गेहूँ का निर्यात करने वाले 
पाँच मुख्य देशों के नाम क्रम से ये थे : संयुक्तराष्ट्र, रूस, कनाडा, अरजेन्टाइन गणराज्य 
तथा भारत “उत्पादन के हृष्टिकोण से भारत का स्थान तीसरा हैं” (काटन) । उस युद्ध 
के समय भारत में,गेहूँ के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र सरकारी खरीद के कारण २८,४७०,०० हे 
-ऐकड से बढ़कर ३४,८६०,००० एकड़ हो गया था। १८७० में स्वेज नहर के खुल जाने 
२- यह क्षेत्रफल १९५१-४२ के अन्तिम अनुमान के अनुसार २३,२३५,००० एकड़ दे । 
२. इन क्षेत्रों का वर्तमान (१६५०-५१) उत्पादन का परिमाण नीचे ( हजार टनों में ) दिया गया दै | 


पंजाब २,९६० 
उत्तर प्रदेश ८,१8३ 
मध्य प्रदेश २,६२३ 
सध्य भारत १,६१६ १ 
हर २,०७५ 
बिद्वार १,४४४ 
देदराबाद ड्डप 
पेप्स €श्८ 
शजस्थान १,३१० 
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के बाद से गेहूँ का निर्यात-व्यापार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। निर्यात की मात्रा 
भारत तथा संसार के श्रन्य भागों में मौसम के परिवर्तन के आधार पर बदलती रहती 
है। अकाल के समय स्थानीय मूल्य इतना बढ़ा हुआ होता है कि निर्यात बहुत घट 
जाता है। १६१४-१८ के महायुद्ध के पहले के पाँच वर्ष का औसत निर्यात १,३०८,००० 
टन था जिसका मूल्य १३ करोड़ £६ लाख रुपये था अर्थात्‌ कुल गेहू की उपज का 
१४ प्रतिशत था । तब से और विशेष रूप से पिछले वर्षों में गेहूँ का निर्यात बहुत घट 
गया हैं। कुछ वर्षों तक तो भारत संसार के बाजार में बहुत ही कम मात्रा में गेहूं भेज 
सका । १६३५-३६ में निर्यात की मात्रा ६६,००० टन थी जिसका मूल्य साढ़े नो लाख 
रुपया था जबकि १६३१-३२ में २०,२०० टन थी जिसका सूल्य १५ लाख रुपया था | 
लड़ाई के बाद वाले पहले पाँच वर्षों यानी १६९१८ से १६२३ तक के औसत निर्यात 
२३७,००० टन था जिसका मूल्य ३ करोड़ ७० लाख रुपये था। अन्य देशों की तुलना 
में भाव में किफायत होने के कारण १६३६-३७ में भारत से काफी गेहूँ बाहर भेजा 
गया । निर्यात की मात्रा २३१,५०० टन थी जिसका मूल्य २ करोड़ साढ़े नौ लाख 
रुपया था। १६३७-३८ में इन्हीं कारणों से निर्यात बढ़कर ४६०,००० टन हो 
गया जिसका मूल्य ४ करोड़ ६२ लाख रुपया था। १६३८-३६ में स्थिति कुछ खराब 
हुई । अमेरिका और कनाडा में गेह की अच्छी फसल होने से भारत के निर्यात में कमी 
आा गई और केवल २७६,००० टन गेह जिसका मूल्य २ करोड़ ४८ लाख रुपया था 
बाहर भेजा गया । १६३६-४० में तो गेहूं का निर्यात और भी घट गया और उसकी 
मात्रा कुल ७,८०० टन रह गई जिसका मूल्य १० लाख रुपया था। निर्यात में इतनी 
भारी कमी का कारण था कि संसार के बाज़ारों में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ से पहले 
मूल्य कम हो गए थे* तथा कनाडा और भअरजंन्टाइना आदि भ्रन्य निर्यातक देश अधिक 
मात्रा में गेहूं भेजने लगे थे। भारत का निर्यात आस-पास के देशों तक ही सीमित था । 
केवल बर्मा ही ३५०० टन खरीदता था। आझायातक और निर्यातक दोनों तरह के 
देशों में १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद ( आर्थिक सहायता और आयात प्रतिबन्धों के 
सहारे ) खेती का अलाभ-कर ढंग से विस्तार हुआ है और गेहूं सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्या का मूल भी यही है । 

इतनी अ्रधिक प्रतियोगिता और गिरे हुए मूल्यों के का रण भारत को इन दिनों 
अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार से केवल अलग ही नहीं रहना पड़ा वरन्‌ उसे अपने किसानों के 
हित के विचार से बाहर से आने वाले सस्ते गेह और सस्ते आटे पर कर भी लगाना 
पड़ा । मार्च १६३१ में जो कर (गेहूं श्रायात शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत) २ २० प्रति 
हन्डे डवेट था, वह अप्रैल १६३५ में घटाकर १ रु० ८ आ० और अप्रैल १९३६ से १ 
रु० कर दिया गया । क्योंकि भारतीय और आ्रास्ट्र लिया के गेहूं के मूल्य का अन्तर भी 
घट गया था । १९३६-३७ में गेहूं का आयात नही के बराबर था । इसकी मात्रा केवल 
१०० टन हो गई थी जबकि १६३३-३४ में १८,३०० टन श्री | मूल्य के बढ़ जाने से 
१, सेनू १६४४-४५ में भारत से १५०० टन गेहूँ, जिसका मूल्य ३६६ इजार था, का नियांत हुआ | 
उसके बाद सन्‌ १६५१-५२ तक कोई नियांत नहीं हुआ १ 
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३१ मार्चे १६९३७ को आयात कर हटा दिये गए | किन्तु इसके बाद आ्रायात किया हुश्रा 
गेह भारत के प्रमुख बन्दरगाहों मे बहुत सस्ते भाव पर पहुंचने लगा भ्रतः जनवरी 
१६३६ के भारतीय (संशोधन) अधिनियम के ञ्रधीन गेह की खेती करने वाले किसानों 
के हित को ध्यान में रखते हुए ३१ मार्च १६४० तक की थोड़ी अ्रवधि के लिए गेहूँ 
अथवा गेहू के आटे पर १ रु० ८ आ० प्रति हन्डरे डवेट आयात कर लगा दिया । बाद 
में यह कर ३१ मार्च १९४१ तक के लिए बढा दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि भारत मे गेहूँ का आयात १६३८-३९ के १५९,०६२ टन से घटकर १६३६-४० 
में ८५,५०६ टन हो गया । देश में काम आने के लिए लगभग १ करोड़ टन गेहूँ 
बचता है और देश की आवश्यकता में इधर कोई विशेष परिवर्तन भी नही हुआ है । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता को कष्ट से बचाने के लिए भारत को 
वर्तमान परिस्थिति में गेहूँ” तथा अन्य खाद्य सामग्री बाहर से मेंगाने के लिए अलग से' 
प्रयत्न करता आवश्यक हो गया है ।* 

परिवहन और सिंचाई के साधनों के विकास के कारण पंजाब के नये नहर 
उपनिवेशों को गेहूँ की खेती करने में बहुत प्रोत्साहन मिला है । किसी जमाने में भार- 
तीय गेहूँ गन्दा समझा जाता था । पर इसका कारण लापरवाही के साथ गेहूं के दानों 
का भूसे से अलग करना या घरना-उठाना इतना नहीं था जितना कि श्रंग्रेज़ी श्रगाज 
व्यापार की परम्परा के अनुरूप उसमें मिलावट करना | १६४७ से इस श्लोर बहुत 
उन्नति हुई हैं। जबसे क्ृषि-विभाग ने १२ नं० पूसा गेहें का उपयोग शुरू कराया है 
उसकी किस्म सुधर गई है । संसार के बाजारों मे कनाडा और अ्रमेरिका के गेहूँ के बरा- 
बर मूल्य प्राप्त करने के लिए इसकी क़िस्म और अ्रधिक सुधारने की आ्रावश्यकता है।रै 

३. जौ--यह विशेषकर उत्तर प्रदेश (४८५,१२,००० एकड़), बिहार (६०५, 
००० एकड़) और पजाब (३६८,००० एकड़) में? उगाया जाता है। इसकी खपत विशेष 
रूप से देश में ही होती है, इसलिए बहुत कम बाहर भेजा जाता है। १६३६-४० में 
इसका निर्यात ५०० टन था जिसका मूल्य ७५ हज़ार रुपया था | यह मनुष्यों के अ्रति- 
रिक्त पशुओं को भी खिलाया जाता हैं। 
करने के लिए भी उसकी जगह गेहूँ ओर गेहूँ की वस्तुएँ ही प्रयुक्त की गई है । अनुमान है कि आगामी 
वर्षों में लग्भभ २० लाख टत गेहूँ बाइर से मँगाना आवश्यक हो जायगा | पिछले तीन वर्षों में गेहूँ का 
आयात निम्न था : 


(लाख टनों में) 
१६५० १६५१ १६४५२ 
१०४१ 2«०२ २५५१ 


२. गेहूँ में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (इस्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल 
रिसर्च ) सतत प्रयत्नशील है । र॒स्ट ( बीमारी ) से बची रहने वालो गेहूँ की कई किसमें भी निकाली गई 
हैं। जेहूँ में प्रोटोन तत्त बढ़ाने के लिए उचित प्रकार की खादों और उनके प्रयोग के समय के बारे में भी 
अनुसन्धान हुआ है ।-- अनुवादक 
३. ये ऑँकड़े १९५००४१ के हैं । 
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हि ४. ज्वार और बाजरा--ज्वार और बाजरा मद्रास, बम्बई ( दक्षिण ) और 
हैदराबाद के आसपास के ज़िलों में जनता के आहार की मुख्य फसलें हैं । इनसे पश्चुओ्रों 
के लिए चारा भी प्राप्त होता है। इनकी खेती में गेहूँ की खेती की तरह मेहनत की 
आवश्यकता नहीं है। इसके खेत में कदाचित्‌ ही कभी खाद दी जाती हो । सारे भारतवर्ष 
म्‌ ३,८४,१६,००० एकड#% भूमि से ज्वार और २,२२,६७,००० एकड़ भूमि में वाजरे 
की खेती होती है । ज्वार पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र ये हैं : हैदराबाद (दक्षिण), जहाँ 
७२,२२,००० एकड़, बम्बई जहाँ १,१२,८४,००० एकड़, मद्रास जहाँ ४५,३२,००० 
एकड़, मध्य प्रदेश जहाँ ४६,६६,००० एकड़ और उत्तर प्रदेश जहाँ २३,२६,००० 
एकड़ भूमि में इसकी खेती की जाती है। इसी प्रकार बाजरे की भी खेती विस्तृत क्षेत्र में 
होती है । बम्बई में ४६,७५,००० एकड़, पंजाब में २०,२०,००० एकड़, मद्गास में 
२१,२५,००० एकड़, उत्तर प्रदेश में २५,5२,००० एकड़, और हैदराबाद (दक्षिण) में 
१० लाख एकड़ भूमि में इसकी खेती होती है । ज्वार-बाजरा दोनों में से किसी का भी 
कोई विशेष निर्यात नहीं होता । १६२६-३० में १५००० टन ज्वार-बाजरा बाहर भेजा 
गया था जिसकी कीमत २५ लाख १३ हैज़ार रुपया थी, और गन्‌ १६३६-४० में इनका 
निर्यात केवल ७,००० टन ही रह गया जिसका मूल्य ७ लाख ४५ हज़ार रुपया था । 

*. दालें--इनकी खेती समस्त भारत में होती है और ये लोगों के भोजन का 
मुख्य अंग हैं । इनकी खेती विशेष रूप से उत्तरप्रदेश, पंजाब, बम्बई, मध्यप्रदेश और 
बंगाल आदि राज्यों में होती हैं। चचा भारत की मुख्य दाल हें और १६५०-५१ में 
१,८७,०६,००० एकड़ भूमि पर इसकी खेती की गई थी। जिसमें से लगभग ६०,२८५, 
००० एकड़ की खेती तो अकेले उत्तरप्रदेश में ही हुई थी, जो इसकी खेती का प्रमुख 
प्रदेश है। देश में ही इसकी बहुत बड़ी खपत होने के कारण दालें बाहर बहुत कम 
भेजी जाती हें। १६३६-४० में ७३,००० टन दालें बाहर भेजी गई थीं जिनका मूल्य 
६५ लाख रुपया था।* 

६. अन्य खाद्य-फसल्लं--इनके अन्तगंत फल, तरकारियाँ मसाले और अन्य अनेक 
प्रकार की खाद्य फसलें आती हैं। सन्‌ १६४६-४० में भारत में ४,४३,३३,००० एकड़ 
भूमि में इनकी खेती की गई थी। फल और तरकारियों में ज़मीन के नीचे फलने वाली 
फसलें भी सम्मिलित हें जितकी खेती ५० ,०३,००० एकड़ भ्रमि में होती है। भारत में 
अनेक प्रकार के फल जसे भ्राम, सेब, सन्तरे, बेर आदि पैदा होते हैं । 

फलों की कमी के कारण मूल्य अधिक होने तथा लोगों की गरीबी की वजह से 
फल-उद्योग का कम विकास हुआ है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की तरकारियाँ पैदा 


(उसका बम मम तर 3० जवात-क 


१. चने का निर्यात गत वर्षों में इस प्रकार रहा है : 
१६४४-४५ १६४५-४६ १६४६-४७ १६४७-४८ १६४८-४६ १६४६-५० १६५०-५१ १६४१-४२ 
मात्रा (टनों में) 
२८६० प्डपूह न अलन्‍लक विमान र्‌ हििनन+ अननक 
मूल्य (इज़ार २० में) 


८० २०३२ ना+ ना नल ॥ न न 


कै 
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की जाती है जैसे आलू, प्याज, बेंगन, गोभी, करमकलला, शलजम और टमाटर आदि । 
यदि सिंचाई की सुविधा मिल जाय तो फल और तरकारी के खेतों के क्षेत्र का विस्तार, 
विशेषकर बड़े-बड़े नगरों के आसपास की भूमि में, सम्भव हो सकता है । परिस्थितियों 
को देखते हुए हमें यह कहना पड़ेगा कि कृषि विभागों द्वारा हम फल और तरकारी 
के प्राचर्य वाले नये युग के आरम्भ की जो आशा करते थे वह पूरी नहीं हो सकी है। 
व्यापारिक दृष्टिकोश से फल पैदा करने वालों के लिए बड़े-बड़े नगर ही बिक्री-केन्द्र 
है, परन्तु परिव॒हन-साधनों के अभाव के कारण इस माँग का लाभ उठाना उनके लिए 
असम्भव है । इस उद्योग के समुचित विकास के लिए परिवहन-साधनों, फलों के तोड़ने 
और उनके पैक करने की विशेष कुशलता और शीत-भण्डारण (८००४ 5८०7०४०) की 
सुविधा आदि में सुधार आदि साधारण आवश्यकता की बातें हैं ।"* सन्‌ १६४६-५० में 
भारत में तरह-तरह के मसालों की खेती के अन्तर्गत करीब २४,५६,००० एकड़ 
भूमि थी। मसालों की खेती मुख्यतः भारत के धुर दक्षिण में होती है। यों तो कुछ 
मसाले प्रायः सारे देश में बोये जाते हें । भारतवर्ष के मुख्य मसाले जेंसे काली मिर्च 
(मालाबार, ट्रावन्कोर, दक्षिणी केनारा, कुर्गे और थोड़ी मात्रा में बंगाल में), लालमिच 
(विशेषकर मद्रास, पूर्वी और उत्तरी बंगाल और बम्बई के कुछ जिलों में), अदरक 
(मालाबार के किनारे, बम्बई प्रान्त के सूरत और थाना और उत्तर प्रदेश तथा बंगाल 
के कुछ जिलों में), इलायची (पद्चिमी और दक्षिणी भारत के नम जलवायु वाले 
जंगलों में तथा मद्रास, ट्रावन्कोर, मैसूर, कुर्ग और बम्बई में मुख्यतः केनारा जिले में), 
सुपारी (दक्षिणी भारत में), दालचीनी (दक्षिणी भारत के पच्छिमी घाट में), और 
लौंग (विशेषकर मद्रास प्रदेश के पश्चिमी घाट की नीची पहाड़ियों पर) पैदा होते हे । 
इनका थोड़ा सा निर्यात व्यापार भी है। १९५१-५२ में ३८५,६८,१४,००० हन्डे डवेट 
मसाले (इलायची, लाल, काली मिचं) जिसकी कीमत-२५ करोड़ ७६ लाख ६६ हजार 
रुपये थी, बाहर भेजे गए थे। 

७. चीनी--भारतवर्ष सम्भवतः गन्ने का आदि उद्गम-स्थान ही है और गन्ने 
की खेती जितते क्षेत्र में यहाँ होती है उतनी संसार के किसी भी देश में नहीं । परन्तु 
आ्रौसत उपज प्रति एकड़ इतनी कम है और शाकाहारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि 
हमारे देश को थोड़े ही दिन पहले तक बाहर की सस्ती चीनी के आयात का ही भरोसा 
करता पड़ता था । उदाहरण के लिए सन्‌ १६२९-३० में हमने १५ करोड़ ७७ लाख 
रुपये के मूल्य की १,०१२,००० टन विभिन्‍न प्रकार की चीनी बाहर के देशों से मँगाई 
थी। १९२० की भारतीय चीनी समिति (इण्डियन शूगर कमेटी) का कहना था कि 
भारत में चीनी की श्रति एकड़ पैदावार क्यूबा की पैदावार के १/३ से कम, जावा की 
पेदावार के १/६ से कम और हवाई की पैदावार के १/७ से कम थी। आस्ट्रिया और 
जर्मती की चुकन्दर से बनाई हुई चीनी के आयात का स्थान धीरे-धीरे जावा और 
_मॉरीक्षस की गन्‍ने की चीनी के आयात ने ले लिया। इसका श्रेय सन्‌ १९०३ में 
! रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आपरेशन्स इन इण्डिया (१६२७-२८) पृ० ४; वही (१६२८-२६) पृ० ५-७ 
आर पषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ५१५-४१६ 
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लगाये गए आयात प्रति-कर को है। इस वैदेशिक प्रतियोगिता ते भारतीय गन्‍ते की 
खेती को बड़ी हानि पहुँचाई और सन्‌ १६१४ की लड़ाई के पहले गन्ने की खेती के क्षेत्र 
में कुछ कमी झा गई । य्रुद्धकालीन मूल्य-वृद्धि के कारण १६१८-१६ में स्थिति बहुत- 
कुछ पूर्ववत्‌ हो गई । कितने ही वर्षों तक लगातार गन्‍ने की खेती का क्षेत्र लगभक 
उतना ही बना रहा । सन्‌ १९३०-३१ में समाप्त होने वाजे २० वर्षों की श्रोसत 
२,८८४०,००० एकड़ रही । १६३०-३१ में गन्ने की खेती का कुल क्षेत्र २७,८०,००० 
एकड़ था । सरकारी रक्षा के परिणामस्वरूप चीनी के उद्योग में बहुत बड़ी वृद्धि हुई 
और १६३६-३७ में गस्‍ते की खेती का क्षेत्र बढ़कर ४४,४०,००० एकड़ हो गया [ 
१६३८-३९ में क्षेत्रफल घटकर ३१,१०,००० हो गया, पर १६४०-४१ में फिर कढ़ 
कर ४५,६०,००० हो गया। गन्‍ने की खेती करने वाले मुख्य प्रदेश हैँ उत्तर प्रदेश 
१८,८०,००० एकड़, बिहार ४,४०,००० एकड, पंजाब ४,२०,००० एकड़, बंगाल 
३,२०,००० एकड़, मद्रास १,८०,००० एकड़, बम्बई ८०,००० एकड़, झआसाम ४०,००० 
एकड़ और उड़ीसा ३०,००० एकड़ (सन्‌ १६३८-३६ के आँकड़े) ।* इससे यह स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारत के लिए इस फसल का विद्येष महत्त्व है। यद्यपि दक्षिणी भारत 
में गन्ने की खेती कम क्षेत्र में होती है पर जो गन्ना वहाँ पैदा किया जाता है वह 
उत्तरी भारत के गन्‍तों की अपेक्षा अधिक मोटा और अच्छा होता है । यद्यपि ब्रिटिश 
भारत में गन्ने की खेती कुल खेती के अनुपात में १८ प्रतिगत ही थी पर इसकी देश 
के श्राथिक जीवन में बहुत बड़ी महता है। इधर चीनी-उद्योग के द्रूत॒ विकास से भी 
यह बात प्रगट होती है । 

चीनी उद्योग के हाल के आाश्चयंकारी विकास के पहले सफेद चीनी भारत 
में प्रायः नहीं बनती थी। सामान्यतः गन्ने के रस को उबालकर बिना उसमें की राब 
निकाले हुए ग्रुड्ड बनाया जाता है श्र उसी को लोग खाते हें । झ्राजकल गन्ना लोहे 
की बनी चर्खी से पेरा जाता है न कि लकड़ी के कोल्हू से । सफेद चीनी उत्तर प्रदेश 
झ्रौर बिहार के अनेक कारखानों में बनाई जाती है। पंजाब, बम्बई और मद्रास झ्ादि 


१. सन्‌ १६५०-४१ में गन्‍ने की खेती का क्षेत्र ४२,१४,००० एकड़ था। मुख्य-मुख्य राज्यों में गन्ने 
की खेती का क्ेत्र निम्न था : 
उत्तरप्रदेश २४५०५ हजार एकड़ 


पंजाब 28०६ ,, .  ,$ 
बंगाल ५३ ,, ,, 
म्रद्मास २६७ .,. $ 
बम्बई #घथ ,, , 
आसाम पल । 
उड्डीसा है 8 0 3३ 


बिहार ४११ , » (स्टेटिस्टिकल एक्स्ट्रेक्ट, इण्डिया (१९५१-५२) 

सन्‌ १९५३-५४ और १६५४-५४ में सम्पूर्ण भारत में गन्ने को खेती का क्षेत्रफल भोर उत्पादन 
क्रमश: ३४,३६,००० एकड़ व्‌ ४,२१,११,००० टन _ तथा ३६,१७,००० एकड़ व्‌ ४;७४,६४ ,००० टन 
था । “श्यीकल्चरल सिचुण्शन इन इण्डिया, जनवरी १६५५ 
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राज्यों में हाल में महीन चीनी बनाने के कारखाने खोले गए है । मेंसूर और हैदराबाद 
ग्रादि रियासतो ने भी चीनी के कारखाने खोले है ।* १६३२-३३ के पहले केवल ३२ 
चीनी के कारखाने चल रहे थे। १६३१-३२ में सरकारी संरक्षा मिल जाने से चीनी 
के कारखानो की सख्या १९३९-४० में बढ़कर १४४ हो गई । गन्‍ले और गुड से चीनी 
का उत्पादन जो कि १९२८-२६ में ६६,०८८ टन था, बढ़कर १६३०-३१ में १५१,६५० 
टन, १६३२-३३ में ३७०,२८३ टन, १६३४-३५ मे ६१७,२१८ टन और १६३६-३७ में 
१,१३०,६०० टन पर पहुंच गया। इसमे खाण्डसारी * कारखानो का उत्पादन सम्मिलित 
नही हैं जिसकी मात्रा १६३६-३७ में १००,००० टन हो गई थी । इस प्रकार भारत 
वर्ष की कुल चीनी के उत्पादन की मात्रा १९३६-३७ में १,२३०,९०० टन के ऊपर 
ही थी--जो कि खपत की अनुमानित मात्रा (लगभग १,१५०,००० टन) से कुछ 
अधिक ही थी। दो कम उत्पादन के वर्षो के पश्चात्‌ १६३९-४० में भारत में १३३ 
लाख टन चीनी पेंदा हुई । सन्‌ १६४३-४४ और १६४४-४५ में फिर उत्पादन में थोडा 
हास हुआ ।*? देश में चीनी का उत्पादन बढ जाने के कारण ब्रिटिश भारत में चीनी 
का आयात बहुत तेजी से घट गया और १६३०-३१ मे जो आयात १०,००,००० टन 
था, वह सन्‌ १९३६-३७ में घटकर २३,००० टन हो गया ।* भारतवर्ष अब चीनी की 
आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर* हो गया है । भारतीय चीनी उद्योग की 
इस महान्‌ प्रगति के कारण उसकी तटकर द्वारा संरक्षा, ससारब्यापी आथिक मन्दी 
के फलस्वरूप भूमि तथा कच्चे माल और मशीनरी के मूल्य में कमी आदि भी हे। 
भारतवर्ष श्राज संसार से चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है और 


00००० 


१. भारतीय चीनी उद्योग के प्रादेशिक वितरण में परिवर्तन के विषय में अधिक जानकारी के लिए 
देरि ए, रिपो: ऑफ द टेरिफ बोर्ड (चीनी उद्योग), १६३८, पृष्ठ २१-२६ । 

२. खाण्डसारी कारखानों में सफेद चीनो बनाने का देशी ढंग ही जिस “बेल” ढंग कहते है, काम में 
लाया जाता है । 


३. भारत में इस समय चीनी के १३४ कारखाने है । गत वर्षों में चीनी का उत्पादन निम्न था । के 
१६५१-५२ १४८ लाख टन 
१६५२-५३ शहर ,) )$ 
१६५३-५४ १०९ ,, 9) 


इस प्रकार १६५३-५४ का उत्पादन सन्‌ १९५२-५३ तथा १६५१-५२ की तुलना में २३*४ प्रतिशत 
ओर ३१८ अतिशत कम हो गया । इसका मुख्य कारण गन्ने के मूल्य की कमी थी जो १६ ५१-४२ में 
१ रुपया १२ शआने प्रति मन था। १३५२-५३ ओर ११५३-५४ में धटक्र क्रमशः १ रु० ७ आने और 
१ रु० ५ आने रह गया । --कामसे, एनुअल नम्बर, १६५४ १० १३४; केपीटल (सप्लीमेन्ट), दिसम्बर 
१६, १६५४ ४० ७१। 

४. खराब फसल तथा समस्त भारत के उत्पादन में कमी के कारण १६३६-४० में आयात २५५,००० 
ठन से अधिक था । 

४. सन्‌ १६५३-५४ में चीनी के उत्पादन का अनुमान १२-१३ लाख टन था। उपभोग की आवश्यक- 
ताओ का अनुमान १८ लाख टन था। अतएव ४००,०००--५००,००० टन आयात आवश्यक था, 
बजट सें २५८४ करोड़ रु० का प्रबन्ध किया गया था। चीनी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 
बंप आवात-सम्बन्धी निम्न आँकड़े विचार योग्य हैं : 
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चीनी उद्योग का सूती वस्त्रोद्योग के बाद द्वितीय स्थान है । इस उद्योग में १२०,००० * 
मजदूर काम करते हे ।* 

- भारतीय परिष्कृत चीनी उद्योग सरकारी संरक्षा पाने के पहले समृद्ध नहीं 
हुआ । इसका कारण अनेक कठिताइयाँ थी, जैसे विदेशी चीनी की प्रतियोगिता, प्रति 
एकड़ उपज की कमी, गन्ना पेरने के नये ढंगों का अभाव, शीरे का कम निष्पादन, 
फैक्ट्री के आसपास से पर्याप्त गन्ने की प्राप्ति में कठिनाई, और कारखाने के आरम्भ 
करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता आदि | कभी भारतवर्ष में समय-समय पर तटकर 
में वृद्धि करने पर भी १६९१८ और १६३९ के बीच चीनी के मूल्य की कमी ने इस उद्योग 
की कठिनाइयों को बढ़ाया है। इस कमी का कारण चीनी की वास्तविक माँग की तुलता 
में उत्पादन का झआधिक्य था जो १६१४-१८ का युद्धजनित स्थिति का परिणाम था 
और जिसने क्‍्यूबा और वेस्ट इण्डीज आदि में गन्ने की घनी खेती को प्रोत्साहित किया। 
इसमें विभिन्न देशों की तटकर-नीति ने भी योग दिया और इसका भारत के चीनी 
उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पहले के महायुद्ध के बाद यूरोप के चुकन्दर से 
चीनी बनाने वाले उद्योग का भी भारी आधथिक सहायता और ऊँचे तटकर आदि के 
फलस्वरूप तेजी से पुनरुत्थान हुआ और संसार के बाज़ार वहाँ की चीनी से पाठ दिये 
गए । 

गन्ने की किस्म और उत्पादन के विकास के श्येय से सन्‌ १९६०१-२ से गन्ने 

की खेती व्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गई है। मद्रास के कोयम्बटूर नगर में 
गन्ने की किस्म सुधारने के लिए एक केन्द्र की स्थापना हुईं। भारत सरकार द्वारा १६- 
१६ में एक चीनी समिति ( शूगर कमेटी ) भारत में चीनी उद्योग की व्यवस्था और 
घिकास की सम्भावना की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई थी। १६३० में नयी-नयी 
स्थापित कृषि-गवेषणा की साम्राज्यिक परिषद इम्पीरियल कौंसिल श्रॉफ एग्रिकल्चरल 
_रिसर्च के आवेदन पर चीनी उद्योग को संरक्षा प्रदान करने के बारे में तटकर-मण्डल से 


१६४४-४५ १६४५-४६ १६४६-४७ १६४७-४८ 
मात्रा (टन में) ध्ग् इ्भ््‌ पद १8 
मूल्य (हजार रुपयों में) . ३ इ्८ शा ३१ 

१६४८-४६ १६४६-५० १९५०-५४ ४१ १६५१०५२ 
मात्रा (टर्सों में) १०, पजद २३ ८७५० 6 
मुल्य (हजार रुपयों में) ६,५६० २३ ७०५६ ८,५०० 


इन आँकड़ों तथा १९५३-५४ के उत्पादन और उपभोग (१०*१ लाख टन ओर १८ लाख टन ऋमश:) के 
आँकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की स्थिति अभी नहीं आई है। पच्र्षीय योजना 
के अन्तर्गत दस दिशा में प्रयत्न हो रहा दै । योजना के प्रथम वर्ष में गन्ने की खेती के क्षेत्रफल और 
उपज तथा दानेदार चीनी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुईं। दिसम्बर सन्‌ १६५४ में ८०"५ इजार टन 
परिष्कृत चीनी तथा ६० हजार टन कच्ची शकर का आयात हुआ ! 

१. इस समय चीनी उद्योग में १३०,००० कुशल और अकुशल श्रमिक तथा ३५०० अन्य व्यक्ति काम 
कर रहे हैं तथा गन्ने के उत्पादन में २ करोड़ किसान लगे हुए हैं ।--सप्लिमेन्ट ड कैपिटल, १६ दिसम्बर, 
१६९५४, ४० ७९१ । 

२. इस्डियन ईअर बुक (१६४०-४१) ९० ७७६ । 


श्ध्८ भारतीय गअथशास्त्र 


सम्मति माँगी। * तटकर मण्डल ने अपनी १६३१ में छपी रिपोर्ट में इस उद्योग को 
संरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की क्‍योंकि उनके मत के अनुसार इण्डियन फिसकल 
कमीशन ( भारतीय राजवित्त आयोग ) द्वारा निर्धारित सारी शर्ते यह उद्योग पूरी 
करता था। मण्डल ने राय दी कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोर से गन्ने की खेती का 
क्षेत्रफल कम नहीं होने देना चाहिए और सफेद चीनी के उद्योग को प्रोत्साहित करके 
गन्ने की खपत के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस 
उद्योग की उन्नति के लिए प्रयत्न न किया गया तो गुड़ के मूल्य में भारी कमी आने का 
डर था जिसका किसानों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता था।* मण्डल ने शासन- 
व्यवस्था की कठिताई के कारण अर्थ-साहाय्य प्रदान करना अनुपयुक्त समझा और 
प्रथम सात वर्ष तक छरु० ४ आा० प्रति हन्ड डवेट, तथा बाद के आठ वर्ष तक ६ रु० 
४ आ० प्रति हन्डु डवेट संरक्षण-कर लगाने का सुभाव दिया और इस प्रकार १५ 
वर्ष तक के लिए इस उद्योग की संरक्षा का श्रबन्ध कर दिया । तटकर मण्डल की अनु- 
मति पाने की आजा में १६३१-३२ के बजट में आमदनी बढ़ाने के विचार से १ रु० 
चार आरा० प्रति हन्डेंड वेट का अस्थायी कर त्रन्त ही लगा दिया गया । इस पर 
अप्रल १६३२ में विचार किया गया जब कि केन्द्रीय विधान-सभा ने चीनी उद्योग संर- 
क्षण अधितियम ( शूगर इल्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ) पास किया। संरक्षण-कर ( ७ रु० 
४ आना प्रति हन्डे डवेट ) आरम्भ में ३१ मार्च १६९३८ तक ही लागू किया गया, पर 
अधिनियम के प्रचलन-काल में आवश्यकता होने पर उसकी ग्रवधि बढ़ाई जा सकती थी । 
इससे उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला और तब से बड़ी तीतन्र गति से उसका विकास 
हुआ । तटकर मण्डल ( १६३८ ) के शब्दों में यह कहना कि भारत के चीनी उद्योग 
में क्रान्ति हो गई, कोई अत्युक्ति न होगी । विदेशी चीनी पर निर्भर रहने वाले देश से 
भारत संसार में सबसे अ्रधिक चीनी का उत्पादन करने वाला देश हो गया हैं जिसका 
उत्पादन उसकी आवश्यकताओं से यदि भ्रधिक नहीं तो बराबर अवश्य है ( रिपार्ट परा 
१३ )। दस वर्ष पहले उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान क्यूबा को प्राप्त था जो उस 
समय भारत से १६१ प्रतिशत अ्रधिक उत्पादन करता था, परन्तु आज स्थिति बिलकुल 
विपरीत है । 

यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि १६३४ में भारत के कारखानों में बनाई जाने 
_वाली चीनी पर उत्पादन कर लगाना पड़ा । $ यह कर चीनी का आयात घट जाने से 
१. देखिए, अध्याय ११ | 
२ रिपोर्ट आफ द टेरिफ बोड ( चीनी उद्योग), १६३१ अध्याय ४, विशेष रूप से पैरा ४३,४५-४६ । 
३. २५०७ अधिमार ( १ रु० १३ आना प्रति हन्डडवेट ) के सितम्बर १६३१ में लागू होने पर कुल 
आयात शुक्ल ६ २० १० आना प्रति इन्डेडवेट हो गया, जो १ अप्रेल, १६१४ तक रहा | सन्‌ १६३४ 
के चीनी ( उत्पादन-शुल्क कानून [ शूगर एक्साइज ड्यूटी एक्ट | ने £ श्रप्नेल, सन्‌ १६१४ से (१) 
ब्वांडसारी चीनी पर १० आना प्रति इन्ड डवेट तथा (२) पाल्मीरा चोनी को छोड़ जो कि ब्रिटिश भारत 
में एक कारखाने में बनाई जाती थी अन्य सभी प्रकार की चीनी पर १ रु० ५ आना प्रति हन्डे डवेट उत्पा- 
दन-शुर लक लगा दिया। संरक्षण-कर बढ़ाकर ७ रु० १२ भ्ाना कर दिया गया और अधिभार घटाकर २ 
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' अण्ए आना कर दिया गया जो कि नये उत्पादन-शल्क के बराबर था । १६३७ को फरवरी से संरक्तण-कर 





कृषि : उत्पादन और निर्यात १६६ 


केन्द्रीय आय की कमी को पूरा करने के लिए और इस विचार से लगाया गया था कि 
मितम्बर १६३१ में संरक्षण के उपरान्त २५० प्रतिशत अ्धिभार लगा देने से प्राप्त 
कृत्रिम प्रेरणा के फलस्वरूप कही उद्योग इतनी तेजी से उन्‍नति न करे कि बाद में उसका 
बुरा असर हो । साथ-ही-साथ ईख-भ्रधिनियम ( झ्ुगर केन एक्ट ) के केन्द्रीय विधान 
सभा द्वारा पास कर देने से प्रान्तीय सरकारों को ऐसी योजनाएँ लागू करने का अवसर 
मिल गया जिससे वे गन्ना पैदा करने वालो को फैक्ट्रियों के अधिकारियों से गन्ने का 
निश्चित न्यूनतम मूल्य अवश्य दिला सकें। इस अधिभार का उत्तरप्रदेश और 
बिहार की सरकारों ने लाभ उठाया और उन्होंने किसानो के हित को ध्यान में रखते 
हुए गन्‍नें के मूल्य को नियमित करने के कानून बना दिये । भारत सरकार ने एक आना 
प्रति हन्डे डवेट के हिसाब से यानी कि लगभग ७ लाख रु० की रकम अलग रख देने 
का वायदा किया । इस कोष का उपयोग सफेद चीनी बनाने वाले प्रान्तों में गन्‍्ते की 
खेती करने को उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी समितियों के स्थापनार्थ और उनके 
संगठन और संचालन के लिए तथा ऐसे ही श्रन्य॒ सहायक कार्यों के लिए बाँटकर किया 
जाना था । 
तेटकर मण्डल ने १६३७ में इस बात की जाँच करवाई कि शेप संरक्षण-काल 
में, जो कि ३१ मां, सन्‌ १६४६ तक था, चीनी उद्योग को किस हृद तक संरक्षा की 
आ्रावश्यकता है । इसकी रिपोर्ट जो भारत सरकार को दिसम्बर १६३७ में ही दे दी गई 
कही जाकर मार्च सन्‌ १९३६ में सरकार के निर्णाय के साथ छुपी । मण्डल के मत में 
विवेचनात्मक संरक्षण (5८८078 008 ?270:2८८८४०४) नीति में आशातीत सफ-- 
लता मिली थी और इसलिए मण्डल ने शेष २ मण्डल ने शेष संरक्षण अवधि (८ वर्ष) के लिए ७ रु० 
४ आ० प्रति हन्डे डवेट (उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त) संरक्षण करके लागू रखने की 
सिफारिश की ।" संसार के चीनी बाजारों की परिस्थिति में तथा यहाँ उत्तरप्रदेश और 
बिहार राज्यों की परिस्थिति में चीनी उद्योग का नियमन और नियन्त्रण कर देने के कारण 
परिवर्तन आ जाने से मारत सरकार ने अप्रैल १६३६ से दो वर्ष के लिए संरक्षण थोड़ा 
कम करके (बाद में १६३६-४५ के महायुद्ध द्वारा जनित परिस्थितियों के कारण फिर दो 
वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया) लागू करने का निश्चय किया और यह भी व्यवस्था 
कर दी कि इस काल के समाप्त होने के पहले ही दूसरी जाँच पूरी हो जाय । इसके अनु- 
सार चीनी उद्योग संरक्षण अधिनियम (शूगर इन्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट) (अप्रेल, १६३६) अप्रेल १६३६) 
घटाकर ७ ० ४ आना प्रति इन्डेडवेट कर दिया गया और अधिभार २ रु० प्रति हन्ड डवेट कर 
दिया गया जो कि देश की बनो चीनी पर उसी तारीख से लगे २ रु० प्रति इन्ड डवेट के बढ़े हुए 
उत्पादन-शल्क के बराबर था। भारतीय वित्त १६४० (इगण्डियन फाईनेन्स एक्ट १६४०) ने युद्धकालीन 
कर-वृद्धि के अन्तर्गत चीनी पर उत्पादन शल्क २ रु० से बढ़ाकर ३ २० प्रति हन्ड डवेट कर दिया। साथ 
ही साथ आयात-कर भी उसी मात्रा में बढ़ा दिया गया। भारतीय चीनी उद्योग पर चीनी उत्पादन-कर 


के प्रभाव की समालोचनापूर्ण पुनरीक्षण के लिए बी० पी० अदारकर कृत शन्डियन फिस्कल पालिसी पृष्ठ 
२४८-२५१ देखिए । उत्पादन शल्क के आरम्म और उस्तकी समालाचना के लिए खण्ड २ में वित्त पर 


लिखे अध्याय का भी अध्ययन कीजिए । 
१. रिपोर्ट ऑफ द टेरिफ बोर्ड (चीनी उद्योग) देखिए, १६३८, पैरा १३, १०७ । 


१७० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


ने चीनी पर लागू संरक्षण-कर ७ रु० ४आ० प्रति हन्डे डवेट से घटाकर ६ रु० १२ आ० 
प्रति हन्ड्रोडवेट कर दिया (२ रु० राजस्व-शुल्क जो उत्पादन-शुल्क के बराबर था, इसमें 
सम्मिलित नही) । सन्‌ १६४१ में एक अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार उस 
समय लागू करों की अवधि माचे १९४२ तक के लिए बढा दी गईं। बाद में उनकी 
ग्रवधि फिर ३१ मार्च, १९४६ तक के लिए बढा दी गई । 

अनियन्त्रित आन्तरिक प्रतियोगिता को रोकने के लिए और भावों को अकस्मात 
गिरने से बचाने के लिए सन्‌ १९३७ में शुगर सिन्‍्डीकेट की स्थापना को गई जिसमें 
€० कारखानों से अधिक सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने 
चीनी कारखाना नियन्त्रण अधिनियम (शुगर फेक्ट्री कन्ट्रोल एक्ट) पास किया जिसके 
अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने को सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है । इन राज्यों में 
प्रत्येक कारखाने के लिए इण्डियन शूगर सिन्‍्डीकेट का सदस्य बनना तथा उसकी मार्फत 
अपनी चीनी बेचना अनिवार्य है। १९४० में एक चीनी आयोग (शुगर कमीशन) की 
भी नियुक्ति की गई थी जिसका उद्देश्य शूगर सिन्‍्डीकेट द्वारा कारखानों पर आवश्यक 
सरकारी नियन्त्रण रखना था। 

तटकर मण्डल (१६३१) का यह विश्वास था कि उसकी संरक्षा की योजना 
को सफलता के लिए यह आवश्यक है कि चीनी उद्योग के कृषि और विज्ञान-सम्बन्धी 
पहलुओ को अधिक महत्त्व दिया जाय । उन्होंने इसलिए कृषि-गवेषणा की साम्राज्यिक 
परिषद्‌ (इम्पीरियल काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्वरल रिसर्च) को गल्‍ने के सम्बन्ध में अन्वे- 
घषरणा-कार्य के लिए १० लाख रुपया वाधिक देने की सिफारिश की ।* दूसरे तटकर- तटकर- 


१. चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति (विशेषकर उत्तरप्रदेश की) और उसकी समस्याश्रों को जानने के लिए 
निम्न पत्रिकाशों से सहायता ली जा सकती है : कैपिटल (इण्डियन इण्डस्ट्रीज, ट्रंड एस्ड ट्रान्सपोर्ट, 
सप्लीमेन्ट) दिसख्बर १६९४१, पृष्ठ २६-३१: इस्डियन फाइनेन्स (ईरून ग्रूप नम्बर, दिसम्बर १६४०, 
पृष्ठ १५७-८: रिव्यू ऑफ द दर ड ऑफ इण्डिया, (१६३६-४०) पृष्ठ ६३-६८$ और बी० पी० अदारकर, 
पूर्व उद्ध त, १० २५७-५८) । यहाँ यह वताना उचित द्वोगा कि १६१६-४५ के महायुद्ध के कारण चीनी- 
उद्योग को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और हाल के वर्षो में तो चीनी उत्पादन के आधिकंथ तंथा बिहार और 
उत्तरप्रदेश की सरकारों द्वारा गन्ने के न्यूनतम मूल्य नियमित करने के लिए किये गए इस्तक्षैप के कारण 
हानि ही उठानी पड़ी है। यद्यपि उनका आशय सत्‌ ही था, भ्रन्य प्रान्तों में सरकारी नियन्त्रण का अभाव 
तथा शूगर सिन्‍्डीकैट की सदोष कार्य-व्यवस्था यह परिस्थिति पैदा होने के अन्य कारण थे । शुगर सिन्डीकेट 
के कहने पर तथा १६४० के चीनी आयोग की सलाह के आधार पर नियन्त्रित उत्पादन नीति जो दो 
प्रान्तों द्वारा अपनाई गई उससे इस उद्योग को स्थिरता मिल जाने की आशा की जा सकती है । 

२. रिपोर्ट आफ द टेरिफ बोड्ड (चीनी उद्योग) १६९३१, पैरा १०५। अपनी पुस्तक “इण्डियन टेरिफ 
पालिसी बिंद स्पेशल रेफरेन्स द्ध शुगर प्रोट्क्शन! (१६३६) पृष्ठ १३४५-३६ में बी० एन० अदारकर 
लिखते देँ कि “चीनी उद्योग अब एक ऐसी स्थिति में पहुच गया है कि जब सरकार और उद्योगपतियों 
द्वारा चीनी के उत्पादन और निर्माण-सम्बन्धी खोज पर अधिक खले दिल से पैसा खर्च करने से अधिक 
लाभ की आशा है।?” यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि चीनी उद्योग का कौशल और, क्षमता बढाने के 
लिए ओर चीनी का मूल्य घटाने के लिए यद्द आवश्यक है कि उपजातों--जैसे राव ओर खुश्या-का 
कुछ प्रयोग अवश्य किया जाय । पहले से पॉवर अलकोहल और दूसरा कागज बनाने की सम्भावना की 
नियमित ढंग से परीक्षा होनी चाहिए । (खुडया उसे कद्दते हैं. जो गन्ना पेरने पर गन्ना की रेशेदार वस्तु 








कृषि : उत्पादन और निर्यात १७१ 


मण्डल (१६३८) के मत के अनुसार चीनी उद्योग के खेती-सम्बन्धी पहलू पर शअनु- 
सन्धान-कार्य में थोड़ी-बहुत प्रगति भ्रवश्य हुई थी, पर वह पर्याप्त न थी। इसलिए 
उत्पादन शुल्क की ग्राय से केन्द्रीय अनुसन्धान-कार्य के लिए तथा प्रान्तीय कृषि विभागों 
की सहायता के लिए ३ आा० प्रति हण्ड्रेडवेट दे दिया जाय। यह याद रहे कि 
भारत में ग्रुड का उत्पादन (39,१००,००० टन) और खपत बहुत अधिक मात्रा में होती 
है (४,४५४,००० टन १६३६-३७ में) ।१ इसलिए गुड़ बनाने के देशी उद्योग का भी 
उतना ही ध्यान रखना आवश्यक है जितना कि सस्ती सफेद चीनी तैयार करने का । कृषि 
के विभिन्‍न विभाग तथा कोयम्बहूर का ईख अभिजनन-केन्द्र _(इम्पीरियल केन ब्रीडिग 
स्टेशन) अच्छी किस्म के गन्ने का प्रयोग शुरू करके गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न 
कर रहे है । चीनी श्रौद्योगिक_ साम्राज्यिक सस्थान (इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ 
शूगर टेक्नॉलोजी) ने जो १६३६ में कानपुर में स्थापित हुआ था, बहुत ही लाभकारी 
अनुसन्धान-कार्य अपने जिम्मे लिया है। नये और अधिक अच्छे किस्म के गन्ने की खेती 
का क्षेत्रफल प्रत्येक प्रदेश में बढ़ गया है। १९३०-३१ में इसका क्षेत्र कुल का २० प्रति- 
शत था जबकि १६३८-३९ में बढ़कर" ८२ प्रतिशत हो गया, पर प्रति एकड़ औसत 
उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई। १६३०-३१ में उत्पादन १२३ टन प्रति एकड़ से 
बढ़कर १६३६-३७१ में सिफे १५६ टन प्रति एकड़ हुआ है। 
यह बताने की आवश्यकता नही है कि लंका, फिजी ओर अन्य जलडमरूमध्य 
उपनिवेश्ञों में भारतीयों के लिए कच्ची चीनी का निर्यात नगण्य है । १६९३७ के अन्तर्रा- 
ध्टीय चीनी (इन्टरनेशनल झूमर कन्वेन्शन) के अन्तर्गत भारत सरकार ने पाँच वर्ष के समय 
के लिए परिष्कृत चीनी का सामुद्रिक मार्गों से निर्यात बर्मा के अतिरिक्त अन्य सभी देशों 
के लिए रोक दिया था । चीनी उद्योग तेजी से विकास कर रहा था और उसकी भावी 
उन्‍नति के लिए जरूरी था कि निर्यात की मण्डियाँ उसके हाथ में रहें अतः इस, 
फैसले से चीनी उद्योग के क्षेत्रों में भारी असन्तोष फैला | १९६४० में ग्रस्थायी ढंग पर 
यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया ताकि भारत ब्रिटेन कों दो लाख टन चीनी भेज सके 
(युद्धजनित परिस्थितियों के कारण इसकी आवश्यकता हो गई थी) । ब्रिटिश सरकार ने 


अवशिष्ट रहती है । श्राजकल इसका प्रयोग फेक्ट्रियों में वाष्प पैदा करने के लिए इंधन के रूप में किया 

जाता है |) 

१. अ्रनुमान दे कि १६५४-५४ (नवम्बर १९५४ से अक्टूबर १९५४) में गुड़ का उत्पादन ४,७४६ हज़ार 

टन होगा । 2१५३-४४ में गुड़ का उत्पादन ४,२०६ हज़ार टन था। उत्पादन की वृद्धि का मुख्य कारण 

युड के ऊँचे मूल्य थे। -एग्रीकल्चरल सिचुश्शन इन इंडिया, जनवरी १६५५; १० ६४६ | 

२. अब अच्छे किस्म की गन्ने की खेती का चेत्रफल (कुल क्षेत्रफल का) लगभग ८० प्रतिशत है यद्यषि 

कुछ भागों में गन्ने की खेती की ६० प्रतिशत भूमि पर अच्छे किस्म के गन्ने की खेती होती दै । 
“+-अनुवादक 

३. बी० पी० अदारकर, ए० २१५६-१७ । 

४. १६५३-५४ में उपज १२"०२ टन प्रति एकड़ थी। अनुमान है कि १६५४-५५ में प्रति एकड़ उपज 

2३१२ टन होगी ।--एग्रीकल्चरल सिचुण्शन इन इण्डिया. जनवरी १६५५, ३० ६४६ पर दिये हुए 

आंकड़ों के आधार पर। 


१७२ भारतीय गअथशास्त्र 


बहत कम मूल्य देना चाहा, अत शूगर सिन्‍्डीकेट इस अनुज्ञा का लाभ नही उठा सका । 
सन्‌ १६९४२ में भारत सरकार की मार्फत बहुत बडी मात्रा में चीनी 
मध्य-पर्व और आसपास के देशो को उनकी थयुद्धकालीन मॉग पूरी करने के लिए 
सिन्‍्डीकेट द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर भेजी गई । यह परिस्थिति पैदा होने 
का एक नया कारण यह भी था कि जावा से चीनी के निर्यात की व्यवस्था टूट-सी गई 
थी। अगस्त सन्‌ १६४२ में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी-करार (शूगर एग्रीमेन्ट) की अवधि 
समाप्त हो जाने के कारण भारत अब समुद्री-मार्ग से चीनी बाहर भेजने के लिए 
स्वृतन्त्र है। पर अब (१६४६) इस स्वतन्त्रता का कोई व्यावहारिक लाभ नही है 
क्योकि चीनी का उत्पादन अपने ही देश की झ्रावश्यकता के लिए पर्याप्त नही है । 

(२) खाद्य से इतर फस्लें-१., कहवा (कॉफी )--कहवा उद्योग भारत में कब 
आरम्भ हुआ, इसका कुछ पता नही । ऐसा कहा जाता है कि भारत मे इसका प्रारम्भ सोल- 
हंवी शताब्दी मे मक्का से हज करके लौटने पर बाबा बूदन ते किया था। नियमित रूप से 
कहवा की खेती १८३० से ही झ्रारम्भ हुई। कुर्ग, मेसूर और नीलगिरी की पहाडियो पर 
विस्तृत क्षेत्र में कहवा उग़ानें का काम आरम्भ किया गया । १०६२ में यह उद्योग 
उनन्‍तति के शिखर पर पहुंच गया । इसके पश्चात्‌ एक हानिकारक कीडे के कारण इस 
उद्योग की अवनति आरम्भ हो गई | बाद में यूरोपीय देशो में ब्राजील के सस्ते कहवे 
के ञ्रायात ने भी भारतीय कहवे की खेती को हानि पहुचाई और इसमे कमी आ गई । 
बहुत से कहवा पैदा करने वाले भागों में अब चाय पैदा की जाने लगी है। १९४०-४१ 
में सारे भारतवर्ष मे १८१,२०० एकड भूमि से कहवा पैदा किया गया था। मुख्य 
उत्पादक राज्य ये थे मैसूर ६६,२०० एकड, मद्रास ४४,६०० एकड, कुर्ग ३७,५०० 
एकड, कोचीन १,८०० और ट्रावन्कोर १,००० एकड ।१* १६३९-४० में १,६८,००० 
हेन्ड़े डबेट कहवा जिसका मूल्य ७३ लाख रुपया था, ब्रिटिश-भारत से विदेश भेजा गया 
जबकि १६३०-३१ में २,६३,००० हन्डे डवेट कहवा जो १६२ लाख रुपये का था 
विदेश भेजा गया ।* सदा की तरह फ्रान्स और ब्रिटेन ही दो मुख्य देश भारतीय 
कहवे के ग्राहक थे। तत्कालीन कठिनाई में भारतीय कहवा-उद्योग की सहायता करने के 
लिए सितम्बर १६३४५ में विधान सभा ने भारतीय कहवा उपकर अधिनियम (इण्डियन 
काफी टेक्स एक्ट) पास किया । कहवा पर एक रुपया प्रति हन्डे डवेट जो कर है उससे 
उपलब्ध धन के खर्चे की व्यवस्था भारतीय कहवा उपकर कमेटी द्वारा की जाती है और 


१, १६५० ५१ में भारतवर्ष में क़दवा की खेती का क्षेत्रफल २,२४,००० हजार एकड था । कहवा उत्पन्न 
करने वाले मुख्य-मुख्य राज्यों में (१६५०-५१ में) कहवा की खेती का क्षेत्रफल निम्नलिखित था : 
मेसूर १०७ हज़ार एकड़ 
मद्रास ६9 42 हे 
कुगे डक 9) रैक 
ट्रावनकोर-कीचीन ६ ,,  $, 
२. सन्‌ १६४८-४९ में ६२६ हडे डवेट कदवा जिसका मूल्य १०७ हजार रु० था विदेशों को भेजा गया 
और १६४६-५० में ६६,६२८ ह॒डे डवेट जिसका मूल्य १३,०५१ हजार रुपया था, निर्यात हुआ । 
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यह धन केवल भ्रचार के ही काम नहीं आता वरन्‌ इसका प्रयोग कृषि तथा औद्योगिक 
अनुसन्धान, बिक्री के ढंग की उन्नति तथा अन्य ढंगों से इस उद्योग के विकास के 
लिए भी किया जा सकता हैं। १६४१ में २,८०,३७०० हन्ड्रें डवेट कहवा पैदा हुआ और 
अद्ध के कारण विदेशों में केवल ४८,३८० हन्डे इबेट भेजा गया ।* 

२. चाय--चीन को छोडकर संसार-भर में जायद अधिक चाय पैदा करने वाला 
देश भारतव्षी है। १८वीं शताब्दी के उत्तरा्ध में चीन की चाय ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के निर्यात-व्यापार की सबसे अ्रधिक लाभ देने वाली वस्तु थी । शताब्दी के अन्त में भारत 
को चाय की प्राप्ति का एक अतिरिक्त स्थान बनाने का युकाव दिया गया, परन्तु 
१८३४ ओे लॉ विलियम बेल्टिल्क के प्रयत्त से ही इस विचार को गम्भी रतापूर्वक कार्या- 
न्वित किया गया । आसाम में चाय के देशी पौधे के अस्तित्व का ज्ञान होने के कारण 
चीनी बीज का प्रयोग करके सरकारी बागीचे लगाये गए । १८५२ में यह पूर्णाख्प से 
निश्चित हो गया कि भारतीय चाय चीन की चाय से लन्‍्दन के बाज़ार में मुकाबला 
कर सकती है। इस उद्योग का तीत्र गति से विकास होने पर १८६५ में इसका सरकार 
से सम्बन्ध टुट गया । और तब से इसका प्रबन्ध म्‌ ख्यतः यूरोपीय व्यापारिक फर्मों द्वारा 
ही होता आ रहा है और उन्ही के द्वारा पूंजी भी लगाई जा रही है। चाय के उद्योग 
को देश में चाय की खपत बढ़ने तथा विदेश्ञों के लिए निर्यात बढ जाने से बहुत प्रोत्सा- 
हन मिला हैं। १६४०-४१ में चाय की खेती 5१३३,२०० एकड़ भूमि में होती थी जिसका 
ब्यौरा इस प्रकार है: आसाम ४३८,००० एकड़, बंगाल २००,८०० एकड़, मद्रास 
७६,२०० एकड़, ट्रावनकोर ७७,००० एकड़, पंजाब ( कांगड़ा ) ६,५०० एकड़ और 
उत्तर प्रदेश ६,६०० एकड़ | कुल उत्पादन ४६,३८,८०,००० पौण्ड था ।* प्रत्येक 
चाय-बाग़ान में उसकी एक निजी फैक्ट्री होती है जहाँ बाजार में बेचने के लिए चाय की 
पत्ती तैयार की जाती है, क्योंकि चाय की पत्ती तोड लेने के पश्चात्‌ यह प्रावश्यक है 
कि तुरन्त ही पत्ती को तैयार करने से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाएँ कर ली जायें । जो 
फक्ट्रियाँ सुव्यवस्थित है उनमें सब तरह के उपस्कर भर विशिष्ट संयंत्र मौजूद हे तथा 
कुशल चाय-निर्माताओं के पर्यवेक्षण में काम होता है।' चाय की बहुत बड़ी मात्रा 
विदेशों को भेजी जाती है विशेषकर ब्रिटेन को जिसने १६३६-४० में भारत 
के कुल निर्यात का ८००८ भ्र्थात्‌ कल उत्पादन का ७६० हिस्सा खरीदा था 
( ४५,२०,००,००० पौ० ) और बाकी की खपत देश में ही हुई । सन्‌ १६२६-३० में 
३७,६६,२०,० ०० पौण्ड चाय जिसकी कीमत २६ करोड़ रुपया थी, विदेश भेजी गई । 
इसके बाद से चाय का निर्यात उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति मे क्ास हो जाने से और 
६- सन्‌ १६५०-४१ में ५४,३२३ दजार पोण्ड कहवा पैदा हुआ, जिसमें से ५३,५३३ हंडे डे 
कहवा, जिसका मूल्य १,३८,६५,००० २० था, बाहर भेजा गया । 

२. १६५० में ७,७७,००० एकड़ में चाय को खेता हुई। इसमें विभिन्‍न राज्य का हिस्सा इस प्रकार था : 
आसाम बंगाल मद्रास ट्राइस्कोरय-कोचीन . पंजाब. उत्तर प्रदेश 

हमर. शहप सर द० 8 ५. उज्जार एकड़ में) 
सन्‌ १६५० में ६०,७३,०६,००० पौय्् चाय पैदा हुई । 
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१७४ भारतीय ग्र्थशास्त्र 


विदेशी-व्यापार पर प्रतिबन्ध लग जाने से बहुत घ्रट गया। फिर भी कूल मिलाकर 
चाय के उद्योग में वैसी शिथिलता नहीं आई जैसी अन्य उद्योगों में । इसका 
श्रेय चाय के निर्यात को नियमित कर देने वाली अशच्तर्राष्ट्रीय योजना को है जो मई 
१६३३ में लागू की गई। इसके अनुसार प्रत्येक निर्यातक देश को एक विशेष सीमित 
मात्रा तक ही चाय बाहर भेजने की छूट दी गई थी । निर्यात नियन्त्रण योजना १६३८से 
पाँच वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई और'बाद में लड़ाई के समाप्त होने पर फिर दो वर्ष के 
लिए बढ़ाई गई ।* १६३६-४० में विदेशों को निर्यात ३५,७०,००,००० पौण्ड था जबकि 
उससे पिछले वर्ष ३४,८०,००,००० पौण्ड ही था; इस हिसाब से मूल्य २३ करोड़ २६ 
लाख रुपये से बढ़कर २६ करोड़ ८ लाख रुपये हो गया । इस बढ़े हुए निर्यात तथा 
मुल्य-वृद्धि का कारण युद्धकालीन माँग थी। १६४०-४१ में चाय के निर्यात का मुल्य 
बढ़कर २७ करोड़ २३ लाख रुपये तक पहुंच गया । १६४१-४२ में निर्यात का मूल्य 
गौर श्रधिक बढ़कर ३६ करोड़ ५७ लाख रुपये हो गया और उसकी मात्रा३5,२०,००,०००७ 
करोड़ पौण्ड थी ।* दूसरे विश्व-युद्ध से चाय-उद्योग को बहुत लाभ पहुंचा। इस प्रकार 
चाय को हम निर्यात-व्यापार का मुख्य श्रंग कह सकते हें । इसकी खपत भी भारत में 
तेजी से बढ़ रही हैं। इसका श्रेय भारतीय चाय संस्था ( इण्डियन टी एसोसिएशन ) 
के प्रयत्नों को मिलना चाहिए जिसे १६०३ में इस उद्योग की प्रार्थना पर भारत से 
विदेश भेजी हुई चाय पर लगाये गए मामूली से उपकर से प्राप्त धन दे दिया जाता 
है। अप्रैल १६३४५ में इस प्रकार की दर ८ आ० प्रति १०० पौण्ड से बढ़ाकर १२ आ० 
प्रति १०० पौण्ड कर दी गई थी । संस्था द्वारा इस कोष का कुछ अंश विदेशों में--- 
विशेषत: संयुक्त राज्य अमेरिका में--भारत के चाय की बिक्री बढ़ाने पर खर्च किया 
जाता है। 

३. तिलहन--भारत में अनेकों प्रकार के तिलहन पैदा किये जाते हें जेसे अलसी; 
तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, अण्डी, बिनौला आदि | १६४०-४१ में ब्रिटिश भारत 
की १,६७,००,०००१ एकड़ भूमि में तिलहन की खेती होती थी । इसकी बहुत बड़ी मात्रा 
विदेश भेजी जाती है। १६४०-४१ में भारतीय निर्यात में.तिलहन का चौथा स्थान था 8 
यदि हम १६०६-१० से १६१२-१४ के औसत निर्यात से, जो कि १४,५३,००० टन और 
२४ करोड़ ३७ लाख रुपये के मूल्य का था, मुकाबला करें तो पता चलता है कि विभिन्‍न 
प्रकार के तिलहन के निर्यात में बहुत कमी झा गई है। उदाहरणार्थ १६३५-३६ में १० 
करोड़ २६ लाख रुपये के मूल्य के ६७३,००० टन तिलहन का निर्यात हुआ । व्यापारिक 
शिथिलता के अतिरिक्त यूरोपीय देशों में विशेषकर जमंनी, फ्रान्स और इटली (१६९३६- 


१. भारतीय धारा सभा ने भारतीय चाय नियन्त्रण कानून ( इस्डियन टी कन्द्रोल एबंट ) चाय की 
उत्पत्ति ओर बिक्री नियमित करने के लिए १६३ में पास किया । 
२. १६५०-५१ में ४३६,२५५ दज़ार पोण्ड चाय जिसका मूल्य ७६,८६,६४,००० रुपये था बाहर 
जी गई । १६५१-५२ में निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा और मूल्य क्रमशः ४२५,५ १८,००७ 
पोग्ड और ६३,३५,६६,००० रुपए था। 
३. सन्‌ १६५०-५१ में विभिन्‍न प्रकार के तिलहन के अन्त्ग त्‌ ३,०९,५४,००० एकड़ भमि थी। 
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४५ को लड़ाई के पहले) में प्रायात-सम्बन्धी प्रतिबन्धों और नियमों के फलस्वरूप भी 
भारतीय तिलहन की माँग में कमी हुई । सन्‌ १६३४-३४ में और फिर १६३६-३७ में 
अजनन्‍्टाइना की फसल खराब होने से और इंगलेण्ड के बाज़ार मे १० प्रतिशत (ओटावा) 
अधिमान्यता प्राप्त होने से स्थिति कुछ अनुकूल हो गई । १६३७-३८ में मूंगफली के 
मूल्य में कमी हो जाने और अलसी और मू्‌ गफली के निर्यात के घट जाने से मात्रा और 
मूल्य में क्रद्य: १८ और २४ प्रतिशत की कमी आ गई । १६३८-३६ में स्थिति फिर कुछ 
सुधरी, क्‍योंकि भारत में म्‌गफली की अच्छी फसल हो जाने से और अजेन्टाइना में 
अलसी की फसल खराब हो जाने से इन दोनों बीजो के निर्यात में--और तिलहन के 
निर्यात में इन्ही की प्रधानता थी --विशेष उन्नति हुई। १६३६-४० में तिलहन के निर्यात 
की मात्रा और मूल्य में २६ प्रतिशत और २१ प्रतिशत की कमी आ गई; ८४६,००० टन 
तिलहन का निर्यात हुआ जिसका मूल्य ११ लाख ८४ हज़ार रुपया था । उत्पादन में तो 
कोई विशेष कमी नहीं थी, पर महायुद्ध के कारण यूरोप में तेल पेरने के उद्योग में गड- 
बड़ी पैदा हो जाने से निर्यात में कमी हो गई। १६४०-४१ में भारतीय तिलहन के लिए 
यूरोप के बाज़ार बन्द हो जाने के कारण निर्यात मे और अधिक कमी हो गई । तिलहन 
के कुल उत्पादन और निर्यात का अनुपात विभिन्‍न बीजों के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न है । 
अलसी की खेती भ्रधिकतर विदेश्ञों में भेजने के ही दृष्टिकोण से की जाती है । १६३६- 
४० में अलसी की पैदावार का ४६. प्रतिशत हिस्सा विदेश भेज दिया गया । अलसी 
के निर्यात के लिए जहाजों में जगह की कमी के कारण कम भूमि अलसी पैदा करने के 
प्रचार से और “अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन के फलस्वरूप १६३९-४० से भ्रलसी 
की खेती में बहुत कमी आ गई हैं। मू गफली भी काफी मात्रा में बाहर भेजी जाती है 
(१६३९-४५ की लड़ाई के पहले फ्रान्स सबसे बड़ा ग्राहक था) । १६३६-४० में कुल 
उत्पादन का १८.३ प्रतिशत बाहर भेजा गया था। सरसो और तिल आदि का निर्यात 
नहीं के बराबर है। १६३६-४० में सरसों ( कुल उत्पादन ) का २.२ प्रतिशत और 
तिल का ०.८ प्रतिद्यत निर्यात हुआ था । 

यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में तेल पेरने के उद्योग के विकास का प्रयत्न किया 
गया है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भारत अपने तिलहन के साधनों का समुचित 
उपयोग नहीं करता ।' पाइचात्य देशों में वनस्पति तेल अनेक कामों में आता है । 
उदाहरण के लिए अमेरिका में बिनौले से तेल निकाला जाता है और उसे खाते हे और 
उसकी खली को खाद के रूप में अ्रथवा पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग करते हूं । 
पर भारत से अधिकांश बिनौला विदेशों में मेज दिया जाता है। तिलहन के निर्यात- 
व्यापार पर, जो मुख्यतः यूरोपीय देशों से रहा है, १६१४-१८ के महायुद्ध का बहुत 
प्रभाव पड़ा है। उस युद्ध ने यूरोपीय देशों की माँग का ही अन्त नहीं किया वरन्‌ 
व्यापार की परिस्थितियों में भी परिवर्तत कर दिया । शोधन प्रक्रियाओं के विकास के 
कारण एक तेल की जगह दूसरे का प्रयोग बहुत-कुछ सम्भव हो जाने से बड़ा परिवर्तन 
पदा हो गया । उदाहरण के लिए खजूर और राई के तेलों की गणना खाने वाले तेलों में 
१, देखिए खण्ड २, अध्याय २, सेक्शन ३१ | 
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होने लगी है। इससे तिलहन प्राप्त करने के अनेक नये साधनों का भी पता चल गया। 
भारतवर्ष की १९१४-१५ की अनुकूल स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय 
अलसी को अब अरजेन्टाइना की अलसी से, जिसकी खेती का क्षेत्रफल निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है, प्रतियोगिता करनी पड़ती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चूका है १६३३ से 
भारतीय अलसी को इंगलेण्ड में १० प्रतिशत अधिमान्यता प्राप्त हैं। भारतीय निर्यात- 
व्यापारी को तिल के सम्बन्ध मे चीन -के और म्‌ गफली के सम्बन्ध में पश्चिमी अफीका 
के मुकाबले का साथ-ही-साथ विचार रखना होगा । अन्य वनस्पतियों को जिनकी उपज 
चीन अ्रमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका में होती है, तेल निकालने के काम में लाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है । म्‌ गफली के तेल का प्रयोग बढ़ जाते से राई और सरसों आदि 
का प्रयोग कम हो गया है ।* | 
सन्‌ १९३९-४४ के महायुद्ध के कारण भारतीय तिलहन के महाद्वीपीय बाज़ार 
बन्द हो जाने से भारत में तेल पेरने के उद्योग का तुरन्त ही विकास करना बहुत ही 
ज़रूरी हो गया है। विदेश से मंगाये जाने वाले खनिज तेलों के मूल्य बढ़ जाने और 
मिट्टी के तेल और स्नेहक तेलों की सप्लाई में कमी हो जाने से तथा मृगफली के तेल 
को उद्योगों में काम में लाने के प्रयत्नों के कारण (जैसे रासायनिक घी तैयारी करने के 
लिए) भारतवर्ष में वनस्पति तेलों की माँग बहुत बढ़ गई। उदाहरण के लिए केवल 
मृ गफली की खेती के क्षेत्र में १९४२-४४ में २० लाख एकड़ की वृद्धि हुई। १६४० 
में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान मण्डल (बोर्ड ऑफ साइन्टिफिक एण्ड 
इन्डस्ट्रियल रिसर्च) ने इस सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ किया है। (देखिए 
खण्ड २, अध्याय १, सेक्शन १३। ) 
हे अब हम भारत में होने वाले कुछ प्रमुख तिलहनों की खेती का कुछ विवरण 
दर >> 
(क) अलसी की खेती उसके बीज के लिए की जाती है, रेशे के लिए नहीं । 

अधिकांश बीज और उनसे निकले हुए तेल तथा खली का निर्यात होता है। १६४०- 
४१ सें रियासतों को शामिल करके कुल ३६ लाख एकड़ भूमि में अलसी की खेती 
हुई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है: मध्य प्रदेश में १२,६०,००० एकड़, बिहार में 
४५,८०,००० एकड़, उत्तरप्रदेश में ६,१०,००० एकड़", हैदराबाद ( दक्षिण ) में 
४,१०,००० एकड़, बम्बई में १,२०,००० एकड़ और बंगाल में १,६०,००० एकड़ ।* 

१६३८-३९ के ४ करोड़ ४० लाख रुपये मूल्य की ३१८,००० टन अलसी की तुलना में 
१९३६-४० में केवल ३ करोड़ १८ लाख रुपये के मूल्य की २१६,००० टन अलसी 
१. देखिए णनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तेरहवाँ संस्करण तेल और स्नेहक वगे पर लिखा लेख, और 
गॉडमिल द्वारा लिखित इण्डस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया, अध्याय १५ । 
२, इसमें ६३०,००० एकड़ मिश्रित फसलें भी सम्मिलित हैं । 
३, सन्‌ १६५०-५१ में ३४,४७,००० एकड़ भूमि में अलसी की खेती हुई थी । इसमें से मध्यप्रदेश में 
8,७०,००० एकड़, बिद्दार में २ 554७,००० एकड़, उत्तरप्रदेश में ७,८७,००० एकड़, हैदराबाद में 
थ्‌ ही ० एकड़, बस्बई में ६२००० एकड़ और बंगाल में ६६,००० एकड़ भूमि में अलसी की खेती 
के; गंद 4ा। 
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विदेश भेजी गई।* 

(ख) तिल्ल--तिल लगभग सभी प्रदेशों में पैदा किया जाता है, पर विशेष रूप 
से इन जगहों में--मद्रास ७,३०,००० एकड़, मध्यप्रदेश ४,७०,००० एकड़, बम्बई 
१,७०,००० एकड़, बम्बई की रियासतों में ३,२०,००० एकड़, हैदराबाद (दक्षिण) में 
४,२०,००० एकड, उत्तरप्रदेश में ११,८०,००० एकड़ ३, पंजाब में १,००,००० एकड़, 
बंगाल में १,८०,००० एकंड, बिहार मन १,१०,००० एकड़ झोौर उड़ीसा में १,००)००० 
एकड़ भूमि में । १६४०-४१ में तिल की खेती का कुल विस्तार ४० लाख ६० हजार * 
एकड़ था। हाल के वर्षों में निर्यात में बहुत कमी आ गई है । १६३८-३६ में १५ लाख 
रुपये कीमत के ५,००० टत तिल का निर्यात हुआ था और १६३६-४० में निर्यात 
केवल ४,००० टन ही रह गया जिसका मूल्य ७ लाख रुपया था | 9. 

(ग) राई और सरसॉ---१६४०-४१ में राई और सरसों की खेती मिलाकर , 
६१,८०,००० एकड़ भृमि में हुई (इसमें उत्तरप्रदेश की मिश्वित फसल की खेती का २५ . 
लाख एकड़ क्षेत्र भी सम्मिलित है) । इसमें उत्तरप्रदेश का प्रमुख स्थान है जहाँ इसका 
क्षेत्र मिश्चित फतल को मिलाकर २८ लाख एकड़ था। अन्य स्थान ये हैं : बिहार (५,००, 
०००), बंगाल (७,3०,०००), पंजाब (११,१०,०००) और झासाम (४,१०,०००) . 
आदि ।* १६०६-१० से १६१३-१४ तक समय कुल पैदावार का लगभक २०९० भाग 
विदेश भेजा गया । अब निर्यात का अनुपात घटकर ४ प्रतिशत से भी कम रह गया 
है। १६३६-३७ में ४ प्रतिशत था और १६३६-४० में २२ प्रतिशत । बाद के वर्षों, 
में निर्यात २२,००० हो गया, जिसका मूल्य ३३ लाख रुपया था ।४ , -- 

(घ) मूँ फफली--तिलहन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूंगफली है और हाल में 
उसकी खेती में बहुत विस्तार हुआ है। १६१८-१६ में १४,००,००० एकड़ भूमि की तुलना 
मेँ (६४०-४ ्‌ में ८७,७०,००० एकडू भूमि में उसकी खेती की गई ॥ इनमें मुल्य 'मख्म 
स्थान मद्रास (३६,२०,००० एकड़), बम्बई (१४,२०,००० एकड़), बम्बई को रियासतें 

(१०,१०,००० एकड़), हैदराबाद (१६,७०,००० एकड़) तथा मध्यप्रदेश और बरार 


१. १६५०-५१ में ५,६६,७६,००० र० की (६८,००० दन) अलसी बाहर मेजी गई ओर 2९४१-४२ 
में ७०,०२,००० रु० की (७००० टन) । 

२. इसमें &,८०,००० एकड़ मिश्रित फसलें भी सम्मिलित हैं | नह 

३. आजकल तिल लगभग सभी प्रदेशों में बोया जाता है, पर विशेषकर मद्रास (६७०,००० एकड़), 
मध्यप्रदेश (४४१,००० एकड़); बम्बई (२७४,००० एकड़), हैदराबाद (६३२,००० एकढ),. उत्तरप्रदेश 
(१,२४८, ००० एकड़), पंजाब (७२,००० एकड़), बंगाल (१७,००० एकड़), विहार (४३,००० एकड) 
ओर उड़ीसा (४२१,००० एकड) में पैदा होता है। सन्‌ १९५०-५१ में तिल की खेती का चेत्रफल 
५५६२६,००० एकड़ था । 

४, सन्‌ १९५०-५१ में राई और सरसों की खेती का चेत्रफन ५५+०६७,००० एकड़ था। इसमें से 
३,०६६९,००० एकड़ उत्तर प्रदेश में, ३१६,००० एकड़ बिद्ार में, २२१५००० एकड बंगाल में, ३४५, 
००० एकड़ पंजाब में तथा ३१३,००० एकइ आसाम में था । 

भू, सनू १९५०-४१ में एक प्रकार की सरसों (रेप सीड/का निर्यात १ ००टन था जिसका मूल्य १२२५,००० 
रुपये था । १६५१-५२ में २०० टन सरसों का निर्यात हुआ जिसका मूल्य २२२,००० रुपये था। 
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(२,४०,००० एकड़) है।* यह फसल आधथिक दृष्टिकोण से कुछ प्रदेशों में बड़े महत्त्व की 
फसल होती जा रही है और कहीं-कहीं तो रूई की फसल से भी प्रतियोगिता करती दिखाई 
पड़ती है । पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इसके निर्यात और इसकी खेती के क्षेत्र- 
फल में काफी कमी आ गई जिसका कारण था देशी मूंगफली की खराब किस्म । सेनीगाल 
और मोजूमबीक की विदेशी सेगमार मूंगफली की अपने देश में सफलतापूर्वक खेती 
आरम्भ करने से १९०१ के बाद से कुछ स्थिति सुधरी और धीरे-धीरे खेती के क्षेत्र 
का विस्तार होना आरम्भ हुआ। १६२६-३३ की व्यापारिक शिथिलता के कारण इसके 
विकास में फिर कुछ बाधा पड़ी । १६३६-३७ में पुनः स्थिति समली, पर १६३७-३८ 
में फिर बिगड़ी । जो उन्‍नति १६३८-३६ में हुई थी वह १९३६-४० में कायम ने रह 
सकी । १६३८-३९ में 5,३५,००० टन का निर्यात हुआ जिसका मूल्य £€ करोड़ ६३ 
लाख रुपया था और १६३६-४० में केवल ५,४९,००० टन का निर्यात हुआ जिसका 
मूल्य ७ करोड़ १९'लाख रुपया था । युद्धजनित अव्यवस्था ही इस कमी का कारण 
थी ।* लगभग तीन-चौथाई फसल अपने उपयोग के लिए देश में ही रोक ली जाती है 
झ्रौर बाकी बाहर भेर्जी जाती है। कृषि-विभाग को खोखली भूमि पर भी मूंगफली 
की पंदावार बढ़ाने में सफलता मिली है । 

४. रेशे--रेशे वाली फसलें बड़े महत्त्व की फसलें हें। ब्रिटिश भारत में 
१९०१-२ में कुल खेती के केवल ५६ प्रतिशत हिस्से में और १६४०-४१ में ७"७ 
प्रतिशत में इस प्रकार की फसलें की गई थीं ।३ 

(क) कपास भारत की रेशे वाली प्रमुख फसल है। सन्‌ १६२५-२६ में ब्रिटिश 
भारत में १,८१,८०,००० एकड़ भूमि में इसकी खेती होती थी और १६४०-४१ में 
१,४०,८०,००० एकड़ भूमि में ।* देशी रियासतों को शामिल करके खेती के क्षेत्र के 
आँकड़े उपयुक्त क्रम के अनुसार २,८४,००,००० और २,३२,८०,००० एकड़ थे। इन 
वर्षों में (अर्थात्‌ १६२५-२६ तथा १६४०-४१ में) कपास की उपज ६२,१०,००० और 

'५६,००,००० गाँठें थीं (वजुन--४०० पौंड प्रति गाँठ)5। इधर हाल में कपास की खेती के 
ेत्र में अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन के कारण, और बम्बई आदि प्रदेशों में सर- 
कारी विधान के का रण अनिवायंतः कमी झा गई है। हमारे देश में रुई का निर्यात-व्यापार 

भी काफी बढ़ा है। कुल उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा बाहर भेज दिया जाता 





१. सन्‌ १९५०-५१ में भू गफलो की खेती का क्षेत्र ११,१३०,००० एकड़ था। इसमें से ४,५७६,००० 
एकड़ मद्रास में, २,०७४,००० एकड़ बम्बई में, १६,६८,००० एकड़ दहेदराबाद में तथा ५,४३,०००एकक़ः ' 
मध्यप्रदेश में था । मु 

२. सन्‌ १६५०-५१ में ३८,००० टन मूंगफली जिसका मूल्य ३, ५७, ११,००० २० था, बाहर भेजी 
गईं। सन्‌ १९५१-५२ में २०,००० टन मूंगफली का निर्यात हुआ जिसका मूल्य २,२४,६६,००० 
रुपये था । 

३० १६४४-५० में रेशे वाली फसलों के अन्तगंत कुल क्षेत्र १,७०,५६,००० एकड़ था । 

४. १६५०-५१ में कपास की खेती का चेत्रफल १४,५५६,००० एकड़ था। 

५४- सन्‌ १६५०-५१ में २६,७१,००० गाँठे' (३६२ पोड प्रति गाँठ) हुई । 
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ई सन्देह नहीं कि कुछ वर्ष पहले तक रुई भारत के निर्यात-व्यापार की प्रमुख 
व्यापारिक गिथिलता-काल (१६२९-३३) के झ्रारम्भ के एक वर्ष पहले तक 
ति-समुल्य में आइचर्यजनक वृद्धि भी हुई थी। १६१५-१६ में २४ करोड़ 
ये के मूल्य का अर्थात्‌ ४४०,००० टन का निर्यात हुआ । १६२५-२६ मे 
र॒ ७४०,००० टन हो गया जिसका मुल्य ६५ करोड़ रुपया था। बाद के 
कारणों से--जैसे व्यापारिक शिधिलता, जापान का वित्त-संकट, भारतीय 
गें में खपत बढ़ जाना, कुछ वर्षों तक भारतीय रुई को अमेरिका की रूई 
धिक मान मिलना, और कुछ विद्येष वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
सल बहुत श्रच्छी होने से--रुई के निर्यात की मात्रा में तथा उसके मूल्य में 
प गई। १६३२-३३ में निर्यात की मात्रा घट कर ३६८,००० टन रह गई 
२० करोड़ ३७ लाख रुपया था । दोनों विद्व-य्ुद्धों के बीच में निर्यात के 
नीचे कभी तहीं गए। १६३३-३४ में निर्यात की मात्रा में थोड़ी वृद्धि होती 
१६३४ में जापात द्वारा लगभग छः महीने तक भारतीय कपास के 
कारण, जो कि जापान ने १६०४ के व्यापारिक समभौते को रह 
भारत के निर्णय का बदला लेने के हष्टिकोग्ग से किया था, बम्बई 
( की स्थिति कुछे समय तक डाँवाडोल रही । १६३४ के जनवरी के 
ग़रत और जापान के बीच नया व्यापारिक समभौता हो जाने के 
कार बन्द कर दिया गया । इस समभौते के अनुसार भारत द्वारा खरीदे 
कटपीस की मात्रा जापान द्वारा भारतीय रूई की खरीद की मात्रा पर 
इस प्रकार यह निर्धारित हो गया था कि ३२,५०,००,००० गज जाधानी 
7रत द्वारा खरीदे जाने के बदले में जापान को भारत से १०,००,००० गांठ 
इना अनिवायें होगा । इस समभौते को १६३७ में फिर से नया कर लिया 
अ्रघीन कटपीस की मूल आयात मात्रा घटाकर २८५,३०,००,००० गज कर 
कि १ अप्रेल १९३७ से बर्मा भारत से अ्रलग कर दिया गया था। * 
का निर्यात जो कि १६३६-३७ में ४१,४०,००० गाँठें था १९३७-३८ में 
०,००० गाँठें हो गया और १६३८-३९ में केबल २७,००,००० गाँठ ही 
ह कमी जापान द्वारा--जो कि भारतीय रूई का सबसे बड़ा ग्राहक था--- 
| लेने के कारण हुईं थी । यह जापानियों के युद्ध-सम्बन्धी श्राथिक उपार्यों 
-प्रतिबन्ध और विनिमय-नियल्रण आदि ) का एक अंग था जिन्हें उन्होंने 
पान के बीच युद्ध आरम्भ हो जाने पर लागू किया था । जापान की ख़री- 
१६३६-३७ में २३,३०,००० गाँठें थीं घटकर १६३७-३८ में १३,६०,००० 
३६ में १२,१०,००० गाँठें और १६३६-४० में केवल १०,६०,००० गाँठे 
लंकाशायर की भारतीय कपास कमेटी (इण्डियन काटन कसेटी) के प्रयत्न 


व १६३७ के भारत और जापान के सममझोते तथा सन्‌ १३४१ में भारत-जापान के 
न की समाप्ति के नोटिस के विशेष विवरण के लिए खण्ड २, अध्याय ७, और सेक्शन 


श्८० भारतीय गअथशास्त्र 


के कारण भारत से ब्रिटेन के लिए निर्यात धीरे-धीरे बढ़ता गया | यह १६३३-३४ में 
३४२,००० गाँटठों से बढ़कर १६३६-२७ में ६१०,००० गाँठें हो गया । १६३७-३८ में 
यह निर्यात घटा और ३९५,००० गाँठें हो गया, पर १६३८-३६ और १६३६-४० में 
फिर वृद्धि के लक्षण दिखाई पड़े और निर्यात क्रमश: ४११,००० गाँठें और ४७२,००० 
गाँठें हो गया । यूरोपीय महाद्वीप दूसरे महायुद्ध में इस बाजार के हाथ से निकल जाने 
के पूर्व भारतीय रूई का एक महत्त्वपूर्ण खरीदार था। ब्रिटिश भारत से कुल रूई का 
निर्यात १६३८-३६ में २७,००,००० गाँठें अर्थात्‌ ४५३,० ०० टन से बढ़कर, १६३६-४० 
में २९,५०,००० गाँठें अर्थात्‌ ५२६,००० टन हो गया; यानी € प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
निर्यात का मूल्य २३:८६ करोड़ रुपये से बढ़कर ३०:११ करोड़ रुपया अर्थात्‌ २६% 
अधिक हो गया । यद्यपि जापान ने रूई की खरीद कम कर दी थी, पर चीन ने अपनी 
खरीदारी १६३८-३६ में १६३,००० गाँठों से १६३९-४० में बढ़ाकर ६८१,००० गॉठें 
कर दी। ब्रिटेन और फ्रान्स ने भी अपनी खरीद बढ़ाई । रूई के निर्यात से सन्‌ १६४१ 
में जो ६३ करोड़ की कमी आ गई थी उसके मुख्य कारण यूरोपीय बाजार का हाथ से 
निकल जाना और जापान की खरीद में कमी थी । रूई के भाव की भारी कमी भी 
निर्यात का मूल्य घट जाने का कारण था। उदाहरण के लिए भडोंच की रूई का भाव 
जो १६३६ के जून के अन्त में (लड़ाई आरम्भ होने के पहले) १६० रुपया प्रति कैण्डी था, 
जनवरी १६४० में ३३७ रु० प्रति कैण्डी होकर शिखर पर पहुंच गया, लेकिन उसी वर्ष 
के जून के महीने तक पहुंचते-पहुचते मूल्य फिर घटकर १५६ रुपया प्रति कैण्डी रह 
गया । भाव में यह आ्राकस्मिक उतार-चढ़ाव युद्ध-काल में सट्ट की धूम होने और यूरोपीय 
बाजार निकल जाने के कारण था। भारतीय मिलों में खपत बढ़ जाने से १६४१ के जुलाई- 
अगस्त महीने में रूई का मूल्य २३० रु० प्रति कैण्डी पर स्थिर हो जाने के परचात्‌ मार्च 
26४२ में जापान से युद्ध छिड़ जाने के कारण जापानी बाजार का अन्त हो जाने पर 
मूल्य घटकर फिर १८५ रु० हो गया। इस प्रकार छोटे रेशे वाली रुई की स्थिति 
जिसका अॉ्फन' नाम उपयुक्त ही है, विज्वेष रूप से चिन्ताजनक हो मई। भारत सरकार 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उसने एक अलग कोष की स्थापना करने के 
उहे श्य से जनवरी सन्‌ १६४२ में कपास पर आयात-कर दूना कर दिया । इस कोष का 
उपयोग छोटे रेशे काली कपास की खेती करने वालों की सहायतार्थ सरकारी खरीदारी 
झ्रादि उपायों पर खर्च करके किया जाना था । इनको यह सलाह दी गई थी कि वे 
कपास के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली विश्वेषकर खाद्यान्न की खेती करें । अनाज 
की खेती को प्रोत्साहन देने ओर आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारों में घाटा बचाने के 
उहं श्य से कपास की खेती के क्षेत्र पर सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, उसके फलस्व- 
रूप कपास की खेती करंने वालों के लिए लाभ की प्रत्याशा अच्छी-खासी हो गई है ।* 


'फरयका4... ऑल... अत... अल 


१. सन्‌ १६४४-४५ से सन्‌ १६४७-४८ तक (कच्ची) कपास का निर्यात-व्यापार उन्नतिशील' रहा । 
मिर्यांत ५) जाने वाली मात्रा भर मूल्य दोनों में ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। सन्‌ १६४४-४५ के लिर्योत् 
प्यापार ( ५६५६ १८ टन, ६९८,३८,००० रु० ) की तुलना में सन्‌ १६४७-४८ के निर्यात-व्यापार की 

*वे और मूल्य कमरा; २४००६७३१७ टन और ३४,७५,२९,००० रुपये था। हाल के निर्यात्रनसम्बन्ध 
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कहीं-कहीं पर तो अनाज की पैदावार की चिन्ता न करके कपास की खेती में 

अधिक भूमि का प्रयोग किया गया है। १८६५ से लगाकर १६०० तक का कपास की 
खेती के क्षेत्रफल का औसत १,३८,६०,००० एकड था, पर १६२५-२६ में २,६४,००,००० 
एकड़ भूमि पर कपास की खेती हुई थी। १६४०-४१ में कपास की खेती में २,३२,८०,००० 
एकड़ भूमि लगी हुई थी और १६४५-४६ में यह क्षेत्र १.४८५,००,००० एकड़ हो गया 
था।? १६३६-४० में भारत में रई पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र ये थे-बम्बई (३५ लाख 
एकड़), बम्बई प्रदेश की रियासते (१४.७ लाख एकड़), मध्यप्रदेश और बरार (३३.३ 
लाख एकड़), हैदराबाद (३१.९ लाख एकड़), पंजाब (२६.४ लाख एकड़), मध्यमारत 
की रियासतें (१०.४ लाख एकड़), मद्रास (२२.२ लाख एकड़) और पंजाब की 
रियासतें (६३ लाख एकड) ।* जहाँ तक कपास की खेती के क्षेत्र तथा उत्पादन से सम्बन्ध 
है, हम कह सकते हैँ कि भारतवर्ष का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है। 
भारतीय कपास प्राय: छोटे रेशे वाली होती है। उसका तूलिपट मिश्र और झ्रमेरिका की 
रुई की अपेक्षा छोटा और रुक्ष होता है। इसलिए कुछ समय पहले तक रुई ऐसे महीन 
कपड़ों की बिनाई के लिए जैसे कि लंकाशायर के कारखाने बनाते हे, अनुपयुक्त सममी 
जाती थी। भारत में कपास की प्रति एकड़ पैदावार कम हैं। भारत में प्रति एकड़ 
७५ से १०० पौण्ड तक तूलिपट कपास का उत्पादन होता हैं जबकि संयुक्त राज्य 
अमेरिका में १८० पौण्ड और मिश्र में ३०० से ४०० पौण्ड तक। भारत का कृषि- 
विभाग, जिसकी स्थापना लंकाशायर की प्रेरणा से हुई थी, कुछ वर्षों से देशी रुई के गुण 
झौर प्रति एकड़ पैदावार की मात्रा की वृद्धि का प्रयत्न कर रहा है। इस विभाग नें 
विदेशी किस्म की विज्ञेषकर लम्बे रेशे वाली रुई के उत्पादन का प्रयत्न किया हैं ॥ 
भारत के बहुत से भागों की स्थिति विदेशी कपास के उत्पादन के अनुपयुक्त है, इसलिए 
देशी कपास की उनन्‍नत्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पठारों पर पैदा होने 
वाली अमरीकी कपास और मिश्री कपास की खेती का प्रयोग सिन्ध में किया गया था 
और अ्रमेरिका की रुई का प्रयोग बहुत सफल भी हुआ था । यह आशा की गई थी कि 
सक्खरबेरेज नहर की पूर्ति इस प्रकार की रुई की खेती का क्षेत्र बढ़ा देगी और उत्पादन 
५,४६,००० गाँठें प्रतिवर्ष हो जायगा । दूसरी प्रशंसनीय सफलता यह थी कि मद्रास में 
कम्वोडिया की रुई की खेती का आरम्भ किया गया । बम्बई, पंजाब और उत्तरप्रदेश 
में भी अमेरिकी किस्म की रुई की खेती आरम्भ कर दी गई हैँ। मार्च १६३६ में झआायात- 
_ कर को दूना करने का आशय लम्बे रेशे वाली रुई की खेती करने वाले भारतीय किसानों 
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आंकड़े इस प्रकार हैं-- 
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१. सन्‌ १६५१-४२ में कपास की खेती का ज्षेत्रफल १६,२,००,००० एकड़ था | 

२, सन्‌ १६५०-४१ में कपास उत्पन्त करने वाले चेत्रों का वितरण मुख्य-मुख्य राज्यों में इस प्रकार 
था : बस्बई--३,४८७,००० एकड़, मध्यप्रदेश--२,७७६,००० एकड़, दैदराबाद २,४१८,००० एकड़, 
पंजाब ४४७,००० एकड़, मध्यभारत १५,८४,००० एकड़, मद्रास १७,३०,००० एकड़ | 
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की सहायता करना था। हाल के वर्षों में मध्यम वर्ग के रेशे वाली कपास की खेती में 
बहुत उन्नति हुई है और भविष्य में और भ्रधिक उनन्‍्वति की आशा की जाती हे, परन्तु 
ऐसी रुई का मूल्य कम होने के कारण इस बात का भय है कि किसान छोटे रेशे वाली 
कपास की खेती फिर से न करने लगे, क्‍योंकि छोटे रेशें वाली रुई की माँग सदेव रहती 
हु, यद्यपि इसके विकास की सम्भावना कम हैं । लंकाशायर में किये गए प्रयोगों से यह 
सिद्ध हो गया है कि भारत में पैदा होने वाली कुछ किस्म की कपास जैसे अमेरिकी- 
पंजाबी, कम्बोडियाई मद्रासी और सूरत वाली कपास से अधिक महीन सूत काता जा 
सकता हैं । १९३२ में उसकी स्थापना के समय से ही लंकाशायर भारतीय कपास-कमेटी 
( लंकाशायर-इण्डियन-कॉटन-कमेटी ) के प्रयत्नों से भारतीय रुई की लंकाशायर के 
कारखातनों में अब पहले से अधिक खपत हो गई है । १६३३ के बम्बई लंकाशायर टैक्सटाइल 
एग्रीमेन्ट, (जिसे सामान्यतः मोडी-ली-पैक्ट कहा जाता है) का आशय इंगलैण्ड में भारतीय 
रुई के प्रयोग को बढ़ाना था।" १६३९ के इण्डो-ब्रिटिश ट्रंड एग्रीमेन्ट ने भारत से 
इंगलेण्ड के लिए रुई के निर्यात को लंकाशायर से सूती कटपीस के आयात से सम्बद्ध 
कर दिया। 

१९१४-१८ के महायुद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य की रुई के उत्पादन की आत्म- 
निर्भरता के प्रइन को खड़ा कर दिया । इस कारण से तथा अन्य कारणों से भारत 
सरकार को लम्बे रेशे वाली रुई की उत्पत्ति की वृद्धि की सम्भावना की परीक्षा करने 
के लिए, वर्तमान बिनौला निकालने और बेचने के ढंग में उन्नति के उपाय बताने के 
लिए और मिलावट रोकने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सन्‌ १६१७ में 
भारतीय कपास कमेटी (इण्डियन कॉटन कमेटी) की नियुक्ति करनी पड़ी । इस कमेटी 
की रिपोर्ट, जो १६१९ में छपी दो भागों में विभक्त थी। पहला भाग क्ृषि-सम्बन्धी 
था और दूसरा व्यापार-सम्बन्धी । शुद्ध और अच्छी जाति की रुई के उत्पादकों को 
समुचित मूल्य दिलवाने के विचार से कमेटी ने अनेक बहुत अच्छी-भ्रच्छी सिफारिशों, 
बरार के ढंग के खुले बाजारों के पक्ष में की, ताकि खरीदारों को इस बात का पूरा- 
पूरा ज्ञान हो कि वह क्या और कैसी वस्तु खरीद रहे हें। इसके अतिरिक्त सहकारी- 
बिक्री समितियों के विस्तार के लिए, बिनौला निकालने और रुई दबाने के कारखानों 
को लाइसेन्स लेने के लिए तथा रुई के स्थानान्तरित करने में प्रतिबन्ध लगाने के लिए 
भी सिफारिशें कीं ताकि मिलावट करने और भिगोने की अनीति में बाधा पड़ सके । 
रुई के व्यापार की उन्नति के लिए सेन्‍्ट्रल ईस्ट इण्डिया कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की 
स्थापना की भी सलाह दी गई। कसेटी का अन्तिम सुझाव रूई के व्यापार और क्ृषि- 
विभाग के बीच निकट्तर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक स्थायी रूप से केन्द्रीय 
कपास कमेटी (सेन्ट्रल कॉटन कमेटी) की स्थापना की थी। इस २० सरकारी और गैर- 
सरकारी सदस्यों की कमेटी को एक राय देने वाली संस्था बनाने की सम्मति दी गई 
थी जिससे सरकार अपने प्रस्तावित कानूनों के सम्बन्ध में राय. लिया करेगी तथा 
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जिसके द्वारा लाइसेन्स व्यवस्था की देख-रेख किया करेगी। कमेटी से यह भी आशा 
की जाती थी कि वह नये किस्मों की रुई की उपयोगिता के बारे में तथा रुई की कताई 
के प्रयोगों पर अपना अधिकारपूर्णा मत दिया करेगी। १६२२ में ईस्ट इण्डिया कॉटन 
ट्रेंड एसोसिएशन की स्थापना हुई । सेण्ट्रल कॉटन कमेटी की पहली बैठक १६२१ में 
बम्बई में हुई | कमेटी ने १६२३ में एक काटन ट्वान्सपोर्ट एक्ट के प्रचलित कराने का 
प्रयत्त किया जिससे रई में मिलावट बन्द हो जाय। सर्वप्रथम यह कानून बम्बई में 
लागू किया गया, जहाँ इसे इतनी सफलता मिली कि इसे मद्रास में भी लागू कर दिया 
गया। १६९२४ में ट्रान्सपोर्ट एक्ट का एक उपनियम काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज़ 
एक्ट भी पास किया गया । इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी ने बम्बई में कताई के प्रयोगों 
के लिए एक प्रयोगशाला खोल दी है। मध्यभारत की रियासतों के सहयोग से कमेटी 
ने इन्दौर की पौद-उद्योग संस्था (इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लान्ट इण्डस्ट्री) के द्वारा मई पर 
प्रयोग करवाना आरम्भ किया है। यह कमेटी विशिष्ट अन्वेषण-योजनाञ्रों को भी 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो में प्रोत्साहित कर रही है । इस कमेटी का सारा खर्च २ झाना प्रति 
गाँठ के उपकर से पूरा किया जाता हैं जो कि भारत के कारखानों में काम पश्राने 
वाली सभी प्रकार की रुई पर और भारत से विदेश भेजी जाने वाली रुई पर लागू 
किया गया है । १६२७ में बम्बई में कांटन मार्केट एक्ट पास किया गया था और इस 
एक्ट के अन्तर्गत सब नियम बम्बई सरकार द्वारा प्रचलित किये गए थे । इस एक्ट के 
प्रावधान जो तीन पभ्रान्तों में लागू थे, १६३६ में बम्बई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स 
एक्ट में सम्मिलित कर लिये गए। इसी प्रकार के कानून मध्यप्रान्त में (सेन्ट्रल 
प्राविन्‍्सेज काटन मार्कट एक्ट) और मद्रास में (दी मद्रास कमशियल क्राप्स मार्केट 
एक्ट) भी प्रचलित किये गए । ऊपर वर्णित परिस्थिति में हमें केवल यह कहना ठीक है 
कि भारत की विदेशी कपड़ों पर निर्मरता कम करने के लिए देश में ही नये और अच्छे 
किस्म की रुई के प्रयोग करने के उपाय निकालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम 
लोग अच्छे किस्म के कपड़ों के बनाने के लिए अ्रपनी मिलों में विदेशी रुई का प्रयोग 
करते है । 

' (ख) जूट--रुई के बाद दूसरी महत्त्वशाली रेशे वाली फसल जूट की है। भारत 
को ज़ूट की उत्पत्ति का एकाधिकार प्राप्त है। (यह और नीचे के कथन भ्रविभाजित भारत 
के लिए हें ।) इसका उत्पादन बंगाल स्थित गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, आसाम प्रान्त तथा 
उसके पड़ोस की कूच-बिहार की रियासत तथा बिहार और उड़ीसा तक ही सीमित 
है । यहाँ की भूमि नदियों द्वारा लाई हुई चिकनी मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए यह्‌ 
फसल खाद पर एक पेसा भी खर्चे किये बिना पैदा की जा सकती है। १६४०-४१ में 
जूट की खेती १६६ लाख एकड़ के क्षेत्रफल में की गई थी । यद्यपि १९२९-३३ के 
संसारव्यापी आधिक संकट के परिणामस्वरूप जूट के उद्योग में ग्रवसाद और मुल्य में 
भारी कमी के कारण १६३१-३७ में जूट की खेती का क्षेत्र बहुत घट गया था फिर 
भी स्थिति के सुधार के लिए बहुत बड़ा प्रयत्त किया गया। सितम्बर, १६३४ में 
बंगाल की सरकार ने स्वेच्छा से जूट की उत्पत्ति कम करने की घोषणा की ताकि जूट 


श्पोड भारतीय ग्रर्थशा सत्र 


के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाय और लगातार तीन फसलों तक इसका प्रचार भी करती 
रही । यद्यपि समालोचकों ने इस स्वेच्छा के प्रयत्त को असफल ही समझा पर इसका 
निषेधात्मक मुल्य अवश्य था । १६३६-४४ के युद्ध-काल में जूट की माँग और उसके 
मूल्य में परिवर्तन के कारण बंगाल सरकार ने १६४० में बंगाल जूट रेगूलेशन एक्ट 
पास' कर दिया जिसका प्रयोग १९४१ की फसल के बोने वालों पर उनके हित को 
विचाराधीन रखते हुए भ्रनिवार्य रूप से लागू किया गया । १९४० में बंगाल में सबसे 
अ्रधिक जूट की खेती हुई (३६,०७,०००एकड़ भूमि में) और अन्य प्रान्तों में जैसे बिहार 
(२८२,००० एकड़), उड़ीसा (२५,००० एकड) और आसाम (३६३,०००एकड़) में 
कम | कूचबिहार और त्रिपुरा की रियासतों में क्रम से ४६,००० एकड़ और १८,००० 
एकड़ भृमि में जूट की खेती हुई थी। उत्तरप्रदेश के गान्जार भाग में जूट की उत्पत्ति 
का प्रयोग सफल रहा। पिछले ६० वर्षो में जूट के अन्तर्गत खेतों का क्षेत्रफल और 
उत्पत्ति बहुत बढ़ गई है ।* 
जहाँ तक निर्यात-व्यापार से सम्बन्ध है जूट का स्थान रुई के बाद ही आता 
है।* १६२८-२६ में ३२३५ करोड़ रु० के मूल्य का 5६८,००० टन जूट विदेशों को 
भेजा गया था। १६३२-३३ में केवल ५६३,००० टन जूट जिसका मूल्य ९७३ करोड़ 
रुपया था, भेजा गया था। यह कमी भारत में और खरीदने वाले देशों के जूट के उद्योग में 
बहुत बड़े अवसाद के कारण झा गई थी। १६३६-३७ में स्थिति कुछ सुधरी और 
निर्यात की मात्रा 5२१,००० टन और मूल्य १४७७ करोड़ रुपया हो गया। १६३७-३८ 
में व्यापार की अवनति के कारण फिर जूट के निर्यात में कमी हो गई और उसकी मात्रा 
७४७,००० टन तथा मूल्य १४-७२ करोड़ रुपया हो गया। १६३५-३६ में और भी 
अधिक गिरकर केवल ६६०,००० टन ही रह गई जिसका मूल्य १३-४० करोड़ रुपया था । 
१६३६-४० में पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात की मात्रा (६८,०००) में १८ प्रतिशत 
की कमी आ गई थी, पर उसके मूल्य में (१९-७३ करोड़ रुपया) ४७ प्रतिशत की वृद्धि 
हो गई थी। यह वृद्धि सन्‌ १९३९ के सितम्बर के महीने में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा 
हो जाने पर जूट के मूल्य के बढ़ जाने के कारण हुई थी । जूट के बहुत अधिक सट्ठे 
के कारण जूट का मूल्य जून में € रू० ४ आ्रा० प्रतिमन से बढ़कर जनवरी में १६ रु० 
८ आ० प्रतिमन हो गया । इसी प्रकार जूट के बने सामानों के मूल्य में भी वृद्धि हुई । 
इस मूल्य-बृद्धि का विदेशी ग्राहकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा । बाहरी देशों की बोरों 
की माँग में कमी झा गई और यूरोप की खरीदारी बिलकुल बन्द हो गई । इसका प्रभाव 
_ब्ूट श्रौर जूट के बनें सामान पर बहुत बुरा हुआ और मूल्य गिर गया। १६४०-४१ में 
१. सब्‌ १६५०-५१ में जूट की खेती का क्षेत्रफल १४,५४,००० एकड था । मुख्य-मुख्य राज्यों में जूट 
की खेती का केत्रफल इस प्रकार था: बंगाल ६५१,००० एकड़, बिहार ३४८,००० एकड़, उड़ीसा 
2०2 एकड़, आसाम २६२,००० एकड़, त्रिपुरा १६,००० एकड़ और उत्तर-प्रदेश २४,००० 
२. जूढठ और जूट के बने सामान के सम्मिलित नियात का भारत के नियांत-व्यापार में प्रथम 
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जूट के निर्यात के मूल्य में १२ करोड़ रुपए* की कमी हुई ।* 
भारत के जूट के मुख्य खरीदार जर्मनी (१६३६ के पहले) और इंगलैण्ड थे । 
अन्य जूट खरीदने वाले देश स्पेन, फ्रान्स, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली 
श्लौर बेलजियम थे । जूट का निर्यात १७६४ में बहुत थोडी मात्रा से आरम्भ हुआ था । 
(८३२ तक डल्डी के गक्ति-संचालित करघो वाले कारख़ानों के जूट की खपत काफी 
हो गई थी। १८५० तक बंगाल के हाथों से चलाए जाने वाले करों के उद्योग में 
इतनी शक्ति थी कि हाथ के बने सामान का निर्यात जूट से भ्रधिक ही रहा । क्रीमिया 
की लड़ाई के काररा इंगलैण्ड का रूस से फ्लेक्स (एक प्रकार का सन) का पाना बन्द- 
सा हो गया और जूट का प्रयोग एक व्यापारिक स्तर पर होने लगा, जिसके फलस्वरूप 
जूट का निर्यात १६०५-६९ में बढकर ६००,००० टन हो गया | जर्मनी और इंगलैण्ड 
जूट के मुख्य खरीदार थे। १६१४-१८ के युद्ध-काल में निर्यात घट गया था, पर 
थोड़े ही समय परचात्‌ वृद्धि हो गई और १६२६-३३ के अभ्रवसाद-काल तक स्थिति ठीक 
रही । जूट से सामान बनाने के उद्योग के विकास का वर्शान अन्यत्र किया जायगा 
(खण्ड २, अध्याय २)। यहाँ यह बताया जा सकता है कि जूट उद्योग में १९२९- 
३३ के व्यापार अवसाद तक अबाध गति से निरन्तर उन्नति होती रही है। १६१४-१८ 
की लड़ाई _को लड़ाई भारम्भ होने के पहले भारत मे जूट द्वारा बनाये जाने वाले सामान में जूट 
?. दूधरे मह्ययुद्ध के जूट उद्योग पर प्रभाव, ३८ के और ज॒ट के बने मामान के मृल्य पर सरकारी नियन्त्रण 
ओर जूट की खेती को बंगाल में नियमित करने के कानून के विषय में विशेष ज/नकारों के लिए खख्ड २, 
अध्याय २, सेक्शन १८ भी देखिए । 
२, सन्‌ १६४४-४५ में १६०,१७४ टन कच्चे जूट का निर्यात हुआ जिसका मुल्य ७,५०,०१५००० ० 
था। ३८०६,३३१,००० बोरों का भी निर्यात हुआ जिनका मूल्य २४,४६,६१,००० रु० था| सन्‌ 
१६४५-४६ में कच्चे जूठ के निर्यात की मात्रा और मूल्य बढ़ गया, परन्तु बोरों की निर्यात की हुई 
संख्या और मूल्य में कमी आा गड़े । सन १६४६-४७ और १६४७-४८ में कच्चे जुट का निर्यात कम 
हो गया, परन्तु १६४७-४८ में जूट का निर्यात कम होने पर भी उसका मल्य अधिक था। इ्सका कारण 
जूट के मूल्य की अधिकता थी। इन दोनों क्यों में बोरों के निर्यात मूल्य में इृद्धि हुई । १६४८-४९, 
7६४६-५० ओर १६५०-५१ में कच्चे जूट का निर्माण क्रमशः घटता गया। सन्‌ १६५०-५१ में केबल ५२६ 
टन जूट का नियांत हुआ । १६५१-४२ में कच्चे जूट का निर्यात ही नहीं हुआ । सन्‌ १६५०-५१ को छाडइ- 
कर बोरों का निर्यात वृद्धिशील था और १६५१-५२ में ५१२,८६ १ हज़ार बोरे नियात किये गए जिनका 
मूल्य १,३५,३४,४८, ००० रुपये था। सन्‌ १६५२-४३ में जूट और जट के बने सामानों के निर्यात का 
मूल्य १,२६,०५ ६५,००० रु० था। इनका निर्यात कुल निर्यात का २३४० प्रतिशत था । 
उपयु क् निर्यात-आँकड़ों से प्रकट है कि सन्‌ १६४७-५२ तक का समय जुट के निर्यात के लिए 
अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ । इसके मुख्यतः तीन कारण थे । इस अबधि में दो ब७ जूट की फसल अत्वभिक 
अच्छी हुई । विदेशों की माँग एकदम कम हो गई । मिल में जूट का भर्डार इकट्ठा हो जाने के कारण 
उनकी अपनी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो गई। विदेशों में जूट की माँग कम होने का एक मुख्य कारण भारी 
निर्यात-कर था जिसके कारण भारतीय जूट की प्रतिस्पर्धों शक्ति समाप्तप्राय हो गई । इस बात को ध्यान में 
रखते हुए ७ मई १६५२ को जूट का निर्यात-कर ७५० रु० प्रति टन से घटाकर २७५ रु० प्रति टन कर 
दिया यया । बोरों के टाट को निर्यात-कर भी बट दिया गया । पहले ३८० ु० प्रतिटन से घटाकर उसे 
१७० २० प्रतिटन किया गया और बाद में २७ फरवरी १९५३ को इसे और घटाकर 5० रु० प्रतिट्न कर 
दिया गया । सन्‌ १६५३-५४ जूट उद्योग के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्थिर वर्ष थे । 
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कै 


के निर्यात से अधिक वृद्धि हुई और इस प्रवृत्ति को युद्ध-काल में और उसके पश्चात्‌ 
'और भी अ्रधिक प्रोत्साहन मिला । जूठ की खपत भारत में उत्तरोत्तर बढ़ती रही। 
१६३६-४० में निर्यात की मात्रा से १४१%शभ्रधिक देश में ही जूट की खपत हुई थी। 
भविष्य में जूट की बिक्री में कमी होने की सम्भावना को रोकने के दृष्टिकोर से भारत 
'की केन्द्रीय जूट कमेटी (इण्डियन सेन्‍्द्रल ज़ूट कमेटी) ने, जिसने अपना कार्य १६३६ के 
ग्रत्त में आरम्भ कर दिया था, जूट और जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में 
निरत्तर अन्‍्वेषण-कार्य करते रहने के लिए कुशल प्रबन्धकों की देखरेख में एक 
औद्योगिक प्रयोगशाला खुलवाई ।* 

४, नील--नील का इतिहास बड़े ही उत्थान और पतन का इतिहास है। 
इसका आरम्भ ईसवी सम्वत्‌ के आरम्भ से हुआ । आरम्भ में पश्चिमी भारत में यह 
उद्योग पुतंगालियों के हाथ में था, पर १७७८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल में 
इसे पुनर्जीवन प्रदान किया और २० वर्ष तक इसे प्रोत्साहन दिया। पर १८३७ में 
जब यह उद्योग तिरहुत और उत्तरप्रदेश में श्रा गया तो भारत को नील उत्पादन 
करने वाले संसार के देशों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया, जिस पद से वह कुछ दिनों 
के लिए पश्चिमी द्वीप-समृह द्वारा हटा दिया गया था । भारत का यह स्थान उस समय 
तक बना रहा जब तक कि जर्मनी के लिए १८९७ में व्यापारिक स्तर पर नील का 
उत्पादन (वास्तव में लगभग ३० वर्ष पहले ही नील संबलेषित हो चुका था ) करना 
सम्भव नहीं हो गया । इसके पश्चात्‌ बिहार के कारखानों का भी भविष्य वही होता 
दिखाई पड़ने लगा जो कि मंजिष्ठा और लाक्षारंजक का उत्पादन करने वाले उद्योगों 
का हो चुका था ।”* भारतीय निर्यात पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । १९०७-८५ तक 
नील का निर्यात रंजक वस्तुओं और चमड़ा कमाने की वस्तुओं के निर्यात के मूल्य का 
आधा था, पर १६१३-१४ में यह अनुपात कम होकर १/५ हो गया। नील की खेती 
का क्षेत्रफल भी १८९६-६७ में १,६८८,६० १ एकड़ से घटकर १६१३-१४ में १,७२,६०० 
एकड़ हो गया और निर्यात भी १६९,५२३ हण्ड्रेडवेट से घटकर १०,६३९ हतण्डे डवेढ 
हों गया । नील के उद्योग को अस्थायी प्रोत्साहन १६१४-१८ की लड़ाई के कारण 
मिला जिसके कारण संब्लेषित नील की माँग का सारे संसार में श्रन्त हो गया था और 
इसका परिणाम यह हुआ कि नील का मूल्य बढ़ गया। नील की खेती का क्षेत्रफल 
भी बढ़कर १६१६-१७ में ७००,००० एकड़ हो गया और निर्यात १६१५-१६ में बढ़कर 
४१,६३२ हन्ड्रे डवेट हो गया । युद्ध के समाप्त होने पर फिर कुछ अवनति हुई। इन 
दिनों तो नील का निर्माण बिलकुल ही नगरण्य हो गया । १६३८-३६ में कुल निर्यात 
का मूल्य ४१,००० रु० था और १६३६-४० में घटकर १७,००० रु० रह गया। इस 
१. भारतीय जूट मिल्ल संस्था (शणिडियन जूट मिल्स एसोसिण्शन) ने उत्तरी अमेरिका के बाजारों में जूट 
की खफ्त बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए बाज़ार-विस्तार प्रोग्राम (माकेट डिवेलपमेन्ट ग्रोग्राम) प्रारम्भ 
किया है । सन्‌ १६५२ से टाट के बोरों का विज्ञापन भी राष्ट्रीय पेंमाने पर किया गया है ! विदेशी बाजारों 
को वनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक दै ।--अनुवादक 
२. देखिए, कपास, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ २६४ । 


॥ 
। 
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उद्योग के भविष्य के सम्बन्ध में मतभेद है, पर इसकी उनन्‍तति की कोई आशा नहीं है । 
सस्ती लागत पर उत्पत्ति करने और निर्यात करने ही में कल्याण है। १६१४५ में दिल्ली 
कान्फ्रे न्‍स ने इस उद्योग को तीन दृष्टिकोसों से सहायता देने की सिफारिश की थी-- 
कृषि, अन्वेषण और व्यापार । १६१४८ में नील के निर्यात पर उपकर लगाया गया । 
इस आय को भारत सरकार द्वारा नील की खेती और निर्माण्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक 
अन्वेषण पर खर्च करने का इरादा था। 

१९४०-४१ में नील की खेती के अन्तगेंत ६०,००० एकड़ भूमि थी? इसकी 
खेती में भाग लेने वाले मुख्य रूप से मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बंगाल 
आदि प्रदेश थे । विदेशी व्यापार की दृष्टि से बिहार का बहुत बड़ा महत्त्व है क्योंकि 
यहीं पर यूरोपीय प्रबन्धकों की देखरेख में नील से रंजक उचित रूप से निकाला और 
अंकित किया जाता है। विहार के कारखानों में उत्पादित नील १६३९ के पहले 
कलकत्त से मुख्यतः ग्रीस, इंगलैण्ड, मिश्र, यूगोस्लाविया, जापान और अदन को भेजा 
जाता था ।* 

६. अफोम --अ्रफीम की खेती के अन्तर्गत तीव्रता से कमी होती गई है। इसके 
कारण, १६०७ में चीन को उसके साथ किये समभौते के आधार पर पूर्णा्प से अफीम 
भेजना बन्द करना, १६३५ तक अन्य देशों को भी ऐसे ही समभौतों के अनुसार भ्रफीम 
भेजना बन्द करना तथा देश में सरकार द्वारा अफीम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की 
नीति हें । तत्कालीन ब्रिटिश भारत में अफीम की खेती के क्षेत्रफल में कमी हो गई। १६०६- 
७ में ६१४,८७९ एकड़ भूमि में खेती होती थी, पर १६३६-४० में यह क्षेत्रफल घटकर 
७,१३८ एकड़ हो गया। पोस्त की खेती सरकारी लाइसेन्स प्राप्त करके की जाती है और 
आजकल तो इसकी खेती उत्तरप्रदेश (५,८३४ एकड़) और पंजाब (१,३०४ एकड़) तक 
ही सीमित है ।१ १६३४-३४ में ६४४ पेटियाँ या ५२५ हण्ड्रे वेट अफीम विदेश भेजी गई 
जबकि पिछले वर्ष २,८२३ पेटियाँ या ३५२४ हन्ड्र डवेट अफीम भेजी गई थी। १६०६- 
१० से १६१३-१४ तक के पाँच वर्षों का औसत निर्यात ५१,००० हन्ड्रे डवेट था जिसका 
मूल्य ६.६७ करोड़ रुपया था ।* व्यक्तिगत रूप से १६३५-६ के बाद से अफीम का 
निर्यात नहीं हुआ है। इस प्रकार भारत ने अ्रफीम द्वारा प्राप्त होने वाली एक बहुत 
बड़ी आय का त्याग अन्तर्राष्ट्रीय समभौतों के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में किया है । 

७, तम्बाकू--ऐसा विश्वास किया जाता है कि तम्बाकू की फसल का उत्पादन 
१ १६४६-४० में नाल की खेती का चेत्रफल १६,००० एकड़ था ।--स्टेटिस्टिकल एच्स्ट्रेक्ट आफ 
इण्डिया, १६५१-५२, ४० ५२० । 

२, सन्‌ १६५०-५१, १६५१-४२ और १६५२-४३ में रजकरंगों का निर्यात मूल्य क्रश: ६०,७७,००० 
०५ १,४४)०४,००० रच तथा १५००,६५५००० रूण था । 

३. १६४६-५० में ४७,००० एकड़ भूमि पर अफीम की खेती होती दे । सन्‌ १६५०-५१ में पंजाब में 
२,००० एकड़, उत्तरप्रदेश में १६,००० एकड़, मध्यमारत में १८,००० एकड़, राजस्थान में ५,००० एकड़ 
और हिमाचल प्रदेश में ३,००० एकइ भूमि भ्रफीम की खेती के अन्तर्गत थी । 

४. उपयुक्त ऑँकड़ों की तुलना में अफीम के निर्यात की मात्रा बहुत कम हो गई है। गत वर्षों में इसके , 


५; 


श्य्८ भारतीय गर्थशास्त्र 


भारत में १७ वी शताब्दी के आरम्भ में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ईस्ट इण्डिया 
#म्पनी के जमाने से ही सरकार ने तम्बाकू की पत्तियों को सुखाने और उसको उपयोग 
के योग्य बनाने के देशी ढंगों में सुधार तथा पत्ती की किस्म का विकास करने का प्रयत्न 
किया है। तम्बाकू-उद्योग के दो बड़े-बड़े केन्द्र हैं“-एक उत्तरी और पूर्वी बंगाल और 
दूसरा दक्षिणी भारत । १९३६-४० में तम्बाकू की खेती में कुल भूमि १३,१०,००० एकड़ 
लगी हुई थी जिसमें मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई उत्तरप्रदेश और पंजाब की 
भूमि सम्मिलित है ।* यद्यपि भारत में उत्पादित तम्बाकू का अधिकांश यहीं काम झा 
जाता है, फिर भी कुछ मात्रा में तम्बाकू की पत्ती, विशेषकर मद्रास से, विदेश भेजी 
जाती है। १६३६-४० मे ५७६ लाख पौण्ड तम्बाकू जिसका कि मूल्य १८१ लाख 
रुपया था, विदेश भेजी गई थी। १६४१-४२ में निर्यात का मूल्य २२० लाख था 
जो १६४२-४३ में १४६ लाख रुपया रह गया। १६४३-४४ में तो पिछले वर्ष से 
भी निर्यात कम हो गया । उसकी मात्रा केवल १६६ लाख पौण्ड थी जिसका मूल्य 
७६ लाख रुपया था जबकि १९४२-४३ में निर्यात की मात्रा ३८२ लाख पौण्ड थी। 
१९४३-४४ में जितनी तम्बाकू का निर्यात हुआ था उसमें ६४ प्रतिशत कच्ची 
पत्ती का अंश था, जिसका निर्यात ३७१ लाख पौंड से घटकर १६० लाख पौंड और 
मूल्य १३८ लाख रुपये से घटकर ४५८ लाख रुपया हो गया था। इंगलैण्ड के लिए 
निर्यात बहुत कम हो गया । १६४२-४३ में २६३ लाख पौंड से घटकर* बाद में ४५ 
लाख पौंड हो गया ।* जहाँ तक बनी हुई तम्बाकू से सम्बन्ध है आयात का मूल्य 
निर्यात से सदा बढ़कर रहा है, और यह अन्तर इधर सिगरेट के अधिक प्रयोग के 
कारण बहुत बढ़ गया है। १६२६-३० में भारत ने ५३ लाख पौंड सिगरेट, जिनका 
मूल्य २१३ लाख रुपया था, और ४८ लाख पॉौंड तम्बाकू जिसका मूल्य ५७ लाख रुपया 
था, विदेश से खरीदा । धीरे-धीरे सिगरेट का आयात कम हुआ और १६३३-३४ में 
घटकर ५,६३,००० पौंड हो गया । तब से आ्रायात-कर के घट जाने के कारण सिगरेट 
के आयात में उन्नति हुई है। १६३९-४० में १३,७१,००० पौंड का आयात हुत्ना 
जिसका मूल्य ४० लाख रुपया था। तम्बाकू की कच्ची पत्ती का आयात १६३८-३९ 
में ६४ लाख पौंड से १९३६-४० में घटकर ५८ लाख पौंड हो गया, परन्तु मूल्य ५८ 


नियात की मात्रा ओर मूल्य इस प्रकार था : शह४ए-५० शहभुवनएर. शृधशश धर 
मात्रा (हंडूडवेट). १७७६. दृश्३५ डंपहइ. 
रुपये (हज़ार) प्ू०७०. २,००,.६९६६ . £,७३,३५ 


१. सन्‌ १९५०-५१ में ०२,००० एऋइ भूमि तम्बाक की खेती के अन्तर्गत थी। तम्बाकू उत्पादन 
के प्रमुख ज्षेत्र बम्बई (२४६ ००० एकड) मद्रास (१७७,००० एकरड), बिहार (४४,००० एकड़), पश्चिमी 
बंगाल (४४,००० एकड ) उत्तरप्रदेश (४३,००० एकड़) शआदि थे । 

२. रिव्यू ऑफ द ट्रेंड ऑफ इण्डिया (१६४३-४४), पृ० १०१ । 

३- सन्‌ १६४५-४६ से प्रत्येक एकान्तरिक वर्ष में निर्यात की मात्रा बदी और घटी भी है, परन्तु 
१६४८-४६ से १६५१-४२ तक निर्यात की मात्रा ओर मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है । सन्‌ १९५१-४२ 
में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात की मात्रा और मूल्य क्रशः ६६,२३५,००० पोंड तथा १३,६३,५२७५ 
०४५ रुपये थी । 


कृषि : उत्पादन और निर्यात शै८€६ 


लाख रुपये से बढ़कर ६४ लाख रुपया हो गया। १६४३-४४ में तम्बाकू के आयात 
में कुछ वृद्धि हुई। आयात की हुई सभी प्रकार की तम्बाकू &८ लाख पौड़ थी 
जिसका मूल्य १६४३-४४ में १६० लाख रुपया था जबकि इसके पिछले वर्ष ८६ लाख 
पौंड का आयात हुआ था, जिसका मूल्य १३३ लाख रुपया था। कच्ची तम्बाकू की 
पत्ती का आयात भी ७८ लाख की पौंड से बढ़ गया ।* देश की माँग के कारण भारत 
में ही अनेक सिगरेट का निर्माण करने वाले कारखानों के खोलने में प्रोत्साहन मिला 
है । भारतीय तम्बाकू की पत्ती भरने के लिए बहुत ही उपयुक्त है पर लपेटन के योग्य 
नहीं है । यह कमी १६४१ तक जावा और सुमात्रा में पाई जाने वाली एक तरह की 
पत्ती के बहुत बड़ी मात्रा में आयात करने से पुरी हुई । भारतीय तम्बाकू की जाति में 
उन्नति करने के प्रश्न पर क्ृषि अस्वेषण संस्था (एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) के 
वनस्पति विभाग ने अपनी शक्ति का प्रयोग आरम्भ किया है। उन्होंने अपना प्रयत्न 
अनेक प्रकार की तम्बाकुओं के प्रसंकरण से नये प्रकार की तम्बाकू पैदा करने में और 
विशेषकर ऐसी तम्बाकू पदा करने में जो कि अपने रंग, स्वाद और बनावट में वर्जी- 
निया के समान हो, लगाया है। झ्राय-कर की वृद्धि ने भी भारतीय तम्बाकु की खेती और 
उपयोग * को बढ़ाया है ।* 

८. पशुओं का चारा-पशुओं को खिलाने वाली फसलों की खेती का क्षेत्रफल 
१६०१-२ में २६९,४०,००० एकड़ से १९४०-४१ में १,०४,३०,००० एकड़ हो गया । 
उत्पादन के मुख्य क्षेत्र पंजाब (५०,४०,००० एकड़), बम्बई (२३,७०,००० एकड़) 
और उत्तरप्रदेश (१६,३०,००० एकड़) हे ।* इस वृद्धि के होते हुए भी हम कह 
सकते हैँ कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए जहाँ इतनी भ्रधिक संख्या में पशुओं का 
समुचित ढंग से पालन-पोषण होना आवश्यक है, पशुओं के चारे की उत्पत्ति में लगाया 
हुआ भूमि का क्षेत्रफल बहुत ही नगण्य है। मोटे चारे की फसल दूध की उत्पत्ति 
बढ़ाने की दृष्टि से व्यर्थ है। जो फसलें बोई जाती हें उनकी खेती सन्तोषप्रद है, पर 
सबसे अधिक मूल्यवान फलीदार फसलें हें जैसे कि वरसीम (मिस्र की क्लोबर) और 
लूसरीन (अ्ल्फाल्फा) घास इत्यादि। इन फसलों की महत्ता भारतीय कृषि के लिए विशेष 


न रन अज्अ म 


१ रिव्यू ऑफ द ट्रेड ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ८४ । 939 

२, रिव्यू ऑफ एगीकल्चरल आपरेशन्स श्न इरिडया देखिए (१८२८-२६), पृष्ठ ६७-७० । 

३. गत वर्षों में १६४८-४६ से १९५१-५२ तक अनिर्मित तम्बाकू का आयात बराबर घटता रहा है । 
सिंगरेटों का आयात १६४९-५० ओर १६५०-५१ में बहुत कम होकर १६५१-५२ में फिर बढ़ 
गया। १६४६-५० और १६५०-५१ के क्रमश: ११२ पोड ओर १३३ पोड सिगरेटों के आयात 
की तुलना में १९५१-४२ में ८६३ पोड सिमरेटों का आयात हुआ जिनका मूल्य १०,१५,००० 
रुपया था । यर्याप आयात की मात्रा अधिक थी परन्तु उसका मूल्य पिछले वर्षों को तुलना में कम था। 
सन्‌ १६४९-५० ऑर १६५०-५१ के आयात का मूल्य क्रमशः ११६४००० रु० तथा १५३०,००० रू० 
था। सन्‌ १६५१-५२ के आ्ायात मूल्य से सद्दी तुलना कीजिए । 

४. सन्‌ १९५०-५१ में त्ञारे की फसलों के अन्तर.त १,११,७१,००० एकड़ भूमि थी। इसके उत्पदन 
के मुख्य चेत्र पंजाब (१९,६८,००० एकड़), उत्तरप्रदेश (१७,५६,००० एकड़) ओर बम्बई (४२,५६५ 
००० एकड़) दैं | 


१६० भारतीय ग्र्थशास्त्र 


है, क्योंकि इनमें भूमि की उवरता बढ़ाने की शक्ति है।' कृषि विभाग ने बहुत दिनों से 
चारे की उत्पत्ति और उसके सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है । मिस्र 
की क्लोवर घास का भूमि को पुनर्जीवन देने के हप्टिकोण से बिहार और मध्यप्रदेश में 
सफलतापूर्वक प्रयोग और पूसा में वरसीम की उत्पत्ति को विभाग का प्रसंशनीय कार्य 
कहा जा सकता है। 

&£. रबड़-- रबड़, जिसके आजकल असंख्य प्रयोग हैँ, मुख्यतः दक्षिणी भारत 
में ( मद्रास, कुर्ग, मैसूर तथा ट्रावन्कोर-कोचीन में ) पैदा किया जाता है। १६४०-४१ 
में रबड़ की खेती का क्षेत्रफल १३०,००० एकड़ था और कुल उत्पत्ति ३,५५,३०,००० 
पौण्ड थी जबकि १६३२ में उत्पत्ति केवल १८ लाख पौण्ड थी। उस समय रबड़ 
के व्यापार में बड़ा तीव्र ग्रवसाद छाया हुआ था। * अधिकांश उत्पादित रबड़ विदेशों को 
भेजा जाता है। १६३६-४० में २ करोड़ १५ लाख पौण्ड रबड़ जिसका मूल्य €४ लाख 
रुपया था बाहर भेजा गया था, जबकि पिछले वर्ष १ करोड़ ७२ लाख पौण्ड, जिसका 
मूल्य ७२ लाख रुपया था, बाहर भेजा गया गया था ।* १६१० के पहले निर्यात कम 
था, क्योंकि उद्योग अपनी आरम्भिक अवस्था में था। आज भी संसार के उत्पादन में 
भारत का भाग बहुत कम है । जून १६३४ से रबड़ के उत्पादन और निर्यात एक अन्त- 
रष्ट्रीय योजना के अनुसार नियमित है। इस योजना ने पहले की रबड़ की बिक्री को 
गिरी हुई स्थिति का उद्धार किया है । रबड़ के बने सामान (टायर और ट्यूब इत्यादि) 
के आयात का मूल्य १६३९-४० में १४८ लाख रुपया था। इस सम्बन्ध में सबसे 
अधिक की घटना १६३६ में रबड़ के टायर और अन्य सामान बनाने की 
एक बड़ी शारी फैक्ट्री की स्थापना थी। दूसरे महायुद्ध के प्रोत्साहन से रबड के 
सामान का स्थानीय कारखानों में निर्माण बढ़ जाने के कारण भविष्य में रबड़ के 
सामान के आयात के घट जाने की सम्भावना है । ब्रिटिश भारत में मुख्यत' बर्मा से 
बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ मंगाया भी जाता था ।४ 
८. कृषि उत्पत्ति का निर्यात--भारत की मुख्य फसलों के पिछले पृष्ठों में किये गए 
वर्णन में उनके निर्यात के सम्बन्ध में भी कुछ बातें बताई गई हैं । अब यह आवश्यक है 
कि कृषि-उत्पत्ति के निर्यात के विषय पर अलग से विचार कर लिया जाय । इस प्रदन की 
झ्रालोचना करने से पहले कच्चे माल और खाद्यान्न के कुछ आँकड़े देना आवश्यक होगा $ 
ग्रगले पृष्ठों पर दी गई तालिकाशों में सन्‌ १९२९ से १६९४४ तक का (१) अन्न ओर 
(२) दूसरी मुख्य फसलों के निर्यात की मात्रा और उसका मूल्य दिया गया है। 


१, एन० सी० राइट की “रिपोर्ट ऑन द डेयरिंग इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया? देखिए । 

२. इस समय रबड़ के अन्तर्गत १७०,००० एकड़ भूमि है और उप्तकी उत्पत्ति १८,००० टन दै जो 
दुनिया की कुल रबड़ उत्पत्ति का £ ग्तिशत है ।--इख्डियन ईअर बुक १६५४ 

३. सन्‌ १६५२-५३ में २,०८,०४२ पौण्ड (कन्चा ) रबड़ बाहर मेजा गया जिसका मूल्य ४२८, २५६ रुपये 
था । रबड़ के बने सामान ( ठयर ट्यूब आदि ) के निर्यात का मूल्य १,४२,२४,5७० रु० था । 

४, रेंबड़ और रबड़ के सामान का आयात अब भी होता है । सन्‌ १६५२-५३ में €० लाख रुपये के मूल्य 
की रबंड और उसके सामान का आयात हुआ | 





कृषि : उत्पादन और निर्यात श्श्शः 


तीसरी तालिका में मुख्य फसलों के निर्यात का कुल उत्तत्ति से प्रति सेकड़ा 
अनुपात दिया गया है और चौथी में कुल निर्यात के मूल्य का प्रति सेकड़ा अनुपात 
दिया गया है और मुख्य अन्तों तथा अन्य वस्तुओ्रों की १६३९-४३ और १६४३-४४ के 
निर्यात-व्यापार में तुलनात्मक महत्ता दिखाई गई है | * 
&, खाद्य पदार्थों के निर्यात पर अतिबन्ध -- यद्यपि बर्मा के भारत से पृथक्‌ होते 
के पश्चात्‌ से चावल का भारत से निर्यात बहुत कम हो गया है। गेहूँ की स्थिति 
( जिसका अभी हाल तक विदेश भेजे जाने वाले अन्नों में दूसरा स्थान था) का निर्यात- 
व्यापार में पहले ही वर्णन किया जा चका है और इस सम्बन्ध में हम इस निर्णय पर 
पहुँचे हे कि निर्यात की मात्रा बहुत गिर गई है। इसलिए खाद्यान्न के निर्यात पर विचार 
करने से हमें चावल ? के ही विषय में विशेष विचार करना होगा जिसकी महत्ता 
बर्मा के पृथक हो जाने से अब बहुत घट गई है। पर इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे महा- 
युद्ध के आरम्भ होने के पहले गेहों और चावल का आ्रायात रोकने के लिए रक्षा के उपायों 
का प्रयोग आवश्यक हो गया था । क्‍या अन्न तथा कच्चे माल का निर्यात भारत के लिए 
प्रसन्‍त होने ग्रथवा भयभीत होने की बात है ? कुछ लोगों का मत है कि यह निर्यात 
बढ़ते हुए वैभव का द्योतक है। इससे यह प्रकट होता है कि देश संसार में प्रचलित 
मूल्य का लाभ उठा रहा है और अपने यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्‌ 
बचत की मात्रा को विदेश भेजता है और अपने निर्यात के मुल्य के बदले में सस्ती बनी 
हुई ऐसी वस्तुओं का आयात करता है जिनका देश में लाभकारी ढंग से निर्माण सम्भव 
नहीं है। इस मत के अनुसार इस निर्यात का यह अर्थ है कि देश में इतनी मात्रा की्‌ 
यथा में बचत होती है--जिसका अच्छी फसल में देश त्याग कर सकता है और सुर- 
क्षित रख लेने पर जिसका प्रयोग फसल खराब होने पर अपनी झावश्यकताश्रों की पूर्ति 


ह. १६३९-४०, १६४१-४२, १६४२-४३ और १६४३-४४ में ब्रिटिश भारत से विदेश मेजे हुए कुल 
निर्यात का मूल्य क्रमशः २,०३,४३,५४,००० रू०३ २,३७,५६,२१,००० रू०; 2१,7७,६ ०,४४,००० 
रु०; १,६६,८७,६८,००० र० था ।+रिव्यू ऑफ दि ट्रेंड ऑफ इण्डिया १६३६-४० (पृष्ठ १३६) और 
१६४३-४४ (पृष्ठ 5६) देखिए । 

२. सेक्शन € और १० में प्रगट किये हुए मत स्पष्ट रूप से विचार करने में सहायक होंगे । पर इस मत 
का प्रतिपादन करने के लिए सामान्य स्थिति और राज्य-निर्बाधता की आर्थिक उन्नति के प्रचलन की 
कल्पना करनी होगी । वर्तमान युद्ध द्वारा जनित आपदावस्था में जबकि सर्वत्र सरकारों नियम ओर निमंत्रण 
लागू है, इसका कोई स्थान नहीं है। यद्यपि राज्य-व्यवस्था द्वारा निवत्रण और नियमित करने के ढंग 
की लोगों ने कडी आलोचना की दै परन्तु वर्तमान काल में प्रयोजनात्मक और विशद सरकारी हस्त प 
की उपयोगिता का सारा संसार मान करता है । 

३. “यद्यपि भारतवर्ष संसार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता दे और गेहूं के उत्पादन में उसको 
द्वितीय स्थान प्राप्त है, फिर भी उसके इन अन्‍्नों के सम्बन्ध में नियांत-ब्यापार का कोई विशेष महत्ता 
नहीं है क्योंकि अधिकांश इन अन्‍्नों का उत्पादन देश में ही काम आ जाता है ।??--इण्डियन फाइनेन्स 
४ ईस्टन ग् प नम्बर १९४० ) पृष्ठ ८५ । वह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत ब्मों से बहुत 
बड़ी मात्रा में चावल खरीदता है । दालें, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का दूसरे अन्न हैं जो विदेश सेजे जाते 
जाते हैं, परन्तु निर्यात की कुल मात्रा बहुत थोड़ी है । 
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१६६ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


के लिए कर सकता है ।* 

दूसरे पक्ष वालों का मत है कि अन्न और कच्चा माल, जिसका निर्यात होता 
है, वह ऐसी वास्तविक बचत नही हैं जिसे हम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद 
की अवशिष्ट मात्रा समभें। इसलिए यह उचित होगा कि देश के सच्चे हित के लिए इस 
निर्यात को कर लगाकर रोकना अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होगा। 
इस पक्ष वालों का कहना है कि जब कि देश की जनसंख्या का अधिकांश भूख से पीड़ित 
हो, यहाँ के भ्रन्‍्न को विदेश जाने देना तथा देश के बहुमूल्य कच्चे माल का विदेशों में 
बेरोक खिचता जाना, जब कि देशी कारखानों के विकास के लिए उनकी बहुत बड़ी 
ग्रावश्यकता है, और सन्‍्तोष के साथ देखते रहना, महान्‌ पातक है। 

इस मतभेद के सम्बन्ध में हम एक साधारण सत्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना 
चाहते हे जिसे प्रायः लोग भूल जाते हैं, कि माल के केवल विदेश भेज देने मात्र से ही 
यह निष्कर्ष निकालना, कि माल भेजने वाले देश की आवश्यकता माल भेजने के पहले 
पूर्ण रूप से सन्तुष्ट कर दी गई होगी, अनुचित है । “वास्तविक बचत' शब्द ही यह संकेत 
करता है कि कोई '“अ्रवास्तविक बचत' भी होगी। सच बात तो यह हैं कि जो बचत 
विदेश भेजी जाती हैँ उसमें यही वैज्ञानिक विशेषता होती है। विदेश को निर्यात इसी- 
लिए होता है कि प्रचलित मूल्य पर देश में उसकी माँग नही हैं। अ्र्थंशास्त्र का प्रार- 
स्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाला भी जानता है कि अर्थशास्त्र मे मॉग का अर्थ वस्तु प्राप्त 
कर लेने की इच्छा मात्र ही नही है, वरन्‌ वह इच्छा है जिसे उपभोक्ता की क्रय-शक्ति 
का सम्बल प्राप्त है। यदि सं. क्त राज्य अमेरिका गेहू का निर्यात करता है तो इसका यह 
अर्थ नही कि प्रत्येक अमेरिकावासी व्यक्ति को जितना गेहूँ उपयोग' के लिए चाहिए, 
प्राप्त हो चुका है । इसी प्रकार भारत में भी अन्न के निर्यात का यह अर्थ नही समझना 
चाहिए कि जो ग्रन्न विदेश भेजा जा रहा है उसकी देश में किसी को आवश्यकता नहीं 
है। इन दोनों देशों में अभ्रन्तर केवल इतना ही है कि अमेरिका की अपेक्षा भारत में 
अधिक संख्या में लोगों की अन्न की माँग का कोई प्रभाव नहीं हैं। यह तो क्रम का 
भ्रन्तर है, प्रकार का नहीं ॥ इसलिए पहले “फिस्कल कमीशन' ने चावल और गेह के 
निर्यात के सम्बन्ध में जब बड़े ज्ञानपुर्णा ढंग से यह कहा था कि 'प्रचलित मूल्य पर 
भारत की वास्तविक माँग पूरी हो जाती है और विदेश के लिए निर्यात करने के लिए 
कुछ बच रहता हैँ, * तो उन्होंने एक पूर्ण रूप से सत्य बात ही कही थी । पर वह बात 
पूर्या रूप से निर्थंक भी थी। 'प्रचलित मूल्य पर' चाहे वह ऊँची हो अथवा नीची, 
4वास्तविक माँग' तो सदेव पूरी होती है। पर अन्न की वास्तविक माँग के पूरा होने पर 
भी करोड़ों व्यक्ति देश में भूखे रह सकते हैं । भारत की यही दशा है। 

इस स्थिति का सुधार करने के दो उपाय है (जो प्रत्यक्ष रूप से परस्पर 
व्यावर्तक नही हैं )--पहला तो यह कि श्रन्त का मूल्य इतना कम कर दिया जाय कि 

वह निम्न क्रय-शक्ति वाले जन-साधारण् की पहुँच की वस्तु हो जाय, और दूसरा उपाय 

१. टी० बसेविक ( संकलित ), श्कानों मिक रिसोसेंज़ ऑफ द एम्पायर, पृष्ठ १४५. 
२, फिस्कल कमीशन रिपोर्ट , पृष्ठ १५५० 
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है उनकी क्रय-शक्ति को इतना बढ़ा देना कि प्रचलित मूल्य पर ही वे अपनी इच्छा को 
वास्तविक माँग बनाने में समर्थ हो सकें । 

अन्न का मूल्य कम करने का एक ढंग, जिसका सुकाव दिया गया है, अन्न 
को विदेश भेजने पर रोक लगाना है। पर प्रश्न तो यह है कि क्या निर्यात बन्द कर 
देने से अथवा बहुत अ्रधिक निर्यात-कर लगा देने से श्रन्न का मुल्य जितना हम चाहते 
हैं, कम हो जायगा, और यदि हो जायगा तो क्या इसकी देश के आधथिक जीवन पर 
कोई हानिकारक प्रतिक्रिया होगी ? 

जो लोग प्रयत्न द्वारा अन्न का मूल्य घटाए जाने के विरोधी हैं, उनका कहना 
है कि अन्न का निर्यात रोक देने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि लोग अन्न के 
स्थान पर दूसरी फसलें जैसे रुई जूट, तिलहन आदि का उत्पादन करने लगेंगे, जब तक 
इनकी उत्पत्ति पर भी प्रतिबन्ध न लगा दिया जायगा । इस प्रकार अन्न का मूल्य घटाने 
के प्रयत्न का परिणाम अन्न के उत्पादन की कमी हो जायगी, और जनसंख्या के पेट 
भरने के हृष्टिकोश से स्थिति पहले की श्रपेक्षा और अधिक खराब हो जायगी । 

निर्यात के पूर्ण रूप से रोक देने पर अ्रथवा भारी निर्यात-कर लगा देने पर 
अन्न की उत्पत्ति में अवश्य कमी आ जायगी, इस मत का हमें विरोध करने की आव- 
इयकता नही । यदि पूर्ति बहुत लचीली हैँ तो कम उत्पत्ति के परिणामस्वरूप देश को 
पूर्ति पहले से घट जायगी और यदि लचीली नहीं है तो यह मान लेना भी य्रुक्तिसंगत 
होगा कि यह सिद्ध करने के लिए कि कहीं देश में ही उपयोग के लिए अधिक मात्रा में 
अन्न न बच रहे, उसकी पूर्ति में कमी कर दी जायगी। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह 
सकते कि निर्यात्र के रोक का अवश्यम्भावी परिणाम पहले की अपेक्षा देश में कम अन्न का 
बच रहना होगा । बहुत से किसानों के लिए यह सम्भव न होगा कि वे अपने खेतों को 
अन्य छोड़, दूसरी फसलों के खेतों में परिणत कर सके । उसके लगानों के कम होते जाने 
पर भी वह उसी मात्रा में अन्न की खेती करता चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसको 
भारतीय किसानों का किचित्‌ सात्र ज्ञान है, यह समक६ सकेगा कि उसके लिए अपने 
संकीर मार्ग को, जिस पर वह वर्षों से चलता आा रहा है, छोड़कर तुरन्त परिवर्तित 
परिस्थिति के अनुकूल नवीन मार्ग का अनुसरण करना कितना कठिन है। इसलिए यह 
असम्भव नहीं है कि झ्न्त का निर्यात रोक देने पर अन्न की पूर्ति बढ़ जाय । 

बिना किसी प्रतिबन्ध के ग्रन्न के निर्यात के पक्ष में प्रायः उपस्थित किये जाने 
वाले तर्क से सहमत न होते हुए भी हम यह मानने को तत्पर नहीं हूँ कि प्रतिबन्ध 
की नीति वाञऊछनीय है। हमने पहले ही इस बात का संकेत किया है कि भारत के 
निर्यात की मात्रा उसकी कुल उत्पत्ति का बहुत साधारण अंश है, इसलिए यदि यह 
पूरी मात्रा देश में ही रोक ली जाय तो इसका प्रभाव प्रन्न के मूल्य पर बहुत ही कम 
होगा । और अधिक विचारणीय बात तो यह है कि इस प्रकार जो लाभ होगा वह 
किसानों के माथे जायगा । फिस्कल कमीशन (१६२३) ने गेहू के निर्यात के रोकने के 
कारण किसानों की हानि का अनुमान १६ करोड़ रुपये लगाया था। दूसरी साधारण 
बात जिसकी ओर फिस्कल कम्तीदन ने संकेत किया था, यह थी कि विचाराधीन नीति 
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का कृषि की उन्नति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । बढ़े हुए मूल्य का लाभ समुद्ध किसानों 
को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है, और क्योंकि इन्हीं लोगों के पास 
पूजी तथा बुद्धि विशेष होती है इसलिए इन्ही से हम कृषि में उन्‍तति की आशा भी कर 
सकते है | पर गिरा हुआ मूल्य इस वर्ग की समृद्धि में ह्वास करके उनकी उन्नति के 
कार्य को अपनाने की योग्यता में कमी कर देता है । यद्यपि इस तक को आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व देना बड़ा सरल है, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यह सारयुक्त है। 
अन्न को सस्ता करने का एकमात्र संतोषप्रद उपाय कृषि-कर्म को अधिक कुशल बनाने 
और उत्पत्ति बढ़ाने का है। जहाँ तक जनता की क्रय-शक्ति की वृद्धि का प्रह्न है, 
जिससे वह पर्याप्त मात्रा में अन्न खरीद सके, वह शासन-नीति का सदा ही आदर्श 
बनी रहेगी । 

यद्यपि हम सामान्य परिस्थिति में अन्न के विदेश भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने 
के पक्षपाती नही हे, पर यह मानते हें कि कभी ऐसी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो 
सकती है जिसके कारण अस्थायी रूप से भारी निर्यात-कर लगाने की आवश्यकता पड़ 
जाय । हो सकता है कि देश में ही कही की फसल खराब हो जाय अथवा भारत के 
अन्न की, किसी विदेश में अकाल पड़ जाने के कारण, बहुत तीब्र माँग पैदा हो जाय जैसा 
कि दोनों ही विश्व युद्धों के समय हो गया था, और अन्न का मूल्य बढ़कर सीमा के 
परे चला जाय । सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने में शासन-व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की 
अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी न केवल स्थिति सुधारने के हृष्टिकोर से, वरन्‌ जनता 
की ऐसे कठिनाई के समय इन उपायों को लागू करने की माँग पूरी करने के लिए भी, 
सरकार को ऐसा करना पड़ सकता है। यह सत्य है कि स्थानीय भ्रन्न की कमी के 
कारण भारत में मूल्य बढ़ जानें पर निर्यात स्वय्मेव कम हो जाय, और उतना कम 
होने के पहले ही एक बड़ी मात्रा में अन्न विदेशों को भेजा जा सकता है, यदि और 
किसी कारण से नहीं तो कम-से-कम उत्पादकों द्वारा व्यापारियों को दिये अ्रथवा 
व्यापारियों द्वारा निष्क्रामकों को दिये गए वचनों को पूरा करने के लिए और देश में 
ही काम आने के हित अन्न के निर्यात को रोकने के लिए, अथवा उसके मूल्य में बहुत 
बड़ी वृद्धि न होने देने के लिए, सरकार को किसी भय का अनुमान होते ही तुरन्त 
उपाय करने पड़ेंगे न कि इस बात की प्रतीक्षा करती पड़ेगी कि स्वयमेव सुधार होने को 
प्रक्रिया आरम्भ हो जाय । 
१०. कच्चे साल के निर्यात पर प्रतिबन्ध-कच्चे माल के निर्यात के सम्बन्ध में 
फिर से वास्तविक बचत' के उचित श्रर्थ समभने का प्रयत्न करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

कृषि से प्राप्त कारखानों के काम आने वाले अनेक प्रकार के कच्चे माल के 
बैरोक॑ निर्यात के विरुद्ध कई तक उपस्थित किये गए हे। सर्वप्रथम यह कहा जाता 
है कि रुई, जूट तथा तिलहन आदि व्यापारिक फसलों का मूल्य भ्रधिक होने से ये फसलें 
, खेती में अ्रत्त का स्थान ले लेती हैं। और उपजाऊ भूमि इन फसलों में पैदा करने के 
काम में लगा दी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि अन्न की उपज के लिए 
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साधारण भूमि छोड़ दी जाती हे ।' व्यापारिक फसलों द्वारा श्रन्न के खेतों का जों 
भ्रपहरण हुआ है उसका क्षेत्रफल व्यापारिक फसलों की खेती के क्षेत्रफल से बहुत 
कम है ।* 

इसमें सन्देह नहीं कि व्यापारिक फसलों की खेती का क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ 
रहा है और अन्न की खेती का क्षेत्रफल घट रहा है, पर उत्पत्ति की मात्रा के दृष्टिकोण 
से दोनों में महान अन्तर है, और व्यापारिक फसलों द्वारा अन्त को फसल का स्थान 
ले लेने के कारगा अन्न की उपज में कमी होने का निकट भविष्य में कोई भय नहीं है । 
हमारी समझ में तो अभी इस बात का समय नहीं आया है कि देह में अन्न के जुत्पादन 
के हित के लिए विशेष उपायों का प्रयोग करना पड़े; विशेषकर ऐसे कठोर उपायों का 
जैसा कि व्यापारिक फसलों की उत्पत्ति और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना इत्यादि । हमें 
यह न भूल जाना चाहिए कि व्यापारिक फसलों से उत्पादक को विशेष लाभ मिलता हैं 
और अभी किसानों को भी जो लाभकारी जान पड़े उसकी खेती करने की स्वतन्त्रता में 
हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता । 

कच्चे माल के बेरोक विदेश भेजे जाने में दूसरी आपत्ति यह है कि इस नीति 
के कारण ऐसे महत्त्वशाली कच्चे मालों का-- जैसे रुई, जूट और तिलहन आदि जिनकी 
कारखानों में ग्रावरयकता है--मूल्य इतना बढ़ा दिया जायगा कि भारतीय उद्योगपतियों 
के लिए अपने विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों के सामने टिकना कठिन हो जायगा। यदि इनका 
निर्यात रोक दिया जाय तो भारतीय उद्योगपतियों को सस्ता कच्चा माल पाने का लाभ 
होगा, जो लाभ विदेशी उद्योगपतियों को प्राप्त नहीं है । देश के ऐसे उद्योगों को जिनका 
आरम्म ही हुआ है, सहायता देने की आवश्यकता को हम मानते हूँ, पर इसके लिए 
कच्चे माल का कृत्रिम रूप से मूल्य घटा देने के उपाय की सफलता पर हमें सन्देह है, 
क्योंकि ऐसे उद्योगों की उत्पत्ति देश की कुल उत्पत्ति की तुलना में बहुत ही कम है । 
रक्षण-प्रायात-कर तथा आर्थिक सहायता द्वारा भ्रधिक प्रभावोत्पादक ढंग से उद्योगों 
की मदद की जा सकती है । ए-) 

तीसरा तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि रुई और जूट आदि फसलों को 
निरन्तर उत्पत्ति करने से भूमि की उर्वरता का क्षय हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी 
कहा जाता है कि तिलहन और खली का निर्यात बहुत आपत्तिजनक है। इस प्रकार 
भूमि का क्षय निरन्तर होता जाता है, क्योंकि जिन तत्त्वों का खेती के कारण विनात 
होता है उनकी परिपूर्ति नहीं हो पाती | इस प्रकार के भूमि के क्षय का निरोध करने 
के लिये तिलहन के निर्यात पर रक्षक-कर ग्रारोपित करने तथा खली, हड्डी और मछली 
की खादों पर भारी निर्यात-कर आरोपित करने की सम्मति दी गई है। इस अवसर 
पर यह भी बता देना उचित होगा कि तिलहन पर निष्क्राम्य-कर लगा देने से स्थानीय 
तेल पेरने के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा । भूमि का क्षय हो रहा है अथवा नहीं, यह 





9. के० एल््० दत्त की (रिपोर्ट आन द इन्‍कवायरी इन डु द राइज ऑफ प्राश्सेज इन इणिडिया' (१६१४) 
देखिए, पृष्ठ ६४-६६ 
२०५ ऊपर दी हुई तालिकाएंँ देखिए, पृष्ठ १६२-५ । 


२०० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


विवादग्रस्त प्रइन है ।१ यदि यह मान भी लिया जाय कि भूमि का क्षय नहीं हो रहा है, तो 
भी इस बात में दो मत नही हो सकते कि जितनी खाद वर्तमान समय में खेतों में दी जाती 
है, उससे अधिक का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता बढ़ जायगी । इस हृष्टिकोर से 
तिलहन और खली पर एक साधारण निष्क्राम्य-कर के आरोप की सम्मति दी जा 
सकती है, जिसकी आय के एक अंश को प्रचार कार्य पर खर्च करने के लिए सुरक्षित 
कर दिया जाय जिससे ऐसी खाद के प्रयोग में वृद्धि निश्चित हो और जिसके फलस्वरूप 
खाद के मूल्य में इतनी कमी की सम्भावना भी हो जायगी कि किसानों के लिए इसका 
खरीदना सुगम भी हो जायगा और साथ ही तिलहन के उत्पादक किसानों को भी 
कोई गम्भीर आ्राथिक आघात न पहुंचेगा । कृषि आयोग ने भी फिस्कल कमीशन के इस 
मत की पुष्टि की कि तिलहन और खली के निर्यात पर रोक लगाना और न कोई कर 
का आरोप करना ही न्याय संगत होगा ।* उनका कहना था कि निष्क्राम्य-कर का भार 
उत्पादन पर होगा, क्योंकि भारत किसी प्रकार भी संसार में ग्रकेला तिलहन का उत्पादक 
नहीं है; और इस कर से किसानो को तिलहन और खली के उपभोक्ता की हैसियत से 
हुए लाभ की भ्रपेक्षा उनके उत्पादक की हैसियत से हानि अधिक होगी । आयोग के 
निर्णय के अनुसार भारत की तिलहन की बड़ी फसल से प्राप्त होने वाले संयुक्त नाइट्रो- 
जन का लाभ उठाने का एकमात्र उपाय तेल पेरने के उद्योगों का देश में स्वाभाविक 
विकास ही है। यद्यपि तेल की भारत में माँग कम होने से और विदेशी बाजारों में यूरोप- 
वासियों की प्रतिद्वन्द्तिता से यह कठिन अवश्य है पर इस उद्योग की उन्‍नति की सम्भावना 
के दृष्टिकोण से दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप की खरीदारी के बिलकुल बन्द हो जाने 
की स्थिति को विचाराधीन रखते हुए परीक्षा करना? युक्ति-संगत होगा । ४ 

११. कम उत्पत्ति तथा उसके कारण--यद्यपि कृषि ही देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्योग 
है, पर यह कार्य बहुत ही असन्तोषजनक ढंग से किया जाता है और इसलिए श्रति 
एकड़ औसत उत्पत्ति भिन्‍न-भिन्‍न फसलों की अन्य सुव्यवस्थित ढंग से कृषि करने वाले 
देशों की अ्रपेक्षा बहुत कम है। निम्न तालिका में भारत की मुख्य फसलों का प्रति 


१, इसी अध्याय का सेक्शन १२ देखिए । 

२. बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, १६३६, ने ओर टेकसेशन इन्कव/यरी कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने 
निष्क्राम्य-कर के आरोप की अनुमति दी थी । 
३. ऋषि आयोग रिपोर्ट देखिए पैरा ८७ । 
४, सेक्शन ८,९,१० में व्यक्त विचार मुख्यतया ओबोगीकरण के क्तंमान प्रयत्नों के पू+ की प्रष्ठभूमि पर 
आधारित हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए । 

ओद्योगीक्रण के प्रयत्नों के कारण हमारे विदेशी व्यापार की प्रकृति भी बदल रही है । सन्‌ १६२६- 
३० में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि में कच्चे माल का आयात मुश्किल से 8.३ प्रतिशत तथा निर्यात 
४६,५ प्रतिशत था । १६५०-५१ में कच्चे माल का आवात ३५-१ प्रतिशत तथा निर्यात २०,८ ब्रतिशत 
था। 

१६२४-३० की तुलना में तेयार माल का आयात ७२.६ प्रतिशत था नो १६५०-४१ में घटकर 
४५-०७ प्रतिशत रह गया । इसके विपरात १६२६-३० में भारत के तैयार माल का निर्यात २६.६ प्रतिशत 
था| सन्‌ १६५०-५१ में यह बढ़कर ५५ प्रतिशत हो गया । --अनुवादक 
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एकड़ औसत १६१८-१६; १६२३-२४, १६३९-४० और १६४०-४१ का" दिखाया 
गया है |” 


फसल १६६०-१६ । रहर्हर्ण पहप्ग पहहछएरछ १६४३-४४ 











| _(पोण्ड) | (पोण्ड) . (पौण्ड) . (दोण्ड) _ (पोष्ड) 

चावल (साफ) |. ७०१७. छ६८.. ७६६, पि७४ ८४७ 

गेह ! ७०७ ६६४ 9०६ देश ६४२ 

गन्‍ता (कच्ची चीनी) १,5६७. २,४४४. र,८६८. शपर७ रे।०६४ 

चाय ल्‍ । पर्८ “0:84 पप्ृ9 | दृणर 
ं (११३६९) (१६४०) , 
रुई । 

(बिनौला निकाली). ७६ «८७ 8१ १०४. ६१०० 

जूट | १,१६५ | ११६८ €र५.. १,०२३ ११८३ 

(0१5) 5 (वर) (१६४०) , 

कहवा श्८३े १३६ श्८९ शछ४ रैधर 
(१६१९-२०) (१६३८-३६) । 

अलसी २६५... २७८ २८१ रद्प.. रेएर 

राई और सरसों ३५१ ४१६ ४१० शे६६ | रेप५ 

तिल १७४ श्९२ २३० २३७ . २२५ 

मू गफली (बिना ! ८६७ ८६० ६४६ ,. प७छ३ 
छिली ) ६९७ | । 

अण्डी न २०७ २१६ २३० | २०३ 
| (१६२४-२५) । 

रबड़ | ११५७ श्र २३४ २५७! २५४ 
_ _ (१६१६) ( (१६२४ (१६३६) ( (१६४० ४ (१६ | (१६२४) (१६३६) | (१६४०) ! 





२. फसला के उपज-सम्बन्धी आधुनिक अनुमान इस प्रकार हैं-- 


( पांण्ड में ) 

_ फल [| श्ृडइइनू०... शृश्नपऋर .... इैहइक्‍डअरे हा 
चावल द्दय |. थशूहय । ६३२ 
ईख ३०५२ | शहद २७६३ 
चाय प्श्धू पड२ । कक 
कपास । फ् पर० ७६ 
जुट । १०६२ श्क्प | 6 
कहइवा | २४६ रदव्‌ | कै 
अलता | शेड४ ; २३५४ २१७० 
सरसों (ख) | 2७२ |... ३२६ । ३५३ 
तिल १8१ | 9८० ! ७२ 
मूंगफली । ७७० । ६६२ ह ७३ 
अंडी । १6७ ह १६६ | १5४ 
रबड़ |। २७५ ._ ह्ण्पू (कक) 


(क) अकिड़े अग्राप्य हैं | 
(ख) सरसों का एक प्रकार, जिसे अंग्रेजी में रेप सीड कहते हैं, भी शामिल है । 


उच्च 
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ये आँकड़े विदेशों की तुलना में बड़े ही दुःखप्रद हे। उदाहरण के लिए 
2९३०-३३ में भारत में चावल की प्रति एकड़ औसत उपज १२४० पौण्ड, जापान 
में ३,४४४ पौण्ड और इटली में 4८,५६८ पौण्ड थी। गेह की प्रति एकड़ औसत उत्पत्ति 
भारत में ६६० पौण्ड, इटली में १३८३ पौण्ड, मिश्र में १,६१८ पौण्ड, जापान में 
१,9१३ पौण्ड और अमेरिका में ८१२ पौण्ड थी ।* 

भारतीय कृषि की कम उत्पत्ति को संकेत करते हुए सर० एम० विश्वेश्वरय्या 
लिखते है, “लड़ाई के पहले की (१६१४) साधारण स्थिति को आधार मानते हुए 
ब्रिटिश भारत की औसत उत्पत्ति, नहरों द्वारा सींची फसलों को सम्मिलित करते हुए, 
२५ रू० प्रति एकड़ से अधिक नहीं हो सकती और यह जापान में १५० रु० से कम 
नही हो सकती ।” * इसी लेखक का कहना है कि- जबकि भारत में प्रति किसान की आय 
५६९ रु० थी (१६२९ के आर्थिक अवसाद के पहले) तब स्वीडन में १०२ रु०, अमेरिका 
में १७४५ रु० और कनाडा में २१३ रु० थी ।३ 

कम उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण भारत में अनिद्चित वर्षा है। वर्षा 
के कम और असमान होने के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे बाढ़, तुषार और ओले 
पड़ना तथा अन्य जलवायु के उपद्रव आदि भी हें । वर्षा की कमी के एक बहुत छोटे 
श्रंश की पूति कृत्रिम सिंचाई के साधनों से हो पाती है, पर अन्य आपदाओं के प्रभाव 
का निराकरण मानवी उपायों से सम्भव नहीं है। जंगली पशुओं, चूहों, टिड्डी-दलों 
गैर अन्य जीवों द्वारा भी बड़ी हानि पहुंचती है। प्रान्तीय कृषि विभागों मे इनसे 
बचने के उपायों का पता लगाने और उनका प्रचार करने का प्रयत्न किया है। 

कृषि की उत्पत्ति की कमी का अन्य कारण अकुशल ढंग से खेतों का जोतना तथा 
किसानों के पास कम और अनुपयुक्त औज़ारों का होना भी है । यान्त्रिक शक्ति संचालित 
पहियों श्र धीरे-घीरे चलनेवाले ट्रं क्टरों के जोतने, दोौज बोने,के मार्ग बनाने तथा फसल 
काटने के लिए प्रयोग करने से ऐसी भूमि पर भी खेती की जा सकती है जो अन्यथा खेती 
के भ्रयोग्य समझी जाती है । गहरी जड़ वाली घास उखाड़ी जा सकती है । यदि मशीनें 
काम में आने लगें तो लोग बोभ खींचने वाले जानवरों के स्थान पर दुधारू जानवर 
पाल सकते हें । छोटे-छोटे ट्रे क्टरों को खींचने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जा 
सकता है जैसा यूरोप के कुछ देशों में हो रहा है । उत्तरप्रदेश की सरकार ने अपने तीन 
भागों को, जिनमें से गंगा ख़दार का भाग सबसे बड़ा तथा एक चक में है, अपने ट्रेक्टर 
संगठन से, जो भारत में सबसे बड़ा है, कुछ वर्ष हुए खेती के काम में लाने का प्रयत्न 
झ्रारम्भ कर दिया था। इस संस्था में उस समय १४० ट्रेक्टर थे। १९४८-४६ के श्रन्त 
तक इनकी संख्या बढ़ाकर ३५० कर दी गई। तब तक लगभग ३०,००० एकड़ भूमि 
खेती के योग्य बना ली गई झौर झाशा की जाती है कि वर्ष के अन्त होते-होते ४०,००० 
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एकड़ और भूमि खेती के योग्य बना दी जायगी ।* अनेक कारखाने मरम्मत का काम 
करने और मशीनों के छोटे-मोठे अतिरिक्त भागों का निर्माण करने लगेगे। इस सम्बन्ध 
में जो समस्याएँ उठेंगी उनका और भूमि के अत्यधिक झन्तविभाजन और अपखण्डन पर 
जिससे खेती को बहुत नुकसान हो रहा है, आगे विचार किया जायगा | 

१२. क्‍या भारत की भूमि का निरन्तर क्षय होता जा रहा दै--ऐसा कहा जाता है 
कि इधर कुछ समय से भारत में प्रति एकड़ भ्रन्न की झौसत उत्पत्ति कम हो गई है भौर 
कम होती जा रही हैं | यदि हम यह मान भी लें कि यह ठीक है, फिर भी यह भूमि के 
क्षय होने का निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता । अ्रह लोगों की अन्त को कम 
उपजाऊ भूमि पर खेती करने और प्रच्छी भूमि को रई, जूट और तिलहन आदि 
व्यापारिक फसलों की खेती में लगाने की प्रवृत्ति का भी परिणाम हो सकता है। भूमि 
के निरन्तर क्षय होने के कारण अन्न की ही प्रति एकड़ उपज में कमी नहीं हुई वरन्‌ 
अन्य फसलों की उपज में भी कमी आ गई है। यह साधारण विश्वास किसी सीमा तक 
इसलिए भी सम्भव है कि अन्न की माँग बढ़ने से खेती का विस्तार किया गया है और 
कम उपजाऊ भूमि भी खेती के काम झाने लगी है । इसकी वजह से प्रति एकड़ औसत 
उत्पत्ति भी घट गई है। इस सम्बन्ध में किसानों के निर्णय के उस य्रुग की स्मृति से 
प्रभावित होने की सम्भावना है जबकि केवल उपजाऊ भूमि पर ही खेती की जाती थी ॥ 
जनसंख्या के घनत्व के बढ़ जाने से भी समय-समय पर परती छोड़ दिये जाने वाले 
खेतों की संख्या में कमी और इसके फलस्वरूप झनेक प्रकार की अनावश्यक जंगली 
घास की उत्पत्ति में बाहुल्‍य्‌ और खाद की प्राप्त मात्रा की अपेक्षा खेतों की मात्रा में 
गधिक्य आदि कारणों से भी भूमि की उवेरता में कमी होना सम्भव है।* भूमि के 
अंपक्षारंण, मूमि पर लवरशाक्षार का प्रकट हो जाना, पानी लगता ग्रादि कारणों ने 
देश के बहुत से भागों की उर्वरता घटाकर बड़ी हानि पहुचाई है । 

उपयुक्त काररों के होते हुए भी विशेषज्ञों का मत इसके विरुद्ध है कि इन 

दिनों भारत की भूमि की दिन-प्रतिदिन शक्ति क्षीण होती जा रही है । डॉ० क्लाउस्टन 
ने अपने उपपत्र में जो उन्होंने कृषि-आयोग को दिया था, कहा है कि “भ्रधिकांश भारत 
की भूमि अपनी क्षीणता की चरम सीमा पर सौ वर्ष पहले ही पहुच चुकी होगी और 
यदि आ्ञागे सौ वर्ष तक बिना खाद का प्रयोग किये ही उस पर खेती की जाय तो भी 
उसका आगे क्षय न होगा । एक औसत फसल लगभग २० पौण्ड नाइट्रोजन प्रति एकड़ 
लेती है और इस कमी की प्रतिवर्ष वायुमण्डल से नाइट्रोजन की प्राप्ति से तथा फसल 
कटने पर अवश्षिष्ट जड़ों के भूमि के अन्दर-ही-अन्दर गल जाने से पूति हो जाती है; 
इसलिए अधिकांश भूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं हो रही है । रोथमस्टेड में, जो कि 
संसार का सबसे बड़ा कृषि-अन्वेषण केन्द्र है, वहाँ की भूमि पर प्रयोग करके यह बात 
£. इस संस्था में १६५३ -५४ में ५४२ ट्रक्टर थे! सन्‌ १६५१-५४ तक इन ट्र ब्टरों द्वारा १.६ १,७७७ 
एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई, यथ्परि इस अवधि का लक्ष्य २,५६९,००० एकड़ भूमि को खेती योग्य 
बनाना था । 

२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा ७७ । 
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निश्चित रूप से सिद्ध कर दी गई थी कि बिना खाद दिये हुए यदि ४० वर्ष तक गेहूँ की 
क्सी भूमि पर खेती निरन्तर की जाय, तब कही जाकर वह भूमि अपनी उवंरा-शक्ति के 
निम्नतम स्तर पर पहुँचेगी क्योकि उसके पश्चात्‌ उस भूमि पर उत्पत्ति प्रतिवर्ष समान 
बनी रही, जब कि उस पर किचित्‌ भी खाद का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हम यह 
मान सकते हे कि कुछ भूमि को छोडकर जिनमे भास्वीय (फॉस्फेट्स) की न्यूनता है, हमारी 
शेष प्राचीन भूमि अपनी उर्वरता के न्यूनतम स्तर पर बहत दिनो से पहुँच चुकी है । और 
हम यह भी मान सकते हे कि उत्पत्ति में वृद्धि भ्रव वर्षा, खेती के ढग तथा खाद के 
प्रयोग पर निर्भर है और केवल उस नवीन भूमि की उर्वरता जिसमे भास्वीय की कमी 
है निरन्तर कृषि मे काम आने के कारण छीज रही है।” डॉ० वायलकर के मतानुसार' 
भारत की भूमि तिलहन, रुई आदि के निर्यात के कारण जो भूमि से रासायनिक तत्त्व 
निकल जाते हूं, उनकी पूर्ति नही हो पाती और इसलिए कृषि होने से निरन्तर उसका 
क्षय हो रहा है। उन्होने भी अपने मत का नियमन करते हुए हमारा ध्यान इस ओर 
आक्ृप्ट किया है कि भारत में उत्पन्न की जाने वाली अधिकाश फसले तथा पेड-पौधे 
प्रौर स्वयमेव उत्पन्न हो जाने वाली अनावश्यक घासें शिम्बि-कुल्य हे और इसलिए वे 
वायुमण्डल से नाईट्रोजन प्राप्त कर लेती हे ।* के० एल० दत्त प्राप्त सभी आऑकडो पर 
विचार कर लेने के पदचात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि “भारत के किसी भी भाग 
की भूमि की उर्वरता में परीक्षा के समय (१८६०-१६९१२) अथवा किसी अन्य लम्बी 
भ्रवधि में कमी आ गई है, इस बात की पुष्टि के लिए कोई आँकडे प्राप्त नही है ।* 
जो कुछ भी हो हमारे हृष्टिकोस से सबसे अधिक महत्त्व की बात भारत की भूमि की 
वास्तविक उवेरता की कमी है तथा भूमि के प्रति उचित ध्यान देना और प्रर्याप्त मात्रा 
में खाद का प्रयोग करना ही इसका एकमात्र उपचार है। यह सोचकर सन्तुष्ट हो- 
कर बंठ जाना कि अब सन्तुलन स्थापित हो ज़ाने के पदचात्‌ भूमि अपनी उर्बरता के 
निम्नतम स्तर पर पहुँच चुकी है और आगे अब उरवरता में क्षय न होगा, जान-बुभकर 
सत्य से आँखें मोडना है, क्योकि इसका अर्थ तो यही है कि स्थिति इतनी बिगड चुकी 
है कि आगे भौर अधिक बिगडने का अवसंरो/ही नही है। इस सम्बन्ध में कृषि आयोग 
ने भूमि-सम्बन्धी अन्वेषण-कार्थ पर विशेष जोर डाला था और कृषि-विभाग में अन्वेषण- 
कंताशी की सख्या बढ़ाने की तथा झाकाष्विकीय भौतिक तथा जैबिकीय सम्बन्धो पर 
विशेष रूप से अन्वेषस्प-कार्य करते के लिए विज्लेषज्ञ अधिकारियों की निगय्ुक्ति की सिफा- 
रिश की थी ।९ 








है, साकय लेख, ख़ाड़ ह, भाग १, पृ० ३२। 
३. देखिए, दत्त, पूर्व उद्ध त, पृ० १७ । 

है, >! & हुए | 

४, रिपोर्ट, ऐैरा छ८ । 


अध्याय ७ 
कृषि : भूमि ओर उसकी समस्याएँ 


इस अध्याय में भूमि-सम्बन्धी प्रमुख समस्याप्रों का विवेचन निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायगा : १. उपविभाजन और भ्रपखण्डन, २. स्थायी सुधार, 
ओर ३. सिंचाई ।१ 

उपविभाजन ओर अपखण्डन 

3. अनुकूलतम जोत का विचार--भारत में कृषि की पिछडी हुई प्रवस्था और किसानों 
की निर्घनता के जो अनेक कारण हें, उनमें से एक भूमि का उपविभाजन और अ्प- 
खण्डन है। निर्माण-उद्योगों के समान क्रषि में भी उत्पादन का एक अनुमाप (स्केल) 
होता है जो उत्पादक के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम परिणाम देता है। एक निश्चित सीमा 
के बाद, उत्पादन के अनुमाप में कमी होने पर लागत और उपज का सम्बन्ध प्रतिकूल 
होता जाता हैं, यहाँ तक कि आथिक जोत बिलकुल खत्म हो जाता है। दूसरी ओर, 
एक ऐसी भी सीमा है जिसके 'बाद जोत के विस्तार को बढ़ाना लाभदायक नहीं है, 
परन्तु प्रस्तुत विवेचन में, हम इस सम्भावना पर ध्यान न देंगे क्योंकि भारत में इसका 
कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है । 
२. कुंधि और स्वामित्व की इकाईं--जब हम जोत के उपयुक्त आकार की चर्चा करते 
हें, उस समय हमारा अभिप्राय कृषि की इकाई से है, न कि स्वामित्व के अन्तर्गत 
भूमि के विस्तार से; यद्यपि ये दोनों भारत के रेयतवारी मार्गों में लगभग एक ही 
अर्थ रखते हें। जैसा कि मिल ने कहा है: “चूकि भूमि का ऐसा सूक्ष्म उपविभाजन है 
अंत: इसका यह अर्थ नहीं कि कृषि-क्षेत्र भी इसी प्रकार विभाजित होंगे। जिस प्रकार 
बड़ी भू-सम्पत्ति के होते हुए भी छोटे कृषि-क्षेत्र सम्भव हैं, उसी प्रकार भू-सम्पत्ति के 
कम होने पर भी उँचिंत आकार के कृषि-क्षेत्र भी सम्भव हैं । बदि पैतृक सम्पत्ति का 
विभाजन ने हो तो कंषि-क्षेत्रों का उपविभाजन भू-स्वामी कृषकों की संख्या की वृद्धि 
का आवश्यक परिरशाम नहीं है।” अथवा जैसा' कि निकलसन ने कहा है : “बड़ी जर्मी' 
दारियों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि कृषि भी बड़े पैमाने पर ही की जायगी और 
भूमि के अधिकार श्रनेक व्यक्तियों में बँटे होने का भी अ्रनिवायेतः यह अभिपष्राय नहीं 
कि कृषि छोटे पैमाने पर की जायगी । बड़ी जमींदारी छोटे-छोटे खेतों के रूप में लगान 
पर उठाई जा सकती है और बड़ा किसान भ्रू-स्वासियों से कृषि के लिए बहुत भूमि 


शी मम से हि क कप तर जर८, मकान खबर 


१. अ-धृति (लेण्ड टेन्योर) का विवेचन एक पृथक्‌ अध्याय के लिए रखा गया है (अध्या 
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प्राप्त कर सकता है |" 

यदि किसी किसान की जोत आश्िक कृषि के लिए बहुत छोटी है तो वह अन्य 
व्यक्तियों से पट्टे पर अतिरिक्त भूमि लेकर इस कमी को दूर कर सकता है ।* भारत 
में कुछ हद तक ऐसा होता है। जोत के आकार श्र उसके आ्थिक परिणामों से 
सम्बन्धित आँकड़ों की व्याख्या करते समय हमे इस बात को नही भूल जाना चाहिए । 
हमें संयुक्त क्रषि को भी ध्यान में रखना चाहिए । बिना जाँच किये, हमें श्रनायास इस 
बात को मान लेने का कोई अधिकार नही है कि प्रथक्‌ स्वामित्व वाली भ्रूमि का प्रत्येक 
टरुकडा अलग-अलग जोता जाता है। यह बातू सामान्यतया सच हो सकती है, परन्तु 
सर्देव सच हो, यह जरूरी नही । 

भारत में लगभग हर हालत में भूमि का उपविभाजन अपखण्डन से सम्बन्धित 
है । जोत का झ्राकार ही छोटा नहीं होता वरन्‌ यह अनेक छोटे-छोटे ट्रुकड़ों में एक- 
दूसरे से इतने अ्रन्तर पर स्थित होते हे जिसमें बड़ी असुविधा हो जाती है । 

कृषि-प्रायोग ने उपविभाजन और अ्पखण्डन की समस्या का अध्ययन निम्न- 
लिखित चार शीषंकों के अन्तर्गत किया है : १. भू-स्वामियों की जोत का उपविभाजन, 
२. किसानों की जोतो का उपविभाजन, ३. भू-स्वामियों की जोत का अपखण्डन और 
४. किसानों की जोत का अपखण्डन । भू-स्वामी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए 
किया जाता है जिनका भूमि पर स्थायी पैतृक अधिकार है, चाहे वे ज़मीदार हों या 
काइतकार अथवा पट्टेदार । किसान" शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया 
है, जो जमीन को जमींदार, पट्टेदार, काइतकार अ्रथवा स्वैच्छिक काइतकार के रूप 
में जोतते है, परन्तु किराये के मजदूर के रूप में नही ।* विषय के विवेचन की सुविधा 
के लिए हम इस तथ्य को मानकर चलते हे कि भू-स्वामियों की जोतों का उपविभाजन 
श्रौर भ्रपखचण्डन कृषि-क्षेत्र के उपविभाजन और अपखण्डन में परिलक्षित होता है और 
इसे दूर करने के लिए जो उपाय लागू होगा वही दूसरे पर भी लागू होगा । 
रे. उडपविभाजन और अपखण्डन के दोष--अत्यघिक छोटी-छोटी जोत पर खेती करने 
में कई तरह की बरबादी होती है । साधारण किसानों के एक जोड़ी. बैल और हल का 
भी इसमें पूरा उपयोग नहीं हो सकता । कभी-कभी खेत इतने छोटे होते हूँ कि जोतते 
समय बैलों को घुमाना मीं असम्भव हो जाता है। बैलों और किसानों का निर्वाह-व्यय 
वही रहता है, भू-क्षण्डों के छोटे-छोंटे होने के कारण कम नहीं होता । हाँ, अगर जमीच 
अधिक हो तो उसी साज-सामाव और खर्चे में उसे जोता जा सकता है। इसके विपरीत 
पेदावार अवद्य ही कम होगी । सामरान्यतया एक निश्चित सीमा के बाद, जोत के 
श्राकार में जितनी कमी होती जाती है, उत्पाद के मूल्य के भ्रनुपात में स्थायी ख्चं 
उतना ही बढ़ता चला जाता है। जो खर्च बदलते रहते हे वे भी प्राय: खेत के आकार 


१८ पप्रन्सिपलल ओं ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी', खण्ड १, पृ० श्डह 

हि ऐ 

नों को पह पर लिये गए खेतों से प्राप्त लाम अ्रधिक्षत खेतों के लाभ की तुलना में स्पष्टतया 
अयोकि लगान निर्धारित मालगुज़ारी से अधिक होता है । 


कि आयोग रिपोर्ट, पैरा ७८ । 
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के अनुपात में ही नहीं घटते-बढ़ते । उदाहरण के लिए बाड़ा लगाने की प्रति एकड़ 
लागत, जितना क्षेत्र घेरना होगा, उसके हिसाब से बढ़ती जायगी । यदि भूमि का ट्रुकड़ा 
बहुत ही छोटा हो तो घूमते-भटकते हुए पशुओं से बचाने के लिए बाडा लगाने पर व्यय 
करना ठीक नही भी जेंच सकता; उचित बाड़ों से खेत की रक्षा कर सकने की अगबोग्यता 
किसानों को कृषि की एक-सी ही पद्धति पर अमल करने के लिए बाध्य करेगी । कृषि 
की कोई नई पद्धति और फ़सलों के हेर-फेर का ढंग इसलिए सम्भव नहीं होगा कि 
पड़ोस के ऊसर खेत में घूमते हुए पशुओं से फसलों के नष्ट होने का भय सदा लगा 
रहेगा | अब बाडे लगाना महंगा पडता है तो रखवालों को नियुक्त करता और भी 
मेहगा पड़ेगा । ऐसी स्थिति उत्साही किसानों को भी अ्रवश्य ही हतोत्साहित करेगी। छोटे 
खेतों की संख्या बढने से दूसरी हानि उनके प्रन्तर्गंत पड़ने वाले क्षेत्र की भारी बरबादी 
है। अपेक्षाकृत बहुत-अधिक मेड़ों और रास्तों की ग्रावश्यकता होती है और इस प्रकार 
काफी क्षेत्र बरबाद होता है । व्यक्तिगत खेतों की संख्या जितनी ही कम होगी, कृषि 
के क्षेत्र मे उतना ही बिस्तार होगा और उतनी ही बचत होगी । खेत में सतह के नीचे 
पानी बहुतायत से हो सकता है, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता, क्योबि 
खेत के अत्यन्त छोटे आकार के कारण उस पर कुआँ खोदने का व्यय बिलकुल प्रसंगत 
होता है। यदि खेत ४ या ५ एकड़ का है तो कुझआँ खोदना उचित है, परन्तु यदि बहू 
एक एकड़ या इससे भी कम है तो कुश्नाँ खोदना उचित नहीं होगा । वीजनयन्त्र (विनो- 
असे),दाँय चलाने वाले यन्त्र (थू शर) और ट्रैक्टर भ्रादि श्रम बचाने वाले उपकरणों का 
किसान के लिए उस समय तक असम्भव है जब तक कि किसी-न-किसी रूप 
उद्यम और साधनों का संगठन और एकीकरण नहीं हो; और यह सरल नहीं है । 
घिक छल ही जोतों से उत्पन्न दोष उस समय और भी बढ़ जाते हें जब ये जोत छोटी 
होने के अलावा अपखण्डित भी होती हें। भ्पखण्डन के बारे में डॉँ० एच० एच० मेन 
'का कहुन हैँ कि “पग्रवखण्डन में छोटी जोतों के सारे दोष हे क्योंकि यह बस्तर के प्रयोग 
क्या श्रम बचाने बाले उपायों के अपनाने में बाधक हें । इसके विपरीत बड़ी जोतों के 
दोष भी इसमें विद्यमान हें क्योंकि यह घनी खेती के रास्ते में मी बाधक है और यही 
छोटी जोत वालों को सबसे बड़ा लाभ होता है |" बाड़ा लगाने, पड़ोसी खेतों के काँस 
झादि के आक़मरा से बचाने, घृमते-भटकते हुए पशुझो से बचाने और चोरी आदि की 
कठिनाइयाँ झत्यधिक उपविभाजन और अपखण्डन के फलस्वरूप बहुत मामूली-सी बातें 
होती हे । 
अपखण्डन के कुछ झपने दोब भी हे । यवि क्षेत्र अपखण्डित हे तो उस पर श्रम 
और पूंजी की लागत कही अधिक होगी बनिस्व॒त उसके कि पूरा क्षेत्र एक संहित-खण्ड 
हो । हिसाब लगाकर देखा गया है कि खेतों के बीच जितना अन्तर अधिक होगा उसमें 
हर ५०० मीटर की दूरी पर शारीरिक श्रम और जुताई का व्यय ५३ प्रतिद्षन, खाद ढोने 
का व्यय २० प्रतिशत से ३४ प्रतिशन तक और फसलों के ढोने का व्यय १४५ से ३२ 
तिश्तत तक बढ़ जाता है । यह स्पष्ट है कि अपखण्डन के कारण सभी तरह से व्यय 
१, लेगड एयड लेबर इन ० डर न विलेज, खण्ड १, पृ० ४८ 
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बढ़ता है । यह क्षि-कार्य में बाधा डालता है और गाँव से खेत तथा एक खेत से दूसरे 
खेत में जाने से पशु-शक्ति, समय और श्रम की बरबादी होती है। इसके कारण किसानों 
का अपने खेतों पर रुकना, जो अच्छी खेती के लिए जरूरी है, असम्भव हो जाता है | 
बहुधा समय बचाने के लिए किसान दूसरों के खेतों के बीच से 'छोटा रास्ता बनाने की 
कोशिश करते हैँ । खेतों की सीमाझ्नों और मार्ग के अधिकारों आ्रादि सवालों के अतिरिक्त 
यह भी मुकदमेबाजी और ग्रामीणों के पारस्परिक लड़ाई-कंगड़ें का एक कारण है । 
यदि किसान की सारी भूमि एक चक में हो तो वह अपने पशुओं को गाँव में ले जाने 
की बजाय खेत में ही रखेगा जिससे खाद की बहुत बड़ी बचत होगी । अ्रभी तो खाद 
गाँव के खाद-स्थलों से खेतों को लें जाई जाती है और इस प्रकार बहुत-सी खाद व्यथे _ 
हो जाती है | भूमि का अत्यधिक भ्रपखण्डन होने पर सिंचाई करना असम्भव हो जाता. 
है, भले ही पानी सुलभ क्‍यों न हो । एक व्यक्ति की जोत के अनेक छोटे-छोटे ट्रुकड़ों में 
पानी आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता । नालियों द्वारा पानी ले जाने में भी बडी 
कठिनाइयाँ होती हें क्योंकि इन नालियों को दूसरों के खेतों में से होकर ले जाना पड़ेगा+ _ 
यह सभी जानते हें कि पानी की नालियों श्रौर उसके वितरण की कठिनाइयों के कारण 
अनेक कगड़े पंदा हो जाया करते हें । 
उपविभाजन और अपखण्डन का संयुक्त परिणाम यह होता है कि कभी-कभी 
(भूमि पर खेती बिलकुल ही नहीं की जाती । यह ( अपखण्डन ) साहसोद्यम को मांरता 
है, श्रम की बड़ी बरबादी करता है, चौहुद्टियों के कारण बहुत-सी भूमि बेकार हो जाती 
४ जोत में उतनी घनी खेती असम्भव हो जाती है जितनी अन्यथा हो सकती हैं। वह 
बाहर के किसी घनाढ्य व्यक्ति को काइतकारों के या अच्छी कृषि-सम्पत्ति के खरीदार 
कि रूप में आने देने में भी बाधक होता है ।* 
४. उपविभाजन ओर अपखण्डन का प७--अपखण्डन हर दशा में अवाज्छनीय है, 
ऐसा नहीं समझना चाहिए । जोत के एक स्थान पर संहित न होने के मूल में ऐसे आधिक 
विचार भी हो सकते हें जो बिलकुल ठीक और प्रत्ययकारी हों । मौंसम के वैविध्य के 
कारण जोतों का विभिन्‍न प्रकार की भूमि में होना बहुत ही आवश्यक हैं। भारत के 
अनेक भागों में, विभिन्‍न प्रकार की भूमि पर दो या दो से अधिक प्रधान फसलें अलग- 
अलग पैदा की जाती हैं, ताकि वर्षा की कमी और उसका अनियमित वितरण यदि 
एक फसल को बरबाद कर भी दे, तो दूसरे खेतों में अनुकूल फसल पैदा हो सके । वास्तव 
में फसलों के हेर-फेर की विस्तृत पद्धति जो भारतीय कृषि. को परिचमी कृषि से अलग 
करती है, प्रधानतया बिखरी हुई जोतों के कारण ही सम्भव हुई है ।* विभिन्‍न प्रकार: 
की फसलों के कारण किसानों को साल में अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक काम मिला रहता 
है, जब कि भूमि के एक स्थान पर होने से यह सम्भव नहीं होता । आर्थिक दृष्टिकोण 
से जोतों के अलग-अलग बिखरे हुए रखें जाने के कई उदांहरण दिये जा संकते हें ४ 
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£, पूरे उद्धृत, पृ० १४४ । 
इशिह्यन जनेल ऑफ इकानोंमिक्स ( अ्रप्रेल १६२७ ), राधाकमल मुकर्जी का >74८८07- 
8/28६07) [ फ्रंब्शनलाईजेशन ) विखण्डन पर लेख । 
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१, अपलण्डन के दोषों के सम्बन्ध सें जनसंख्या के प्रतिव्यक्ति आँकड़े दिये जाने हैं। यदि हम बिरि 
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उदाहरण के लिए, कोंकरा से चावल के खेतों के अतिरिक्त वर्का भूमि का होना आाव- 
इ्यक है और इसलिए ये दोनो साथ-ही-साथ विद्यमान होती हैं । घाटों (पश्चिमी भौर 
पूर्वी घाट की पहाड़ियों ) के ऊपर विशेषकर नदियों की तरफ हर किसान के पास 
नदियों से लाई हुई मिट्टी वाली भूमि की पट्टी होता आवश्यक है । यह पट्टी किसानों को 
पशुओं के लिए चारा देती है तथा अन्य कार्यों के लिए भी लाभप्रद है। चकबन्दी को 
किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए इन बातो को अवध्य ध्यान में रखना 
चाहिए । 

इसी तरह एक हृ॒द तक उपविभाजन को भी उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि 
उससे सम्पत्ति का व्यापक वितरण होता है और भू-स्वामी कृषकों के एक विशाल वर्ग का 
जन्म होता है, जिसे भूमि से बड़ी ममता होती है। यह सभी स्वीकार करते है कि इस 
प्रकार का वर्ग आधिक स्थिरता का पोषक है। भारत में बतंमान जोतों के विस्तार की 
योजना बनाते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । अंग्रेजी नमूने की जमीदारियाँ 
और पूजीवादी कृषि भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नही हे । छोटे पैमाने की 
कृषि और भू-स्वामी कृषकों का एक हढ़ वर्ग ही हमारा आदर्श होना चाहिए । जब हम 
उपविभाजन और अपखण्डन की निन्‍्दा करते हे उस समय हमारे मन में ऐसे उदाहरण 
होते हेँ जिनमें उनके औचित्य और लाभ की कोई गिनती नहीं होती और दोष असहनीय 
सीमा पर पहुंचे हुए होते है । 
£. भारत में यह दोष किस हृदू तक बढ़ा हुआ दै--१. भू-स्वामियों की जोतों 
का उपविभाजन--अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के लगभग 


' सभी भागों में पाया जाने वाला यह दोष किस हद तक बढ़ा हुआ है ।* बिहार और 


ड्रीसा के घने बसे हुए क्षेत्रों में काश्तकारों (टेनेन्ट) की औसत जोत आधा एकड़ से 
भी कम है, यद्यपि किसानों की औसत जोत ३.१ एकड़ हैं। बंगाल में प्रति किसान 
का झौसत क्षेत्र मुश्किल से ३.१ एकड़ है। विशेष भूमि अधिकार-विधान ; टेनेन्सी 
लेजिस्लेशन ) से प्राप्त श्रधिकार तथा निजी अधिकारों के कारण किसान अपनी 
छोटी जोतों में चिपटा रहता है और झौद्योगिक केन्द्रों पर काम ढूुंढ़ने नहीं जाता | 
झ्रासाम में किसान की औसत जोत ३ एकड़ से अधिक नहीं है, जबकि उत्तरप्रदेश में 
यह केवल २.५ एकड़ ही है । पंजाब में २३६७ गाँवों की विशेष जाँच से यह ज्ञात हुआा 
है कि 'भू-स्वामियों' की जमीनों में से १७.६ प्रतिशत १ एकड से भी कम है और 
२५.५ प्रतिशत १ और ३ के बीच, १४.६ प्रतिशत ४ और ५ एकड़ के बीच हें ओर 
१८ प्रतिशत ५ और १० एकड़ के बीच हें। एक एकष्ड से कम ज़मीनो के बारे में 
विशेष जाँच की गई, जिससे पता चला कि अ्रधिकांग इनमें कृषि-जोते ही थी । मद्रास 








श 
भारत में कूल कृषित ज् त्रफत को समस्त जनमसंस्या से भाग दे तो भजनफल लगभग १, ४ पकड़ प्रति- 
व्यक्ति होगा । यह भूमि पर जनसंख्या के भार का संकेत करता है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से यह उपविभाजन 
और अपखरणडस की समस्‍या से सम्बन्धित नहीं है। श्ससे यह तो स्पष्ट होगा कि बहुत से लोग भूमि पर 
निर्भर रहते हैं, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि भूमि का किस हृद तक अपरणडन हुआ है 
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और बम्बई में जोत का औसत क्षेत्र छोटा हैं और बहुत-सी जोतें २ या ३ एकड़ से भी 
कम हे जिससे अच्छी खेती असम्भव हो जाती हैं। एक एकड़ से कम वाली जोतों का 
अनुपता बहुत है। बस्बई में सर चुनीलाल मेहता ने यह सिद्ध किया है कि अधिक्षृत क्षेत्रों 
की श्रपेक्षा जोतों का विस्तार अधिक तेज़ी से हो रहा है और यह प्रवृत्ति ५ एकड़ 
अथवा इससे कम जोतों में विशेष रूप से दिखाई पड़ रही हैं। डॉ० मान के अनुसार 
पूना ज़िले के पिम्पला सौदागर गाँव में सत्‌ १७७१ में किसी जोत का औसत आकार 
४० एकड़ के लगभग था; सन्‌ १८१८ में यह १७३ एकड़ हो गया; सन्‌ १८२० के बाद 
यह बहुत दिन तक १४ एकड़ रहा, परन्तु १६९१५ में यह घटकर ७ एकड़ हो गया । 
डॉ० मान कहते हे कि यह स्पष्ट है कि गत ६०-७० वर्षों में भू-धृति (जोतों) का 
स्वरूप बिलकुल बदल गया है। ब्रिटिश शासन के पहले और उसके झारम्भिक दिनों में, 
सामान्यतया जोतें काफी बड़े श्राकार की थीं। ञ्राम तौर से वे € या १० एकड़ की 
होती थी । २ एकड़ या उससे कम की जोतें बहुत कम होती थीं। आजकल जोतों की 
संख्या लगभग दूनी हो गई है और ८१ प्रतिशत जोतें आकार में दस एकड़ से कम हैं 
तथा कम-से-कम ६० प्रतिशत जोतों का झ्राकार ५ एकड़ से कम हैँ ।* 

२. कृषि का उपविभाजन -- कृषि का उपविभाजन और भी अधिक हें, क्योंकि 
भृ-स्वामियों की तुलना में काइतकारों की संख्या कहीं अधिक हूँ । जीविका के अन्य साधनों 
के ग्रभाव में अधिकांश जनता कृषि को ही अपनी जीविका बनाती है। पंजाब * में २२.५ 
प्रतिशत किसान एक एकड़ अथवा इससे कम भूमि जोतते हें, १५.४ प्रतिशत किसान 
१ और २.५ एकड़ के बीच भूमि जोतते हे, १७.६ प्रतिशत २.५ और ४ एकड़ के तथा 
२०.४ प्रतिशत किसान ५ और १० एकड़ के वीच ज़मीन में खेती करते हैं ।१ १६२१ 
की जनगणाना के अनुसार प्रति किसान द्वारा कृषित औसत जमीन के आँकड़े एकड़ों में । 


नीचे दिये गए है । 
बम्बई १२'२ मद्रास ४६. 
पंजाब ९"२ बंगाल क 53 4 
मध्यप्रान्त ओर बरार ८'५ बिहार और उड़ीसा शे१ 
आसाम ३१ . 
बर्मा ५६ युक्तप्रान्त ९५ 


योजना भ्रायोग के आँकड़ों के आधार पर विभिन्‍न राज्यों में जोतों का भ्राकार 

तथा कुल जोतों से उनका अनुपात इस प्रकार है: (अ) ५ एकड़ से कम की जोत-हैं; 
और (न) ५ एकड़ से १० एकड़ तक की जोत है ।* 

१. पूर्व उद्घृत, पृ० ४६ । 2, पूर्व उदभत, पृ० ४६ ।..... 
२. सन्‌ १६४६-५० में की गई क्ृषि-श्रम जांच ( एग्रीकलचरल लेबर इन्क्‍्वायरी ) से पता चला कि मद्रास 
बिहार और पश्चिमी बगाल में अधिकांश जोते २ एकड से भी कम है । 
१. अन्तर्विभाजन को व्नमान प्रवृत्ति को समझाने वाले आऑकड़ों के लिए देखिए, वाडिया एंश्ड़ 
मर्चेट, अवर इकॉनामिक ग्रॉब्लम' तृतीय संस्करण, १० १७५-८ और “द फैमीन इन्कवायरी कमीशन! 
अन्तिम रिपोर्ट, ० २५३-८ । ह 
* "मि बोतों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के लिए योजना-आयोग ने भूमि जोतों की गंदना 


कृषि : भूमि और उसकी समस्याएं २११ 


कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कुल जोतों का प्रतिशत 





उत्तरप्रदेश (अ) इेपा ८ जा 
(न) २६१ ६२७ 
अम्बई (ञ्र) १४४० ४२३१ 
(न) २४-६५ ही 
मध्यप्रदेश (अ) १०१० ५१५ 
(न) १२'० १६९५ 
उड़ीसा (अ) ३०११ ७४४२ 
(न] २२९० १५*३ 
बिहार (अ) ना जज 
(न) जा डक 
आसाम (अ) २६० ६६१ 
(न) ३२६ २२५ 
मद्रास (अझ) ४१०२ कक 
(न) २७२ हज 
मैसूर (अर) २५३ के 
(न) २४०० 28 
द्रावनकोर कोचीन (अर) ४४ ६८ 
(न) १३ अप 
वैष्मू (भर) ८२ ४४*४ 
" (न) १००७ 
हिमाचल प्रदेश (श्र) १७ हे 
चम्बा जिला. (न) ११ र्‌ 
कुर्ग (अ) न के 
(न) १३ परे 


३. भू-स्वामियों की जोतों का अपखणडन--अपखण्डन दायाधिकार नियमों के 
भूमि के विभाजन का अनुगामी है जिसके कारण बहुधा जोतें एक स्थान पर नहीं 
रहतीं । उदाहरण के लिए बम्बई प्रान्त में एक जोत में लगभग ३ या ४ खेत होते हूं 
पिम्पला सौदागर गाँव में डाँ० मान ने पता लगाया कि १५६ भू-स्वामियों के पास 
७२६ खेत थे जिसमें ४६३ खेत एक एकड़ से कम थे और २११ खेत चौथाई एकड़ 
से भी कम थे । रत्नगिरी में निजी खेतों का आकार कहीं-कहीं ०००६२४ एकड़ या 
३०३, वर्ग गज तक है। पंजाब में एक मील तक लम्बे और केवल कुछ गज़ चौड़े खेत 
पाये जाते हैं। ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ अपखण्डन इतना अधिक हो चुका है कि कृषि 
असम्भव है । 


( सेन्सल ऑफ लैयड होल्डिग्स ) की सिफारिश को । यह गणना कुछ राज्यों के विचाराधीन है तथा कु 
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४. कृषि का अपखण्डन--जोतों के अपखण्डन से कृषि का अपखण्डन अधिक 

गम्भीर दोष है तथा कहीं-कहीं इसकी स्थिति बहुत ही विषम हैँ । पिम्पला सौदागर में 
डॉ० मान ने पता लगाया कि ६२ प्रतिशत किसानों का खेत एक एकड़ से भी कम था 
झग्रौर जेटगाँव में ३१ प्रतिशत लोगों के पास ऐसे ही खेत थे। रामलाल भन्लना ने पता 
लगाया कि पंजाब के बहरामपुर गाँव में ३४.५ प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक 
के पास जमीन के २५-२४ टुकड़े थे। यह स्थिति काफी व्यापक हैं।" 
६, उपविभाजन ओर अपखण्डन के कारण--खेतों के अत्यधिक बिखरे और छोटे होने 
के अनेक काररा प्रस्तुत किये गए हैं । इन कारणों में से एक है व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति 
का विकास, जो संयुक्त परिवार प्रथा के तोड़ने के लिए उत्तरदायी हैं। पहले की भाँति 
संयुक्त खेती भ्रब नहीं होती । सीमा और हृदबन्दी करके बँटवारे का आग्रह और पृथक 
खेती भ्रब पहले से कहीं अधिक प्रचलित है। भारत में अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिये जाने के कारण व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति 
को और भी शह मिली । कुछ लोग ऐसे भी हें जिनका विचार है कि हिन्दू और 
मुसलमानों के उत्तराधिकारी और पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून और रिवाज़ भी उप- 
विभाजन और अपखण्डन के मूलवर्ती कारण हैं। यह बात सरलता से समभ में श्रा 
जाती हूँ कि क्‍यों परिवार की जोत का आकार पैतृक सम्पत्ति के प्रत्येक विभाजन के 
साथ कम होता जा रहा है। सामान्यतया उपविभाजन और अपखण्डन साथ-ही-साथ 
होते हें क्‍योंकि प्रत्येक हिस्सेदार एक-एक खेत से सन्तुष्ट होने के बजाय, प्रत्येक भूमि 
में छोटे-छोटे टुकड़े लेने का आग्रह करता है ।* इस प्रकार के बँटवारे का उद्देश्य 
प्रत्येक हिस्से को हर तरह से बराबर रखना है। मध्यकालीन यूरोप की अनावृत क्षेत्र- 
व्यवस्था (झ्रोपन फील्ड सिस्टम) में भी यही विचार निहित था। इसके श्रन्तगंत अच्छी 
और बुरी स्थिति वाले खेतों को समान और न्याय्य रूप से विभाजित करने के लिए, 
भूमि की पट्टियाँ एक-दूसरे से मिला तथा बिखरा दी जाती थीं। परन्तु भारत में 
समान और संगत विभाजन की इस रीति को खींचकर विषम स्थिति तक पहुँचा दिया 
गया हैं और बहुधा इसके 'प्रेरर॒ समानताजन्य लाभ न होकर पारस्परिक ईर्ष्या और 
सन्देह होते हैं ।३ 

इस दोष के लिए मुख्यतः उत्तराधिकार और पैतृक सम्पत्ति के कानून, उत्तर- 
दायी हैं। इस स्थापना के विरुद्ध यह तक॑ उपस्थित किया गया है कि ये कानून 


१. कृषि आयोग रिपोर्ट देखिए, परा ११६-२१२। 

२. इस रिवाज्ञ का परिणाम यह होता है कि उत्तराधिकारियों की संख्या के बराबर ही प्रत्येक खेत के 

डकड़े किये जाते ईं जिससे भ्रपखण्डित जोतों की संख्या हिस्सेदारों की संख्या के बराबर हो नाती है । 

३. जन-संख्या की विशेष वृद्धि के अभाव में पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपखण्डन के क्या कारण हैं ? इसका 

असुख कारण लगभग प्रत्येक ऋषक परिवार में भाड्यों की पारस्परिक धोर ईर्ष्या है । एक-दूसरे को 

लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं देता। वे वृत्त की शाखा पर स्थित मधु के छत्ते तक के हिस्से 
के लिए भगड़ा करते हैं। वे वृत्तों के फल और शाखाओं के लिए ही नहीं वरन उसकी छाया तक के. 
लिए भी सिर फुटोबल करते हुए पाये जाते हैं ।! १० अक्तूबर, १६२७ में छोटी-छोटी. जोतों के बिल पुर 
है विधान सभा के किवाद में एफ० जी० एच० एण्डरसन का भाषण | 
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सेकड़ों वर्षों से चले झ्रा रहे हें। परन्तु यह दोष अपेक्षाकृत नया और आ्राघुनिक 
ढेंग का है।? यह तो मानना ही पड़ेगा कि यदि ये कानून न होते तो ये बुरा- 
इयाँ इतना व्यापक और गम्भीर रूप घारण न कर पातीं जितना इन्होंने अब कर 
लिया है। कानूनन हर हिस्सेदार को अपना हिस्सा लेने का अ्रधिकार है। हिस्सा 
बाँट लेने की इच्छा अन्य कारणों से भी हो सकती है, परन्तु इच्छा होने पर कानून ने 
इसका मार्ग और भी सरल कर दिया । इन कारणों में से एक कारण व्यक्तिवादी 
प्रवृत्ति है, यह हम पहले ही कह चुके हें। पर इस प्रवृत्ति को वास्तव में झभिव्यक्ति 
मिलती है उत्तराधिकार और पैतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानूनों के द्वारा ही । यह कहने 
के बजाय कि ये कानून उपविभाजन और अपखण्डन के कारण हें, यह कहना भ्धिक 
उपयुक्त होगा कि ये ऐसे साधन या उपकरण हे जिनके द्वारा सतत उपविभाजन कार्या- 
न्वित होता है । इन साधनों के प्रयोग के लिए कोई बाध्य नहीं है, परन्तु इच्छा होने 
पर इसका कभी भी उपयोग किया जा सकता है। यह तो सच है कि प्राचीन काल में 
इसके प्रयोग की इतनी झ्रावश्यकता नहीं होती थी जितनी आज होती है, परन्तु 
यह सच नहीं है कि इन कानूनों की कार्यान्विति का परिणाम प्राचीन काल में उप- 
विभाजन नहीं होता था ।* हमें यह कहना चाहिए कि संयुक्त-परिवार प्रथा के कारण. 
ये कानून बहुत कम प्रयोग में लाये जाते थे, परन्तु इनका प्रयोग होने पर उपविभाजन 
न हो, यह असम्भव था | 

ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद, जनसंख्या की वृद्धि इसका दूसरा कारण 
बताया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ उत्तराधिकारियों की वृद्धि है | परन्तु 
यह विभाजन का अपने-आप में कोई कारण नहीं है जब तब कि अन्य कारण उत्तरा- 

ब्रकारियों को संयुक्त परिवार की परिपाटी तोड़ने तथा पूर्णतः बेटवारा करवाने के 

(लिए विवज्ञ त कर दें। जब तक पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध थी, जैसे पंजाब के नहर 
उपनिवेद्य में, तब तक परिवार के अतिरिक्त सदस्यों का प्रबन्ध उप-झधिकृत भूमि के खण्ड 
किये बिना सम्भव था ।३ पर जब समस्त क्ृषि-योग्य भूमि लोगों के भ्रधिकार में चली 
गई तो स्थिति बदल गई और उपविभाजन से बचने का एकमात्र उपाय संयुक्त कृषि- 
प्रथा ही रह गई । ९ 

मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण दस्तकारी की अवनति 
हुई, जो अपखण्डन का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। इस विषय में अपने विचारों 
को स्पष्ट करने के लिए, इस कारण की कार्य-विधि समझना उचित है। जैसा कि हम 


१. वाड़िया और जोशी, 'वेल्थ ऑफ़ इश्डिया', पृ० २४४ ! 

फ बह्ी 

३ यहाँ पर इम अधिकुन क्षेत्रों के छोटेपन तथा भ स्वामियों के ओलत जेोत्रों के उपविभाजन की बात 
कह रहे हैं । नये-छ दे भू-अधिकारिय! का प्रवेश (उदाहरणार्थ महाजन) को पेतक सम्पत्ति को प्रभावित 
किये बिया ही गांव की जातों की ओसत कम कर सकता है । देखिए, कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ११६ 

४. एशडरसन के अनुसार संयुक्त परिवार का विलयन आयकर कानून के का्योन्वित होने के बाद शु८८द्‌ 
से हुआ | छोटी जोतों के विल पर बस्बई विधान सभा का विवाद देखिए । 
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कि 


पहले कह चुके हे कि गाँव के कारीगरों के पास सामान्यतया कुछ भूमि होती थी । 
मशीनों की बनी वस्तुओ्रों की प्रतियोगिता के कारण उसमें से कुछ लोगों की स्थिति 
तेजी से बिगड़ने लगी | पारिवारिक जोत भरण-पोषण का मुख्य साधन होते के कारण 
उसके स्वामियों की नजरों में उसकी महत्ता बढ़ गई। जिन लोगों की आवश्यकताएँ 
कम थी, और जो उसकी पैदावार का थोडा भाग ही उपयोग करते थे, उन्हें संयुक्त 
कृषि-प्रणाली में उत्पादन का हिस्सेदारों की आवश्यकतानुसार विभाजन करना-भअनु- 
चित लगने लगा । इस प्रकार से उत्पन्न हुई ईर्ष्या की भावना ने सम्मिलित कृषि की 
योजना निभाना असम्भव कर दिया और उसका परिणाम हुआ अन्तविभाजन । पर 
यह स्पष्ट है कि इस बात का जितनी भूमि पर असर पड़ा होगा, उसका क्षेत्र नही के बरा- 
बर ही रहा होगा । जहाँ तक शहरी कारीगरों का प्रश्न है, उनके पास प्रायः भूमि नहीं 
रहती । मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुओं से जब प्रतिस्पर्धा हुई वे अ्रपना पेशा खो बेठे 
तथा भूमिहीन मजदूर हो गए । इससे भूमि पर भार बढ़ा, परन्तु भूमि के विभाजन 
पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। यह हो सकता है कि कुछ शहरी कारीगर 
गाँवों में बस गए हों, जहाँ उन्होंने भूमि के छोटे-छोटे ट्रकड़े खरीद लिये हों । थे ट्रुकड़े 
आरम्भ से अनाथिक थे या कालान्तर में दायाधिकार-नियमों के फलस्वरूप अ्रनाथिक हो गए। 
यह असम्भव प्रतीत होता है कि अपनी मूल वृत्ति के लाभप्रद न रह जाने के कारण, 
भूमि की शरण में जाने वाले कारीगरों के पास सामान्य शअ्रवस्था में भूमि खरीदने के 
लिए काफ़ी बचत या साख रही हो । और फिर यदि इस प्रकार से प्राप्त भूमि किसी 
बड़े भू-खण्ड का टुकड़ा न रही हो तो जहाँ तक उपविभाजन का प्रश्न है, स्थिति पहले 
के समान ही रहेगी। इसके विपरीत, यदि नई भूमि पर अधिकार किया गया हो 
तो इससे जोतों की संख्या तो बढ़ी होगी, परन्तु उपविभाजन को प्रोत्साहन नही मिला 
होगा । सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हे कि दस्तकारी के 
ह्वास से भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में तो अ्रवद्य वृद्धि हुई, परन्तु जोतों के उप- 
विभाजन और अपखण्डन को बढ़ाने की दिशा में इसका अ्रधिक प्रभाव नही पड़ा हाँ, 
यह जरूर है कि कारीगरों के काइतकार हो जाने पर, उनकी क्षषियोग्य भूमि की माँग 
के कारण, कृषि का उपविभाजन और अ्रपखण्डन बढ़ गया। 

अस्तु, आबादी की वृद्धि के अनुपात में एक ओर तो उद्योगों का समुचित 
विस्तार न होने और दूसरी ओर जोतों का आत्यन्तिक उपविभाजन और अपखण्डन, 
इन दोनों का कार्य-कारण सम्बन्ध जोड़ना सम्भव है। यदि गत वर्षों में जनसंख्या की 
वृद्धि के अनुरूप ही निर्माणा-उद्योगों का विकास भी हुआ होता, तो भूमि की अतिरिक्त 
आबादी उनमें खप जाती । यदि परिवार का आकार इतना बढ़ जाता कि श्रपनी जोत 
पर आराम से रहना सम्भव होता तो कुछ सदस्य निश्चय ही औद्योगिक केन्द्रों को चले 
जाते तथा शेष सदस्य पारिवारिक जोत पर अपने श्रम का लाभ उठाते । गाँव छोड़ने 
वाले व्यक्तियों का भूमि पर कानूनी अधिकार बना रहता। यदि उद्योगों की नौंकरी से 
उच्च स्तर का निर्वाह सम्भव होता तो वे प्रसन्‍नता से पारिवारिक भूमि से प्राप्त आय 
का भ्पना भाग घर पर रहने वाले व्यक्तियों को दे देते । दुर्भाग्यवश इस प्रकार की 
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उन्‍्तति न हो पाई और जनसंख्या बढ़ती गई । यह अ्रतिरिक्त आबादी उद्योगों में जाने 
के बजाय, भूमि पर ही आश्रित होती गई । संयुक्त परिवार प्रथा के शिथिल होने और 
अलग रहने की प्रवृत्ति के कारण, पैतुक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून का अधिकाधिक आश्रय 
लिया जाने लगा। इस प्रकार, झ्राथिक कठिनाइयों के बढ़ने के काररण लोगों ने 
ऐसी कार्य-प्रणाली अ्रपनाई जिसने उनके संकट को कमर करने की बजाय और बढ़ा 
दिया । अब भूमि ही उनका एकमात्र साधन थी, अतएवं हम झाशा कर सकते थे कि 
इस कारण वे भूमि का पूर्ण उपयोग करेंगे, परन्तु अत्यधिक सावधानी और विचार- 
पूर्ण कार्यों के बजाय, उन्होंने भूमि को बड़ी लापरवाही से छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉटेंकर 
नष्ट कर दिया । 
संक्षेप में हम कह सकते हें कि जनसंख्या की वृद्धि, उसके अनुरूप उद्योगों में 
विस्तार का न होना, संग्रक्त परिवार का ह्वास तथा व्यक्तिवादिता का विकास, झादि 
और इनको पुष्ट करने के लिए उत्तराधिकार और पंतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून 
जोतों के उपविभाजन और अपखण्डन के ये ही प्रधान कारण हैं । 
जिस समय कोई दोष अ्सह्म सीमा तक पहुंच जाता है तो कुछ प्राकृतिक 
उपाय स्वयं क्रियाशील हो उठते हे । उदाहरण के लिए, अत्यधिक छोटी जोत मालिक 
द्वारा या तो बेची जा सकती है या किराये पर दी जा सकती है। परन्तु इस प्रकार 
के उदाहरण सामान्यतः नहीं पाये जाते और न वे मुख्य समस्या पर कोई गहरा प्रभाव 
ही डालते हें। भरत: हमें यह मानना पड़ेगा कि यह समस्या अत्यन्त विषम और बद्धमूल 
इसी आधार पर हम इसे दूर करने के सामान्य उपायों का विवेचन करेंगे । 
. आर्थिक जोत क्या है “-गत वर्षों में भारत में इस समस्या को वेधानिक दबाव 
और ऐच्छिक झाधार पर हल करने का प्रयास किया गया है। चाहे हम कोई 
भी आधार क्यों न अपनाएँ, हमें आधथिक जोत शब्द का अर्थ हर हालत में स्पष्ट 
करना पड़ेगा | इस शब्द की झनेक परिभाषाएँ की गई हे । कीड़ि। के अनुसार ग्राधिक 
जोत का अ्रभिषप्राय 'उस जोत से है जिससे कृषि-कार्यों का आवश्यक व्यय निकाल देने 
के बाद कोई व्यक्तित अपने तथा अपने परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त उत्पादन कर 
सके । बह बागे कहते हे कि दक्षिण में एक आदर्श आर्थिक जोत एक ही स्थान पर 
४० अथवा ५० एकड़ की अच्छी भूमि होगी जिस पर सिंचाई के लिए एक कुप्माँ तथा 
एक घर होगा । परिस्थितियों की विविधता के अनुसार विभिन्‍न भागों में अभीप्ट क्षेत्र 
की कियत्ता अलग-झलग होगी । सूरत जिले में एक माली ३ एकड के बगीचे से अपने 
परिवार का पालन बड़े आराम से कर सकता है जब कि दक्षिण के सूखे भागों में खराब 
मिट्टी वाली ३० एकड़ भूमि भी पर्याप्त नहीं होती । आदर्श झाथिक जोत और भ्रनाथिक 
जोत में बहुत से कोटि क्रम हे, परन्तु किसी एक भाग के लिए मानक निरदिचत कर देता 
कठिन नहीं है ।* डॉ० मान के अनुसार आशिक जोत उसे कहते हैं जिससे एक झौसत 
परिवार का निर्वाह सन्‍्तोंषप्रद ढंग ले हो सके।* स्टेनले जेवन्स ने, उत्तरप्रदेश की 


४ ७एए॑ाएणाणाआ 


१ प्रोग्रे स अरफि एग्रीकलचर इन वेस्टर्न इशिडया, पृ० प२-४३ । 
२. पूर्व उद्ध त, खण्ड २, पृ० ४३ | 
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परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगभग ३० एकड़ भूमि को झादर्श जोत माना है। 
उनका उद्देश्य किसानों को 'थ्ुक्त” स्तर ही नहीं--“निम्नतम' का तो प्रश्न ही नहीं-- 
वरन्‌ रहन-सहन का 'उच्च' स्तर प्रदान करना है । 

विभिन्‍न कारणों के आधार पर आथिक जोत की परिभाषा में अन्तर हो 
जायगा, उदाहरणार्थ, हम कुल प्रत्याप्ति को ले रहे हैं या विशुद्ध प्रत्याप्ति को, पूंजी 
की प्रचुरता है अथवा कमी आदि । पुनः यह कृषि-पद्धति के स्वरूप पर भी निर्भर होगी, 
कृषि के विस्तृत या घने होने पर, भूमि की प्रकृति पर, सिंचाई की सुविधाओं के होने-न- 
होने पर कौनसी फसलें उगा ली जाती हे, आदि । 

इतना समझ लेने के बाद हमें ग्राथिक जोत शब्द को एक विशिष्ट अर्थ दे देना 
चाहिए। एक औसत परिवार को लेकर हम कह सकते हूँ कि अ्रूमि-की--वह-मात्रा 
जो उसकी पूंजी और श्रम का सबसे अ्रध्चिक लाभप्रद उपयोग करवे का--अवसर दे, 
आदर्श जोत है । इसके लिए हर प्रकार के कारणों पर ध्यान देना होगा। उदाहरराथ्थ, 
प्राप्य श्रम और पूजी या उसके कुछ भाग को कृषि के अ्रतिरिक्त अन्यत्र प्रयोग करने की 
सम्भावना की अपेक्षा नहीं की जा सकती । श्रम और पूंजी का कृषि और अन्य वृत्तियों 
के बीच यह वितरण 'समसीमान्त प्रत्याप्ति' (४4पां70978779 7८एप7 7७) के सिद्धान्त 
पर निर्धारित किया जायगा । यहाँ निहित उ्दं श्य कृषि में लगी हुई पू जी और श्रम की 
प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम प्रत्याप्ति उपलब्ध करना है। 

पर इस सम्बन्ध में निकाले गए कुछ निष्कर्ष साधारणत: भारत की वास्तविक 
परिस्थितियों में सत्य सिद्ध नही किये जा सकते । खास तौर से इसलिए कि यह परिकल्पना 
कि कृषि और भनन्‍्य वृत्तियों के बीच श्रम --गाँव में या गाँव के बाहर--पूररूप से गति- 
शील है, मान्य नहीं । और इसका कारण है ग्रामीण उद्योगों का अभाव तथा शहरों में 
निर्माण-उद्योगों की अविकसित अवस्था । जहाँ तक भारतीय परिस्थितियों का सम्बन्ध 
है, हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि एक औसत क्ृषक-परिवार में जो श्रम उपलब्ध 
होता है वह खेती को छोड़ किसी अन्य कार्य में निर्देशित नहीं किया जा सकता । 

संख्यात्मक उदाहरण से यह विचार सरलता से समभ में भरा जायगा। हम 
पाँच सदस्यों वाले औसत परिवार को लें और उसमें उपलब्ध “श्रम” को ही श्रम की 
' इकाई मान लें। इसी तरह पूजी की इकाई एक जोड़ी बेल और हल को मान लें। ये 
प्राकल्पनाएँ भारत की वर्तमान परिस्थितियों से पूरी तरह मेल खाती हैं । मान लीजिए 
इस परिवार की जोत का आकार ४ एकड़ है, जिससे उपलब्ध पूंजी और श्रम द्वारा 
१५० रुपये की कुल आय हो सकती है। इसमें एक जोड़ी बैल को रखने का खर्च मात 
लीजिए ४० रुपये है, तथा अन्य खर्च, मान लीजिए, २० रुपये है, खर्च घटा दीजिए) 
अतः इस परिवार की वास्तविक आय १५० र०--६० रु०--६० रुपये है।? मान 
लीजिए एक जोड़ी बेल और हल तथा उपलब्ध श्रम से यह परिवार २० एकड़ भूमि में 
गच्छी तरह से खेती कर सकता है । अब मान लीजिए उनके पास २० एकड़ जमीन है । 


१७७७७७७आ, «०५०७४ 


वास्तव में ये अंक केवल समभने के लिए है, परन्तु इनके स्थान पर किन्हों और अंकों को प्रति- 
स्थापित करना किसी तरह तक को प्रभावित नहीं करेगा 
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नतीजा यह होगा : कुल श्राय--- ६०० रुपये, एक हल और एक जोड़ी बल रखने का 
खर्च ४० रु०, अन्य खर्च ८० रु० भर्थातु, पहले से चार ग्रुना अ्रधिक (यद्यपि भ्रधिक 
सम्भावना तो यह है कि अन्य खर्चों की वृद्धि भूमि की वृद्धि के श्रनुपात से कम होगी) 
इस प्रकार हमारे वास्तविक माप--६००२०-- १२० रु० ८४८० रु० हैं। 

मान लीजिए, क, ख, ग, घ चार परिवार हूं। प्रत्येक परिवार के पास ५ एकड 
भूमि है जिसे वे अलग-अलग जोतते हें । प्रत्येक परिवार ६० रु० व्यय करता है-- 
४० रु० बेलों पर तथा २० २० भ्रन्य मदों पर । और १५० रु० कुल आय तथा ६० 
रुपये वास्तविक आय के रूप मे पाता है। मान लीजिए, अब वे २० एकड़ के सम्पूरां 
सतेत्र पर संयुक्त कृषि करने का निर्णय करते है। ऐसा करने पर उन्हें तीन जोड़ी बैलों 
की आवश्यकता नहीं रहेगी और वे इस मद में १२० रुपये बचा लेगे। पहले के बराबर 
ही श्रम लगाने पर अब ६०० रू० की कुल आय होगी जिसमें से ४० रु० बैलों के तथा 
८० रु० अन्य व्ययों के लिए निकाल देने पर प्रत्येक परिवार का भाग १२० रु० होगा 
जबकि झलग-प्रलग ५ एकड़ पर खेंती करने में उनका हिस्सा ६० रु० ही था । इस 
प्रकार प्रत्येक परिवार की आय बढ जाती है, यद्यपि अब कुल श्रम का एक चौथाई 
भाग ही काम करता है, क्योंकि हमारी प्राकल्पना के अनुसार एक परिवार के श्रम का 
पूरा लाभ उठाने के लिए २० एकड भूमि जरूरी है । 

अब सवाल यह है कि जो अतिरिक्त श्रम उपलब्ध है उसका क्‍या हो ? उसे 
कुछ और धन्धा मिल नहीं सकता, यह हम पहले ही मान चुके हें । अतः कृषि-कार्य 
करने और न करने के बीच ही चुनाव करना है। इन परिस्थितियों में कुछ अ्रतिरिक्त 
अम भूमि पर लगाया जा सकता है अगर उससे उत्पादन में कुछ वृद्धि हो, भले ही 
यह वृद्धि श्रम-इकाइयों की वृद्धि के अनुपात में न हो । मान लीजिए कि अ्रतिरिक्‍त 
अत्रम के प्रयोग से २०० रु० की उपज बढती है । अब स्थिति इस प्रकार हैं। कुल आय 
७० मू० -+व्यय १२० रुू० ८६५८० रू० विश्वुद्ध बाय | 

हम इन्हें निम्नांकित क्रम से रख सकते हे । “'श अ्रम की एक इकाई को व्यक्त 
करता है (अर्थात्‌ एक झौसत परिवार), 'प्र' पूंजी की एक इकाई को व्यक्त करता है, 
(अर्थात्‌ एक हल और एक जोड़ी बैल) | 

पहली दक्षा : १ श-+-१ १-२० एकड़; बिशुद्ध श्राय ४८० रु०। परिवार 
की प्रति व्यक्ति झ्ाय “हूँ? --६६ रु० | 

दूसरी दशा : ४ श-+ श्प-+- २० एकड़; विज्युद्ध आय ६८० रु०। परिवार की 
प्रति व्यक्ति आय >+ पद्व न्‍तवे४ रु० । 

तीसरी दशा : ४ श-+-४ प+-२० एकड़; विशुद्ध आय ३६० रु० । परिवार 
की प्रति व्यक्ति आय दि नस १८ रु० । 

सर्वेश्रेष्ठ परिणाम उस समय प्राप्त होगा जब श्रम और पूजी की एक-एक 
इकाई २० एकड़ भूमि से संयुक्त की जाय । यही हमारी आधिक जोत हू । ऊपर परि- 
भाषित आद्झें जोत की तुलना में भूमि, श्रम और पूजी के अनुपात में झ्न्तर हुआ तो 
इसके परिणामस्वरूप जोत अनाथिक हो जायगी, तथा उत्पादकों की प्रति व्यक्ति झाय 
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घट जायगी । आदर्श जोत के अन॒कूल अनुपात बदलने पर अना्थिक जोत अधिकाधिक 
आधिक होती जायगी । यदि तीनों परिवारों का अ्रतिरिक्त श्रम कृषि के अतिरिक्त किसी 
अन्य जीविका में लगाया जा सके तो उत्पादकों के दृष्टिकोण से पहली दशा सबसे अच्छे 
परिणाम देती है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सभी परिवारों को २० एकड़ भूमि 
पर ही निर्भर रहना पड़ता है तो दूसरी दशा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पहली दशा में वास्तविक 
आय केवल ४८० र० है जबकि दूसरी दशा में यह ६८० रु० हैं। परन्तु इससे यह बात 
ग़लत नहीं हो जाती कि पहली दशा भूमि, श्रम और पूजी का आदरशों संयोग दिखाती ' 
है | यदि श्रम की मात्रा ४ श में है तो सर्वेश्रष्ठ संयोग ४ द--४ प--5० एकड़ होगा, 
केवल २० एकड़ उपलब्ध होने के कारण दूसरी दशा को ही अपनाना चाहिए 
प्रसंगतः यह बात भी स्पष्ट करती है कि कुछ हद तक सम्मिलित क्षृषि-भूमि पर अत्यधिक 
दबाव के दोष को दूर करती है । 
यह स्पष्ट ही हैं कि आथिक जोत की परिभाषा देने की उपयु क्‍त विधि ऊपर 

दी हुई प्रचलित परिभाषाओं से कम आपत्तिजनक है। अच्छी खासी सुविधाएँ, “निम्नतम 
स्तर' और “उच्चतम स्तर” आदि शब्द अस्पष्ट तथा झनेकार्थी हैँ । (इसके विपरीत यदि 
हम कहें कि हमारा उदय भूमि, पूंजी और श्रम के सम्बन्ध को इस प्रकार व्यवस्थित 
करना है ताकि उत्पादकों को अधिकतम लाभ हों तो हम इस कठिनाई से मुक्त हो 
जायँंगे। श्रधिकतम आथिक लाभ किसानों को रहन-सहन का उच्च स्तर बनाए रखने के 
योग्य भी बना सकता है तथा निम्नतम रतर आवश्यकताओं के लिए श्रपर्याप्त हो सकता 
है |) पहली अवस्था में प्राप्त ६६ रु० प्रति व्यक्ति की आय आरामपूर्वक रहन-सहन 
का अच्छा स्तर बनाएं रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु प्राप्प अधिकतम आय वही 
है। यह सम्भव है कि भूमि, श्रम और पूजी के उपयुक्ततम संयोग के परिणाम पूरणँ- 
तया सनन्‍्तोषजनक न हों। इस दशा में हमें अन्य उपायों को अपनाना पड़ेगा, जैसे उत्पा+ 

, दन के कुशल साधन, विपणन सुविधाएँ आदि । आथिक जोत' बनाने का उहूँ श्य उचित 
आकार की जोत द्वारा किसानों की स्थिति सुधारना है, जहाँ तक एक तरोके से सुधारी' 
जा सकती है और वह यह कि उसे सही आकार की जोत मिल जाय। यह किसानों के 
लिए नई धरा अ्रथवा नये स्वर्ग की आशा नहीं दिलाती और न यह किसानों की सम- 
स्याओ्रों का पूरा हल ही है। यह तो समस्या को हल करने का केवल एक रास्ता-भर है।. 
८. डपचार--अब हमें उपचारों को देखना चाहिए जो भारत में उषपविभाजन और अ्रप- 
खण्डन की ब्रुराइयों को दूर करने के लिए अपनाये या सुभाये गए हैं । सन्‌ १८२०-२१ 
से पंजाब में सहकारी विभाग के तत्त्वावधान में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार 
और प्रेरणा द्वारा बिखरी हुई जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में दिलचस्प प्रयोग किये 
गए जिसमें अद्भुत सफलता मिली । जुलाई सन्‌ १६४३ के श्रन्त तक प्रान्त में सहकारी 
चकबन्दी समितियों की संख्या १८०७ थी और चकबन्दी किया हुआा क्षेत्र १४.५१ 
लाख एकड़ था।* चकबन्दी की गति नवम्बर सन्‌ १६३६ के चकबन्दी अधिनियम 
१. फेमिन इन्कववायरी कमिशन, फाइनल रिपोर्ट, १० २६२ । 

९ . १९४०-५१ में पंजाब में ३६१ सहकारी चकबन्दीं समितियां थीं जिनकी सदस्य-संख्या १,८६,०५७ थीं। 
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। 
(कन्सॉलिडेशन झ्रॉफ्‌ होल्डिग्स एक्ट) के पास होने से और भी बढ़ गई । इस कानून के 
भ्रन्तर्गत हठीअल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरोध के बावजूद भी चकबन्दी अनिवार्य कर दी 
गई। चकबन्‍्दी का प्रभाव बहुत ही लाभदायक रहा है । भूमि की उत्पादकता में वृद्धि 
हुई, अपखण्डन के कारण न जोती जाने वाली भूमि पर खेती होने लगी, मुकहमेबाजी 
और भगड़े कम हो गए, तथा सुधार की उत्कट अभिलाषा भी उत्पन्त हो गई है । 
कुछ काररों से पंजाब इस प्रकार के सहकारी कार्यों के लिए बहुत उपयु कक्‍त है जिसका 
परिणाम ऐच्छिक आधार पर चकबन्दी का होना है। पहली बात तो यह है कि भूमि 
ओर जनसंख्या के सम्बन्ध में वहाँ के गाँवों में एकरूपता हैं। दूसरी बात यह है कि 
नहर उपनिवेशों में भूमि की छुताई हाल ही में शुरू हुई है, इसलिए वहाँ चकबन्दी 
अधिक आसान है। तीसरी बात यह है कि हर भृ-धृत्ि की सापेक्षिक सरलता के 
कारण भी चकबन्‍्दी में सुविधा रहती है ।* अच्छी-से-अच्छी परिस्थिति होने पर भी 
चकबन्दी आन्दोलन की गति अभ्रवश्य ही धीमी होगी । इसकी भी कोई गारनन्‍्टी नहीं है 
कि भविष्य में चकबन्दी कार्य व्यर्थ न हो जायगा । एक कठिनाई यह भी है कि चक- 
बन्दी की लागत अधिक हैं और जनता इतना देने के लिए तैयार नहीं है। एक 
शिकायत यह भी है कि जो लोग स्थानीय रूप से शक्तिशाली या प्रभावशाली हे किसी- 
त-किसी प्रकार सर्वोत्तम भूमि ले लेते हे । इसके अतिरिक्त पंजाब का प्रयोग केवल 
अपखण्डन की समस्या को ही हल करता है, उसका उहूँ श्य उपविभाजन रोकना नहीं है । 
पंजाब द्वारा दिखाये हुए मार्ग का अनुसरण कुछ अन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश 
( नीचे देखिए ) उत्तरप्रदेश आदि ने किया है। उत्तरप्रदेश में पंजाब के नमूने पर 
आधारित सहकारी चकबन्दी समितियों की संरक्षता में ( जिनकी संख्या १६३६-४० में 
१८२ थी ) ७७,६७२ पक्के बीघे भूमि की चकबन्दी की गई। पुनविभाजन के कारण 
खेतों की संख्या द 5 हिस्सा कम हो गई ।* सन्‌ १६३६ के चकबन्दी अ्रधिनियम के पास 
होने पर इन समितियों का काम समाप्त नहीं हुआ । जैसा कि पंजाब में है सहकारी 
चकबन्दी और कानून के अन्तर्गत की जाने वाली चकबन्दी साथ-साथ चल सकती है।* 
मद्रास ने मामूली शुरुआत की झौर सन्‌ १६३६-४० में वहाँ २२ चकबन्दी समितियाँ 
थी, परन्तु प्रयास असफल रहा और प्रयोग छोड़ दिया गया ।* 
लगभग ७.०७ लाख एकड भूमि की चकबन्दी सहकारी समितियों द्वारा की गई तथा चकबन्द्री विभाग, 
ने ३.५ लाख एकड़ भूमि के चक बनाए । 
१. चकबन्दी के लाभों तथा उसकी कठिनाइयों के लिए देखिए 'कन्सॉलिडेशन आफ लेण्ड होलिं 
इन द पंजाब, के० एम० बशीर अहमदर्खा, इण्डियन सोसाइटी ऑक एग्रीकल्चर इकानामिक्स की पहली 
कान्फ स कार्यवाही (१६४०), पृ० ३८-४४ । 
२, उत्तर प्रदेश में १९४६-५० के अन्त में ४३८ सहकारी चकबन्दी समितियां थी। इनके द्वारा लगभग, 
दो लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हो चुकी है । 
३. सन्‌ १६३६-४० में उत्तरप्रदेश में सहकारी समितियों के कार्य पर रजिस्ट्रार की स्पोर्ट, पैरा ४४; 
ओर इण्डियन को-आपरेटित्र रिव्यू में अक्तूबर-द्धितम्बर ( १६३६ ) में बी० मुकर्जी का लेख, ए० 
५५१६-२६ । 
४ ह रिजव देंक के १६४६-४८ के रिव्यू के श्रनुसार मद्रास में २२ चकबन्दी समितियों हैं. तथा उनके द्वारा, 


२२० भारतीय ग्रथशास्त्र 


प्रनुज्ञात्मक विधान को लागू करके भी देखा गया है, परन्तु इसमें कई कमियाँ 
'रह जाती है । बड़ौदा ने सन्‌ १९२० में इस तरह का कानून बनाया, परन्तु वह कभी 
काम में नहीं लाया गया । चकबन्दी समितियों ने हितकर कार्य किये हैं ( सन्‌ १६३८- 
३६ में इनकी संख्या ७६ थी ) | 

मध्यप्रदेश में चकबन्दी का कार्य ध्यान देने योग्य है। उस प्रान्त में पंजाब 
के समान सहकारी चकबन्दी समितियों के अलावा अनिवाय चकबन्दी के लिए सन्‌ १९- 
२८ में चकबन्दी ग्रधिनियम पास किया गया । आरम्भ में यह अधिनियम केवल छत्तीस- 
गढ़ प्रदेश में ही लागू करने के लिए था। इस अधिनियम के अन्तर्गत गाँव के कम-से- 
कम आधे स्थायी भृ-स्वामियों को, यदि उनके कब्जे में गाँव की कम-से-कम दो-तिहाई 
भूमि है, चकबन्दी की योजना में सम्मिलित होने का अ्रधिकार दिया गया है। स्वीकृत 
हो जाने पर यह योजना गाँव के स्थायी भू-स्वामियों तथा उनके उत्तराधिकारियों पर 
लागू होगी। कानून के पास हो जाने के बाद यह कार्य २४३६ गाँवों में किया 
गया और ५००,००० एकड़ से अधिक भूमि की, जो हजारों छोटी-छोटी जोतों में विभक्त 
थी, ४ आना प्रति एकड़ के व्यय पर चकबन्दी की गई । मध्य प्रदेश की सरकार का 
दावा है कि चकबन्दी के अनेक लाभ हें---उदाहरणा र्थ समय और श्रम की बचत, अच्छे 
भ्रौजारों और फसलों का प्रवर्तत, अतिक्रमण के कारण हुए भझगड़ों में कमी, कुल उत्पा- 
दन में वृद्धि, और अ्रधिक क्षषि-योग्य भूमि की प्राप्ति, आदि । यह भी कहा गया है कि 
चकबन्दी के अनुकूल प्रभावों को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर अपखण्डन को दूर 
करने के लिए स्वस्थ एवं ऐच्छिक कदम भी उठाये जाते हें। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, इसी प्रकार का अधिनियम १६३६ में पंजाब के लिए और १६३६ में उत्तर 


चकबन्दी की हुईं भूमि १४६३ एकड़ हे । 
इन्टरनेशनल लेबर आफिस, इण्डिया ब्राज्च न्यू दिल्ली से प्रकाशित 'रिसेन्ट-डिवेलपमेन्टस इन 
इगण्डियन इकॉनामी, के अनुसार चक्रबन्दी सम्बन्धी आधुनिक प्रगति इस प्रकार है 


राज्य तिथि गाबों की संख्या, चकबन्दी की हुई भूमि 

(१) (२) (३) (४) 

बम्बई ३०-४-१६९५४ तक ८७८, १२,८४, ६६८ एकड़ 

मध्य प्रदेश ३१-९-४४ तक ३,०३३, २६,६४,७३ ६? 

पंजाब (प्राप्त उत्तर की तारीख) १२-७-५४ ३,३५३, २९,५३,२०८?? 
( चकबन्दी विभाग ) ( चकबन्दी विभाग ) 
श्ण्ड १९,५४,४०२ 


( सहकारी विभाग ) ( सहकारी विभाग ) 
उत्तर प्रदेश १९४७ तक 


( चकबन्दी कानून १६४७ के एकड़ 
अन्तर्गत) ७००४ ४,६४,२६१ 
१६५२-५३ 

(सहकारी समिति कानून के अन्तगंत) समितियां ५६० १,७१,६९६१९ 


बदल्ली ३१०३-१६४५४ १६६ ९,5६२, १८८, 
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प्रदेश" के लिए पास हुआ । 

पंजाब के नहर उपनिवेशों में, स्वामित्व हस्तान्तरणा पर रोक लगाकर और 
कुछ अनुदानों के मामले में केवल एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाकर उपविभाजना 
रोका गया है। परन्तु इससे कृषि के उपविभाजन को रोकने में कोई सफलता नहीं 
मिली । 

बड़ौदा में, सहकारी समितियों द्वारा. किये गए ऐच्छिक कार्यो के अलावा, 
अपखण्डन को रोकने के लिए अन्य उपाय किये गए । इसका एक उदाहरण सन्‌ १६३३ 
का कृषि जोत-अपखण्डन-निरोधक (प्रिवेन्‍्शन आफ़ फ्रेगमेन्टेशन आफ एग्रीकल्चरल 
होल्डिग्स एक्ट) अधिनियम है जो पड़ोसियों और साभीदारों को समीप की भूमि के 
खरीदने का अ्रधिकार देता है। अन्य उपाय भू-राजस्व संहिता (लैण्ड रेवेन्यू कोड) 
के अन्तगगंत भू-राजस्व "अधिकारियों (रेवेन्यू आफिसरों) तथा सम्पत्ति-विभाजन 
ग्रधिनियम (पार्टीशन आफ प्रापर्टी एक्ट) को लागू करने के लिए दीवानी अ्रदालतों 
द्वारा किये गए का हैं, जो बड़ी-बड़ी जोतों को निश्चित सीमा से आगे विभक्त नहीं 
होने देते । श्राज तक की उन्नति बहुत धीमी रही है। मुसलमानों के लिए मिश्र की 
प्रथा प्रस्तावित की गई है। इस प्रथा के अनुसार भूमि समस्त उत्तराधिकारियों में बाँट 
दी जाती है, परन्तु सबकी ओर से कृषि-कार्य के लिए वह एक ही व्यक्ति को सौंप दी 
जाती है ग्रथवा सभी उत्तराधिकारियों की ओर से प्रबन्ध करने के लिए किसी न्यासधारी 
(ट्रस्टी) को सौंप दी जाती है। हिन्दुओं के लिए बिना विभाजन के ही पैतृक भूमि की 
संयुक्त खेती का समर्थन किया गया है । 

जैसा कि बम्बई के अ्रनुभव से देखा गया है केवल सरकार की ओर से अनाथिक 
जोतों की स्वीकृति न देना ही पर्याप्त नहीं है । संयुक्त रिण्णटर्ट प्रस्तुत करने वालों ने, 
जिस पर बम्बई की रैय्यतवाड़ी प्रथा आधारित है, उपविभाजन की सम्भावना को पहले 
ही देख लिया था और वही भू-राजस्व संहिता के श्रनुच्छेद £८ के समावेश के लिए 
उत्तरदायी थे । इस अनुच्छेद के अनुसार समय-समय पर निश्चित की हुई न्यूनतम सीमा 
से कम अनेक प्रकार की भूमि का कोई खतौनी नम्बर (सर्वे नम्बर) नहीं होता । भूमि 
के विभाजन को तथा भूमि अलग टुकड़ों में रखने को यह नहीं रोक सका। ऐसे 
विभाजनों को अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण अनुच्छेद ६८ को रद्द 
करना पड़ा और झ्राजकल “अधिकारों के अभिलेख' ((२८८०:०७ ०४ १88६४७) द्वारा 
१, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में क्रमशः १६४८ तथा १६५३ में चकलन्दी-सम्बन्धी नये एक्ट पास किये गए 
हैं। अतण्व पुराने एक्ट अब रद्द हो गए हैं। उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी कानून १६५३ (यू० पी० 
कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिग्स एक्ट १६९५३ ) १० श्रप्ने ल, सन्‌ १९५४ से लागू किया गया। इसके अनु- 
सार जहाँ जोत का अधिक भाग होगा उस कुत्र में चक बनाने की यथासम्भव कोशिश की जायगी। इस 
कानून का उद्दे श्य कम-से-कम कठिनाइयों द्वारा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है । 
२. भारत के अनेक प्रान्तों में रिजवे बेक ऑफ इण्डिया द्वारा की गई चकबन्दी सम्बन्धी जांच की दिल- 
चरप समीक्षा के लिए, के० जी० अम्बेगवकर आई० सी० एस० का 'कन्सॉलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल 
होल्डिंग्स” लेख देखिए जो (१६४०) में इश्डियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स की पहली, 
कान्फ स में पढ़ा गया था, कार्यवाही ए० २५,३५ । 


डर भारतीय अर्थशास्त्र 


सृक्ष्मतम विभाजन को मान्यता दी जाती है । 
£, सन्‌ १६२७ का बम्बई का स्वल्प जोत-बिल ( स्मॉल होटिंडग्स बिल )--अक्तूबर 
१९२७ में यह बिल बम्बई विधान परिषद में माननीय सर चुन्नीलाल मेहता द्वारा पेश 
किया गया | बिल के प्रथम भाग में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक मानक- 
इकाई निश्चित करने की व्यवस्था की गई थी--यानी भूमि का ऐसा छोटे-से-छोटा 
झ्राकार निश्चित कर देना, जिस पर झलग से खेती करके लाभ उठाया जा सकता हो । 
मानक इकाई से छोटे खेतों को खेत-खण्ड-मात्र घोषित कर देने की व्यवस्था की गई। 
बिल का उद्देश्य यह था कि पुराने खण्डों का और उपविभाजन न हो तथा और नये 
खण्ड न बनते जायें और चकबन्दी को बढ़ावा मिले। दूसरे भाग का उद्देश्य अधिक 
लाभ के लिए वरंमान खण्डों की चकबन्दी करना था । 

बिल में कुछ हद तक अनिवायेंता भी थी । किन्तु स्टेनले जेवन्स के शब्दों में 
“यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विलक्षण समाजशास्त्रीय तथ्य है कि स्वामित्व और भूमि 
के प्रयोग को व्यवस्थित करने वाले कानून और रिवाज समाज की किसी भअन्य विशेषता 
की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हे और इसलिए उन्हें कानून की अजेय शक्ति के अतिरिक्त 
किसी और ऊपरी कायंवाही से बदलना बहुत कठिन है ।* 

इस सम्बन्ध में दूसरी आलोचना यह थी कि बिल में पैतृक सम्पत्ति-सम्बन्धी 
झर भारतीय पारिवारिक जीवन के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिषेध किया गया है। 
पर यह बात ध्यान देने की है कि बिल ने “विभाजन की रीति बदलने का प्रयत्न किया 
था, न कि विभाजन के आधारभूत कानून को । कुछ भी हो, आखिरकार कानून मनुष्य 
द्वारा ही बनाए जाते है और उनमें दोष तथा हानिकर सम्भावनाएँ पाई जाने पर बदल 
देना ही बुद्धिमानी है। 

पर सबसे व्यापक आलोचना यह थी कि बिल के पास होने पर बहुतों की 
भूमि छिन जायगी और इस प्रकार एक भूमिहीन स्वोहारा वर्ग का जन्म होगा । यह 
अनुमान था कि क़रिसानों की वर्तमान औसत जोत की तुलना में मानक-जोत बहुत बड़ी 
होगी । बिल में केबल 'फायदेमंद ज़ोत' बनाने का विचार किया गया था, आधिक' 
जोत का नहीं । निम्नतम मानक-जोत की परिभाषा लाभदायक कृषि के लिए कम-से- 
कम अनिवाय॑ जोत के रूप में की गई थी, आथिक जोत के रूप में नहीं । इस प्रकार 
की लाभदायक जोत आध्थिक जोत से कही छोटी होगी । 

यह मानकर चलें कि मानक इकाई एक उचित आकार के बराबर रखी जायगी 
तो नये कानून के अन्तर्गत जिन लोगों को ज़मीन पट्टे या विक्रय द्वारा छोड़नी पड़ेगी । 
वे वही व्यक्ति होंगे जिनकी जोतें इतनी होंगी कि सम्भवतया वे उसी के सहारे जीवित 
नहीं रह सकते और इस प्रकार वे सम्पूर्ण समय के लिए कृषक भी नही हे । ऐसे लोगों 
के छोटे खेत हानिप्रद थे, उनके मालिक मुख्य जीविका पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते 
थे। ऐसी परिस्थितियों में भू-स्वामी के लिए यह अ्रच्छा होगा कि वे अपनी भूमि को 
सगान पर दे दें और वे भूमि से दे दे और वे भूमि से कुछ-न-कुछ लाभ प्राप्त करते हुए मालिक बने रहें और 
ह£ अक्तूबर १६२७ में बम्बई विधान परिषद के विवाद में सर चुनीलाल मेहता द्वारा डद्घ्ृत । 


कृषि : भूमि और उसकी समस्‍्याएँ २२३ 


स्वयं खेती करने में अपना समय बरबाद न करें और नुक्सान तन उठाएँ ।* 

बिल के आालोचकों ने इस सम्भाव्यता पर ध्यान नहीं दिया कि यह उपविभाजन को 
रोकेगा और अनेक दशाओं में भूमि के हाथ से निकल जाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा । 

यह बिल प्रवर-समिति (सिलेक्ट कमेटी) को भी सौंपा गया, जिसने मई 
१९२८ में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें छोटे-मोटे सुधार करके उसे स्वीकार्य बना 
दिया। परन्तु परिषद के बाहर और भीतर तीव्र और ह॒ढ़तापूर्वक विरोध होने पर 
इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा ।* 

कृषि-प्रायोग ने चेतावनी दी थी कि दबाव का तत्त्व कुछ हद तक अनिवार्य 
हो सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह न समझ लेना चाहिए कि हम लोगों की इच्छाओं 
का पूरी तरह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझते । हमें दबाव को तो अन्तिम उपाय की 
तरह भ्रलग रखना चाहिए और इसका प्रयोग बहुमत के लाभ के लिए उस समय 
करना चाहिए जब कि हठी अ्ल्पमत उसमें बाधक हो । सरकार को प्रचार-कार्य करना 
चाहिए और कठिनाइयों को अकमंण्यता का बहाना न बन जाने देना चाहिए। जहाँ 
चकबन्दी अनुज्ञात्मक कानून के रूप में लागू की गई हो वहाँ उसके पक्ष में सरकार को 
धीरे-धीरे काये करना चाहिए। कानून के अन्तर्गत विशेष क्षेत्रों को चुन लेना चाहिए 
झर दबाव डालने वाला कोई उपाय अपनाने से पूर्व भू-स्वामियों के मत के सम्बन्ध में 
पूरी जाँच कर लेनी चाहिए ।३ 

कृषि की आथिक इकाइयाँ बनाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण और मूलभूत सुधार हैं । 
इसमें श्रसफल होने पर, जनता की गरीबी को दूर करने के लिए अब तक जो-कुछ प्रयत्न 
'किया गया हैं वह व्यर्थ हो 'जायगा । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, इस प्रश्न पर 
'राजकीय' कृंषि आयोग तथा अन्य राज्यीय सरकारों का रुख बड़ा ही अश्रस्थिर और कम- 
जोर रहा है ।* .यह स्मरण रखना चाहिए कि इसका हल ग्रामीण अ्रर्थ-व्यवस्था के 
आमूल परिवतंन में है और इस समस्या को दूरदशिता और साहस से हल करनें,की 
आवश्यकता है । हाल ही के युद्ध और युद्धोत्तरकालीन अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि 
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2 बम्बई स्वल्प जोत बिल पर एफ० जी० एच० एण्डरसन की पुस्तिका । 
२, सन्‌ १६४७ में बम्बई प्रान्त में एक नया चकबन्दी अधिनियम (द बॉम्बे प्रिवेन्‍्शन आफ फ्र गमेन्टेशन 
एंड कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स एक्ट) बनाया गया जिसमें सन्‌ १६५३ में संशोधन हुआ है । 
यह अधिनियम ८ अप्रेल, १९४८ से लागू किया गया । जुलाई १६५३१ तक सरकार ने १८१० गाँवों में 
चकबन्दी करने का नोटिस दे दिया था। ७६७ गाँवों'में चकबन्दी की योजनाएं पूरी हो गई हैं. तथा 
२७३,५७५ जोतों की संख्या घटकर १४२,०७६ रह गई है। बम्बई की सरकार २३,००० गांवों में से प्रति 
वर्ष १५०० गवों में चकबन्दी करके १४ वर्षो में उसे पूरा करना चाहती है । 
३. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा १२७ । 
४. अभ्रकाल जॉच उद्योग ने भी इसी प्रकार की श्रस्थिरता दिखाई है। एक ओर तो वे पैतृक सम्पत्ति के 
कानूनों में दखल देने के विरोधी हैं, दूसरी ओर उनका विचार है कि अपखण्डन को फेलने से रोकने के , 
लिए अधिकारों के अनियंत्रित हस्तान्तरण पर रोक लगाना आवश्यक एवं वाष्छुनीय है । केवल एक 
सदस्य, सर मनीलाल नानावती को अपने निश्चय पर दृढ़ विश्वास था और उन्होने श्रोसत दर्ज की 
अविभाज्य जोत बनाने की सिफ्कारिश की । अन्तिम वार्षिक रिपोर्ट पृू० २५९, ६५ । 


२२४ भारतीय अथशास्त्र 


भारतीय जनता बहुत बड़ी सीमा तक कठोर वर्गीकरण और नियमन स्वीकार कर 
सकती है। इसलिए इसे स्वीकार करने के लिए कोई हृढ़ आधार नहीं है कि शुरू में 
कुछ अज्ञान और विवेकशून्य भय से जनित विरोध के बाद वे शान्त न हो जायेंगे और 
अन्ततोगत्वा उन सुधारों का स्वागत नहीं करेंगे, जो उनके स्थायी आथिक कल्याण का 
झनिवार्य ठोस आधार बनेंगे। इस सम्बन्ध में पावर्टी एण्ड सोशल चेनज' नामक नई 
'गुस्तिका' की चर्चा की जा सकती है जिसमें लेखक ने एक ऐसी पद्धति का संकेत 
किया है जिसके अन्‍्तगगंत सारे गाँव की भूमि संयुक्त प्रबन्ध और कृषि के लिए ले 
ली जायगी, तथा भूमि के समस्त वर्तमान अधिकार और पैतृक सम्पत्ति के मान्य 
तथा चिर-प्राहत नियम सुरक्षित रहेंगे । श्री त्रिलोकसिंह का कहना हैं कि उनकी 
योजना जनतन्‍त्रात्मक है और शान्तिमय परिवतंन का मार्ग दिखाती है । इस प्रकार 
यह रूस की योजना से कहीं अ्रच्छी है जिसके अधीन परम्परा से पूरी तरह नाता 
तोड़ और समस्त भूमिगत अधिकारों का अ्रपाकरण करके तुरन्त ही समष्टि की 
सत्ता की प्रतिष्ठा करने का विधान है। लेखक का यह विश्वास है कि इन आधारों 
पर पुनः संगठित क्ृषि-व्यवस्था में गाँव आ्राधुनिक औद्योगिक ढाँचे के आधार का काम 
कर सकेंगे ताकि कृषि और ओऔ्ौद्योगिक भ्रर्थ-व्यवस्था में लाभदायक समन्वय सम्भव हो 
सकेगा और गाँवों की जनता ओऔद्योगीकरण में अधिक भाग ले सकेगी और इससे 
प्रत्यक्ष और ठोस लाभ उठा सकेगी । यह स्वीकार किया गया है कि इस योजना के 
अनुसार कृषि के संगठन से गाँव की अधिकांश जनता (लेखक का अनुमान १ करोड़ 
५५ लाख का है) बेकार हो जायगी, परन्तु साथ ही उद्योगों का आयोजित विकास होने 
'पर कृषि से बेरोज़गार हुई अतिरिक्त जनसंख्या बड़ी आसानी से खप जायगी। श्री 
त्रिलोकसिह का कहना हैँ कि उनकी योजना के मूल विचार पंजाब में ज़िला-अधिकारी 
के रूप में किये गए अनुभवों के परिणामस्वरूप ६ या ७ वर्षों में निखरे हें। उनका 
'यह भी कहना हैँ कि प्रत्येक विचार के किसानों से विचार-विमशे करके परीक्षा कर 
ली गई है तथा उनके कई व्यावहारिक सुभाव स्वयं ग्रामीणों के ही हैं । यह सब होते 
हुए भी यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसी योजना का पर्याप्त विरोध 
'होगा । परन्तु जब तक साहस और दृढ़ विश्वास के साथ ऐसे उपाय नहीं भ्रपनाए, 
जाते तब तक भारतीय कृषि सदैव अवसन्न दशा में रहेगी तथा ग्रामीण निर्धनता की 
समस्या हल न हो सकेगी । 
स्थायी सुधार 

१०. स्थायी सुधारों का अभाव ओर इसके परिणाम--भारतीय और पश्चिमी देशों 
के बीच एक मुख्य अन्तर यह है कि भारत में भूमि के स्थायी सुधारों का एकदम 
ग्रभाव है। दक्षिण बम्बई की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जो भारत के अन्य भागों 
पर भी न्यूनाधिक रूप से लागू होती हैं, कीटिंग का कहना है कि “परिचमी भागों 
में छोटे-छोटे स्वामियों द्वारा पहाड़ी हिस्सों में बड़े परिश्रम के साथ क्ृषि-योग्य 
पट्टियाँ बना ली गई हैं। यत्र-तत्र किसी अच्छे टुकड़े में सिंचाई के कुएँ तथा घर भी 
९ लेखक जिलाकतिह, १६९४५ । 
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मिलेंगे, परन्तु अधिकांश भाग में मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता है । खेत बिना सींचे, 
बिना बाढ़ और बाँध के गरक्षित पड़े रहते हैं और वे मनुष्यों या पशुझ्ों को कोई 
आश्रय नहीं दे सकते ।* सही बाड़ों के न होने से सुझअरों, भटकते हुए पशुओं और चोरों 
को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। भेड़ों को लेकर बहुत-से भगड़े होते हें 
तथा फ़सल की रखवाली करने और पशुओं को इकट्ठा करने में बहुत श्रम करना पड़ता 
है। वायुवेग को कम करने वाले साधनों के भ्रभाव में कपास जैसी फ़सलों को निर्बाघ 
और तेजी से चलने वाली हवाओं से कुछ कम हानि नहीं होती । यद्यपि सहकारी एवं 
व्यक्तिगत आधार पर बाड़ें डालने का प्रयत्न किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में 
अभी बहुत-कुछ करना शेष है। खेतों की मेड़बन्दी का भी एकदम अभाव है। इसका 
फल यह होता है कि जमीन कटने और खुरने लगती है तथा किसानों को ऐसी बहुत-सी 
हानियाँ पहुंचती हें। जिन्हें रोका जा सकता है । इसके श्रतिरिक्त जमीन को भली प्रकार 
समतल नहीं बनाया जाता कि पानी का शोषणा सर्वत्र एक-सा हो। इस सम्बन्ध में 
नालियों का भी कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। इससे पानी एक जगह जमा हो जाता है 
और यदि उसके निकास के लिए कोई नाली होती भी है तो वह दूसरों की भूमि से 
होकर जाती है और उसका नुकसान करती है। उदाहरण के लिए जमुना के बाई ओर 
हजारों एकड़ बहुमूल्य भूमि खाई-खड्डों के जाल-से बन जाने के कारण बेकार हो 
गई हैँ और हजारों गाँव जो उपजाऊ भृमि से घिरे हुए थे, श्रब बेकार खाइयों से घिरे 
हुए हैं ।* सतह की नालियों का उचित नियन्त्रण इन हानियों का निवारण कर देगा, 
फसलों की पैदावार बढ़ाएगा और सोतों की सतह को उठाकर कुओं को बारहों महीने 
चालू बताए रखेगा ।* 

// » आवश्यक पैमानों पर खेतों की मेड़बन्दी और बाड़ा लगाने का प्रबन्ध किसानकी 
शक्ति के परे है। इस समस्या का समाधान भूमि-सुधार योजना से हो सकता है। यह भी 
आवश्यक हूँ कि सरकार तकावी ऋरा द्वारा किसानों की सहायता करे और विशेष रूप 
से प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा ठेक्निकल मामलों में पथ-प्रदर्शन करे । खेतों में 
इमारतों का भ्रभाव भी एक गम्भीर दोष है, क्योंकि निरीक्षण-कार्य कठिन हो जाता हे 
और मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए अधिक समय और श्रम की बरबादी होती है; पशुओं 
को अच्छी तरह नहीं रखा जा सकता और मनुष्यों के साथ उन्हें गाँवों में रखना बहुत 
ही बुरा है। गाँव से खेतों तक ले ज़ाने में खाद की बहुत हानि होती है । खेतों पर 
आवश्यक इमारत आदि की व्यवस्था करने में अभी बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, जिन्हें दूर 
करने में कुछ समय लगेगा । एक कठिनाई यह है कि इमारत में रहने से किसान के: 
जान-माल की वैसी रक्षा नहीं हो सकेगी, जेसी कि अन्य किसानों के साथ गाँव में रहने 
पर सम्भव है। दूसरी कठिताई गाँव के पैतृक घर का मोह है जो उसके खेत पर रहने में 

बाधक हैं । तीसरी कठिनाई घर बदलने का व्यय हैं। चौथी कठिनाई किसान की जोत 
१. पूर्व उद्ध त, पृ० १०७। ह 
२. देखिए, डॉ० क्लाउस्टन का मेमोरेन्डम, कृषि आयोग रिपोर्ट, साक्ष्य खए्ड १, ए० १२। 
३, देखिए, हॉवडड, क्रॉप प्रोडक्शन इन इण्डिया, पृ० १४ । 
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का छोटे-छोटे टुकड़ों में ग्नेक जगह बिखरा होना है । भ्रन्तिम कठिनाई यह है कि 
गाँव में रहने पर किसान पंचायती कुओं से पीने के पानी की सुविधा प्राप्त कर सकता 
है, परन्तु खेत पर घर बनाने पर उसे निजी कुआँ खोदना पड़ेगा। पर खेतों में घर 
बनाकर रहने से किसानों को जो अपार लाभ हैं उन्हें देखते हुए हमें इन कठिनाइयों 
को अवश्य ही दूर करना चाहिए। 

सिंचाई 

११. आवश्यकता और महत्त्व*--ऐसे अनेक कारण हें जिनसे हमारी कृषि एकान्ततः 
वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकती तथा कृषक को सिंचाई-सम्बन्धी समुचित सुविधाएँ 
प्रदान करना ज़रूरी होता है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, राजपूताना आदि बहुत 
से भाग हैं जहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों के बिना वहाँ 
खेती अ्रसम्भव है। दूसरी बात यह है कि जहाँ वर्षा की इतनी कमी नहीं हैँ वहाँ वर्षा 
अनिदिचित तथा दुवितरित है। दक्षिण के उत्तरी पठार ऐसे ही है जहाँ सर्देव सूखा 
पड़ता है । तीसरी बात यह है कि चावल और ईख जैसी फ़सलें नियमित रूप से पर्याप्त 
पानी चाहती हैं ज़ो कुछ अ्रतुकूलतम स्थानों को छोड़कर श्रन्यन्त्र श्रसम्भव है । चोथी 
बात यह है कि आबादी के दबाव के कारण घनी खेती श्रावश्यक हो गई है, जो दूसरी 
फ़सल या जाड़े की फ़सल को अनिवाय॑ बना देती है । इन फसलों को जाड़े की वर्षा के 
अभाव में कृत्रिम सिंचाई की श्रावश्यकता होती है । श्रन्तिम बात यह है कि लगभग 
८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और उनकी खुशहाली सिंचाई के आवश्यक 
साधनों के पर्याप्त होने या न होने पर ही निर्भर है । भारत में सिंचाई के लिए विशेषतः 
तालाब और कुझों झ्रादि साधनों का प्रयोग प्राचीन काल से होता झा रहा है । सिंचाई 
के सम्बन्ध में अंग्रेजों की सच्ची देन नदियों के बेकार जल का उपयोग करने के लिए 
बनाई हुई नहरे हें । 

सिंचाई से अनेक लाभ हैं, जिसमें से मुख्य लाभ ये हें : पैदावार की उन्नति, सूखे 
शोर संदिग्ध वर्षा वाले भागों में स्थायी और सफल कृषि का आरम्भ, भ्रकाल और 
दुलंभता से सुरक्षा, पंजाब जैसे खेतिहार प्रदेशों में रेलों को लाभ और राज्य को प्रत्यक्ष 
आधिक लाभ आदि हैं । * 
१२, सिंथाई के साधनों का वर्गीकरण : १. सामान्य वर्गीकरण--भारत में सिंचाई के! 
तीन प्रकार के साधन पाये जाते हैं : १. कुएँ २. तालाब और ३. नहरें। नहरें भी तीन 
प्रकार की हें १. बाढ़ के जल से बनी हुई नह, २. बारह महीने चलने वाली नहरें, ३. 
जलादायों से निकली हुई नहरें ।* 
(१) कुएं--भारत में कुआँ सिंचाई का एक समर्थ साधन रहा है और हमेशा 

हेगा । कुल सिचित क्षेत्र के २५ प्रतिशत भाग की सिंचाई कुएँ से होती है, यानी १३५ 

१. देखिए, १६२७-३० का ट्रीऐनियल रिव्यू ऑफ़ इरीगेशन; और डी० जी० हेरिस का इरीगेशन इन 
इण्डिया, पृ० १-४। 


२. भारत में सिंचाई के अन्य प्रयुक्त साधन बाढ़ की नदियों के पानी को थोड़े समय के लिए बॉय बनकर: 
रोकना तथा नदियों से ढेकुल द्वारा सिंचाई है । देखिए, इण्डिया इन १६३०-१, पृ० २२६ । 
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लाख एकड़ भूमि की; और इन पर १०० करोड़ रुपया पूंजी परिव्यय है। सिंचाई का यह 
तरीका बहुत ही उपयोगी है और नहर की सिंचाई से अ्रच्छा है। कुआँ खोदना व्यक्तिगत 
काये है और उसके निर्माण के लिए तकावी ऋण देकर तथा इससे सुधरी हुई भूमि पर 
कोई अतिरिक्त-फकर लगाकर सरकार भी उसे प्रोत्साहित करती है। झ्राधुनिक ढंग के' 
पाताल-तोड़ कुएँ और छोटे-छोटे निर्धारित प्रतिमान के बिजली-पम्पों के लगाने से कुझ्रों 
की उपयोगिता और भी बढ़ गई हैं| ये सब सुधार कृषि-विभाग के इञ्जीनियरी सेक्शन 
द्वारा किये जा रहे हें। कुएँ की सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में 
प्रचुर सम्भावनाएँ हैं । जिन स्थानों में व्यक्तिगत जोत बहुत छोटी है, वहाँ पर सहकारी 
समितियाँ कुआँ खोदने के लिए उत्तम अधिकरण सिद्ध हो सकती हैं | कृषि-आयोग ने 
किसानों द्वारा उचित फ़ीस देने पर कुओ्नों के निर्माण के लिए टेक्तिकल सम्मति, तकावी 
ऋषा, बोरिंग का सामान और कुशल श्रम श्रादि सहायता सरकार की ओर से दी जाने 
की सिफारिश की ।* अ्रकाल-जाँच-आयोग * ने यह सुझाव पेश किया कि सरकार को 
भूमि के नीचे के पानी के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करनी और प्रकाशित करनी 
चाहिए । कुआ्राँ खोदने के बारे में ग्रामीणों को सलाह और सहायता देने के लिए विशेष 
ग्रधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए ।* 

(२) ताल्लाब--प्राचीन काल से तालाब भारतीय क्ृषि-व्यवस्था के विशेष अंग 
रहे हैं । पंजाब में ये लगभग अज्ञात हैं । मद्रास में ये सबसे अधिक उन्नत हैं । यहाँ पर 
लगभग ३५००० से ऊपर छोटे-मोटे तालाब हें जो २५ से ३० लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई करते हैं ।* बहुत से पुराने तालाब मिट्टी से इस तरह भर गए हैँ कि उनकी 
मरम्मत भी नहीं की जा सकती । विशेषकर ऐसे स्थानों में जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई 
. अँसम्भव अथवा अनुपयुक्त है, सिंचाई के पुराने साधनों को ठीक करने के लिए सरकार 
और जनता दोनों की ओर से अथक प्रयास किये जाने की श्रावश्यकता है। व्यक्तिगत 
सिंचाई के साधनों कीं उचित सुरक्षा के लिए पास किये कानूनों को सख्ती से लागू किया 
जाना चाहिए । 

(३) नहरें--नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन हैं तथा 
विशेष रूप से सरकार ने इसको उत्साहित भी किया है। नहरों के दो भेद हो सकते 
हैं : एक तो वे नहरें जो जल के लिए बारहों महीने नदियों से मिलने वाले प्राकृतिक जल 
पर निर्भर रहती हें और दूसरी जल के कृत्रिम भण्डार से युक्त नहरें । पहले प्रकार की 
नहरों का विकास खासकर हिमालय पर्वत से निकलने तथा बारहों महीने बहने वाली 
नदियों के क्षेत्र में हुआ है । पहाड़ों की बरफ गरमी के दिनों में एक अक्षय भण्डार का 
काम करती है। किसी हद तक मद्रास की भी यही दशा है जहाँ पर जाड़े को वर्षा 

१. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा २७४-श८० । 
२, फ़ाइनल रिपोर्ट, ० ३४२। 
३. सन्‌ १६४६-४७ से केन्द्रीय भूमि-जल संगठन (सेन्द्रल ग्राउण्ड वाटर आर्गनाईज़ शन) पानी के साधनों 


की खोज का काय कर रहा है। सन्‌ १६४९-५० तक कुश्रों द्वारा सांचा हुआ कुल च्षेत्र १,२८०,०१,००० 
एकड़ था । 


४. सन्‌ १६४९-५० में सम्पूर्ण भारत में तालाबों से सिंचित क्षेत्र 5१,७४,००० एकड़ था। 


श्र भारतीय ग्रथशास्त्र 


बम्बई से अधिक होती है। दूसरे प्रकार की नहरें मद्गास प्रान्त, दक्षिण, मध्यप्रदेश और 
बुन्देलखण्ड में पाई जाती हैं | दक्षिण भारत की नदियाँ बरसात में बड़े वेग से बहती हैं 
श्र गरमी के दिनों में सूख जाती हैं। इसलिए कृत्रिम जल-भण्डार को आ्रावश्यकता 
पड़ती है । 

पहले प्रकार की नहरों का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है--(क) 
(बाढ़ के जल से भर जाने वाली) बरसाती नहरें और (ख) (बारहों महीने बहने वाली) 
बारहमासी नहरें। 

(क) बरसाती नहरें बिना किसी बाँध के सीधी नदियों से ही निकाली जाती 
हैं । जब तक नदियों में बाढ़ न श्रा जाय और एक खास सतह तक पानी न पहुच जाय 
तब तक इन नहरों को पाती नहीं मिलता । सिन्ध और पंजाब की भूमि की सिंचाई 
सतलुज और सिन्ध नदियों की इसी प्रकार की नहरों द्वारा होती है । सिन्ध में बहुत सी 
बरसाती नहरें हें । प्राकृतिक बाढ़ की सतह पर निर्भर रहने के कारण और जल की 
सतह नीची हो जाने पर उन्हें कम जल प्राप्त होता है, यद्यपि बाढ़ के ग्रधिक और बहुत 
दिनों तक रहने पर दूर-दूर तक सिंचाई होना सम्भव है। इस प्रकार सिंचाई जून से 
सितम्बर तक सीमित है और वर्षा के अन्तिम भाग में कुओं के बगैर सिंचाई असम्भव हो 
जाती है। सिन्ध नदी का सक्‍्खर बाँध जो १६३२ में बनाया गया, विश्व में अपनी 
तरह का सबसे बड़ा बाँध है। सिन्ध नदी के आर-पार बाँध बनाकर यह उपयुक्त कमियों 
को दूर करता है। इससे नहरों को साल-भर तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल 
सकता है । इस प्रकार का काम पंजाब में भी किया जा रहा है, इसमें देर होने का कारण 
इस पर होने वाला भारी व्यय है । 

(ख) बारहमासी नहरें--जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है बारहों महीने 
रहने वाली नहरें सदा बहने वाली नदियों पर बाँध बनाकर बनाई जाती हैं। नहरों के 
जरिये नदी के पानी को सिंचाई के क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस प्रकार नदियों के जल 
की सतह घटने-बढ़ने से उन पर कोई असर नहीं होता । उत्तरप्रदेश और पंजाब की 
सदा बहने वाली नहरें भी इसी वर्ग में झ्राती हे । सिन्ध और पंजाब की बहुत सी बाढ़ 
वाली नहरों को बारहमासी नहरों में बदला जा रहा है। 

बरसात के दिलों में वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए घाटी के आर-पार 
जल-भण्डार बनाकर नहर बनाई जाती है। इस प्रकार एकत्र किया हुआ जल पड़ोंस 
के क्षेत्रों में नहरों द्वारा भेजा जाता है। भारत में प्राचीन काल से-ब़्रसात के दिलों में 
जल एकत्र करने की प्रथा चली आ रही है। ऐसी नहरों का निर्माण दक्षिण, मध्य- 
प्रदेश और बुन्देलंखण्ड में हुआ है । 

२ सरकारी सिंचाई-कार्यो का वर्गीकरण-- सरकारी सिंचाई-कार्यों के निर्माण 
के लिए किस सूत्र से पूजी मिली, इसका निर्देश करने के लिए इनका वर्गीकरण सन्‌ 
१६२१ तक इस प्रकार किया जाता था--(१) प्रतिफलात्मक (२) रक्षात्मक (३) 
अप्रधान । 

(१) प्रतिफल्लात्मक निर्माण-कार्य--इन साधनों के बन जाने के १० वर्ष बाद 


कृषि : भूमि और उसकी समसस्‍्याएँ २२६ 


इनसे इतनी वास्तविक झाय की आशा की जाती है कि लगाई हुई पूंजी का वाषिक 
ब्याज निकल आए । इस प्रकार के कार्य अधिकतर उत्तर भारत और मद्रास में किये 
गए है । इनमें लगी हुई पूंजी सन्‌ १९३८-३९ के अन्त तक ११४ करोड़ रुपया और वास्त- 
विक आय ८ करोड़ ६७ लाख रुपया थी, श्रर्थात्‌ ७.६१ प्रतिशत का लाभ हुआ। सरकारी 
सिचाई-कार्यों के अधीन सींचे गए क्षेत्रों में सबसे श्रधिक बढ़ोतरी उन क्षेत्रों में हुई जहाँ 
सिंचाई के प्रतिफलात्मक साधन हें। इनसे १८७८-७९ में ४५ लाख एकड़ भूमि सींची 
जाती थी तथा १६२९-३० में २३५,०५, ६५७ एकड़ । १६९३८-१९३६ में यह क्षेत्र बढ़- 
कर २,४७,० ९६,१२० एकड़ हो गया ।* 

(२) सिंचाई के सुरक्षात्मक कार्य--इनसे किसी प्रत्यक्ष धन-लाभ की आशा 
नहीं की जाती थी, परन्तु इनका काम सन्दिग्ध या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्रकाल से 
रक्षा करना था । ये कार्य अकाल में जनता की सहायता के लिए समय-समय पर किये 
जाने वाले खुच को बचाते हैँं। इस प्रकार के कार्यों की लागत सरकार की चालू आय 
से दी जाती है तथा अकाल-पीड़ितों की सहायता और बीमे के लिए अलग रखे हुए 
अनुदानों से पूरी की जाती है। यद्यपि इनसे प्रत्यक्षतः कोई धन-लाभ नहीं और प्राय: 
इनसे हानि ही होती है तथापि दीघेकाल में ये बचत के साधन प्रमाणित होंगे, क्योंकि 
ये नाज्जुक हालत वाले क्षेत्रों को आथिक स्थिरता प्रदान करते हें। सन्‌ १६३८-३६ में 
इनसे सिचित हुआ क्षेत्र २०,८४,२५६ एकड़ था और साल के अन्त में कुल निविष्ट 
पूजी ३८ करोड़ ७९ लाख रुपये थी । 

(३) सिंचाई के श्रप्नधान कार्य--इसके अन्तर्गत विविध श्रकार के कार्य थे, 
विशेषकर ब्रिटिश शासन के पूर्व के तालाब और कुछ छोटे-मोटे ब्रिटिश काल के कायें 
ग्रादि । पूजी या आय का लेखा रखने या न रखने के आधार पर इनमें अन्तर किया 
जाता था, यद्यपि इनका अर्थ-प्रबन्धन चालू आय से ही होता था । 

सन्‌ १६२१ के बाद, यह पुराना वर्गीकरण बदल दिया गया है और शब्र ऋरण- 
कोष से सावंजनिक उपयोगिता वाले किसी भी कायें का अ्र्थ-प्रबन्ध किया जा सकता 
है । रक्षात्मक और प्रतिफलात्मक कार्यों का वर्ग समाप्त कर दिया गया है तथा सिंचाई 
के सभी छोटे-बड़े कार्यों का, जिनका पूजी-लेखा रखा जाता है, प्रब दो शीर्षों के 

अन्तर्गत वर्गीकरण कर दिया गया है। (१) प्रतिफलात्मक और (२) श्रप्रतिफलात्मक । 
एक तीसरा वर्ग भी है जिसमें ऐसे क्षेत्र आते हें जिनके लिए कोई पूजी-लेखा नहीं 
रखा जाता । 
१३. विस्तार, विकास ओर राजस्व--सन्‌ १६२७-२८ में सम्पूर्ण साधनों से सींचे जाने 
वाला समस्त क्षेत्र ४६० लाख एकड़ तथा सन्‌ १९३९-४० में ६०० लाख एकड़ था । 
दोनों फसलों पर सींचे जाने वाले क्षेत्र को घटाकर १६२७-२८ में वास्तविक सींचा 

हुआ क्षेत्र ४३२ लाख एकड़ था जबकि १९३६-४० में इसका विस्तार ५५० लाख 
१. सन्‌ १९४४-५० के अन्त में कुल विनियोजित पू जी,५१,०६,५२,६०५ ० थी तथा वास्तविक आय 
३,४३,११,९३१, रु० थी जो विनियोजित पू जी का ६७३ प्रतिशत थी। इस वर्ष इन साधनों (उत्पादक 
साधनों, से सिंचित भूमि का क्षे त्रफल १५, ३६२,७४८ एकड़ था । 


२३० भारतीय गअशथशास्त्र 


एकड़ था। इसमें नहर से सींचा जाने वाला क्षेत्र २९० लाख एकड़, तालाब से ६० 
लाख, कुएँ से १३० लाख तथा अन्य साधनों से सींचा जाने वाला क्षेत्र ७० लाख एकड़ 
था ।* कुल सींचे हुए क्षेत्र में १९० लाख एकड़ में चावल, १३० लाख एकड़ में गेहूँ, 
जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का मिलाकर ७० लाख एकड़ में, अन्य खाद्यान्न और दालें 
लगभग ७० लाख एकड़ में और ईख तथा श्रन्य फसलें २० लाख एकड़ क्षेत्र में फैली 
हुई थीं । कपास का क्षेत्रफल ४० लाख एकड़ तथा अन्य फ़सलों (अखाद्य) का क्षेत्रफल 
६० लाख एकड़ * था ।* गत ६० वर्षों में सरकारी साधनों द्वारा सींचे हुए क्षेत्र में 
अ्रधिक वृद्धि हुई है। सन्‌ १८७८-७९ में वाधिक सींचा हुआ क्षेत्र १०५ लाख एकड़ था 
जो इस शताब्दी के आरम्भ में १९२१५ लाख एकड़ और १६१९-२० में २८१ लाख 
एकड़ हो गया । उस वर्ष तक क्षेत्र-विस्तार के आँकड़े इससे ऊपर कभी नहीं गए थे । 
यह रिकार्ड १९२९-३० में तोड़ दिया गया जबकि ब्रिटिश भारत में सिंचाई के सरकारी 
साधनों से सींचा हुआ्रा क्षेत्र ३१६११ लाख एकड़ हो गया और पुनः १६३७-३८ में 
सरकारी साधनों द्वारा हर प्रकार की सींची हुई भूमि ३२८१ लाख एकड़ हो गई जो 
भारत में फसलों के कुल क्षेत्र का १२.७ प्रतिशत थी। सन्‌ १९४१-४२ में सरकारी 
साधनों द्वारा सींची हुई भूमि ३४० लाख एकड़ थी जो बोये हुए क्षेत्र का १३ प्रतिशत 
थी । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रतिफलात्मक साधनों में ही मुख्य वृद्धि हुई है 
जिनसे १८७८-६९ में ४५ लाख एकड़ भूमि सींची गई, १९००-१ में १०५ लाख एकड़, 
१६२७-२८ में १९१.५ लाख एकड़, १६२९-३० में २३५०० लाख एकड़ और १६४१- 
४२ में २६० लाख एकड़ भूमि सींची गई ।" प्रमुख नहरों तथा उनकी शाखाओं और 
सहायक नहरों की कुल लम्बाई १६३८-३६ में' लगभग ७४,३४१ मील थीं। १६००-१ 
में यह लम्बाई कुल ३९,१४२ मील थी ।* उसी वर्ष सरकारी सिंचाई के साधनों से 
सींची गई भूमि की फसल का मूल्य १०९३५ करोड़ रुपये था ।* सन्‌ १६४१-४२ के 
भ्रन्त में प्रतिफलात्मक सिंचाई-कार्यों में लगाई हुई पूंजी १०३ करोड़ रुपये थी जो 
१. सनू १६४९-५० में सिंचाई का कुल वास्तविक क्षेत्र ४५६,५२,००० एकड़ था | इसमें से 
१६९५१,००० एकड़ भूमि सरकारी नहरों से, २८५६,००० एकड़ निजी नहरों से, 5१७४००० एकड़ 
तालाबों से, १२८,८०१,००० एकड़ कुझों से तथा ७७८००,००० एकड़ अन्य साथनों से सींची गई थी । 
२. एग्मीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स (ब्रिटिश इण्डिया) सन्‌ १६३६-४०, पृ० £ । 
३, सन्‌ १९४९-५० में सींचे हुए क्षेत्रफल में २३७८२,००० एकड़ चावल, ७४४३,००० एकड़ गेहूँ, 
६०८८,००० एकड़ जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ५०७८०,००० एकड़ अन्य खाद्यान्त और दालें, 
'४८९६,००० एकड़ ईख तथा अन्य खाद्य फ़सलों में बेँग था। कपास का क्षेत्रफल ८६३,००० एकड़ 
तथा अन्य खाद्य तर फ़सलों का क्षेत्रफल ३६०५,२०० एकड़ था। 
४. दैरिस देखिए, पूव उद्धृत पृ० ८-६; ओर इण्डियन ईअर बुक १९३५, प१०३१८-२० और र्टैटिस्टि 
कूल एस्ट्ट्रेक्ट फ़ार ब्रिटिश इण्डिया (१३३८-३१), तालिका नं० १६३ । 
५. सन्‌ १९४९-५० में सरकारी साधनों द्वारा सीचा हुआ क्षेत्र १०,६६७,३६३ एकड़ था। कुल क्षेत्र 
का यह संकोच भारत के विभाजन का परिणाम है । 
६. सन्‌ १६४६-५० में इनकी कुल लम्बाई ६४,४१७ मील थी। 
७. सन्‌ १९४३-५० में सींची हुई भूमि की फसलों का मूल्य ३०१,६६,३६,८०६ रु० था। (१६४६-५० 
थे ऑकड़े पूर्ण नहीं हैं ।)--स्टेटिस्टिकल एक्स्ट्रेक्ट, इण्डिया, १६५१-५२, पृ० ५४२। 
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१६००-१ में ४२९२ करोड़ रु० थी। वास्तविक आय १० करोड़ ६६ लाख रु० थी 
अर्थात्‌ पूजी पर १० प्रतिशत लाभ हुआ । यह परिणाम सन्तोषजनक था क्योंकि कुल 
पूजी में से ३८ करोड़ ७६ लाख रु० श्रप्रतिफलात्मक कार्यों में लगाया गया, जिसका 
लाभ अधिकांशतः १ प्रतिशत से भी कम था। व्यक्तिगत सिंचाई के साधनों के लाभों 
में बहुत विविधता है । दक्षिण भारत के कुछ सिंचाई के साधन १ या २ प्रतिशत लाभ 
देते हें जबकि पंजाब में प्रतिफलात्मक कार्यों में लगाई हुई पूंजी पर अच्छा लाभ होता 
है-- (5४४ प्रतिशत १६४१-४२ में) बम्बई में ८.४७ प्रतिशत, मद्रास में २.६७ प्रति- 
शत और उत्तर प्रदेश में ७.४४ प्रतिशत" लाभ मिलता है ।* इन आऑँकड़ों पर विचार 
करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लगाई हुई पूजी में उन कार्यों का भी व्यय 
शामिल है, जो अभी-अभी पूरे हुए हैं या श्रभी तक बन रहे हैं तथा आय के रूप में जिनसे 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता । विभिन्‍न राज्यों में जल का प्रभार विभिन्‍न प्रकार से लगाया 
जाता है। उदाहरण के लिए मद्रास और बम्बई के कुछ भागों में सिंचित अथवा असि- 
चित भूमि के भ्रनुसार मालगुज़ारी की दर निर्धारित होती है। सिंचित भूमि की माल- 
गुजारी में सिंचाई का प्रभार भी शामिल रहता है। पर इन तरीकों को अपवादस्वरूप 
माना जा सकता है। भारत के अधिकांश भागों में सिंचाई के लिए भ्रलग से भ्रुगतान 
करना पड़ता है। वास्तविक रूप में सींची गई भूमि को नापा जाता है और पैदा हुई 
फसल के अनुसार प्रति एकड़ कर लगाया जाता है । हर राज्य में कर की दरों में उगाई 
हुई फसलों के अनुसार बहुत अ्रन्तर रहता है और बहुधा एक ही राज्य में विभिन्‍न 
नहरों से प्राप्त जल की दरें अलग-अलग होती हैं। इस प्रकार पंजाब में ? कर की दर 
ईख के लिए प्रति एकड़ ६ रु० से १२-४ रुपये तक है, चावल के लिए प्रति एकड़ ४-४ 
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" कञ् फीड ली जरा नकल दल तर न ललल मन कल कलम जज कमल तल 
प्रान्त तींची हुई भूमि का कुल बो प्रान्त कुल बोई हुई भूमि के प्रतिशत 
4 की हुईं भूमि से प्रतिशत ____केस्पमें 
बंगाल ०७9६ मद्रास हद 
बिहार ४.० उड़ीसा ८,४३ 
बम्बई १.६१ पंजाब ३९.५६ 
मध्यप्रदेश ३.०७ 4 उत्तर प्रदेश १६.८४ 
ता ब्रिटिशें भारत १६*श८ 
की कुल ओसत 


१. सन्‌ १६४६-५० में प्रतिफलात्मक कार्यों की वास्तविक आय का प्रतिशत इस प्रकार था--बम्बई 
६.४५, मद्रास ४४३, उत्तर प्रदेश ८5,५६। स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रंक्ट, इण्डिया १९५१-५२, ८जाब के 
आकड़े उपलब्ध नहीं थे । 

२, इण्डिया इन १६३३-३४, पृ० ४४; स्टेटिस्टिकल एब्सट्रंक्ट फॉर ब्रिटिश इण्डिया (१६३८-३६) 
तालिका नं० १३२; ओर इण्डियन ईअर बुक १६४७-४८ पृ० ३३४। «* 

३. पंजाब में सिंचाई के कर अब इस प्रकार हैं : ईख & रु० प्रति एकड़ से ११ रु० १ आ० & पा० 
प्रति एकड़ तक, चावल ६ रु० ८ आ० प्रति एकड़ से ६ रु० ८ आ० १० पा० प्रति एकड़ तक, गेहूँ 
४ रु० ४ आने प्रति एकड़ से ४ रु० ४ आ० ७ पाई प्रति एकड़ तक ओर ज्वार-बाजरा तथा दालों पर 
२ रु० ज़ आ० से ३ रु० ४ आ० ५ पा० तक्‌ ।--इगण्डियन ईशर बुक ११५४। 
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रु० से ७-१२ रु० तक, गेहूँ के लिए ३-८ रु० से ५-८ २० प्रति एकड़, कपास के लिए 
प्रति एकड़ ४-८ से ६-८ रु० तक और ज्वार, बाजरे और दालों के लिए प्रति एकड़ 
२-४ र० से ४-८ रु० तक हैं ।* 

१६३८-३९ में जैसा कि ऊपर दी हुई तालिका से प्रकट है कि विभिन्‍न प्रान्तों 
की ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था में सिंचाई की महत्ता अ्रलग-अलग है ।* यह भीं देखा जायगा 
कि इस दृष्टि से पंजाब, मद्रास, उत्तरप्रदेश और उड़ीसा अधिक उन्नत राज्य हें | बम्बई 
और मध्यप्रदेश दोनों को सिंचाई की सुविधाझ्रों की आवश्यकता है, इन राज्यों में सिंचाई 
का विकास बहुत कम हुआ है । हमें इन भागों में, जहाँ वर्षा की स्थिति बड़ी अनिर्चित 
श्रौर संदिग्ध होती है, फ़ललों को निश्चित करने के लिए सिंचाई-सम्बन्धी प्रगति और 
भी तेजी से करनी चाहिए ।* 

१४, सरकार की सिंचाई-नीति--ब्रिटिश सरकार को सिंचाई के बहुत से वर्तमान साधन 
अपने पूर्वाधिकारियों से प्राप्त हुए, जैसे उत्तर भारत की कुछ बरसाती नहरें, मद्रास 
प्रेजिडेन्सी के जलाशय और तालाब आदि । ब्रिटिश काल के आर४्भ में इनकी उपेक्षा 
की गई, जिसके फलस्वरूप इनमें से कुछ नष्ट हो गए। परन्तु गत शताब्दी के मध्य से 
सरकार की नीति में परिवर्तत हुआ । सरकार ने इन पुराने कार्यों की मरम्मत करनी 
शुरू की । परन्तु निजी गारण्टी वाली कम्पनियों को काम सौंप देने के कारण प्रगति 
धीमी रही । इसके बाद सरकार ने एक नई नीति अ्रपनाई और प्रतिफलात्मक सिंचाई- 
कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक ऋण लिये। इस नीति के अन्तर्गत पंजाब और 
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बड़े-बड़े कार्यों का निर्माण हुआ । पंजाब के नहर उपनिवेज्ञों 
का संक्षिप्त वर्णन इस अध्याय के अन्त में दिया गया है। 
सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हें कि सिंचाई-कार्य की प्रगति बड़ी 
मनन्‍्द रही है। इसी बीच में सरकार की नीति में एक और महत्त्वपूर्णा परिवर्तन हुआ । 
सरकार ने अकाल वाले क्षेत्रों में सिंचाई के रक्षात्मक साधनों के निर्माण के सम्बन्ध में 
अपना दायित्व समभा जिसके फलस्वरूप दक्षिण तथा ग्रन्य भागों में भी इस दिशा में 
कदम उठाये गए ।* अधिक लागत और किसानों द्वारा पानी की अनियमित माँग के 


१. इण्डियन ईअर बुक (१६४५-४६), ४० ३२६ | 
२. विभिन्‍न राज्यों में सिंचाई की महत्ता मिन्‍्त-मिन्‍न है, जेसा कि सन्‌ १६४६-५० के लिए नीचे दी 








पूजू हक्वकहूज्ञ य-उतक्तक्ा+++-- 
__ राज्य । कुल बोई हुई भूमि |__ सीची हुई भूमि 
बंगाल १२,६७८ एकड़ २,२१३ एकड़ 
बिहार २२,६०७ ?? ४२७७: 7 
बम्बई ३४,४७३ 7”! १,७६० ” 
मध्यप्रदेश ३२,३०५ ? १,ध८ 
मद्रास न्‍॒ ३५,७६४६ ? १०,०७० ?? 
उड़ीसा ७,४५१ 2! लक 
पंजाब १३,३३७ ? प+ता४ध 7?! 
उत्तरप्रदेश ३९,७८० ?? लाल. “हक जी, लक लक, ५...740/: सह 2 अल मक कक 3५ 75+ लक 


३. शस्डियन इअर बुक (१६४७-८), पृ० ३३५ । 
४. सन्‌ १८७७-८ के अकाल के बाद अकाल-सहायता तथा बीमा कोष (फेमीन रिलीफ़ एएड इन्शोरेन्स 
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कारण और कभी-कभी मानसून का कोप हो जाने के कारण सिंचाई के ये साधन लाभ- 
प्रद नहीं हुए । परिणाम यह हुआ कि सरकार पंजाब की नदियों से सम्बन्धित नहरों पर 
ही विशेष ध्यान देने लगी। गत शताब्दी के अन्त में भारत में जो श्रकाल पड़े और जिनमें 
दक्षिण भारत की बहुत बुरी हालत हुई उनके फलस्वरूप लाड्ड कर्जन ने १९०१ में 
सिंचाई आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग का मत था कि श्रकाल से रक्षा करने में, 
रक्षात्मक सिंचाई के साधनों के साथ-ही-साथ रेलों के निर्माण ने, जिसकी सिफ़ारिश 
१८८० के ग्रकाल-भझ्रायोग ने की थी, उचित योग दिया है और श्रब खाद्य-सम्भरण में 
विकास करना झावश्यक और महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार सिंचाई के लाभदायक 
साधनों का निर्माण के उपयुक्त क्षेत्र सिन्ध, पंजाब तथा मद्रास के कुछ भाग ही थे 
जिनके अकाल से पीड़ित होने का इतना डर नहीं है। उन्होंने सिफ़ारिश। की कि जहाँ 
तक सम्भव हो इन साधनों को बढ़ाना चाहिए, क्‍योंकि ये सरकार के लिए लाभदायक 
होंगे शोर देश के कुल खाद्यान्न में वृद्धि करेंगे। भ्रकाल-क्षेत्रों को बचाने के लिए उन्होंने 
सिंचाई के रक्षात्मक साधनों के निर्माण की सिफ़ारिश की जो प्रत्यक्षतः लाभदायक नहीं 
होंगे परन्तु श्रन्यथा अ्रकाल-सहायता पर होने वाले बहुत बड़े व्यय को बचा देंगे । 
तदनन्तर सिंचाई की सरकारी नीति का आधार ये सिफ़ारिशें ही बन गई जो सिंचाई 
की उपेक्षा करके रेलों पर ध्यान देने की प्राचीन नीति के प्रतिकूल थी और जिसकी 
आलोचना स्वर्गीय आर० सी० दत्त जैसे व्यक्तियों तक ने की थी । बहुत से नये कार्य भी 
आरम्भ किये गए और सिचाई प्रतिफलात्मक तथा रक्षात्मक कार्यो पर पूजी-परिव्यय 
अब पहले से दुग्गरना हो गया है जबकि सीचे हुए क्षेत्र में केवल ७० प्रतिशत की” 
बढ़ोतरी हुई है । 

सन्‌ १९१६ के सुधारों के अन्तर्गत सिंचाई प्रान्तीय विषय हो गया तथा 
प्रान्तीय सरकारों को वित्त और कार्यारम्भ-सम्बन्धी अधिक अधिकार मिल गए।! 
केवल ५० लाख से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए ही सेक्र टरी श्रॉफ स्टेट और 
भारत सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक था। कर्ज का प्रयोग अरब केवल प्रति- 
फलात्मक कार्यों तक ही सीमित न रह गया था और यदि अकाल-सहायता के लिए 
आवश्यकता न हो तो प्रान्तीय भ्रकाल बीमा अवदान (प्राविशियल फेमीन इन्ह्योरेन्स 
आंट) से और कार्यो के लिए भी रुपया सुलभ हो गया । 

कृषि-आयोग द्वारा बम्बई सरकार ने भूमि को अ्रकाल से बचाने के लिए प्राकृतिक 
साधनों की जाँच के लिए, १६९२५ में एक विशेष जाँच-अ्धिकारी की नियुक्त की थी 
जिसकी क्ृषि-श्रायोग ने बड़ी सराहना की तथा अन्य प्रान्तों को अनुसरण करने की 
सलाह दी । ऐसे सिंचाई के साधनों को बनाने और सुरक्षित रखने के लिए सहकारी 
सिचाई-समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए । 
फण्ड) के लिए प्रति वर्ष १५६ लाख रुपया अलग रखने का निश्चय किया गया। १६१० में सेक्र- 
टरी ऑफ़ स्टेट ने अकाल-सहायता-कोष (फेमीन रिलीफ फणड) से ७५ लाख रु० के अतिरिक्त २५ लाख 
रु० सालाना सहायता देने की स्वीकृति दी । परन्तु पूरा एक करोड रु० १६१४-१८ के युद्ध से पहले भी 
कभी पूर्ण रूप से काम में नही लाया गया ओर इस कारण अनुदान में कमी करना आवश्यक हो गया । 
इस अनुदान का कुछ भाग रक्षात्मक कार्यो पर व्यय करने के लिए था । 


२३४ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


सिंचाई के अ्प्रधान साधनों का निर्माण, सुरक्षा और सुधार अभी इतना नहीं हुआ है 
जितना कि वाञ्छनीय है ।" सन्‌ १६३७ में प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनने के 
बाद सिंचाई-सम्बन्धी कामों में द्रूत प्रगति के लक्षण दिखाई दिये । 
सन्‌ १६२२ से सिचाई सम्बन्धी कार्यों में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। ५० करोड़ 
रुपये की लागत से सिचाई के महत्त्वपूर्ण साधनों का निर्माण हुआ । इससे सिंचाई ग्रथवा 
अच्छी सिंचाई के अन्तर्गत १२९० लाख एकड़ भूमि थ्रा गई जो सन्‌ १९०२-३ के सीचे 
हुए क्षेत्र से तिगुनी थी। विशेष महत्त्व वाले प्रधान कार्य ये थे--पंजाब की सतलुज-घाटी 
योजना (जो १९३२-३३ के अन्त मे समाप्त हुई और जिसकी लागत उस समय तक ३३ 
करोड़ ३ लाख १० हज़ार रुपये थी) इससे ५०,००,००० एकड़ भूमि के सीचे जाने का 
भ्रनुमान किया गया । सिन्ध में सकक्‍्खर (लायड) बाँध श्रौर अन्य नहरों से जो १६३२ में 
खोली गई तथा जिन पर २४ करोड़ रुपये की लागत लगी, ५५,००,०० एकड़ भूमि सीची 
जायगी, यह अनुमान किया गया था। मद्वास में कावेरी जलाशय और मेट्टर योजना 
(जिसका उद्घाटन अगस्त सन्‌ १९३४ में किया गया) जिस पर ७ करोड़ २७ लाख रुपये 
के खर्च का अनुमान था तथा इससे ३०,००,००० एकड़ की सिंचाई झोर खाद्य सम्भरण 
में १,४०,००० टन चावल की वृद्धि का अनुमान किया गया था। इस योजना में औद्यो- 
गिक कार्यों के लिए जल-विद्य त्‌ का भी प्रबन्ध है। मिट्टर के औद्योगिक केन्द्र बनाए 
जाने की काफी सम्भावनाएँ हें । बम्बई में दो महत्त्वपूर्ण कार्य क्रमशः १६९२५ और २६ 
में पूरे किये गए। पहला, भण्डारदर बाँव, जो भारत में सबसे ऊँचा ( २७० फीट ) 
है और दूसरा, भटगर के पास का लायड बाँध, जो विश्व में सबसे बड़ा है । उत्तरप्रदेश 
में शारदा-अवध नहर के सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक प्रगति की गई है। १०,००,००० एकड़ 
से अधिक भूमि को सीचने के लिए सन्‌ १६२०८ के वसन्‍्त में शारदा-नदी-सिंचाई-योजना 
'झौपचारिक रूप से कार्यान्वित की गई । मध्यप्रदेश में भी एक विस्तृत योजना बनाई गई 
है जिसे पूरा करने में १४ वर्ष लगेंगे। पंजाब में इमसंन बाँध और उत्तरप्रदेश में गंगा- 
नलकूप योजना हाल ही में पूरे हुए प्रधान कार्य है । सभी राज्यों में अनेक योजनाञओं 
की जाँच-पड़ताल की जा रही है । हैदराबाद, मैसूर श्र ग्वालियर आदि में हाल ही में 
सिचाई की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ आरम्भ की गई हे जिनमें से कुछ योजनाएं पूरी भी 
हो गई हे । ब्रिटिश राज्य के समय में सिंचाई के कार्यों ने तत्कालीन देशी राज्यों को 
भी प्रभावित किया था। उदाहरणार्थ पंजाब और राजपूताना में बहुत सी योजनाओं 
का अर्थ-प्रबन्ध देशी राज्य और प्रान्त मिलकर करते थे । सिंचाई की विचाराधीन समर्थ 
योजनाश्रों को ध्यान में रखें तथा वर्तमान योजनाओ्रों के स्वाभाविक विस्तार की आज्ञा 
रखें तो ५ करोड़ एकड़ भूमि की सिचाई किसी भी प्रकार असम्भव नहीं समभी जा 
सकती ।* 
कृषि-आयोग ने सिफारिश की कि सिंचाई और कृषि-विभागों में घनिष्ठतर 
सम्बन्ध रखे जायेँ। सिचाई-सम्बन्धी शिकायतों पर विचार करने के लिए स्थानीय 
१. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा २७६ । 
२. इण्डिया इन १६३४-३५५ पृ० २३-२४; ओर इस्डियन ईयर बुक्‌ ( १६४१-४२ ) पृ० ३५५०-४६ । * 
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सलाहकार समिति ( रेलवे सलाहकार समिति के समान ) बनाई जाय और दिल्ली 
में केन्द्रीय सिचाई-सूचना-विभाग की स्थापना की सिफारिश की । १ केन्द्रीय राजस्व 
परिषद्‌ के आवश्यक अंग के रूप में केन्द्रीय सिंचाई सूचना विभाग की स्थापना करके 
मई सन्‌ १९३१ में आयोग की अन्तिम सिफारिश कार्यान्वित की गई। इसके प्रधान 
कार्य प्रान्तीय अधिकारियों के लिए सूचना-निकास-घर का काम करना और सम्पूर्ो 
भारत में सिचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान का समन्वय तथा प्राप्त निष्कर्षों का ज्ञापन 
और प्रसार करना है ।* अप्रैल सन्‌ १९४४५ में, भारत सरकार ने केन्द्रीय जलमार्ग, 
सिंचाई तथा नौचालन-आयोग' की स्थापना की । यह वस्तु-स्थिति का पता लगाने 
तथा आयोजना एवं समन्वय करने वाली केन्द्रीय संस्था है। इसका कार्य इस बात की 
जाँच करना है कि भारतीय नदियों की क्षमता का कैसे पूरा-पूरा उपयोग किया जा 
सकता है। साथ ही एक से अ्रधिक राज्य में बहने वाली नदियों के बहुध्येयी विकास में 
सहायता करना भी इसका काय॑ है । 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६८ करोड़ रु० बहुध्येयी सिंचाई एवं शक्ति- 
योजनाओं के लिए २६६ करोड़ रुपये और छोटे-छोटे सिचाई के कार्यों के लिए ७७ 
करोड़ रुपये का प्रबन्ध है। झ्राशा की जाती है कि सन्‌ १६५६ तक इन योजनाओं से 
सींचे हुए क्षेत्र में 5५,००,००० एकड़ की वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त सिंचाई के छोटे- 
छोटे कार्यों से १,१०,००,००० एकड़ की सिंचाई होगी। सींचा हुआ कुल क्षेत्र 
४६०,००,००० से बढ़कर ६८०,००,००० एकड़ हो जायगा । सिंचाई के साधनों से 
खाद्यान्न की वृद्धि का अनुमान इस प्रकार है : 

कृषि के आधुनिक स्तर के आधार पर अनुमानित 


१६५५-४६ १८ लाख टन 
१ € ५६-५७ द रे 77 १) 
१६५७-५८ रश + # 
१६५८-२६ रद , ४ 
१६५६-६० श३१ , # 
और अन्त में डरे 9 आऋ 


इस समय भारत में १५३ योजनाञओ्रों पर काम हो रहा है । इनमें ६ बहुध्येयी, 
१७४ सिंचाई तथा ४३ विद्य त-शक्ति-योजनाएँ हैं । बहुध्येयी योजनाश्रों के अतिरिक्त 
सिंचाई की ३ बड़ी योजनाएँ हैं । पंचवर्षीय योजना का लगभग एक तिहाई व्यय नदी- 
घाटी योजनाओं पर ही किया जायगा । बहुध्येयी योजनाओं में भाखड़ा-नांगल योजना 


२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा २६९६-७६ । 

२. हाल ही में जल-मार्ग, सिंचाई तथा नौचालन आयोग को केन्द्रीय विद्यत्‌ आयोग में मिलाकर केन्द्रीय 
जल एवम्‌ शक्ति-आशरयोग नामक एक नई संस्था बनाई गई है। सन्‌ १६४६-४७ से एक केन्द्रीय भ,मि 
नल संस्था (सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर आगेनाइज शन) भी काम कर रही दै । सन्‌ १६४५ के आरम्भ से 
खाद्य एवम्‌ कृषि के केन्द्रीय मन्न्रिमण्डल में नलकूप-सम्बन्धी प्राराम्भक खोज करने वाला डिवीजन (ट्यूब 
बैल एक्सप्लोरेटरी डिवीज़न) भी काम कर रहा है । 

३. अगले पृष्ठ की तालिका तक की सूचनाएं अनुवादक द्वारा दी जा रही हैं । 


२३६ भारतीय अथशास्त्र 


(पंजाब) हरीके योजना (पंजाब), दामोदर घाटी योजना (बिहार व परिचमी बंगाल), 
ही राकुड योजना (उड़ीसा) आ्रादि मुख्य हैं । 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई-सम्बन्धी प्रगति सन्‍्तोषजनक रही है। 
सन्‌ १६५२-४३ तक प्रमुख राज्यों में सीचे हुए क्षेत्रों की वृद्धि इस प्रकार हुई है-- 
मार्च सन्‌ १९५१ योजना के अनुसार 


राज्य * तक किया हुग्ना सिंचाई के क्षेत्रों में १६५२-५३ 
व्यय प्रत्याशित वृद्धि 
(लाख रु० में) (हजार एकड़ों में) ! (हज़ार एकड़ों में) _ 
बिहार १२५ १८० १४६ 
बम्बई २७० १६ २ 
मध्य प्रदेश १४ १० १० 
मद्रास १५६१ ४२ ७ 
उड़ीसा १०२ २६३ पर 
पंजाब १०६ १७६ श्३८ 
उत्तर प्रदेश ५३२ प््र्८ ५८५ 
मेसूर २४४ 9 ८ 
राजस्थान १६३ | ७३ ५ 
सौराष्ट २९२ २० ६ 


१९. सिंचाई बनाम रेल्ें--इस विवाद के विषय में कुछ शब्द कहना उचित होगा। 
विशेषकर गत शताब्दी के श्रन्त में यह समस्या बहुत ही गम्भीर और महत्त्वपूर्ण हो गई 
थी। श्री आर० सी० दत्त ने, जिन्होंने इसमें मुख्य भाग लिया, सिद्ध किया कि किस 
प्रकार सन्‌ १६९०२ तक सरकार ने रेलों पर ३७० करोड़ रुपया खर्च किया जब कि 
सिंचाई पर केवल' ३८ करोड़ रुपया खरे किया गया था। यह असमानता वर्तमान 
शताब्दी के अन्त तक रेलों से होने वाली आथिक हानि तथा गत शताब्दी के श्रन्त के 
अकालों की बहुलता को ध्यान में रखने पर और भी आपत्तिजनक प्रतीत होती थी । श्री 
दत्त ने यह तर्क उपस्थित किया कि इंगलेंड में पूजीपतियों, सटोरियों और निर्माण- 
कर्ताश्रों ने गारन्टी प्रथा के अनुसार रेलों के निर्माण की शीघ्रता के लिए सरकार पर 
अनुचित दबाव डाला । सैनिक बातों ने तथा अ्रकाल-पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के प्रति 
उत्तरदायित्व की बढ़ती हुई भावना ने सरकार की नीति को प्रभावित किया । यह पहले 
कहा जा चुका है कि सिंचाई के रक्षात्मक कार्यों से कोई लाभ नहीं हो रहा था तथा 
उनकी प्रगति धीमी थी। आगे भी, सरकारी नीति के आलोचकों ने यह दोषारोपण 
किया कि रेल-निर्माण की अनुचित शीघ्रता ने देशी उद्योगों के हास द्वारा कृषि 
पर दबाव बढ़ा दिया और रेलों द्वारा भ्रकालों की गम्भीरता और तज्जन्य क्षति को कम 
करने के उद्दं श्य को अंशतः असफल कर दिया । तत्पश्चात्‌ कई कारणों से इस विवाद का 
महत्त्व कम होता गया । अब रेलों का कार्य लाभप्रद होने के कारण करदाता पर विशेष 
१. ये सब आंकड़े प्रान्तीय सिंचाई योजनाश्रों के हैं। अ्रतः स्पष्ट है कि सिंचाई के सम्बन्ध में भारतीय 
सरकार जागरूक है तथा देश की कृषि को हर प्रकार से उन्नत बनाने के लिए देश-व्यापी कदम उठाए 
जा रहे हैं ।--अनुवादक ढ 
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भार नहीं पड़ता और इसलिए उनके विस्तार के प्रति उसका विरोध कम्‌ हो गया है । 
सन्‌ १६९०१ में सिचाई-प्रायोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार की सिंचाई 
नीति अधिकाधिक उदार होती गई । सच तो यह है कि ऐसे बहुत से काम आरम्भ कर 
दिये गए, जिनके बारे में सिचाई-शयोग ने सोचा भी न था । 
जहाँ तक इस विवाद-प्रस्त प्रश्न की अ्रच्छाइयों-बरुराइयों का प्रइन है, हम कह 

सकते हैँ कि रेलों और सिंचाई में किसका कितना महत्व है, यह विवादास्पद हो सकता 
है परन्तु इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता कि वे एक-दूसरे के पूरक और पोषक हें, 
विरोधी नहीं ।*यह स्पष्ट ही है कि सिंचाई द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न की प्राप्ति तो हो 
सकती है, परन्तु देश में उसका उचित वितरण रेलों द्वारा ही हो सकता है। यह सत्य है 
कि गत शताब्दी के अन्त में सरकारी सिंचाई-नीति उतनी प्रगतिशील नहीं थी जितनी कि 
आज है। और अब भी यदि हम तुरन्त लाभ के विचार को छोड़ दें, तो सिंचाई के विस्तार 
के लिए बहुत सम्भावनाएँ हें। यह बात विशेषकर बम्बई पर लागू होती है जहाँ चार 
प्रतिशत से भी कम क्षेत्र की सिचाई होती है तथा शेष भूमि मानसून पर निर्भर हैं। 
जहाँ तक सम्पूर्ण भारत का सम्बन्ध है, स्थिति बड़ी विषादमय और विकल्पग्रस्त है। उन 
भागों में जहाँ सिंचाई अत्यधिक लाभदायक है--उदाहरणार्थ उत्तर भारत में--क्ृषि 
की श्रस्थिरता और अ्रकाल की सम्भावनाएँ बहुत कम हे। प्रायद्वीपीय भाग में, विशेष- 
कर बम्बई प्रान्त में, जहाँ बरसात का कोई ठिकाना नहीं रहता, सिंचाई प्रत्यक्ष रूप से 
लाभदायक नहीं है । हमें यह याद रखना चाहिए कि लाभ और हानि का वारिज्यिक 
दृष्टिकोश अनुपयुक्त है, इस प्रश्न को बृहत्तर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी 
सिंचाई-योजना के औचित्य का अनुमान लगाने के लिए उससे प्राप्त आय को ही नहीं 
देखना चाहिए वरन्‌ उस अतिरिक्त श्रप्रत्यक्ष आय को भी देखना चाहिए जो उसके 
परिणामस्वरूप जनसंख्या की समृद्धि के रूप में प्राप्त होती है ।* 
१६, भूमि पर पानी और नसक का जमाव--इन दोनों का नहरों की सिंचाई से विशेष 
सम्बन्ध है । अतीत में इनसे बचने के लिए कोई प्रभावपूर्ण प्रयत्न नहीं किये गए, 

, जिसका परिणाम यह हुआ कि कभी-कभी सिंचाई से मिट्टी की उर्वरता कम हो गईं । 
उदाहरण के लिए पंजाब तथा बम्बई में पृथ्वी के नीचे के पानी के ऊपर झाने तथा 
सतह परः नमक छोड़ जाने से बहुत सी भूमि कृषि के लिए बेकार हो गई ।* 

नहरों से सींचे ज़ाने वाले क्षेत्र में किसानों द्वारा अधिक मात्रा में जल बर- 

बाद करना ही पानी के जमाव तथा नमक छा जाने का एक ऐसा कारण है जिसे सभी 
स्वीकार करते हैं, परन्तु जैसा कि कृषि-आयोग ने कहा है इसका कारण एकान्ततः 
यही नहीं है कि सरकार ने किसान के लिए जो पानी सुलभ किया है उसे कम खर्चे 
करने के बारे में उसे किसी तरह की प्रेरणा नहीं होती । पानी मिलने की अनिश्चि- 
१. फेनान इन्कायरा कमीशन रिपोर्ट, १० ३६९१ । देखिए, गाडगिल इकानामिक इफेक्ट आफ़ इरीगेशन? 
(गोखले इन्स्टीट्यूट ओंफ पालिटिक्‍्स एण्ड इकनामिक्स, प्रकाशन नं० १७) लिचाई योजना के प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष लाभों के अनुमान के लिए । 

२. बृजनारायण, इश्डियन इकानामिक लाइफ, १० ३८३; और हावड्ड, पूर्व उद्धृत, पृ० ४५. 
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तता के कारण भी कम बरबादी नहीं होती । जल की किफ़ायत के लिए कृषि-आयोग 
ने पंजाब तथा अन्यत्न पानी को घनफल के 'हिसाब से बेचने का इरादा करने से पूर्व 
कुछ और जाँच-पड़ताल तथा प्रयोग करने की सलाह दी। इस प्रकार की जाँच-पड़ताल 
और प्रयोग सिंचाई-आयोग की सिफारिश पर किये गए थे। * 

नहर वाले हिस्सों में उचित नालियों का अभाव केवल क्ृषि के दृष्टिकोण से 
ही बाधक नहीं, परन्तु इसने स्वास्थ्यप्रद भागों को भी मलेरिया से पीड़ित बना दिया है, 
इसलिए नहरों की सिंचाई केवल इन्जीनियर का ही काम नहीं है वरन्‌ भू-भौतिकविद्‌, 
क्ृषि-रसायनविदू, और ओऔषधी एवं स्वास्थ्य-विशेषज्ञों का भी काम है। कृषि झ्रायोग की 
यह सिफारिश थी कि भविष्य में पानी के बहाव का सावधानी से सर्वेक्षण किया जाना 
भी नई सिंचाई-योजनाओं का झावश्यक अंग हो तथा पानी के निकास के नक्शे भी 
तैयार किये जायें । 
१७, पंजाब के नहर-उपनिवेश *--पंजाब के नहर-उपनिवेशों के सम्बन्ध में कुछ शब्द 
कहकर हम सिचाई के सम्बन्ध में श्रपना विवेचन समाप्त कर सकते हैं। इन उपनिवेशों 
का हमारी सिंचाई के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। पंजाब में सिंचाई की सम- 
स्याएं, अन्य प्रान्तों की समस्याओं से भिन्‍न थीं। सिंचाई आरम्भ होने से पहले गत 
शताब्दी के नौवें दशाब्द में, आ्राजकजल चनाब, भेलम और बारी-दोझ्ाब से सींचा हुआ 
क्षेत्र वर्षा की कमी और अनिश्चितता के कारण रेगिस्तान था। श्रतएवं सिंचाई की 
सुविधाओं के साथ इन नये क्षेत्रों में बस्तियाँ बसाना आवश्यक था। (हैरिस) । बसने 
वालों के आने से पहले जल-मार्ग बनाये गए। प्रत्येक उपनिवेश में बड़े शौर छोटे वर्गों 
झौर श्रायातों में भूमि बाँठ दी गई तथा सामूहिक रूप से चरागाह के लिए गाँव के पास 
ही भूमि रखी गई। उपनिवेशवासियों को केवल घर बनाना और भूमि को तोड़ना 
पड़ा । औपनिवेशिक गाँवों को ढंग से बसाया गया और सफाई आ्रादि की दृष्टि से ये 
अन्य गाँवों से अच्छे हें। भू-राजस्व अधिकारियों ने प्रान्त के घनें बसे हुए जिलों से 
पुदतैनी जमींदारों और मौरूसी काइतकारों को कृषक अनुदान ( पैजेन्ट ग्रान्ट ) के 
लिए, जिसके अन्तर्गत अधिकांश भूमि दी गई है, बड़ी सावधानी से चुना । सामान्य , 
बन्धनों से बंधे हुए इस प्रकार के समूहों को उपनिवेशों में इकाई के रूप में पृथक ग्राम- - 
समाज बनाने के लिए भेजा गया । अनुदान की शर्त विभिन्‍न उपनिवेशों में भिन्‍न-भिन्‍न' 
'थी। सामान्यतया प्रत्येक किसान को दिया गया क्षेत्र औसतन १३ से २ वर्ग तक या ४० 
से ५० एकड़ तक है। बहुत से पुराने उपनिवेशों में परीक्षण-काल के समाप्त होने पर 
बिना कर के अथवा बहुत थोड़ी रकम चुकाने के बाद जोतों में अपरिवतेनीय मौरूसी 
अधिकार दे दिये गए, परन्तु बाद की संशोधित कार्य-प्रणाली के श्रनुसार 'कुछ वर्षों की' 
पहली अ्रवधि के समाप्त होनें पर मौरूसी अधिकार दिये गए। दूसरी अ्रवधि के 
'बाद काइतकारों को स्वामित्व हस्तांतरण योग्य भूमि को कम सूल्य पर खरीदने का 
अवसर भी दिया गया जिसे वे सरल किश्तों में चुका सकते थे ।' उन पुश्तैनी बड़े जमीं- 
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#, देखिए, दैरिस, पूर्व उद्धृत, ० ४८-५६ और डालिंग, पंजाब पैज़े एट, अध्याय ७ । 
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दारों तथा उच्च परिष्ठा वाले व्यक्तियो को जो कृषि और सिचाई के अच्छे तरीकों का 
प्रयोग करना चाहते थे, भ्रधिक अनुदान दिये गए। सैनिक एवं नागरिक सरकारी 
सेवाओ्रों के उपलक्ष मे भी अनुदान दिये जाते थे। नये गाँवो में उपनिवेश-वासियों के 
बसने के बाद संचार के विकसित साधनों, पकक्‍की सड़कों, रेलों तथा शहरों और बाजारों 
के उद्भव से उपनिवेशों का विकास हुआ । इस प्रकार जो भूमि किसी समय वृक्षविहीन, 
जलविहीन श्ौर बेकार थी, अ्रब मनुष्यों के हितकारी कार्यो से इन विकासमान उप- 
निवेशों में बदल गई है इन उपनिवेशों की समृद्धि का मूल कारण भू-स्वामी कृषक 
है जिनके पास वहाँ की लगभग 5० प्रतिशत भूमि है। तीन प्रधान उपनिवेशों-- 
लायलपुर, शाहपुर और माण्टगोमरी-मे सिचाई करने वाली नहरों से सरकार ने भी 
३० प्रतिशत से भ्रधिक वास्तविक लाभ प्राप्त किया और सन्‌ १६३८-३९ के अन्त तक 
प्रतिफलात्मक कार्यो में लगाई गई ३४ करोड़ ५३ लाख रुपये की पूंजी पर १४६६ 
प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया । किसानों को इससे भी श्रधिक लाभ हुआ | मूल्य कम हो 
जाने के बावजूद भी, उसी वर्ष प्रान्त में नहरों से सीची जाने वाली फ़सल का मूल्य 
४०३१ करोड़ रुपया था। एम० एल० डालिंग ने ठीक ही कहा है कि “उपनिवेश्ों ने. 
पंजाब में एक अद्वितीय समृद्धिकाल ला दिया है ।* 


१. द पंजाब पैज़े णट इन ग्रास्पैरिटी एण्ड डेट, ए० १४४ । 
| 


अध्याय ८ 


क्षि ; श्रम, उपस्कर ओर संगठन 


१, सानव-अंग : उसकी असनन्‍्तोषजनक प्रकृति--अन्य सभी बातो की अपेक्षा कृषि की 
सफलता सबसे अ्रधिक हल चलाने के लिए उत्तरदायी कृषकों के ग्रुणों पर निर्भर है । 
कृषि की वर्तमान परिस्थिति को समभने के लिए कृषकों के ग्रुण-दोष का मूल्याकन 
परमावश्यक है। जैसी स्थिति आज है उसके अनुसार तो यह मानना पडेगा कि भारतीय 
कृषक यूरोपीय तथा अमेरिकी किसान की तुलना में शारीरिक श्रम करने की क्षमता, 
बुद्धिमत्ता तथा साहस के दृष्टिकोण से निम्नकोटि का है। परन्तु उसकी अक्षमता न 
तो जन्मजात ही है और न उसके स्वभाव का मूलाधार ही और इसलिए उपचार-योग्य 
है। वह अनेक कठिनाइयो के भार से दबा हुआ है। प्रशसा की बात तो यह है कि 
इतना सब होते हुए भी उसका लोप नही हुआ हैं और वह अस्तित्व के सधर्ष में आज 
भी डटा हुआ है।'* 
भारतीय कृषक के पिछडे होने का सबसे बडा कारण वह हृदयविदारक स्थिति 
हैं जिसमे वह क्षि-कार्य करता है। इस मत की पुष्टि इस बात से होती हैं कि उन 
भागो में जहाँ वर्षा निश्चित है और जहाँ सिचाई के साधन प्राप्त हे तथा उसे 
विश्वास रहता है कि उसे अपने प्रयत्न का फल ग्रवद्य प्राप्त होकर रहेगा किसान 
सजग है और बडी तत्परता से कार्यारूढ रहता है तथा उद्यमी हैं । जहाँ पर स्थिति 
प्रतिकूल है वहाँ किसानो का आलसी, निराशावादी और लापरवाह होना तथा दारुण- 
दरिद्रता में पडा रहना अस्वाभाविक नही । डॉ० वायलकर ने, जो कि राजकीय कृषि 
समिति (रायल एग्रीकल्चरल सोसायटी) के सलाहकार रसायनज्ञ थे तथा जिन्हे १८८६ 
में भारतीय क्ृषि-कर्म के बारे में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्मति देने के 
लिए भेजा गया था, भारतीय कृषक की “कठोर और अथक परिश्रम और साधनों के 
ढूढ लेने की प्रवृत्ति से युक्त सावधानतापूर्ण कृषि की भूरि-भूरि प्रशसा की है। ऐसे 
महान्‌ वेज्ञानिको की सम्मति का, जो प्रामारिक और मान्य है, हमे सम्मान करना 
/१« भारत के विभिन्‍न भागों की विविधता को देखते हुए यज्रपि विभिन्‍न प्रकार के कृषकों के विषय में 
सामान्य कथन अनुचित होगा फिर भी उन सबमें एक निहित समानता दृश्टिगोचर होती है । सर्वत्र वही 
सादा जीवन, प्राकृतिक अनिश्चितता से सघषे (कुछ भागों को छोडकर), वही साधारण खेलो और गाने 


से ग्रे म; वहीं धार्मिक पृष्ठभूमि, वही पारस्परिक सहानुभूति और वही ऋणग्रस्तता विद्यमान है।'--ढब्ल्यू 
बन्स, सन्‍्स श्रॉफ द सायल! पृष्ठ ७ । 
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चाहिए और इसमे कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए कि यदि स्थिति अनुकूल हो तो भारः 
तीय कृषि उन्‍तति की चरम सीमा पर पहुंच सकती है। पर ऐसे प्रशंसात्मक दब्दों का 
जो दूसरे पक्ष के आत्यन्तिक विचारों को संतुलित करने के दृष्टिकोण से व्यक्त किये 
“गए है, उनके सन्दर्भ से श्रलग करके श्रपनी कुशलता पर सनन्‍्तुष्ट होकर हाथ-पर-हाथ 
धरकर बैठ रहना नितान्‍्त अनुचित होगा । यदि सामान्य भारतीय कृषक इतना कुशल 
और उद्यमी होता जैसा डॉ० वायलकर के प्रशंंसात्मक शब्द सुनकर कोई श्रनजान 
व्यक्ति समझेगा, तो भारत की वतंमान ग्राम्य समस्या कही ग्रधिक सरल होती । कृषकों 
के वास्तविक दोषों को समभना, चाहे वे किसी कारण से क्‍यों न हों, तथा प्रत्यक्षतः 
व्यापक अर्थ में शिक्षा द्वारा और अप्रत्यक्षत: उनकी बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन 
लाकर उनके निराकरण के उपायों को हूँंढ निकालना अत्यन्त आवश्यक है। यह तो 
हमें माननां पड़ेगा कि भारतीय कृषक में मौलिकता तथा सूझ-बूझ और साहसोश्यम की 
कमी है और सामान्य रूप से वह परम्परागत प्रणाली का भक्त है, जिनमे से अ्रनेक अप- 
“व्यय और अवैज्ञानिकता की पोषक है । उसका जीवन अ्न्ध-विश्वासों और पूर्वग्रहों से 
आक्रान्त है जो उसकी आ्थिक उन्नति में बाधक है। उसकी निश्चेष्टता, उदासीनता 
श्रौर संकी्णता उसकी स्थिति के सुधार के मार्ग में बहुत बड़े रोड़े हें। रहन-सहन 
के अपने गन्दे और श्रस्वच्छ ढंग के कारण वह अपने ऊपर बहुत सी ऐसी शारीरिक 
विपत्तियों को निमन्त्रित करता है जो बचाई जा सकती हे । परिणामतः उसकी 
प्राण-शक्ति का ह्वास होता है। लगातार शारीरिक परिश्रम करने मे वह असमर्थ हो जाता 
है तथा जीवन के प्रति उसकी हृष्टि अ्वसादपूर्ण हो जाती है । वह अज्ञात, अदूरदर्शी 
झौर असावधान हैं। इन सब अवशुणों के कारण कोई भी उसकी दुर्बलता का लाभ 
उठा सकता है। व्यर्थ की मुकदमेबाजी मे अपनी शक्ति और धन के खर्च करने 
की उसकी आदत है और वह अपने धन को अपनी कुशलता की वृद्धि के लिए खर्चे 
करने अथवा अधिक धनीोत्पत्ति करने बाले कार्यो पर लगाने की अपेक्षा आभूषणादि के 
बनवाने में खर्चे करने के लिए अधिक तत्पर रहता है। विवाहादि संस्कारों में वह प्रायः 
अपनी शक्ति से कहीं अधिक खर्च करता है और जान-बुककर महाजन के चंग्रुल में 
फंसता है, जिससे उसका उद्धार शायद ही फिर कभी होता हो । उसे इस सत्य पर कम 
विव्वास है कि परमात्मा मानवी साधनों द्वारा ही रक्षा करवाता है; उसका तो यह 
प्रगाढ़ विश्वास हैं कि परमात्मा अभ्रथवा कोई अन्य बाह्य शक्ति ही विपदाओं से उसकी 
रक्षा करेगी । अब अपनी आपदाओं को दूर करते के लिए उसे अपने बाहुबल का 
भरोसा नहीं; भाग्य या देव पर उसका दोष डालकर वह अपने कतेव्य की इतिश्री 
समर लेता है । 

.. जिनको भारत की ग्राम्य स्थिति का ज्ञान है, वे जानते हे कि ये वास्तविक 
दोष हे ओर इनके निराकरण का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है । यद्यपि यह उक्ति कि 
वातावरण का सुधार कीजिए, कृषक स्वयं सुधर जायगा' ठीक ही है, पर इससे 
ग्रधिक अ्रच्छी उक्ति यह होगी कि कृषक और उसका वातावररा दोनों का एक साथ 
सुधार कीजिए जिससे वे एक-दूसरे की उन्नति में सहायक हो सकें । 


२४२ भारतीय ग्रथशास्त्र 


२. आझ्राम्य शिक्षा की व्यापक योजना--कृषकों की मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा 
उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक आदतों को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें 
शिक्षित बना दिया जाय । यह तो सर्वविदित है कि जब तक अशिक्षा और शअज्ञान का 
साम्राज्य रहेगा, और केवल 5८% ही लोग१ लिख-पढ़ सकंगे, ग्राम-सुधार की सारी बातें 
व्यर्थ ह। व्यापक साक्षरता तथा ग्राम्य शिक्षा की उपयुक्त प्रणाली के अभाव ही उन 
अधिकांश दोषों के लिए उत्तरदायी हे जिनका हम निराकरण करना चाहते है । अशिक्षा 
ऋणग्रस्तता की वृद्धि करती है, अदूरदशिता और फिजूलखर्ची को प्रोत्साहन देती 
है, कृषि-प्रणाली की उन्नति में बाधक है और उसका सबसे भयानक दोष तो जनता की 
उस जागृति में बाधा उपस्थित करना है जिसके बिना कोई भी सुधार स्थायी रूप नहीं 
ले सकता। ग्राम-सुधार की समस्या का निराकरण उस समय तक नहीं हो सकता 
ज़ब तक किसान स्वयं अपनी उन्नति नहीं चाहेगा और उसके लिए चिन्तित और 
प्रयत्नशील न होगा । ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली का पुनस्संगठन अ्रत्यन्त आवश्यक है। पाठ्य-पुस्तकों की रचना तथा 
कार्यक्रम बनाने में शिक्षा-विभाग को गन्य ऐसे विभागों की सम्मति को ध्यान में रखना 
चाहिए जिनका गाँव वालों से सीधा सम्पर्क रहता है । गाँव के स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी 
जानी चाहिए जो गाँव वालों के हृदय में कृषि और ग्राम्य जीवन के प्रति प्रेम और रुचि 
उत्पन्न कर सके ताकि लोग उसके विरुद्ध यह न कह सकें कि यह शिक्षा तो ग्रामवार्सियों 
के पंतुक व्यवसाय के प्रति भ्ररुचि उत्पन्न करती है और उन्हें इतना सुकुमार बना देती 
है कि वे क्ृषि-कार्य के भ्रयोग्य हो जाते है । शिक्षा-प्रणाली के इस दोष के प्रति १६३७ 
की एबट और बुड जाँच कमेटी ने और बाद में वर्धा एजुकेशन कान्फ्रन्स (१६३७) 
द्वारा नियुक्त की गई ज्ञाकिर.हुसेन कमेटी ने तथा बम्बई सरकार द्वारा १६३८ में नियुक्त 
की हुई व्यावसायिक शिक्षा-कमेटी ने भी विशेष ध्यान श्राकृष्ट किया था। अब तो 
यह सभी मानते हे कि प्रारम्भिक स्कूलों में बालकों की शिक्षा पुस्तकों की श्रपेक्षा बच्चों 
की स्वाभाविक रुचियों और कार्यों के अनुरूप और उन्हीं पर आधारित होनी चाहिए ।* 

जाकिर हुसेन कमेटी ने महात्मा गांधी के इस मूल विचार को स्वीकार किया 
था कि 'सुव्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली वह है जिसमें शिक्षा प्रदान करने का माध्यम कोई 
उपयोगी हस्त-कला हो और वही स्कूलों में दी जाने वाली हर प्रकार की शिक्षा का 
मूलाधार होना चाहिए ।!१ किसी उह्द ब्य-विशेष से किये गए कार्यों के द्वारा बच्चों को 
शिक्षा देने का सिद्धान्त आगे चलकर उन्हें उपयोगी कार्यों में प्रवृत्त करता है, और गाँव 
की स्थिति और आभ्रावश्यकता की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है ।९ 

केवल अक्षर-मात्र के ज्ञान का भूठा महत्त्व देने की प्रवृत्ति को, जो साक्षरों के 
मन में अपने को अन्य अशिक्षित भाई-बन्धुओं से भिन्‍न वर्ग का समभने की भावना को 
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१ आमीण साक्षरता, सन्‌ १९५१ को जनगणना के अनुसार, १२ प्रतिशत है । 

+« 7४ हट दरड एस० एच० बुड़, रिपोर्ट ऑन जनरल एस्ड वोकेश्नल एजूकेशन, पैरा €८। 
'३. रिपोर्ट ऑफ द जाकिर हुसेन कमेटी, सेक्शन १। 

४, रिपोर्ट ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग इन प्राइमरी एण्ड सेकरढरी स्कूल्स (अम्बई), परा २४ । 
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बढ़ावे और जो उनके मन में हल के स्थान पर कलम चलाने की आकांक्षा को दीप्त करे 
सबके लिए शिक्षा अनिवायं बनाकर तथा व्यावसायिक और हस्त-कला की शिक्षा 
द्वारा श्रम-गरिमा की भावना जगाकर, नष्ट कर देना चाहिए । शिक्षा का लाभ स्त्री 
तथा पुरुष दोनों को ही प्राप्त होना चाहिए। स्त्री-शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की प्रतीक्षा 
में स्त्रियों की शिक्षा के विकास को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को 
स्थायी रूप से शिक्षित बनाने के लिए स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है । ग्राम्य 
शिक्षा की किसी सम्पूर्ण योजना के मुख्य अंग, पौधों और जीवों के स्वभाव का अध्ययन, 
स्कूल के उद्यान और खेतों का श्रध्ययन, ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन जो ग्राम्य 
विषयों का वर्णन करती हों, हस्त-कला, स्थानीय सहायक उद्योगों के आधार पर शिक्षा, 
बालचर (बाय स्काउट) प्रशिक्षण तथा शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा और तात्कालिक 
उपचार की शिक्षा आदि होने चाहिएँ । ५ 

किसानों की सवंतोमुखी क्षमता को पूर्णतः विकसित करने के लिए तथा ऐसी 
व्यवस्था करने के लिए कि वतंमान पीढ़ी के लोग क्षि-विकास के आधुनिक साधनों 
का पूर्ण लाभ उठा सकें, वयस्कों की शिक्षा की समुचित योजना का होना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। युवकों के स्कूल छोड़ देने के कुछ ही काल बाद पढ़ा-लिखा सब-कुछ भूलकर 
फिर निरक्षर हो जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी वयस्क-शिक्षा की योजना आव- 
इयक है । इस शिक्षा की योजना में स्त्रियों को भी सम्मिलित करना अत्यन्त श्रावरयक 
होगा जिससे कि वे प्रगति-चक्र में बाधक न सिद्ध हों । शक्तिशाली और कुशल प्रजातन्त्र 
के विकास के लिए भी वयस्कों की शिक्षा को मुख्य स्थान मिलना चाहिए। बम्बई वयस्क 
शिक्षा कमेटी ने भी कहा था कि “वयस्क शिक्षा का देश की शिक्षा-व्यवस्था में एक सम्मा- 
(नित स्थान होना चाहिए जो राज्य द्वारा ही संचालित होनी चाहिए ।/ सरकार को 
वयस्क शिक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, विशेषकर साक्षरता तथा मनोरञ्जन की 
'योजनाश्रों में प्राथिक सहायता द्वारा । 

वयस्कों को शिक्षित बनाने के लिए विशिष्ट उपायों से काम लेना आवश्यक 
है जिसमें रात के स्कूल, निरन्तर लगने वाली कक्षाएँ, पुस्तकालय और वाचनालय, 
सिनेमा, बिजली क़े प्रकाश द्वारा चित्रों का प्रदर्शन तथा प्रदर्शन करने वाली रेल झ्रादि 
सम्मिलित होनी चाहिए । शिक्षा-प्रसार में सिनेमा का बहुत बड़ा उपयोग है। यह 
बात रेडियो पर भी लागू है।" सिनेमा द्वारा ग्रामवासियों के मन में नई-नई आवश्यक- 
ताएँ तथा कार्य करने की प्रेरणाएँ जगाई जा सकती हैं जो देहातियों के बुद्धि-विकास के 
साधन के रूप में लिखे अथवा कहे हुए शब्दों की अपेक्षा सिनेमा कहीं अधिक प्रभावशाली 
हैं। अधिकांशतः वयस्क-शिक्षा नियमित स्कूलों की औपचारिक शिक्षा के बजाय ऐसे 
ही साधनों पर आधारित होनी चाहिए। 

गाँव में रहने वाले वयस्कों की शिक्षा का पहला कदम यह होना चाहिए कि 
उन्हें अपने मन की बद्धमूल निराशा और उदासीनता पर विजय पाने में सहायता मिले 


१. अरब तो आँल इसि्डिया रेडियो स्टेशनों से ग्रामवासियों के लिए निरन्तर देहाती प्रोग्राम प्रसारित किये 
जाने लगे हैं। 


न 
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तथा जीवन के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न हो । इसलिए यह आवश्यक है कि वयस्क शिक्षा 
आन्दोलन को ग्राम-पुनरुद्धार की योजनाओं से सम्बद्ध कर दिया जाय ।" 
३. किसानों की शारीरिक अज्षमता : उसके कारण और डपचार--हमारे अधि- 
कांश गाँव मलेरिया, प्लेग, महामारी, आँव, क्षय, कालाज़ार, हुकवर्म आदि भयंकर 
रोगों तथा साधारण चर्म और कुष्ट रोगों आदि से श्राक्रान्त हें । ये किसानों की 
अक्षमता के प्रधान कारण हैं । बीमारियाँ किसी समुदाय की आर्थिक शक्ति का, हृष्ट- 
पुष्ट और शक्तिवान्‌ लोगों को मारकर और काम करने वालों की संख्या न काम 
करने वालों से अधिक बढ़ाकर, विनाश कर सकती है । दूसरे, यदि ये बीमारों का प्राण 
नही लेतीं तो उन्हें श्रशक्त कर देती है शौर इस प्रकार श्रमिकों की संख्या ही में 
कमी नहीं वरन्‌ श्रम की शक्ति में भी कमी कर देती हैं । तीसरे, ये बीमारियाँ प्रायः 
जब कृषि-कार्य जोरों पर चल रहा होता है, उस समय श्रमिकों को श्रम करने के अयोग्य 
बना देती हें । और श्रन्त में ये लोगों को आलसी, निरुत्साही और भाग्यवादी बना देती 
हैं। सर्वसाधारण में स्वास्थ्य और स्वच्छता का श्रान्दोलन होना चाहिए ताकि ये 
बीमारियाँ दूर हों और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति विचारपूर्ण सक्रिय जागरूकता उत्पन्न 
हो और उनके मन के पूर्वग्रह छूटें जिनमें से कुछ तो धर्म के साथ जुड़े होने के कारण 
बड़े ही भयावह होते है । 

स्वास्थ्य प्रचार विभाग, शिश्यु-सप्ताह, रेडक्रास, जच्चा-बच्चा संघ तथा सहकारी 
ओऔषधालय श्रादि संस्थाग्रों को गाँव के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के सम्बन्ध में बहुत सेवाएँ 
करनी हे। सींचे जाने वाले भागों में तथा तथा दलदलों में पानी के बहाव का 
उचित प्रबन्ध, पीने के लिए शुद्ध जल और गाँव में घरों के निर्माण की उचित व्यवस्था 
श्रादि अत्यन्त आवश्यक बातें हें। मलेरिया से, जो कि 'हमारा सबसे बड़ा रुग्णता-दण्डा 
है, बचाव के श्रान्दोलन में विशेष सफलता तभी सम्भव है जब कि जनता सरकारी 
सहायता के साथ-साथ स्वयं भी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रयत्न करे । कुनेन का 
अधिक विस्तृत रूप से वितरण होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार 
को अपने ऊपर लेना चाहिए और सिनकोनां की खेती का निरन्तर विस्तार करके कुनेन 
'को सस्ता करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 

गाँवों में चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओ्रों का भ्रभाव बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित 
करता है। देशी चिकित्सा-प्रणाली की सफलता की उचित ढंग से जाँच करनी चाहिए 
और महगी अंग्रेजी दवाओं के स्थान पर प्रभावोत्पादक देशी जड़ी-बूटियों के प्रयोग' को 
प्रीत्साहित करना चाहिए ।* कुछ वर्ष पहले बम्बई सरकार ने गाँवों में चिकित्सा की 





१- रिपोर्ट ऑफ़ द एडल्ट एजूकेशन कमेटी (वम्बई) १६३८, पृ० ४-५ । 

२, राष्ट्रीय आयोजन कमेटी (नेशनल प्लानिंग कमेटी) तथा सन्‌ १९४६ में हुई स्वास्थ्य मंत्रियों की 
कान्क नस की सिफारिशों के आधार पर चिकित्सा-सम्बन्धी देशी पद्धतियों की शिक्षा और खोज की 
उपलब्ध सुविधाशओ्ं को जॉच के लिए दिसम्बर सन्‌ १६४६ में श्री आर० एन० चोपड़ा की अध्यक्षता में 
रुक कमेटी की नियुक्ति की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया ना चुका है तथा वैद्य श्रोर 
इक़ोमों की शिक्षा के पुनर्गठन का प्रयत्न किया जा रहा है । सरकार को स्वीकृति से अगस्त २४, १६५४३ 
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सुविधाएँ बढ़ाने के ध्येय से ग्राम-सहायक-योजना (विलेज एड स्कीम) की स्थापना की, 
जिसके अन्तगंत प्रदेश के कुछ ज़िलों में प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को जिले के 
सिविल अस्पताल में थोड़े दिनों की चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा दी गई और एक-एक 
दवाइयों का बक्स देकर उन्हें गाँव वापस भेजा गया। वे साधारण बीमारियों का 
उपचार करते थे, तात्कालिक उपचार करते थे और भयानक बीमारियों से पीड़ित 
लोगों को पड़ोस के अस्पतालों में भेज देते थे। इधर कुछ दिनों से सरकार गाँवों में 
चिकित्सा-कार्य करने वालों को कुछ आथिक सहायता भी देने लगी है। 

गाँवों की सफाई की समस्या से सम्बन्धित गाँव वालों के रहने के लिए सुन्दर 
स्वच्छ घरों की समस्या है । यह सोचना, कि आवास की समस्या शहरों तक ही सीमित 
है, ग़लत है। यद्यपि शहरों की अपेक्षा गाँवों में बहुत अधिक स्थान है, पर वहाँ के घर 
प्रायः मिट्टी के कमज़ोर ढाँचे ही होते हैं जिनकी छतें घास-फूस की होती हैं और जिनमें 
केवल एक दरवाजा होता है और कदाचित्‌ ही कोई खिड़की होती हो | ये घर प्रायः 
अंधेरे, मच्छरों, चूहों तथा अन्य हानिकारक जीवों और कीड़ों के निवास-स्थान होते हें । 
बहुधा मनुष्य और पशु एक ही कमरे में रहते हें और एक-दूसरे की निकली हुई 
दृषित वायु की साँस लेते हें, जो दोनों ही के लिए हानिकारक है। इन गाँवों के छोटे 
गन्दे अंधेरे घरों को गिरवाकर उनके स्थान पर स्वच्छ और सुन्दर घरों का निर्माण 
करवाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्त की आ्रावश्यकता है। गाँवों में सहकारी आवासन- 
समितियाँ खुलवानी चाहिए जिन्हें सरकार से आथिक तथा अन्य प्रकार की सहायता 
मिले । सरकार केवल सीधे ऋरा द्वारा ही समितियों की सहायता न करे वरन्‌ के 
देने वाली विशेष आ्थिक संस्थाओ्रों को उनके ऋणों की अदायगी तथा ब्याज की 
गारन्टी द्वारा भी सहायता कर सकती है। 
४» भोर कमेटी रिपो८ट--यहाँ पर १९४३ की भोर कमेटी के अन्तर्गत नियुक्त स्वास्थ्य 
सर्वक्षण और विकास कमेटी ( हेल्‍थ सर्वे एण्ड डिवेलपमेण्ट कमेटी ) की रिपोर्ट का 
सारांश देना उपयुक्त होगा । 

सुधार की जो योजना कमेटी ने सामने रखी वह दो भागों में विभाजित की जा 
सकती है : (१) व्यापक दीरघकालीन योजना तथा (२) अल्पकालीन योजना । 

प्रशासन के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया था कि (१) केन्द्र में एक स्वास्थ्य- 
मन्‍्त्रालय हो जिसके अधीन एक केन्द्रीय परिनियत स्वास्थ्य परिषद्‌ ( सेन्ट्रल स्टेच्युटरी 
बोर्ड आफ हेल्‍थ ) हो; (२) प्रत्येक राज्य में भी स्वास्थ्य मन्त्रालय हो; और (३) स्थानीय 
क्षेत्र-स्वास्थ्य-प्रशासन की स्थापना हो । 

केन्द्रीय परिनियत स्वास्थ्य परिषद्‌ ( सेन्द्रल स्टेच्युटरी बोर्ड ऑफ हेल्‍थ ) की 
स्थापना, जिसके सदस्य केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के स्वास्थ्य-मन्त्री है, इस उद्दे ब्य 
से की गई है कि उनके हितों में किसी प्रकार संघर्ष न होने पावे और वे निरन्तर एक- 
दूसरे से परामर्श करते रहें । यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय सरकार, जिसके पास 
से देशी चिकित्सा पद्धति का प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, जामनगर के गुलाब कु अरना आयुर्वेदिक 
विद्यालय के सहयोग में काम करने लगा है । 
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प्रचुर धन तथा विशेषज्ञ हें, सहायक अनुदान तथा प्राविधिक सहायता प्रदान करेगी । 
रोग-चिकित्सा, दन्‍त-चिकित्सा तथा परिचर्या-सम्बन्धी विशेषज्ञों की तीन स्थायी समि- 
तियों की स्थापना तीन स्तरों पर--केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय-होनी चाहिए। केन्द्रीय 
स्वास्थ्य-मण्डलों ( हैल्थबोर्ड ) के ही समान विधान और कार्य वाली स्वास्थ्य परिषदों 
की राज्यीय स्थापना राज्यों में भी होनी चाहिए । प्रान्तीय और केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रा- 
लयों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रबन्ध का एक निम्नतम आदशे निश्चित करना तथा पूरा 
करवाना चाहिए और अपने-अपने अ्रधीन स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पूरा उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को संक्रामक रोगों के अन्तर्राज्यीय विस्तार 
को रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए और अन्तर्राज्यीय व्यापार में भ्रन्त 
तथा औषधियों की शुद्धता का सम्रुचित स्तर बनाये रखना चाहिए। केन्द्र में एक प्रधान 
स्वास्थ्य-सेवा-संचालक ( डायरेक्टर जनरल आ्रॉफ़ हेल्‍थ सर्विसिज्ञ ) तथा राज्य में 
एक स्वास्थ्य-सेवा-संचालक ( डायरेक्टर ग्रॉफ़ हेल्थ सर्विसिज्ञ ) स्वास्थ्य-मन्त्रालय का 
प्रौद्योगिगि सलाहकार होना चाहिए। स्थानीय क्षेत्रों में वतेमान समय के अनेक 
पदाधिकारियों के स्थान पर केवल एक स्वास्थ्य-पदाधिकारी होना चाहिए--जिला 
स्वास्थ्य मण्डल । सभी बड़ी नगरपालिकाश्रों को, जिनमें जनसंख्या २००,००० या इससे 
अधिक है, अपना स्वतन्त्र स्वास्थ्य-विभाग बनाना और कायम रखना चाहिए। प्रत्येक 
नगरपालिका के लिए सरकारी सहायता की रकम छोड़कर बाकी झाय का ३०% जिला 
स्वास्थ्य मण्डल को देना कानून से अनिवाय कर देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक 
जिला मण्डल अथवा पंचायत को भी अपनी सम्पूर्ण आय का १२३ प्रतिशत से कम नहीं 
देना चाहिए । 

(१) दीघेकालीन योजना--जिलों की जनसंख्या १,००,००० से ५०,००,००० 
तक पाई जाती है, इसलिए वर्तमान योजना को प्रस्तुत करते समय प्रत्येक जिले की जन- 
संख्या ३०,००,००० के लगभग मान ली गई है । जिले की स्वास्थ्य-व्यवस्था के अन्तर्गत 
सबसे छोटी प्रारम्भिक इकाई सामान्यतः दस से बीस हजार व्यक्तियों के निवास-स्थान के 
क्षेत्र के बराबर ही होगी । १५ से २५ तक की गिनती की प्रारम्भिक इकाइयाँ मिलाकर 
एक माध्यमिक इकाई बनाएँगी और इस प्रकार की ३ या ५ मांध्यमिक इकाइयों को 
मिलांकर जिले की एक स्वास्थ्य इकाई बनेगी। प्रारम्भिक, माध्यमिक और जिले की 
इकाइयों के केन्द्रों पर एक स्वास्थ्य-केन्द्र खोला जायगा जहाँ से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यवाहियाँ प्रत्येक क्षेत्र में की जायेगी। जिला स्वास्थ्य-केन्द्र में 
सामान्य और विशेष श्रस्पताल होंगे जिनमें लगभग २५०० रोगियों के भरती करने का 
प्रबन्ध होगा और रोगों की आधुनिक ढंग पर ही तथा उपचार-सम्बन्धी छानबीन के 
लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रयोगशाला की व्यवस्था भी होगी । इसी प्रकार माध्य- 
मिक स्वास्थ्य-केन्द्र में भी लगभग ६५० रोगियों के भरती करने का प्रबन्ध होगा तथा 
सभी उपस्कर समुचित मात्रा में उपलब्ध होंगे। प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र के अस्पताल 
में केवल ७५ रोगियों के लिए स्थान होगा। जिला स्वास्थ्य-केन्द्र समस्त जिले के 
ऊपर देख-रेख तथा नियन्त्रण रखेगा । इसी प्रकार माध्यमिक स्वास्थ्य-केन्द्र प्रारम्भिक 
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स्वास्थ्य-केन्द्रों पर नियन्त्रण रखेंगे और प्रारश्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र उस समस्त क्षेत्र पर 
नियन्त्रण रखेंगे जो उनके अ्रधीन हे । इस प्रकार चिकित्सालयों में रोगियों के ठहरने 
का अनुपात जनसंख्या के अनुपात से ५ ६७ प्रति १००० व्यक्ति हो जायगा जब कि पहले 
यही अनुपात केवल ०.२४ प्रति १००० था। एक जिले में प्राय: १५० प्रारम्भिक इकाइयाँ 
होंगी जिनमें से प्रत्येक में ६ डॉक्टर (श्राधी संख्या स्त्री डाक्टरनी) २६ नर्से, ६ दाइयाँ 
और १८ अन्य कर्मचारी जैसे समाज सेवक तथा सफाई-निरीक्षक (सेनेटरी इन्स्पेक्टसे) 
होंगे। प्रत्येक माध्यमिक इकाई से सम्बन्धित ३० प्रारम्भिक इकाइयाँ होंगी जो संस्था 
को अ्रधिक गम्भीर प्रकृति की सुविधाएँ प्रदान करेंगी । प्रत्येक जिला-स्वास्थ्य-केन्द्र के 
अन्तर्गत ५ माध्यमिक इकाइयाँ होंगी । आशा है यह विकास-कार्य ४० वर्ष के भीतर 
सम्पन्न हो जायगा । 

(२) अल्पकालीन योजनाए--वतंमान स्वास्थ्य-सेवा को सहयोग देने के 
लिए, न कि उनका स्थान लेने के लिए, इन अल्पकालीन योजनाओं का प्रस्ताव किया गया 
है । समस्त राज्य में विस्तृत श्रारोग्यकारी और एहतियाती स्वास्थ्य सुविधाश्रों के समस्त 
प्रसार का प्रस्ताव भी किया गया है। इससे प्रत्येक जिले में (क) ज़िले की स्वास्थ्य 
इकाई में सम्मिलित अनेक प्रारम्भिक और माध्यमिक इकाइयाँ होंगी और (ख) जच्चा 
और बच्चा के विशेष उपचार के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों और उद्योगों में काम 
करने वालों की सेवा के लिए, और भारत में प्रचलित अधिक भयंकर बीमारियों के उपचार 
करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। ऐसी स्वास्थ्य-सेवाओं की भी 
सिफ़ारिश की गई है कि जो व्यक्तिगत नहीं हैं और जिनका सम्बन्ध गाँव तथा नगरों 
के बसानें की योजनाओं तथा पानी के बहाव और अन्य साधारण सफाई से सम्बन्ध 
रखने वाली योजनाओं से है । डाक्टरों, नर्सों तथा अ्रन्य वर्ग के स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्म- 
'चारियों को नये-नये आविष्कारों की शिक्षा देने के लिए भी विशेष सुझाव रखे गए हैं । 
- श़ाज्य-व्यापी स्वास्थ्य-व्यवस्था दीर्घधकालीन योजना के ही मार्ग पर की जायगी, अन्तर 
केवल इतना होगा कि यह उतनी विद्वद न होगी। प्रत्येक प्रारम्भिक इकाई से यह आशा 
की जायगी कि वह पहले दस वर्षों में ४०,००० व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करे । 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक छोटा-सा भ्रस्पताल होगा, उसमें दो पलंग प्रसवों के 
लिए और दो आरम्भिक रोगियों की परिचर्या के लिए होंगे। आरम्भ में माध्यमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रों में २०० रोगियों का स्थान होना चाहिए जिसको कि दस वर्ष में धीरे- 
धीरे बढ़ाकर ५०० पलंग वाले अस्पताल में परिणत कर दिया जायगा। तब तक के 
लिए जिला स्वास्थ्य-केन्द्र की व्यवस्था को स्थगित कर देना चाहिए । गाँवों में उपचार 
सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आरम्भ में ३० रोगियों के स्थान वाला 
अस्पताल खुलवाना चाहिए, जो कि चार प्रारिम्भक इकाइयों की आवश्यकता पूरी 
करेगा । पहले दस वर्ष बीतने पर उनकी संख्या दूनी कर दी जायगी ताकि दो-दो 
प्रारम्भिक इकाइयों के बीच एक अस्पताल अवश्य हो जाय । 

हर प्रान्त के प्रत्येक जिले में आरम्भ से ही जिला स्वास्थ्य-व्यवस्था की स्थापना 
आवश्यक होगी । इस व्यवस्था की शुरुआत पाँच प्रारम्भिक इकाइयों और एक माध्य- 
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मिक इकाई से होनी चाहिए और दस वर्ष के अन्त तक धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़कर 
२४ प्रारम्भिक और २ माध्यमिक इकाइयाँ हो जानी चाहिएँ । 

(३) व्यावसायिक शिक्षा--पहले दस वर्षों में प्रतिवर्ष ४००० से ४५०० 
डाक्टरों को शिक्षा देने का ध्येय होना चाहिए । यह संख्या वर्तमान समय में शिक्षा 
पाकर बाहर निकलने वाले डाक्टरों की संख्या से लगभग दूनी है । ग्रेजुएट हो जाने के 
परचात्‌ जो लोग जन-सेवा के कार्य में लगना चाहें उन्हें कम-से-क्रम १००० रु० प्रति- 
वर्ष आय का निश्चित आइवासन होना चाहिए। एक अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा- 
संस्था होती चाहिए जहाँ से निरन्तर सर्वोत्तम शिक्षक मिलते रहें । नर्सों की आवश्यकता 
तो डाक्टरों से भी बढ़कर है। वर्तमान समय में सारे भारतवर्ष में केवल ७००० 
रजिस्टर की हुई नर्से हैं और अ्रल्पकालीन योजना के अन्तर्गत लगभग ८०,००० नसें 
होनी चाहिएँ। प्रत्येक छात्रा-नर्स को ६० रु० मासिक छात्र-वृत्ति दी जानी चाहिए। 
इस रकम का एक अंश धीरे-धीरे उनसे बाद में वापस भी लिया जा सकता है। 

४. गाँव और नगरों में धनिष्ठतर सम्पक की आवश्यकता--गाँव वासियों का सुधार 

करने में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके मन में जमे हुए अ्रमपूर्ण 

निष्क्रिता तथा दारिद्रथजनक विचार निकाल दिये जायें और और उनके स्थान पर 

साहस और प्रेरणादायी विचार जाग्रत कर दिए जायँ। इसलिए उन सभी बातों का 

जो बाहरी संसार से गाँव का सम्पर्क बढ़ाने वाली तथा नगरों के प्रगतिशील वातावरण 

से प्रभावित करने वाली हैं, हमे स्वागत करना चाहिए । पुराने जमाने की तरह गाँव 

आज नंगरों से अलग नहीं हैं, फिर भी अभी सस्ते और सुगम परिवहन-साधनों के 

विकास के लिए नई सड़कों और रेलों की बड़ी ग्रावश्यकता है । सभ्यता के विकास के 

“एक साधन के रूप में डाकखानों का भी यहाँ वर्णन करना अ्रसंगत न होगा । लोगों के 

'जीवन को डाकखाने किस सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं, यह साक्षरता के प्रसार 

पर निर्भर है। डाक की सुविधाएँ स्वयं ही लोगों में साक्षर होने की इच्छा जागृत 

करती हैं और जो लोग साक्षर हो गए हैं उनकी साक्षरता बनाए रखने में सहायता देती 
'हैं। डाकखानों के माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन के दृष्टिकोर से तैयार किये गए 
दिलचस्प और सुरुचिपूर्ण बुुलेटिनों द्वारा भी प्रचार का काम किया जा सकता है। 

डाकंखाने की बचत-बेक सुविधा से लोगों में मितव्ययिता की आदत पड़ती है आ्ौर 
नकदी-सर्टिफिकेट के प्रचलन ने तो गाँव वालों की छोटी मात्रा की बचत का उचित 
आशिक उपयोग भी सम्भव कर दिया है। एक साधारण लाभ डाकखानों से यह भी है 
कि उनके द्वारा बीज तथा सस्ती कुतेन गाँव वालों में झ्रासानी'से बाँटी जा सकती है। 

'बेतार तथा रेडियो कार्य-क्रम गाव वालों का बहुत मनोरंजन कर सकते हैं और उनके 
जीवन में आशातीत परिवर्तन पैदा कर सकते है । " 

१, सनू १६९४६ से भ्रामीण विकास सम्बन्धी प्रयोग सेवाग्राम (मध्यप्रदेश), बम्बई के सबोदय केन्द्र, 
मद्रास की फिरका विकास योजना तथा उत्तरप्रदेश में इटावा और गोरखपुर की अग्रगामी योजनाओं में 
किये गए हैं । इनकी सफलता के कारण ही योजना आयोग ने सामूहिक विकास योजना प्रारम्भ की है। 
इसके ऊपर 8० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यंवस्था की गई है । कालान्तर में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा सारे 
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६. कृषि-मजदूर--भारतीय कृषि में वैयक्तिक तत्त्व का उपयुक्त वर्णन मुख्यतः उस 
किसान के दृष्टिकोण से ही किया गया है जो स्वयं भ्रूमि का स्वामी है और कृषि- 
कार्य करता है। विवेचन की पूर्णाता' के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि- 
व्यवस्था में खेती में लगाये जाने वाले मज़दूरों तथा जमीदारों के योग के विषय मे भी 
दो शब्द कह दिये जायें । जहाँ तक किराये के मजदूरों का सम्बन्ध है, यह कहा जा 
सकता है कि उनकी स्थिति असन्तोषजनक है । खेती में काम करने वाले मजदूरों में से 
कुछ तो भूमिहीन मजदूर हैं। ऐसे मजदूरों का वर्ग यद्यपि छोटा ही है पर इसके 
विस्तृत होने की प्रवृत्ति दिखलाई पडती है। ऐसे भी मजदूर हैं जिनके पास कुछ खेंतों 
के ट्रकडे हैं। ये खेत इतने छोटे है कि उनके स्वामियों को दूसरे लोगो के खेतों पर 
जीविका के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। दोनों प्रकार के मजदूर बड़े मेंहगे, अकुशल और 


देश मे फेल जायगी और ग्रामोन्‍्नति के कार्य में इससे सहयोग मिलेगा । 

प्रारम्भ में २ अक्टूबर १९५२ को ५५ सामूहिक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गईं । प्रत्येक योजना 
के अन्तगगंत लगभग ३०० गाव होंगे जिनकी आबादी लगभग २ लाख होगी। इन गांवों का क्षेत्रफल 
४५०-५०० वर्गमील होगा तथा खेती-योग्य भूमि १५०,००० एकड होगी । प्रत्येक योजना-च्षेत्र तीन 
विकास-समूहों में बॉट दिया जाता है । पाच गो का एक समूह ग्राम-सेवक का सेवा-चषेत्र होता दै. । 

सामूहिक विकास योजना का उद्दे श्य (१) हर प्रकार से कषि-उत्पादन में वृद्धि करना, (२) गाँव 
वालो की बेकारी की समस्या को हल करना, (३) गाँव में संचार के साथनों की उन्नति करना, (४) प्रा- 
रम्मिक शिक्षा, सावेजनिक स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध, (५) घरों का सुधार, और (६) देशी 
हस्त-कला और छोटे पैमाने के उद्योगो का विकास करना है। वास्तव में सामूहिक विकास योजना का 
उद्दे श्य ग्राम निवासियों के दृष्टिकोण को बदलना तथा उनमें रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने को 
इच्छा तथा दृद निश्चय पैदा करना है, क्योकि अन्ततोगत्वा ग्रामोन्‍्नति आम-निवासियों पर ही निभेर दे ।| 
सरकार अपिक-से-अधिक पथ-प्रदर्शन तथा विकास में सहायता ही कर सकती दै । 

२ अक्टूबर १६९५३ से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय प्रसार-सेवा ग्रामोन्‍नति की दिशा में एक महत्त- 
पूर्ण कदम है । इसका प्रधान उद्दे श्य क्रषि की आधुनिक विधियों को किसानों तक पहुँचाना तथा उनके 
दृष्टिकोण को बदलना है । दस वर्ष में यह सम्पूर्ण देश में फेल जायगी । 

सन्‌ १९५१-५६ के बीच देश के लगभग एक चौथाई भाग या १२०० विकास-समूहो में विकास 
योजनाएं फेल जायेंगी । इनमें से लगभग ३०० समूह सामूहिक विकास-योजना के अन्तगगत होगे तथा 
शेष राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत । राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत १६५३-५४ में १८० समूह दूसरे 
वर्ष २७० समूह तथा योजना के अन्तिम वर्ष में ४०० समूहों को लेने की व्यवस्था है। इनमें से लगभग 
४०० समूह सामूहिक योजनाओं की तरह गदन उन्नति के लिए चुन लिए नायेंगे। 

इन विकास-योजनाशञ्रों को कार्यान्वित करने का अधिकाश उत्तरदायित्व राज्यीय सरकारों पर है । 
राज्य में एक राज्य-विकास कमेटो होती है जिसमें मुख्य मंत्री, योजना मंत्री श्रादि सम्मिलित होते है । 
राज्य का विकास कमिश्नर (डिवेलपमेंट कमिश्नर) इस कमेटी का मंत्री होता है । जिले मे ज्िलाधीश की 
अध्यक्षता में एक जिला योजना कमेटी होती है जिसका मंत्री योजना अधिकारी (प्लानिंग आफीसर) होता 
है। जिले के उप विभागो में डिप्टीकूलक्टरों को काम में सहायता देने के लिए विशेष सहायक नियुक्त 
कर दिये गए है ताकि वे योजना का कार्य देख सके । 

ग्रामीण स्तर पर पंचायते भी विकास-कार्य में सहायता कर रही है। गाँवों की विकास मण्डल 
आदि संस्थाएं भी इसी उद्दे श्य से संगठित की गई है ताकि गाँव वालो का दृष्टिकोण बदले ओर वे उन्नत 
अवस्था को प्राप्त हों । 
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अविश्वसनीय हैं । प्रवासन की वर्तमान सुविधाओं तथा रेलवे और सार्वजनिक निर्माण- 
कार्य, व्यापार तथा अन्य उद्योगों द्वारा मजदूरों की अधिकाधिक माँग के कारण मज़- 
दूरों की स्थिति विशेष रूप से हढ़ हो गई है। इसके भ्रतिरिक्त प्लेग और इनफ्लु- 
एञ्जा आदि बीमारियों के कारण अधिक मौतें हो जाने से भी अस्थायी रूप से 
मजदूरों की संख्या में कमी पैदा हो सकती है। अन्त में यह भी प्रवृत्ति देखी गई है 
कि छोटे-छोटे भू-भागों के स्वामी कृषक अपनी आशिक स्थिति के तनिक भी अच्छी हो 
जाने पर स्वयं खेतों में काम करना छोड़ देते हैं और किराये के मजदूरों पर निर्भर 
हो जाते हें। इन कारणों ने मज़दूरों को अधिक परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करने के 
स्थान पर उनकी मजदूरी बढ़ा दी है। दुःख तो इस बात का है कि मजदूरी बढ़ जाने 
पर मज़दूर अपने रहन-रहन का स्तर और कार्य-क्षमता बढ़ाने के बजाय कम काम 
करना पसन्द करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मज़दूरों की कठिनाइयाँ 
भी वही हैं, जिनका वर्शान किसानों के सम्बन्ध में ऊपर किया जा चुका है। इसलिए वे 
उपाय जो गाँवों को पुनरुज्जीवित करने के लिए किये जायंगे, इनके लिए भी निस्सन्देह 
ही लाभदायक सिद्ध होंगे । 
७, जमींदार और गाँव की अथ-ब्यवस्था में उसका स्थान--सबसे बड़ी कठिनाई जो 
भारतीय कृषि को भ्राक्रान्त किये हुए है, बुद्धिमानों और उद्यमी साहसियों का सहयोग 
तथा पूंजी का भ्रभाव है जिसकी कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता है। जीवन की 
आधुनिक सुख-सुविधाएं --जैसे शिक्षा, सफ़ाई, पूर्णतया विकसित संचार-साधन--प्राय: 
नगरों का ही एकाधिकार हो गई हैं , यद्यपि इन सुविधाओं के लिए अधिकांश धन 
गाँवों से ही प्राप्त होता है। नगरों के बड़े -बड़े आकर्षणों और व्यापक उनन्‍्नति-अ्रवसरों 
ने बहुत बड़ी संख्या में गाँव के ब्रुद्धिमानों तथा साहसी व्यक्तियों को नगर में श्रा जाने 
की प्रेरणा दी है तथा गाँवों में जो स्थान रिक्त कर दिया है उसकी पूति सरल कार्य 
नही है। श्रन्त में यह कहा जा सकता है कि नगर के शिक्षित व्यक्तियों नें तथा जमीं- 
दारों ने श्रभी तक गाँव की समस्याओं को ठीक से अध्ययन करने तथा समभने और 
उनकी आवश्यकताएँ पूरी करके का प्रयत्न नहीं किया है । इन लोगों के ज्ञान, साधनों 
झर साहस का योग गाँवों की उन्नति के लिए नहीं मिल पाया है। इस देश में नगर 
में रहने वालों की कृषि के प्रति अनभिज्ञता 'ऐसी वास्तविक, गहन और व्यापक है कि 
उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से ही देखना पड़ता है १ बेकवेल, बेट्स और “टनिप 
टाउनशैण्ड' जैसे महान्‌ जमींदारों का नेतृत्व-- १८वीं सदी के इंगलेण्ड की कृषि जिनकी 
ऋणी है--भारतीय कृषि को प्राप्त नहीं हो सका। बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त का 
प्रवर्तन करने वालों को यह झाशा थी कि उससे बड़े-बड़े जमींदारों का एक ऐसा वर्ें 
तैयार हो जायगा जो कि अपनी: जमींदारी में रहेंगे और उनका व्यक्तिगत प्रभाव तथा 
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१. एच० कलवट को वेल्थ एण्ड वेलफेयर श्रॉफ़ द पंजाब? पुस्तक के आमुख के पृष्ठ १ में उद्ध त ए० 
:.कावर के कृधन से लिया गया। उपयु कत बातें इंगलेण्ड की स्थिति के सम्बन्ध में हैँ, पर वे भारत के 
सम्बन्ध में भी उतनी ही लागू हैं । राधाकमल मुकर्जी का “लेण्ड प्राब्लम्स ऑफ़ इसिडिया' पृष्ठ १२३ और . 
१६३-९४ भी देखिए । 
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उनकी आथिक सहायता किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी । दुर्भाग्यवश यह 
आशा पूरी नहीं हो पाई । कुछ को छोड़कर अधिकांश जमींदारों ने अपनी जमींदारी 
की श्रपेक्षा दूरस्थ बड़े-बड़े नगरों में जाकर बसना अधिक पसन्द किया और उनका 
अपनी जमींदारी से सम्बन्ध केवल मालशुजारी वसूल करने तक ही सीमित रह गया । 
जमींदारों का काम काझतकारों से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अधिकाधिक माल- 
गुजारी वसूलना हो गया । उनका काम मालग्रुजारी खींचने वाले एक चूषरणा-पम्प के 
समान ही रह गया । बंगाल में ही नहीं वरन्‌ सारे देश में जहाँ-कहीं जमींदार वर्ग है, 
उनमें ज़मीदारी से दूर रहने की प्रथा प्राय: प्रचलित हो गई है । जमीदारों के जमींदारी 
से अनुपस्थित रहने के विषय में कार्वर का कथन है कि “युद्ध, बीमारी तथा अ्रकाल के 
बाद यदि सबसे अधिक हानिकारक काई बात गाँव-निवासियों के लिए हो सकती है तो 
वह जमीदारों का अपनी ज़मींदारी में न रहना है।”" यह बुराई उन भागों में, जहाँ 
जमींदारी है, बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है, यद्यपि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी इसका 
पूर्ण अभाव नहीं है। ज़मींदारों के व्यवहार को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
जहाँ तक भूमि की उन्नति से सम्बन्ध है, जमींदारों का वर्ग उसके प्रति राज्य से भी 
अधिक निस्‍्संग तथा बाह्य अभिकररणा के समान है। राज्य ने तो ऐसे आवश्यक कार्यों 
का भार अपने ऊपर ले रखा है, जैसे सिंचाई की सुविधाएँ देना, सड़कें तथा रेल बन- 
वाना, कृषि-सम्बन्धी शिक्षा देना और तकावी ऋण बाँटना इत्यादि, पर जमींदार वास्तव 
में भूमि की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करता । कृषि की उन्नति के लिए यह सबसे 
अधिक आवश्यक बात है कि उसे ज़मींदार-वर्ग का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। इससे 
अत्यधिक मालगुज़ारी वसूलना बन्द हो जायगा और ज़मींदार और किसान के बीच 
निजी सम्बन्ध स्थापित हो जायगा जिससे उन्नति तीब्रतर गति से होगी और दोनों का 
लाभ होगा । बड़े-बड़े ज़मींदारों के पास उन्‍नति के कम-से-कम दो साधन मौजूद हैं-- 
पहला पूंजी और दूसरी बुद्धि । यदि उनमें वस्तुओं की सापेक्षिक उपयोगिता की नई 
»पारणाएं और जगा दी जाये और वे यह समभने लगें कि नंगरों में रहकर समय नष्ट 
करने की शअपेक्षा गाँवों में रहने तथा गाँवों के पुनरुत्थान में सहयोग देने से अ्रधिक सुख 
तथा लाभ है, तो हमें कृषि-सुधारों के लिए सर्वंसाधारण की जागृति की प्रतीक्षा न करनी 
पड़ेगी जिसकी गति बहुत मन्द है । जमींदार सुधारों में अनेक ढंग से सहयोग दे सकते 
हैं। वे अपने घर पर फार्म खोल सकते हैं, पशुओं की नस्ल अच्छी करने के उद्द श्य से 
ग्रभिजात पशु रख सकते हैं, अच्छा बीज पेदा कर सकते हैं और अ्िक अच्छे औजारों 
का प्रयोग आरम्भ करा सकते हैं और अन्त में गाँव वालों को प्रगतिशील विचारों से झ्रव- 
गत करा सकते हैं। उनको स्वयं गाँव में रहकर शिक्षा तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सुधारों 
द्वारा गाँवों को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता देनी चाहिए । 
८. भूमि-स्वामित्व के सहवर्ती कतंब्य तथा उत्तरदायित्व--यह बात सदा से मान्य 
रही है कि भूमि-स्वामित्व के साथ कुछ कतंव्य और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं । सिद्धान्त 
के आधार पर हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सम्मिलित पूजी वाली कम्पनी 
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(जायण्ट स्टॉक कम्पनी) के हिस्सेदार की स्थिति, जो कि बिना भ्रबन्ध में भाग लिये 
हुए केवल अ्रपना लाभांश प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है, किस प्रकार किसी ज़मींदार से 
भिन्‍न है, जो कि उसी प्रकार मालग्रुजारी लेकर सन्तुष्ट रहता है और कुछ नहीं करता ? 
इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि यदि कम्पनी का हिस्सेदार प्रबन्ध में भाग लेता 
तो बहुत ही अच्छा होता; उसका प्रबन्ध में भाग न लेना ही कुप्रबन्ध का कारण और 
प्रनेक सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों के विनाश का कारण हुश्ना हैं। यह स्मरण 
रहे कि एक औसत हिस्सेदार के पास न तो इतनी बुद्धि ही होती है और न इतना 
भ्रवकाश ही, कि वह अपनी कम्पनी के संचालन में समभदारी से सक्रिय भाग ले 
सके । फिर, वह अनेक हिस्सेदारों में से एक हैं, उसके व्यक्तिगत विचारों पर कम्पनी 
की स्थिति के अ्रच्छे और बुरे होने का बहुत कम उत्तरदायित्व होता है। कोई 
हिस्सेदार कम्पनी के प्रबन्ध में सक्रिय रूप से सहायता नहीं देता इसलिए उस 
कम्पती का प्रबन्ध करने वाला कोई भी नहीं है, ऐसी बात नहीं हैं। सम्मिलित 
पूजी वाली कम्पनियों की प्रबन्ध-कुशलता उस चरम सीमा पर पहुँच गई है कि 
हिस्सेदारों की उदासीनता के होते हुए भी उसका बहुत कुशल ढंग से नेतृत्व और 
संचालन हो सकता है । जहाँ तक मज़दूरों और भ्रन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी स्थिति किसानों की स्थिति से बहुत अच्छी है 
क्योंकि वे एक हो सकते है और अपनी माँगों को पूरा करवाने के लिए मज़दूर-संघ 
जैसी संस्थाओ्ों की स्थापना कर सकते हे। श्रन्त में, जेसा कि लाड्ड केन्स ने कहा था 
आधुनिक जायण्ट स्‍्टाक संस्थाओ्रों की प्रवृत्ति, आज जब कि वे इतनी पुरानी और 
इतनी विस्तृत हो गई हैं, व्यक्तिगत संस्था के स्थान पर एक सार्वजनिक सामाजिक 
संस्था का रूप धारण कर लेने की हो गई है। ऐसी व्यवसाय-संस्थाओ्रों की सामान्य 
स्थिरता तथा ख्याति का अ्रधिक महत्त्व माना जाता है, लाभांश का स्थान तो गौण 
माना जाता हैं ।" ऐसी परिस्थिति में जनता की आलोचना से बचने के लिए मज़दूरों 
तथा उपभोक्ताशओ्रों के हित का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। उपयुक्त सभी बातों 
में भूमि की स्थिति सर्वथा भिन्‍न है, और यह मत कि सम्पत्ति चाहे जिस प्रकार की हो 
एक न्यास (ट्रस्ट) है, जिसकी व्यवस्था समाज द्वारा होनी चाहिए, अन्य प्रकार की 
सम्पत्ति की श्रपेक्षा भूमि के सम्बन्ध में अधिक लागू होता दिखाई पड़ता है। भारतीय 
जनता की वतंमान असहाय अवस्था में तो इस विचार को प्रधानता देना तथा 
जमीदारों को ग्रामोन्‍नति के कार्यों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तथा लाभदायक 
माध्यम बनाना अत्यन्त श्रावरयक हो गया है। किसानों में जागृति फैलने के साथ-साथ 
यह समस्या आज पहले की अपेक्षा कही श्रधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक हो गई है। 
बहुत से राज्यों ने तो किसानों की जमींदारों से रक्षा करने के उहूँ शय से अनेक कानून 
या तो लागू कर दिये हैं अ्रथवा लागू करने का इरादा कर लिया है। यदि जमींदार 
समय की माँग को न समझेंगे और उसके अनुसार न चलेंगे तो उनके लिए केवल पैतृक 
संस्पत्ति होने के नाते भूमि पर अपना अधिकार जमाए रखना और उसे न्‍्यायोचित सिद्ध 
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करना कठिन होगा ।* 
प्रविधि तथा उपस्कर 

8, प्रविधि : कृषि की विधियाँ--भारतीय किसान प्रायः विस्तृत खेती की प्रणाली का 
अनुसरण करता है जो कि उसकी शसत जोत की छोटाई देखते हुए अनुपयुक्त हैं । 
इसी का परिणाम है कि उत्पादन जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता हैं । 
इस सम्बन्ध में भारतीय स्थिति का जापान की स्थिति से अन्तर बताते हुए सर एम० 
'विश्वेश्वरय्या लिखते हें कि “यद्यपि जापान खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्णतया आ्रात्मनिर्भर 
नहीं है फिर भी वह १७० लाख एकड़ भूमि पर ५६० लाख की आबादी का सामान्यत 

भरण-पोषण करता है, भ्रर्थात्‌ प्रति व्यक्ति छे एकड़ भूमि पर, जब कि भारत में 
प्रति व्यक्ति ६ एकड़ भूमि पड़ती है ।” जापान में बड़ी कुशलता के साथ धनी खेती 
की प्रणाली पर करीब-करीब बाग लगाने की तरह ही खेती की जाती हैँ और इसी 
प्रकार की घनी खेती अपनाने से भारतीय किसान का भी कल्याण हो सकता है । 
ऐसा करने में श्रन्य बातों के भ्रतिरिक्त स्थायी उन्‍नति के साधनों, जैसे सिंचाई आदि, 
पर अधिक व्यय की आवश्यकता होगी और होशियारी के साथ बीजों का चुनाव करके 
अधिक लाभदायक ढंग से फसलों का हेरफेर करके तथा पर्याप्त मात्रा में खेतों में खाद 
देकर कृषि-का्य को अधिक दक्षता से करना होगा । स्थायी उन्‍नति के साधनों और 

सिंचाई की सुविधाओं के विषय में तो पहले ही बताया जा चुका है। जहाँ तक खेती 
के काय में दक्षता का प्रदन है यद्यपि कहीं-कहीं किसानों की दक्षता बहुत ही ऊँचे स्तर 
की दृष्टिगोचर होती है, परन्तु अधिकांश भागों में श्रभी भूमि के तैयार करने, बोनें, 
गोड़ने, निराने, पौधों के बीच अन्तर डालने तथा फसल काटने के ढंगों में उन्‍नति करने 
की बहुत ग़रुजायश हैं। शुद्ध और अच्छी जाति के बीजों की बहुत बड़ी महत्ता है, पर 
प्रायः या तो किसान बीजों के चुनाव में काफी सावधान नही रहते अ्रथवा इसकी महता 
जानते हुए भी अच्छे बीज प्राप्त नहीं कर पाते । बहुत सी बीज-समितियाँ श्ौर बीज 
बाँटने वाले फार्म हैं, पर इनकी संख्या देश के हर भाग में किसानों को पर्याप्त मात्रा 
में अच्छे बीज दे सकने के लिए कई गुणा अधिक करनी होगी । कृषि आयोग ने क्ृषि- 
निर्देशक (डाइरेक्टर झ्रॉफ एग्रीकल्चर) के अधीन सहायक क्ृषि-संचालक की देखरेख 
में एक बीज बाँठने तथा बीजों की परीक्षा करने की अलग संस्था स्थापित करने की 
सम्मति दी थी ।* फसलों के हेरफेर के कौशल में पहले की भ्रपेक्षा निश्चित रूप से 
उन्नति हो गई है । तुरन्त लाभ प्राप्त कर लेने की आक्काक्षा के कारण बहुत से स्थानों 
पर गेहू' और रुई श्रादि की फसलों पर ही सारे प्रयत्न केन्द्रित कर दिए जाते हैं । यह 
अस्वस्थ मनोबृत्ति है और इससे अंत में हानि ही होती है। इसका दुष्परिणाम निस्सन्देह 
किसान का फसलों के विचारपूर्ण हेरफेर की आवश्यकता की ओर ध्यान आक्ृष्ट करेगा 
ही, पर प्रचार द्वारा भी इस दिशा में कुछ किया जा सकता हैं। इधर कुछ दिलों से 
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१. यह सेक्शन केवल उन्ही लोगों के लिए लागू समझना चाहिए जहाँ जमीदारी प्रथा का उन्मूलन, 
अभी तक नही हो सका है ।--अनुवा 
२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा १०३ । 
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रबी की फसल में मूंगफली की फसल का हेरफेर किया जा रहा ह्‌ ओर इस फसल से 
तुरन्त लाभ प्राप्त कर लेने की सुविधा ने इसमें योग भी दिया हूँ । फसलों में हेरफेर 
की नियमित प्रणाली में ढोरों के लिए चारा पेदा करने वाली फसलों को स्थान देने 
की सम्भावना पर, विशेष रूप से ढोरों के चारे की वर्तमान कठिनाई को ध्यान में 
रखते हुए, विचार करना आवश्यक होगा । 

हमारे देश में क्रषि के काम में आने वाले उपकरणों का विकास करने की 
बहुत आवश्यकता है । खेतों में काम करने के लिए पानी खींचने, झाटा पीसने, तेल और 
गन्ना पेरने के लिए बैलों के स्थान पर अब यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होना चाहिए । 
१०, खाद*--खाद तथा खेती की उवंरा-शक्ति बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग भूमि 
का उत्पादन बढ़ाने का बहुत बड़ा उपाय है, विशेषकर झ्राज की परिस्थिति में जब 
इतने भ्रधिक लोगों के पालन-पोषणा का भार भूमि पर आ गया है। यदि, भृमि में 
पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पड़ी है तो इसके लिए सदेव किसान ही दोषी नहीं है। 
यदि सिचाई के साधन भ्रप्राप्य हे तो सूखी भूमि को खाद देना बिलकुल बेकार है । यह 
भी सम्भव है कि जैसी खाद किसी भूमि-विशेष को चाहिए वेसी खाद प्रर्याप्त मात्रा में 
न मिल सके, या उसका मूल्य इतना भ्रधिक हो कि उसका खरीदना साधारण किसान 
की शक्ति के बाहर हो । यह सब होते हुए भी यह कहा जा सकता हूँ कि भूमि को उचित 
खाद देने की तथा खाद के सुरक्षित रखने की समस्या के प्रति इस देश में बहुत 
उदासीनता दिखाई गई है। भारतीयों की हानिकारक आदतों में से एक गोबर को 
जलाने की आदत भी हैं । इसको रोकना परमावश्यक है, और यदि यह कहा जाय की 
कृषि-क्षेत्र के गोबर को बिना जलाए काम नहीं चल सकता '* तो इसके लिए यह आाव- 
इयक है कि इस प्रकार जलाने के लिए अन्य प्रकार के ई धन हू ढ़ निकाले जायें । गाँव 
के आस-पास बेकार पड़े हुए मैदानों में ईघन की जगह काम आने वाले पेड़ लगवाने 
चाहिए और यथासम्भव गाँव के निकट वन-विभाग तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा ईंधन- 
भण्डार स्थापित किये जाने चाहिएँ। ईधन की सप्लाई बढ़ाने के लिए जंगल लगवाने 
तथा उसके लिए सस्ते रेलभाड़े की सम्भावना पर पूरी तरह विचार होता चाहिए। 
पशुओं का मृत्र यों ही बहकर बेकार हो जाने दिया जाता है और विष्ठा को खाद की 
तरह प्रयोग करने की अ्रभी भी लोगों में बड़ी अरुचि है यद्यपि धीरे-धीरे यह कम हो 
रही है। भारतीय किसान को चीनी तथा जापानी किसान से कम्पोस्ट खाद बनाने के , 
सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखना है। चीन में कोई भी ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं जो भ्रन्त में 
खाद के रूप में भूमि की भेंट न कर दिया जाता हो । 





१. कृषि-आयोग रिपोर्ट, पैरा ०-१५ देखिए; तथा एग्रीकल्चर एण्ड एनीमल हस्बेर्डी इन इण्डिया 
(१६३५-३६), इण्डिया इन ११३४-३५, 7० १०-११ भी देखिए । है 

२. गाय के गोबर का ईंधन की तरह प्रयोग केवल इसीलिए होता है कि कोई दूसरा इंधन प्राप्त नहीं है। 
कभो-कभी यह बात बडे अविचार ओर अरुचि के कारण भी होती है । उदाहरण के लिए पंजाब में यह " 
विश्वास है कि बिना कणडों पर दूध गरम किये हुए घी नही निकाला जा सकता । (देखिए, एफ० एल० 
अन कृत, रिमेंकिंग ऑफ विलेज इण्डिया, पृ० ६ ।) ' 
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गाँव के कूड़े-करकट, ईख की खोइया, जलकुम्भी और गाँव में पाई जाने वाली 
अन्य वस्तुओं से किस प्रकार कम्पोस्ट खाद बनाई जा सकती है, इसकी छानबीन करनी 
चाहिए । इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामवासी छोटी-छोटी खाइयाँ खोदकर 
उनका शौचालय के रूप में प्रयोग करने लगें और गाँव के कूड़े-करकट आदि को भी उन 
गड्ढ़ों में फेंका करें, जिससे गाँव की सफाई भी रहे और साथ ही खाद का सुरक्षण भी । 
विष्ठा तथा हरी पत्तियाँ तथा बटोरकर फेंके हुए कूड़े-करकट का यदि पूरा-पूरा प्रयोग 
खेती के लिए खाद के रूप में करना अभीष्ट है तो अनेक नगरों में प्रचलित पानी के 
बहाव के वर्तमान ढंग को पूर्णतया बदल देना होगा जिससे इस प्रकार की सभी खाद 
बनाने योग्य वस्तु बहकर नदी अ्रथवा समुद्र की राह लेती है। कोयले के साथ मिला- 
कर विष्ठा का पाउडर के रूप में किसानों को खाद की तरह प्रयोग करने के लिए 
प्राप्त होता सबसे कम अप्रिय ढंग हो सकता है। इस सम्बन्ध में नासिक में जो ढंग 
अपनाया गया है उस पर अन्य नगरपालिकाएँ भी सोचें-विचारें तो उनका श्रम सार्थक हो 
सकता है । फसलों के हेरफेर में संयुक्त नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए शिम्बिकुल्य फसलों 
का महत्त्व भारतीय किसान को हमेशा से ज्ञात रहा है। कृषि-विभाग को इस बात की 
खोज करनी चाहिए कि किस प्रकार शिम्बिकुल्य फसलों का प्रयोग भ्रूमि की उवेरता 
बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हरे पत्तों वाली खाद के विषय में भी खोज आव- 
इयक है| हड्डी की खाद, मछली की खाद तथा वधशाला के कूड़े-करकट के प्रयोग के 
बारे में भी परीक्षा होनी चाहिए। वास्तव में भूमि की उ्बरता बढ़ाने वाली सभी वस्तुओं 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान होना चाहिए ताकि किसानों को उनके प्रयोग के सम्बन्ध में 
निरिचित सलाह दी जा सक्रे । कार्बनिक तथा अकाबंनिक खाद किसानों को सस्ते दामों 
में मिल सके, इस बात का प्रयत्न होना आवश्यक है। 

नहरों तथा अ्रन्य साधनों द्वारा सीचे जाने वाले भागों मे अ्रमोनियम सल्फ़ट, 
अस्थि-चूरों, मछली और खली आदि की खाद का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 
इसके लिए हमें कृषि-विभाग के प्रचार-कार्य का कृतज्ञ होना चाहिए। यह निश्चय 
किया गया कि सिन्दरी में प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन अ्मोनियम सल्फेट खाद तैयार 
करने वाला कारखाना खोला जाय । यह आशा की गई थी कि सन्‌ १६५० के अन्त 
तक यह कारखाना पूरा उत्पादन करने लगेगा ।* 

उपस्कर 

कीटिंग महोदय का निम्न वर्गीकरण भिन्‍त-भिन्‍न साज-सामान का विवरण 

देता है जो एक किसान के पास होना चाहिए : 


१. सिंदरी के कारखाने से ७ फरवरी १६५२ से अमोनियम सल्फेट के बोरे बाहर जाने लगे हैं । दे निक 
आओसत उत्पादन १००० ट८न है | 
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हा 





४ 
| 
| 
| के 
स्थायी पू जी चालू पूंजी 
| 
हा 
भूमि भूमि में स्थायी सुधार 


तथा अन्य बढाई हुई 
सुविधाएं जैसे इमारते, 
कुएं और मेडे इत्यादि 
| [[ञघ|[___्््ूः 
कर लक ३ ६ 2 आती अस्थायी पृ जी, सुरक्षित कोष, 
| | जैसे खाद, जमा किया हुआ अन्न जैसे मरम्मत पर खर्च 
डिवन भअकारथ माल तथा वह रोकड़ जो मजदूरी. होने वाली रकम, बीमा 
आ्रादि के लिए रखी हुई है । में भेजने वाली रकम, 
तथा स्थायी पूंजी का 
मूल्य पूरा करने के लिए 
रखी जाने वाली रकम । 
कौटिंग का कथन है कि “अगर किसी व्यक्ति के व्यवसाय को सुदृढ़ रूप से 
चलाना है और भूमि से भ्रधिक-से-अधिक लाभ लेना है तो ऊपर बताई हुई प्रत्येक 
प्रकार की पूजी का चाहे जैसे भी हो, होना आवश्यक हैं; और प्रत्येक प्रकार की पूजी 
को ठीक-ठीक समभने पर ही हिसाब ठीक ढंग से रखा जा सकता है तथा लाभ और 
हानि के वास्तविक सूत्रों को समझा जा सकता ।”* 
३१. औज़ार*--भारतीय किसान आज भी अधिकतर प्राचीन सादे औज़ारों का प्रयोग 
करता है। ये औजार बहुत सस्ते, हल्के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले 
जाने योग्य, सुगमता से बनाए जाने तथा बिगड़ने पर सुधारे जाने योग्य और खींचने' 
वाले बलों की शक्ति के अनुरूप हैं, परन्तु अधिक उत्पादन तो उन्नत औज़ारों के प्रयोग 
प्र निर्भर है। लोहे के हल तथा गन्ना पेरने की चर्खी, छोटे-छोटे पानी खीचने वाले' 
पम्प, पानी चढ़ाने वाली मशीन का प्रयोग किसी सीमा तक आरम्भ हुआ है पर इस 
दिशा में भ्रभी बहुत-कुछ करना बाकी है । अन्य अच्छे औज़ार, जिनका वितरण किया 
गया है कुदाल, फावड़े, बीज बोने के चोगे या नली और चारा काटने की मशीनें 
इत्यादि है। अ्रमेरिकी कृषि की अधिकाधिक अन्त्रों के प्रयोग की रीति भारत के लिए' 
अनुपथुक्त है, क्योकि यहाँ के किसानों के पास छोटे-छोटे भूमि के टुकड़े ही हैं। परन्तु 
ये कठिताइयाँ सहकारी खेती तथा संयुक्त खेती प्रथा द्वारा बहुत-कुछ मिठाई जा सकती' 
१. रूरल श्कानोंमी इन द बाम्बे डेकन, पृष्ठ १०३-४ । 
२, कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा १०७-१० देखें । 
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हैं। बम्बई राज्य के दक्षिणी भागों में गहरी जड़ों वाली हारीची घास को उखाड़ने 
के लिए ट्रेक्‍्टरों का प्रयोग किया जा रहा है। खेती के औज़ारों का अपने हाथों या 
पशुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है; उनके सुधार की भी बहुत झ्रावश्यकता है । 
बड़ी संख्या में सभी किसानों द्वारा नये ढंग के औज़ारों के प्रयोग के लिए बहुत व्यापक 
और गहरे प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि किसी एक किसान द्वारा उनके प्रयोग 
करने में सबसे बड़ी बाधा उसकी हँसी उड़ाए जाने की तथा ऋक्‍की कहलाने की प्रथा है । 
विकसित औौज्ञारों के प्रयोग का प्रचार बढ़ाने का कार्य कृषि विभागों, क्ृषि-संस्थाश्रों 
तथा सहकारी समितियों के कार्य-क्षेत्र के श्रन्तर्गत है। यह अत्यन्त वाञछनीय होगा कि 
ये सब संस्थाएँ मिलकर समन्वित रूप से कार्य करें। क्षि-विभागों को नये विकसित 
ओऔज़ार सस्ते दामों पर देने की सम्भावना पर--जैसे उन औ्ौज्ञारों के लकड़ी वाले हिस्सों 
को अधिक मात्रा में बनवाकर--विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जिन ओऔज़ारों 
का प्रयोग हो रहा है उनमें सुधार करने का ध्येय हमारे सामने होना चाहिए, न कि 
नये ओऔजारों के आविष्कार का। अनावश्यक ढंग से औज़ारों की संख्या बढ़ाने से 
किसान भ्रान्ति में पड़ सकता है और उसके मन में कृषि-विभाग की सलाह के प्रति 
सन्देह उत्पन्न हो सकता है। रेल के अधिकारियों को भी कृषि-सम्बन्धी औज़ारों 
और मशीनों के किराये में छूट देने के प्रइन पर अत्यधिक सहानुभूति से विचार करना 
चाहिए। कृषि-विभाग ने एक लाभकारी कदम उठाया है और वह है किसानों को 
सलाह देने के लिए और मशीनें--खास तौर से सिंचाई के यन्त्रादि--लगाने का प्रबन्ध 
करने के लिए कृषि-इंजीनियरों की नियुक्ति है । सस्ते और पाश्चात्य देशों की 
तुलना में सादे औज़ारों के बनाने के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। नये 
औजारों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उन औजारों का देश 
सें ही निर्माण हो और इस बात का आश्वासन हो कि उनके मरम्मत आदि के लिए 
उनके अतिरिक्त हिस्से भी यही प्राप्त हो सकेगे । कृषि-प्रायोग ने यह सम्मति दी थी 
कि थदि लोहे और इस्पात पर लगाये हुए संरक्षण-कर के कारण भारत में. लोहे से 
सामान बनाने में बाधा पड़ती है तो जो-लोहा या इस्पात कृषि-सम्बन्धी औजारों और 
मशीनों के निर्माण के लिए बिदेशों से मेंगाया जाय उस पर छूट दे दी जाय । यदि .इस 
ओर विशेष गम्भीरता से प्रयत्त किया'जाय--जिसमें राज्य की ओर से देशी कार- 
खानों को आर्थिक सहायता भी सम्मिलित होगी--तो इन औजारों के लिए विदेशों 
पर निर्भरता बहुत-कुछ कम हो जायगी या उसका अन्त हो सकता है ।* 

3२. पशुधन --भारतीय कृषकों के पश्ुधन का सबसे महत्त्वपूर्ण श्रंग उनके ढोर हे । 
“उनके बिना किसान के, ख़ेह-जोले-नहीं-जा-सकते | उनके खत्ती और खलिहान खाली पड़े | 
रहते हैं, झौर खाने-पीने का मजा अधूरा रह ज़ाता है, क्योंकि शाकाहारी देश में घी दूध 
१. १९३८ की उद्योग-मन्त्रियों की दिल्‍ली कॉन्क न्‍म ने ओजारों के देश में बनाये जाने पर बहुत जोर 
दिया था । 

२. देखिए, एग्रीकल्चर एण्ड एनीमल हस्वेण्डरी इन इण्डिया (१९३५-३६), १० २४२-५४, तथा एनुअल 
रिपोट ऑफ द डिपाट मेण्ट ऑफ एप्मीकूल्चर, बम्बई (१६३६-४०), पैरा ५०-६१ । 
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और मक्खन न मिलने से अधिक दुर्भाग्य की बात और क्‍या हो सकती है ?”* भारत में 
हल प्रायः सवत्र बैलों ही द्वारा चलाए जाते हें और पानी खींचने का भी काम उन्हीं के 
द्वारा चलता है। उन्हीं से खाद--जिसका कि खेतों में प्रयोग होता हे--प्राप्त होती है | 
बैलगाड़ी हाँकना भी--और गाँवों में यही एक सहायक धन्धा है--इन्ही पर निर्भर है। 
भार-वहन करने के लिए स्वस्थ और बलिष्ठ पशुओं की आवश्यकता है । व्यवस्थित डेरी 
उद्योग के विकास के लिए, जिसे लोग भारत के गाँव वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक 
सहायक उद्योग समभते हे, पशुओं के सुधार की बड़ी आवश्यकता है। भ्रन्त में यह कहा 
जा सकता है कि भारत जसे शाकाहारी देश के लिए, जहाँ दूध ही एक ऐसा सुलभ पदार्थ 
है जो लोगों के भोजन को स्वास्थ्यप्रद बना सकता है, दूध का प्राचुर्य अनिवार्य है । स्वस्थ 
और प्रचुर पशु-धन की भारत को कितनी अ्रधिक आवश्यकता है, इस बात के महत्त्व को 
समभते हुए भी इस सम्बन्ध में अ्रभी बहुत-कुछ करना बाकी है ।* यद्यपि देश में पशुओं 
की संख्या श्रावश्यकता से अधिक है पर प्रायः वे इतने निबंल और भूखे रहते हें कि देश में 
पशु-शक्ति की बहुत बड़ी कमी आ गई हैं। प्रति १०० एकड़ जोती-बोई भ्रूमि के पीछे 
६७ पशु रहते हैं । जोती जाने वाली भूमि के स्वरूप, कूप द्वारा सिंचाई की सीमितता, 
भाड़ी और जंगलों के क्षेत्र का विस्तार, गाँव की जनसंख्या तथा खेतों का क्षेत्रफल आदि 
प्रतिकूल बातों को ध्यान में रखकर भी यदि अन्‍्तर्राज्यीय पशुओं के वितरण पर 
विचार करें तो हम देखेंगे कि वह अत्यन्त विषम है । साधारण झ्ौसत का विचार करते 
हुए कृषि आयोग ने यह कहा था कि भारतीय पशु चाहे जितने हृष्टिकोणों से हीन हों 
पर प्ख्या में तो वे बढ़े-चढ़े ही हें । देश के विस्तार के हृष्टिकोण से हालैण्ड में सबसे 
भ्रधिक पशु हें फिर भी उनकी संख्या प्रति १०० एकड़ खेती की भूमि पर ३८ ही है। 
मिश्र देश में भी, जहाँ पर खेती की परिस्थितियाँ हालैण्ड की अपेक्षा भारत के भू-भागों 
में पाई जाने वाली परिस्थितियों से अधिक समानता रखती हैं, प्रति १०० एकड़ २४ 
' पशु पाये जाते हे ।३ 
ह कृषि-आ्रायोग के मतानुसार भारत में पशुओं की संख्या एक दुरन्त-चक्र का-सा 
आभास देती है । “किसी जिले के पशुभ्रों की संख्या बैलों की माँग द्वारा नियमित्त होतीः 


१. डालिब्न, पूव उद्ध त, पृष्ठ ३० । 

२. सन्‌ १६१६-२० में सबसे पहली पंचचवर्षीय पशुगणना ब्रिटिश भारत में की गई थी। जनवरी १६३१५: 
में की गई चोथी पंचवर्षीय गणना की रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि उस समय ब्रिटिश भारत 
में १५,३७,४५,००० गाय बैल थे। इस बार १६३० की गणना से करीब ५० लाख पशु संख्या में अधिक 
थे। इनमें से बहुत से आर्थिक दृष्टि से बेकार है । इसके बाद की पंचवर्षीय गणना १६३६-४० में हुई 
जिसमें पशुओं की संख्या १४,७४,२४,००० बताई गई, पर यह संख्या बहुत से राज्यों और रियासतों के इस 
गणना में भाग न लेने के कारण अपूर्ण ही मानी जायगी । देखने से सन्‌ १९४० की गणना के अलुसार 
पशु-सख्या में कमी लगती है जिसका कारण सन्‌ १६३० में बाद के कृषि की पैदावार के मूल्य में कमी 
को बताया जाता है--फेमोन इन्कवायरी कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ १७६-७७; इस्डियन ईयर बुक (११४१-४२३ 
पृष्ठ ३३० भी देखिए । 

* सन्‌ १६५१ को पशु-गणना के अनुसार भारत में पशुओं की संख्या १५,५० /९९,००० थी ॥ 

8: कंषि आयोग रिपोर्ट, पैरा १८८ | 
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'है। अच्छे पशुओं के पालन-पोषण की ददा जितनी ही ब्रुरी दिखाई पड़े उतनी ही श्रधिक 
संख्या में पशु पाले जाने की प्रवृत्ति होती हैं । गौश्रों में सन्तानोत्पत्ति की योग्यता घट 
जाती है और उनके बछड़े नाठे कद के हो जाते है जिनसे किसान असन्तुष्ट रहता है, 
और काम झ्राने लायक बैलों की प्राप्ति की आशा से अधिकाधिक बच्चे पैदा करवाता 
है। ज्यों-ज्यों पशुओं की संख्या बढ़ती जाती है भ्रथवा यों कहिए कि खेतों का विस्तार 
बढ़ते-बढ़ते अच्छे घास के मेदानों का अतिक्रमण करने लगता है। चारे की कमी के 
कारण गौएँ और अधिक दुबंल होती जाती हें और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति सामने आा 
जाती है कि दूसरे राज्यों से बैल' श्रथवा भेसे खेती के काम के लिए मँगाए जाते हें जैसा 
कि बंगाल में होता है ।* 

१३. चारे की समस्या--भारत में पशुओं से केवल अधिक काम ही नहीं लिया जाता 
इसके साथ ही उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता | यूरोप में पश्यु के लिए 
भोजन जुटाने का उत्तरदायित्व पशु के स्वामी का ही होता हैं। भारत में ऐसी बात नहीं 
है । यहाँ तो कदाचित्‌ ही कोई किसान' अपने पशुओं को स्वस्थ रखने का प्रयास करता 
दिखाई पड़ता है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि यह प्रयास समय-समय पर अनावृष्टि 
होने से तथा चारे का अकाल पड़ने से बड़ा कठिन हो जाता है। दिसम्बर से ज्ञुलाई 
तक भारत के अधिकांश भागों में चारे की कमी' रहती है। पशुओं की दशा मार्चे और 
जून के बीच बहुत बुरी हो जाती है जबकि वे सूखे खेतों में तिनके चरते हुए दिखाई 
पड़ते हें और अधिकांश पशु वर्षा होते-होते हड्डी की ठठरी-मात्र रह जाते हैं । जैसे ही 
वर्षा आरम्भ हो जाती है और हरी घास अंकुरित होने लगती है, वे खूब खाना आरम्भ कर 
देते हें, और उसके परिणामस्वरूप तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हें । 
क्रीटिग का यह कथन कि भारतवासियों के लिए चारे की उचित खेती, उसकी 
सुरक्षा तथा उसके आथिक प्रयोग का पाठ सीखना सबसे महत्त्वपूर्ण हें। वास्तव में 
अनाज-उत्पादन से अधिक महत्त्व की समस्या चारे के उत्पादन की है, क्योंकि चारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बड़े झ्राकार और कम मृल्य के कारण आसानी से नहीं 
ले जाया जा सकता। विस्तृत हरे घास के मैदान वाला पुराना युग अ्रब नहीं रहा और न 
अब उसके फिर से आने की आशा ही की जा सकती है, क्योंकि अ्रब कृषि का बहुत अधिक 
विस्तार हो गया है। वतंमान घास के मंदानों का क्षेत्रफल तो नहीं कढ़ाया जा सकता 
परन्तु यह सम्भव हैं कि उस जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जाय जिसमें श्रभी घास उगती 
है। ग्रदि वन-विभाग पशुओं के चरने की तथा चारे की अ्रधिक सुविधा प्रदान करके 
कुछ अधिक सहानुभूति दिखाए तो स्थिति कुछ सुधारी जा सकती है। चारे का भ्रकाल 
पड़ने पर जंगल से चारा प्राप्त कर सकने की सम्भावना की अच्छी तरह जाँच होनी 
चाहिए तथा चरने की सुविधा की भ्रपेक्षा घास काट लेने की अनुमति देना अधिक उप- 
योगी समभना चाहिए। गाँव में सबके काम आने वाला चारे का मैदान एक तो बहुत 
छोटा होता है, दूसरे गाँववालों की लापरवाही के कारण तरह-तरह के निरर्थक पेड़-पौधों 
ओर भाड़ियों के उग आने से उसका क्षेत्रफल और भी कम होता जाता है। हमारे 
२. वही, पैरा १६८ । 


२६० भारतीय अथशास्त्र 


विचार से तो सभी चरागाहों का अ्धिक-से-अधिक अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए 
तथा उनमें खाद डालकर, बीज बोकर तथा चराई और खाद के आवतंन से उनकी 
उपयोगिता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे चारे की इतनी अ्रधिक कमी को देख- 
कर यह ग्रावश्यक लगता है कि मिश्रित कृषि की सम्भावनाओं पर और विचार किया 
जाय । अब यह परमावश्यक हो गया है कि लोग इस बात की महत्ता को समझें कि 
मिश्री क्लोवर घास तथा शिम्बिकुल्य आदि चारे की फसलों की भी खेती की जानी 
चाहिए तथा घास के मैदानों को कायम रखना चाहिए। घास को सुखाकर सुरक्षित 
रखने भ्रथवा हरी घास को ही संहरितालयों (सायलों) में सुरक्षित रखने की ओर भी 
ध्यान देना आवश्यक है। यह प्रयत्न होना चाहिए कि चारे का एक तृणा भी व्यर्थ न 
जाय । इसके लिए चारा काटने की उपयुक्त मशीनों का प्रयोग होना चाहिए | सरकार 
को चाहिए कि पशुओ्रों को बहुत अ्रच्छे ढंग से रखने तथा चारे को सुरक्षित रूप से रखने 
की झ्ादत को इनाम देकर, मालगुजारी से छूट देकर या किसी और ढंग से प्रोत्साहन 
दे । चारे के श्राथिक प्रयोग में बेकार पशुओं की संख्या की कमी निहित है । लोग बहुत 
बडी संख्या में लंगड़ी-लूली तथा लाती हुई गायें आधा पेट खिलाकर पाले रहते हें । 
पारचात्य देशों में तो भोजन के लिए उनका वध कर दिया जाता है। भारत में ऐसे 
पशुश्नों के माँस की माँग बहुत ही कम है और बेकाम पशुओं के मारने के विरुद्ध किसान 
तथा सर्वसाधारण की भावना प्रबल है । किसान उनको मारता तो नहीं पर उनको भूखा 
रखने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में किसान के विचारों का सार यह है 
कि “तुम उन्हें मार नहीं सकते, पर उनको जिन्दा रखने के लिए प्रयत्त करने की भी 
ग्रावश्यकता नहीं ।” यदि इस सम्बन्ध में भारतीय किसान पाइ्चात्य किसानों की ही तरह 
सोचने लगता तो यह उसके तथा उन पशुओं के लिए, जो ऐसी दुर्दशा में जीवित रखे 
जाते हे, बड़े हित की बात होती । परच्तु लोगों का यह विचार इतना गहरा है कि हमें 
सुधार के लिए अभी बहुत दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा ढंग चारे के अ्रभाव को 
दूर करने का युग्म-उह श्य वाले पशुओं के प्रजनन का विकास करना है जिसके कारण 
भेसें दूध देने के लिए आवश्यक हो जायेगी । 

१४. पशु-अभिजनन--भारतवर्ष में प्राचीन युग में सवंत्र पशुओं की नस्ल सुधारने वाले 
व्यक्ति पाये जाते थे, जिनका व्यवसाय ही यह था। परन्तु अब खेती के विस्तार के कारण 
चरने की सुविधा अप्राप्य हो जाने से उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और अब पशु 
पालने के साथ-साथ पशु-ग्रभिजनन उसका आ्रावश्यक अ्रंग न होकर केवल संयोग की बात 
रह गई है। जनता में जिस ढंग पर प्रायः पशुओं का अभिजनन और पालन-पोषण हो 
रहा है उससे पशुओं की दशा उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, जिसकी रोक के लिए यह 
आवश्यक है कि हमें निरन्तर पर्याप्त संख्या में अच्छे साँड़ों ( वृषों ) की उपलब्धि होती 
रहें। बलों के नसस्‍्ल-सुधार के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें श्रनिवार्य रूप से बधिया 


कृषि आयोग ने इस सम्बन्ध में चेतावनी दी थी कि भारत में साधारण प्रजनन की कठिनाइयों के 
हर दि-उच् श्य वाले प्रजनन के प्रयत्न में साधारण' प्रजनन का कह्दी विनाश न हो जाय ( रिपोर्ट, पैरा 
१६७) | 


कृषि : श्रम, उपस्कर और संगठन २६१ 


कर दिया जाय। पशु-चिकित्सा विभाग ने इधर कुछ दिनों से इस महत्त्वपूर्णा कार्य 
का आरभ्भ ऐसे ढंग से कर दिया है जिससे लोगों की धामिक भावना को किसी 
प्रकार का आघात नही पहुँचता । * उत्कृष्ट अभिजनन तथा संकरण के लिए पशुओं 
को अलग बन्द रखने की आवश्यकता है। ग्रुजरात में पशुओं की हालत अच्छी है। 
इसके विपरीत दक्षिण देश में श्राधे और चौथाई डीलडौल के पश्गु उल्टी ही स्थिति प्रद- 
शित करते है । इस श्रन्तर का कारण यह है कि ग्रुजरात मे पशुझों को अलग बन्द रखने 
की रीति है। कुछ स्थानों में सहकारी अ्रभिजनन समितियाँ स्थापित की गई है पर कुछ 
अधिकारियों का मत है कि इस प्रकार के का में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की 
आवश्यकता है और इसलिए यह काम सहकारी समिति की सहायता से नहीं हो सकता। 
केन्द्रीय और प्रादेशिक कृषि-मन्त्री पशु-अभिजनन की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान 
दे रहे हे ताकि कुछ ही समय में दूध देने वाले और भार वहन करने वाले दोनों प्रकार 
के उत्कृष्ट पशुओं की संख्या बढ़ जाय । केन्द्रीय और राज्यीय फार्मो में अभिजनन का 
कार्य किया जा रहा है ( मद्रास में होसुर के ढोर-फार्म तथा पंजाब में हिसार के ढोर- 
फार्म का नाम विशेष उल्लेखनीय है ) ताकि उत्कृष्ट श्रभिजनन और उत्तम चारे को 
प्राप्ति तथा देशी और यूरोपीय अ्रभिजात वृषों के संकरण के कारण अधिक दूध की 
उपलब्धि हो सके ।* कृषि-अनुसन्धान-संस्थान (एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) में जो 
कि १९३८ में पूसा से नई दिल्‍ली ले आया गया है, इन ढंगों को अपनाने से शुद्ध साही- 
वाल नस्ल की गायों का दूध बहुत अधिक बढ़ गया है, और जो प्रयोग वहाँ पर किये 
जा रहे हे, आशा है उनके परिणामस्वरूप सहीवाल-आयर शायर नस्ल के पशु 
उत्पन्त होंगे जो भारतीय परिस्थितियों को सहने की कड़ी क्षमता में पूरे उतरेंगे । 
बड़े-बड़े जमीदारों क्री अरुचि इस दिशा में प्रगति की बाधक है, इसलिए इस कठिनाई 
पर बड़े-बड़े पदधिकारियों की सहायता से विजय पानी चाहिए, क्योंकि वे प्राय जमीं- 
दारो पर प्रभाव डाल सकते हे । जमीदारों के लड़कों को यदि अ्रधिक प्रयोगात्मक और 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाय तो यह झ्राशा की जा सकती है कि गाँव के आ्थिक जीवन के 
प्रति जमीदारों की उदासीनता मिट जायगी ।* 


१. बम्बई के १६९३३ के लाइव स्टॉक इस्प्रवमेंट एक्ट” ने यह सुविधा दे रखी है कि गायों में नाटे बैलों 
को अनिवारय रूप से स्थानीय संस्थाओं के कहने पर वधिया कर दिया जाय । १६४० में यह कानून ७७ 
गावों में लागू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि गाव वालों के सहयोग से इस कानून का बड़ा 
सन्तोषजनक प्रयोग गांव के पशुश्रों के स्तर को बढाने में हुआ है |--बम्बई की कृषि-विभाग की वार्षिक 
रिपोट (१६३३-४०), पेरा ५४ | 
२, देखिए, इण्डिया इन १६३४-४५, पृष्ठ १७ । 
३. प चवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुओं के सुधार ओर उन्‍तति के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है । 
इनके अन्तगंत आधार-ग्राम” योजना (की विलेज स्कीम), गोसदन की स्थापना तथा पशु-चिकित्सालयों 
का खोलना आदि है। कु 

आधार-ग्राम योजना के अन्तर्गत सारे देश मे इस प्रकार के कुछ केन्द्र खोले जायेंगे । प्रत्येक केन्द्र में 
३-४ ग्राम सम्मिलित होगे । इन केन्द्रों में अभिजनन केवल श्रेष्ठ जाति के सांड़ो तक ही सीमित रहेगा 
तथा अन्य सांड या तो हटा दिये जायेंगे या नपुसक कर दिये जायँगे। संड़ो की संख्या कम करने के 


२६२ भारतोय अर्थशास्त्र 


है 


१९, पशु-चिकित्सा विभाग--पशुओं की बीमारियों से बहुत अभ्रधिक प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष हानि होती है। पशुझ्रों की मृत्यु से होने वाला घाटा गाँव वालों के कजे में दबे 
रहने का एक बहुत बड़ा कारण है । जीवित बचे रहने वाले पशुओ्रों की अशक्तता और 
भी अधिक गम्भीर विचारणीय समस्या हैं । पशुओं के जीवन की अनिश्चितता किसानों 
को आवश्यकता से अधिक पशु पालने के लिए विवश करती है जिन्हें वह भरपेट चारा 
तक नहीं खिला सकता, इसलिए पशुओं की उत्कृष्टता की ओर उसका ध्यान नहीं 
जाता। जमींदारों के मन में पशु-अभिजनन के कार्यो के प्रति भ्ररूचि होने का यह भी 
एक कारण है ।* अरब हमें पशुओं की भयानक मुत्यु-संख्या और बीमारी कम करने के 
लिए किये जाने वाले पशु-चिकित्सा-विभाग के कार्यों पर हृष्टिपात कर लेना चाहिए। 
पशु-चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में जितने पशुओं की चिकित्सा होती है तथा 
इधर-उधर घूमने वाले जितने पशुओं का डाक्टरों द्वारा उपचार किया जाता हैँ, उनकी 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इससे यह प्रकट होता है कि जनता चिकित्सा-विभाग 
की इस आवश्यक सेवा का मूल्य समभने लगी हूँ ।* पशु-चिकित्सा-विभाग की रोगाक्रान्त 
क्षेत्रों में पशुओं को अनिवाय रूप से सीरा और वेक्सीन का टीका लगाकर संक्रामक 
रोगों से निर्मेय कर देने वाली सेवा कम महत्त्व की बात नहीं है । यहाँ पर भी किसानों 
क्री टीका लगवाना नापसन्द करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है, क्योंकि श्रब 
उनकी समऊ में इस उपचार की उपयोगिता आ गई है। मद्गास में पशु-महामारी 
(रिण्डरपेस्ट) को रोकने का प्रयत्त किया गया है । इस बीमारी का भारतवासियों को 
सबसे अधिक भय है। उसी राज्य में ज़िलाधीश द्वारा नामांकित गांवों में सीरम का 
टीका लगाने की बात कानून द्वारा वध मान ली गई हैं। चूकि.यह बीमारी सर्वत्र 
फंल जाती है इसलिए बीमार पशुओं को अलग करके रखना भी असम्भव है; और 
स्वस्थ पशुओं को बीमारी लग जाने पर मरवा डालने की बात तो हिन्दुओं में सोची 
भी नहीं जा सकती । इसलिए बीमारी के उद्गम के बिनाश करने की शपेक्षा पशुओं 
को ही बीमारी से बचाने का प्रयत्न करता चाहिए। टीका लगवाना अनिवार्य कर देना 


लिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग भी किया जा रहा है । योजना की अवधि में ६०० आधार-ग्राम योजना 
तथा १५० कन्रिम-गर्भाधान केन्द्र खोले जायँगे । सन्‌ १९५३-५४ के अन्त तक ३४५ आधार झाम तथा 
११२ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गए । 

गोसदनों की स्थापना का उद्देश्य वृद्ध तथा अनुत्पादक पशुत्रों को अलग करना है । योजना के 
अन्तगंत १६० गोसदनों की स्थापना की व्यवस्था है जिसमें १८ गोसदनों की स्वीक्षति १६५२-५३ में 
दी जा चुकी है जिसमें से केवल १० गोसदन १९५३-५४ के अन्त तक स्थापित हुए। सन्‌ १६४५३ में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गोसंवर्धन की केन्द्रीय-परिषद्‌ की रजिस्ट्री की गई । 

लखनऊ में सन्‌ १९५१ में खाद्य ओर कृषि संस्था ( एफ० ए० ओ० ) के सम्मेलन में भी, 
जिसमें १३ देशों ने भाग लिया था, राज्य सरकारों द्वारा अन्वेषण-केन्द्र तथा प्रयोग के लिए पशुओं 
के आयात आदि की सिफारिशें को थी ताकि पशुओं में सुधार हो। उनका विचार था कि प्रत्येक देश को 
'अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही पशु रखने चाहिए । 
१. कऊषि आयोग रिपोर्ट, पैरा २३६ । 
£,एंग्रीक्ल्चर एण्ड ऐनीमल हस्वैरडी इन इण्डिया (१६३५-३६), पृष्ठ २४८-६ । 
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तो वर्तमान समय में अनुपयुक्त होगा । इसलिए कृषि विभाग ने रिण्डरपेस्ट महामारी 
के नियंत्रण के लिए टीका लगाने की 'सीरम एलोन' प्रणाली की तुलना में 'सीरम साइ- 
मल्टेनिग्नस' प्रणाली को प्रयोग में लाने की सम्मति दी है ।'*निरोधक टीके के लिए कोई 
फीस लेने की आवश्यकता न होनी चाहिए । भारत में पशु-चिकित्सा की सुविधाएँ बहुत 
ही कम हैं, इसलिए क्षषि-आयोग ने हर जिले में छोटे-छोटे दवाखानों के साथ केन्द्रीय 
पशु-चिकित्सालय खोलने की सिफारिश की थी, जो ज़िले के अन्दर गाँवों में अपना काम 
करे । इन दवाखानों में काम करने वालों की संख्या बढ़ाकर उन्हें गाँवों में दौरा करने 
का काम भी देना चाहिए। पश्ु-चिकित्सा सम्बन्धी सभी ग्रेड के पदाधिकारियों की 
संख्या में वृद्धि होती आवश्यक है । मुक्त श्वर इस्स्टीट्यूट* में पशु-चिकित्सा सम्बन्धी 
शोध केन्द्रित होना चाहिए ।* 

१६. सुरक्षित पूं जी *--यदि भारतीय कृषि को सुहढ़ व्यापारिक नियमों के अनुसार 
व्यवस्थित करना है तो श्रन्य उद्योगों की तरह उसकी भविष्य की श्रावश्यकताओों का 
प्रबन्ध तथा बीमा और देय-शोधन-कोष की स्थापना करना आवश्यक है । यह तो 
सर्वविदित है--विशेषकर ऐसे भागों में जहाँ पर वर्षा अ्रनिश्चित है, जैसे बम्बई (दक्षिण) 

“कि कृषि में नियमित रूप से अच्छी, साधारण और खराब फसलों के वर्ष आवतंन 
में श्राया करते हें। अकाल जैसी बिपदाओं का सामना करने का उचित प्रबन्ध न होने 

के कारण इनसे जनित कठिनाई व दुर्दशा और भी अधिक हो जाती है। इसी प्रकार 
अनुत्पादक कर्जों को अदा करने की भी कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं है और न औजारों 
तथा खेत में किये हुए स्थायी सुधारों को पूरा करने का ही कोई ढंग दिखाई पड़ता है । 


१. पदाधिकारियों का विश्वास है कि नियमित रूप से काम करने से अरब ऐसी स्थिति आरा गई है. कि 
यदि आवश्यकतानुकूल संख्या में काम करने वाले व्यक्ति मिल जायँ तो पशुओं की महामारी रोग की 
रोकथाम अपेक्षाकृत बहुत कम खर्चे में ही की जा सकती है । 

२. कृषि आयोग की रिपोर्ट, पेरा २३७ । 

३ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशु-चिकित्सालयो की संख्या इस प्रकार बढ़ाने की व्यवस्था है. ताकि 
१६५५-५६ में उनकी रूंख़्या बढ़कर २६४० हो जाय। योजना की प्रगति सम्बन्धी रिपोट' (१६५३-५४) 
के अनुसार निम्न राज्यों में जो नये पशु-चिकित्सालय खोले गए उनकी संख्या नीचे दिखाई गई है-- 


हेदराबाद भर 
पेप्सू श्भर्‌ 
विन्ध्यप्रदेश श्ष 
हिमाचल प्रदेश पु 
मध्यप्रदेश ४७ 
उड़ीसा १० 
बिहार १४ 
कुल १७३ 


राजस्थान ओर मध्यभारत में कोई नये चिकित्सालय नहीं खोले गए, यद्यपि वहॉ उनकी बहुत 
आवश्यकता है । बम्बई ओर आसाम में भी कोई नये चिकित्सालय नही खोले गए । शेष राज्यों से इस 
सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है । 
४. देखिए, कीर्टिंग, पृष्ठ १४१०-४५ । 
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यदि इन आवश्यकताओं के लिए कोई देय-शोधन-कोष का प्रबन्ध किया गया हो तो 
उस धन को बेकार अथवा रोकड़ में रखने की झावश्यकता नहीं है । उसका प्रयोग 
पदु-अभिजनन अथवा ईंधन के लिए पेड़ लगवाने में कर लेना उचित होगा जहाँ से 
आवश्यकता पड़ने पर रुपया तुरन्त वापस किया जा सके । 

भारत में कृषि-बीमा की जड़ें श्रभी गहरी नहीं उतर पाई हैं। पर यह तो मानी 
हुई बात है कि भविष्य में चारे के प्रबन्ध के लिए, कृषि-क्षेत्र-भवन के निर्माण के लिए, 
फसलों तथा पशुओ्रों के हित में इनका बीमा करा लेना एक अत्यन्त आवश्यक पूर्वोपाय 
है | पशुओं और चारे के सम्बन्ध में बीमा अत्यन्त आवश्यक है । खलिहान में बहुधा श्राग 
लग जाने तथा पशुओं के मर जाने के कारण आवर्ती हानियाँ बेहद होती हैं। सहकारिता 
के आधार पर पशु-बीमा का आरम्भ हाल ही में हुआ है । बीमा और देय-शोधन-कोष 
का नियमित रूप से प्रबन्ध न हो सकने पर, जिसके किसानों द्वारा अपनाये जाने के लिए 
बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, दूसरी सर्वोत्तम योजना किसानों को अपनी जोत पर इमारत 
“बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, “ताकि वह अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए 
उस स्थान उपस्थित रह सके, अ्रकाल से पशुओं की रक्षा के लिए चारा सुरक्षित रख सके, 
यदि कभी कोई संक्रामक रोग फैल जाय तो अपने पशुओं को उसी में रखकर बीमार 
पशुओं से दूर रख सके और एक सिंचाई के लिए कुआँ बनवा सके जिसके प्रयोग से वह 
अनावृष्टि-काल में श्रपने को बेकारी से बचा सके ।”* 

संगठन 

१७, ग्रामीण उद्योगों की महत्ता--कृषि को व्यवस्थित करने की उतनी ही झाव- 
श्यकता हैँ जितनी कि किसी और उद्योग को, पर भारतीय कृषि शझ्रान्तरिक और बाह्य 
संगठन के दृष्टिकोण से बड़ी दुरवस्था में है। आन्तरिक संगठन की कुछ समस्याश्रों, जैसे 
आथिक जोत, स्थायी सुधार आदि पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका हैँ । दूसरा बड़ा 
दोष सहायक उद्योगों का अभाव है । 

कृषि-कर्म के ऋतु पर निर्भर होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में कृषि-श्रम 
व्यर्थ हो जाता है। उन भागों को छोड़कर जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त हे और 
जहाँ पर किसान के लिए यह सम्भव है कि वह हर महीने में कुछ-त-कुछ बो और काट 
ले भ्रथवा निराई ओर सिचाई में व्यस्त रहे, भ्रन्यत्र साधारणतया किसान को पूरे वर्ष- 
भर काम करने का अवसर नही होता है । यह अवकाश-काल कितना होता है इस बारे 
में भिन्‍त-भिन्‍न अनुमान लगाये गए हें जो प्रतिवर्ष १५० दिन से लगाकर २७० दिन 
तक के हैं। श्री ई० एच० एच० ऐडी ने, जो कि उत्तरप्रदेश के जनगराना अ्रधिकारी 
थे, अपनी १६२१ को रिपोर्ट में लिखा कि “इस देश की अधिकांश जनता खेतिहर 
हैं भौर यहाँ खेती करने का श्रर्थ प्रतिवर्ष दो फसलें बोने और काट लेने से है। इंगलेंड 
में प्रचलित मिश्वित कृषि जेसी कोई चीज यहाँ देखने को नहीं मिलती । इस प्रकार के 
.कृषि-कर्म में थोड़ें-थोड़े दिन के लिए बड़े कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती हैं--प्रायः 
दो बार बोता और दो बार काटना तथा वर्षा काल में कभी-कभी निराना और शीतकाल 
१. देखिए, कीटिंग, पृ० १४५ । 
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में तीन बार सिंचाई करना--और वर्ष में शेष समय हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना ही 
भारतीय किसानों का कार्यक्रम है। संदिग्ध वर्षा वाले भागों में सम्पूर्ण ऋतु-भर अथवा 
पूरे वर्ष-भर भी वे बेकार रह सकते हें । यह काल प्रायः श्रालस्य में ही बिता दिये जाते 
हैं ।” डॉ० स्लेटर के अनुसार सारे दक्षिण के भू-भागों को ध्यान में रखते हुए किसानों के 
लिए जो काम का काल नियत समभा जाता है उसका केवल ५/१२वाँ भाग ही वास्तविक 
रूप से काम का समय है। श्री जे० सी० जैक अपनी पुस्तक 'इकनामिक लाइफ आफ ए 
है डिस्ट्रिक्ट' में लिखते हे : “जब किसान की भूमि पटसन की खेती के योग्य नहीं होती 
गरी उनका कार्य-क्रम केवल तीन महीने कठिन परिश्रम करना और नौ महीने निरुद्यम 
ठे रहना हैं; परन्तु यदि वह पटसन और धान दोनों की खेती करता है तो ६ सप्ताह 
का कार्य जुलाई और अगस्त के महीने में और बढ़ जाता है ।” कीटिग के मत से बम्बई 
(दक्षिण) के किसानों के लिए प्रतिवर्ष १८० से लेकर १९० दिन का कार्य रहता है; 
और कल्वर्ट महाशय की गराना के अनुसार पंजाब के एक औसत किसान का कार्य 
पूरे १५० दिन के परिश्रम से श्रधिक नहीं हैं। राजकीय कृषि आयोग (रायल एग्रीकल्चर 
कमीशन) ने बताया था कि अवकाश की यह अवधि स्थानीय कृषि-स्थिति के अन्तर के 
कारण सब जगह अलग-श्रलग है। पर यह बात साधारणतया सब पर लागू मानी जा 
सकती है कि अधिकांश किसानों को एक वर्ष में कम-से-कम दो से लगाकर चार महीने 
तक का अवकाश रहता ही है (पैरा ४८०) । उत्तरप्रदेश की बेकिंग जाँच समिति ने 
अनुमान लगाया था कि सारे राज्य मे किसानों के पास २०० दिन से अधिक का काम 
नहीं होता (पैरा ३६१) । 
सहाग्रक उद्योग के अ्रभाव में भारतीय किसान खाली समय को मनोविनोद, 
विवाहादि. और म्ुकदमेबाजी करने का समय समभता है। कभी-कभी वह शहर की 
फेक्ट्रियों मैं अथवा सरकारी निर्माण-कार्यो में भ्रस्थायी रूप से काम करने लगता है या 
अन्य गाँवों में मजदूरी करने चला जाता है या अपनी गाड़ी किराये पर चलाने लगता 
है। गाड़ी चलाने वाले काम में उसे आजकल मोटर की बढ़ती हुई प्रतियोगिता का ध्यान 
रखना पड़ता है। कृषि के हृष्टिकोण से इनमें से कोई भी काम उपयुक्त नहीं है । जापान 
में रेशम के कीड़े पालना एक बड़े महत्व का सहायक ग्रामीण उद्योग है। इसी प्रकार 
फ्रान्स, जमंनी और इटली आदि सभी देशों के श्रपने सहायक उद्योग-धन्धे हें। इसके 
अतिरिक्त पारचात्य देशों में खेती के संयुक्त और विभिन्‍न ढंग के होने से किसान को 
निरन्तर काम में व्यस्त रहना पड़ता है।- खाली समय में डेरी-फामिद्ध, सूश्रर और 
कुक्कुटादि-पालन गाँव के मुख्य धन्धे हें । भारतवर्ष में काम के अभाव की इस समस्या का 
निराकरण म्‌ख्यतः घनी खेती तथा कृषि को अनेकरूपता प्रदान करने में है। यह भी 
सत्य है कि जितना श्रभी हो रहा है उससे कहीं अधिक किसानों के अवकाश के समय 
के लिए पुराने धन्धों के विस्तार तथा नये और उपयुक्त सहायक उद्योग-धन्धों की 
स्थापना करके किया जा सकता है। समस्या तो यह है कि भारत के किसानों को ऐसे 
उपयुक्त कार्य बताये जाये जिन्हें वे अवकाश के समय अपने परिवार के साथ बिना 


२६६ भारतोय ग्ररथंशास्त्र 


खेती के कार्य में बाधा डाले कर सकें और अ्रपनी आय बढ़ा सकें ।* इस प्रइन की ओर 
दिसम्बर सन्‌ १६३४ में अखिल भारतीय औद्योगिक संस्था (ऑल इण्डिया इन्डस्ट्रीज 
ऐसोसिएशन) की स्थापना तथा ग्राम पुनरुद्धार केन्द्रों की समाज-सेवा संस्थाओं के खुलने 
से विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ है। गाँव सुधार आन्दोलन (अ्रध्याय ११ देखिए) और 
प्राम-उद्योगों के पुनर्नीवित करने में सरकार की विशेष रुचि ने भी ग्रामीरा अर्थ-व्यवस्था 
की इस भ्रत्यन्त श्रावश्यक समस्या की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित किया है । 

$८. डरी-फामिज्ञ आदि--डेरी-फ़ा्म चलाना भारत का एक सहायक उद्योग हो सकता 
है और यदि सफलतापूर्वक इसकी सथापना हो जाय तो यह केवल ग्रामीण जनता की 
आशिक उन्नति ही नहीं वरन्‌ पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध की उपलब्धि की समस्या को 
भी हल कर सकता है। दूध की समस्या तो शहरों में बड़ी दारुण है जहाँ पर ऐसे 
हानिकारक द्रव्य दूध में मिला दिये जाते हें जैसे बोरिक-एसिड, फ़ार्मेलिन इत्यादि । 
इतना ही नहीं दूध भी बहुत निकृष्ट तथा संसार के सभी देशों से महगा भी है । डेरियाँ 
खोलने के जो प्रयत्व भ्रब तक किये गए, वे सभी असफल रहे हैं । इतकी भ्रसफलता का 
सबसे पहला कारण है देशी गायों की कम दूध देने की शक्ति, (जों उनके जीवन की 
कठिन परिस्थितियों के कारण और भी घट गई है) और दूसरा कारण है उनकी कानून 
द्वारा सुरक्षा का और सरकारी प्रोत्साहन का अभाव । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
कि दूध तथा दूध की बनी चीजें ही टायफायड तथा डिफ्थीरिया झ्ादि भयंकर बीमारियों 
के कीटाणु फैलाने का सबसे सरल माध्यम हैं, यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ढंग पर 
उत्पादन को आथिक हृष्टि से सफल बनाया जाय ताकि जनता को अच्छा दूध निश्चित 
रूप से प्राप्त होतू रहे । नगरों के आसपास के गाँवों के लिए यह सम्भव होमा चाहिए 
कि वे पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय दूध उचित मूल्य पर दे सकें। जो गाँव नगरों 
से दूर हें वहाँ के लोग दूध से मलाई, मक्खन, घी, खोया आदि बनाकर नगरों को भेज 
सकते हें । यदि उचित ढंग से डेरियों का संचालन किया गया तो पशुओं की किस्म 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिससे उनकी दूध देने की शक्ति पर्याप्त 
हो। अधिक मात्रा में दूध देने वाले पशुओं की नस्ल वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाना और 
पुधारना अत्यन्त आवश्यक है और साथ-ही-साथ ऐसे पशुओं की नस्ल को न बढ़ने देना 
भी आवश्यक है जो पीढ़ियों से भूखे तथा मिली-जुली जातियों की सन्‍्तान हें ।* झ्रतएब 
किसानों के लिए सबसे उत्तम सहायक उद्योग-धन्धा पशु-पालन होगा, जो कि अवकाश 
के समय उन्हें काम देगा तथा हर ऋतु में आय का एक साधन बन सकेगा । भूमि 
की उ्वेराशक्ति बनाए रखने के लिए उससे खाद की भी प्राप्ति होगी । इस मांगे 
में अनेक बाधाएँ हे जैसे गाँव के घरों में पशुओं तथा मनुष्यों का एक ही कोठरी में 
इकट्ठ रहना इत्यादि । ऐसी स्थिति में पशुओं पर विशेष ध्यान देना असम्भव है । 


ल््ल्क्डकसलसड ल्‍न्‍ल्‍स्‍्सफ्निसलनिःीखजफजफकडिकॉनत ४ जजजततन्‍++त> 
१: भारत के विभिन्‍न राज्यों में खेतों के सहायक उद्योगों की सम्भावनाओ के विशद वर्णन के लिए 
प्रान्तीय बकिंग जांच कमेटी तथा केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी को रिपोर्ट को देखिए (पैरा २६६) । 
२. डेरी फार्मो की उत्पत्ति का वार्षिक मूल्य ८०० करोड़ रुपये से अविक अनुमान किया जाता है । 
३- देखिए, कृषि आयोग रिपोर्ट के साक्ष्य का विवरण, खण्ड १, भाग १, पृष्ठ ३३८-४३ 


कृषि : श्रम, उपस्कर और संगठन २६७ 


व्यापारिक ध्येय से पशु-पालन उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिखरे हुए खेतों 
तथा घने बसे गाँवों वाली वर्तमान स्थिति में परिवतंन लाना ग्रत्यन्त आवश्यक होगा । 
इसके अतिरिक्त पशुश्रों के चरने तथा चारे की पूर्ति के विषय में अन्य बहुत सी कठि- 
नाइयों का ऊपर वर्णान किया जा चुका है जिनका समाधान होना झ्रावश्यक है ताकि 
अन्न के उत्पादन और पशु-पालन-उद्योग के बीच अब की अपेक्षा श्रधिक सन्तुलन सम्भव 
हो सके ।* 

डेरीफ़ामिज़ु और पशु-अभिजनन के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य घरेलू और 
कुटीर उद्योग धन्धों का भी उल्लेख किया जा सकता है : पमुर्गे पालना, फलों का उत्पा- 
दन करना, मछली मारना, बेचने के लिए फूल और तरकारियाँ पैदा करना, ग्रुड़ बनाना, 
हाथ से धान का छिलका उतारना, रेशम के कीड़े पालना, लाख पैदा करना, शहद की 
मकक्‍्खी पालना, चमड़ा कमाना, साबुन बनाना, चटाई बुनना, बाँस तथा बेंत की उप- 
योगी वस्तुएँ बनाना, रस्सी बेटना, कुम्हार का काम करना, बुनाई करना, बीड़ी 
बनाना, खिलौने बनाना, शीशे की चूड़ियाँ बनाना, कृषि सम्बन्धी औजार बनाना तथा 
लोहार का काम करना, लकड़ी का काम करना, बेल-बूटे काढ़ना, कागज बनाना और 
पेस्ट्री तथा सिठाइयाँ बनाना इत्यादि। * 

यह तो सर्वेविदित है कि सभी उद्योग धन्धे भारत में सभी जगह नहीं शुरू 
किए जा सकते । इस बात को पूर्ण रूप से समभने के लिए कि कौनसा उद्योग-धन्धा 
कहाँ के लिए उपयुक्त है, अनेक बार विभिन्‍न प्रदेशों की छान-बीन करनी पड़ेगी । * 
प्रत्येक जिले और गाँव की परिस्थिति का विचारपूर्णो अध्ययन करना होगा और उसके 
अनुसार वहाँ के लिए उद्योग निश्चित करना होगा । उदाहरण के लिए कुक्कुटादि का 
पालना उन्हीं भागों में उपयुक्त होगा जहाँ के लोगों के मन में इस उद्योग के विरुद्ध कड़ी 
धामिक भावना न हो । कुछ इसी प्रकार के विचारों के कारण शुजरात में, जहाँ के लोगों 
के विचारों पर जैन धर्म का बहुत प्रभाव है, शहद की मक्खी पालने का व्यवसाय नहीं 
अपनाया जा सकता । कुक्कुटादि पालने और तरकारियाँ पैदा करने वाले उद्योगों के 
आरम्भ के लिए ऐसे गाँव उपयुक्त होंगे जिनके आस-पास ऐसे नगर हों जहाँ इन 
वस्तुओं की खपत हो सके । रेशम के कीड़ों के पालने का उद्योग एक विशेष ऊँचाई 
पर स्थित गाँवों में ही सम्भव है, जहाँ की जलवायु इसके लिए विद्येष रूप से उपयुक्त 
हो । फिर इस उद्योग को कृत्रिम रेशम के बढ़ते हुए आयात के काररश कठोर प्रति- 
योगिता का सामना भी करना पड़ रहा है। 
१. डॉ० राइट की रिपोर्ट ऑन डेयरिंग इन्डस्ट्री ऑफ इण्डिया देखिए । 

आमीण उद्योगों के अधिक अध्ययन के लिए ग्रामीण उद्योग संस्था की वार्षिक रिपोर्ट देखिए । बम्बई 


राज्य के सहायक कुटीर उद्योग की चित्रावली के लिए बॉम्बे इकनामिक एन्ड इन्डरिट्रियल सर्वे कमेटी की 
रिपोर्ट देखिए (१६३८-४०), खण्ड १, पैरा १४ । 


३. सर एम० विश्वेश्वरय्या का कथन है कि जापान ही की तरह भारतवर्ष के राज्यों तथा रियासतों के 
कुछ जिलों को मुख्यतः खेती करने वाले तथा अन्य को मुख्यतः उद्योगों पर निर्भर रहने वाले वर्गों में 
विभाजित करने का प्रयत्न करना चाहिए और लोगों को सहायता तथा प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे 
अपने जिलों के मान्य व्यवसाय को हो अपनाए--(प्लान्ड इकानॉमी फॉर इसिडिया, पृष्ठ ३६)। 
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ग्रकाल जाँच आयोग (फेमिन इन्कक्‍्वाइरी कमीशन) ने अन्य उपायों के साथ- 
ही-साथ इस बात की भी सम्मति दी थी कि गाँव के निर्माण कार्य तथा शस्य-उद्योगों 
की उन्नति की जाय । शस्य-उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो कुटीर उद्योग तो 
नहीं कहे जा सकते पर ऐसे उद्योग कहे जा सकते हैं जिनकी उन्नति के लिए गाँव का 
वातावरण विज्ञेष रूप से उपयुक्त है। गाँवों में ऐसे कारखाने खोले जा सकते हैं जो 
बेचने के लिए कृषि-उत्पाद को सजाएँ और सवारें | ऐसे कारखानों को चलाने में बड़े- 
बड़े भू-स्वामियों और छोटे-छोटे भ्रूभागों के स्वामियों की प्रतिनिधि सहकारी समितियों 
से सहायता ली जा सकती है। 

जिस समय कृषि-कार्य बन्द हों, उस समय लोगों को काम देने के लिए गाँवों 

में सुधार-सम्बन्धी निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं। उनकी सफलता के लिए 
निम्न बातें अत्यन्त आवश्यक हैं : (१) प्रत्येक गाँव तथा गाँव के समूह के लिए एक 
पंचायत की स्थापना, जिसे कर लगाकर धन एकत्रित करने का अधिकार हो; (२) गाँवों 
के सुधार कार्यो पर होने वाले व्यय के लिए सरकारी सहायक-अनुदान प्रणाली की 
स्थापना; तथा (३) पंचायतों द्वारा किये गए ऐसे सुधारों की देख-रेख का अ्रधिकार 
सरकार, जिला-मण्डल तथा स्थानीय मण्डल के पदाधिकारियों को हो । 
१६. खद्दर की आर्थिक मदत्ता--हाथ से सूत कातने के विषय का विस्तृत विवेचन इसकी 
वास्तविक महत्ता के कारण ही आवश्यक नहीं बल्कि इसलिए भी अनिवार्य है कि चर्से 
और इसकी शक्ति के विषय में घोर मतभेद रहा है। चर्खें के पक्षपातियों का यह 
विश्वास है कि हाथ से सृत कातने का काम ही एकमात्र ऐसा सहायक उद्योग है जो 
वर्तमान परिस्थिति में गाँव की जनता के लिए सम्भव और उपयुक्त है, तथा वर्तमान 
बेकार पड़ी रहने वाली जन-शक्ति को तुरन्त काम में लाने का सबसे सरल साधन है । 
चर्खे के प्रवर्तक महात्मा गांधी ने इसके लाभ निम्न बताए थे ।* 

(१) यह तुरन्त आरम्भ किया जा सकता है, क्‍योंकि (क) इसके लिए न तो 
किसी पूजी की आवश्यकता है और न महंगी मशीनों की; इस उद्योग के लिए कच्चा 
माल तथा कास में आने वाले श्रौजार गाँव में ही मिल सकते हें ;(ख) इस कार्य के करने 
के लिए बेचारे अ्रनभिन्ञ तथा दरिद्र भारतीय किसानों के पास जितनी बुद्धि तथा दक्षता 
है उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है; (ग) इसके करने में इतने कम शारीरिक 
परिश्रम की आवश्यकता हैँ कि'लड़के और वुद्ध सभी अपने बूते के अनुसार कम्ताकर 
परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हें और इस उद्योग के आरम्भ करने के लिए 
नये सिरे से कोई तैयारी नहीं करनी है क्योंकि लोगों में सूत कातने का चलन बहुत 
पुराना हैं। (२) यह स्थायी और सब्वव्यापी उद्योग है, क्योंकि अन्न के बाद वस्त्र ही एक 
ऐसी वस्तु है जिसकी माँग सदेव अपरिमित मात्रा में काम करने वाले के द्वार पर ही 
बनी रहती है जिससे दरिद्र किसानों के लिए यह स्थायी रूप से एक नियमित झ्ाय का 
निश्चित साधन है। (३) इसका सम्बन्ध मानसून हवाओं से नहीं है इसलिए भ्रकाल के 
£. फाइनल रिपोर्ट, पृष्ठ ३०६९-११ । 

१८: देखिए, आर० बी० ग्रेग, 'इकानामिक्स ऑफ खदर! पृ० १७०-२। 
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सभय भी यह चलाया जा सकता है। (४) इस कार्य में लोगों की सामाजिक तथा 
धार्मिक भावनाओं से किचित मात्र भी विरोध की सम्भावना नहीं है। (५) श्रकाल का 
सामना करने के लिए यह एक सुलभ और समर्थ साधन है। (६) यह कार्य किसान की 
कुटिया में ही किया जा सकता है, इसलिए झराथिक कठिनाई के कारण परिवार का 
विघटन रोका जा सकता है। (७) मृतप्राय ग्राम-समुदाय को यह पुनर्जीवित करके 
उससे लाभ प्राप्त करा सकता है। (८) यह जुलाहों तथा किसानों दोनों के लिए समान 
रूप से एक हृढ़ आथिक आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे ही करधा उद्योग को-- 
जो ८० से लगाकर १०० लाख लोगों की जीविका का साधन है और जो भारत की वस्त्र 
की माँग का एक तिहाई अंश पूरा करता है--हृढ़ता और स्थायित्व प्राप्त होता है । 
(९) इसके पुनर्जीवन से अ्रनेक ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो आवश्यक तथा 
सहायक . ग्राम-उद्योगों में से हें और इस प्रकार विनाश के गत॑ में पड़े हुए गाँवों का 
उद्धार करेगा । (१०) यही भारत के करोड़ों व्यक्तियों के बीच धन के समान वितरण 
का साधन बन सकता 'है (११) यह अकेले ही बेकारी की समस्या सुलभाने में कारगर 
हो सकता है । यही नहीं कि किसानों की अवकाश के समय की बेकारी दूर कर सकता 
है, पर ऐसे शिक्षित बेकार नवयुवकों को भी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी 
ढूं ढते हुए घुमते रहते हें, काम दे सकता है। इस कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से 
यह आवश्यक हैं कि देश के सभी विचारवान्‌ व्यक्ति मिलकर इस आन्दोलन का संचा- 
लन तथा पथ-प्रदशन करें ।* 

सी० राजगोपालाचारी ने अपने ज्ञापक में जो उन्होंने राजकीय कृषि आ्रायोग 
(एग्रीकल्चर रायल कमीशन) को भेजा था, चर्खे के विषय में लिखा है: “यदि हम गाँव 
के लोगों के सीमित ज्ञान और कुशलता तथा उन बातों पर ध्यान दें जो श्रवकाश के 
समय के धन्धे के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं--जैसे कि उस धन्धे का सरल, सुगम और 
जब जी चाहे बन्द कर देने अथवा आरम्भ कर लेने योग्य होना, ताकि मुख्य उद्योग में 
वह कोई बाधा न डाले--तो हाथ से सूत कातने का ही काम, अकेला ऐसा धन्धा हो 
सकता है जिसमें गाँव की जनता के भ्रवकाश के समय का सद॒पयोग किया जा सकता 
है ।” इसी प्रकार श्री एस० वी० पुन्ताम्बेकर तथा एन० एस० वर्धाचारी ने हाथ से सूत 
कातने और बुनने के विषय पर लिखे हुए अपने सुन्दर लेख में यह मत प्रकट किया है 
कि चर्खे का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है; और यदि समुचित ढंग से इसके लिए विकेन्द्रीय 
व्यवस्था कर दी जाय तो यह वर्तमान मिलों के उत्पादन में सहयोग प्रदान करके 
सारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़े की आवश्यकता भी पूरी कर सकता है। 


१, १६२३ में इण्डियन नेशलन कांग्र स के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन की अपने 
उत्पादन-केन्द्रों तथा विक्री-भण्डारों के द्वारा खदर की उत्पत्ति तथा बिक्री की व्यवस्था करने तथा तत्सम्बन्धी 
व्यय पूरा करने के लिए स्थापना हुई थी । १६४१-४२ में यद्यपि इस संब की कुल पृ जी ५० लाख रुपये से 
अधिक नहीं थी जबकि उसी वष वस्त्र बनाने वाली मिलो में ५० करोड़ रुपया लगा हुआ था फिर भी 
कारखानों में क्राम करने वाले मजदूरों की आधी संख्या इसमे लगी हुई थीं।--नानावती और अन्जारिया कृत 
“द इग्डियन रूरल प्रॉब्लम”, ए० २४६ देखिए । « 


२७० भारतीय अर्थशास्त्र 


खट्टर के बड़े-से-बड़े पक्षपाती भी यह मानते है कि इसमें दो बड़ी कठिनाइयाँ हें--(१) 
महीन सूत के वस्त्रों के प्रति लोगों की रुचि तथा (२) हाथ के क़ते-ब्रुने कपड़ों का 
मिल के कपड़ों, विशेषकर विदेशों से मेंगाये हुए कपड़ों, की श्रपेक्षा अधिक मूल्य । दूसरी 
कठिनाई अधिक बड़ी है और यह सलाह दी जाती है कि राज्य की ओर से झाथिक 
सहायता दी जानी चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और घूल्य में कमी सम्भव हो सके । इस 
आ्रथिक सहायता की आवश्यकता थोड़े दिन तक के लिए आवश्यक होगी, जब तक कि 
जनता की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती और जब तक कि प्रति वर्ष बचत करते-करते 
उनकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ जाती । सरकारी सहायता के अन्य तरीके ये हैं : ऋण देना, 
उत्पादन और वितरण में सुविधाएँ देना, रेलादि के भाड़े में कमी कर देना और चुगी 
आ्रादि करों के सम्बन्ध में छूट देना आदि । हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि 
निर्धन लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि होने पर, यद्यपि यह भी अपने-आप में आसान 
बात नहीं--वे मिल के सस्ते कपड़ों की अपेक्षा खददर खरीदेंगे । जब तक कि खहर के 
दाम मिल के कपड़े के बराबर या उससे कम नहीं हो जाते, आथिक सहायता के रूप 
में स्थायी रूप से कृत्रिम सहारा देना पड़ेगा जिसका भार साधारण करदाता पर 
पड़ेगा । कुटीर उद्योगों के सर्वेक्षण के लिए मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पदा- 
धिकारी ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में राज्य के खद्दर आन्दोलन की परिसीमाओं पर 
जोर देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों की वाधिक बचत इतनी नहीं है कि वे 
उसके कारण हाथ से सूत कातना आरम्भ कर दें । ये कठिनाइयाँ वास्तविक हें भर 
लागत के प्रइन को थोड़ी देर के लिए भूल भी जायें तो खददर से 'अ्रधिक ठंडे और गश्राक- 
षेक वस्त्रों के प्रति, जिनका खरीदना केवल बहुत निर्धन लोगों को छोड़ सबकी शक्ति में 
है, विश्वेष भ्रनुराग का मिटा देना सहज नहीं है।' जब तक कि किसानों के लिए कोई भ्रन्य 
आय देने वाला अतिरिक्त धन्धा नहीं हूंढ निकाला जाता, हाथ से सूत कातना ही एक 
ऐसा धन्धा है जो वर्ष के अ्रन्त तक किसानों के आय-व्ययक (बजठ) को सनन्‍्तुलित 
कर सकने का अवसर दे सकता है। चर्खे की बात तो यह है कि जब तक कोई अन्य 
साधन न हो चर्खा कातना खाली बैठे रहने से अधिक अच्छा है। परन्तु अधिक श्राय 
देने वाले सहायक उद्योगों की खोज करनी चाहिए जो किसानों को पर्याप्त आधिक 
सहायता पहुंचा सके । 

२०. कुछ अन्य झआम-उौद्योग--गाँव वालों की बेकारी दूर करने का दूसरा तरीका गाँवों 
में कृषि-उत्पाद को उपयोग तथा निर्यात के योग्य बनाने से सम्बन्धित उद्योगों, जैसे 
कपास से बिनौले निकालना, धान कूटना, चीनी तैयार करना, तेल निकालना श्रौर 
हड्डी की खाद बनाना इत्यादि, की स्थापना में सहयोग देना है। इन उद्योगों की 
व्यवस्था जहाँ तक सम्भव हो सके सहकारिता के आधार पर होनी चाहिए। इनका 
नगरों में केन्द्रित होना ठीक नहीं है; बल्कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि अधिक-से- 
अधिक क्षेत्र और संख्या में गाँव वालों को काम मिल सके । सस्ती विद्य तू-शक्ति की 
आप्ति ऐसे क्षषि-सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी सुविधा होती | 
भविष्य में पंजाब और बम्बई में पनबिजली के कारखानों की स्थापना की शीघ्र ही आशा! 
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दिखाई पड़ती है जिससे गाँवों में सस्ती विद्य तू-शक्ति वितरित की जा सकेगी | 
सफलता के लिए उपयुक्त तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। कम-से- 
कम प्रारम्भिक काल में राज्य-सहायता की भी झावश्यकता होगी । कृषि-प्रायोग ने 
व्यक्तिगत कारखानों में कृषि-विभाग के इंजीनियरी सेक्शनो की सहायता से कषि- 
सम्बन्धी औजारों में निर्माण की सलाह दी थी । इससे यातायात के वर्तमान भारी खर्चे 
में बहुत कमी हो जायगी श्रौर स्थानीय मूल्य घटकर किसानों की शक्ति के अनुकूल हो 
जायगा । यदि कागज बनाने में बाँस का प्रयोग किया जाने लगे तो जंगलों की सीमाओं 
पर रहने वालों को बहुत काम मिल सकता है। फलों से श्रचार, चटनी, मुरब्बे बनाने 
तथा उनको सुखाने और डिब्बों में बन्द करके बेचने के उद्योग में बहुत से किसान लग 
सकते हैं, जिससे उनको बहुत लाभ हो सकता है । 
२१. कृषि उत्पाद का सदोष विपणन "--जब तक भारतीय किसान अपने ही निर्वाह 
के लिए कृषि करता था और उसे प्राचीन ग्राम-व्यवस्था की संरक्षा प्राप्त थी, तब तक 
गाँव में किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था या संगठन की झ्रावश्यकता नहीं थी पर अब 
परिस्थिति पूर्णतया बदल गई है। कृषि के वारिणज्यीकरण तथा व्यापक प्रतियोगिता 
वाले बाजारों की स्थापना से आज हृढ़तर व्यवस्था आवश्यक हो गई है, और प्राचीत 
व्यवस्था इतनी निष्प्राण हो गई है कि उसका कोई प्रयोजन नही रह गया है और इस 
प्रकार ग्रामवासी इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए बिना किसी संरक्षा 
प्रथवा पथ-निर्देश के छोड़ दिया गया है। कृषि आयोग ने भी कहा था कि, “उसके हितों ' 
को आाथिक परिस्थितियों की तरंगों के मुक्त प्रवाह में बिना सहारे छोड़ दिया गया 
है और इससे उन्होंने घाटा सहा है। इसका कारण यह है कि अपने उत्पाद के वितरण- 
कर्ता और उपभोक्ताओं के अनुपात में वह एक अत्यन्त नगण्य इकाई है और इधर वे 
तो प्रतिवर्ष अधिकाधिक व्यवस्थित और ह॒ढ़ता से संगठित होते जा रहे हैँ ।* 

यह एक सामान्य अ्रनुभव है किसंसार में सभी जगह कच्चे माल के उत्पादक के 
भाग में संसार की अच्छी वस्तुओं का उचित अंश नही पड़ता । भारत में तो विशेष 
रूप से आजकल यही स्थिति है, जहाँ खेती छोटे-छोटे भू-खण्डों पर किसी विश्येष सुरक्षा 
संस्था की सहायता के बिना ही की जाती है। सामान्यतः भारतीय किसान महाजन 
पर निर्भर रहता है जिसके हाथों बहुधा पहले से ही उनकी फसल गिरवी रखी रहती 
है । महाजनों के अतिरिक्त अ्रनेक व्यवसायी क्रेता-विक्रेता और मध्यस्थ होते हैं. जो 
भिन्‍त-भिन्‍न स्थलों पर जमे रहते हे और अपने पोषण के लिए किसान को एक बहुत 
सुखद साधन बनाए रहते है । एक दूसरी कठिनाई सड़कों, पुलों और सहायक रेलों 
के ग्रभाव की है, जिसकी वजह से किसान सीधे-सीधे उपभोक्ताञ्नों तथा थोक व्यापा- 
रियों से सौदा नहीं कर पाता। किसानों की अन्य कठिनाइयाँ निम्न है: शिक्षा का अभाव, 


१; कृषि उत्पत्ति के विक्रय के विषय में विशद्‌ विवरण के लिए एस० जी० बेरी द्वारा लिखित “क्ृषि-उत्पाद 
का विपणन? शीषेक अध्याय 'कोआपरेशन इन इग्डिया?', जिसको एच० एल० काजी ने सम्पादित किया 
है, में पृष्ठ ३४०-६५ पर देखिए । 

२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पेरा ३२० । 


२७२ भारतीय श्रर्थशास्त्र 
उचित नियमित बाजारों का अभाव तथा किसानों के बीच एकता का अभाव, नाप-जोख 
के बाँटों की विविधता, अनधिक्ृृत रूप से बाजारों में बट्टा काटा जाना, माल की भण्डा- 
रण सुविधाओं की कमी, कृषि-उत्पाद के किसी मानक का अभाव, कोटिक़म का अभाव, 
पैकिंग की सुविधाओं का अभाव तथा बाजार की सूचनाओ्रों के लिए किसी नियमित 
प्रणाली का प्रचलित न होना इत्यादि ।१ यदि इन परिस्थितियों में किसान को अपने माल 
का उचित मूल्य नहीं मिलता तो यह कोई आइचर्य की बात नहीं है । पू जी की सदा से 
ही कमी होने के कारण, साहुकार की माँग पूरी करने के लिए और सरकारी मालग्ुजारी 
अदा करने के लिए किसान को अपना माल ऐसे अवसर पर बेचना पड़ता है जबकि 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपता माल बेचता है और बाजार माल से पटा रहता है। मुख्य-मुख्य 
वस्तुओं के निर्यात में मध्यस्थों की एक लम्बी श्यूखला है। बड़े-बड़े फर्म किसानों से 
पहले से ही सौदा तय किये रहते हैं और अपनी खरीदारी पक्‍की करने के लिए उसे 
रुपया भी पेशगी दे देते है । भारत की केन्द्रीय कपास कमेटी ( इण्डियन सेन्ट्रल काटन 
कमेटी ) की ओर से कृषि आयोग को दिये गए ज्ञापक से उपभोक्‍ता और किसान के 
बीच मध्यस्थों की बहुलता का एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं | * 


उत्पादक 
5] के | के 
' गाँव का विक्र ता गाँव का विक्रेता 
बाजार ( दलाल की मारफत ) इधर-उधर घृमते हुए खरीदार 
| 
मध्यस्थ ( एक या एक से अधिक ) मध्यस्थ (एक या एंक से भ्रधिक) 
(यहाँ बिनौला निकाला जाता है।) निर्यातक (यहाँ बिनौला निकाला जाता है ) 
| या खरीदार मिल या | 
बग्बई का कमीशन एजैल्ट व्यापारी का एजेन्ट || 
(एक या एक से अधिक ) (बिनौला यहाँ निकाला जाता है ) | 
| । कमीशन एजैन्ट 
| | | 
निर्यातक या । निर्यातक या 
खरीदार, मिल या निर्यातक या खरीदार खरीदार-मिल या 
व्यापारी मिल या व्यापारी व्यापारी 


# १* विक्की के ढंग तथा बाजार में प्रचलित अबौध तरीकों और बड्ढों के काटने के विषय की विशेष जानकारी 

| के लिए १६३७ की “रिपोर्ट आन द मार्केटिंग ऑफ व्हीट इन इरिड्या? के पैरा १४८-१६२ पढ़िए । इस , 

| रिपोट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रति एक्र रुपये में से जो कि उपभोक्ता गेहूँ के मूल्य में देता 

| है, उत्पादक को केवल साढ़े नो आने ही मिलते हैं। एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार (१९४१) नो कि 

| पवेल की बिक्रो के विषय में दी गई है, किसान को प्रति रुपया केवल सवा आठ आने-भर प्राप्त होता है। 
२, कृषि आयोग रिपोर्ट, साक्ष्य टिप्पणी, खण्ड २, भाग २, पृष्ठ २१ । 





क्रषि : श्रम, उपस्कर और संगठन २७३ 


इस ज्ञापक में आगे कहा गया है कि यह विविधता नाना प्रकार की हो सकती 
है और इस तरह मध्यस्थों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। यदि हम आत्यन्तिक 
उदाहरणों को छोड़ भी दें तो भी यह प्रत्यक्ष ही है कि किसान और उपभोक्ता के बीच 
दलाल बहुत अधिक संख्या में होते हें जैसे किसानों का स्थानीय प्रतिनिधि, मुफस्सिल 
में खरीदारों का प्रतिनिधि, मुफस्सिल के खरीदार तथा अन्य फुटकर खरीदने वाले । 
जैसा श्री वी० एल० मेहता ने अपने ज्ञापक में बताया है, सहकारिता की प्रणाली के 
प्रयोग से इन दलालों और मध्यस्थों को दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ एक 
सहकारी समिति स्थानीय एजेन्ट और मुफस्सिल के खरीदार के एजेन्ट को हटा सकती 
है और सीधे-सीधे मुफस्सिल के खरीदारों से दौरा कर सकती है। इतना ही नहीं, यदि 
उपभोक्ता-समितियाँ भी कुशलतापूर्वक केन्द्र में काम कर रही है तो सब मध्यस्थों को 
हटाया जा सकता है और इसके उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही को बहुत लाभ 
होगा ।* किसानों को उत्पाद का पूरा मुल्य दिलाने के लिए सहकारिता ही एकमात्र 
संतोषप्रद साधन है। कभी-कभी किसान सीधे उपभोक्ता से ही सौदा करता है, पर 
क्योंकि प्रत्येक किसान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही निर्णय करता है इसलिए उत्पाद को 
ट्रस्थित बाज़ारों में ले जाने तथा थोड़ा-थोड़ा बेचने में बहुत अधिक समय और शक्ति 
का खर्च होता है । 
२२. सहकारी विक्रय--इधर थोड़े ही दिनों से कृषि विभाग तथा सहकारी विभाग 
की समभ में यह बात आई है कि गाँव की आथिक उन्नति और समृद्धि की पहली शर्ते 
गाँव के उत्पाद की उचित ढंग से बिक्री ही है और सहकारी ढंग से बिक्री के आन्दोलन में 
इधर भारत में कुछ उन्नति हुई है । संयुक्त धान बिक्री सहकारी समितियाँ बनाकर 
बर्मा ने इस दिशा में मार्ग-प्रदर्शत किया है | परन्तु सबसे अधिक आशापूरं उन्नति रुई 
की बिक्री के सम्बन्ध में बम्बई में हुई है। सहकारी रुई ब्रेचने वाली समितियाँ बम्बई 
मध्यप्रदेश, मद्रास और पंजाब में आरम्भ कर दी गई हैं। इस शआ्रान्दोलन ने बम्बई में 
सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है जहाँ पर चार मुख्य क्षेत्रों में रई विक्रय-समितियाँ 
स्थापित हुई हैं : (४) धारवाड़ और बेलगाम, (77) बीजापुर, (॥7) सूरत, भडोंच और 
कैरा, और (7०) खानदेश । इनमें प्रथम और तृतीय क्षेत्र की समितियाँ सबसे अधिक 
महत्त्वशाली हैं। इन समितियों की ख्याति कपास की उत्कृष्टता बढ़ाने वाली तथा 
उत्पादकों को अभ्रधिक मूल्य दिलाने वाली समितियों के रूप में हो गई है। अन्य अनेक 
प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में भी प्रयीग किये जा रहे हैं, जैसे ($) ऐसी समितियाँ 
जो सदस्यों के उत्पाद को एकत्रित करके उनसे बिनौले निकलवाती हें और बिनौले 
निकाली हुई रुई की गाँठे बनवाकर बेचती हैं; (४) ऐसी समितियाँ जो कोटिक्रम-बद्ध 
कपास का समय-समय पर नीलाम करती हैँ और बिक्री ध्यक्तिगत हिसाब में करती हैं; 
(!7) सहकारी कमीशन दुकानें जो रुई बेचने वालों को अपना माल सुरक्षित रखने की 
सुविधा देती हैं जिससे उन्हें किसी ऐसे दिन अपना माल बेचने के लिए बाध्य न होना 
पड़े जब कि मूल्य उनकी दृष्टि से कम है। ऐसी समितियों के सम्बन्ध में पंजाब में प्रयोग 


१. वही, खण्ड २, पार्ट २, एृ० ११० । 


किया जा रहा है; (+४) सहकारी ढंग से कपास के बिनौले निकालकर प्रत्येक सदस्य 
की रुई को बीज यूनियन द्वारा बेचा जाना। ऐसे संघों की व्यवस्था मुख्यतः शुद्ध बीजों 
के उत्पादन के लिए हुई है और रुई बेचने के वास्तविक प्रइन को सुलभाने के लिए 
ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो शायद ही कहा जा सकता है। पहले ढंग की समितियाँ ही 
केवल ऐसी हैं जिन्होंने छोटे-छोटे मध्यस्थों को पूर्रातया दूर करने का गम्भीर प्रयत्न 
किया है और इन्हें स्‌रत जिले में सफलता भी प्राप्त हुई है जहाँ पर हाल ही में रुई 
विक्रय समितियों ने एक होकर बिक्री यूनियन का रूप धारण कर लिया है ओर जिसने 
सदस्यों द्वारा आरम्भ की हुई बिनौले निकालने की फैक्ट्री को अपने अधिकार में कर 
लिया है । संघ का दूसरा कत्तंव्य समिति की रुई का बीमा करा लेना है जिससे उन्हें 
प्रीमियम पर कमीशन मिलती है और यही उनकी आय का सुख्य साधन है। इस 
दूसरे प्रकार के संघ धारवाड़ जिले में प्रचलित हैं । गदाग और हुबली उनके प्रधान 
केन्द्र हें । 

रुई की बिक्री के सम्बन्ध में इतनी उन्नति होते हुए भी हम न तो यही कह 
सकते है कि सहकारी बिक्री-समितियों का विकास तेजी से हुआ है, और न यह कह 
सकते हे कि वह इन गम्भीर दोषों से मुक्त रहा है, जैसे कुशल प्राविधिक सलाह और 
निर्देशन की कमी, वाजार की स्थिति तथा प्रवृत्तियों के विशेष ध्यान आदि और उचित 
व्यापारिक व्यवस्था करने की योग्यता का अ्रभाव, सदस्यों पर नियन्त्रण का अभाव 
(जिनको वेध रूप से अपनी रुई समितियों की ही मार्फत बेचने के लिए बाध्य नहीं किया 
ज़ा सकता), श्रपर्याप्त पूंजी (जो उत्पादकों को तुरन्त पेशगी रुपया देने में बाधा-स्वरूप 
है), भण्डारण-सुविधा का अभाव, आनन्‍्तरिक और बाह्य वाज़ारों की स्थिति से 
अनभिन्नता और विक्रय-समितियों का अलग-अलग होना इत्यादि स्वार्थरत व्यापारियों के 
विरोध के अतिरिक्त प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग के अभाव के कारण भी सहकारी विक्रय- 
समितियों की व्यवस्था में बाधा पड़ती है। इन सब दोषों को दूर करके इस आन्दोलन 
का कुंशल प्रबन्ध विशेषज्ञों की देख-रेख में होना चाहिए ताकि शक्तिशाली स्वार्थी 
दलालों, ग्रदात्यों और मध्यस्थों का सफलता से विरोध किया जा सके ।" भारत के रिजर्व 
बेक को राज्यीय सहकारी बेकों द्वारा सहकारी विक्रय-समितियों को झ्राथिक सहायता 
द्वेनी चाहिए | (अ्रध्याय १० देखिये ।) 

सहकारी विक्रय के सिद्धान्त का प्रयोग कृषि के अन्य उत्पादों पर भी किया 
गया है, जेसे गरड़, तम्बाकू, लान मिचे, धान, आलू तथा सुपारी आदि । बम्बई प्रान्त 
के नहर क्षेत्रों में गुड़ की बिक्री का बहुत ही कुशल प्रबन्ध है। दुर्भाग्य से बंगाल में जो 
प्रयोग पटसन और धान की बिक्री के लिए सहकारिता के सिद्धान्तों पर किये गए उन्हें 
सफलता नहीं मिल पाई है। इधर हाल में धान, गनन्‍ता और मछलियों की बिक्री के 
लिए समितियों की व्यवस्था की गई है। भद्वास में अनेक विक्रय-समितियाँ हैं, पर वे 
बहुत छोटा सौदा करती है और उन्होंने कोई विशेष उन्नति भी नहीं की है।* जंसा 


अरककननननलाएता अनमनरताका+. ७+मन ना अऔननओ नी अल क-नलननन मनन ब८ स «>> ज--मनन++ बन, 


१. कृषि आयोग रिफोट, साक्षी पत्रक खण्ड, भाग २, पृष्ठ २२-३१ । 
मद्रास राज्यीय सहकारी विक्रय समिति भी है जिसका आरम्भ १६३६ में अन्य विऋय-समितियों के 
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कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, बम्बई राज्य में बिक्री-प्रान्दोलन ने जड़ पकड़ ली है, 
विशेषकर गुजरात और बम्बई कर्नाटक में, जहाँ पर रुई की खेती करने वालों को रुई 
की विक्रय-समितियों से बहुत लाभ हुआ है। उत्तरप्रदेश में भी सहकारी बिक्री ने बहुत 
उन्नति की है जहाँ पर गन्ना बेचने की सहकारी समितियाँ निरन्तर अपना महत्त्व 
बढ़ाती जा रही हैं । घी की बिक्री समितियों ने भी उल्लेखनीय उन्‍्नत्ति की है। सन्‌ 
१६३६-४० में श्रालूु, फल और अन्न के उत्पादन और विक्रय की एक योजना आरम्भ 
की गई थी और इन वस्तुओं के विक्रय के लिए समितियाँ स्थापित की गई थीं | बिहार 
में भी गन्‍ता पैदा करने वालों की समितियाँ बनाई जा रही हें। श्रन्य राज्यों में सह- 
कारी विक्रय-समितियों ने बहुत कम उन्नति की है। राज्यीय तथा भारतीय सरकार 
द्वारा स्थापित विक्रय की नई व्यवस्था (सेक्शन २४-२५ देखिए) से यह आशा की जाती 
है कि वह भारत में क्ृषि-उत्पाद के सहकारी विपरान में प्रोत्साहन देगी । 
२३. विपणन-व्यवस्था में कुछ सुधार--वर्तमान उद्योगों के लिए यह आवश्यक 
है कि प्रति वर्ष उनका माल एक-सा हो श्रौर सदा दिखाये हुए नमूने के ही अनुरूप रहे; 
और जब तक ये शर्तें पूरी न होंगी दूर स्थित ग्राहकों के लिए अधिक मात्रा में संतोषप्रद 
विपरान नहीं हो सकता और न प्रारम्भिक उत्पादक को ही पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता 
है। भ्रभी तो इसमें अनेक गड़बड़ें पाई जाती हैं जैसे मिश्रण कर देना तथा भिगोकर नम 
कर देना श्रादि। यही नहीं कि ये कृत्सित कार्य उत्पादकों के ही यहाँ होते हों, दलालों 
और व्यापारियों के गोदामों में भी यही होता है। इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए 
कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं 
भारतीय केन्द्रीय कपास समिति (इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी) के कहने पर काटन 
ट्रान्सपोट एक्ट तथा काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्रीज एक्ट सन्‌ १९२३ और १९२५ 
में क्रम से पास किये गए थे। पहले नियम के श्रन्तर्गत (जो कि भ्रब बम्बई, मद्रास 
तथा बड़ौदा राजपीपला और इन्दौर आदि के कपास पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्रों 
में लागू है) राज्यीय सरकारों को अ्रधिकार है कि वे कपास की खेती करने वाले 
विशेष भागों को सुरक्षित घोषित कर दें और इन क्षेत्रों के बाहर से बिना लाइसेन्स 
रुई के आयात को रोक दें । इस नियम का ध्येय अ्रच्छी रुई में मिलाने के लिए बाहर से 
निकृष्ट रुई के आ्रायात पर रोक लगाना है, जिसने भारत की अनेक प्रकार की प्रमुख 
रुई की ख्याति को विनष्ठ कर दिया है। काटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट 
के अन्तर्गत जो कि पहले नियम का एक उपप्रमेय ही है, बिनौला निकालने और रुई 
दबाने के कारखानों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है तथा दबाई हुई रुई 
की गाँठों पर दबाने का चिन्ह-विशेष क्रमांक छापने का भी अधिकार दिया गया है 
ताकि गाँठों के मूल स्थान का सरलता से पता लगाया जा सके । तीसरा रुई से सम्बन्धित 
नियम १६२७ का बाम्बे काटन सार्केट एक्ट था जो यद्यपि बरार के (दि बरार काटन 
एण्ड ग्रेन मार्कद्स लॉ श्रॉफ १८६७) नियम का प्रतिरूप था फिर भी कुछ अंशों में 


कार्यों का सामज्जस्यथ करने के ध्येय से हुआ था । यह समिति वास्तव में राज्य की शीष॑ समिति नहीं है 
जेसा कि प्रायः राज्यीय शब्द से समझा जाता है । 


उससे आगे था। इसके अन्तर्गत रुई के उन खुले बाजारों को अधिसूचित करने का अधिकार 
था जहाँ पर खुली हुई रुई की बिक्री होती थी जिसे उत्पादक "मार्केट कमेटी द्वारा बनाए 
नियमों तथा उपनियमों के अनुसार लाकर बेच सकते थे। इस कमेटी में रुई के उत्पा- 
दकों का भी प्रतिनिधित्व था। यह अधिनियम १९३९ के बाम्बे एग्रीकल्चर प्रोड्य स 
मार्केट एक्ट के पास हो जाने पर रद्द कर दिया गया । नियमित बाजारों की स्थापना 
के दृष्ठिकोण से अनेक अधिनियम हैदराबाद (१६३०), मद्रास (१६३३), ' मध्यप्रदेश 
(१६३५), पंजाब (१६३६) *, और मैसूर (१६३६) में पास कर दिये गए। प्रति- 
निधि विपणन समिति द्वारा शासित नियमित बाजारों की सहायता से जो बाजार में 
सौदे करने वाले लाइसेन्सदार दलालों पर नियंत्रण रखती है उत्पादक अवध कटौती, 
भूठे बाटों और अनुचित तथा कम मूल्य से उसकी रक्षा के निमित्त बनाये गए नियमों 
के कारण उचित लाभ पर सौदा कर सकता है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसी संस्थाओं 
के द्वारा किसान बड़े खरीदारों से सम्पर्क स्थापित कर लेता है। यह सम्पर्क खुले 
बाज़ारों में बेचने से श्रधिक सम्भव है । 

इतने अ्रधिक व्यापारिक महत्त्व की फसल रुई के सम्बन्ध में विपणन-व्यवस्था 
के विकास की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही है । अन्य फसलों के 
सम्बन्ध में भी यह सिद्धान्त लागू किया जाना वाड्छनीय है । वर्तमान विक्रय-व्यवस्था 
में एक गम्भीर दोष इस बात की अज्ञानता है कि बाजार में बेचने के लिए क्या-क्या 
करना चाहिए, जैसे माल का एकत्रित करना, सुरक्षित रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान 
की भेजना, तरह-तरह के उपायों का प्रयोग और प्रत्येक स्थिति में मूल्यों का विश्लेषण 
कर सकता, इत्यादि। (देखिए सेक्शन २६ श्रागे ।) यह बाजारों में बेचने की स्थिति के सुधार 
के विचार से किसी सन्तोषप्रद नीति के विकास के लिए आवश्यक है। इण्डियन सेन्‍्ट्रल 
काटन कमेटी ने किसानों की रुई की बिक्री तथा व्यय के सम्बन्ध में कुछ जाँच-पड़ताल 
की है और उनकी रिपोर्ट में बहुत-सी बहुमूल्य सूचनाएँ हें ।* कृषि आयोग ने, बाजारों 
में किस प्रकार बिक्री होती है, उसकी जाँच-पड़ताल करने पर तथा उनमें काम करने 
वालों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था । उन्होंने प्रत्येक राज्य में कृषि-विभाग के अधीन 
'एक विशेषज्ञ विपणन अधिकारी के नियुक्त किये जाने की सिफारिश भी की थी ।४ 
अनेक राज्यीय बेकिंग जाँच कमेटियों ने (हैदराबाद राज्य को सम्मिलित करते हुए) 
'भी अपने-अपने राज्य के बाजारों में विपणन की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया था, 
झौर उनकी रिपोर्टों से भारत के विभिन्‍न भागों में विपणन-सम्बन्धी समस्याञ्रों का पता 
चलता है और यह भी मालूम होता है कि प्रत्येक राज्य में विक्रय की स्थिति में कितनी 
भिन्‍नता हैँ तथा प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में एक ही राज्य में विपणन की स्थिति में कितना 


' १. १६३६ में मद्रास एक्ट | [5%, और १६४० के मद्रास एक्ट ] द्वारा संशोधित। 

२. पंजाब एक्ट अ्रक्टूबर १६४१ से लागू हुआ । 

३. एट इनवैस्टीगेशन्स इन टू द फाइनेंस एण्ड मार्केथ्ग श्रॉफ कल्टिवेट्स कॉटन, जनरल रिपोर्ट और 
प्रथक्‌ रिपो2 भी देखें (सेन्ट्रल कॉटन कमिटी) । 

४. कृषि आयोग रिपोर्ट, पैरा ३४७-८। 
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अन्तर है |] 
२४. नई विपणन-व्यवस्था--यद्यपि राज्यीय सरकारों ने कृषि आयोग की वह सिफा- 
रिश मान ली थी जो उन्होंने कृषि-विभाग के अधीन एक विद्येषज्ञ विपणन-अधिकारी 
की नियुक्ति तथा बाजारों की जाँच-पड़ताल करने के सम्बन्ध में दी थी, पर आश्थिक 
कठिनाई के कारण राज्यीय सरकारें इस ओर कोई विशेष उन्नति न कर सकीं । भारत 
सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सम्पूर्ण भारत के दृष्टिकोण से इस समस्या के 
अध्ययन पर केन्द्रीय आय से ऐसी झ्राथिक कठिनाई के समय में भी धन व्यय करना 
न्‍्यायसंगत होगा, क्योंकि सुधरी हुई स्थिति में कृषि उत्पाद की बिक्री से देश की 
सामान्य आथिक स्थिति की उन्नति में विशेष सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रति- 
इन्द्दी देशों में वैज्ञानिक और झ्राथिक उन्नति के परिणामस्वरूप जो बैदेशिक प्रतियोगिता 
बढ़ गई थी उससे भारत की रक्षा करने के लिए भी यह आवश्यक था। इसलिए 
_आरान्तीय सरकारों तथा इम्पीरियल (भारतीय ) का कौन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की 
सलाह से भारत सरकार ने इस ओर पहला कदम १६३४ के अप्रैल में ए० एम० लिवि- 
गस्टन महाशय को, जो ब्रिटेन के कृषि-मन्त्रालय के बिक्री विभाग के बड़े अश्रधिकारी 
थे, अनुसंधान परिषद्‌ का कृषि-विपणन सलाहकार नियुक्त करके उठाया गया । १६३४ 
के प्रान्तीय आथिक सम्मेलन ने भी कृषि उत्पादन की बिक्री की समस्या पर विचार 
किया था और सब इस बात पर सहमत थे कि कृषि उत्पादन ( अनाज तथा पशुओ्रों से 
श्राप्त वस्तुओं ) की विपणन-सुविधाओं के विकास के लिए बड़े मनोयोग से प्रयत्न होना 
चाहिए, क्‍योंकि इससे आ्रथिक स्थिति के सुधार की बड़ी आशा की जा सकती है। सम्मे- 
लन ने निम्न प्रकार से काये में प्रवृत्त होने की सिफारिश की : भारतीय वस्तुओं का 
बाह्य बाजारों में प्रचार करके तथा तत्सम्बन्धी सूचनाएँ देकर, मुख्य उत्पादों को कोटि- 
क्रमबद्ध कर तथा एकत्रित करके, नाशवान्‌ वस्तुओं के लिए विश्ञेष बाजारों की व्यवस्था 
करके, भारतीय उत्पादकों को भारत तथा विदेशों के उपभोक्‍ताओ्रों की आवश्यकताओं 
के विषय में सूचनाएँ देकर, माँग के अनुरूप और उत्कृष्टता के आधार पर वस्तुओं के 
उत्पादन की योजनाएँ बनाकर, नियमित बाजारों की स्थापना तथा उनको विकसित 
करके, बाजारों की जाँच-पड़ताल करके ताकि समस्त भारत के लिए एक ही प्रकार की 
योजना बने, और सुसंगठित 'अ्रगाऊसौदा' बाजारों की स्थापना करके तथा वस्तु-विनि- 
मय शालाओं तथा भाण्डागारों की उचित व्यवस्था करके | भारत सरकार ने ५ मई 
सन्‌ १६३४ के अपने एक प्रस्ताव में बाजारों में बिक्री सम्बन्धी अफ्नी नई नीति की 
रूपरेखा बनाई थी जो सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर बनाई गईं थी और भार- 
तीय रियासतों और प्रान्तों के सहयोग से जिसका अनुसरण अनिवाय्य कर दिया गया 
था। इस कार्य के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ।* केन्द्रीय 


१. कृषि उत्पाद के विषणन के सम्बन्ध में केन्द्रीय बेकिक्न जांच समिति के सुभावों की रिपो्ट के र८४-६ 
ओर २८९ परा देखें । 

२, नई नीति कृषि के सम्बन्ध में बनाये गए शाही कृषि आयोग के अनुसरण में चली जिसकी केन्द्रीय 
बेकिंग जांच कमेटी ने पुष्टि की थी । 


कलनी 


पदाधिकारियों में कृषि-विपणन सलाहकार, तीन प्रवर विपणन-अधिकारी (सीनियर 
मार्केटिंग अफसर ) तीन अवर विपणन-अ्धिकारी ( जूनियर मार्केटिंग अफसर ), 
ग्रेड बनाने तथा माल की पैकिंग करने के प्रयोग करने वाले केन्द्र पर काम करने के लिए 
एक सुपरवाइजिंग श्रफसर और बारह सहायक विपणन अधिकारी थे। राज्यों में 
विपणन सम्बन्धी अफसरों में एक मुख्य विपणन अधिकारी और अन्य सहायक विपणन 
अधिकारी थे। इस सम्बन्ध में राज्य का व्यय जो प्रतिवर्ष २ लाख रुपये होता था केन्द्रीय 
सरकार द्वारा पाँच वर्ष तक वहन किया गया। इनके अतिरिक्त €२ मार्केटिंग अफसरों 
की नियुक्ति समस्त भारत में काम करने के लिए हुई और २२६ अफसरों की निय्रुक्ति 
छोटी-छोटी भारतीय रियासतों में और अन्य शासन इकाइयों में काम करने के लिए की 


गई । 

के केन्द्रीय विपणन-संगठन के अधिकारियों ने जो कार्य प्रान्तीय अधिकारियों के 
सहयोग से किया उसे ३ वर्गों में विभाजित किया'जा सकता है: (१) अन्वेषण सम्बन्धी, 
(२) विकास सम्बन्धी, और (३) कोटिक्रम (ग्रडो) के स्तर नियत करने से सम्बन्धित 
अन्वेषण सम्बन्धी कार्यो में अनेकों वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी जाँच-पड़ताल सम्मिलित 
थी जिसमें भ्रधिक महत्त्व की वस्तुओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया था, जैसे अन्न, 
तिलहन, तम्बाकू, रेशेवाली फसलें, फल, डेरी-उत्पाद, तथा पद्मु-धन इत्यादि | कुछ सामान्य 
हित के प्रश्नों पर, जैसे नियमित बाजार, यातायात की समस्याएँ और वस्तुओं के सुर- 
क्षित रखने की सुविधाओं ञ्रादि पर, भी विचार किया गया था। बाजारों की जाँच- 
पड़ताल में वस्तुओं की केवल प्रान्त में ही बिक्री के सम्बन्ध में नहीं वरन्‌ अन्तर्प्रान्तीय 
तथा विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी विशद विवरण दिया गया था, ताकि समस्त 
भारत की वर्तमान स्थिति का चित्र सामने आ सके और भविष्य के विकास की एकरूप 
योजना बनाई जा सके । बाजार जाँच-पड़ताल की रिपोर्टों ने श्रावर्यक और व्यावहारिक 
सुधारों के प्रस्ताव सामने रखे थे। इन जाँच-पड़तालों के कार्य में केन्द्रीय और प्रान्तीय 
अधिकारियों ने बराबर सहयोग दिया, पर जाँच की योजना बनाने, आँकड़ों को 
एकत्रित करने और परिणाम निकालने का कार्य मुख्यतः केन्द्रीय अधिकारियों के हिस्से 
में पड़ा था। व्रिकास-कार्य में, जो स्पष्टतः ही विपणन-सर्वेक्षण के परिणामों पर हीं 
निर्भर हो सकता है, उपभोक्ताञश्रों की आवश्यकता से उत्पादकों और विक्र ताश्रों को अवगत 
रखने के लिए की गई सिफारिशों के प्रदर्शन, बताये हुए कोठिक्रमों (ग्रेडों) के स्तरों को 
तथा माल को बाहर भेजने के लिए पैकिंग करने के ढंगों को सर्वप्रिय बनाने आदि के 
कार्य सम्मिलित थे । प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में उन्‍नति के कार्य बाजार के प्रान्तीय 
अधिकारियों को करने थे । कोठिक़मों (ग्रेडों) के स्तर बनाने का कार्य प्राविधिक है और 
वस्तुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों से सम्बन्धित है, जेसे तिलहन, भ्रन्तन, फलादि 
और वास्तविक परिस्थितियों में कोटिक्रम बनाने की प्रविधि तथा उपस्कर की परीक्षा 
से सम्बन्धित है । 
२९. विपणन-संगठन द्वारा किये गए काय--यद्यपि यह विपणन-संगठन अपेक्षाकृत थोड़े 
ही दिनों से कार्य कर रहा है फिर भी बहुत-सा काम पूरा हो गया है। १६४० के 
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कांष : श्रम, उपस्कर और संगठन २७६. 


अन्त तक २६ बाजारों की जाँच-पड़ताल राज्यों और रियासतों में या तो पूरी हो गई 
थी या होने वाली थी । उत्पादकों, वितरकों, थोक विक्र ताशञ्रों, निर्माताओं, रेल के 
अधिकारियों तथा अन्य ऐसे लोगों के सहयोग से जिनका पण्य के उत्पादन और वितरण 
से सम्बन्ध था, अस्वेषण का कार्य करने में वस्तुझ्रों की उत्कूष्टता तथा उनके मूल्य पर 
विशेष ध्यान दिया गया है| सबसे पहले जाँच चावल, गेहूँ, अलसी, मू गफली, तम्बाकू, 
कहवा, फलादि, दूध, अ्रण्डे पशु तथा उनकी खाल और चमड़े के सम्बन्ध में आरम्भ किया 
गया था और बाजारों तथा मेलों और सहकारी सिद्धान्त पर बिक्री के सम्बन्ध में भी 
जाँच की गई थी। अब तक १३ अ्रखिल भारत विपरान सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हो 
चुकी है । इनमें से पहली रिपोर्ट जो १६३७ में भारत में गेहूँ के विपणन के सम्बन्ध में 
छपी थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस देश में गेहूँ! के विपणन का पूरा विवरण 
इसमें दिया गया है और ऐसी सूचनाएँ हैं जो गेहू के व्यापार से सम्बन्धित व्यक्तियों के 
लिए बहुमूल्य हें ।१ 

१९३७ के शुरू में ही विपरान-सर्वेक्षण के प्रारम्भिक परिणामों को कार्य-रूप 
में परिणत करने के लिए गम्भीर प्रयत्न किये गए। बहुत सी बाते जिनका इस श्रकार 
पता लगा, पुस्तक रूप में एकत्रित कर ली गई ताकि उनका प्रयोग अनाज के व्यापारियों 
तथा तिलहन, घी, दूध तथा डेरी-उत्पाद के व्यापारियों और उत्पादकों के साथ विचार- 
विमर्श करने में किया जाय । इसके साथ-ही-साथ प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल से यह भी 
पता लगता है कि मिली हुई तथा सन्देहास्पद उत्कृष्टता वाली वस्तुश्नों के बेचने का 
आम रिवाज है, जो उत्पाद से लाभ प्राप्त करने में बाधक है। इससे यह बात स्वयं- 
सिद्ध है कि कृषि उत्पाद के अधिक अच्छे कोटिक्रम बनने चाहिएँ ताकि व्यापार करने 
के लिए वस्तु की उत्कृष्टता पर निर्भर एक सर्वेमान्य ग्राधार श्राप्त हो और जिससे 
उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ हो । इस ध्येय से ही केन्द्रीय धारा सभा 
नें १६३७ की फरवरी में कृषि उत्पाद अ्रधिनियम (जिसमें ग्रेड बनाना तथा बिक्री 
करना सम्मिलित था) पास किया जिसमें अनुसूचित कृषि-उत्पाद की क़रिस्म का निर्देश 
करने के लिए उनके विभिन्‍न कोठिक्रमों (ग्रेडों) के नाम रखने की अनुमति दी गई 
थी तथा उत्कृष्ठता के स्तर को निश्चित करते और कोठिक्रमों के नाम-चिह्नों को 
व्यक्त करने का अधिकार दिया गया था। इस एक्ट के अन्तर्गत बने उपनियमों से 
कृषि-विपणन सलाहकार को यह अधिकार प्राप्त था कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपने 
उत्पाद के कोटिक्रम बनाने तथा उसके चिह्न नियत करने के लिए तत्पर हों यह 
श्रधिकार प्रदान करने वाला प्रमाणपत्र दे दे। सम्बन्धित लोगों का व्यवहारत: पथ- 
प्रदर्शन करने के लिए केन्द्रीय बाजार पदाधिकारियों ने २५ प्रयोगात्मक केन्द्रों में उत्पाद 
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१ बाजारों की जाच-पडताल के अतिरिक्त, जो केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों ओर विभिन्‍न प्रान्तों तथा 
रियासतों के द्वारा नियुक्त बाजार के अफसरों द्वारा की गई थी, अनेक परिनियत अखिल भारतीय केन्द्रीय 
पण्य-समितियों (जो कि लाख, पटसन, चीनी, कहवा और रुई के लिए नियुक्त की गई थी) के अपने 
निजी विपणन-कर्मचारी थे, जो कि केन्द्रीय और स्थानीय विषणन अफसरों के सहयोग से श्रनेक 
वस्तुओं के सम्बन्ध में जॉच-पड़ताल करते थे । 


का ग्रेड बनाना तथा चिक्न लगाना आरम्भ किया। १६४० में ४०० केन्द्रों में बड़े 
पैमाने पर अण्डे, घी, मक्खन, चावल, ताजे फल, तम्बाकू, रुई इत्यादि वस्तुओं के 
प्रामाणिक कोटिक़म (ग्रेड) बनाये गए और वे नामांकित की गई। केवल १६४० मे ही 
१०२ लाख रुपये मूल्य की ऐगमार्क वस्तुएँ बेची गई जबकि १६३६ में केवल ६१ 
लाख रुपये की ही बेची गई थी ।' अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी इन केन्द्रों को 
जो सफलता मिली है, उससे यह स्पष्ट है कि लोगों में कोटठिक्म में वर्गक्षित वस्तुओं 
की माँग है, विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं की, जैसे अ्रण्डे तथा फलादि* के उत्पादकों 
को ग्रेड बनाने से ऐसी बहुत सी वस्तुओं से कही अधिक लाभ भी होगा । प्रान्तीय और 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने इन ग्रेड बनाने वाले केन्द्रों की स्थापना में सहायता 
दी है । अपनी-अपनी सरकारों की सहायता के आधार पर उन लोगों ने इस दिशा में 
तीब्रगति से उन्नति की है। प्राथमिक उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
है कि कोई विशेष प्रबन्ध किया जाय क्‍योंकि १६४१ के विपणन (मार्केटिंग) अफसरों 
के सम्मेलन में यह बात मालूम हुई थी कि बाजार में बिकी हुई कोठिक्रम में वर्गक्रित 
वस्तुओं के केवल १८ प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं ही उत्पादकों के द्वारा बेची गई थी, 
बाकी मध्यस्थों द्वारा बेची गई।. 

भारतवर्ष-भर में फैले हुए अनेक व्यापार-संघों की सहायता से संक्षिप्त मानक 
शब्दों के बनाने में (गेहूँ, अलसी और मूंगफली के लिए) पर्याप्त प्रगति की गई है । 

अन्त में ग्लॉल इण्डिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से अंग्रेजी और अन्य भारतीय 
भाषाओं में गेहूँ, अलसी, चावल आदि के मूल्य, उनकी राशि तथा उनके एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाये जाने के विषय में साप्ताहिक प्रसार द्वारा तथा हापुड़ बाजार के 
बन्दी के भाव की सूचना के विषय में प्रतिदिन के प्रसार द्वारा बाजारों की खबरें देने 
वाले विभाग (मार्केट न्यूज़ सविस) का प्रबन्ध किया गया। इसी ढंग के प्रयत्न प्रान्तीय 
मार्केटिंग अफसरों द्वारा भी बाजारों के सूचना-विभाग के विकास करने के लिए किये 

१, भारत में कृषि विपणन के सम्बन्धी १६४० की वार्षिक रिपोट , पृष्ठ ३ । 

२ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ओडिंग एण्ड मार्केटिंग) एक्ट १६३७ में पास हुआ था। यह फलों, फल से 
बनी वस्तुओं, शाकों, अण्डों, डेरी की वस्तुश्रों, तम्बाकू, कहवा, चावल, बूरा, गेहूँ, आटा, गुड़, तिलहन, 
वनस्पति तेल, कपास, लाख, सन, ऑवला, चमड़ा और खाल, ऊन आदि पर लागू है। हाल ही में 
इस सूची में लकड़ी, सुअर के कड़े बाल, बिरोजा, तारपीन व सुपारो भी शामिल कर लिये गए है। 
सन्‌ १६४८ से १६५२ तक कोटिक्रम बढ़ वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया जा रहा है : 


वर्ष मूल्य 

१६४८ ११६ करोड़ रुपया 
१६४६९ श्रा३ 3, 933 
१६५० १४० », 93 
१६५१ १३४० ), ३) 
(६शर (5० ,, 9) 


कक 


नियोत के लिए कृषि-उत्पाद के अनिवायं कोटि-क्रमबन्धन के नियम को योजना आयोग ने भी 
'स्वीकार किया है। योजना आयोग को सिफारिश थी कि क्रमबन्धन (ग्रंडिंग) १६५१-५२ से आरम्भ 
होकर पॉच वर्षो में हो जाना चाहिए । 


क्रांष : श्रम, उपस्कर और संगठन २८१ 


गए । उदाहरण के लिए बम्बई सरकार ने १९४१ से मूल्य जाँच विभाग की स्थापना 
रेवेन्यू विभाग के द्वारा की है । बम्बई सरकार द्वारा आयोजित बिक्री के अधिक अच्छे 
ढंग सहकारी बिक्री समितियों के विकास, नियमित बाजारों की स्थापना और ऐगमार्क 
योजना के अन्तर्गत उत्पाद को प्रामारि।क बनाने के प्रयत्नों में जिनका ध्येय उत्पादन 
को सुधारना है, परिलक्षित होते हैं। बम्बई में १६४१ में एक प्रान्तीय सहकारी विपरान 
समिति की रजिस्ट्री हुई थी। यह समिति सारे देश के लिए ग्रादर्श थी और यह अआाशा 
की जाती थी कि अन्य प्रान्तों से भी इस समिति को काये मिलेगा । 

कृषि-उत्पाद के विपणन के भावी विकास के प्रइन पर सन्‌ १६४१ में दिल्‍ली में 
कृषि-मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। इन लोगों ने विभागीय जाँच- 
पड़ताल की गति कम करके विकास के कार्यों को तीब्रतर करने की सलाह दी श्रोर 
वर्तमान बाजारों की व्यवस्था में जो अभाव रह गए थे उनको पूरा करने के लिए अनेक 
बहुमूल्य सुझाव दिए । 

अनेक भारतीय रियासतों ने भी कृषि-विपणन के विकास के लिए अपनी सेवाएं 
अपित कीं । कहने की आवश्यकता नहीं कि गाँव के श्रभ्युदय का मूलाधार यही है । 
२६. भाण्डागारों तथा मापों और बाटों के मानकीकरण की आवश्यकता--विपणन- 
व्यवस्था की उन्नति में दूसरी आवश्यकता उपयुक्त भाण्डागारों की सुविधा और उत्पा- 
दकों को भाण्डागार प्रमाण-पत्र देने की है जिसके आधार पर वे सहकारी बेंक अथवा 
अन्य बेंकों से रुपया उधार पा सकें। इससे उत्पादक अपने माल को अच्छे मूल्य 
चढ़ने तक रोके रह सकेगा । इस सम्बन्ध में हम अमेरिका के लाइसेन्सदार भाण्डागारों 
और मिश्र की रुई के आधार पर छोटे उत्पादकों को ऋण देने की प्रथा को ओर 
ध्यान आरकषित करना चाहते हैं। विभिन्‍न बैंकिंग जाँच-कमेटियों ने अपनी रिपोर्टों में 
भारतीय परिस्थितियों में इन दोनों योजनाञ्रों की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा है और भाण्डागारों को लाइसेन्स देने के लिए कानून बनाने तथा उनका 
नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में विविध मत प्रकट किये हे । उदाहरण के लिए पंजाब की 
जाँच-कमेटी ने यह मत प्रकट किया कि ऐसे भाण्डागारों की अभी आवश्यकता नहीं हैं 
पर कुछ समय बाद उनकी आवश्यकता पड़ेगी ।) इसके विपरीत बम्बई को कमेटी ने 
आरम्भ में कुछ प्रमुख केन्द्रों में लाइसेन्सदार भाण्डागारों की स्थापना की सिफारिश की ।* 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच-कमेटी ने अनेक उपयोगी सिफारिशें कीं । व्यक्तिगत 
एजेंसियों के भाण्डागारों के निर्माण के लिए पूजी और लाइसेन्स देने के प्रइदत पर उनका 
सुभाव था कि यह काय॑ प्रान्तीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए तथा इनके कार्यों 
को कृषि अनुसन्धान राजकीय (अ्रब भारतीय) परिषद्‌ (इम्पीरियल कौन्सिल ऑफ 


एग्रीकल्चरल रिसचं) द्वारा संयोजित किया जाय । रेलवे भाण्डागार स्थापित करने के ; 


प्रशन को रेलवे बोर्ड को अपने हाथ में लेना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में चुनें हुए केन्द्रों 

में प्रयोग, करना चाहिए । उन केन्द्रों जहाँ श्रच्छे बाजार हैं, गोदाम बनाने के लिए प्रान्तीय 
१. पंजाब बैंकिंग जांच कमेटी रिपोर्ट, पेरा &२। 

२. रिपोर्ट ऑफ द बाम्बे बेंकिंग इन्कवायरी कमेटी, पेरा १५१ । 


2. 


अरटर मारतीय अर्थशास्त्र 


सरकारों को कम सूद पर दीघेकालीन ऋण देना चाहिए ।* यह प्रसन्नता की बात है 
कि बम्बई और मद्रास की सरकारों ने बहुध्येयी तथा विपणन समितियों को ऐसा ऋण 
देना आरम्भ कर दिया है। साधारणतया विश्वास किया जाता है कि भारत में मिश्री 
कपास योजना (ईजिप्शियन कॉटन स्कीम) को अपनाने का समय अ्रभी नहीं आया 
हैं। अभी मिस्र में ही इस योजना की उपयोगिता पूर्णतया प्रमारितत नही हुई है । साथ 
ही वर्तमान परिस्थितियों में छोटे-मोटे किसान का मूल्य बढ़ने की आशा में उत्पाद 
को रखे रहने के लिए प्रोत्साहित करना वाञ्छनीय नहीं है ।'* 

एक भ्रन्य श्रति आवश्यक सुधार बाटों और मापों के मानकीकरण का हैं । इस 
पर कृषि-आ्रयोग, विभिन्‍न राज्यीय बेकिंग जाँच समितियों तथा केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति 
ने बहुत जोर दिया है। इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज वेट्स एण्ड मेजरस श्रॉफ केपी- 
सिटीज एक्ट (१९२८) की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, जो बाटों और 
मापों की इकाइयो को निर्धारित करता है तथा सरकार के विभिन्‍न क्षेत्रों को अधिसूचित 
करके मानकीकरण का अधिकार देता है । इसी प्रकार का अधिनियम बम्बई में १६९३५ 
से लागू हुआ । मन्त्रियों के विषणन-सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार १६३६ में केन्द्रीय 
विधान सभा ने स्टेण्डडंस ऑफ वेट बिल पास किया । इस कानून के अन्तर्गत श्रावश्यक 
नियमों और प्रामारिगक बाटों को जारी करने से पूर्व ही इसे मद्रास, बंगाल, उत्तरप्रदेश 
ओर मध्यप्रदेश में स्थानीय रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है।* मीट्रिक प्रणाली 
का प्रारम्भ एक स्पष्ट सुधार है, परन्तु दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव को जनता के लोकप्रिय 
नेताश्रों का समर्थन प्राप्त नही हुआ है । 

ग्रन्त में क्रता और विक्रेता दोनों के हित की दृष्टि से देश-भर में उचित रूप 
से नियमित और पुराने तरीकों पर चलाये जाने वाले अगाऊ सौदा बाजारों का विकास 
करने की सम्भावना और वांछनीयता पर विचार करता भी आवश्यक है ताकि उत्पाद 
के मूल्य के सम्बन्ध में आश्वस्त हुआ जा सके और बाजार-भाव के चढ़ाव-उतार कौ 
जोखम कम हो जाय ।* 





१, देखिए, रिपोर्ट ऑफ द सेन्ट्रल बेकिंग शन्कवायरी कमेटी, पैरा २७६४-८२ । 

२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ द पंजाब बैड्विंग इन्कवायरी कमेटी, परा ६३, तथा सेन्‍्ट्रल प्राविन्‍्सेज एण्ड बरार 
वर्किंग इन्ववायरी कमेटी, पैरा १०८५ । 

३, एनुएल रिपोटस ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिह् एडवाइजर (१९४०), पृ० ३ और (१९४१) पृ० ६। 
४. अनियमित बाजारों के काम में मुख्य कठिनाई बाज़ार कमेटियों पर कृषकों के उचित प्रतिनिधियों का 
असाव है । साधारणतया क्षकों के प्रतिनिधि थोड़े से प्लोभन मिलने पर उनके हितों का सौदा कर बेठ्ते 
हैं । इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ डॉ० शिरनामे का विचार है कि कुछ समय तक हमें जनतन्त्रवाद के 
नियम को त्याग देना चाहिए ओर बाजारों को एक प्रभावपूर्ण प्रशासन द्वारा नियमित करना चाहिए । 

(देखिए, १० २५८, प्रोसीडिंगन ऑफ द फोर्थ कान्फ नस, (दिसम्बर १६४३) ऑफ द इण्डियन सोसायटी 
आऑफ एग्रीकल्चरल इकनामिक्स) । 

५० भ्नियमित बाजारों का उद्द श्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है तथा उसे अन- 
घिक्कत कटोतियों एवम्‌ असुविधाओं से बचाना है । इन बाजारों का प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में होता है' 
जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा मध्यस्थ होते हैं। सन्‌ १६५०-५१ में २०१ अनियमित बाजार थे जिनकी 





ग्रामाण ऋाणता । ३२३ 


नियमों व भाण्डागारों की देख-भाल करने व निगम के प्रशासन के निरीक्षण का काम 
भी यह भली प्रकार कर सकता है । 
दूसरे विभाग का सम्बन्ध मुख्य रूप से सहायता व पुनर्वास से होगा और 


यह राजकीय ऋणों व अनुदानों जैसे कार्यों के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था 
करेगा । 


अध्याय ० 
भारत में सहकारी आन्दोलन 


१, सहकारिता का श्रथ--निम्नलिखित उद्धरण सहकारिता की मुख्य विशेषताएं स्पष्ठ 
करने में सहायक हें : ह 

“ज्रति संक्षेप में सहकारिता का सिद्धान्त यह है कि कोई विविक्त और शक्तिहीन 
व्यक्ति दूसरों के योग एवं नैतिक विकासः तथा पारस्परिक सहयोग से अपनी सामथ्ये 
के अनुसार ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सके जो धनाढ्यों या सशक्त 
लोगों को उपलब्ध हें और अपने सहज ग्रुणों का पूर्ण रूप से विस्तार कर सके। 
शक्तियों के सहयोग से भौतिक उन्‍नति होती है; सम्मिलित कार्य से आत्म-विश्वास 
बढ़ता है, एवं इन शक्तियों की एक-दूसरी पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जीवन के 
उच्च और समुन्तत स्तर की वास्तविक सिद्धि कीआझाशा की जाती है जिसमें अधिक 
अच्छा व्यापार होगा, सुव्यवस्थित कृषि होगी तथा समृद्ध जीवन होगा । /" 

“संगठित व्यक्तियों के किसी भी समुदाय के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सम्मिलित प्रयास को सहयोग कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, फूटबाल की टीम, 
डाकुओं का गिरोह अथवा लाभेच्छुक कम्पनियों के साभीदारों को लिया जा सकता है । 
इतिहास की एक शताब्दी नेअंग्रेजी के बड़े अक्षर '(' से आरम्भ होने वाले '((०- 
०7८7४८४०7'* (सहकारिता ) शब्द को एक विशिष्ठ अर्थ प्रदान किया हे + यह शब्द 
सच्चे साधनों से एक सामान्य आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के संगठन का 
द्योतक है। सहकारिता के अनेक रूपों में यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों को एक- 
दूसरे के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हो ।”* 

“सहकारिता का पारिभाषिक भअ्र्थ उत्पादन और वितरण में प्रतिस्पर्धा का 
परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों की ज़रूरत खतम कर देना है ।”३ 

“सहकारिता का प्रारम्भ पारस्परिक सहयोग में इस उद्द श्य से होता है कि 
उसका पर्यवसान सामान्य समर्थता में हो ।”* 

“यह आथिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है जिसमें लोग सुनिश्चित व्याव- 

१, मेक्‍्लेगन कमेटी रिपो:, पैरा २ । 
२. सी० एफ० स्टिकलेण्ड, कोआपरेशन इन इण्डिया ( तीसरा संस्करण, १६३८ ) पृ० १५ । 


श् 


३. सैलिगमेन, प्रिन्तिपल्स श्रॉफ इकनामिक्स, १० १५१ । 
४. एच० मिरिक, फेडरल फार्म लोन सिस्टम, पृ० १८। 
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भारत में सहकारी आन्दोलन श्र 


सायिक नियमों के अनुसार निश्चित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मिलकर काम 
करते हें। सहकारिता का आधार व्यापार और नीतिशास्त्र का वह सम्बन्ध है जो 
हमारी वर्तेमान औद्योगिक प्रणाली की आवश्यक व्यावसायिक ईमानदारी से श्रेष्ठ- 
तर हैं ।”* 

श्रतएव प्रकट है कि किसी भी सहकारी समिति में--(१) सामान्य आर्थिक 
लाभ के लिए लोगों का सम्मिलन पूर्णोतया ऐच्छिक होता है। (२) नैतिक दृष्टिकोण 
पर भौतिक हृष्टिकोण के बराबर ही बल दिया जाता है। (३) सहकारी प्रयास के 
शिक्षणात्मक प्रभाव को विशेष महत्त्व दिया जाता है । 

सहकारिता का क्षेत्र--सिद्धान्त रूप में ही सही--पअ्र्थशास्त्र के क्षेत्र के समान 
ही व्यापक है। व्यवहार रूप मेँ, धन के उत्पादन के लिए उद्योग के क्षेत्र में इसका 
प्रयोग अब तक सीमित रहा है; यद्यपि छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की सहायता सहकारी- 
संगठन से हो सकती है, जैसे करवे की बुनाई जिसमें अधिक पूजी, सूक-बूक और विशेष 
व्यापारिक कौशल आदि आवद्यक नहीं है। श्राधुनिक बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में, जो 
महंगे और जटिल यन्‍्त्रों, कुशल व्यापार-प्रबन्ध और श्रनुशासन की श्रपेक्षा रखते हैं, 
सहकारिता व्यवहार-रूप में कम सफल हुई है ” क्रय श्रथवा धन के उपभोग और साख 
के क्षेत्र में इसे काफ़ी सफलता मिली है । 
२. जमनी में सहकारिता--भारत में कृषि और ग़ौर-क्रषि वाली उधार समितियाँ 
क्रमश: रेफेज़न तथा शुल्ज-डिलिट्स की प्रणालियों पर आधारित हैं, जिनका विकास 
जमंनी में गत शताब्दी के मध्य में हुआ था । श्रतः उनमें से प्रत्येक के प्रमुख सिद्धान्तों 
का विवरण हम यहाँ दे सकते हैं । 

(१) समुचित रूप से संगठित रेफेजन समिति के बारे में निम्नलिखित आ्रावश्यक 
बातों पर साधारणतया ज्यादा ज़ोर दिया जाता है : (क) कार्यक्षेत्र का सीमित होना + 
(ख) हिस्सों का न होना अथवा बहुत कम मूल्य वाले हिस्से ( जिससे लाभांश की 
प्राप्ति पर शक्तियाँ केन्द्रित न हों और गरीब-से-गरीब लोग सदस्य बन सकें )। (ग) 
असीमित दायित्व, ताकि अधिक साख तथा पारस्परिक निरीक्षण निश्चित हो ।* 
(घ) जहाँ तक सम्भव हो ऋण केवल प्रतिफलात्मक कार्यों के लिए तथा सदस्यों 
को ही दिया जाय । (ड) किश्तों द्वारा चुकता करने की सुविधाश्रों के साथ अपेक्षाकृत 
दीघकाल के लिए उधार की व्यवस्था हो। (च) स्थायी सुरक्षित कोष हो 
जिसका हस्तान्तरण न किया जा सके | (छ) मुनाफाखोरी और लाभांशबाज़ी न हो और 
लाभों को सुरक्षित कोष में जमा कराया जाय । (ज) अ्रवेतनिक प्रशासन तथा जनतन्त्रा- 
त्मक प्रबन्ध। और (रू) सदस्यों की भौतिक तथा नैतिक प्रगति को प्रोत्साहन मिले । 

(२) निम्नलिखित बातें शुल्ज-डिलिट्स को रेफ़ जन प्रणाली से पृुथक्‌ करती हें : : 
(क) काये का दुृद्दत्तर क्षेत्र, (ख) हिस्सा-पूँजी का अपेक्षाकृत अ्रधिक महत्त्व, 
(ग) सीमित उत्तरदायित्व, (घ) अल्पकालीन उधार, (ड)) श्रपेक्षाकृत थोड़ा सुरक्षित कोष 
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१. एल० एस० गॉडेन और सी० ओ'ब्रियेन, कोआपरेशन इन डेन्माको | 
२. भागे सेक्शन १० (३) देखिए । 


३२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


ज़िसमें लाभ का कुछ भाग ही दिया जाता है, (च) लाभ का अधिक स्वतन्त्र वितरण, 
(छ) सवेतन प्रशासन ताकि प्रबन्ध कुशलता से चलाया जाने का निश्चय रहे, (ज) 
नैतिक परिणामों की अपेक्षा समिति के व्यावसायिक पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाता है । 

जनता के दोनों वर्गों की--जिनके लिए ये अभिप्रेत हें---विभिन्‍न आवश्यकताश्रों 
की पूति के लिए उपयुक्त होने के कारण ये दोनों प्रकार आवश्यक हैं। इसका अधिक 
विवेचन हम झ्रागे चलकर भारत में स्थापित उधार-समितियों का सर्वेक्षण करते समय 
'करेंगे। 

दुनिया के पूर्वी तथा पश्चिमी देशों में सहकारी आन्दोलन बहुत ही व्यापक 
हो गया है श्नौर हाल ही में उद्देश्य तथा प्रवृत्तियों के देखे उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप 
धारण कर लिया है। पूंजीवाद के दोषों के निराकरण के सम्बन्ध में समाजवाद 
तथा भ्रन्य सुभाई हुईं व्यवस्थाओं की तुलना में सहकारिता का यह दावा है कि 
वह व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रक्षण्णा बनाए रखकर भी उसे सामूहिक प्रयास के आधार पर 
एक उच्च-स्तर पर संगठित करती है। इस प्रकार वह पूंजीवाद और समाजवाद 
का स्वर्णिम माध्यम बनने का भी दावा करती है । 
३, सहकारिता तथा भारत में इसके डपयोग--भारत में हम लोगों के लिए सहकारिता 
का एक विशेष सन्देश है। हमारे देश की जनसंख्या का अधिक भाग छोटे-छोटे 
किसानों और कारीगरों का है। देश के वर्धभान नगरों में भी सहकारी सिद्धान्तों पर 
ग्रमल करके लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरणार्थ समुचित घरों को व्यवस्था 
अथवा मज़दूरों तथा मध्यवर्ग के लिए समुचित दरों पर बढ़िया किस्म की आवश्यकीय 
घरेलू वस्तुओं के सम्भरण को ले सकते हैँ । यद्यपि पाश्चात्य ढंग की सहकारिता के 
कुछ रूप हमारे लिए नये हो सकते हे परन्तु तत्त्व और सिद्धान्त रूप में वे किसी भी 
प्रकार हमारे देश के लिए नये या अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की कई विश्विष्ट 
संस्थाओं --वर-व्यवस्था, संयुक्त परिवार आदि--का सूलाधार सहकारिता ही है। 
सद्रास की “'निधियों' जैसे संगठनों में भी हम इसी सिद्धान्त को क्रियाशील पाते हूं । 
४. सहकारी उधार समिति अधिनियम, १६०४--सर्वप्रथम फ्रेडरिक निकलसन 
नामक मद्रात्नी नागरिक द्वारा ग्रामीणों के ऋण को दूर करने तथा उन्हें ऋण देने के 
लिए सहकारिता का विचार प्रस्तुत किया गया। वे मद्रास सरकार द्वारा भ्रूमि-बेकों 
के प्रारम्भ करने की सम्भावना की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गए थे। १८६७ 
में प्रकाशित श्रपती प्रसिद्ध रिपोर्ट में उन्होंने सहकारी उधार समितियों के प्रवत्त न की 
जोरदार सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष जैसे देश में किसानों को स्देव 
उनकी आवश्यकतानुसार आरथिक सहायता देने का एकमात्र सन्‍्तोषजनक साधन सहकारी 
उधार समितियाँ ही हो सकती' हैं। इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । 
सहकारी उधार समितियों को स्थापित करने के लिए उत्तरप्रदेश में मि ० ड्ूपरने तथा पंजाब 
और बंगाल में भ्रन्य ज़िला अभ्रधिकारियों द्वारा जहाँ-तहाँ असंगठित्- और. व्यक्तिग्रत 
प्रयत्न किये गए । १९०१ में लाड कर्जन ने सर एडवर्ड लॉ की प्रधानता में एक शक्ति- 
खाली. समिति की स्थापना की, जिसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप १६०४ का 
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भारत में सहकारी आन्दोलन ३२७ 


सहकारी उधार समिति अभ्रधिनियम बनाया गया। इस कानून में केवल उधार- 
समितियों की स्थापना की ही व्यवस्था की गई थी तथा गैर उधार वाली सहकारिता 
के समस्त रूपों को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया । यह नीति जान-बूक्रकर अप- 
नाई गई क्योंकि उनका खयाल था कि शअपेक्षाकृत पिछड़ी हुईं जाति में उत्पादन तथा वित- 
रण व्यापार के प्रबन्ध की कठिनाइयाँ प्रगति के रास्ते में बाधक हो सकती थीं । श्रपने 
सरल संगठन एवं प्रबन्ध से थुक्त उधार समितियाँ सहकारिता के सिद्धान्तों को सीखने और 
अभ्यास करने का सुगम स्थल थीं और इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया गया। '* 
शहरी उधार समितियों की श्रपेक्षा ग्रामीण उधार-समितियों पर विशेष बल दिया गया 
क्योकि वे अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक थी । 

ग्रब हम अ्रधिनियम के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों पर विचार करेंगे। दस वयस्कों का कोई 
भी सम्रुदाय रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र देकर अपनी सहकारी समिति बना सकता है । 
शुरू के प्रार्थी तथा भविष्य में होने वाले अन्य सदस्य एक ही गाँव या जाति अ्रथवा एक 
ही नगर के होने चाहिएँ | उधार समितियों के ग्रामीण या शहरी होने की कसौटी उनके 
सदस्यों की संख्या थी--सदस्य संख्या के हूँ. भाग का क्रमहा: कृषक अथवा गे र-कृषक 
होना । ग्रामीण समितियों में श्रसीमित उत्तरदायित्व का ही नियम था, परन्तु शहरी' 
समितियों के लिए यह विषय समिति की इच्छा पर निर्भर था । ग्रामीण समिति श्रपने 
सारे लाभ को अ-हस्तान्तरणीय सुरक्षित कोष में जमा करती थी, जब तक कि किसी 
विशेष कारणवश स्थानीय सरकार द्वारा कोई झादेश न दिया जाय । नगरों की समि- 
तियाँ अपने लाभ का एक चौथाई हिस्सा ही अ्रपने सुरक्षित कोष में जमा करती थीं । 
जिन स्थानों पर हिस्सों से पूंजी एकत्रित की जाती थी, वहाँ उनके परिमाण की कुछ सीमा 
निर्धारित कर दी गई थी। कोई भी सदस्य कुल हिस्सों के १ भाग से अधिक नहीं रख 
सकता था। एक अकेले सदस्य के हिस्से की कीमत १००० रुपये से भ्रधिक नही हो 
सकती थी और न उसे एक से अ्रधिक वोट देने का भ्रधिकार होता था । समिति अपनी 
आवश्यक चालू पूजी, प्रवेश शुल्क, हिस्सों तथा सदस्यों द्वारा जमा किये हुए धन 
झौर बाहर से लिये हुए ऋण से एकत्रित करती थी भर इस प्रकार से एकत्रित किये 
हुए धन को केवल सदस्यों में ही बाँठ सकती थी । एक समिति का दूसरी समिति से 
रुपया उधार लेना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के अ्रधीन था । आन्दोलन के संगठन और 
नियन्त्रण की देख-रेख के लिए सभी राज्यों में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की जाती थी । 
सरकार ने उनके लिए कुछ अ्रधिकार सुरक्षित रखे थे। उदाहरण के लिए (१) अनि- 
वार्य निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षण, (२) आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रार द्वारा समिति 
का अनिवार्य विधघटन--परन्तु इसके विरुद्ध प्रान्तीय सरकार से श्रपील की जा सकती 
थी, (३) नियम बनाने के व्यापक अधिकार । दे 

आन्दोलन को साधारणतया सरकार के सहयोग, सहानुभूति तथा पथ-प्रदर्शन 
का आइवासन प्राप्त था। उपयुक्त व्यवस्था के लिए सरकार ने सरलता तथा लचीला- 
पत, इन दो प्रधान तत्त्वों को ध्यान में रखा था--सरलता, किसानों के समझ के .. 


१. देखिए, मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ८] 
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वाहर की बड़ी-बडी स्कीमों को दूर रखने के लिए रखी गई तथा लचीलापन 
अधिनियम में निर्धारित कुछ मोटे-मोटे नियमों के अनुकूल रहते हुए त्त्येक प्रान्त मे 
आन्दोलन को उसकी आ्रावश्यकतानुसार पूर्ण रूप से विकसित होने का श्रवसर देने के 
लिए। इस अधिनियम के भ्रधीन रजिस्ट्री की हुई समितियों को उत्साहित करने के लिए 
सरकार ने उन्हें अनेक अधिकार और छूटे दे रखी थी ।" उदाहरणार्थ, हम आय कर, 
मुद्रांक कर (स्टैम्प डयू टी) और रजिस्ट्री शुल्क से छूट, नैगम निकाय जैसी सुविधाओं 
का दिया जाना, मालग़रुज़ारी के बाद सदस्य से ऋण वसूल करने के लिए उसके शन्य 
साहकारों की तुलना में समित्ति की प्रथमता, सरकार द्वारा हिसाब की निःशुल्क जॉच 
भ्रादि को ले सकते हे । सरकार ने समितियों को प्रथम तीन वर्षो के लिए बिना ब्याज 
रुपया उधार देने का वचन दिया। मगर शर्त यह थी कि उधार की रकम दो 
हजार रुपये से अधिक न होगी और साथ ही समितियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से इकट्ट 
किये हुए धन के बराबर ही ऋण दिया जा सकेगा । 

४. सन्‌ १६०४ से १६१२ तक की प्रगति का दिग्दर्शन--प्रान्तीय सरकारों ने रजि- 
स्ट्रारों के पथ-प्रदर्शन में सहकारिता की नई योजनाश्रों को क्रियात्मक रूप देने में बिलकुल 
देर नही की । प्रत्येक राज्य मे नये सिद्धान्तो ने जड़ पकड़ ली तथा प्रान्दोलन ने श्रदुभ्रुत 
प्रगति की, जैसा कि हमें नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात होगा । 
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आन्दोलन को समारम्भकर्ताओं (प्रोमोटर्स) की श्राशा से कहीं श्रधिक सफलता 
मिली--कम-से-कम नई खोली जाने वाली समितियों की संख्या के बारे में तो यह 
बात बिलकुल सच है। विशेषकर दो दविज्लाओं में १६९०४ के अधिनियम में परिवतेन 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं। इस अधिनियम के अन्तगत स्थापित की गई समितियों ने 
वितरण और उधार से इतर उद्देश्यों वाली सहकारी समितियों के लिए मार्ग प्रश॑स्त 
कर दिया था, जिनके लिए तब तक कोई वैधानिक सुरक्षा नहीं दी गई थी। उसी 
समय पूंजी के निर्बाध सम्भरण और निरीक्षण की सुचारुतर प्रणाली की ज़रूरत के 
कारण विभिन्‍न केन्द्रीय अधिकररा बने, जिन्हें बाद में चलकर संघों तथा केन्द्रीय बेंकों 
के नाम से भ्रभिहित किया गया, जिनका काम प्राथमिक सहकारी उधार-समितियों को 


« खनू!१६०४ के कानून से संलग्न सर डेन्जिल इबट्सन द्वारा व्याख्यात्मक लेख देखिए । 
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धन देना तथा उन पर नियन्त्रण रखना था। सन्‌ १९०४ के अ्रधिनियम में इनको 
भी स्वीकृति नही थी ।* इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक समितियों का ग्रामीण और शहरी 
समितियों में विभाजन अवैज्ञानिक और असुविधाजनक था। अन्त में श्रसीमित उत्तर- 
दायित्व वाली ग्रामीण समितियों में लाभ बाँटने की मनाही एक कठिनाई का कारण 
थी, विशेषतया मद्रास और पंजाब आदि प्रान्तों मे जहाँ हिस्से की पू जी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हो गई थी। सम्पूर्ण स्थिति की परीक्षा के उपरान्त भारत सरकार ने सन्‌ १६०४ 
के अधिनियम की इन कमियों को दूर करने के लिए एकदम नया विधान बनाने का 
निश्चय किया । 

६. सहकारी समिति अधिनियस, १६ १२--सन्‌ १६९१२ के अधितियम ने सहकारिता के _ 
उधार से इतर रूपों ---क्रय, विक्रय, उत्पादत, बीमा तथा ग्रह-निर्माण भ्रादि --को स्वीकृति 


प्रदान की। इस अधिनियम ने प्राथमिक सहकारी. समितियों से भिन्‍न तीन प्रकार की 
केन्द्रीय समितियों को भी स्वीकृति प्रदान की : (१) पारस्परिक नियन्त्रण और लेखा- 
परीक्षण के लिए प्राथमिक समितियों के .संघ.॥ (२) केलद्धीय _बेक, जिनकी सदस्यता_ 


भ्रंशत: व्यक्तियों शौर भ्रंशतः समितियों से निभित होगी ॥ (३) प्रास्तीय बेक ---जिनके 


॥४०९४५६/४४७७ फल का 





... सम्बद्ध राज्यीय सरकारों के साधारण अ्रथवा विशेष आदेशानुसार बर्मा, पंजाब, 
मद्रास आदि राज्यों में हिस्से की पूजी के महत्त्व के कारण, हिस्सों पर लाभांश घोषित 
करने की आज्ञा दी गई। सारी समितियों को स्पष्ट आदेश दिया गया कि वे अपने 
लाभ का चतुर्थाश सुरक्षित कोष में जमा करने के बाद शेष लाभ का कुछ भाग जो 
लाभ के १०% से अधिक न हो, शिक्षा श्रथवा दान सम्बन्धी कार्यो के लिए रख ले। 
नये अश्रध्रिनियम द्वारा ग्रामीण और शहरी समितियों के विभेद को सीमित और असीमित 
दायित्व वाली समितियों का रूप देकर अधिक वैज्ञानिक पश्राधार दे दिया गया । इस 
अधिनियम के अनुसार उन समितियों का दायित्व सीमित रहेगा, जिनकी सदस्य रजि- 
स्‍्टर्ड समितियाँ हे और वे समितियाँ असीमित दायित्व वाली होंगी जिनका उ्ँ इ्य 
केवल अपने सदस्यों के लिए उधार की व्यवस्था करना हैं और जिनके अधिकांश सदस्य 
कृषक हैं । अन्य दशाओं में उनका रूप ऐच्छिक होगा । 

७. १४६१२ के अधिनियस के बाद आन्दोलन की प्रगति--इस नये अधिनियम क्रा 

तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि सहकारी आन्दोलन को नई गति और प्रेरणा मिली । 

नीचे दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि समितियों और उनके सदस्यों की संख्या तथा 

चालू पू जी की मात्रा बराबर बढ़ती गई । सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 
आशिक संकट या मन्‍्दी आने तक आन्दोलन का विस्तार तेजी से हुआ । इसके बाद 

समितियों की कठिनाइयों के कारण विभिन्‍न राज्यो द्वारा अपनाई गई हृढ़ीकरण तथा 

शुद्धीकरण की नीति ने विकास की प्रगति को शिथिल कर दिया ।* 

१, देखिए, मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पेरा ५ । 

२, रिव्यू ऑफ द कोंआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया (१९३६-४०) प० ४, रिजवे बेक ऑफ इण्डिया द्वारा 
प्रकाशित । 
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ीशिओों 2 ७ या आय की संख्या सदस्यों को संख्या चालू पूजी 





(हजारों में लाखों मे) | (करोड रुपयों में) 

ननितछ वर्ष का औसत १६१०- 

११ से १६१४-१५ तक १२ प्‌ भ४८ 

५ वर्ष का औसत १६१५- 

१६ से १९१९-२० तक र्‌८ ११.३ १५.१८ 
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१९३८-३६ १,२२ ५३.७ १०६,५६ 
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आन्दोलन की प्रगति विभिन्‍न राज्यों में ग्रसमान है और उनकी पहुँच जन- 
संख्या के एक छोटे हिस्से तक ही हुई है। सहकारिता की प्रगति रैयतवारी प्रान्तों में 
बडी तेज़ी से हुई, क्योंकि इन प्रान्तों मे किसान को अपनी ज़मीन को रहन रखनें का 
अधिकार था और इस प्रकार वह ठोस ज़मानत दे सकता था। जमीदारी-प्रथा वाले 
प्रान्तों में वह केवल निजी जमानत ही दे सकता था । 

उत्पन्न की हुई वस्तुओं के विक्रय, पशु-बीमा, दूध-सम्भरण, सूत, सिल्क और 
खाद का क्रय तथा खेती के औजारों और सामान्य श्रावश्यक वस्तुओं का फूटकर विक्रय , 
करने वाली नये प्रकार की अनेक सहकारी समितियाँ खोली गई । उनमें से अनेक तेजी 
से उन्‍नति की श्लोर दिखाई पड़ने लगी। केन्द्रीय समितियों की संख्या भी बड़ी तेजी से 
बढने लगी और प्रकट रूप से आन्दोलन में जनता का विश्वास तेजी से हृढ़ होता जो 
रहा था। सन्‌ १६१४ में भारत सरकार ने पूरी स्थिति पर पुनः विचार किया और - 
अनुभव द्वारा प्राप्त किये हुए व्यावहारिक ज्ञान का सामान्यतः समावेश करते हुए एक 
व्यापक प्रस्ताव जारी किया | आन्दोलन में लगाई हुई पूंजी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी, 
प्राथमिक सहकारी समितियों से ऊपर के स्तर पर आशिक प्रबन्ध जटिल हो रहा था 
तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षण सम्बन्धी नियमों का स्पष्टीकरण भी आवश्यक हो 
रहा था। अ्रतः आन्दोलन को और आगे बढाने के लिए उसके पोषण और प्रोत्साहन 
का उत्तरदायित्व स्वीकार करने से पूर्व सरकार यह निश्चय कर लेना चाहती थी कि 
आन्दोलन एक सुहद आथिक आधार पर बढ रहा है ।* इन परिस्थितियों में प्रश्न के 
इस पहलू की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए सन्‌ १६१४ में मेकक्‍्लेगल समिति 





१. देखिए, मेक्लेगन कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६ । 
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की नियुक्ति हुई। सन्‌ १९६१५ में इस समिति की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट छप जाने के बाद 
आन्दोलन ने प्रगति के तीसरे अवस्थान में प्रवेश किया। प्रथम और दितीय अवस्थानों का 
द्योतन कमश: १६९०४ और १६११ के अ्रधिनियम करते हैं जिसमें भावी उन्‍तति के लिए 
व्यापक रचनात्मक प्रस्ताव दिये गए। आन्दोलन को गैर-सरकारी सहयोग भी काफ़ी 
मात्रा में मिला तथा ग्रामीण उधार के अतिरिक्त श्रन्य दिशाओं में भी उसने पर्याप्त 
उन्नति की । १६१६ के सुधार अधिनियम (रिफार्मूस एक्ट, १६१६) के अन्तर्गत सह- 
कारिता राज्यीय विषय बत गया और उसका दायित्व मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को दे 
दिया गया। इसे आन्दोलन के विकास का चौथा अवस्थान कहा जा सकता है। 
सुधार अधिनियम के अनन्तर प्रारम्भ में बहुत से राज्यों ने श्रपनी स्थानीय श्रावश्यक- 
ताओों के अनुकूल सहकारी आझ्रान्दोलन को आगे बढ़ाया । बम्बई ने १६२५ में एक अलग 
सहकारी-समिति-अधिनियम बनाकर अन्य प्रान्तों का पथ-प्रदर्शन किया । यद्यपि बम्बई 
अधिनियम मुख्यतः: १६१२ के अधिनियम के स्वरूप पर ही आधारित था, परन्तु नीचे 
लिखी बातों में वह सन्‌ १९१२ के अधिनियम से आगे बढ़ा हुश्ना है । 

(१) उद्देश्य, अर्थ तथा कार्य-प्रणालियों के अनुसार विभिन्‍न समितियों का 
स्पष्ट वर्गीकरण । (२) समिति के ऋण से किसी सदस्य द्वारा उगाई गई फसलों पर 
समिति को प्रथम अधिकार देना।। (३) रह की हुई समितियों के अपाकरण की कार्ये- 
विधि में सुधार । (४) विवाचकों (पंचों) के निर्णय द्वारा तुरन्त ही वसूलयावी करने के 
अधिकारों का विस्तार। (५) निदिष्ट अपराधों के लिए सज़ा की व्यवस्था ।* बम्बई 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अ्नुसररा अन्य प्रान्तों, जैसे मद्रास (१९३२), बिहार और उड़ीसा 
(१६३५), कुर्ग (१६३७) और बंगाल (१९४१) ने भी किया । जिन प्रान्तों ने नया 
अधिनियम नहीं बनाया--उदाहररार्थ उत्तरप्रदेश--वहाँ सन्‌ १६९१२ का अधिनियम 
ही संशोधित रूप में लागू है। 

यद्यपि सन्‌ १६९२१ से भारतवर्ष में समितियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, 

परन्तु बाद में--विशेषकर चौथी दशाब्दी के सहकारी आर्थिक संकट के पश्चात्‌, समि- 
तियों के तेजी से विस्तार के बजाय तत्कालीन समितियों की स्थिति सुधारने तथा उनके 
पुनर्निर्माण और पुनःसंगठन की दिशा में श्रधिक प्रयत्न किये गए । सहकारिता के हाल 
के इतिहास को, रिजर्व बेक में कृषि-उधार विभाग की स्थापना, (आगे सेक्शन २२ 
देखिए) अनेक प्रान्तों के ग्राम-सुधार आन्दोलन और सन्‌ १९३७ में भारत के ८ राज्यों 
में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के बनने आदि महत्त्वपूर्ण घटनाओं ने प्रभावित किया है। 
८. सन्‌ १६३६-४५ के विश्वयुद्ध के समय सहकारिता आन्दोलन--सन्‌ १६३६ के 
वरिश्वयुद्ध के प्रारम्भ में सहकारिता आ्रान्दोलन एक नये सन्तुलन और प्रगति के नये 
आधार की खोज में प्रयत्नशील था। निश्चित समय पर न चकाये हुए करों के 
अपाकरण की तथा सहकारी आन्दोलन को सशक्त बताने की प्रारम्भिक आशाएं पूरी 
नहीं हो सकीं, जिसका कारण चीजों के भावों, विशेष रूप से क्षि-उत्पाद के भावों, 
की अनिर्चित गति थी। युद्ध ने ऐसे सूत्रों का मिलना भी दुष्कर बना दिया जहाँ से 
१, देखिए, डी० जी० खाण्डेकर, द बॉम्बे कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, १६२५, पृ० ३। 
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हर समय सस्ते ब्याज पर दीघकालिक ऋण मिल सके । इसके अतिरिक्त युद्ध के प्रारम्भ 
में सम्मिलित पूंजी वाले बंकों के साथ ही सहकारी बेकों को जमा पूंजी लौटाने की 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । मई-जून सन्‌ १६४० में उन्हें पुनः इस कठिनाई का 
अनुभव हुआ । शीघ्र ही लोगों में फिर विश्वास की भावना आरा गई। युद्ध के अन्य 
उल्लेखनीय प्रभाव ये थे कि कुछ प्रान्तों में मुनाफाखोरी से बचने के लिए उपभोक्ता- 
भण्डारों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला तथा उत्पादकों को ऊँचे मूल्यों का लाभ देने 
के लिए सहकारी विक्रय को प्रेरणा मिली । इसके ग्रतिरिक्त युद्ध ने अनेक छोटे-छोटे 
उद्योगों, जेसे हाथ के करधे पर ऊनी और सूती कपड़े की बुनाई," को प्रोत्साहित 
किया । यह स्वाभाविक ही था कि सहकारी विभागों ने सरकार से प्राप्त अनुदानों की 
सहायता से छोटे उद्योगों की उन्‍तति में खूब दिलचस्पी ली तथा उन्हें परामर्श ओर पथ- 
प्रदर्शन द्वारा उत्साहित किया ।४ 

१२ सितम्बर, सन्‌ १६९४४ को भारत सरकार ने प्रो० डी० आर० गाडगिल की २ 
भ्रध्यक्षता मे कृषि-वित्त उप-समिति की नियुक्ति की। इसका कार्य ऋण कम करने 
के उपायों तथा भ्रल्पकालीन और दीघंकालीन ऋण पर उचित नियन्त्रण के तरीकों पर 
रिपोर्ट प्रस्तुत करना था । १८ जनवरी, सन्‌ १६४४ को रजिस्ट्रारों के चौदहवें सम्मेलन 
की सिफारिशों के श्रनुसार भारत सरकार ने श्री श्रा० जी० सरैया की श्रध्यक्षता में 
सहकारी आयोजन समिति की नियुक्ति की । इसका कार्य सहकारी भ्रान्दोलन के विकास 
के लिए एक योजना तैयार करना था। इस समिति ने व्यापक सिफारिशें पेश कीं । 
उनके भ्रनुसार प्राथमिक ऋणा-समितियों के बजाय बहुध्येयी समितियों का संगठत्त श्रधिक 
वाञ्छतीय और आवश्यक था। पुनः प्राप्त भूमि भूमिहीन मजदूरों तथा पूर्व॑- 
सेनिकों के लिए सुरक्षित रखी जाय और उन्हें सहकारी कृषि-समिति में संगठित किया 
जाय । प्रत्येक जिले में कम-से-कम दो सहकारी-कृषि-समितियों की स्थापना की सिफा- 
रिश की गई। इनके अतिरिक्त भ्रन्य अनेक विषयों पर, उदाहरणार्थ कृषि-उत्पत्ति की 
सहकारी बिक्री, दृध के सम्भरण, शहरी साख झ्रादि पर भी विस्तृत सुभाव दिये गए। 

मई सन्‌ १९४७ सें गाडगिल कमेटी ( कृषि-वित्त-उपसमिति ) तथा सरैया- 
कमेटी ( सहकारी आयोजन समिति ) की सिफारिशों पर रजिस्ट्रारों के पन्द्रहवें सम्मेलन 
में विचार किया गया । इस सम्मेलन में रजिस्ट्रारों के सम्मेलन और प्रखिल भारतीय 
सहकारी संस्था द्वारा आयोजित सम्मेलन--दोनों सम्मेलनों को एक कर देने के विषय 
पर भी विचार किया। सन्‌ १९४६ में दोनों सम्मेलन एक कर दिये गए । इससे श्रान्दो- 
लन में सरकारी तथा गेर-सरकारी सहयोगियों के मध्य सम्पक॑ और सहयोग की वृद्धि 
हुई । रजिस्ट्रारों के इस पन्द्रहवें सम्मेलन के कुछ दिन बाद ही देश स्वतन्त्र हुआ और 
१. देखिए, अध्याय १३, तथा खण्ड २, अध्याय २ । 
२. रिव्यू ऑफ द को-आपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया (१६३६-४०), पृ० २-३, सिकस्थ रिपोर्ट ऑफ़ द 
बाम्बे प्रॉविन्‍्शल को-आपरेटिव लैण्ड मॉर्गोज बैंक (१६४१) तथा द इस्डियन को-आपरेटिव रिव्यू, 
जनवरी-मार्च १६४० में बी० एल० मेहता का लेख । 
३. इस पेरे से लेकर पृष्ठ ३३५ सेक्शन & के ऊपर तक का अंश अनुवादक द्वारा जोड़ा गया है । 
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विभाजित भी । इस घटनाः ने आन्दोलन के समक्ष अनेक नई समस्याएँ उत्पन्न कर दीं 
और कुछ समय' के लिए उसकी गति अ्रवरुद्ध हो गई; परन्तु शीघ्र ही आन्दोलन नवीन 
समस्याश्रों के हल में व्यस्त हो गया और सामान्य प्रगति फिर से होने लगी । 

विभाजन के बाद सहकारिता झसन्‍्दोलन--विभाजन के पदचात्‌ सहकारिता- 
आन्दोलन को अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाश्रों ने प्रभावित किया। लाखों व्यक्तियों की पुन- 
वॉस की समस्या के निदान का भार सहकारिता आन्दोलन पर भी पड़ा । भारत सर- 
कार के पुनर्वास मन्त्रिमण्डल ने विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी समितियों द्वारा पुन- 
स्थापना की सम्भावनाओश्रों की जाँच करने के लिए एक समिति (कमेटी) नियुक्ति कौ 
जिसने समितियों के प्रकार तथा उन्हें दी जाने वाली श्राथिक सहायता के सम्बन्ध में 
सितम्बर सन्‌ १६४८ में अपनी रिपोर्ट दी । जिन राज्यों के सामने यह समस्या थी, 
उन्होंने इस उद्दे श्य से विभिन्‍न प्रकार की समितियों का संगठन' क्रिया । पंजाब' राज्य में 
जहाँ यह समस्या अधिक विषम थी, सहकारिता का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया 
गया । सम्भवतया इसे सहकारिता की सामर्थ्यं से परे समककर ही यह काम एक 
अलग विभाग को सौंप दिया गया । कुछ भ्रन्य राज्यों में जैसे बम्बई, मध्यप्रदेश, दिल्ली 
आदि में इस दिशा में ठोस कदम उठाये गए | सन्‌ १६४९-५० के अन्त में बम्बई राज्य 
में विभिन्‍न प्रकार की १२४ सहकारी समितियाँ विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के 
लिए काम कर रही थीं। उनकी सदस्य-संख्या तथा चालू पूजी क्रमशः २४६६ तथा 
३.२६ लाख रुपये थी। वहाँ की राज्यीय सरकार का आदेश है कि सरकार की ओर 
से विस्थापित व्यक्तियों के कैम्पों में किया जाने वाला कार्य सहकारी समितियों को सौंप 
दिया जाय। मध्यप्रदेश में १६४६-५० में तीन सहकारी क्ृषि-समितियाँ, ४ ग्रह- 
निर्माण समितियाँ; ३ उद्योग समितियाँ तथा दो सहकारी भण्डार विस्थापित व्यक्तियों 
के लिए काम कर रहे थे। दिल्‍ली प्रान्त की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के मध्य 
सहकारी-समितियों के संगठन के लिए सन्‌ १६४८-४९ में विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति 
की । उनका ध्येय ऐसी ५०० समितियों का संगठन था, परन्तु कुछ कठिनाइयों के' कारण 
वे उसे पूरा नहीं कर सके । सन्‌ १९४९-५० के श्रन्त में वहाँ इस प्रकार की ३४८ 
समितियाँ काम कर रही थी । 

युद्ध के अ्रनन्‍्तर सभी देशों में, सेना से निकाले हुए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना का 
प्रन्‍त्न समान रूप से उठा। इस कार्य के लिए भारत में युद्धेत्तर सैनिक-सेवा पुरनिर्मारण 
कोष " से झ्ावश्यक धन प्राप्त हुआ । कुछ राज्यों ने इस समस्या को सुलभाने के लिए 
सहकारी समितियों का संगठन किया । इन समितियों ने साधारणतया सहकारी उद्योग- 
ज्ञालाशों (कारखानों) का रूप लिया। श्रन्य प्रकार की समितियों का भी संगठन हुआझ्ना 
है जिनमें उपनिवेशन समितियाँ मुख्य हैँ । मद्रास में ऐसे व्यक्तियों के लिए १० उपनि- 
वेशन समितियाँ थीं, जिन्होंने ५, ३०० एकड़ भूमि को सन्‌ १६४९-५० के श्रन्त तक 
कृषि योग्य बना लिया था । 

खाद्य-उत्पत्ति बढ़ाने में भी सहकारिता ने काफी हाथ बटाया । खाद्य और कृषि- 


१. पोस्ट वार सविसिज़ रिकनन्‍्सट्रक्शन फ़ण्ड। 


पी 


३३४ भारतीय ग्रथेशास्त्र 


सम्बन्धी औजारों के वितरण का काम सहकारी-समितियों को सौंपा गया । सदस्यों को 
सस्ती दर पर रुपया उधार देकर तथा तेल से चलने वाले इन्जनों की स्थापना करके, उन्होंने 
विस्तृत और घनी, दोनों प्रकार की कृषि को प्रोत्साहित किया । 

श्रेनेक राज्यों में बहुध्येयी सहकारी-समितियों का विकास पूर्णाता से हुआ | 
प्राथमिक समितियों के संगठन में यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। सरेया समिति ने सिफा- 
रिश की थी कि दस वर्ष के अन्दर ५०% गाँव और ३०% जनसंख्या बहुध्येयी समि- 
तियों के अन्तर्गत झा जानी चाहिए। सन्‌ १६४८-५० में मद्रास और बम्बई ने क्रमशः 
६१४ तथा ५३% गाँवों में बहुध्येयी सहकारी समितियाँ संगठित कर ली थीं । उत्तर- 
प्रदेश में सन्‌ १६४७ मे प्रारम्भ की गई विकास-संयोजन योजना * के अन्तर्गत इस 
दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है । सन्‌ १९४६-५० में वहाँ २२,७८६ बहुध्येयी समि- 
तियाँ काम कर रही थी । 

सहकारिता आन्दोलन की सन्‌ १९४९-५० तक की प्रगति निम्नलिखित आँकड़ों 
से स्पष्ट हैं :* 











7 समितियोंकी 7 सदस्य सस्या  ।. कालुपूजी 
वर्ष संख्या (करोड़ों रुपयों में) 
(हजारों में) (लाखों में) किक 
१६०६-१० १.६३ १.६२ ०.६८ 
१९३ १८१ ११.७६ ५४८ ५.४८ 
१६१६-२० २८.४८ १९७०९. १५.९८ 
१६९९१०१५ ५७.७१ २१.५५ २६.३६ 
१६२६-३० 8३.६४ ३६.०६ ७४,८६९ 
१६३१-३५ १०५.७१ ४३.२२ ६४.६१ 
१६३६-४० ११६.९६ ५०.७७ १०४.६८ 
१६४१-४५ १४६.८६ ७२.१८ १२४.३५ 
१९४५-४६ १७२.१७ 8१.६३ १६४,०० 
१६४६-४७ १३९.१४ ६१.०१ १५६.० १ 
१६४७-४८ १४६,७७ १०१.१७ १७१.०६ 
१६४८-४९ १६३.८५८ १२७.०७ २१६.४६ 
१६४९-५० १७२.०६ १२५.६१ २३३.१० 


उपयु क्त आँकड़ों के आधार पर हम सहकारी आन्दोलन को दो भागों में विभाजित॑ 
कर सकते हैं। (१) प्रारम्भ से लेकर सन्‌ १९४७ तक का समय, जब देश का विभाजन 
हुआ तथा (२) विभाजन के ब्राद का समय । विभाजन के बाद प्रारम्भ में आन्दोलन 
की अवनति अवश्य हुई, परन्तु बाद में इतनी भ्रच्छी प्रगति हुई कि १९४९-५० के आँकड़े 
अविभाजित भारत से भी श्रधिक हो गए। सन्‌ १९४४-४६ के आँकड़ों की तुलना सन्‌ 
१६४६-५० के आँकड़ों से कीजिए । सन्‌ १६४५-४६ की तुलना में सन्‌ १९४६-५० में 
समितियों की संख्या, सदस्य-संख्या तथा चालू पूजी में क्रमशः ५०, ३७% तथा ४२%, 
१. डेवलपमेंट कोशआर्डिनेशन प्लान । 
२. रिव्यू ऑफ द को-आपरेटिव मूवसेर्ट इल इण्डिया (१६४९-५०) । 
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की वृद्धि हुई । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभाजन के पश्चात्‌ सहकारी आन्दोलन ने विभिन्‍न 
क्षेत्रों में पदापंण किया। वह झ्रब केवल उधार-सहकारिता तक ही सीमित नहीं है। 
परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि देश में उधार-सहकारिता की प्रधानता खत्म हो 
गई है। सन्‌ १९४९-५० में भी १६९.६६ हज़ार प्रारम्भिक समितियों में १२४.०६ 
हजार उधार-समितियाँ थीं, श्रर्थात्‌ कुल समितियों में से ७३.१% साख समितियाँ थीं । 
उधार-सहकारिता देश की कृषि-परिस्थितियों के कारण श्रवश्य ही प्रधान रहेगी, परन्तु 
इससे सहकारिता की कार्य-परिधि के विस्तार में कोई बाधा नहीं पड़ती । हमारा विश्वास 
हैं कि भविष्य में सहकारिता आन्दोलन की कार्य-परिधि विस्तृत ही होती जायगी । 
९. सहकारी समितियों का वर्गीकरण--श्रव हम सहकारी श्रान्दोलन के प्रधान तत्त्वों 
का विस्तारपूृर्वक विवेचन करेंगे । सहकारी समितियों के निम्न वर्गीकरण से भारत में 
निर्मित सहकारिता के जटिल स्वरूप का कुछ ग्राभास मिल सकता है : 





सहकारी समितियाँ 
| 
। | । 
प्राथमिक केन्द्रीय 

| ( संघ, केन्द्रीय बेंक तथा प्रान्तीय बेक) 

उधार देने वाली उधार से इतर उहूँ श्य वाली 
७. | | ब्दै 

क्षि गर-कृषि क्षि गैर-कृषि 


समितियों के मुख्य वर्गों की सापेक्षिक महत्ता का कुछ अनुमान निम्न तालिका 
से किया जा सकता है" : 


7 प्रकार उज्रमतियों की संख्या |... सदस्यों की संख्या _ समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या 


३० जून ३० जून 
_१६€१६ | १६५१ १६१६ | १६५१ 
१. राज्य बेंक "श्र १५ २३,५५५ २०,६६६ 
२. केन्द्रीय बेंक २३६ ५०५ | ४४,७८८ २०७,४८२ 


३. क्ृषि-समितियाँ १७,७२६ | १४६,२७७ | ७१७,००० | 5,५१६,००० 
_४. गर-कृषि समितियाँ__१,०१६ _र८,३२८ | १४८००० | ४,६८१,००० 
__ कुलयाग | रह (७5१५ हर३रए३ | ररएरव थे य १८,६९२ (१७८,१२५ | €६१३,२४३ | १३,७२८,१४८ 

रोम की अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संस्था (इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट श्रॉफ एग्रीकल्चर 

एट रोम) के सुभाव पर प्रान्‍्तों में सरकारी तौर पर सहकारी समितियों का विभाजन 

इस आधार पर है : (१) उधार, (२) क्रय या क्रय और विक्रय, (३) उत्पादन, (४) 


2. बेकिंग एण्ड मॉनिटरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इस्डिया, ए० ३८६ । (रिजर्व बक द्वारा प्रकाशित, १६५४७ 


३३६ भारतीय ग्रथशास्त्र 


उत्पादन और विक्रय, (५) बीमा तथा (६) अन्य । 
नीचे दिये हुए आँकड़े विभिन्‍्त प्रकार की (१) ऋषि तथा (२) गर-ऋषि 
समितियों की सन १९५२ तक की प्रगति का' कुछ आभास कराते हैं ।* 
































| कहर हो लक | और | बल | इव कोष री कण देस्यों की से 
क्रय तथा |... नये गेग. ्स्यों की संख्या 
उधार | जकय | मदन पा ग्र कुल योग (हजारों में) 
कृषि समितियाँ 
१,१५,४६२ १०,४८२ कल] ५,९२६ | ५,२०३ [१,४६,०३७ ८,२०७ 
गर-कृषि समितियाँ 
धि् शआ कि ४ 0 शत 
७/८5०७ | 5,३४५ | ८३६ | ३४१५ | ४,८३७ २८,२४० ४,६७७ 














इस तालिका से स्पष्ट है कि उधार-समितियों का, विशेषतः कृषि-उधार समितियों 

का, प्राधान्य है श्लौर उनके मुक़ाबले में दूसरे प्रकार की समितियों का विकास बहुत ही 
नगण्य है, हालांकि इस दिशा में स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। यह वर्गीकरण 
कुछ दोषपूरां है, क्योंकि इस पर आधारित विवरण कुछ महत्त्वपूर्ण दिशाशओ्रों में भारतीय 
सहकारिता के सच्चे विकास का सही अनुमान नहीं देता । उदाहरणार्थ भारत में बहुत 
सी उधार समितियों ने उधार देने के अपने मुख्य कार्य के अलावा क्रय, विक्रय, उत्पादन 
अथवा इनमें से दो या तीन कार्यों को एक साथ करने का प्रयत्न भी किया है । 
१०. प्राथमिक कुषि-डधार समितियाँ--अ्रब हम कुल समितियों के अधिकांश भाग का 
प्रतिनिधित्व करने वाली ग्रामीण उधार-समितियों पर विद्येष ज़ोर देते हुए सहकारी 
समितियों के विभिन्‍न प्रकारों के विवेचन करेंगे । एक ठेठ प्राथमिक कृषि-उधार समिति 
से आरम्भ करके हम यह अध्ययन निम्न शीषकों के श्रन्तर्गत कर सकते हें 

(१) भ्राकार--प्रस्तावित ग्रामीण उधार समिति की रजिस्ट्री के लिए कोई भी 
दस व्यक्ति प्रार्थना-पत्र दे सकते हें। अच्छा तो यह होगा कि समिति के सदस्यों की 
संख्या सौ से अधिक किसी हालत में न हो, क्‍योंकि सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ 
प्रबन्ध ओर निरीक्षण की क्षमता घट जाती है और सदस्यों को प्रशिक्षण भी उतगे 
अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता । 

(२) कार्य-क्षेत्र--रेफेजन का नियम यह है कि जहाँ तक सम्भव हो एक गाँव 
के लिए एक ही समिति होनी चाहिए | साधारणतया ऐसा होता भी है । यह सदस्यों में 
पारस्परिक ज्ञान तथा' नियन्त्रण बनाए रखने के लिए श्रावर्यक है। विचारणीय बात यह 
हैं कि मद्रास की सहकारिता समिति (मद्रास कमेटी झ्रान को-आपरेशन ) ने छोटी-छोटी 
समितियों के समेकन और उनके पुनर्संगठन का समर्थन' किया है ताकि उनका काय-क्षेत्र 
बढ़ाया जा सके । उदाहरण के लिए ३ से ५ मील तक के घेरे सें आने वाले क्षेत्र उसकी 


२. वहीं। 
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हद में झा जायें। यह योजना समितियों को आाथिक इकाइयों में परिणत करेगी तथा 
सहकारी आन्दोलन को उचित समय में विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने थोग्य बना- 
एगी ।* बम्बई में बहुध्येयी समितियाँ गाँवों के एक समूह के लिए संगठित की जा रही 
हैं (देखिए, आगे सेक्शन १३) । कार्य-क्षेत्र के विस्तार का सीमित दायित्व के पक्ष में दिये 
गए सुझाव से बड़ा घनिष्ठ सभ्बन्ध है जिसका विवेचन नीचे (३) में किया गया है । 
(३) दायित्व--जब तक सरकार द्वारा छूट न मिल जाय, तब तक दायित्व 
असीमित होता है। जैसा कि मेकक्‍्लेगन कमेटी ने कहा है, अभ्रसीमित दायित्व का भ्र्थ 
अंशदायी असीमित दायित्व है, श्रर्थात्‌ दोषी होने पर, जब समिति ऋणदाताओ्रों के प्रति 
अपना वादा पूरा नहीं कर पाती है तो हिस्सों की पूर्ण अदायगी के बाद प्रत्येक सदस्य 
से व्यक्तिश: देय-प्रंश निश्चित कर उसे वसूल किया जाता है। ऋण॒दाता किसी एक 
सदस्य पर अलग से प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं कर सकता ।* इसके समर्थकों का कथन है 
कि असीमित दायित्व से दो लाभ हैं : असीमित दायित्व पारस्परिक नियन्त्रण और 
निरीक्षण को प्रोत्साहन देकर सदस्यों के ऊपर शिक्षरणात्मक प्रभाव डालता है तथा बाहर 
के ऋणदाताओरं में विश्वास उत्पन्न कर समिति की साख बढ़ाता है। आधुनिक मत 
सीमित दायित्व के पक्ष में बदल रहा है। उदाहरणार्थ सन्‌ १६३९-४० में मद्रास की 
सहकारिता-समिति ने यह विचार प्रकट किया कि असीमित दायित्व की उपयोगिता 
समाप्त हो गई है और उन्होंने बहुमत से पुनर्संगठित समितियों के लिए सीमित दायित्व 
की सिफारिश की । समिति ने कहा है कि हाल के अपाकरण (!4॒0८ं०१००४०४४) में 
असीमित दायित्व उन सदस्यों के लिए कठोर सिद्ध हआ है जिन्होंने न तो कोई ऋण 
लिया था और न जिनकी कोई और देनदारी थी। उसने आन्दोलन को बदनाम किया 
है एवं ऋण चुकाने योग्य उच्चवर्ग के किसानों को दूर रखा है तथा इसके विषय में 
पारस्परिक चौकसी और तियन्त्रण की आधारभूत धारणा आधुनिक ग्राम्य जीवन 
के बारे में सत्य नहीं ।३ फिर भी इस समय अधिकांश विचारक असीमित दायित्व 
का ही पक्ष लेते हैं। उनका कहना है कि वह सहकारिता का भ्रति आवश्यक और मूल- 
वर्ती सिद्धान्त है। उसका श्राकस्मिक परिवर्तन ऋणदाताओं के विश्वास को हिला देगा 
और आन्दोलन में पूंजी के निवेश पर भ्रसर डालेगा । इसके विपरीत, जेसा कि डॉ० 
बी० वी० एन० नायडू का कथन है, सीमित दायित्व के आधार पर काम करने वाली 
शहरी सहकारी समितियाँ भी सहकारी ही हें तब क्यों न इस नियम को उन बृहत्तर 
(बहुध्येयी) ग्रामीण समितियों के लिए भी श्रपनाया जाय जिनका संगठन प्रस्तावित है ।* 
(४) प्रबन्ध--प्रबन्ध ग्रवैतनिक और जनतन्त्रीय होता है। यह काम दो मण्डलों 
को सौंपा जाता है : (१) सारे सदस्यों की एक साधारण सभा और (२) साधारण सभा 





१. रिपोर्ट आफ द कमेटी आन कोआपरेशन इन मद्रास, पृष्ठ १५४ । 

२. मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ४७ । 

३. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन को-आ्रापरेशन इन मद्रास, पैरा १६५ । 

४. १६४१ के २४वें राज्यीय सहकारी कान्फे नस, मद्रास, के सभापति पद से डॉ० बी० वी० एन० नायडू 
का भाषण देखिए; आगे सेक्शन १३ भी देखिए । 


शेशे८ भा रतोय अथेशास्त्र 


की वाधिक बैठक में उसके सदस्यों में से ही चुने हुए ५ से € व्यक्तियों तक की एक 
प्रबन्ध-समिति । साधारण सभा प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव, वैतनिक मन्त्री की 
नियुक्ति (जो सदस्य नहीं होगा), प्रबन्ध-समिति द्वारा प्रस्तुत वाषिक चिट्ठे की स्वीकृति, 
रजिस्ट्रार और लेखा-परीक्षणों के आदेशों और रिपोर्टो पर विचार, आवश्यकता पड़ने पर 
सदस्यों का बहिष्कार, समिति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के उधार की सीमा का निर्धारण 
और समितियों के उपनियमों का सुधार करती है । प्रबन्ध समिति सहकारी समिति की 
देनिक कार्यवाही और शासन-कार्य के लिए उत्तरदायी है। यह नये सदस्यों को भरती 
करने के साथ सदस्यों द्वारा दिये गए ऋणा के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करती हैं; 
सदस्यों से शेष ऋणों को वसूल करने के साथ उन पर निरीक्षण करती है। यह समिति 
के लिए पूजी एकत्र करती और भन्‍्त्री के हिसाब-किताब की जाँच भी करती हैं । 

(५) चालू पू जी--इसके साधन दो हो सकते हैं : श्रान्तरिक और बाह्य । आन्त- 
रिक साधन का निर्माण, सदस्यों के प्रवेश शुल्क, निक्षेप, हिस्सा पूंजी तथा समिति के सुर- 
क्षित कोष की अतिरिक्त सम्पत्ति से होता है। प्रवेश शुल्क प्रारम्भिक खर्चे को पूरा करने 
के लिए आवश्यक है । सदस्यता के विशेषाधिकार त्याग से ही मिलते हें, यह भली प्रकार 
समभाने का कार्य भी इससे पूरा होता है। पंजाब मद्रास और उत्तरप्रदेश के सिवाय 
अन्य स्थानों में हिस्सा पूंजी का कोई महत्त्व नहीं हैं। हाल ही में, बम्बई राज्य में 
( विशेषकर नहर वाले क्षेत्रों में ) किश्तों द्वारा हिस्सा लेने की प्रणाली का प्रारम्भ 
किया गया है। यह स्तुत्य है, क्योंकि इससे एक तो दूसरी 'रक्षा-पंक्ति' तैयार होती है 
और साथ ही 'सदस्यों के भ्रसीमित दायित्व का कुछ आधार मिल जाता है ।' साधा- 
रणतया इसका समर्थन इस आधार पर होत। है कि यह यथेष्ठ और स्थायी पूंजी की 
शीक्र प्राप्ति के लिए सहकारी संस्थाओं की सहायता करता है। इस उद्दश्य की पूर्ति 
सबसे अच्छी तरह ऋणा लेने और देने की दरों के यथासम्भव विस्तृत अन्तर से निर्मित 
सुरक्षित कोष से होती है, परन्तु यह श्रन्तर वित्तीय आत्म-निर्भेरता प्राप्त करने और' 
उधार देने की सस्ती व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। साधारणतया भारत में ब्याज 
की दर बहुत ऊँची है, इसलिए उधार लेने और देने पर ब्याज की दरों में ऐसा श्रन्तर 
सम्भव हैं। ब्याज की बहुत नीची दर को भी निरुत्साहित करना चाहिए, क्‍योंकि यह 
ऋणगा लेने वालों को पुनः उधार लेने का प्रलोभन दे सकती हैँ । उपयुक्त प्रान्तों में 
ग्रामीण उधार-समितियों के सदस्यों ने हिस्सा पूंजी के लिए अ्रपनी अ्धिमान्यता 
६ ?7४6९7९०८९ ) प्रकट की है, ताकि उनकी अ्रपनती पूंजी हो सके। यदि हिस्सों 
( शैझर्से ) का नतीजा निर्धनों को सदस्य होने से रोकना तथा साधारण सम्मिलित 
पूजी वाली कम्पनियों की तरह लाभांशबाज़ी को जन्म देना नहीं तो इसके विरोध 
: की कोई आ्रावश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि पूजी के लिए बाहरी एजेन्सियों पर 
निर्भरता कम करने के लिए हिस्सों का होना आवश्यक है। ग्रामीण उधार समिति की 
आवश्यक पूजी एकत्रित करने का सबसे अच्छा साधन स्थानीय निक्षेप ( जमा ) है, 
क्योंकि इससे ग्रामीणों में किफ़ायतसारी की आदत पैदा होती है तथा सुरक्षित द्रव्य 
बढ़ता रहता है और समिति के प्रबन्ध में अपने निक्षेपों पर स्वयं चौकसी करने वाले 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३३६ 


उपयोगी व्यक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती है।* जम॑नी की रेफेज़न समितियों की तुलना 
में जो अपनी आवश्यक पूंजी मुख्यतया स्थानीय निक्षेपों से प्राप्त करती हैं, भारत की 
ग्रामीण उधार समितियों द्वारा एकत्रित निक्षेप उनकी कुल चालू पूजी का एक छोटा-सा 
अंश है । इस प्रकार के निक्षेपों को बढ़ाने के लिए चारों और प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
बम्बई राज्य के भ्रतिरिक्त, जहाँ पर सदस्यों का निक्षेप चालू पूंजी का & भाग है, अन्य 
स्थानों में बहुत कम सफलता मिली है। बेंकों में जमा करने की आदत की प्रधानतया 
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रभी शुरुआत ही हुई है। वारिएज्य और उधार दिये हुए रुपये पर 
निक्षेपों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। देश के समुन्तत भागों में जमीन अथवा 
सोना-चाँदी खरीदने की प्रवृत्ति ग्ब भी विद्यमान है। वर्तमान आमीणा उधार समि- 
तियों में हर वर्ग के लोग नहीं हैं, वे अधिकांशतः निर्धनों से ही बनी हैं। धनी व्यक्ति 
इनसे दूर हें और वे साहुकारों का काम करते हैं । जनता की श्रौसत श्राय बहुत थोड़ी 
है, भ्रतः बचत बिलकुल नहीं हो पाती है। जब तक कि निक्षेप में पर्याप्त वृद्धि नहीं 
होगी, सहकारिता अपने इस उद्देश्य में अवश्य ही असफल रहेगी । अनिवाय निक्षेप 
की प्रणाली ठीक नहीं है। मितव्ययिता किछ्तों में अदा किये जाने वाले हिस्सों को 
प्रारम्भ करने से अच्छी तरह प्रोत्साहित की जा सकती है । 

अरब हम पूजी के बाह्य साधनों पर विचार करेंगे । यह ( बाह्य ) पूजी अन्य 
समितियों, सरकार और मुख्यतया वित्तीय संस्थाओं, जैसे केन्द्रीय तथा राज्यीय सहकारी 
बकों के, जो हर राज्य में बहुत ही आवश्यक हैं, निक्षेप और ऋण से प्राप्त होती है । 
सरकार ने दान की नीति का परित्याग कर बड़ी ब्रुद्धिमानी की। साथ ही अपने 
द्वारा दिये जाने वाले ऋण की मात्रा बहुत थोड़ी कर दी है। जब हम सहकारी वित्त 
के प्रश्न का विवेचन करेंगे, तो केन्द्रीय वित्तीय समितियों के बारे में कुछ और कहेंगे । 
यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आज ग्रामीण उधार-समितियाँ अधि- 
कांशतः बाह्य ऋणों, हिस्सों और निक्षेपों पर आधारित हैं, जो कुल चालू पूजी का एक 
अंश ही होते हैं । 

निम्नलिखित आँकड़े जून सन्‌ १९५१ में भारत-संघ की समस्त सहकारी समि- 
तियों की चालू पूंजी की संघटना पर प्रकाश डालते हैं ।* 


पूँजी तथा संचय रुपया ( हजारों में ) 
' हिस्सा पूजी ( परिदत्त ) ४१,०२, ९ 
सुरक्षित तथा अन्य कोष ३२,००,६२ 
निम्नाँकित से प्राप्त ऋण ओर निक्षेप 

व्यक्ति तथा अ्रन्य 8६७,०७, १६९ 
समितियाँ १६,९६,७३ 
केन्द्रीय तथा राज्य बेंक ४३,०२,५६ 
सरकार ८,३२९, ९४ 


१, मेक्लेगन कमेटी की रिपोर्ट, पेरा ४८ । 
२. बेकिंग एण्ड मानीटरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इस्डिया, ( १६५४ ), पृ० इ८४ । 


३४० भारतोय अर्थशास्त्र 


रिजर्व बेक ३,१५,०० 
कुल जोड़ २५४,६५,६२ 

(६) ऋण का उद्दे श्य--सदस्यों को ऋण केवल तीन ही उद्द श्यों से दिया जाता' 
है। ये उद्देश्य हैं प्रतिफलात्मक कार्य, भ्रप्रतिफलात्मक कार्य और पूर्व ऋरा से मुक्ति । 
प्रतिफलात्मक ऋण तीन प्रकार का होता है : (१) चालू, कृषि-कार्यो के लिए; (२) 
सरकारी करों को चुकाने के लिए अल्पकालीन ऋण और (३) भूमि की स्थायी उन्नति 
लिए दीघेकालीन ऋण । उत्सवों जैसे अप्रतिफलात्मक कार्यों के लिए ऋरा देना सिद्धान्ततः 
उचित नही है, परन्तु किसानों को महाजनों के पञ्जे से बचाने के लिए वे आवश्यक हो 
जाते हैं ।* उत्सवादि के सम्बन्ध में मितव्यथिता सिखाने के लिए इन ऋणों को अत्या« 
वश्यक कार्यो के लिए ही दिया जाना चाहिए और इनकी मात्रा भी सीमित कर देवी 
चाहिए । पूर्व ऋणों की मुक्ति के सम्बन्ध में आदर्श नीति यह होनी चाहिए कि सदस्य 
केवल समिति का ही देनदार रहे तथा इस प्रकार के अन्य सम्बन्धों से मुक्त हो 
जाय । ऋणों से एकदम पूर्ण मृक्ति अ्रव्यावहारिक तथा अवाजछनीय हैँ । यह अव्याव- 
हारिक तो इसलिए है, क्‍योंकि इसके लिए सदस्यों को ऋण देने के लिए आवश्यक 
धन के अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्रित करना होगा जो कि अ्रसम्भव हैं; 
अ्रवाञजछनीय इसलिए है कि हमें सदेव घोर ऋणरणा में फँसे रहने वाले व्यक्ति की, जैसा 
कि भारत का एक सामान्य किसान होता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की भी ध्यान में 
रखना चाहिए। ऋण के भार से एक ही बार पूर्णतया मुक्ति जेसी आश्चयंजनक करा- 
मात यदि सम्भव भी हो, यह किसानों को नैतिक पतन की ओर ले जायगी, जब तक कि 
फिजूल और अनाप-शनाप खर्चों को रोकने के लिए हंढ़ कदम न उठाये जायँ। बेंकों के 
दृष्टिकोण से दीघंकालीन और ग्रल्पकालीन ऋण का संयोग अवाञ्छनीय है । निपुण 
सहकारी विशेषज्ञों के अनुसार साधारण ग्रामीण उधार-समिति को दीर्घकालीन उधार 
नही देना चाहिए, क्योंकि ये भूमि-बन्धक बेक के श्रन्तर्गत हे (आगे सेक्शन २८ देखे) । 
सदस्यों के पुराने ऋण को समाप्त करने के लिए भृतकाल में ग्रामीण समितियों द्वारा 
किया गया प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ हे । 

(७) ऋणों की अदायगी--ऋरा चुकता करने के समय के सम्बन्ध में साधारण 
नियम' यह हैं कि कृषि-वित्त को, खेती के फसल-चक्र का अनुसरण करना चाहिए, 
जो अच्छे, बुरे एवं सामान्य फसलों की औसत हो । दूसरे शब्दों में, ऋण की अदायगी 
प्रतिफलात्मक कार्यों से प्राप्त धन द्वारा की जानी चाहिए जिनके लिए ऋणा दिया 
गया था। श्प्रतिफलात्मक कार्यों के ऋण को ऋणकर्ता की स्थिति के अनुसार 

१. बम्बई ओर मद्रास में साधारण साख का ऐसा विवरण सोचा गया है जो किसानो के विवाह आदि 
अनुत्पादक कार्यो सहित लगभग उनकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखकर श्रग्रिम ऋतु से पहले ही 
सदस्यों की साख निर्धारित करता है तथा उचित समय पर उनके लिए रुपयों का प्रबन्ध करता है। इस 
प्रणाली का केन्द्रीय ब किंग जॉच कमेटी ने समर्थन किया है (रिपोर्ट पैरा १७४) । अनुत्पादक उद्देश्यों के 
लिए कण लेने को हतोत्साहित किया जा रहा है और इसकी प्रवृत्ति कम होती जा रही है । बम्बई राज्य 
से उदकारी समितियों के कार्य की वाषिक रिपोर्ट (१६३६-४०), पैरा १६ । 
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व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि वह मितव्ययिता के अभ्यास से ऋण को किदतों द्वारा 
चकाने के लिए अपनी आय से पर्याप्त धन बचा सके। उचित समय में आसानी से 
मामूली किद्तों द्वारा चुकाई जा सकने वाली रकम से अधिक ऋण नहीं देना चाहिए । 
सामयिक अदायगी का अनवरत प्रयत्न ही आरादर्श होना चाहिए और इस विषय में 
कोई ढील नहीं की जानी चाहिए। अत्यावश्यक तथा वास्तविक कठिनाई के समय में 
ही अदायगी को भविष्य के लिए स्थगित करना चाहिए। ऋण की अ्रदायगी की मियाद 
बराबर बढ़ाना और उसकी भूठी अदायगी को कोई प्रश्नय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 
इससे समिति की हित-हानि होती है । सदस्यों द्वारा ऋण की शीघ्ष भ्रदायगी सहकारी 
उधार-समितियों की सफलता की कसौटी ठीक ही मानी गई है। इस कसौटी के 
अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत में साख-समितियों को कोई विशेष सफलता नहीं 
प्राप्त हुई है। प्रान्तीय बेंकिंग जाँच समितियाँ, रिजवं बैंक की कृषि उधार-सम्बन्धी 
रिपोर्ट, १९४१ में रिजव बेंक द्वारा सहकारी आन्दोलन की समीक्षा आदि ने ठीक 
समय पर चुकता न किये हुए ऋण के स्वरूप और उसके बुरे प्रभावों पर विशेष बल 
दिया है । गत वर्षों में ठीक समय पर चुकता न किये हुए ऋणों में भयावह वृद्धि हुई 
है। कृषि-मूल्यों की भारी कमी तथा व्यापारिक मन्दी ने उधार लेने वाले कृषक की 
ऋणा चूकाने की शक्ति कों कम कर दिया और इससे स्थिति बहुत शोचनीय हो गई । 
ठीक समय पर अदा न किये हुए ऋणों का बहुत बड़ी मात्रा में संचयन तथा समितियों 
की सम्पत्ति-सम्बन्धी रुकावट ने, समितियों के व्यवसाय को बन्द-सा कर दिया तथा 
देश के अधिकांश भागों में आन्दोलन को दक्तिहीन कर दिया--विशेषकर बरार, 
बिहार, उड़ीसा और बंगाल में, जहाँ पर सहकारी आन्दोलन नष्टप्राय ही हो गया । 
(देखिये सेक्शन २६)" । समयानुसार अदायगी को निश्चित करने में हर प्रकार की 
सावधानी बरतनी चाहिए । उदाहरणार्थ, प्रत्येक सदस्य के लिए सामान्य उधार 
निद्िचित करना, प्रार्थियों में से ऋणकर्ताश्ों का सावधानी से चुनाव, सहकारी ऋण 
देते समय उसके उद्द श्य तथा ऋरणाकर्ताश्रों की श्रदायगी की सामथ्यं की उचित जाँच, 


१. बिना अदा किये हुए कण और उनके कुप्रभाव आज भी विद्यमान हैं । सन्‌ १६४६-४८ ओर 
१६४८-५० के समीक्षण में रिजव बक ने इस, चिन्तनीय स्थिति की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया 
है । यद्यपि ऋणों की वापसी की स्थिति सन्तोषजनक है, परन्तु न अदा किये हुए ऋणों की दृद्धि ने उसे 
भी दूषित कर दिया है । निम्न आँकड़े वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हैं : 


वर्ष अदा न किये हुए ऋण 
(रुपया लाखों में) 
२ 8 ४६-४७ इ्‌ छ८*८३ 
१६४७-४८ ३९३*२३ 
१६४८-४६ डप्‌५ ८० 
१६४६-५० पदभार 


कुछ राज्यों में परिस्थिति बहुत ही गम्भीर है । उदाहरणार्थ, पश्चिमी बंगाल में सन्‌ १ 8६४६-४७ 
में कुल ऋणों का ६४९ बिना अदा किया हुआ था। (ऑकड़े रिजवे बेक के १६४६-४८ ओर १६४८- 
५० के समीक्षण से लिये गए हैं ।) 
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तथा अन्य सदस्यों द्वारा उधार लेने वाले सदस्यों के निरीक्षण को ले सकते हें । यह 
आवश्यक नहीं है कि सारे सदस्यों के लिए ऋण की अदायगी का एक ही समय नियत 
किया जाय । प्रत्येक ऋणकर्ता की श्रावश्यकताओं के अनुसार अदायगी की अवधि 
निश्चित करनी चाहिए ।* 

(८) जमानत--ईमानदारी और चारित्र्य ही आदर्श सहकारी जमानत है। 
'ईमानदारी को पूंजी स्वीकार किया जाना चाहिए / व्यवहार में उधार लेने वाले 
सदस्यों से ऋण के साथ ही चल और अचल सम्पत्ति की ज़मानत लेकर--यद्यपि ऐसी 
जमानत सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है--तथा अन्य व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में 
जमानत लेकर बुरे ऋणों को कम किया जा सकता है तथा समिति की साख बढ़ाई जा 
सकती है। यदि जमानत के रूप में कोई मृर्तवस्तु न ली जाय तो ऋरणकर्ताओं द्वारा महा- 
जनों के यहाँ बन्धक रख दिये जाने का भय बना रहेगा। अतः कुछ सीमा तक इसे रखना 
ही पड़ेगा | कानून के अन्तगंत बन्धक की जमानत की इजाजत है और किसी भी समिति 
अथवा समितिवर्ग के लिए, इसे आवश्यकतानुसार बदलने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों 
को दिया गया है। प्रत्येक दशा में, व्यक्तिगत ज़मानत मुख्य होनी चाहिए, परन्तु मृतंवस्तु 
ग्रादि की ज़मानत के लिए भी ज़ोर देना चाहिए । 

(६) लाभ का विवरण--यदि ग्रामीण उधार-समितियों में हिस्सा पू जी नहीं 
है तो साधारण व्यापारिक श्र्थ में वितरण के लिए कोई लाभ नहीं होता । सारे लाभ 
को सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है। १६१२ के कानून में निर्धारित दो दशाओं 
में ग्रपवाद सम्भव है, अर्थात्‌ लाभ का कुछ भाग शिक्षा एवं दान के लिए व्यय किया 
जा सकता है तथा जहाँ पर हिस्सा पूंजी है, वहाँ सीमित लाभांश का वितरण किया जा 
सकता है। इन व्ययों का विशेष लाभ आन्दोलन में दिलचस्पी पैदा करना है। एक 
सहकारी समिति को किसी भी दशा में लाभांश को ही साध्य बना लेने वाली संस्था 
नहीं बनने देना चाहिए । 

(१०) विवाचन (&:957:79६४070)--स्मितियों और उसके सदस्यों के भगड़े 
को निपटाने, समय को बचाने, समिति के कोष और शक्ति को बचाने तथा समितियों 
को साधारण दीवानी कचहरी के विधानों से मुक्त करने और मुकदमेबाज़ी से बचाने 
के लिए विवाचन की व्यवस्था बहुत ही झावद्यंक है। बम्बई तथा कुछ श्रन्य राज्यों 
में इस प्रकार की सुविधा है । 

(११) तुरन्त फैसले के अधिकार--अवशेष ऋणों की पुनर्प्राप्ति के लिए 
समितियों को संहित (5ए०००४7४) अ्रधिकार देना आपत्तिजनक है, क्योंकि यह 
सहकारी सिद्धान्तों के घोर प्रतिकूल है । दीवानी अदालत द्वारा पुनर्प्राप्ति के साधारण 
_ उपायों के अ्रतिरिक्त, नैतिक प्रभाव और सम्मिलित दायित्व ही ऋणों की पुनर्प्राप्ति 

के एकमात्र साधन होने चाहिएँ। उपयुक्त अधिकारों की स्वीकृति पारस्परिक चौकसी 
और निरीक्षण की हानि कर शिथिलता को जन्म देती है । 

१. देखिए मेक्लेगन कमेटी रिपोर्ट , पैरा ६३; वी ० एल० मेहता, स्टडीज इन कोआपरेटिव फाइनेन्स, 
५० ८४-६; तथा रिपोट ऑफ द सेन्द्रल बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी, पैरा १७० । 
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(१२) विघटन---समितियों के विघटन अधिकार को बहुत कम प्रयोग में लाना 
वाञ्छनीय हैं। समिति की लाभदायक कार्यनिधि की जीवन-ञ्राशा न होने पर 
तथा समूचे सहकारी आन्दोलन को कलंकित करने पर समिति को समाप्त करने 
के लिए यह अधिकार आवश्यक है ।* कानून ने समिति के मामलों में जाँच करने के 
बाद इस अ्रधिकार को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार को आदेश प्रदान किया है । 

सहकारी समितियों के लाभ, उनकी सीमाएँ तथा दोष और उन्हें दूर करने के 

उपाय आदि का अध्ययन इस अध्याय में आगे होगा ( सेक्शन २६-२७ ) 
११ कृषीतर उधार-समितियाँ--कृषीतर उधार-समितियों के सम्बन्ध में मैकक्‍्लेगन 
कमेटी ने कहा था : “बढ़ते हुए मूल्य, अ्रपर्याप्त और गन्दी गृह-व्यवस्था, प्रायः समया- 
नुसार न दी हुई मजदूरी, शिक्षा के विस्तार के साथ रहन-सहन के उच्च स्तर की अभि- 
लाषा के साथ-साथ औद्योगिक बाधाएँ अवश्य ही बढ़ेंगी | हम लोगों का विचार है कि 
सहकारी समितियों की तरह की कोई भी संस्था या संगठन, जो इन बाधाओं को दूर कर 
सके, सहायता देने योग्य है।”* सहकारी समितियों द्वारा रुपये की विशेष समय पर अत्य- 
धिक माँग केन्द्रीय बेंकों द्वारा पूंजी के लाभदायक प्रयोग में बाधक है। प्रारम्भ में ग्रामीण 
उधार-समितियों के संगठन पर ही अधिक ध्यान दिया गया था। फिर भी शुल्ज-डिलिट्स 
के प्रकार की कृषीतर उधार-समितियों ने भी सारे राज्यों में कुछ-न-कुछ प्रगति की हैं । 
यह बात मैक्लेगन कमेटी की इस सिफारिश के अनुरूप है कि कृषि उधार-समितियों को 
पहले जितना महत्त्व न दिया जाय । श्रब हम निम्नलिखित मुख्य गैर उथार समितियों 
का अध्ययन करेंगे। 

(१) जन-बेंक--मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले लुजैटी किस्म की शहरी 
उधार समितियाँ भारत में सम्मिलित पूजी वाले बेंकों की कमी दूर करने और बेक- 
सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार के लिए शिक्षणात्मक क्षेत्र प्रदान करने का उपयोगी 
काम करती हे, यद्यपि प्रायः वे सच्चे सहकारी सिद्धान्त के अनुकूल नहीं हें। बम्बई 
और मद्रास में जहाँ कि लगभग हर मुख्य शहर को-बेंकों की सेवा प्राप्त है, शहरी बैंक 
प्रणाली भली प्रकार विकसित है । बम्बई में उनकी क्रियाओं का संयोजन सहकारी बेंक 
संस्था ( कोआपरेटिव बेक्स एसोसिएशन ) करती है जिसने शहरी बेंक प्रणाली के 
विकास में बहुमूल्य योग दिया है। यह संस्था संयुक्त पुनर्सगठन की रिपोर्ट ( जाइब्ट 
रिआग्गनाइजेशन रिपोर्ट ) के आधार पर १६३६-४० में केन्द्रीय और राज्यीय बेंकों 
द्वारा बनाई गई। बम्बई सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने शहरी उधार समितियों 
१, समितियों की असफलता के अनेक कारण हैं ओर इनमें उचित निरीक्षण का अभाव, अन्धाधुन्ध ऋण, 
उधार लेने वालों की मनमानी, अदा करने में अनियमितता, उधार कुछेक व्यक्तियो तक ही सीमित रहना, 
समिति के सदस्यों की अयोग्यता ओर बेईमानी, सदस्यों का दोषपूर्ण चुनाव, समिति के कारय-चेत्र का 
फेलाव, पुराने ऋणों का छिपाव, दोषपूर्ण विधान, आंतरिक भेदभाव, रुपये अथवा सदस्य-संख्या की कमी 
किसी एक सदस्य का व्यापक प्रभाव और समिति के काम में सदस्यों की अरुचि आदि सम्मिलित हैं। 
(मेक्लेगन कमेटी रिपोट , पैरा ८६) | सेण्ट्रल बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी की रिपोट ओर रिव्यू ऑफ़ द को- 
आपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया, (१६३६-४०) पृष्ठ १,७ और ८ देखें। 

२. मेक्‍्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पेरा १५ । 


३४४ भारतीय अर्थशास्त्र 


का विवरण देते हुए अपनी १६२६-२७ की वाधिक रिपोर्ट में कहा, “नगरों के जीवन 
पर शहरी और जन-बेंक जो प्रभाव डाल रहे हैं, उसको बढ़ा-चढ़ाकर कहना कठिन है। 
जहाँ पर जनसंख्या और उद्योग कम है, उन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार का विकास किया 
जा रहा है। छोटे-छोटे कारीगरों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने & वाले नाग- 
रिकों को अधिकोषण (बेकिंग) की आदत पड़ती जा रही है।" लगभग हर प्रमुख नगर 
में प्रयेक जाति और पेशे के प्रभावशाली व्यक्ति, जनता के एक सेवा-कार्य की तरह 
सहकारी कार्यों के इस अंश को अपना रहे हूँ । गुजरात की शहरी उधार समितियों 
ने आन्तरिक लेखा-परीक्षण के लिए एक निरीक्षण-संघ बनाया है।* 

(२) मितव्ययिता और जीवन-बीमा समितियाँ--शहरी सहकारी समितियों 
की प्रमुख किस्मों में से मितव्ययिता समिति एक है, जिसका उद्ृं बय, लोगों से २या ३ 
साल के लिए हर महीने में नियमित बचत को एकत्र कर और अ्धिक-से-अ्रधिक 
लाभ के लिए उसका निवेश कर, मितव्ययिता बढ़ाना है। बहुत-सी समितियों में ऋण 
भी दिया जाता है। पंजाब में इस प्रकार की समितियाँ १००० से अधिक हैं, जिनके 
अधिकांश सदस्य स्कूलों के अध्यापक हैं | मद्रास और कुछ हद तक बम्बई ने भी इस 
दिशा में प्रगति की है । 

गत वर्षों में जीवन बीमा समितियाँ बम्बई, बंगाल और मद्रास में स्थापित 
की गई हें । बम्बई सहकारी जीवन बीमा समिति १६९३० में खोली गई । इसने अ्रच्छी 
प्रगति की है और हाल ही में अपने ग्रामीण विभाग में प्रारम्भिक सहकारी समितियों 
के सदस्यों के हितार्थ, एक विशेष योजना को चालू किया है। मद्रास की दक्षिण 
भारतीय सहकारी जीवन बीमा समिति ने भी प्रशंसनीय प्रगति की है । 

(३) बड़े-बड़े कारखानों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की समि- 
तियाँ--इन समितियों का उद्देश्य ( इन्हें वेतन पाने वालों की समितियाँ भी कहते 
हैं) प्रधाततया बचत और मितव्ययिता को ही उत्साहित करना है, पूर्व-करणों से मुक्ति 
नहीं । बंगाल, बम्बई और कुछ हद तक (मद्रास में अपूर्व उन्‍तति करने वाली इन 
समितियों की सफलता, वेतन-पत्रों के द्वारा लेनदारी की पुनर्प्राप्ति की सुविधाओं और 
विभागीय भश्रध्यक्षों की दिलचस्पी के कारण है। इस प्रकार की समितियों को पक्षपात 
और सरकार पर निर्भरता के दोषों से बचाना चाहिए । 

(४) जातीय समितियाँ--साम्प्रदायिक आधारों पर बनी हुई ये साख समितियाँ 
सशक्त जातीय भावनाओं के कारण सहकारी प्रयासों को सहायता देती हैं। पर इस 
भावना को व्यापक राष्ट्रीय भावना के हित में निरुत्साहित किया जाना चाहिए 
पिछड़ी हुई जातियों के आथिक और शिक्षा-सम्बन्धी उद्धार के लिए ये समितियाँ कुछ 
सीमा तक लाभप्रद हैं। 

१. १६२८-२६ की बम्बई को वार्षिक रिपोर्ट चेकों के प्रयोग को प्रचलित करने के लिए इसके प्रशंसा- 
त्मक कार्य का संकेत करती है (पेरा 5०) । बंगाल बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, पैरा २८३ 
भी, देखिए । 

२. भारत में शहरी बकों के शिक्षणात्मक अध्ययन के लिए जनवरी १६३६ की इरिडयन को आपरेटिब 
रिव्यू देखिए । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३४४५ 


(५) कारीगरों की समितियाँ--( आगे सेक्शन १५ भी देखिए ) ये समितियाँ' 
भी विधान और व्यापार में कृषि साख समितियों के समान हैं । इनका कार्यक्षेत्र छोटा 
है, एक ही पेशे के लोग सदस्य हो सकते हैं, हिस्सा पूंजी थोड़ी है, और केन्द्रीय 
संस्थाओ्ों तथा अन्य साधनों से रुपया उधार प्राप्त होता है। यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण 
से दायित्व ऐच्छिक है, परन्तु ऐसी दशा में श्रसीमित दायित्व आवश्यक है। इनमें से: 
प्रमुख संस्थाएँ जुलाहों की हें । हाथ करघे की बुनाई का उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण कुटीर 
उद्योग है। इसे सरकारी सहायता और सहकारी संगठन की आवश्यकता है । बम्बई 
राज्य ने इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की है। इन समितियों को दी गई सीधी 
सरकारी सहायता पूर्णतया न्याय है। अन्य छोटे कारीगरों के लिए भी कुछ उधार 
समितियाँ खोली गई हैं, जसे टोकरी बनाने वालों, मोचियों, लुहारों और बढ़इयों के: 
लिये संगठित समितियाँ । इन समितियों की प्रगति नहीं के बराबर है। आशा है कि 
भारत में सहकारिता छोटे उद्योगों के पुनरुत्थान को प्रभावित करेगी। सचमुच छोटे- 
छोटे कारीगर भी छोटे-छोटे किसानों के समान ही तथा अन्य आ्रावश्यकताश्रों के सम्बन्ध 
में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अतः दोनों प्रकार के छोटे उद्योग-धन्धों का एक 
साथ संगठन अत्यन्त श्रावश्यक है । 

(६) फक्ट्री मजदूरों की समितियाँ--बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों में फेक्ट्री 
मजदूरों के लिए उधार-समितियों की आ्रावश्यकता है । उनकी झ्राथिक और सामाजिक 
अवस्था बड़ी असन्तोषजनक हैँ । वे कम मजदूरी, घरों की बुरी अ्रवस्था, रहन-सहन का 
ऊँचा व्यय, दलालों द्वारा शोषण, अज्ञान, निरक्ष रता, भारी ऋण और मद्यपान आदि 
दुगु णों से बुरी तरह ग्रस्त हें ।। मजदूरों को सहकारी समितियों में संगठित करके इन 
परिस्थितियों में सुधार किया जा सकता हैं। जनहित प्रेरित मालिकों ने इन समितियों 
को सहायता दी है। मितव्ययिता और कम ब्याज पर उधार देने के अतिरिक्त ये 
समितियाँ अनेक सामाजिक और शिक्षरणात्मक कार्यों की केन्द्र बनी हुई हैं, जो मजदूरों 
की क्षमता बढ़ाने में अनुकूल प्रभाव डालती हैं। फैक्ट्री-मजदूरों में सहकारिता की 
दीक्र उन्नति में उनकी निरक्षरता तथा देशान्तर-गमन की आदतें बाधक हें । 

गैर-डधार सहकारी आन्दोलन _. 
१२. कुछ सामान्‍य प्रश्च--अनेक प्रकार की गे र-उधार समितियों के अ्रध्ययन के पहले 
हम लोग इस विषय के सम्बन्ध में कुछ सामान्य प्रश्नों का संक्षेप में विवेचन करेंगे । 

(१) गर-उधार सहकारी आन्दोलन का आधुनिक विकास-“सहकारी समितियों” 
के कार्यो के वे रूप जो इंगलेंड में बहुत लोकप्रिय और सफल हुए है, क्रय, उत्पत्ति 
ओर वितरण से सम्बन्धित हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों में इस प्रकार के काम 
उधार समितियों के अच्छी तरह स्थापित हो जाने तक प्रारम्भ नहीं किये गए। 
भारत में सहकारिता विकास यूरोप के अनुसरण पर ही हुआ है।' गैर-उधार 
सहकारिता आन्दोलन के प्रारम्भ होने के बाद ही सहकारिता की माँग, जनता द्वारा 
सहकारी सिद्धान्तों की प्रशंसा का प्रतीक थी; साथ ही वह देश की सन्तुलित आथिक 


१. मैक्लेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ८ । 


३४६ भारतोय गअथंशास्त्र 


उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक थी। १९१२ के कानून ने गर-उधार समितियों 
को मान्यता देकर इस माँग को पूरा करने का प्रयत्न किया। साखविहीन आन्दोलन 
की प्रगति हर राज्य में एक-सी नहीं हुई। ग्रामीण उधार पर विशेष बल देने 
की नीति भ्रब भी कमजोर नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त गर-उधार सहकारिता 
में उधार-सहकारिता की अपेक्षा अधिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। फिर भी 
गे र-उधार समितियों की महत्ता कुछ अंशों तक स्वीकार की जा रही है। इसकी 
पुष्टि अनेक उद्दे श्यों के लिए समितियों की स्थापना से होती है। कृषि और ऋृषीतर 
दोनों क्षेत्रों में क्र-विक्रय, उत्पादन, जीवन बीमा और गृह-निर्माण समितियों का 
संगठन इसका प्रमाण है। कृषि के सारे अवस्थानों का समावेश करते हुए सहकारी 
सिद्धान्त के अनुसार कृषि केन्द्र संगठन का आन्दोलन भविष्य के लिए अनेक आशाशओं 
से पूर्ण है। सहकारी उधार समितियों के लाभ की पूर्ण प्राप्ति तभी होती है जबकि 
डेन्मार्क की भाँति गे र-उधार-कार्यों के लिए सहकारी संगठन द्वारा दूसरे क्षेत्रों से भी 
दलालों का लोप कर दिया जाय । 

(२) गैर उधार-समितियों के रूप--ग़र उधार समितियों को कृषि और 
कृषीतर दो प्रकार की समितियों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक प्रकार कई उपविभागों 
में विभाजित हो सकता है, जैसे कच्चे मालों और औज़ारों को खरीदने वाली समिति, 
उत्पाद के विक्रम की समिति, उत्पादन, वितरण, उपभोग, जीवन-बीमा और निर्माण 
आदि की,स़मितियाँ । 

५८८”(३) दायित्व-- १६१२ के कानून के अनुसार ग़ैर-उधार समितियों के लिए 
सीमित दायित्व का प्रश्न ऐच्छिक है। दायित्व की प्रगति समितियों की आवश्यकता 
और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। उदाहरणार्थ, कृषक ग़ र-उधार समितियाँ 
सामान्यतया सीमित दायित्व पसन्द करेंगी, क्योंकि यह सम्भव है कि उनके सदस्यों 
'ने, यदि वे उधार समिति के भी सदस्य हें, वहाँ ग्रसीमित दायित्व स्वीकार कर 
लिया हो । दूसरी ओर डेरी और जुलाहों की समितियों के लिए शायद असीमित 
दायित्व अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उनकी बाह्य पूजी की आवश्यकता बहुत अधिक 
होती है ।* | 

(४) गर-सदस्यों से लेन-देत--सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकार 
का लेन-देन उचित नहीं । कारीगरों की जीवन बीमा समितियों और ग्रह निर्माण 
समितियों का लेन-देन सदस्यों तक ही सीमित रहता है । क्रय और विक्रय समितियों में 
गर सदस्यों से व्यवहार का प्ररन उठता है। अगर इसकी आज्ञा दे दी जाय, वो 
सदस्यता बढ़ेगी नहीं, साधारण व्यापारिक मुनाफाखोरी शुरु हो जायगी और व्यक्तिगत 
व्यापारियों के साथ अनुचित प्रतियोगिता की शिकायत होगी, क्योंकि कानून के अन्दर 
सहकारी समितियों को विशेष अ्रधिकार और छूट प्राप्त हैं जिनसे व्यक्तिगत व्यापारी 
वंचित हैं| कुछ दशाओं में, ऐसे लेन-देन की--विशेषकर प्रचार कार्य के लिए-प्राज्ञा 
दी जा सकती है। इससे समिति केवल लाभ और मितव्ययिता से अपने कार्यों का प्रबन्ध 


१, देखिए, वी० एल० मेहता ओर बी० सुबैया, कोआपरेशन इन इण्डिया, पृष्ठ ११६ । 
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करने योग्य हो जाती है। साथ ही वह गैर सदस्यों को अपनी उपयोगिता दिखाने योग्य 
भी हो जाती है ताकि वे लोग भी सम्मिलित हो जाया । 
3३. एकध्येयी बनाम बहुध्येयी समिति*--एक और अनेक ध्येय वाली समि- 
तियों के प्रइन पर .बहुत विवाद हुआ है । इस देश में भी डेन्माके की तरह प्रत्येक 
ध्येय (उद्द बय) के लिए एक समिति का समर्थन कुछ दिन पहले तक किया गया है, 
और एक प्रकार से यह योजना आझ्रादर्श और व्यावहारिक भी प्रतीत होती है। इस 
सम्बन्ध में मुख्य व्यावहारिक आपत्ति प्रत्येक गाँव में समितियों के प्रबन्ध के लिए 
उपयुक्त व्यक्तियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त भारतीय किसान एजेन्सियों 
की अधिकता नहीं पसन्द करते, क्योंकि क्रय-विक्रय अ्रथवा साख जैसे कामों के 
लिए वे साहूकारों से ही लेन-देन करने के अभ्यस्त हैं। सहकारी साख से अधिकतम 
लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे क्रय और विक्रय से भी जोड़ दिया जाय 
तथा इन दोनों में उचित सम्बन्ध स्थापित हो जाय । गत वर्षों में विशेषज्ञों ने बहुध्येयी 
समितियों की स्थापना का पक्ष लिया है। कृषिक सहकारी उधार समिति के प्रधान 
उहँ इय सदस्यों को धन के मूल्य और प्रयोग की शिक्षा तथा उनके नियमित उधार की 
व्यवस्था करना है । व्यवहार में इन उह श्यों की प्राप्ति, सम्भरण और विक्रय से उधार 
का नाता तोड़ देने पर कठिन हो जाती है। 

यद्यपि भारत में उचित कारणों से सहकारिता आन्दोलन छोटी और सरल 
उधार-समितियों से प्रारम्भ हुआ, परन्तु झ्राजकल सामान्य और प्रचलित विचार यह है 
कि क्ृषिक उधार-आ्रान्दोलन से प्रयत्नों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हुए । इसलिए अब प्राथ- - 
मिक समिति का आधार विस्तृत करना सम्भव और वाञ्छनीय है। दूसरे शब्दों में 
ग्रामीण समितियों को अपने सदस्यों की भ्रधिक-से-अधिक अभ्रावश्यकताओं को पूरा करना 
चाहिए । गत वर्षों में भारत के रिजर्व बेक के कृषिक उधार-विभाग ने इसका जोर- 
दार समर्थन किया है। १६३७ ई० में रिजव॑ बंक द्वारा प्रकाशित 'ग्रामीण बेकों के 
बुलेटिन' ने सारे किसानों के जीवन को सहकारिता की परिधि में लाने के लिए प्राथमिक 
सहकारी उधार-समितियों के सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार, पुन्निर्माण का समर्थन 
किया है, जो कि सारे सहकारी आन्दोलन की धुरी है। सितम्बर १६३७ ई० में सरकारी 
प्रस्ताव की आज्ञानुसार एक जाँच के फलस्वरूप, श्री वी० एल० मेहता तथा रजिस्ट्रार 
द्वारा बम्बई सरकार को दी गई एँक सम्मिलित रिपोर्ट में बहुध्येयी समितियों के स्थापित 
करने की नीति का समर्थन किया गया। बम्बई में बाजार की सुविधाओं से युक्त प्रत्येक 
तालुका के कुछ उचित केन्द्रों में सीमित दायित्व के आधार पर ऐसी समितियाँ संगठित 
की गई । कार्यालय (रजिस्ट्री किये हुए) से लगभग पाँच मील के घेरे में इन समितियों 
का कार्यक्षेत्र फैला होता है। उत्तरप्रदेश ने सीमित दायित्व के आधार पर बहुध्येयी 
समितियों के संगठन के लिए एक साहसपूर्ण प्रयोग किया है, और राज्य में १००० से 
अधिक ग्रामीण बंक हें। मद्रास सहकारी समिति ने भी बहुध्येयी समिति के अ्रधार 


१. देखिए, कोआपरेटिव विलेज बेंक्स, (बुलेटिन नं० २, पैरा २३-२४) कृषि साख की स्टेव्यं टरी रिपोट , 
(रिजब बेक ऑफ़ इण्डिया ) पैरा १८ । 
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पर ग्रामीण उधार-समितियों के पुनर्संगठन का पक्ष लिया है।"* रजिस्ट्रार कान्फेस 
(१६९३९) ने, जो नई योजना के बारे में संदिग्ध थी, सिफारिश कौ कि राज्य बहु- 
ध्येयी समितियों की स्थापना करें तथा उनके परिणामों को देखें । इस प्रकार बहुध्येयी 
समिति का विचार दिन-प्रतिदिन मान्य होता जा रहा है ।* कृषि की सामान्य आवश्य- 
कताओ्ं के लिए ऐसी समितियाँ बीज, खाद, क्ृषि-कार्यो, जैसे बैल खरीदना आदि, के 
लिए उनकी एक हद तक उधार भी देंगी | वे उनकी तथा अन्य समितियों के सदस्यों के 
पण्य उत्पाद इत्यादि को बेचने वाली एजेन्सी का भी काम करेंगी। जैसे-जैसे बहुध्येयी 
समितियों का विकास होता जाय वैसे ही उन्हें ग्रामीरा क्षेत्रों में उपभोक्ता समिति का 
भी काम करना चाहिए। 

बहुध्येयी समिति के पक्ष में निम्न बातें कही जाती हैं : अ्रधिक निष्ठा, सदस्यों 
की सतत अ्रभिरुचि, नियमित उधार, बैतनिक कमंचारियों द्वारा किया हुआ कुशल और 
मितव्ययितापूर्रा प्रबन्ध, व्यक्तियों और साधनों की मितव्ययिता, गाँवों को सहयोग द्वारा 
आशिक एवं सामजिक सुधार के लिए काम करने का अवसर आदि | रिजर्व बेक के कृषि 
उधार-विभाग द्वारा अनुमोदित आधारों पर बहुध्येयी समितियाँ अपने आपको एक 
तालुका में काम करने वाले संघ (यूनियन) से सम्बन्ध कर लें तो वे और सशक्त हो 
जायेगी (आगे सेक्शन १८ देखिए ) । ऐसा संघ प्रारम्भिक बहुध्येयी समितियों के विभिन्‍न 
कार्यो में अ्रभिरुचि रखेगा । इसके विपरीत बहुध्येयी समितियों में कुछ दोष भी हें। 
आ्थिक उत्तरदायित्व के साथ कार्यों की श्रधिकता से यह भय रहता है कि एक विषय की 


१, रिपोर्ट, पैरा १६० । 

२, हाल में ही इस इस विचार को और अ्रधिक मान्यता मिली है। सन्‌ १६३६-४० के सहकारी भान्दोलन 
के सर्वेक्षण में रिजवबे बेक ने उधार-समितियो के कार्यों के विस्तार ओर बहुध्येयी समितियों के संगठन पर 
बल दिया था। सहकारी आयोजन कमेटी ने १६४६ में बहुध्येयी-समितियों के संगठन का पुनः संमर्थन 
किया और उनका लक्ष्य १० बे के भीतर ५० प्रतिशत गॉव तथा ३० प्रतिशत जनसंख्या में फैल जाना 
निश्चित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बहुध्येयी समितियों में आश्चर्यजनक वृद्धि 
हुईं । कुछ राज्यों ने इस काम के लिए योजनाएं अपनाई । उत्तरप्रदेश (१६४७), आसाम (१६४८), 
मेसूर (१९४९) और बिहार (१९४८-४४) ने बहुध्येयी समितियों के संगठन के लिए सुविचारित योज- 
नाओं को कार्यान्वित किया। उत्तरप्रदेश में बहुध्येयी समित्तियों के संगठन में स्तुत्य विकास १६४७ के . 
विकास-समन्वय-अयोजन ( डिवेलपमेए्ट कोआर्डिनेशन प्लान ) के प्रारम्भ होने के बाद हुआ । संक्षेप में | 
इस योजना के अन्तर्गत १२-१५ गाँवों के विकास-समूहों का संगठन किया जाता है । प्रत्येक गाँव में एक " 
बहुध्येयी समिति होती है ओर प्रत्येक समूह में एक संघ ( यूनियन ) होता है । १६४८-४६ में २१००० 
गांवो में १३०० समूह संगठित किये गए । इन गाँवों में काम करने वाली उधार समितियों को बहुध्येयी 
समितियों में परिवर्तित किया गया । उत्तरप्रदेश में कुल २२७८६ बहुध्येयी समितियाँ काम कर रही हैं, 
जिनके सदस्य ७.३५ लाख और चालू पूजी २.८६ लाख रुपया है.। बम्बई क्ृषिक उधार-संगठन कमेटी 
(१६४७) (एग्रीकल्चरल क्र डिट आगेनाइजेशन कमेटी) की सिफारिशों के अनुसार बहुध्येयी समितियों के 
संगठन ओर वर्तमान उधार समितियों को बहुध्येयी समितियों में बदलने की नीति अपनाई गई । १६४८- 
५० के बीच बम्बई में २१६१ बहुध्येयी समितियाँ थीं। १६४९-५० के अन्त तक मद्रास में बहुध्येयी समि- 
तियाँ ६१.२८ प्रतिशत गोबो में और १६. १० प्रतिशत जनसंख्या में फैल चुकी थी। अब बहुध्येयी समितियों 
के संगठन के विचार ने लगभग सारे राज्यों में जड़ पकड़ ली है । -- अनुवादक 
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असफलता दूसरे विषयों को भी प्रभावित करेगी । सामान्य शर्तों पर साख और निक्षेप 
को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथा सदस्यों के प्रभावपूर्ण पारस्परिक निरीक्षण को 
लाने वाला असीमित दायित्व, समिति के उधार देने से इतर कार्यों के लिए भ्रासानी से 
प्रयोग में नहीं आ सकता है ।* जैसा कहा जा चुका है कि बम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश 
में बहुध्येयी समितियाँ सीमित दायित्व के आ्राधार पर संगठित की जा रही हैं । श्राजकल 
साधारण उधार समितियों के प्रबन्ध के लिए कुशल व्यक्ति नहीं मिलते तो बड़ी-बड़ी 
बहुध्येयी समितियों को चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों का मिलना भी सन्देहास्पद है। 
अन्त में, बहुमुखी समिति, जो ग्राम-समूहों में काम करती है, सहकारिता की सफलता 
के लिए आवश्यक घनिष्ठ पारस्परिक ज्ञान का विश्वास नहीं दिलाती ।* ये कठिनाइयाँ 
वास्तविक हे और इन्हें यों ही भुलाया नहीं जा सकता । भारत की वर्तमान ग्रामीण 
आ्राथिक व्यवस्था में बहुमुखी समिति को काम करने का भ्रवसर दिया जाना चाहिए। 
डेन्माक के अतिरिक्त अन्य देशों का अनुभव बहुमुखी समिति के विचार का समर्थन 
करता है । बावेरिया, सेक्सोनी, बेल्जियम और आस्ट्रिया आदि देशों में साख-समिति 
प्रथवा स्थानीय बेक, उधार देने के अतिरिक्त और बहुत से काम भी करते हैं । जापान 
में ग्रामीण सहकारिता का अत्यन्त आइचयंजनक ग्रुण यह है कि एक ही समिति में आम- 
तौर से उधार, क्रय-विक्रय आदि कार्य सम्मिलित रहते हैं | बहुसुखी समितियाँ हर प्रकार 
की ग्रामीण साख-समितियों का स्थान लेने के लिए नहीं हैं, बरन्‌ पूरक बनने के लिए हे । 
१४. ऋण-इतर कृषि-आन्दोलन--अब हम भारत में साख-इतर आन्दोलन की 
प्रगति का विवेचन क्रषि और ,ग़ र-कृषि दो शाखाओं के अन्तर्गत करेंगे । साख-इतर 
कृषि-आन्दोलन की बड़ी आवश्यकता है। डेन्मार्क का उदाहरण यह प्रकट करता है कि 
किसानों के देश में कृषि तभी उन्नति कर सकती है, जब इसके सारे कार्यो को सह- 
कारिता के आधार पर संगठित किया जाय तथा दलालों को समाप्त कर दिया जाय 
ताकि सारा लाभ किसानों को ही मिले । उचित मूल्य पर औज़ार, मशीन, खाद तथा 
अच्छे किस्म के बीजों को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों की आवश्यकता है। 
इस कार्य तथा सहकारी विक्रय के लिए कुछ सहकारी समितियाँ खोली जा चुकी हैं ।* 
यह बहुत बड़ा काम है और श्रब तक इसकी प्रगति शिथिल रही है। सहकारी सम्भरण 
ने छोटे पैमाने के व्यापार के रूप में श्रच्छी प्रगति नहीं की तथा इसके अच्छे प्रबन्ध 
और परयवेक्षण के लिए पर्याप्त कमंचारियों का अ्रभाव है । 
सहकारी बीमा का सिद्धान्त अभी तक पशुओं तक ही सीमित है। खेतों में 
बती हुईं इमारतों, फसलों तथा पशुओं के चारे भरादि का बीमा नहीं किया जाता। 
१६२६ में बर्मा सहकारिता कमेटी ( कमेटी ऑफ कोआपरेशन इन बर्मा १६२६ ) के 


१, कृषि आयोग रिपोट, पेरा ३७५ । 

२. जनवरी-मा्चे १९१८ के इण्डियन कोभआपरेटिव रिव्यू में के० सी० रामकृष्णन द्वारा लिखित “बडुध्येयी 
समिति! वाला लेख देखिए । 

३. कंषि-उत्पादन के बाजार के लिए संगठित सहकारी विक्रय समितियों का विवेचल ऊपर किया जा चुका 
दे । अध्याय ८, सेक्शन २२ देखिए । 


३४० भारतीय अशथशास्त्र 


अनुसार बर्मा में ऐसी समितियों की दशा साधारणतया शोचनीय थी । गाँवों का 
सामाजिक विघटन, रिण्डरपेस्ट जैसी पशुओ्रों की भयंकर महामारी, प्रबन्ध एवं वित्त-कार्य 
में कठिनाई श्रादि इसकी सफलता में बाधक हैँ । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
कृषि में सहकारी बीमा का विस्तार और विकास हो । पशुओं की नस्ल में सुधार तथा 
बीमा द्वारा अकाल के समय चारे का प्रबन्ध करने के लिए पदशु-प्रजनन समितियों 
की भी चर्चा की जा सकती है। इन समितियों ने सामान्यतया अच्छी प्रगति नहीं की 
है, यद्यपि उन्हें पंजाब में थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक रीति से पशु- 
प्रजनन कार्य में पड़ने वाली बाधाओं का संकेत हम लोग कर चुके हें ( अध्याय ५ 
सेक्शन १३-१४ देखिए )। विनाशक रोगों और जंगली सूअरों के आक्रमण से फसलों 
को बचाने के लिए बम्बई के दक्षिणी प्रदेश में कुछ मेंडबन्दी और फसल-सुरक्षा 
समितियाँ प्रारम्भ की गई हैं। बहुत थोड़ी संख्या में सहकारी सिंचाई समितियाँ भी 
संगठित की गई हैँ । ये समितियाँ सूखे भागों में जहाँ पर नहर की सिंचाई महँगी या 
असम्भव है, पानी के प्रइन को हल करती हैं । बंगाल और मद्रास के कुछ जिलों में 
इन्हें उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुई है। बम्बई राज्य में आजकल नौ भूमि-सुधार समितियाँ 
काम कर रही हैं । 

सहकारी कार्यों का दूसरा महत्त्वपूर्ण उदाहरण जिसका संकेत ऊपर किया जा 
चुका है (अ्रध्याय ७, सेक्शन ८), पंजाब के कुछ गाँवों में किया गया चकबनन्‍्दी का काम 
है । सहकारी फार्म कृषि में कुछ भी काम नहीं किया गया है। यह स्पष्ठ है कि जब 
तक खेत छोटे और बिखरे हें, कृषि-कार्यों में सुधार के लिए इटली की तरह सम्मिलित 
खेती अपेक्षित है । 

उपभोक्ता आन्दोलन, जिसने इंगलैण्ड में बहुत प्रगति की है, भारत के ग्रामीण 
क्षेत्रों में उन्‍्तति नहीं कर सका। किसानों की घरेलू झ्ावश्यकताएँ थोड़ी हैं तथा. 
स्थानीय उत्पादन अथवा गाँव के बाज़ारों से उनकी माँग पूरी हो सकती है। उनके 
रहन-सहन का स्तर इतना निम्न हूँ कि यदि प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाइयों को भुला भी 
दिया जाय तो भी वितरणु-सहकारिता का कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारी 
श्राशा कृषकों की सामान्य प्रगति और उनके रहन-सहन के स्तर के सुधार पर ही 
अवलम्बित है। विशेषकर नगरों में उचित दर पर शुद्ध दूध देने वाली डेरी समितियों 
के लिए पर्याप्त क्षेत्र है| देश में इस प्रकार की बहुत कम समितियाँ हैं, यद्यपि ऐसीः 
समितियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। 

भारतीय कृषि में सहकारी आन्दोलन अभी अपनी श्ैशवावस्था में है और 
ऋण-इतर कृषि सहकारिता को श्रभी बहुत लाभदायक कार्य पूरे करने हैं। इस 
प्रकार की सहकारिता ने डेन्मार्क तथा कुछ भ्रन्य यूरोपीय देशों में किसानों को इतना' 
सबल बना दिया है कि वे पूंजीवादी किसानों की बराबरी कर सकते हैं।* जैसा कि. 
डॉ० क्लाउस्टन का कहना है, “बम्बई में रुई-विक्रय-समितियों, बंगाल की सिंचाई 
_ और दुग्ध समितियों, मध्यप्रदेश की सहकारी बीज और डेरी-समितियों तथा पंजाब 
६. एच० डो० इरविन, द मेकिंग ऑफ रूरल यूरोप, पृष्ठ १९५ देखिए । 


भारत में सहकारो आन्दोलन ३५१ 


की चकबन्दी, नहरों की रेत साफ करने वाली तथा क्षषि-उत्पादन को बेचने वाली 
समितियों के कार्यों को देखकर ऐसी आशा की जा सकती है कि आवश्यक संगठन- 
कर्ता प्राप्त होने पर सहकारिता कृषकों को उनके श्रम का पूर्णा लाभ दिलाने में वसा 
ही काम करेगी जैसे उसने किसानों की सस्ती पूजी देने में किया है।) इस 
लक्ष्य की पूति के लिए सरकार को यथेष्ट सहायता देनी चाहिए। इसके लिए 
वांछनीय सुधार यह है कि सहकारी विभाग और क्ृषि एवं पशु-चिकित्सा-विभाग का 
सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होना चाहिए। सचमुच, सहकारी समितियाँ कृषि एवं 
पशु-चिकित्सा विभाग के प्रचार-कार्य के लिए श्रेष्ठ एजेन्सी बनने की क्षमता रखती 
हैं। ऋण-इतर सहकारिता के विकास से ही विशेषज्ञों की शिक्षा जनता तक पहुँचाई जा 
सकती है जिन लोगों तक किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तिगत पहुँच कभी हो ही नहीं 
सकती ।* ज़िला ग्रामोत्थान समिति (डिस्ट्रिक्ट विलिज अपलिफ्ट कमेटी), तालुका विकास 
संस्थाओं (तालुका डिवेलपमेन्ट एसोसिएशन्स ), प्रान्तीय ग्रामीण विकास परिषद (प्रावि- 
शल रूरल डिवेलपमेन्ट बोर्ड ) के संगठन द्वारा इस दिशा में बम्बई में आन्दोलन किया 
गया (अध्याय ११ भी देखिए) । ये संस्थाएँ खेती की अच्छी विधि, पशुओं और मुरगियों 
के नसल-सुधार के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए प्रचार कर रही हैं। इनमें से अनेक 
ग्रामोत्थान आन्दोलन में भाग ले रही हैं। हाल में कुछ उत्तम फ़ार्म-कृषि-समितियाँ (बेटर 
फामिद्ध सोसाइटीज) स्थापित की गई हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सीमित 
क्षेत्र में काम करने वाली कृषि-सुधार समितियाँ, कृषि तथा श्रन्य सुधारों के सम्बन्ध में 
तालुका-विकास संस्था से अभ्रच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि तालुका-विकास संस्था पूरे 
तालुके में काम करती है । कृषि-सुधार समितियाँ मद्रास और पंजाब में भी पाई जाती 
हैं। इस सम्बन्ध में रहन-सहन सुधार-समितियाँ ( बैटर लिविंग सोसाइटीज ) की चर्चा 
की जा सकती है। उत्तरप्रदेश और पंजाब में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना ( रूरल 
रिकन्‍्स्ट्रक्शन प्रोग्राम ) के अन्तर्गत इनके संरक्षण में अच्छा काम किया गया है। सर्वे- 
प्रथम ये समितियाँ पंजाब में विकसित हुई और इनका ध्यान मुख्यतः विवाह और अन्य 
उत्सवों के व्यय को कम करने पर ही केन्द्रित रहा। इन समितियों की सहायता से सड़कों 
का सुधार हुआ, सा्वेजनिक कुएं खोदे गए, तालाब साफ किये गए, चिकित्सालय और 
स्कूल खोले गए। उत्सवों के व्यय को कम करने का प्रचार, सफाई में उन्नति, अच्छे 
बीज का वितरण, ज्ुताई की अच्छी विधियों का प्रारम्भ तथा पशुओं की नस्ल में भी 
सुधार किया गया । रहन-सहन सुधार समितियों ने बंगाल में भी कुछ प्रगति की है। 
१९. ऋण-हतर गेर कृषि समितियाँ--यद्यपि इस आन्दोलन में अभी पर्याप्त- 
शक्ति नहीं है, फिर भी कुछ राज्यों में थोड़ी-बहुत उन्नति हुई है। मेकक्‍्लेंगन कमेटी 
के अनुसार, जुलाहों के लिए सूत और टोकरी बनाने वालों के लिए बेंत, बढ़इयों के 
लिए लकड़ी, भ्रनेक उद्योगों के लिए (विशेषकर अच्छे प्रकार के) औजार आदि खरीदने 
के लिए सफल प्रयास किया गया हैँ। सूत, सिल्क के कपड़े, दरी और फर्नीचर के: 
१« रिव्यू ऑफ एंग्मीकल्चरल आपरेशन्स इन इण्डिया ( १९२६-२७ ) | 

२० एग्मीकल्चरल कमीशन रिपोट , पैरा ३८६ । 


३५२ भारतीय भश्रथंशास्त्र 


उत्पादन और विक्रय के लिए भी प्रयत्त किया गया हैं। ग्रह-निर्माण समितियाँ भी सग 
ठित की गई है। अत्यन्त साधारण आवश्यकीय वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य अनेक 
सहकारी भण्डार कर रहे है ।* झब हम विभिन्‍न प्रकार की ऋण-इतर गर कृषि 
समितियों का विवेचन करेगे । 

(१) क्रय और विक्रय के लिए कारीगरों की समितियॉ--कुटीर उद्योगों की 
आ्िक उन्नति के लिए किसानों की तरह ही कारीगरों के विषय में, उधार ही नही 
बल्कि ग्रन्य आवश्यकताएँ, जैसे कच्चा माल खरीदना, तैयार माल की बिक्री श्रादि को 
सहकारी ग्राधार पर संगठित करना चाहिए । करधा उद्योग को सहकारी आधार पर 

ग्रच्छी प्रकार संगठित किया जा सकता है । इससे कच्चे माल की थोक खरीद, अच्छे 
प्रकार के करघों और श्रन्य औजारों के प्रयोग तथा सीधे उपभोक्ताञश्नों को कपड़े की 
बिक्री आदि उह्द श्यों की प्राप्ति हो सकती है । अनेक स्थानों पर की गई सहकारी औद्यो- 
गिक प्रदर्शनियाँ इस प्रकार की सहकारी उत्पत्ति की विभिन्‍नता और विस्तार का 
परिचय देती हे । बम्बई में सहकारी बुनाई की महत्ता को सरकार ने भी स्वीकार कर 
लिया हैं । इसलिए सहकारी विभाग के निरीक्षण मे कुछ बुनाई के स्कूल भी चलाये जा 
रहे हैं। सन्‌ १६३४५ में करघा उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रान्त के प्रमुख केन्द्रों में जिला 
ओौद्योगिक सहकारी संस्थाओं (डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल कोश्रापरेटिव एसोसिएशन्स) की 
स्थापना की गई । इनका कार्य उचित दर पर कच्चा माल देना, आंशिक अदायगी पर 
जुलाहों से करधो से बने कपड़े को बाहर भेजने की शर्ते पर प्रेषण-लेखा के आधार पर 
स्वीकार करना तथा करघों के माल को तुरन्त खरीदना और बेचना था। बाज़ार में 
बिक्री की नई योजना उद्योगों के सचालक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के 
सम्मिलित बोडं द्वारा नियन्त्रित है। श्रन्य राज्यों में भी करघे के माल के बाज़ार के 
प्रबन्ध के लिए आशाजनक योजनाएँ बनाई गईं ।* भ्न्य कारीगरों, जेसे मोची, सुनार, 
बेत का काम करने वाले, लकड़ी का सामान (फर्नीचर) बनाने वाले, ठठेरे झ्रादि के 
विषय में भी कुछ उन्नति की गई है । जैसा कहा जा चुका है, कि १९३६-४४ के युद्ध ने 
कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया । विभिन्‍न प्रान्तों में इन उद्योगों को सहकारी आधार 
पर विकसित करने के लिए कुछ प्रयास किये जा रहे हें । 

(२) अकुशल मजदूरों की समितियाँ--मद्रास के बहुत से ज़िलों में श्रकुशल मज़- 
दूरों की सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं | ये समितियाँ मिट्टी खोदने तथा सड़क मरम्मत 
करने का ठेका लेती हैं, जिनमें श्रकुशल मज़दूरों की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत' 
से छोटे किसान भी सम्मिलित रहते हैं जो इस प्रकार अ्रपनी कृषि-आय को बढ़ा लेते 
हैं। बुरा प्रबन्ध और ठेकेदारों का विरोध आदि कठिनाइयों का इन्हें सामना करना 
पड़ता है। अन्य समितियाँ भी हैं जो संयुक्त रूप से सड़क बनाने का कार्य करती हैं। * 
१. मैक्लेगन कम टी रिपोर्ट, पैरा १० । 

२, द्वितोय खण्ड, अध्याय २, सेक्शन ६४ देखिए | 


३, एग्रीकल्चरल कमीशन रिपोर्ट, साक््य विवरण, खण्ड ३, मद्रास रजिस्ट्रार की गवाही और १६२७-२८ 
को उनकी वार्षिक: रिपोट , पेरा ५२ देखिए । 


भारत में सहकारी श्रान्दोलन ३५३ 


(३) शहरी उपभोक्‍ता समितियॉ--प्रामीण क्षेत्रों में इस श्रान्दोलन के पिछड़े 
रहने का संकेत ऊपर किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में इनकी स्थिति कुछ ही अ्रच्छी 
है। मद्रास और उत्तरप्रदेश में थोड़े से सहकारी भण्डार खोले गए हैं। मद्रास की 
ट्रिप्लीकेन शहरी-सहकारी समित्ति, इन भण्डारों मे सबसे अ्रधिक सफल मानी जाती है । 
उत्तरप्रदेश और बम्बई मे छात्रावासों से सम्बन्धित कुछ भण्डारो का प्रबन्ध बड़ी 
सफलता से किया जा रहा है। रेलवे भण्डार भी कुछ सफल सिद्ध हुए है। " पर्चिमी 
देशों, विशेषकर इंगलैण्ड की तुलना मे, भारत के उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति नहीं 
के बराबर है। अनेक समितियों की ग्रसफलता के प्रधान कारण सदस्यों की निष्ठा, 
अच्छा व्यापारिक प्रबन्ध तथा उचित परय्यवेक्षण का अ्रभाव आदि है । एक श्रन्य कठि- 
नाई फुटकर और थोक दामो का अल्प अन्तर है जो उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप 
से श्राकधित नही करता । इसके अतिरिक्त बाहद्य स्पर्धा का सामना करने की अक्ष- 
मता, अधिकांश जनता में नियत सामयिक झाय का अभाव, तथा कही-कही नक़द बिक्री 
और केवल सदस्यों से ही सम्बन्ध रखने के सच्चे सहकारी सिद्धान्तों का परित्याग आदि 
अन्य कारण है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वितरण भण्डारों की आवश्यकता शहरो 
के मध्यम तथा श्रमिक वर्गों के हितों के लिए अत्यावश्यक है, परन्तु इस दृष्टिकोण 
से उपभोक्ता आन्दोलन भारत के सहकारी संगठन का सबसे दुबंल अंग है। जब तक 
जनता मे व्यवस्थित और योजनाबद्ध व्यय की आदत नहीं झ्ाती तथा वे खरीदी 
हुईं वस्तुओं के ग्रुणो के बारे मे उचित निर्णय करने मे भी असमर्थ हैं, तब तक भण्डार 
आन्दोलन उन्‍नति नही कर सकता । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं युद्धकालीन परि- 
स्थितियों के कारण, जब खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थों का मूल्य बढ गया, तथा 
फुटकर व्यापार में मझ्ुुनाफाखोरी फैलने लगी, तो उपभोक्ता-सहकारिता को अधिक 
प्रोत्साहन, विशेषकर मद्रास में, मिला । 

१६. यृह-निर्माण समितियाँ--इंगलैण्ड में औद्योगिक नगरों की गन्दी बस्तियों के प्रश्न 
को हल करने तथा अच्छी गृह-व्यवस्था के लिए किये गए विभिन्‍न प्रयत्नों में सहकारी 
ग्रृह-निर्माण समितियों का स्थान प्रमुख है। इंगलैण्ड मे उनकी सफलता से भारत 
भी उनकी ओर आरक्षित हुआ । बम्बई तथा अन्य द्ञहरी क्षेत्रों में हमारे सामने ऐसी ही 
समस्या है। गाँवों के लिए सुन्दर गृह-व्यवस्था बनाने के विशाल प्रइन का तो कहना 
ही क्‍या है, मद्रास, मैसूर और हाल में बम्बई के कुछ नगरों में भी, सहकारी गृह- 
निर्माण का प्रारम्भ किया जा चुका है। बम्बई सरकार ने विभिन्‍न ग्रह-निर्माण 
समितियों को आथिक सहायता दी है। बम्बई नगर में, बम्बई सहकारी ग्ृह-निर्माण 


_संन्‍लरननन्‍तनलतलन 3. मकाालनन.. ररककगनिगन.3. शनलकन-ननननननान«अरीनानान+3०फानकननकन-+--०..3।. नमन जभन ननाअ>कआ/-५- 


१. उपभोक्ता स्नहकारिता के क्षेत्र में मद्रास और बम्बई ने ही कुछ उन्नति की थी, परन्तु अ्रव अन्य राज्यों 
ने भी इस जेत्र में काफी सफलता प्राप्त कर ली द्वै । देश में उपभोक्ता समितियो की स्थिति में हर तरह 
से विकास हुआ है । सन्‌ १६४९-५० के अन्त में ८६४९ समितियाँ थी, जिनकी सदस्य-संख्या २१.५५ 
लाख थी । उनका निजी कोष (फरड) ४४९ ४१ लाख रुपया था। उस व (वार्षिक) विक्रय ओर क्रय की 
श्कम क्रशः ७०४५-४१ ओर ६७४४,८० लाख रुपया था। प्रारम्भिक भण्डारों की वृद्धि गत वर्षों में 
भारत के उपभोक्ता आन्दोलन की विशेषता रही है, परन्तु थोक भण्डारों के बारे में यह बात नहीं कही 
जा सकती । मदास के अपिरिक अन्य राज्यों में थोक-मण्डार प्रमुख नही थे । 





३५४ भारतीय अथंशास्त्र 


संस्था (बॉम्बे को-प्रापरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन) के संरक्षण में, विशेषकर मध्यम 
वर्ग के हित के लिए बहुत सी ग्रह-निर्माण समितियों का संगठन किया गया है। 
सन्‌ १९४६-५० में बम्बई राज्य में ७६९ समितियाँ थीं जिनकी सदस्य-संख्या ३७,११७ 
और चालू पूंजी लगभग ५६ करोड़ रुपये थी। मद्बास में सन्‌ १६४६-५० के अन्त में 
२८० ग्रह-निर्माण समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य संख्या २५,६३३ थी तथा १५५८-१७ 
लाख रुपया सरकारी ऋण था । 

ग्रह समितियों के दो मुख्य प्रकारों में अन्तर किया जा सकता है: (१) पहली 
वे समितियाँ हैं जो सामूहिक रूप से भूमि खरीदती हें, तथा सदस्यों को कच्चे माल की 
खरीद, टेक्नीकल सलाह, क्रय और यदि सम्भव हुआ तो बन्धक पर ऋण देकर उन्हें 
निजी मकान बनाने में सहायता करती हैं। (२) दूसरे प्रकार की समितियाँ वे हैं, जो 
भ्रपनी एक बड़ी इमारत अथवा अनेक इमारतें बनाती हें और उसमें रहने वाले सदस्यों 
से, दीर्घकाल में निर्माण एवं मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए किराया लेती हैं । 
भारत में दोनों प्रकार की समितियाँ पाई जाती हें । 
१७. केन्द्रीय समितियाँ; सहकारी वित्त--अ्ब तक हमने प्रारम्भिक समितियों के अनेक 
प्रकारों का विवेचन किया है। अब केवल उच्चतर स्तर के सहकारी संगठन के विषय 
में कुछ कहना शेष है, जिनका कार्य विभिन्‍न प्रकार की प्रारम्भिक समितियों का 
निरीक्षण और संगठन तथा आथिक सहायता देना है। श्रान्दोलन के इस पहलू को हम 
तीन प्रकार की केन्द्रीय समितियों से--संघ (यूनियन) केन्द्रीय बेंक तथा राज्यीय बेंक 
' सै--अ्रध्ययन कर सकते हैं। 
१८. संघ--भारत में लगभग सारे राज्यों में केन्द्रीय सहकारी एजेन्सियाँ हे जिनके 
निरीक्षण का क्षेत्र एक जिले से कहीं छोटा है। ये संघ निम्न प्रकार के हो सकते हैं : 
'(१) गारण्टी देने वाले संघ (यूनियन), जैसे पहले बर्मा और बम्बई में थे।(२) पर्यवेक्षक 
'संघ (सुपरवाइज़िंग यूनियन) जैसे बम्बई और मद्गवास में हैं। (३) बेक-व्यवहार संघ, 
'जसे पंजाब में हें। एक दिये हुए क्षेत्र में कई समितियों के संधान (फेडरेशन) को संघ 
(यूनियन) कहते हैँ । प्रबन्ध की बागडोर संघ-कमेटी के हाथ में रहती है। यह कमेटी 
अनेक सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों से बनती है । यह एक वैतनिक मन्त्री तथा एक 
उपसमिति नियुक्त करती है जिनका काये सदस्य समितियों के कार्यों की जाँच तथा 
उनकी कार्ये-विधि का निर्देश करना हैं। जहाँ पर संघ एक गारनन्‍्टी संघ भी होता हैं 
बहाँ यह कमेटी (संघ-कमेटी) सदस्य समितियों के कुल बाह्य ऋणों को निश्चित करती 
है जिसके लिए यह केन्द्रीय बेंक से सिफारिश करने के लिए तैयार रहती है। कुछ दशाओं 
में यह केन्द्रीय बेकों को सदस्य समितियों के ऋणों के सम्बन्ध में कुछब्सीमा तक 
गारन्टी भी देती है। सोचा यह गया था कि संघ सदस्य-समितियों के कार्यों के पर्यवेक्षण 
में लाभप्रद होने के साथ ही केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओ्रों और प्रारम्भिक समितियों के 
बीच एक कड़ी भी बन जायेँगे, यद्यपि वे स्वयं वित्तदायी संस्थाएँ नहीं होंगे ॥ 
जहाँ पर प्रारम्भिक समितियाँ और केन्द्रीय बेंक हैं वहाँ गारन्टी संघ की स्थापना के. 

लिए मेक्लेगन कमेटी ने जोरदार. सिफारिश की थी। उनका विचार था कि जहाँ , 
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पर केवल प्रान्तीय बेक ही प्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भिक समितियों से व्यवहार करते हें, 
वहाँ पर इन संघों का होना बहुत ही आवश्यक है । बर्मा की तरह की गारन्टी यूनियनें 
बम्बई में असफल रही । अंशत: इसका कारण यह था कि गारन्टी केवल नाममात्र की 
होती थी और धनाभाव के कारण कोई योग्य पर्यवेक्षक नहीं रखा जा सकता था । 
समिति का काम प्राय: अनियमित और भ्रयोग्य था । इसलिए मद्रास की तरह के केवल! 
निरीक्षक संघ को ही उत्साहित करने का निश्चय किया गया है, जो विस्तृत क्षेत्र में फैले 
हों तथा कुशल निरीक्षण के लिए जिनकी आथिक स्थिति दृढ़ हो । 

सन्‌ १९३४ की निरीक्षण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संघों की कार्ये- 
प्रणाली को उचित और कुशल बनाने के लिए बम्बई सरकार ने सन्‌ १६९३६ में नई 
योजना प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत निरीक्षण के लिए जिला परिषदों की स्थापना तथा 
केवल योग्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया । उपनियम के अन्तर्गत इन परिषदों 
को विस्तृत अधिकार दिया गया है। इनमें से सबसे प्रमुख अ्रधिकार सम्बन्धित समिति के 
प्रबन्ध कमेटी को स्थगित करना है। इनसे यह भी आशा की जाती है कि वे सहकारी 
क्षि-संगठन में दृढ़ता लाने वाली शक्ति का भी काम करेंगी।'* केन्द्रीय बेंकों द्वारा 
नियुक्त किये गए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भी निरीक्षण कार्य में सहायता करते हैं । 

प्रत्येक कमेटी और झायोग ने अच्छे निरीक्षण की आवश्यकता को स्वीकार 
किया है, परन्तु इस काम के लिए सबसे उपयुक्त एजेन्सी के सम्बन्ध में एक-से कदम 
नहीं उठाये गए हें। विभिन्‍न राज्यों ने विभिन्‍न प्रकार की निरीक्षण पद्धतियों को 
अपनाया है। साधारणतया निरीक्षण का कार्य या तो सहकारी विभाग के जरिए 
सरकार द्वारा किया जाता है, श्रथवा विद्येष प्रकार की सहकारी निरीक्षक संस्थाओं 
द्वारा किया जाता है, जैसा कि बम्बई, मद्रास, पंजाब और मध्यप्रदेश में होता है, या 
दोनों प्रकार से किया जाता है। सामान्यतया इसका प्रबन्ध स्थानीय पर्यवेक्षक संधों, 
जिला पयंवेक्षक परिषदों या संघों, प्रदेशीय अ्रथवा प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं और केन्द्रीय 
बेकों श्रथवा इनके संघों से किया जाता है। वम्बई और मद्वास में विभागीय अधि- 
कारियों द्वारा विशेष प्रकार की समितियाँ, जैसे ऋण-इतर और परिगरित जातियों 
के निरीक्षण के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है। 

निरीक्षण प्रणाली कहीं भी पूर्णतया सन्‍्तोषजनक नहीं है । अनेक राज्यों में अति 
अल्प निरीक्षण का ही प्रबन्ध है और बहुत से राज्यों में वित्तीय एजेन्सियों के अधि- 
कारियों द्वारा किये हुए निरीक्षण से इसका संघात होता है।* बम्बई में निरीक्षण 
करने वाली विभिन्‍न एजेन्सियों के संयोग की ओर विभाग प्रयत्नशील है। 

१६९३७ में रिज़व बेंक के कृषि-ऋण विभाग ने कोदिनार (बड़ौदा स्टेट)? के 
बेंक-व्यवहार संघ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और अन्यत्र प्रयोग करने के विषय में सुझाव 
पेश किये । इस प्रकार का बेक-व्यवहार संघ वित्त के अतिरिक्त, निरीक्षण-संघ का काम 
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१. निरीक्षण समिति की रिपोट (१६३४) और रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोट (१६३६-३७), पैरा ४० । 
२. रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०) पृ० ७१-३। 
2. नानावती और अंजारिया, देखिए, (द इश्डियन रूरल प्रॉब्लम) ए० ४०६-१० ओर कोदिनार बेकिंग 
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अपने हाथ में ले लेगा। जो निरीक्षण संघ सन्‍्तोषजनक काम कर रहे है तथा जिनसे 
काफ़ी संख्या में प्रारम्भिक समितियाँ सम्बन्धित है, उन्हें बक-व्यवहार संघ में परिवर्तित 
करने योग्य समझा जा सकता है, यदि आवश्यकता पड़ने पर यह बेक-व्यवहार संघ 
राज्यीय बैंक की सहायता से अपने साधनों की पूर्ति कर सकता है ।" सहकारी क्षेत्रों में 
इस सुझाव को विशेष पसन्द नहीं किया गया है, क्योंकि इससे मितव्ययी और कुशल 
कार्य सम्भव नहीं होगा । यह भी हो सकता है कि उसे इतना विश्वास प्राप्त न हो कि 
वह पर्याप्त निक्षेपों को आकर्षित कर सके । 

१६. केन्द्रीय सहकारी बेंक--सामान्यतः केन्द्रीय सहकारी बंक भारत जैसे देश के लिए 
ग्रावश्यक उच्चतर वित्तीय एजेन्सियाँ है, क्‍योंकि भारत में प्रारम्भिक समितियों द्वारा 
पूंजी स्थानीय रूप से एकत्रित की जाती है तथा उसकी पूर्ति बाहर से भर सुदूर द्वव्य- 
बाजारों से करनी पड़ती है। इसलिए केन्द्रीय अ्रथवा राज्य बेकों, जैसे उच्चतर संघों या 
वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है । ये बेंक क्रमशः प्रारम्भिक समि- 
तियों को दूरस्थ नगरों से सम्बन्धित करेंगे, जिनसे प्रारम्भिक समितियों को चालू पूजी 
मिल सके । इस प्रकार की विशेष सहकारी वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। एक तो 
ग्रामीण वित्त को दीघकालीन पूंजी की अ्रधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और 
दूसरे सम्मिलित पूजी वाले बेंक, जो अपना व्यापार कुछ प्रमुख नगरों में ही चलाते हैं, 
दूरस्थ भ्रामीण' समितियों को जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते, कृरपि-उत्पादन के लिए 
आवश्यक अ्र्थ उपलब्ध कराने के हेतु दीघकालीन ऋण नही दे सकते, भले ही वे ऋण 
देने में समर्थ क्‍यों न हों। वित्तीय वितरक पद्धति की आधारभूत भावना यह है कि 
समिति के साधन उन हजारों कृषकों के लिए सुलभ बनाए जायें, जिन्हें उनकी आव- 
इ्यकता है। हा 

जो प्रारम्भिक समितियाँ इनके अन्तर्गत होती हैँ उनकी चालू पू जी की कमी और 

अधिकता के सन्तुलन-केन्द्र का काम भी ये केन्द्रीय बेंक करते हैं । प्रारम्भिक समितियों के 
लिए आ्रावर्यक पू जी को यह एकत्र करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अथवा जहाँ पर गारन्टी 
यूनियन है वहाँ उनके द्वारा, प्रारम्भिक समितियों को उधार देते हैं। कई राज्यों में केन्द्रीय 
बेंक समितियों के निरीक्षण और संगठन का काम भी कर सकते हें, विशेषकर उस समय 
जब कि वे समितियाँ इसकी हिस्सेदार हों । केन्द्रीय बेंक मुख्यतः एक वित्तीय एजेन्सी 
है। सम्बन्धित समितियों के वित्तीय प्रबन्ध के अलावा, केन्द्रीय बेंक अन्य काम भी करते 
हैं जंसे, विभिन्‍न प्रकार के निक्षेप्रों को स्वीकार करना, बिल, चेक, हुण्डी, डिविडेण्ड 
वारन्ट और रेलवे सम्बन्धी कार्य करना, ड्राफ्ट और हुण्डी को जारी करना, बहुमूल्य 
पदार्थों को सुरक्षा में रखना और प्रतिभूतियों (सीक्योरिटी) का क्रय-विक्रयः आदि।* 
इसका काय-क्षेत्र कुछ राज्यों, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पंजाब में एक तालुका 
अथवा तहसील से लेकर, अन्य राज्यों में जसे बम्बई, मद्रास और मध्यप्रदेश में एक 
संध के संगठन पर नानवती की रिपोट । 

२. एणग्मीकल्चर क्रेडिट डिपाट मेन्ट (रिज़र्व बेक ऑफ इण्डिया) बुलेटिन नं० १ । 

'रै. रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०), पृ० ११ । 
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जिले अ्रथवा बहुत से तालुकों में फैला होता है। गत्यन्त छोटे क्षेत्र में प्रबन्ध-व्यय अना- 
वश्यक रूप से अधिक होता है और अत्यन्त बड़े क्षेत्र में पर्यवेक्षण का काये कुशल नहीं 
होता। प्रत्येक दशा में हमें बीच के मार्ग को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
केन्द्रीय बेंक भ्रपतती संरचना के अनुसार मिश्रित और शुद्ध दो प्रकार के होते 

हैँ। मिश्रित केन्द्रीय बेंक समितियों और व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं, और ये बेंक 
हिस्सा, पू जी और प्रबन्ध-परिषद्‌ के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समिति को ही विशेष 
सुविधाएँ देते हैं । इस प्रकार के बेक संघीय बेंकों के आदर्श को प्राप्त करने के लिए 
स्वीकार किये जा सकते हैं भर्थात्‌ ऐसे केन्द्रीय बेंक के लिए जिसकी सदस्यता केवल 
समितियों तक सीमित हो । मिश्रित केन्द्रीय बंक धनी व्यापारियों और मध्यम-वर्ग के 
सदस्यों की राय और सहायता को प्राप्त करते हैं, तथा केवल समितियों के हितों की 
रक्षा करते हैं और वे एक शुद्ध केन्द्रीय बक में बदले जा सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत 
सदस्यता का लोप हो जायगा । मिश्रित प्रकार की बैंक भारत की वर्तमान परिस्थितियों 
में उपयुक्ततम हैं तथा सभी राज्यों में उनका प्रचार है। आदर्श संघीय बेंक यद्यपि 
सिद्धान्तत: श्रेष्ठ हैं, परन्तु उनकी कुछ कमियाँ है। उदाहरणार्थ, झ्रावश्यक व्यापारिक 
योग्यता के लिए वे आत्म-निर्भर नहीं होते, और न वे मध्यम वर्ग को ही आकर्षित कर 
सकते हैं, और इस प्रकार प्रारम्भिक समितियों के लिए आवश्यक धन भी उन्हें नहीं मिल 
पाता । कुछ राज्यों में, जैसे बंगाल और पंजाब में शुद्ध संघीय केन्द्रीय बेंकों की संख्या 
बढ़ रही है, जिन्हें बेकिंग संघ (यूनियन) कहते हें । 

भारतीय संघ में राज्य-बेंकों सहित कुल ५२० केन्द्रीय बेक थे, और उनके सदस्य 
(१६५१ में) २२८, १४८ थे। चालू पूंजी का मुख्य भाग हिस्सा पूजी (लगभग ७ 
प्रतिशत) था। व्यक्तियों एवं समितियों से प्राप्त निक्षेप (लगभग ६८.४ प्रतिशत) भी 
चालू पूंजी का अधिकांश भाग थे। केन्द्रीय और प्रान्तीय बेंकों के ऋण १४५ प्रतिशत 
तथा सुरक्षित एवं श्रन्य कोष ८५.५ प्रतिशत थे। सन्‌ १९५१ में केन्द्रीय बकों की चालू 
पूजी ५६.३८ करोड़ रुपये थी। 

चालू पूजी का ८४ प्रतिशत भाग (ऋण और निक्षेप आदि विभिन्‍न साधनों से) 
उधार लिया हुआ है। केन्द्रीय बंकों के निक्षेपों के दायित्व के विचार से केवल पर्याप्त 
(सुरक्षित) नकद रखना ही आ्रावश्यक नहीं है,' वरन्‌ पर्याप्त दी्घकालीन निक्षेपों को 
ग्राकषित कंरना भी आवश्यक है अन्य लोगों के समान सुरक्षित नकदी रखने पर मेक्लेगन 
कमेटी ने भी विशेष बल दिया था ।* १६३७ में भारत के रिज़वे बेक के कृषि-ऋण 


१. यद्यपि अधिकृत कोष का अनुपात चालू पूजी के साथ असन्तोषजनक नहीं मालूम होता, फिर भो 
सुरक्षित कोष के निर्माण के दृष्टिकोण से कुछ केन्द्रीय बंकों को वास्तविक स्थिति इतनी सनन्‍्तोंपननक्‌ 
नहीं है । कभी-कभी सुरक्षित कोष, बुरे ऋणों के लिए उचित व्यवस्था के बिना ही बनाए जाते हैं और 
इस प्रकार परीक्षा करने पर यह कुछ अंश तक कल्पित भी हो सकते हैं |--रिव्यू ऑफ़ द कोआपरेटिव 
मूवमेंन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०) पृष्ठ ११। 

१. मैबलेगन कमेटी रिपोर्ट, पैरा १८। मेहता, पूव उद्धृत, पृष्ठ १३२ ओर स्टेट्युटरी रिपोर्ट ऑन एग्री- 
कल्चरल क्रेडिट (रिजव बक ऑफ़ इस्डिया), पैरा २२ ! 


३५८ भारतीय भग्रथंशास्त्र 


विभाग ने अपनी संवैध रिपोर्ट तथा प्रन्तीय सहकारी बेंकों को जारी किये हुए 
परिपत्र में इसी बात पर बल दिया है (आगे सेक्शन २३ देखिए) । केन्द्रीय बेंकों को 
प्रारम्भीय समितियों को दिये हुए ऋणों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि 
निक्षेपों की यथासमय भ्रदायगी का निश्चय बना रहे । केन्दीय बेंकों के उधार लिये 
हुए धन का ( उधार कोष ) लगभग ६० प्रतिशत ऋण के रूप में दे दिया जाता है। 
इस प्रकार केन्द्रीय बंकों के पास 'तरल' साधन बहुत निचले स्तर पर रहते हैं । समय 
पर चुकता न किया हुआ या कालातीत ऋण केन्द्रीय बकों की अप्राप्त राशि का बहुत 
बड़ा अंश है। भ्रधिकतर असाध्य ऋण केन्द्रीय बेक के निजी कोष से बढ़ सकते हें। 
सामान्यतः बम्बई, मद्रास, और पंजाब आदि राज्यों में केन्द्रीय बेंकों की सापेक्षिक 
अवस्था सुदृढ़ है, परन्तु कुछ अन्य राज्यों में, विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश 
और बरार में इनकी अवस्था शोचनीय है। लगभग १० वर्ष इन राज्यों में अनेक 
केन्द्रीय बेंकों को निक्षेपों की वापसी की असमर्थता के कारण अपना काम बन्द करना 
पड़ा । केन्द्रीय बैंकों के फेल हो जाने के कारण इन राज्यों में समितियों को असावधानी 
से भ्रत्यधिक ऋण देना, अयोग्य निरीक्षण, कार्य-व्यापार में बक-व्यवहार के नियमों 
का उल्लंघन और प्रारम्भिक समितियों का दोषपूर्ण संगठन आदि थे ।* 

बेक के कार्यों में लचक लाने के लिए नकद साख और सहकारी कागजों के 
भुताने की सुविधाओं का होना आवश्यक है। पुराने होने के कारण, बहुत से केल्धीय 
बेंकों के पास इतने साधन हैं कि वे बाह्य वित्तीय सहायता से म॒क्त हो सकें, परन्तु वे 
अपनी साख-व्यवस्था राज्यीय बेंकों से ही बनाये रखते हें, क्योंकि इन राज्यीय बेंकों 
पर वे संकट-काल में भरोसा रखते हे। अब हम राज्यीय सहकारी बेकों की प्रवृत्ति 
और उपयोगिता पर विचार करेंगे । 
२०, राज्यीय सहकारी बेंक--सहकारी समितियों की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में 
अपने कार्यों को उचित रूप से पूरा करने, उन्हें संयोजित और नियन्त्रिंत करने, निकास- 
ग्रृह के रूप में चालू पूजी की अधिकता और कमी को सन्तुलित करने तथा राज्य के 
वित्तीय केन्द्र की तरह काम करने के लिए केन्द्रीय बंकों को राज्यीय शीर्ष बेंक की 
सहायता की आवश्यकता होती हैं । 

उपरोक्त नकद और सहकारी कागज शभ्रुनाने की सुविधाएँ भी ये बेक केन्द्रीय बेंकों 
को प्रदान करते हें । इस विषय में सम्मिलित पूंजी वाले बेकों पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वे विशेष प्रतिभूति को स्वीकार नहीं कर सकते । राज्यीय बेंक एक 
ओर सामान्य द्रव्य-बाजार और सम्मिलित पूजी वाले बेकों के बीच, और दूसरी श्रोर 
प्रारम्भिक ग्रामीण समितियों के बीच एक लाभदायक कड़ी हें। इस सम्बन्ध में बंगाल 
की एक रोचक प्रणाली का हवाला दिया जा सकता है। इसके अनुसार क्रुषि को 
शिथिल ऋतु में राज्यीय बंकों में जमा किया हुआ अ्रतिरिक्त सहकारी द्रव्य सम्मिलित 
पूंजी वाले बेंकों के द्वारा व्यापार और वारिज्य के लिए उपलब्ध हो जाता है, जो दोनों 


१. रिव्यू ऑफ द कोआपरेखि मूवमेंट ३. रियू ऑफ द कोआपरेखि मृवमेंट इन इण्डिया (११३९-४०), पृष्ठ ११-१२ । केन्द्रीय बेंकों के 
पुनर्निमौण के लिए सुकयि और अपनाथ गए उपायों के लिए, सेक्शन २६-२७ देखिए । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३५६ 


ही पक्षों के लिए लाभदायक है। राज्यीय बेंकों को ग्रह-समिति, विक्रय-संघ, भूमि-बन्धक 
बेंक जैसी विशेष समितियों को छोड़कर, अन्य समितियों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिए, बल्कि केन्द्रीय बंकों के लिए सन्तुलन-केन्द्रों और वित्तीय एजेन्सियों के रूप 
में श्रपनी स्थिति को सशक्त और पुष्ट करना चाहिए ।" इस सम्बन्ध में एक-सी विधि' 
नहीं है । कुछ राज्यों में शीर्ष बेंक प्रारम्भिक समितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते श्रोर 
कुछ अन्य राज्यों में (बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मैसूर), उन क्षेत्रों में वे श्रब भी 
प्रारम्भिक समितियों का आशिक प्रबन्ध करते हैं, जहाँ केन्द्रीय बेंक नहीं हें । बम्बई में 
राज्यीय बेंक की ३१ शाखाएं हैं जो उन जिलों अथवा उनके भागों में फैली हुई हैं जहाँ 
किसी-न-किसी कारण से कोई स्थानीय बेक नहीं हैं । 

राज्यीय बकों का विधान विभिन्‍न प्रान्तों में अलग-अलग है। बम्बई, मद्रास, 
मध्यप्रदेश व बरार, बिहार और आसाम में व्यक्ति एवं समिति दोनों ही स दस्य हो 
सकते हें । संचालक-परिषद्‌ विभिन्‍न प्रकार की समितियों और व्यक्तिगत सदस्यों के 
प्रतिनिधियों से बनती हैं। आजकल आवश्यक व्यापारिक ज्ञान और राज्यीय द्रव्य- 
बाजार से निश्षेप पाने के लिए व्यक्तियों को सम्मिलित करना आवश्यक है । पंजाब 
और बंगाल में सदस्यता केवल समितियों के ही लिए खुली है और संचालक-परिषद्‌ 
के सदस्य केवल सम्बन्धित केन्द्रीय बेंक, बेंकिग-संघ तथा अन्य समितियों के प्रति- 
निधि ही हो सकते हैं। बंगाल में रजिस्ट्रार गैर-सदस्यों में से ३ संचालकों को नियुक्त 
करता है। 

राज्यीय शीर्ष बेंक १४ राज्यों में लगभग इन्हीं आधारों पर स्थापित किये 
जा चके हैं। ये राज्य मद्रास, बम्बई, पदिचिमी बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, 
बिहार, उड़ीसा, आसाम, मैसूर, हैदराबाद अजमेर, कुर्ग और विष्ध्यप्रदेश हैं | इनमें 
से बम्बई राज्यीय बेंक केन्द्रीय बेंक के रूप में १६११ में स्थापित किया गया और 
सर्वंसम्मति से योग्यतम माना जाता है। उसका कार्य-व्यापार अनेक प्रकार का है। 
आशिक प्रबन्ध, प्रचार अ्रथवा निरीक्षण आ्रादि सहकारी विकास का कोई ऐसा रूप नहीं 
है जिसमें यह हाथ न बँटाता हो। प्रारम्भ से ही बेंक ने उपयोगी कार्य किये हें तथा 
सहकारिता की परम्परा में इसका स्थान अद्वितीय है । 

राज्यीय बेंक का निजी कोष चालू पूंजी के १२ प्रतिशत के लगभग है और 
उधार लिया हुआ कोष (समितियों, केन्द्रीय बेंकों, व्यक्तियों, अन्य साधनों से निक्षेप तथा 
सरकार से ऋण ) चालू पूंजी का ८८ प्रतिशत है। असाध्य ऋणों के लिए हमेशा 
पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया है, और इसलिए वास्तविक बची अतिरिक्त परिसम्पत्ति 
उतनी नहीं है जितनी सुरक्षित कोष के आँकड़ों में दीखती है । सम्पूर्णा स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए राज्यीय बेंकों की भ्राथिक अवस्था केन्द्रीय बेंकों से कहीं भ्रच्छी है, 
यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैँ। राज्यीय बेंकों का कार्यारम्भ और उदाहरण ही 
सहकारिता आन्दोलन में बेकिंग के सिद्धान्तों के अधिकाधिक प्रयोग के लिए उत्तरदायी 
है । नकद सुरक्षित कोष, नकद ऋण जैसी सुविधाएँ, राज्यीय बेंकों द्वारा पहली बार 
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१. रिपोर्ट ऑफ द सेन्‍्ट्रल बैंकिंग इन्कवायरी कमेटी, देखिए पेरा १५६ । 


३६० भारतीय अथेशास्त्र 


भुनाये हुए सहकारी विपत्नों को पुनः भुनाने आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंकों पर 
लागू विचार यहाँ के लिए भी उचित हे। राज्यीय और केन्द्रीय बेंकों के पुनर्सगठन के 
लिए रिजर्व बंक ऑफ इण्डिया ने अपने कृषि-साख की संवेध रिपोर्ट में जो सुझाव पेश 
किये हे, वे बाद में दिये गए हें (देखिए सेक्शन २७) । 
२१. क्‍या अखिल भारतीय सहकारी बेंक आवश्यक है --मैक्लेगन कमेटी ने सिफा- 
रिश की थी कि उपयु क्त प्रकार की वित्तदायी एजेन्सियों के अतिरिक्त अखिल भारतीय 
सहकारी बेंक स्थापित किया जाय, जो राज्यीय बेंकों को पुनः भ्रुनाने की सुविधा दे सके 
ताकि उनकी भश्रथ्थ-व्यवस्था में लोच श्रा जाय. जिस लचीलेपन के बिना आन्दोलन का 
स्थायित्व और विकास कठिन हो जायगा । * 
मेक्‍्लेगन कमेटी की रिपोर्ट के बाद, अ्रखिल भारतीय बेंक की आश्रावश्यकता 
झ्रथवा वाडछनीयता के बारे में विचार बदल गए हैं। इस वर्तमान स्थिति के नये तत्त्व 
ये हैं कि राज्यीय बेकों के पास भारी रकम बेकार पड़ी रहती है, तथा अनेक बंक १६- 
१४ की कमेटी द्वारा प्रस्तावित स्तर से कहीं अधिक 'तरल' साधन रखते हैं । इम्पी- 
रियल बेक तथा अन्य बेकों से ग्राथिक सहायता का आइवासन, सहकारिता का राज्यीय 
विषय होना, श्रखिल भारतीय बेंक जैसे बाह्य अ्रधिकारियों से स्वतन्त्र होकर राज्यों की 
अपने अनुकूल विकास करने की प्रवृत्ति, तथा विभिन्‍न राज्यीय बेंकों में पारस्परिक लेन- 
देन की स्वस्थ और ऐच्छिक प्रणाली का प्रारम्भ, जिसमें भारतीय राज्यीय बेंक संस्था 
भी मदद देती है, आदि बातें भी हैं । झ्रब रिज़र्व बेंक की स्थापना हो च्ुकी है, इसलिए 
राज्यीय बैंकों के लिए किसी शीर्ष बेंक की आवश्यकता नही रही, क्‍योंकि राज्यीय बेंकों 
को पुनः भुनाने और ऋरा की सुविधाएँ रिज़व बेक से प्राप्त हो जाती हैं | प्रतएव वर्त- 
मान प्रणाली के लिए किसी शीर्ष बेक की झ्रावश्यकता नहीं है। ( सेक्शन २२-२३ 
देखिए ) । 
२२. रिज्ञव बेंक ऑफ इण्डिया और सहकारी क्ृषि-वित्त का सम्बन्ध--१ श्रप्रैल 
१९३५ को रिज़वं बेक के उद्घाटन के बाद* उससे कृषि की वित्तीय सहायता के 
सम्बन्ध में बड़ी आशाएँ की जाने लगीं ।* बेंक को क्षि विपत्र ( बिल ) और रुक्‍्कों 
('प्रामिसरी नोट को ) जिन पर किसी अनुसूचित बेंक या राज्यीय सहकारी बंक के 
हस्ताक्षर हों, तथा जो क्ृषषि-कार्यों को वित्त प्रदान करने के उहं शय से बनाये गए हों 
और जिनकी समयावधि € महीने की हो, उन्हें खरीदने, बेचने और पुनः भुनाने की 
इजाज़त है। व्यापारिक विपत्र के सम्बन्ध में केवल ३ महीने , की ही समयावधि है । 
चू कि कृषि-वित्त का चक्र व्यापारिक वित्त-चक्र से बड़ा होता है, इसलिए यह कृषि के 
लिए एक प्रकार की रियायत है। वे भूमि-बन्धक बेंक, जिन्हें राज्यीय सहकारी बेक 
, घोषित कर दिया गया है तथा अन्य राज्यीय सहकारी बंकों को ६० दिन के लिए 


जी जलण जलन ए।।।ख जल जटिल तन ज जीनत आल न जननानन न तन 





१. रिपोर्ट, पेश २१६९-२६ । 

२, रिज़ब' बक का विवेचन, द्वितोय खण्ड, अध्याय ११ में किया गया है । 
३. रिज़व बैंक ऑफ इस्डिया ऐक्ट ( १६३४ ) के (२) बी, (४) ए, सी और डी और सेक्शन १७ 
देखिए । रिज़वें बेक ऑफ इसिडिया द्वारा प्रकाशित कृषि साख की संब ध रिपोर्ट, पैरा ३७ भी देखिए । 


भारत में सहकारी आन्दोलन २६१ 


उधार अथवा अग्रिम देने का अधिकार भी रिजर्व बंक को दिया गया है। इनके द्वारा 
रिज़वे बेंक केन्द्रीय बेंकों और प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बैंकों को सरकारी पत्र या स्वीकृत 
भूमि-बन्धक बेकों के ऋरणा-पत्रों की, जो न्यासी प्रतिभूतियों के समकक्ष और सरलता से 
बिकने योग्य हैं, ज़मानत पर ऋण दे सकते हें । रिजर्व बेंक ९० दिन के लिए निम्न- 
लिखित जूमानतों पर राज्यीय सहकारी बेंकों को अग्रिम दे सकता है : (१) क्षि-कार्यों 
के आशिक प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सहकारी बेंकों के रुक्‍कों पर, (२) स्वीकृत सहकारी 
विक्रय-समितियों .या भाण्डागार समितियों के रुक्‍्कों पर, जो फसलों की बिक्री के लिए 
बनाये गए हों श्ौर जिन पर राज्यीय गोदाम की रसीद या उसमें सहकारी बेंक के हस्ता- 
क्षर हों, तथा (३) उधार और जमा से अधिक रुपया निकालने की स्वीकृति बन्धक रखी 
हुई वस्तुओं के आधार पर तथा राज्यीय सहकारी बेंक द्वारा विक्रय या भाण्डागार समि- 
तियों को दिये हुए नक़द साख या अ्धिकर्षण के होने पर राज्यीय सहकारी बेंकों के 
रुक्‍कों पर । 
इसका कार्य सन्‌ १६९३४ में रिज़व बेंक के कृषि ऋण॒-विभाग की स्थापना, 
कृषि-ऋरा से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का अध्ययन करना, सरकार और सहकारी 
बकों को योग्य सलाह देना तथा कृषि-उधार के सम्बन्ध में राज्यीय बेंकों अथवा अन्य 
संगठनों के कार्यों को संयोजित करना है। कानून के अनुसार कृषि ऋरा-विभाग ने 
दिसम्बर सन्‌ १६३७ में सरकार के समक्ष कृषि उधार पर एक रिपोर्ट पेश की | कंषि 
ऋषणा-विभाग ने निम्न विषयों पर चार रोचक और शिक्षणात्मक बुलेटिन प्रकाशित किये-- 
(१) कोदिनार का बेकिंग संघ (१६९३७); (२) सहकारी ग्रामीण बेंक (१६३७); (३) 
बर्मा में सहकारिता आन्दोलन का वर्तमान विकास (१६३८); और (४) पंजावर में सह- 
कारिता (पंजाब १६३६) । सन्‌ १६४१ में रिज़व बेक ने सुधारों का निर्देश करते हुए 
तथा संबंध रिपोर्ट को पूर्ण करने के लिए प्राप्त सफलता तथा वतंमान प्रवृत्तियों का 
विश्लेषणात्मक श्रध्ययन “रिव्यू ग्रॉफ द को-श्रॉपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया" में बड़े 
रोचक और सरल ढंग से छापा ।* 
२३. सहकारी बेंकों के सम्बन्ध में रिज्ञव॑बेंक का काय--क्रषि-ऋण की रिपोर्ट 
(१९३७) में रिजरव बेक ने सहकारी बेंकों की वित्तीय सहायता से सम्बन्धित श्रधि- 
नियम की धाराओं और उनके प्रति ग्रपना रुख स्पष्ट किया है| आम विचार यह है कि 
रिज़र्व बेंक को कृषि का वित्त-प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहिए। भारत जैसे देह में' 
कृषि-कार्य अशिक्षित और छोटे-छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। यह कार्य असंग- 
ठित है एवं जोखिमों से भरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बेंकिंग के पुराने 
सिद्धान्तों के भ्रनुसार, केन्द्रीय बंकों के लिए न तो यह वाञ्छनीय है श्रौर न सम्भव ही कि 
वे प्रत्यक्ष रूप से अल्प अथवा दीर्घ काल के लिए क्ृषि का भ्रथे-प्रबन्धन कर सके | क्ृषि- 
१. अब तक रिज़व' बेंक इस प्रकार के चार रिव्यू? छाप चुका है। अन्तिम रिव्यू १६४८-४० का है। 
अब १६५०-५२ का पाँचवों रिव्यू भी छप गया है । 
२, अन्य बातों के लिए 'फंक्शनूस एण्ड वर्किंग ऑफ द रिजञव बैंक श्रॉफ इसिडिया', देखिए ( १९४९ में 
रिज़व बेंक द्वारा प्रकाशित ) अध्याय ६, पृष्ठ ६६-७६ । 


३६२ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


वित्त के सम्बन्ध में रिज़र्व बेंक के निर्णय प्राचीन विचारों से ही प्रभावित रहे हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त जैसा कि संबंध रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख बेंकों के निक्षेपों के आधार 
पर उनके नकद कोष और “तरल' साधन रिज़र्व बेंक को सौंपे हुए हैं। यही उसकी चालू 
'पूजी का सबसे बड़ा भाग है। इस प्रबन्ध में मूल विचार यह है कि इन साधनों की 
सारी निधि संकट-काल में प्राप्त हो सके। ऐसे व्यापारों में धन नहीं लगाया जा सकता 
जिन्हें अनुसूचित बैंक स्वयं नहीं कर सकते । इस प्रकार यह बैंक व्यवहारियों का बेंक 
है । इसलिए यह किसानों को सीधे ऋण नहीं दे सकता और किसी भी ऋण-एजेन्सी की 
सामान्य बित्त की पूर्ति नहीं कर सकता । इन समितियों को अपने व्यापार के लिए 
'रिज़व बेंक पर भरोसा नहीं करना चाहिए । रिज़र्व बेंक का सही कार्य ऐसी वित्त-सम्बन्धी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिनमें निवेश करने वालों के लिए और ऋण चाहने 
वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हों । जिस समय देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को 
'पूरा करने के लिए व्यापारिक ऋण का भण्डार श्रपर्याप्त होता है, केवल उसी समय 
रिजवं बेंक उधार देने का काम करता है। सहकारी बेंकों के विषय में भी इन्हीं ग्राधार- 
भूत सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए। व्यापारिक बेंकों के समान इन बेंकों को 
भी अपने पेरों पर खड़ा होना चाहिए तथा सामान्य वित्त को निक्षैपों से प्राप्त करना 
चाहिए । उन्हें आन्दोलन के शीर्ष बंक की तरह रिजवं बैंक से इसकी आशा नहीं करनी 
चाहिए। आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता और औचित्य पर परिस्थिति के अनु- 
सार रिजवं बेक को निर्णय करना चाहिए। अधिक-से-अधिक रिज़र्व बेंक प्रान्तीय बेंकों 
'के कोष की अस्थायी कमी को दूर कर सकता है। रिजवे बेंक सहकारी बेंकों को नकद- 
उधार की सुविधा के अनुदान के लिए अभी प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि सरकारी प्रतिभृतियों 
के प्रति उनको अग्रिम देने के लिए कानून में धारा है। इसलिए यह कहा जा सकता है 
कि सहकारी वित्त को लचकदार बनाने और सहकारी बेंक की दर को कम करने के लिए 
प्रान्तीय सहकारी बेंकों को नकद साख की सुविधाओं का मिलना आवश्यक है । 
समय-समय पर रिजवे बेंक बैंकिंग के नियमों को बताने के लिए सहकारी बेंकों 
'को परिपत्र और आदेश जारी करता है। उदाहरण के लिए मई, सन्‌ १६३८ और जून, 
सन्‌ १६३९ में रिज़वं बेक ने प्रान्तीय सहकारी बंकों को सलाह दी कि वे श्रन्य बेंकों 
के साथ नकदी और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में तरल” साधन बनाए रखें, जो उनकी 
'देनदारी का लगभग ४० प्रतिशत हो तथा अपने-आपको अल्पकालीन  ऋणों तक ही 
सीमित रखें । रिज़व बेक से वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए एक शर्ते यह है कि 
राज्यीय बकों को रिजर्व बेक में नकद रुपया जमा रखना चाहिए, जिसकी राशि ऐसे बेंक 
की त्वरित देनदारी ( डिमाण्ड लाइबिलिटी ) के २३ प्रतिशत और समयावधि देनदारी 
(टाइम लाइबिलिटी) के एक प्रतिशत से कम न हो और इस सम्बन्ध में रिज़र्व बेंक को 
विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। * १६३८ के बाद केवल दो राज्यीय बेंकों ने सरकारी 
प्रतिभूतियों के आधार पर रिज़र्व बक से थोड़ी राशि के अग्रिम लिए हैं। उनके साधन 
._पर्याप्त थे, परन्तु उन्होंने रिज़र्व बेंक का श्राश्रय इसलिए लिया ताकि वे प्रतिभूतियों को 
१. फंक्शन्स एण्ड वर्किंग ऑफ द रिजव बैंक ऑफ इण्डिया, प० ७० । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३६३ 


बेचते से बच जाये और निम्नतम दर पर उधार ले सकें । 

कृषिक वित्त और औद्योगिक वित्त में बहुत अन्तर है शौर भारत की विशेष 
परिस्थितियों के कारण इनका हल और भी कठिन हो जाता है। निवेशित धन को 
(तरल रखने और खतरों को दूर करने की रिज़र्व बेंक की चिन्ता स्वाभाविक ही है । 
कृषि के अल्प, मध्यम तथा दीघेकालीन ऋरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
इंगलैण्ड, अमेरिका और आस्ट्रे लिया के ढंग पर एक विशेष ऋणा-व्यवस्था की स्थापना 
से इस कठिनाई को दूर करने का एक मार्ग हूंढ़ा जा सकता है। * रिज़र्व बंक के लिए 
वरतमान सहकारी एजेन्सियों द्वारा कृषि के साथ ग्राथिक सम्बन्ध स्थापित करना और 
कृषि ऋणा-विभाग * को विस्तृत करना सम्भव है। देशी बंकों को रिजव बेक के 
दायरे के अन्दर लाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए, क्‍योंकि इससे कृषिकों को 
बक द्वारा दी हुई सहायता बहुत बढ़ जायगी । * 
२४. सहकारिता आन्दोलन ओर सरकार का सम्बन्ध--सरकार का कतंव्य है कि 
अनुचित हस्तक्षेप किये बिना वह सहकारी आन्दोलन के प्रति एक मित्र, विचारक और 
पथ-प्रदर्शक का काम करे, जोकि सामाजिक पुनरुत्थान का शक्तिशाली साधन बन सकता 
है। भारत में जनसाधारण के अज्ञान, राज्य-हस्तक्षेप करने की प्राचीन परिपाटी तथा 
ग्रामीण ऋण की समस्या तुरन्त हल करने की आवश्यकता के कारण सरकार ने ठीक 
ही सहकारी आन्दोलन के रूप में पहला कदम उठाया है। वे अनावश्यक रूप से आर्थिक 
सहायता देने की नीति से दूर रहे हैं, क्‍योंकि फ्रान्स का अनुभव यह प्रकट करता है कि 
यह लाभ की श्रपेक्षा अधिक हानिकारक है। हम लोग देख च्‌के हें कि राज्य ने 
सहकारी संस्थाश्रों को कुछ आथिक और न्यायिक छूट तथा नई समितियों को सीमित 
आर्थिक सहायता दे रखी है। बम्बई में सरकार ने बम्बई की राज्यीय सहकारी बेक 
द्वारा जारी किये हुए ऋणा-पत्रों पर २० लाख की रकम तक ४ प्रतिशत ब्याज की 
गारन्टी दी है। इस छूट के कारण बेंक क्ृषि-वित्त के लिए अत्यावश्यक दीर्घकालीन 
पूंजी उचित दर पर एकत्रित कर लेता है। इसके लिए उसे सरकारी कोष की 


१. दीर्घकालीन ऋण और भूमिबन्धक बेंकों के प्रति रिजय बक के व्यवहार के प्रश्न का विवेचन 
इस श्रध्याय में आगे किया गया है। सेक्शन २८-२६, ३१ देखिए । 
२. दिसम्बर ३०, सन्‌ ११५३ में रिजव बेक ऑफ इण्डिया ( अमेन्‍्डमेन्ट एएड मिसलेनियस प्रॉविजन्स) 
एक्ट पास किया गया। इस कानून ने 'फसलो? ( क्रॉप्स ) 'कषि कार्य! ( एग्रिकल्चरल आपेरशन्स ) 
ओर फसलों का विपणन” ( मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स ) आदि शब्दों के अथ को विस्तृत कर दिया है। 
इन शब्दों का प्रयोग कानून की धारा १७ (२) (बी) में हुआ है; अथ के विस्तृत हो जाने से वस्तुओं 
की उत्पक्ति, उनके विपणन तथा विधायन के लिए भी धन मिल सकेगा | विधायन के लिए धन उसी दशा 
में दिया जायगा जब विषणन के पूव यह अत्यावश्यक हो, उदाहरण के लिए चावल की भूसी अलग 
करना, कपास को दबाना आदि। इस कानून के अन्तर्गत सहकारी राज्यीय बेंकों को अनुग्नह मिलने 
का भी विधान है ताकि वे स्वीकृत कुटीर उद्योगन्षन्धो ओर छोटे पेमाने के उद्योगो की आर्थिक सहायता 
कर सकें । परन्तु रिजब बेंक द्वारा अनुग्रह की शत्तें यह होगी कि इस कार्य के लिए दिये हुए ऋणों के 
मूल धन ओर ब्याज की गारन्टी राज्यीय सरकारें दें ।--अलुवादक 
३. इस प्रश्न का पूर्ण विवेचन द्वितीय खंड के ११वें अध्याय सेक्शन ४-५ में किया गया है । 
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३६४ भारतीय भ्र्थशा सत्र 


सहायता नही लेनी पड़ती । बेंक के व्यापार के सुरक्षित ग्र॒ुण के कारण सरकार द्वारा 
गारन्टी पूरी करने की सम्भावना नहीं रहती। हाल मे ही बम्बई और मद्रास की 
सरकार ने राज्यीय सहकारी भूमि-बन्धक बेक द्वारा जारी किये हुए ऋण-पत्रों की 
इसी प्रकार की सहायता दी है ।? बम्बई सरकार ने सहकारी एजेन्सियों के द्वारा 
स्थायी भूमि-सुधार के लिए तकावी बाँटने की नीति को अपनाया है। चकबन्‍्दी, प्रौढ़- 
शिक्षा, सिचाई आदि जैसे सहकारिता के विशिष्ट रूपों को अधिक सहायता देना प्रान्तों 
के लिए एक उचित नीति होगी । हम रिजवे बेक ऑफ इण्डिया के कृषि-ऋणा-विभाग 
की स्थापना और सहकारी आन्दोलन में इसकी अ्रभिरुचि की चर्चा पहले ही कर चुके 
हैं।* सन १९३४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम सुधार के १ करोड़ रुपये के कुल 
अनुदान में १५ लाख रुपया, रिजवे बेक के कृषि ऋणा-विभाग के खुलने पर श्री एम० 
एल० (अब सर मैल्कम) डालिंग आई० सी० एस० की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी 
आन्दोलन के सुधार और विस्तार-कार्य के लिए निर्दिष्ट था। प्रशिक्षण के लिए 
केख्रीय सरकार आथिक सहायता के अलावा, राज्यीय सरकारों ने सहकारी शिक्षा देने 
वाली वतंमान संस्थाओ्रों के अनुदानों को बढ़ा दिया। यहाँ यह बता देना अनुचित न 
होगा कि बम्बई सरकार ने विभागीय अधिकारियों, केन्द्रीय और शहरी बेंकों के 
कर्मचारियों और ग्रामीण विकास-प्रधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए सहकारी ट्रे निग 
योजनाएँ चालू की हैं |? पंजाब में विभागीय अधिकारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है और यह कार्य विशेष दैक्षरिक अ्रधिकारियों द्वारा सम्पन्त किया जाता 
है । मद्रास सहकारिता कमेटी (मद्रास कमेटी ऑन को-आपरेशन) ने अपनी रिपोर्ट 
(पैरा २७६) में शहरी और केन्द्रीय बेंकों के बड़े-बड़े पदों तथा सहकारी विभाग में 
नौकरी चाहने वालों के लिए एक सहकारी विद्यालय प्रारम्भ करने की सिफारिश की, 
जिसका संगठन और प्रबन्ध सरकार द्वारा होगा । 
आन्दोलन के नियन्त्रण और पथ-प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरकार की नीति हृढ़ 
रही है। उदाहरण के लिए रजिस्ट्रार के कुछ क्ंव्यों को जिला अ्रधिकारियों को 
हस्तान्तरित करने की माँग को न मानने में सरकार का मैकक्‍्लेगन कमेटी से सहमत 
होना ठीक ही था। इस कमेटी ने अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की निन्‍्दा की और 
लिखा कि कलेक्टर जैसे अधिकारियों की सही स्थिति तो यही होगी किवे समुचित 
सहानुभूति और जानकारी के साथ हितैषियों की तरह आन्दोलन की सहायता करें। 
उन्हें प्रबन्ध में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध या कोई प्रत्यक्ष वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं 
लेना चाहिए । सहकारी विभाग और सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध एक अपवाद 
है । प्रारम्भिक नीति तो यह थी कि आन्दोलन पर विभाग का अधिकार तेजी से कम 
होता जाय तथा समितियों के आत्म-निर्भर तथा व्यक्तिगत उद्यम के स्वावलम्बी 
१. भागे सेक्शन ३१ देखिए । 
रँ. सेक्शन २२-२३ देखिए । 


३० एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कोआपरेटिंव सोसाइटीज़ इन द प्राविन्‍्स ऑफ बाम्बे (१६३६- 
४०), पेरा १२० । 


भारत में सहकारी ग्रान्दोलन ३६४५ 


होने पर रजिस्ट्रार केवल रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी रह जाय, परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह नीति उचित रूप से कार्यान्वित नही की जा सकी । रजिस्ट्रार 
की स्थिति का महत्त्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसके कामों में शुष्कता 
के दूर होने के चिन्ह भी नहीं हैं। इस प्रतिगामी नीति को मैक्लेगन समिति ने 
मानों अपनी अनुमति प्रदान की । उनके अनुसार भारत में सहकारिता का सतत 
विकास उच्च वैतनिक और योग्य रजिस्द्रारों के श्रभाव मे सोचा ही नही जा सकता । 
यह श्राम धारणा है कि कुछ अ्रयोग्यता रहने पर भी व्यक्तिगत उद्यम को उत्साहित 
करने तथा आन्दोलन को यथासम्भव गर-सरकारी और आत्मनिर्भर बनाने की नीति 
होनी चाहिए । १९२१ में मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के बाद, आन्दोलन को स्वतन्‍त्र 
करने की प्रवृत्ति देखी गई, परन्तु सन्‌ १६३० की आथ्िक मन्दी के बाद प्रतिक्रिया 
हुई और अरब आन्दोलन को विभाग के अधिकाधिक नियन्त्रण में लाने कौ प्रवृत्ति 
है। आन्दोलन को गैर-सरकारी रूप देने का एक उपाय यह है कि गैर-सरकारी 
संस्थाओं, जेसे बम्बई राज्यीय सहकारी संस्थान (इन्स्टीट्यूट) अथवा मद्रास सहकारी 
संघ को सहायता देनी चाहिए । इस संस्थाओं को समितियों के पर्यवेक्षणा, संगठन 
ओर लेखा-परीक्षण के लिए रजिस्ट्रार के कुछ अधिकार भी देने चाहिएँ। काम्फ़ेन्स, 
कमंचारियों और सामान्य जनता के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, पत्रिका-प्रकाशन 
तथा गाँवों के पुननिर्माण आदि कार्यो द्वारा प्रचार-कार्य के लिए उन्हें उत्साहित 
करना चाहिए। आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, गैर-सरकारी-संघ और केन्द्रीय 
एजेन्सियों द्वारा पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए निजी अधिकारियों को रखना 
है, जिनके अभाव अथवा अपर्याप्त होने पर सरकारी हस्तक्षेप स्वाभाविक रूप से 
आवश्यक हो जाता है। समितियों के कार्य पर नियन्त्रण और जन-विश्वास के लिए 
समय-समय पर सरकारी लेखा-परीक्षण किया जा सकता है। निस्सन्देह सरकारी पथ- 
प्रदर्शन और नियन्त्रण आवश्यक है और निकट भविष्य में यह बराबर रहेगा ।? विभाग 
के संवेध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विभाग में सरकारी अधिकारियों की वृद्धि 
तथा उनकी उच्च शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग और ऊँचे वेतन के पक्ष में कहना बिलकुल 
अनुचित नही है। “यह कहना उपयुक्त होगा कि कठिन कतंव्यों को दृष्टि में रखते हुए 
रजिस्ट्रार का व्यक्तित्व अत्यधिक महत्त्व का विषय है तथा इस पद के लिए सर्वेश्रेष्ठ 
व्यक्ति को रखना चाहिए ।* परन्तु परिस्थितियों के अनुसार आन्दोलन से सम्बन्धित 
सरकारी एवं गैर-सरकारी सभी व्यक्तियों को उसे यथाशीघ्र स्वचालित, स्वनिर्भर तथा 
जनतन्‍वात्मक बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए । 

१. ठुलना कीजिए, सी० आर० फे, कोआपरेशन ऐट होम एण्ड एब्रॉड, खण्ड २, पृ० ३६। “यह 
पुराना विचार कि सरकार सहकारी समितियों को प्रारम्भ करके अपना हाथ खीच सकती है, मे समझता 
हूँ, फूड है। उचित नीति चाहती है कि सरकार को सावधानी से प्रवेश करना चाहिए ओर सदस्यो को 

आत्मसाहाय्य के अनु रूप ही प्रगतिशील सहायता देनी चाहिए । द 
२. रजिस्ट्रार की योग्यताओं के सुन्दर विवेचन ओर उनके कार्यों की प्रकृति के लिए देखिए, कृषि- 
आयोग रिपोर्ट, पैरा ३७५ तथा स्ट्रिकलेड, रिपोर्ट श्रॉन एग्रीकल्चरल कोआपरेशन इन पेलेस्टाइन, 
पैरा २६-६ । 


श्र 


३६६ भारतीय गअथशास्त्र 


२९, सहकारी संस्थान आदि--बम्बई के सहकारी समिति अधिनियम (१६२५) ने (बास्बे 
प्राविन्‍्शल को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूट) बम्बई राज्यीय सहकारी संस्थान को मान्यता 
प्रदान की, जो गैर-सरकारी सभापतित्व में, राज्यीय सहकारी कान्फ्रे नसों और राज्य के 
सहकारी कामों को सम्पादित करती है। प्रशिक्षण-कार्य और सहकारी साहित्य के 
प्रकाशन के लिए इस संस्थान को राज्यीय सरकार से अनुदान मिलता है। राज्यीय 
सहकारी यूनियन सहकारी समितियों का अन्तिम संघ है। इसकी कानूनी अ्रधिष्ठा है 
तथा इसे लेखा-परीक्षण का कार्य सौपा गया है। इसके विपरीत उपयुक्त संस्थान 
मुख्यतः: सहकारी शिक्षा देने का माध्यम हैं । इस कार्य में वे सरकार के साथ भाग लेती 
है । यद्यपि संस्थान प्रचार-कार्य के लिए लाभप्रद काम कर रहा है, तथापि समस्याओं 
के क्रमबद्ध श्रध्ययत और आन्दोलन के विशिष्ट पहलुओं पर विशेष ज्ञान और सलाह देने 
के अतिरिक्त उद्देश्यों को वह अभी पुरा नहीं कर सका है। सन्‌ १९३८ में बम्बई 
सरकार ने संस्थान के पुनर्सगठन के लिए एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत उसके विधान 
का संशोधन होगा और उसका मुख्य कार्य सहकारी समितियों के सदस्यों श्रौर सहकारी 
आन्दोलन के कार्येकर्ताश्रों को शिक्षा देना होगा । साथ ही इसकी सदस्यता जिला पर्यवे- 
क्षण परिषद्‌ (डिस्ट्रिक्ट सुपरिविजन बोर्ड) और श्रन्य सहकारी समितियों के संघों को 
प्राप्प होगी । आन्दोलन को प्रभावित करने वाले अनेक विषयों पर गर-सरकारी विचारों 
का संकलन करना भी इसका काये है । 

१ अक्टूबर, सन्‌ १६२६ को (ऑल इण्डिया कोआपरेटिव इस्टिट्यूट्स एसोसिए- 
दान ) अ्रखिल भारतीय सहकारी संस्था-संघ की स्थापना से गैर सरकारी एजेन्सियों 
की उन्नति के सम्बन्ध में एक अच्छा विकास हुआ है। सितम्बर सन्‌ १६२६ में बम्बई 
में, अखिल भारतीय सहकारी संस्थान-संघ की कान्फ्रेंस में सर्वसम्मति से इसका 
निर्माण हुआ । इसका प्रधान उद्द इय समस्त सरकारी प्रइनों पर सदस्य संस्थाओं को 
और सहायता देना तथा उनके द्वारा सहकारिता की उन्‍नति और विस्तार करना है + 
जनवरी सन्‌ १६३४ से उपयुक्त संघ ने एक त्रेमासिक पत्रिका 'इण्डियन कोआपरेटिव रिव्यू 
का प्रकाशन आरम्भ किया । यह समस्त भारत में सहकारी झान्दोलन का सामाजिक 
सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। 

एक दूसरा अखिल भारतीय सहकारी बेक संगठन (इण्डियन प्राविशल को- 
आपरेटिव बेकूस असोसिएशन) भारतीय राज्यीय सहकारी बेंक एसोसिएशन है जिसका 
धउ् श्य विशेषकर वित्त, शासन और विधान द्वारा सामान्य हितों की वृद्धि करना है। 
“२६. भारत में सहकारी आन्दोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन--भारत में सहकारी 
आन्दोलन ने उन सारी आथिक और सामाजिक ब्रुराइयों, जिनसे भारत आज पीड़ित 
है, को दूर करने ,में सफलता नहीं पाई है । इसके विपरीत, वह नितान्‍्त निष्प्रयोजन भी 
नही है। सर्वप्रथम सहकारी समितियों द्वारा सुलभ सस्ते उधार के कारण, किसान 
और कारीगर वर्ग ने लगभग १ करोड़ रुपये की बचत की । यह आशा करना अनुचित 
न होगा कि निकट भविष्य में ये शॉकड़े कई ग्रुना हो जायेंगे, विशेषकर उस समय जंब 
दीर्घकालीन उधार देने वालों के सहकारी संगठन का जन्म हो जायगा। सहकारिता 
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ने महाजन की नैतिक पतन करने वाली भयावह रूप से सरल ऋण-पद्धति के स्थान 
पर एसी व्यवस्था की है कि ऋण नियन्त्रित और सीमित रहते हे । अनेक स्थानों पर 
सहकारिता ने महाजनों की प्रबल स्थिति को नष्ट कर दिया हैं और उन्हें ब्याज की 
दर कम करने के लिए विवश कर दिया है। ऋण-मृक्ति के विषय में यद्यपि बहुत कुछ 
"करना शेष है और यह सत्य भी हैँ कि सहकारिता अकेले ही किसानों को ऋण के 
भार से म्‌क्त करने में भ्रसमर्थ होगी, परन्तु फिर भी सहकारी झ्राधार पर भूमि-बन्धक 
बैंकों की स्थापना से कुछ-न-कुछ सफलता अवश्य हुई है ।! सामूहिक जीवन का प्राचीन 
रूप, जो कृषक को शोषित होने से बचाता था, के स्थान पर सहकारिता किसानों की 
घर के बाहर और भीतर रक्षा करने के लिए सामूहिक जीवन का नया रूप है।* सह- 
कारिता की उन्नति के साथ, बेक-व्यवहार की आदत धीरे-धीरे, परन्तु तत्परता से ग्रामीण 
और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है। बेकार पड़ी हुई सम्पत्ति श्रब धीरे-धीरे उपयोगी 
कार्यों में प्रयुक्त हो रही है। कृषि, जो भारत का प्रधान उद्योग है, सहकारिता से कई 
प्रकार से लाभान्वित हुई है। सहकारिता ने क्षि-विभाग के काम, जैसे सुधारे हुए. 
बीज और पशु, सस्ती खादों, और आऔजारों को लोकप्रिय बनाने और सामान्यता 'सुचारु 
कृषि, सुचारु व्यापार और सुचारु रहन-सहन' के आदर्श की प्राप्ति में, काफी सहायता 
की है। सहकीरता और कृषि के आपसी विकास के सच्चे और सजीव सम्बन्ध में बड़ी 
सम्भावनाएँ हैं ।? ग्रामीण सफाई और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित औषधि की सुविधा के 
विधान के सम्बन्ध में सहकारिता ने महत्त्वपूर्णां काये प्रारम्भ किया है। साथ ही सहकारी 
आन्दोलन ने देश के कुछ भागों में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या के कम होने की प्रवृत्ति 
का विरोध किया है । 

विशेषकर कृषि-इतर कार्यों के लिए खोली गई समितियाँ यद्यपि छोटे पैमाने पर 
हैं, फिर भी अपने क्षेत्र में लाभदायक काम कर रही हैं। मिल-मज़दूरों, दलित 
जातियों और हर प्रकार के कर्मचारियों की दशा, सहकारिता के प्रभाव से सुधर रही 
है । कुटीर-उद्योगों, विशेषकर हाथ-करघा उद्योग को सहकारिता का सहयोग प्राप्त है ।४ 

विस्तृत श्रर्थ में, सहकारिता से बौद्धिक और नैतिक लाभ भी हैं जिनका 
महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। जहाँ कहीं भी सहकारी समितियाँ प्रारम्भ की 
गई हैँ उनसे ऐसे लाभ हुए हैँ । “नेतिक उन्नति की स्पष्ट साक्षी देना कठिन है, क्योंवि 
नैतिक उन्नति के चिह्न तथ्यों के रूप में नहीं गिनाए जा सकते । परन्तु इस पर भी | 
आन्दोलन को निकठता से देखने-समभते वाले इन नेतिक प्रभावों को जान सकते हैं । | 
मुक़दमेबाजी, फिजूलखर्ची, शराब और जुएबाजी सब-के-सब दोष अच्छे सहकारी समाज; 
१, भागे सेक्शन ३० देखिए । 
२. डा्लिंग, पंजाब पेज्ञ न्ट्स, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ २४८ देखिए । 
३. देखिए, भारत सरकार का सहकारिता पर प्रस्ताव १७ जून १६१४, पेंरा ७ । 
४. आन्दोलन के ग्रामीण ओर शहरी, श्न दो पहलुओं में शहरी आन्दोलन की उन्नति अधिक सन्तोष- 
जत्तक है। कार्य, व्यापार, प्रबन्ध की कुशलता तथा सदस्यों की संख्या आदि सभी दृश्कोयणों से इसका 
कार्य अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषप्रद है ।--रिव्यू ऑफ द कोआपरेखि मूवमेन्ट इन इश्डिया, १६३६-४०): 


प्रू० 5० । 
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में कम हो रहे हे श्रौर उनका स्थान, उद्योग, आत्मविश्वास, स्पष्ट व्यवहार, शिक्षा और 
निर्णायक समिति, मितव्ययिता, श्रात्म-साहाय्य और पारस्परिक सहायता आदि ने ले * 
लिया है” (एम० एल० डालिंग) । आन्दोलन ने किन्‍्ही बातों में शिक्षा के लिए अत्यन्त 
रुचि पैदा कर दी है और वृद्ध लोग भी इससे लाभ उठाने के लिए तत्पर दिखाई देते 
हैं । इसने नैतिकता के सामान्य स्तर और ग्रुण को भी सुधारा है और ग्रामीण जनता 
में 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' की भावना का विकास किया है। संक्षेप में 
सहकारिता आन्दोलन गाँवों के पुराने संघटित जीवन के पुनरुत्थान श्ौर उसकी शक्ति 
को पुनः लाने के लिए एक सशक्त साधन है। 

हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नैतिक, शैक्षिक और पूर्णातया ग्राथिक 
आदि सभी लाभ बहुत छोटे पमाने पर प्राप्त हुए हे। उदाहरण के लिए कृषि-इतर सह- 
कारिता के क्षेत्र में बहुत काफी काम करना है और सफलता प्राप्त करनी है । कृषि 
सहकारिता भी व्यवहारतः ऋण देने तक ही सीमित है और यहाँ भी, जैसा कि सर 
एम० विश्वेश्वरैया ने व्यंग्यपूर्वक कहा है, “जो कुछ किया गया है वह सतह खरोंचने 
के बराबर है ।”* जहाँ सामान्य वर्षा होती है सहकारिता वही उन्‍नत हो पाई है। 
अनिरदिचित वर्षा वाले भागों में कालातीत ऋण और अदायगी की असफलता साधारण 
बात है। केन्द्रीय बेंक-व्यवहार जाँच समिति ने निर्देश किया है कि कुछ राज्यों में सह- 
कारिता संगठनों द्वारा दिया गया ऋण किसानों के लिए बहुत मेहगा है भर यह आव- 
इयक है कि ब्याज की वर्तमान दरों में कमी करने के लिए कदम उठाए जायें । 

स्पष्टतया यह भी आवश्यक है कि आन्दोलन की वास्तविक काय॑ं-प्रणाली के 
विभिन्‍न दुग्रुणों को दूर करने के लिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन दोषों में 
असमय अदायगी, झूठी अदायगी, कालातीत ऋण, सदोष लेखा-परीक्षण, अयोग्य 
नियन्त्रण, बेनामी ऋणा, सम्ब्नन्धियों के प्रति पक्षपात, शिथिल कार्यवाही, सख्ती, टाल- 
मटोल करना और सहकारी वित्त का श्रपर्याप्त होना आदि हैं। * सदस्यों को सह- 
कारिता के सही नियमों की शिक्षा देने वाला अधिकारी-वर्ग कभी-कभी स्वयं ही 
अज्ञानी, कम ट्रेनिंग पाया हुआ तथा काये के श्रयोग्य होता है। प्रायः सभी साधारण 
सदस्यों के अहित में प्रबन्धसमितियाँ और सभापति सारे अधिकार हड़प लेते है । 
“पदाधिकारी और आन्दोलन के नेता बहुधा सदस्यों के दोषों और दुव्यंवहारों के 
प्रति अनुचित शिष्टाचार और नेतिक झक्ति का अभाव” दिखाते हैं और गम्भीर 

पूव उद्ध त, पृ० १८५। केन्द्रीय बंकिंग जॉच समिति का भी यही मत थाकि सहकारी आन्दोलन 

ता को दी हुई साख-सुविधाएँ उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत थोड़ी थीं। रिपोर्ट, परा 
२. भारत में सहकारिता आन्दोलन की विभिन्‍न कमियों के विस्तृत अध्ययन के लिए, रिपोर्ट ऑन एग्री- 
कल्चरल क्रेडिट, फंक्शन्स एण्ड वर्किंग ऑफ रिजव बेक ऑफ इण्डिया ओर रिज़ब बेक ऑफ 
इस्डिया द्वारा प्रकाशित रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेंट इन इश्डिया (१६३६-४०), रिपोट ऑफ़ 
द कमेटी ऑन को आपरेशन इन मद्रास (१६३६-४०), इण्डियन जनरल ऑफ इकनाभिक्स में प्रका- 
शित २५वें इसण्डियन इकनॉमिक्स कान्फ्रन्स में ग्रामीण सहकारिता पर पढ़े गए लेख, काल्फ़ नस 
नम्बर १६४१, ई० एम० हाऊ द कोआपरेटिव मूवमेंट इन इस्डिया, प्रष्ठ २२६-४० देखिए । 
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अनियमितताओों को, इस आशा में भेलते हैं कि कोई सरकारी अ्रधिकारी आकर 
सब ठीक कर देगा । कालातीत ऋगणों की पुनर्प्राप्ति के लिए वैधानिक उपायों एवं सख्त 
कार्यवाही के प्रति व्यक्तिगत अप्रियता होने के भय से वे बड़ी अनिच्छा दिखाते हैं । हाल 
में कालातीत ऋणा में बहुत वृद्धि हुई है और यह ग्रान्दोलन के लिए अत्यधिक शोच- 
नीय बात है। ऋणों का अत्यधिक उदारतापूर्वक दिया जाना, अनुत्पादक ऋण और 
उनकी पुनर्प्राप्ति में ढिलाई, कालातीत ऋणों के प्रधान कारण हैं, जो हर जगह बहुत 
बड़ी मात्रा में हें और जो यथार्थ में दीर्घकालीन ऋण हो गए हैं । 

बहुत से सदस्यों का यह विश्वास है कि सहकारिता श्रान्दोलन केवल राज्य 
द्वारा प्रबन्धित है और समिति से जो रुपया उधार लिया जाता है, वह सरकार का है। 
सहकारिता के उहं शयों को सदस्यों द्वारा उचित ढंग से न समभे जाने के कारण वे 
इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, जो आन्दोलन के लिए घातक है। समितियों को महा- 
जनों के स्थान पर एक दूसरी सस्ती व्यवस्था समभकर समिति के बारे में उनकी धारणा 
स्वार्थभय होती है | और इस प्रकार वे श्रान्दोलन के साथ अपने को पूरांतया नहीं मिला 
थाते, जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है । 

जसा कि हमने देखा है भारत में सहकारिता का प्रारम्भ सरकार द्वारा हा है 
न कि जनता द्वारा। परन्तु श्रब भी आन्दोलन की बागडोर का सरकारी हाथों में होना 
बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि सहकारिता का सार अपनी सहायता अपने आप करना है। ये 
सिद्धान्त तथा जीवित रहने की इच्छा, श्रान्तरिक प्रेरणा से प्राप्त होनी चाहिए, किसी 
बाह्य साधन से नहीं । 

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, १९२६ में मूल्य ह्वास होने पर आन्दो- 
लन को गहरा धक्का लगा। यद्यपि मुल्य ह्ास, आन्दोलन की कठिनाइयों का प्रधान 
कारण था तथापि यह भी स्पष्ट हो गया कि आन्दोलन में स्वतः कुछ बुराइयाँ हैं जो 

आन्दोलन के विस्तार-काल में नहीं देखी जा सकीं, परन्तु मुल्य ह्वास के संकट के समय 

में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गईं । कुछ राज्यों में जिनमें बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बंगाल 
भी हैं, संकट झ्राया। आथिक संकट के कारण बहुत से अ्प्रिय समंजन करने पड़े । 
. परन्तु उससे यह लाभ भी हुआ कि हमारा ध्यान आन्दोलन की कठिनाइयों पर केन्द्रित 
हो गया । तदनन्तर आन्दोलन स्वस्थ अन्तरावलोकन और आत्मालोचन करता रहा 
है। आश्चयंजनक सफलताओं को छोड़कर ठोस परिणामों की प्राप्ति की अधि- 
काधिक चेष्टा की जाने लगी है। सर्वेत्र अधिकारियों का मूल-मन्त्र विस्तार के स्थान 
पर एकीकरण" और 'शुद्धिकरण' हो गया है। फेरीवालों की तरह चिल्ला-चिल्लाकर 
इस आन्दोलन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसका स्थान दोषों को दूर करने 
के लिए उन्हें दृढ़ निकालने की एक सच्ची भावना ने ले लिया । मध्यप्रदेश व बरार, 
बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास में जाँच का कार्य प्रारम्भ किया गया है । रिजर्व बेंक 
ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक और संवेध कृषि-ऋण की रिपोर्ट, बैंक द्वारा 
प्रकाशित पन्निकाएँ और रिव्यू श्रॉफ द कोआपरेटिव मूवमेण्ट इन इण्डिया (१६४१) 
आदि ने सहकारी आन्दोलन को फिर से आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है । इन जाँचों 


३७० भारतीय गथंशा सत्र 


के परिणामस्वरूप,सहकारी झ्रान्दोलन के लिए पुनर्सगठन की योजना मध्यप्रदेश, बंगाल 
और बिहार में बनाई गई है, तथा सभी राज्यों में विभिन्‍न उपायों से समितियों के पुन- 
निर्माण और उनको पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं जिनमें से 
कुछ की चर्चा अगले खण्ड में की गई है। यह सब बिलकुल ठीक है, क्योंकि आन्दोलन 
की बुराइयों की अवहेलना करना, उसकी हत्या करना है। उनका सामना निष्कपटता 
से और हल हढ़ता से करना चाहिए। आ्राशाओ्रों के अश्रनुरूप फल न प्राप्त होने के कारण 
आन्दोलन के कार्यकर्ताश्रों को निराश न होना चाहिए । उन्हें सहकारिता के संदेश में 
विश्वास रखना चाहिए। जिसने अन्यत्र चमत्कार कर दिये हैं उस सहकारिता को 
इस देश में भी सफल बनाने के लिए पहले से भी अधिक परिश्रम से कार्य करना 
चाहिए, क्योंकि, जैसा कि क्ृषि-प्रायोग ने कहा है, “यदि सहकारिता श्रसफ़ल होती है 
तो ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी आशा निष्फल हो जायगी ।” * 

२७, सहकारिता श्रान्दोलन का नवीकरण--संवेध रिपोर्ट में करषि-ऋण विभाग द्वारा 
दिये हुए मुर्य सुझाव और तदनुसार प्रान्दोलन के शुद्धीकरण और पुनर्सगठन के लिए. 
किये गए प्रयत्नों का विवरण देकर हम सहकारी आन्दोलन के इतिहास को समाप्त कर 
सकते हैं।* विभिन्‍न राज्यों में ग्रामीण ऋण-मुक्ति (रूरल डेट रिलीफ) सम्बन्धी 
कानून बन जाने के कारण व्यक्तिगत ऋण-व्यवस्था कम हो गई है और इसलिए इस 
प्रकार के सुधार की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है । 

(१) सहकारी समितियों के कालातीत और दीघेकालीन ऋणों को अल्प- 
माप ऋषों से श्रलम औ: उचित स्थान पर रखना चाहिए। उद्देश्य-प्राप्ति के 
लिए कालातीत ऋण को इतना कम कर देना चाहिए ताकि उनसे २० वर्ष की अ्रवधि 
में खेती में हुए लाभ से ही छुटकारा मिल जाय । यह कार्य भ्रंशत: सुरक्षित एवं श्रन्य 
कोषों द्वारा ऋणों के अपलेखन तथा अंशतः सदस्यों की परिसम्पत्ति के कुछ भाग को 
बेचकर ऋण वसूल करने से हो सकता है। शेष ऋण को भूमि-बंधक बेंक जैसी विशेष 
एजेन्सियों को सौंप देना चाहिए । भविष्य में आथिक सहायता न देने तथा समितियों 
के अपकरण की नीति अपनाने की तुलना में उपयुक्त प्रणाली कम आपत्तिजनक है। 

पुनर्निर्माण की सामान्य कार्य-प्रणाली यह थी कि समितियों के देय की परीक्षा 
की जाय और उन्हें ऋणी व्यक्तियों की देय-क्षमता के श्रनुरूप कम कर दिया जाय तथा 
यह राशि कुछ वर्षों में किह्तों से अदा की जाय । समितियों के शेष सदस्यों को कृषि 
तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वस्तुरूप में पुतः श्राथिक सहायता देना पुनर्सगठन 
की नीति का मुख्य भाग था। बहुधा राज्यीय सरकारें राज्यीय बेंकों द्वारा भी सहायता 
पहुँचाती थीं। वर्तमान ग्रामीण समितियाँ कृषि-कार्यो के लिए तुरन्त ऋणा देने में अस- 


- *: कैषि आयोग रिपोर्ट, पेरा ३७१, 'भूतकाल की असफलताओं के बाबजूद भी आन्दोलन वित्त 
सम्बन्धी संकुचित काये को पूरा करने के अतिरिक्त ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप 
में विकसित किया जा सकता है “--सर मनीलाल बी० नानावती द्वारा रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेंट 
इन इस्डिया (१९३६-४०) का प्राक्कथन । 

२. रिव्यू ऑक़ द कोआपरेटिव मूवमेंट इन इस्डिया (१६३६-४०), १०, १५-३५ । 
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मर्थ थीं, इसलिए सामयिक क्ृषि-कार्यो में किसानों की सहायता करने के लिए बंगाल, 
और बरार में बहुत अ्रधिक संख्या में फसलों के लिए ऋण देने वाली समितियाँ संग- 
ठित की गई । इन राज्यों में, जहाँ स्थिति श्रत्यन्त खराब है, केन्द्रीय बेंकों की परिसम्पत्ति 
और देनदारी को ठीक करने और उनके कार्यो को पुनर्सगठित करने के लिए उन्हें फिर 
से निरमित किया जा रहा है । 

(२) ऋण लेने और देने की दरों में पर्याप्त अन्तर द्वारा सुहृढ़ सुरक्षित कोष 
बनाने के लिए सहकारी समितियों को राय दी गई | इससे समितियाँ प्रतिकूल काल में 
अपनी कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करने में समर्थ हो जायेंगी, क्योंकि इस 
समय सदस्य अपने ऋरण नहीं चुका सकते । यह कार्य निस्सन्देह सहकारी समितियों की 
आध्िक स्थिति को सुहढ़ करेगा । परन्तु इस आलोचना के सत्य को भी नहीं भुला देना 
चाहिए कि इस प्रस्ताव को अपनाने से ब्याज की दरें इतनी ऊँची हो जायेंगी कि कृषक 
उन्हें दे ही न सकेंगे । इसमें ऋरणों को कृषि व्ययों तक ही सीमित रखना चाहिए । 

(३) औजारों और पशुओं के क्रय जैसे उद्देश्यों के लिए मध्यम ऋण की पूर्ति- 
सम्बन्धी सीमित श्रग्रिम भी सम्मिलित होगा। अन्य कार्यों के लिए, जो उत्पादक तो 
नहीं हैं परन्तु अत्यन्त आवश्यक हैं, कम-से-कम ऋरण देना चाहिए जो कृषक की देय- 
क्षमता से अधिक न हो। इस कार्य के लिए एक से अधिक साधनों से उधार लेने के 
लिए उन्हें रोकना चाहिए तथा उनका कुल देय धन भूमि के औसत मूल्य या मालग्रुजारी 
के आधार पर सीमित होना चाहिए । 

(४) प्रारम्भिक समितियों को, जो सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन की मूल हें, 
ग्रामीण बेंकों पर प्रकाशित रिजर्व बेंक के बुलेटिन में प्रस्तावित आधारों पर पुनर्सगठित 
करना चाहिए। इसे बहुमुखी समितियों की तरह काम करना चाहिए और किसानों 
के सम्पूर्ण जीवन को अपने क्षेत्र के अन्दर ले आना चाहिए। इसे हिस्सा और सुरक्षित 
कोष से निजी कोष बनाने चाहिएँ और मितव्ययिता तथा बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाकर 
सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करना चाहिए। हम इस सिफारिश के आधार पर किये गए 
कार्यों और कुछ राज्यों में बहुमुखी समिति की स्थापना का संकेत कर चुके हैं। (ऊपर 
सेक्शन १३ देखिए ।) 

(५) प्रारम्भिक समितियों को छोटे-छोटे बेंक-व्यवहार संघ बनाने चाहिएँ, (जैसे 
बड़ौदा राज्य के कोदिनार में है ), जो अपने हाथ में वित्त, पर्यवेक्षण और शिक्षा के कार्यों 
को ले लेंगे और जिनके लिए आजकल बहुत सी एजेन्सियाँ काम कर रही हे । एजेन्सियों 
की अधिकता से शक्ति का ह्वास होता है। (ऊपर सेक्शन १७ देखिए ।) 

(६) सहकारी विपणन का विकास नीचे से करना चाहिए। इस उद्द इ्य के 
विचार से प्रारम्भिक समितियों को उनके सदस्यों ढ्वारा एकत्रित कषि-उत्पत्ति के संयुक्त 
विपरान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बड़ी केन्द्रीय विक्रय-समितियों से 
सम्बन्धित करना चाहिए। हम बम्बई राज्य में नई विपणन-योजना का हवाला पहले 
ही दे चुके हैं । 

(७) वर्तमान केन्द्रीय और राज्यीय बेकों को पुनः संगठित करना चाहिए । यदि 
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केन्द्रीय बेंकों को बनाए रखना हो, तब भी बड़े केन्द्रीय बंकों को बेंक-व्यवहार संघों में 
विभक्त कर देना चाहिए। केन्द्रीय बेंकों को अपनी सदस्य-समितियों के कार्य में अधिक 
रुचि लेनी चाहिए। सदस्यों के नैतिक और भौतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्रीय 
बकों को समितियों के कार्यों का पथ-प्रदर्शत, पर्यवेक्षण, सदस्यों को सहकारी सिद्धान्तों 
की शिक्षा देने में सहयोग तथा सामान्यतः: सहकारिता की कार्य-प्रणाली के सुधार में 
सहायता देनी चाहिए । सम्पूर्ण राज्य में आन्दोलन के पथ-प्रद्शेत और संचालन के काये 
में राज्यीय बेंकों को कहीं अधिक भाग लेना चाहिए। दोनों प्रकार के बैंकों को निक्षेपों 
की वापसी के लिए पर्याप्त तरल साधन (सुरक्षित कोष) रखना चाहिए तथा अपनी वास्त- 
विक स्थिति प्रकट करने के लिए विवरण-पत्र में कालातीत ऋणों को दिखाने का प्रबन्ध 
अ्रवश्य करना चाहिए। सहकारी बेंकों को उत्तम श्रेणी के व्यापारिक बेंकों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और अपने व्यापार के पुनर्संगठन में उनसे राय लेनी 
चाहिए तथा बेंकिंग व्यवसाय के व्यक्तियों को भी परिषद में स्थान देना चाहिए । उन्हें 
अपने अ्रधिकारी-वर्ग की समुचित ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध करना चाहिए । 

(८) सहकारी अधिकारियों को बेंकिंग के सिद्धान्त और व्यवहार, ग्रामीण अर्थ- 
शास्त्र तथा सहकारिता के नियमों की विशेष ट्रेनिंग का प्रबन्ध करना चाहिए। रजि- 
स्ट्रार की ट्रेनिंग को विशेष महत्त्व देना चाहिए, क्योंकि वह सम्पूर्ण आन्दोलन का 
आधार है । हे 

भूमि-बन्धक बक 

२८. भूमि-बन्धक बैंकों को आवश्यकता--किसानों की ऋणों से स्थायी मुक्ति के लिए 
दीघेकालीन ऋरा आवश्यक हैं । छोटे श्र बड़े सभी किसानों को महंगे, परन्तु लाभदायक 
सुधार करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। सहकारी समितियाँ इनमें से कोई 
भी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकतीं और उनसे किसानों की अल्प और मध्यम- 
कालीन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की ही आशा की जा सकती है। वे 
'दीघंकालीन ऋरण नहीं दे सकती हैं, यद्यपि किसान को श्रनेक कार्यों के लिए इनकी 
आवश्यकता होती है। रेफेजन प्रकार के ग्रामीण बेकों का उद्दश्य बड़े ज़मींदारों 
की आवश्यकता को पूरा करना नहीं है जो महाजनों के शिकार सरलता से हो जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त साधारण व्यापारिक बेंक और महाजन अपनी पूजी को लम्बे 
समय के लिए नहीं दे सकते और न ऋण लेने वालों की आय अथवा बचत से थोड़े-थोड़े 
में अपने ऋण की पूति कर सकते हैं। इसलिए विशेष प्रकार की ऋण-संस्था की आव- 
इयकता पड़ती है जिसे हम भूमि-बन्धक बेक कहते हैँ । इन बेंकों का उद्दे इय केवल महा- 
जनों को हराना ही नहीं है वरन्‌ राज्य-ऋरणों की असन्‍्तोषजनक पद्धति को भी दूर 
करना है। साथ ही इसका कार्य ब्याज की दर को कम करके उत्पादक सुधारों को 
किसानों की पहुँच के अ्रन्दर लाना है।* 

२६. भूमि-बन्धक बेंकों के तीन प्रकार--भूमिबन्धक बेंक . सहकारी, गैर-सहकारी और 
श्रद्ध सहकारी हो सकते हें। जहाँ तक किसानों और छोटे-छोटे काइतकारों की मुक्ति का 
4. देखिए, रिपोर्ट आफ द सेर्ट्रल बेकिंग इन्कवायरी कमेटी, पैरा ३८ श्न्यड । 
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सम्बन्ध है, सदस्यों द्वारा बन्धक रखी हुई सम्पत्ति की गारण्टी और पारस्परिक सहयोग 
पर आधारित सहकारी प्रकार का बेंक अत्यन्त उपयोगी है। भारत में प्रचलित बेंक 
अधिकतर श्रद्ध -सहकारी प्रकार के है । यद्यपि सभी भूमि-बन्धक बेंकों में सिद्धान्त रूप से 
सहकारिता के तत्त्व विद्यमान हैं, परन्तु वे अधिकतर ऋराकर्ताश्रों की सीमित दायित्व 
वाली संस्थाएँ ही समभे जाते हैं, जिनके कुछ सदस्य गैर-ऋराकर्ता भी होते हैं | गैर-ऋण- 
कर्ताओों की सदस्यता प्रारम्भिक पूंजी तथा योग्य प्रबन्ध के लिए आवश्यक व्यापारिक 
कुशलता और संगठन की प्राप्ति के लिए होती है। इसके अतिरिक्त भूमि का मुल्यांकन 
सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अ्रधिकारियों द्वारा किया जाता है और ऋण रजिस्ट्रार 
की पूर्व अनुमति से दिया जाता है । रिजवं बेंक ने सहकारी ग्रुणों से युक्त संस्थाओ्रों पर 
अत्यधिक विश्वास करने के खतरों पर बल दिया है। इनके संचालक-वर्ग और प्रबन्ध 
में भावी ऋणकर्ताओ्ों का ही प्रतिनिधित्व होता है और उधार देने वालों को अ्रपर्याप्त 
सुरक्षा श्रपित की जाती है। बम्बई और भ्रन्य राज्यों में अर्ध-सहकारी भूमिबन्धक बैंकों 
की स्थापना की जा रही है (झागे सेक्शन ३० और ३२ देखिए) । ये बैंक रिजुवे बेंक 
द्वारा संकेत किये हुए खतरों को दूर करने में बहुत ही सफल होंगे । बड़े-बड़े जमींदारों 
को आ्िक सहायता देने के लिए गैर-सहकारी भअ्रथवा व्यापारिक भूमि-बन्धक बेंक अधिक 
उपयुक्त हें ।* 

३०. भारत में भूमिबन्धक बैंकों का इतिहास*--सन्‌ १५६३ में लन्दन में लैण्ड मार्गेज 
बेंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड नाम की कम्पनी की रजिस्ट्री हुई, जिसका उपनाम क्रेडिट 
फोंशिर इन्डीन' था। यह फ्रेंच क्रेडिट फोंशिर के प्रतिरूप पर आधारित थी। इस बेंक 
ने बीस वर्ष तक खूब उनन्‍तति की, परन्तु उसके बाद इसकी दह्या गिरने लगी। इसके 
प्रधान कारण चाय उद्योग के लिए श्रग्रिम देना (जिसका दाम उस समय गिर रहा था) 

सम्पूर् देश में स्थायी बन्दोबस्त का न होना, बंगाल में जमींदारों को उधार देने वाले 
ऋतणा-कार्यालयों जैसे प्रतिद्वन्द्रियों का प्रकट होना, आदि हैं। १८८३ में सर विलियम 
वेडरबर्न द्वारा प्रस्तावित पूना जिले के लिए भूमि-बेंक की असफल योजना का वर्णन 
पहले ही किया जा चुका है। सर फ्र डरिक निकलसन (१८६४५) का विचार था कि भूमि-बेंक 
मद्रास प्रेसीडेन्सी के किसानों के लिए न तो उचित है और न आवश्यक ही । सर दिनशा 
वाचा मिश्र की तरह के भृमि-बकों के जोरदार समर्थक थे, जिसे वे ऋण के प्रइन 
को हल करने का एकमात्र उपाय मानते थे। १६९१९ में तत्कालीन वित्त सदस्य सर 
जेम्स मेस्टन ने उन भूमिबंकों का पक्ष लिया जो मुख्यतः बुद्धिमान जमींदारों, स्थानीय 
२. रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रन बैंकिंग इन्कबायरी कमेटी, पैरा १४८-६ और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन एस्बी- 


कल्चरल क्र डिट (रिजबव बक ऑफ इणिडिया), पेरा १७ । 

२. भूमि-न्धक ब के के प्रारम्सिक इतिहास के लिए १६९२८ के इशण्डियन इकनामिक कान्फेस (लखनऊ) 
में पढ़ा गया भूमिबन्धक बक पर जे० सी० सिनहा का लेख देखिए। वर्तमान स्थिति के लिंए, 
केन्द्रीय ब किंग जाँच समिति की रिपोट, परा २०४-१०; तथा इण्डियन कोआपरेटिव रिव्यू में अनेक 
प्रान्तों सें भूमिबन्धक ब को के कार्यों पर दिये गए नोट देखिए । (जुलाई-सितम्बर १६३७) पृष्ठ, ४६ ८- 
५०१ देखिए; (अप्ने ल-जून १६४१), एष्ठ २६५०३०३; और रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवर्मेंट इन 


इण्डिया (१९३४-४० ), पृ० ३६०४० । 
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साहसी व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ किये गए थे और अपना कार्य स्थानीय निरीक्षण और 
बुद्धिमान जमींदारों की देख-रेख में करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार का 
कोई भी बड़े पैमाने का कार्य करना सरकार के लिए उचित नथा। प्रारम्भ की 
अधिकांश योजनाओं में किसानों को उनकी सम्पत्ति की जमानत पर, ऋण देने का 
विचार नहीं किया गया था, क्‍योंकि वे श्रधिकतर बड़े जमींदारों के लिए बने थे। 
इसके बाद से विचारों में परिवर्तत हो गया और अब ऐसे बंकों की स्थापना को सर- 
कारी और गेर सरकारी समर्थन प्राप्त है। १६२६ में बम्बई रजिस्ट्रार कान्फ्र स ने भी 
इसे अपनाया । 

इस विषय में पंजाब को पथ-प्रदर्शन करने का गौरव प्राप्त है। वहाँ १६२० 
में रंग नामक स्थान पर पहला भूमि-बन्धक बेक स्थापित किया गया। मृल्य-ह्वास प्रारम्भ 
होने से पूर्व ऐसे बेंकों की संख्या १२ हो गई। ये बेंक सफलता से बहुत दूर थे और दुर्भाग्य 
की बात यह है कि यह आन्दोलन पंजाब में अ्रब बिलकुल उन्नति नहीं कर रहा। किसी 
नये बेंक की स्थापना नहीं की जा रही है और बहुत कम ऋण दिये जा रहे हैं। पुराने 
बेंकों की संख्या घटकर १० रह गई है। लैण्ड एलिनेशन एक्ट, मूल्य-हास के साथ 
भूमि के मूल्य की कमी और भूमि-हस्तान्तरण अधिनियम इसकी अ्रसफलता के मुख्य 
कारण हैं। इसकी असफलता के लिए अवेतनिक कर्मचारियों और संचालकों की, जो 
स्वयं बड़े ऋणकर्ता थे, गलतियाँ भी उत्तरदायी हें ।* ऋणों की पूर्ति पर ध्यान 
केन्द्रित किया जा रहा है और इन बेंकों के पुनर्गठन का प्रइन भी सरकार के विचारा- 
धीन है । 

इस क्षेत्र में मद्रास पंजाब के बाद आया, परन्तु उससे कहीं अधिक अच्छा काम 
किया (देखिए, सेक्शन ३२) । बंगाल, उत्तरप्रदेश और आसाम ने इस प्रकार के बेंकों के 
उद्घाटन के लिए कदम उठाए हें। बम्बई ने अमेरिका की राष्ट्रीय कृषि ऋण-संस्था 
( नेशनल फार्म लोन एसोसिएशन ) के आदर्श पर राज्य के चुने हुए ज़िलों में इस 
प्रकार के १६ बेंक ( सन्‌ १९५४१ तक ) स्थापित किये हें ।* मध्यप्रदेश की सरकार ने 
इस प्रकार के २४ ( १९५१ ) सहकारी भूमिबन्धक बेंकों की स्थापना की और ५० 
लाख तक उनकी पृ जी और ब्याज की गारन्टी भी दी। मद्रास ने इस दिशा में उल्लेख्य 
काम किया है। इस राज्य में १२६ ( सन्‌ १६९५१ तक ) भूमिबन्धक बेक हैं ( आगे 
सेक्शन ३२ देखिये) । पश्चिमी बंगाल और उत्तरप्रदेश में प्रगति धीमी रही है। प्रत्येक राज्य 
में क्रशः ३ और ६ भूमिबन्धक बेक हैं (सन्‌ १६५१) । बंगाल में भूमिबन्धक बन्ध-पत्रों 
की कार्यवाही के सम्बन्ध में सदस्यों की अनिच्छा भी एक कठिनाई है । भूमि का विभाजन 
और ब्याज की ऊँची दर अन्य कठिनाइयाँ हैं। आसाम में दो श्नौर उड़ीसा में एक भूमि- 
बन्धक बंक है ( सन्‌ १९५१ )। मैसूर, बड़ौदा और कोचीन जैसे अन्य भागों में भी 
. ऐसे बंक स्थापित किये गए हैं। जमंनी में ( लैण्डशेफ्टेन ) भरूमिबन्धक बेंकों की 
१. रिव्यू आफ द कोआपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया (१६३६-४०), पृष्ठ ३६ । 


२. वम्बई सरकार ने एक आज्ञा जारी की है कि जब तक वर्तमान भूमिबन्धक बे कों की स्थिति में सुधार 
नहीं हो जाता तब तक नये भूमिबन्धक बेंकों की रजिस्ट्रो न की जाय । 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३७५ 


सफलता का, यहाँ के भूमिबन्धक बेंकों की स्थापना के आन्दोलन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
वहाँ की तरह के बकों की स्थापना के प्रश्न का अध्ययन भारत में भी हुआ है । इस 
प्रश्न का अध्ययन विशेषकर कृषि आयोग, राज्यीय और केन्द्रीय बेंकिग जाँच समितियों 
ने किया । 

गत वर्षों में, विशेषकर समूल्य-ह्वास के बाद, भूमिबन्धक बेंक के विस्तार के लिए 
परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई । प्रथम, ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन अपने ऋणरों के बदले में, 
नकद रुपया मिलने का विश्वास हो जाने पर, कम रकम लेने के लिए भी तैयार हो 
गए । इसलिए अब ये बेंक ऋण कम करने की योजना को कार्यान्वित करके ऋण देय 
धन कम कर सकते थे। द्वितीय, द्रव्य बाजार में उचित प्रतिभूति के आधार पर सस्ते 
दर पर पर्याप्त रुपया उपलब्ध था ।* सितम्बर १६३६ में युद्ध के प्रारम्भ होने से इस 
स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। भूमिबन्धक बेंक के ऋणपत्र को पहले की तरह ही 
जनता नहीं लेती थी, क्योंकि वे दीघकाल के लिए अपने घन को फेँसाने में हिचकते थे । 
रुपये के लेन-देन की दर को अपरिवर्तित रखने की भी कुछ प्रवृत्ति थी। सन्‌ १६१४- 
१८ के विश्व-युद्ध की तरह द्वितीय विश्व-युद्ध ने ब्याज की ऊँची दर और द्रव्य बाजार में 
मेहगी परिस्थितियों को नहीं उत्पन्न किया । मृूल्य-हास ( १६२९ ) के बाद भूमिबन्धक 
बैंक को संगठित करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई । 

इन बकों के संगठन में सावधानी की आवश्यकता है। उन्हें अ्रत्यन्त सावधानी के 
साथ की हुई प्रारम्भिक जाँच के पश्चात्‌ ही स्थापित करना चाहिए, तथा उनका विधान 
और कायें-प्रणाली यथासम्भव सरल होनी चाहिए। प्रबन्ध-कुशल और समय-पाबन्द 
होना चाहिए। बुरे बेकों की गलतियाँ अच्छे बंकों को बदनाम कर सकती हैं। ऐसा 
होने पर ऋणा-पत्रों से जनता का विश्वास उठ जायगा। ऐसे ऋरणा न देने चाहिएँ 
जिससे ऋणकर्ताश्रों को लाभ न हो । 
३१. भूमिबन्धक बैंकों को राज्य की सहायता--भारत में भूमिबन्धक बेकीं की सफ- 
लता के लिए राज्य की सहायता पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन और 
ब्याज दोनों की अ्रदायगी की गारन्टी, बन्धक में रखे गए भूमि के बन्ध-पत्रों प्रथवा 
ऋणणापत्रों की सरकांर द्वारा आंशिक खरीद, बन्ध-पत्नों की न्यासी-प्रतिभूति* घोषित कर, 
बन्धक रखने वाले बेंकों को विशेष सुविधा और अधिकार देकर, जेसे जर्मनी में सहकारी 
समितियों की तरह इन बेंकों को भी रियायत और व्यय को पूरा करने के लिए आर्थिक 
सहायता आदि के रूप में राज्य द्वारा मदद दी जा सकती हैं ।* इस प्रकार की राज्य 
सहायता न मिलने पर, भूमिबेंक बाजार में अपने बन्ध-पत्रों को उचित मूल्य पर बेचने 
. और मामूली ब्याज की दर देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । यद्यपि रिज़वे बेंक ने भूमि- 

बन्धक बेकों के विकास की इस अवस्था में बान्ड और ऋणा-पत्रों को खरीदने की 

२. देखिए, रिपो८ ऑफ़ द बाम्बे लेएड मार्गेज कमेटी, पेरा ११-१३ । ॥ 
२. १९३४ के इस्डियन ट्रस्ट एक्ट के सुधार ने निक्षेप प्रतिभूतियों की सूची में भूमि-बन्धक ब क द्वारा 
लिखे गए ऋश-पत्रों के समावेश के लिए प्रस्ताव पेश किया । 
३२. कुछ राज्यीय सरकारों द्वारा भूमि-बन्धक बे को को दी गई सहायता के लिए नीचे सेक्शन ३२ देखिए । 


३७६ भारतीय गअथशास्त्र 


अनिच्छा प्रकट की है, परन्तु उसने ऋरणु-पत्र जारी रखने तथा उनसे मुक्ति पाने के लिए 
कोप के निर्माण के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी है ।* 

३२. बम्बई और मद्रास की योजनाएँ--बम्बई और मद्रास, जहाँ भूमिबन्धक बेकों के 
कार्य का सबसे अधिक विकास हुआ है, के भ्ूमिबन्धक बेंकों के अध्ययन से हमें इन 
बैंकों के विधान, वित्त और प्रबन्ध का सामान्य ज्ञान हो जायगा । 

(१) मद्रास योजना--भारत में भूमिबन्धक बेंकों के कार्य का प्रारम्भ भमद्वास में 
सन्‌ १९२९ में केन्द्रीय भूमिबन्धक बेंक की स्थापना से हुआ । इस बेंक की स्थापना 
१९२४-२४ में मद्रास सरकार द्वारा स्वीकृत भूमिबन्धक बेंकों की एक विशेष योजना 
के अन्तर्गत हुई थी । इसकी स्थापना का उददं श्य उपयु क्त योजना के अन्तगगत प्रारम्भिक 
बेंकों का संयोजन तथा ऋणापत्रों को जारी करना था। * इस योजना के अन्तर्गत 
सरकार ने २३ लाख रुपये के लगभग आधे ऋणा-पत्रों को इस शर्तें पर स्वीकार किया कि 
इतनी ही राशि के ऋण-पत्र जनता भी ले। ऋणपत्रों और निक्षेप के अतिरिक्त (जो 
कम-से-कम ३ साल के लिए हो ) चालू पू जी का एक भाग हिस्सा पूजी भी था | इन 
हिस्सों का मूल्य कम रखा गया ताकि छोटे किसान भी बेक के सदस्य हो सकें । ये बेंक 
लाभदायक पानी वाले क्षेत्रों में ही बनाये गए । 

बेंक के प्रधान कार्यालय से ६ या ७ मील के ही अन्दर के गाँवों के समूह तक 
कार्यक्षेत्र को सीमित रखना वांछुनीय समझा गया ताकि पारस्परिक ज्ञान सम्भव हो और 
वेंकों की रहन में दी जाने वाली भुमि का सूल्यांकत और पहचान व्यावसायिक विशेषज्ञों 
के बिना भी आसानी से की जा सके । १६२९ तक इस प्रकार के २० बेक खुल गए। इनमें 
से केवल ८ बेंकों ने ही ऋणपत्र जारी किये। सरकार की सहायता के बावजूद इन बेंकों 
ने बहुत कम उन्नति की, जिसका प्रधान कारण जनता को ऋणपत्र बेचने की अ्रयोग्यता 
थी। सहकारिता की टाउनसेण्ड कमेटी (१९२७-२८) ने (टाउनसेण्ड कमेटी आन को-आप- 
रेशन) उनकी परीक्षा की और कहा कि केन्द्रीय भूमिबेंक के बिना यह सन्‍्तोषजनक उन्नति 
नहीं कर सकती थी। इस केन्द्रीय बंक के सदस्य व्यक्ति और प्रारम्भिक भूमिबन्धक 
बक हों तथा इन बेंकों का कार्य प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेंकों द्वारा केन्द्रीय बेंक को हस्ता- 
न्तरित किये हुए बन्धकों के मूल्य पर अस्थायी प्रभार के रूप में ऋणपत्र जारी करना 
था। इसके अनुसार दिसम्बर सन्‌ १६२६ में मद्वास में केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक स्था- 
पित किया गया, जिसका कार्य मद्रास योजना के गम्भीर दोष--अ्रसंयोजित और बिखरे 
हुए छोटे-छोटे भूमिबन्धक बेंक, जो बाजार में आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे--को दूर 
करना था । मद्रास सरकार ने बेंकों को सुविधाएँ दे रखी हैँ, जैसे बक द्वारा जारी किये 
गए सारे ऋणापत्रों पर पहले ५ वर्ष के लिए ५० लाख की सीमा तक ६ प्रतिशत ब्याज 
की गारन्टी । यह सीमा बाद में बढ़ा दी गई और अश्रब ३१० लाख है। प्रारम्भिक 
भूमिबन्धक बेंकों का निरीक्षण करने के लिए दो डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रारम्भिक बेकों 
१. कृषि ऋण के सम्बन्ध में आरम्मिक रिपोर्ट, पैरा २१ । 

२. विकास-विभाग के मन्‍्त्री को मद्रास रजिस्ट्रार द्वारा पेश की हुई प्रारूप योजना देखिए, १ जून 
१६२४ | 


भारत में सहकारी आन्दोलन ३७७- 


की शोर से जाँच की सहायता के लिए १० उप-डिप्टीरजिस्ट्रारों की सेवाएँ और कार्ये- 
व्यय के लिए २५००० रुपये की आथिक सहायता आदि की सुविधा भी, मद्रास सरकार ने 
दी, जो प्रारम्भ में ३ वर्ष के ही लिए थी। उनके हितों की रक्षा के लिए परिषद्‌ में 
सरकार का प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार तथा उसके द्वारा नियुक्त और सरकार द्वारा स्वीकृत 
प्रतिनिधि भी करता था। रजिस्ट्रार ऋणपत्र के मालिकों के हितों का न्‍्यासधारी भी 
था। केन्द्रीय भूमिबन्धक बेंक की संचालक परिषद में, प्रमुख सहयोगियों के भ्रतिरिक्त 
प्रेसीडेन्सी के बड़े-बड़े व्यापारी-वर्ग के नेता भी सम्मिलित थे। बेक के ऋणापत्रों के 
सम्बन्ध में निवेश करने वाली जनता ने पर्याप्त रुचि दिखाई । ३० जून, १६४० तक बेंक 
ने २.६४ करोड़ रुपये तक के ऋणपत्र जारी किये जिसमें से उसी दिन केवल' १६५ करोड़ 
रुपये अ्रप्राप्य रहे । ३० जूत, १६४१ को २.४३ करोड़ के ऋणपत्र परिचलन में थे । 

१६३१-३२ के क्रियाहीन वर्षों को छोड़कर, जो बड़ी आथिक कठिनाई के दिन 
थे, बेंक बहुत सफल रहा । जून सन्‌ १६५१ के अ्रन्त तक केन्द्रीय भूमिबन्धक बेंक से 
१२६ प्रारम्भिक भ्रूमिबन्धक बेंक सम्बन्धित थे। ऋणापत्रों की माँग इतनी अधिक थी 
कि युद्ध के पहले वे ३ प्रतिशत की दर पर जारी किये जा सके । द्रव्य बाजार में युद्ध- 
जनित परिवतेनों के बाद ऋण्पत्रों पर ब्याज की दर ३ प्रतिशत श्रौर बढ़ा दी गई । 
आजकल प्रारम्भिक बंकों की उधार देने की दर ४३ प्रतिशत है और अन्तिम उधार 
लेने वाले व्यक्ति को ऋण ५३ प्रतिशत पर मिलते हैं। सन्‌ १९४६-५० में राज्य के 
१२६ प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेंकों ने ७५"८७ लाख रुपये उधार दिये। मद्रास के सह- 
कारी भूमिबन्धक बेंक अधिनियम (१६३४) ने केन्द्रीय भुमिबन्धक बेंक द्वारा जारी किये 
हुए ऋणापत्रों के मूलधन और ब्याज की गारन्टी देने का अधिकार स्थानीय सरकार को 
दिया । बेकों को भी भ्रुगतान न करने वाले व्यक्तियों से ऋण वसूल करने का अधिकार 
दिया गया तथा इन बेंकों की सफलता में बाधक कानूनी रुकावटों को दूर किया गया । 

इस प्रकार मद्रास ने भूमिबन्धक बेंकों के नवीन क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सफ- 
लता प्राप्त की और अन्य राज्यों के लिए आदर बन गया । 

(२) बम्बई-योजना--सितम्बर सन्‌ १९२६ में बम्बई सरकार ने तत्कालीन 
रजिस्ट्रार श्री जे० ए० मदन, आई० सी० एस० द्वारा तैयार की हुईं प्रारूप योजना 
को स्वीकार किया। प्रयोग के लिए सरकार ने धारवाड़, भड़ौच, पूर्वीखानदेश 
(पचोरा) जिलों में ( अ्रमेरिका की राष्ट्रीय कृषि-ऋणा संस्थाओ्रों के आधार पर ) तीन 
भूमिबन्धक बेंकों की रजिस्ट्री स्वीकार की । इनका अस्थायी आश्थिक प्रबन्ध बम्बई के 
प्रान्तीय सहकारी बेंक को सौंपा गया और सरकार ने २ लाख के ४ प्रतिशत ब्याज 
वाले ऋणपत्रों को खरीदना स्वीकार किया। प्रान्तीय बैंक ने अपने नये कतंव्यों के 
पालन के लिए भूमिबन्धक विभाग की अलग स्थापना की । 

भड़ौंच जिले का प्रयोग' बहुत सफल रहा, यद्यपि बम्बई भूमिबन्धक बक कमेटी 
द्वारा, इनके कार्य की जाँच से इनके कुछ दोष प्रगट हुए। उदाहरणार्थ पचोरा और 
धारवाड़ के बंकों ने ऋणकर्ताश्रों की देय-क्षमता का गलत अनुमान किया था । परल्तु 
जैसा कि बम्बई भूमिबन्धक कमेटी ने कहा है, ये कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हें जिनको दूर न 
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किया जा सके । इसलिए कमेटी ने राज्य के विभिन्‍न ज़िलों में भूमिबन्धक बेंकों के 
विस्तार पर जोर दिया और एक परिष्कृत योजना बनाई। इस योजना में (भ्रमेरिका के 
संघीय भूमि बेक के अनुरूप) ऋणापत्र जारी करते के लिए केन्द्रीय भूमिबन्धक बेंक 
की स्थापना का प्रबन्ध था। बम्बई राज्यीय सहकारी बेंक जो जनता से अल्प- 
कालीन निक्षेप प्राप्त करता है और अल्पकालीन ऋणा देने के लिए, प्रारम्भिक समि- 
तियों और ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैक के लिए शीर्ष बेक का काम करता है, प्रारम्भिक 
भूमिबन्धक बेंकों के अर्थ-प्रबन्धन के लिए नितान्त अनुपयुक्त है। इसके अतिरिक्त भूमि 
बन्धक बेक एक विशेष प्रकार का व्यापार करता है जिसके लिए विशेषज्ञ अधिकारी 
अपेक्षित हैं ।* 

१९३४ में बम्बई सरकार ने भूमिबन्धक कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित 
किया और १ श्रप्रैल सन्‌ १६३४ के बाद बहुत से भूूमिबन्धक बकों की रजिस्ट्री भी की 
गईं। इनका कार्यक्षेत्र उन्हीं स्थानों तक सीमित था जो अकाल और मंहगाई से कम 
प्रभावित थे और जहाँ सहकारिता आन्दोलन ने प्रशंसनीय उन्‍नति की थी । उसी समय 
नये केन्द्रीय भरूमिबन्धक बेक को बनाने के लिए कदम उठाये गए। इसलिए बम्बई 
सहकारी समिति अ्रधिनियम के अन्तर्गत बम्बई के प्रान्तीय सहकारी भूमिबन्धक बेंक 
की ७ दिसम्बर, १६३४ में रजिस्ट्री की गईं, जिसके प्रथम सभापति स्वर्गीय सर 
लालूभाई सामलदास थे । ह 

इस नये शीर्ष बंक का मुख्य कार्य ऋणपत्र जारी करके, शीर्ष बेंक से सम्बन्धित 
प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेंकों का श्रर्थ-प्रबन्धन, कार्य का निरीक्षण करना, उनको राय 
और सहायता देना था। सन्‌ १६३५ के आय-व्ययक काल में बम्बई राज्यीय विधान- 
सभा ने एक प्रस्ताव पास किया और सरकार को यह अधिकार दिया कि वह ५० लाख 
रुपये तक के बंक द्वारा जारी किये ऋणपत्रों के ब्याज और मूलधन, दोनों की गारल्टी 
दे । ३० जून, सन्‌ १६३८ में पहली बार बक ने ३३ प्रतिशत वाले २० लाख के ऋण- 
'पत्र जारी किए और सन्‌ १६३६-४० में दूसरी बार ३३ प्रतिशत ब्याज के ऋणपत्र 
जारी किये गए ।* ऋणपत्र के प्रत्येक पृथक्‌ प्रचलन से प्राप्त राशि की पूर्ति के लिए 
'कोष का प्रबन्ध किया गया । सरकार द्वारा नियुक्त न्‍्यासधारी के जरिये ऋण-पत्र के 
मालिकों के प्रति बेक के कतंव्यों के निर्वाह का आइवासन रहता है। इन ऋरषणा-पत्रों 
को न्यासी-प्रतिभूतियाँ घोषित कर दिया गया है, जो निवेश करने वाली बीमा-कम्पनियों, 
बेंकों और व्यक्तियों के लिए धन-निवेश का लोकप्रिय तरीक़ा है । 

प्रान्तीय भूमिबन्धक बेंक प्रारम्भिक भरूमिबन्धक बेंक के ज़रिये किसानों को 
उनकी भूमि की जमानत पर ऋण देते हें। प्रारम्भिक बेकों को किसानों की देय- 


१२. देखिए, रिपो5 ऑफ द बाम्बे लंड मागज कमेटी, पेरा २१ । दीघेकालीन भुमिबन्धक वित्त की पूर्ति के 
लिए राज्यीय सहकारी बक की अवांडनीयता है, द इण्डियन प्राविंशल कोआपरेटिव बकक्‍्स नामक 
शिक्षणात्मक लेख में भली प्रकार समभाई गई है--द इन्डियन कोआपरेटिव रिव्यू, अप्रैल सन्‌ १६४१। 
२. बम्बई राज्यीय सहकारी भमिबन्धक बेक लिमिटेड, तारीख ६ सितम्बर, १९४१ के संचालकों की 
'छठी रिपोट देखिये। 
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समता, आय तथा भूमि के अधिकार की जाँच करनी पड़ती है। प्रारम्भिक बेंकों की 
संचालक-परिषद की सिफारिश पर केवल सदस्यों को ऋण दिया जाता है। व्यक्तिगत 
सदस्यों के ऋण की १०,००० रु० अधिकतम सीमा है । इस अधिकतम ऋण के अन्दर, 
कोई अकेला सदस्य बेंक में अपने परिदत्त हिस्सा-पूजी के २० गुणा से अधिक अथवा 
रहन में रखी हुई ऋण सम्पत्ति के आधे मूल्य से अधिक ऋरण नहीं ले सकता । 
२० वर्ष से अधिक समय के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाता। राज्यीय बेंकों से 
प्रारम्भिक बेंकों के ऋण और प्रारम्भिक बैंकों से सदस्यों के ऋण के लिए रजिस्ट्रार 
की स्वीकृति आवश्यक है। बेंक के ऋणों की ब्याज-दर प्रान्तीय भूमिबन्धक बेंक की 
ब्याज-दर (४३४) से १३ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। प्रारम्भिक बेंकों के 
सदस्य इस प्रकार ६ प्रतिशत पर उधार ले सकते हैं । यह दर महाजनों द्वारा किसानों 
से ली गई दरों से कहीं कम है। ऋणाकर्ताओ्रों के वर्तमान देयधन कम करने में इससे 
बहुत सहायता मिलनी चाहिए। ऋण की अदायगी मूलधन के समान वार्षिक किद्तों 
द्वारा तथा समय-समय पर ऋण के ब्याज को देकर की जा सकती है, अथवा मूलधन 
ओर ब्याज को सम्मिलित करती हुई समान वाष्िक किद्तों द्वारा दी जा सकती है। 
प्रारम्भिक बेंकों द्वारा लिये गए भूमिबन्धक शीर्ष भूमिबन्धक बेंकों से लिये ऋणों की 
जमानत के रूप में उनके नाम कर दिये जाते थे। इस प्रकार ऋण देने वाले बेंकों के 
लिए काफी जमानत थी। 

पहले तो अधिकतर ऋण पुराने ऋणों को चुकाने के लिए दिये जाते थे। जब 
तक ऋणा-मुक्ति, किसानों की महत्त्वपूर्ण तत्कालीन आवश्यकता रहती है, व्यापार की यह 
विशेषता अ्रवश्य ही रहेगी । बेंक, व्यक्तिगत समाधान-समितियों के द्वारा, महाजनों की 
ऋणषण-सम्बन्धी परेशानी का लाभ उठाकर चुकाये जाने वाले ऋणों में कमी करने के 
लिए, महाजनों और ऋण दाताशों से बातचीत करता है। सन्‌ १९४६-४० के अन्त में 
कुल अश्राप्त राशि ३९९७७ लाख रुपये तथा कालातीत ऋण ०-३३ लाख रुपये था । 

राज्यीय सहकारी भूमिबंधक बेंक द्वारा जारी किये गए ऋणपत्रों के मूलधन और 
ब्याज दोनों की गारन्टी के रूप में पर्याप्त सहायता के अलावा, बम्बई सरकार ने निम्न- 
लिखित छूटें भी दी हैं: (क) (१) मुद्रांक शुल्क, (२) रजिस्ट्री फीस, और (३) बेंक 
के लाभ और हिस्से-प॒जी के लाभांश पर आय-कर से अन्य समितियों के समान ही 
छूट और (ख) प्रथम ३ वर्षों में बेंक के घाटे को पूरा करने के लिए सहायता दी जायगी, 
जो पहले वर्ष में अ्रधिक-से-अधिक १०,००० रुपये और तीसरे वर्ष में ६,००० रुपये 
होगी । उपयुक्त सहायता के अतिरिक्त, ५००० ० प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता भी 
दी जाती है। इस सहायता का उहूं श्य यह है कि बेंक सरकार द्वारा दिये हुए भूमि- 
मूल्यांकन-अधिकारियों के व्यय को अंशत: पूरा कर सके । इन बेंकों के सही कार्ये का 
आश्वासन देने के लिए और इसके हितों की रक्षा करने के लिए शी बैंकों की परि- 
षद में सरकार का प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार करता है, और प्रारम्भिक बेंकों की परिषद 
में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। यह सब छूट मद्रास राज्य के आधार पर 
ही की गई है । 
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राज्यीय भूमिबंधक बेंक की सदस्यता प्रारम्भिक भूमिबंधक बेंक, सहकारी 
समितियों और व्यक्तियों को प्राप्त हैं । यद्यपि यह मिश्रित सदस्यता सच्चे सहकारी 
सिद्धान्तों के विपरीत है, तथापि व्यक्तियों की सदस्यता वांछनीय है क्योंकि उनकी उप- 
स्थिति, निवेश करने वाली जनता का बेंक में विश्वास बढ़ा देगी और व्यापारिक सिद्धा- 
स्तों का पूर्ण पालन निद्चित हो जायगा। लाभांश प्राप्ति की इच्छा उपनियमों द्वारा रोका 
गई है जिनके अनुसार वास्तविक लाभ का २५ प्रतिशत सुरक्षित कोष में जमा कर 
दिया जाता है तथा हिस्सों पर लाभांश ६३ प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाता है। 
शी बैंकों के संचालकों की परिषद में, प्रारम्भिक बेकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के 
लिए उन्हें ५ संचालकों के (१४ में से) क्षेत्र छुनने का अधिकार है, जिन्हें ५ निर्वाचीन- 
क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के बंक-समृह द्वारा चुना जाता है । 

प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेंक की सदस्यता केवल ऋणकर्ताश्रों तक ही सीमित नहीं 
हैं। गर ऋणकर्ताओों को हिस्सेदारों की संचालक परिषद में पृथक प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। प्रारम्भिक भूमिबन्धक बेंक के उपनियमों के अनुसार प्रथम तीन साल के लिए 
रजिस्ट्रार संचालक परिषद को नियुक्त कर सकता है ।* 
३३. भूमिबन्धक बेंकों के काय*--जून सन्‌ १६५१ में भारत में भ्रूमिबन्धक केंकों के 
कार्य का प्रदर्शन निम्नलिखित आ्राँकड़ों से प्रकट है । 


बेंक और समितियों की संख्या २८६ 
सदस्यों की संख्या २,१५,००० 
चालू पूं जी (हज़ार रुपयों में) 
परिदत्त पू जी ५२५० 
सुरक्षित कोष ११६५ 
अन्य कोष धप्र्प्र्‌ 
व्यक्तियों तथा अन्य साधनों से लिया हुआ ऋण... ५४३ 
बेंक और समितियों से लिया हुआ ऋण ५७,६४६ 
ऋषणुपत्र पश९ 
ऋषणा दिया गया १२९०२ 
लाभ २७६ 


३४. भूमिबन्धक बेंकों की परिसीमाएँ--ग्रामीण ऋण के सूक्ष्म और कठिन प्रदनों के 
विवेचन में सावधानी की बड़ी श्रावश्यकता है । बुरे ऋण और अ्रवशिष्ट ऋणा से बचने 
के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है । 'जहाँ पर प्रारम्भिक बेंक सावधान है, वहाँ 
पर राज्यीय बेंक को उनसे दूना सावधान रहना चाहिए क्‍योंकि वह समस्त संगठन का 
वित्तीय आधार है /' 

१. बम्बई राज्यीय सहकारी भूमिबन्धक बैक लिमिटेड और प्रारम्भिक भूमिबन्धक बैंक के उपनियम 


देखिए । 
। २. बैंकिंग एण्ड मॉनिटरी स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया, पृ० ५०४ । 


भारत में सहकारी आन्दोलन रेण १. 


भूमिबन्धक बैंकों की आवश्यक सीमाओं को हमें स्पष्ट रूप से समभ लेना 
चाहिए । प्रथम यह स्पष्ट है कि वे सम्पूर्ण कषि-ऋरा को स्वयं नहीं ले सकते। ऋणों की 
अधिकतम सीमा तथा उन पर लगाये हुए प्रतिबन्ध, जो भअत्यावश्यक हैँ, जमानत के 
लिए भूमि का होना तथा ऋणाकर्ताश्रों का सावधानी से चुनाव श्रादि के कारण यह 
असम्भव है द्वितीय, भूमिबन्धक बेक ऋण के भार को अपने ऊपर लेकर और ब्याज 
की दर घटाकर ही कम कर सकते हैं । वे उसे एकदम नहीं हटा सकते ।* चतुर किसान 
ही छोटी-छोटी किश्तों में ऋणों की समाप्ति की सुविधाओं से लाभ उठाएँगे । जब तक 
वह हर दिशा में मितव्ययिता नहीं अपनाता, विशेषकर उत्सवों के व्ययों के लिए अनु- 
त्पादक ऋरणों का त्याग नहीं करता और अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता, 
तब तक उसके पुराने ऋणों की समाप्ति का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। किसानों की अर्जन- 
शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वांगीण आर्थिक योजना अ्रथवा ग्रामीण पुननिर्माण आव- 
इ्यक है । 

भूमिबन्धक बेंकों द्वारा अपने सदस्यों के पुराने ऋणों की समाप्ति मात्र पर 
ध्यान देने के खतरे की ओर भी रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया ने संकेत किया है ।* भूमि की 
जमानत पर दिये हुए दीर्घकालीन ऋणों का प्रधान उद्दे बय भूमि और कृषि की उन्नति 
तथा कृषि की उत्तम प्रणाली का प्रारम्भ होता चाहिए। इन बेंकों को अ्रन्य कार्य की 
अपेक्षा भूमि और कृषि की उन्नति के लिए अधिक ऋण देने की, कृषि-विभाग के सह- 
योग से राय ठीक ही दी गई है । यह एक अच्छी योजना है जिसमें वे व्यक्ति, जिनका 
ऋण भूमिबन्धक बेंक द्वारा चुकाया जाता है, एक अच्छी प्रारम्भिक कृषि-ऋण-समिति 
के साथ परीक्षणकाल बिताते हें । भूमिबन्धक बेंकों से ऋण मिलने के बाद भी, उन्हें 
अहुमुखी समिति का सदस्य बना रहना चाहिए ताकि उनके कार्यों का उचित निरीक्षण 
हो सके और किदतें नियमित रूप से अदा की जा सकें। भूमिबन्धक बकों में भी काला- 
तीत ऋणों की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार का प्रबन्ध और भी आवश्यक है। अन्त में 
हम कह सकते हें कि भूमि-बन्धक बेंक को आशिक सुधार में काम करने वाली अन्य 
एजेन्सियों से निकट का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और ग्रामीण पुनर्निर्माण आन्दो- 
लन का एक भाग बन जाना चाहिए। 
३४. व्यापारिक भूमिबन्धक बैंक--केन्द्रीय बेंकिग जाँच-समिति और रिजव बेंक के 
कृषि ऋणा-विभाग ने देश के विभिन्‍न प्रकार के कृषकों की भलाई के लिए सुसंगठित 
व्यापारिक भूमिबन्धक बेंकों की स्थापना की सिफारिश की, क्योंकि सहकारी ऋण- 
व्यवस्था से इनकी ग्रावश्यकता पूरी नहीं होती। 'राज्यीय सरकार ऐसी बेंकों की प्रार- 


१. यह आश्चयंजनक है कि ऋण-समाधान तथा भूमिबन्धक ऋण एक-दूसरे के पूरक होने के बजाय 
प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, तथा अनेक राज्यों में भूमिबन्धक बंको की प्रगति में ऋण मुक्ति कानून बाधा डाल 
रहा है । अवश्य ही ऐसा न होना चाहिए । द इसिडिया काआपरेटिव रिव्यू (अग्ने लन्‍्जून, १६४१) ९ 
२१६-१७। देखिए, सेक्शन ३२ (२) ओर शअ्रध्याय 8 में सेक्शन १० । 

२. कृषि ऋण की संवेध रिपोट:, पैरा २७-३० और रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया 
(१६३६-४०), एृ० ३८-३६ । 


३८२ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


म्भिक पूजी के कर तथा ऋणापत्रों पर ब्याज की गारन्टी देकर सहायता कर सकती 
है। उन राज्यों में जहाँ स्थायी बन्दोबस्त है, इस प्रकार के भरूमिबन्धक बेकों की झाव- 
वश्यकता विशेष रूप से प्रतीत होती है। ऐसे बकों को जमीदारों की ऋणा-मुक्ति के लिए 
प्रयत्नशील और दीघेकालीन आवश्यकताओं का भ्रथ्थप्रबन्धक होना चाहिए ।* 


२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ द सेन्ट्रल बैंकिंग इन्कवायरी कमेटी, पैरा २२३३-१४; और रिजव बैंक की प्रिलि- 
मिनरी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, पैरा १६ । 


अध्याय 0? 
राज्य ओर कृषि का सम्बन्ध 


१. कृषि विभागों का विकास--पहली बार सन्‌ १८६६ के उड़ीसा दुभिक्ष के सम्बन्ध में, 
एक विशेष सरकारी विभाग द्वारा कृषि-सुधार करने के प्रस्ताव पर विवाद हुआ | काला- 
तर में लार्ड मेयो की सरकार द्वारा यह प्रइन हाथ में लिया गया; किन्तु दुभिक्ष 
आयोग ( १८८० ) की सिफारिशों के फलस्वरूप और लंकाशायर के कपास-उद्योग 
की, जिसका हित भारत में लम्बे रेशों के कपास की वृद्धि में था, माँगों के फलस्वरूप 
१८८४ में विभिन्‍न राज्यों में सद्बालकों ( डाइरेक्टर ) उप-सश्वालकों ( डिप्टी डाइ- 
रेक्टर ), श्रधीक्षकों ( सुपरिन्टेण्डेन्ट ) और ओवरसीयरों के मातहत कृषि-विभाग 
स्थापित किये गए। प्रारम्भ में कृषि की जाँच, दुर्भिक्ष सहायता और भूमि-सुधार को 
हाथ में लेने का विचार था, किन्तु आँकड़े-सम्बन्धी थोड़े से कार्य के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हो सका । दुर्भाग्यवश, विभागों पर ऐसा काम लाद दिया गया जो उनसे 
सम्बन्धित न था । उदाहरण के लिए भूमि का लेखा रखना और उसकी जाँच-पड़ताल 
तथा रजिस्ट्री आदि । अनुदानों की कमी के कारण भी उनके काम में बाधा पहुँची । हम 
पहले सन्‌ १८८६ में डाक्टर वॉयलकर के आ्रागमन की चर्चा कर चुके हैं ।। उनके मता- 
नुसार भारतीय कृषि उतनी प्रारम्भिक या पिछड़ी अवस्था में नहीं थी जितनी कि प्रायः 
कही जाती थी। आधुनिक कृषि-पद्धति को पर्याप्त साधन उपलब्ध न थे। उन्होंने कृषि-- 
शिक्षा के महत्व और सुधार पर बल दिया । १८९२ में भारत सरकार के कृषि रसायन 
शास्त्रज्ञ की नियुक्ति हुई। इस बीच एक अमेरिकन दर्शक एच० फिप्स और सर डेविड 
सॉसून के दानों से विभाग की आ्थिक स्थिति कुछ सुधर गई । सन्‌ १६०१ में राजकीय 
( इम्पीरियल ) और राज्यीय सरकारों को परामर्श देने के लिए एक ( इन्स्पेक्टर जन- 
रल ऑफ एग्रीकल्चर ) क्ृषि-महानिरीक्षक की नियुक्ति हुईं। इस प्रकार पहली बार 
राजकीय क्ृषि-विभाग को एक क्षषि-विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त हुई । सन्‌ १९१२ में यह 
पद समाप्त कर दिया गया और, इसके कार्य पूसा की क्ृषि-अनुसन्धान-संस्थान ( एग्री- 
कल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) के संचालक को, जो १९२९ तक भारत सरकार के कृषि- 
परामशंदाता भी रहे, सौंप दिये गए। उच्च प्रशिक्षण तथा विशिष्ट अल्पकालीन व्याव- 
हारिक शिक्षा के लिए एक कॉलेज के साथ पूसा-संस्थान की स्थापना सन्‌ १६०३ में की 
गई । लाड कर्जन के अझथक उत्साह के फलस्वरूप १६९०४ में विभागों का संगठत काफी 


2. पीछे, ए० २४१ । 


र८रे 


३८४ भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


सुधर गया और अतिरिक्त कार्य-भार, जिससे वे श्रब॒ तक बोभिल थे, हलका हो गया । उन्हें 
कृषि-सम्बन्धी प्रयोग, अ्रनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के विकास के लिए काफी धन भी 
मिला। १६०८ में पूना के कृषि कॉलेज की नींव पड़ी तथा पूना के विज्ञान कॉलेज से 
सम्बद्ध कृषि-कक्षाओं की भीड़ को कम करने के लिए एक खोज संस्थान भी खोला गया । 
पीछे आने वाले वर्षो में कानपुर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर और इधर हाल में 
बापाटला में विज्ञान कॉलेजों की स्थापना हुई । 

हाल में, कृषि-यन्त्रों से--विशेषतया सिंचाई के लिए--प्रयोग के प्रसार के परि- 
णामस्वरूप, किसानों को सलाह देने और मणीनों के स्थापन और सुचारु संचालन के 
लिए, कृषि इंजीनियरों की नियुक्ति हुई । अन्त में, राज्यीय विभागों को एक-दूसरे के 
निकठ सम्पक में लाने के दृष्टिकोण से--ताकि वे अपनी वार्षिक बैठकों में कार्यक्रमों पर 
विवाद करके भारतीय सरकार को सुझाव पेश कर सकें--अखिल मारतीय क्ृषि-परि- 
षद्‌ ( ग्लॉल इण्डिया बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर ) की स्थापना हुई। १६१६ के सुधार के 
अनुसार राज्यीय विभागों पर भारत सरकार का केन्द्रीय नियन्त्रण काफी ढीला कर 
दिया गया और १६९१६ से कृषि राज्यीय सरकारों के नियन्त्रण में है| अ्रब केन्द्रीय कृषि 
मन्त्रिमण्डल अखिल भारतीय महत्त्व की समस्याओ्रों से ही सम्बन्ध रखता है और निम्न 
संस्थाओं की देख-रेख करता है :। (१) कृषि अनुसन्धान-संस्था, (एग्रीकल्चरल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट) जो सितम्बर १६३६ में पूसा से नई दिल्‍ली स्थानान्‍तरित कर दी गई । (२) 
भारतीय पशु-चिकित्सा ग्रनुसन्धान संस्थान, ( इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) 
मुक्तेश्वर, (३) बंगलौर और विलिंगटन की पशु-पालन और दूध की अनुसन्धान संस्थाएँ, 
(४) भारतीय पशु-सुधार ( उत्पादन ) फार्म, (५) आनन्द की मक्‍्खनशाला, (६) 
भारतीय गन्ना उत्पादन केन्द्र, कोयम्बटूर, (७) चीनी-ब्यूरो, जो प्रारम्भ में पूसा में था 
तथा १९३१ में एक शकर विशेषज्ञ की अध्यक्षता में कानपुर स्थानान्तरित कर दिया 
गया ।) भारत सरकार के कृषि परामशंदाता के--जो पहले इन संस्थाओरों के प्रशासकीय 





१. वतमान समय में खाद्य ओर कृषि मन्त्रि-मण्डल को देख-रेख में कृतिपय अनुसन्धान-प्रग्मोगशाल 
भी हैं 


(१) इन्डियन एग्रीक्ल्चरल रिसर्च इन्स्टीट यूट, पूसा, नई दिल्‍ली । 

(२) सेन्द्रल पोट्टो रिसचे इन्स्टीट यूट, पटना । 

(३) सेन्द्रल राइस रिसचे इन्स्टीट यूट, कटक । 

(४) रिसच लेबोरेटरी, सेन्ट्रल पामगुड़ ट्रेनिंग स्कूल, कदालोर ( मद्रास ) । 
(५) फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट यूट एएड कालिन, देहरादून । 

(६) शुगरकेन ब्रीडिंग स्टेशन, कोयम्बटूर । 

(७) इसण्डियन वे2रिनरी रिसचे इन्सटीट यूट, इज़टनगर-मुकते श्वर । 

(८) इश्डियन डरी रिसचे इन्स्टीट यूट, बंगलोर । 

(8) सेन्ट्रल वेजीटेबल ब्रीडिंग स्टेशन, कुलू , कांगड़ा । 

(१०) सेन्द्रल मेरीन फिशरीज़ रिसचे सटे शन, मंजयम । 

(११) सेन्ट्रल इनलेएड फिशरीज़ रिसचे सटे शन, मनीरामपुर, ( २४ परगना ) | 
(१२) डीप सी फिशिंग स्टेशन, बैम्बई । 


राज्य और क्षषि का सम्बन्ध ३८५ 


नियन्त्रण के लिए भी उत्तरदायी थे--परामर्श-कार्य भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्‌ 
( इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ) के सदस्यों को स्थानान्तरित कर दिये 
गए। यह परिषद्‌ जुलाई सन्‌ १९२९ में राजकीय कृषि आयोग" की सिफारिशों के 
आधार पर स्थापित की गई थी | उसी आयोग की सिफारिश पर भारतीय कृषि-अनु- 
सन्धान संस्थान ( इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) और भारतीय पशु- 
चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, मुक्तेश्वर, के लिए अलग-अलग सश्ञालकों की नियुक्ति की 
गई । अक्तूबर १६२६ में भारत सरकार के क्ृषि-परामशं दाता का पद समाप्त कर दिया 
गया । साम्राज्यिक (अब भारतीय) क्षषि-अनुसन्धान परिषद्‌ ने उन सब कृषि-सम्बन्धी 
प्रकाशनों का दायित्व सँभाल लिया है जो पहले क्षि-परामशंदाता और पूसा अनुसन्धान 
संस्थान" ( पूसा रिसचे इन्स्टीट्यूट ) से सम्पादित होते थे। सन्‌ १६३४ में भारत- 
सरकार के कृषि विपणन परामशंदाता ( एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर ) के, जो 
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के केन्द्रीय विपणन-विभाग का अध्यक्ष भी होता है, 
पद-निर्माण की ओर हम पहले संकेत कर चुके हे । 

क्ृषि-विभागों के कार्य की पूर्ति और सहयोग के लिए कतिपय अन्य संस्थाओं 
की सृष्टि की गई है। विभिन्‍न राज्यों में क्षि-संस्थाएँ इसका एक उदाहरण हें । इधर 
कुछ वर्षो से बहुत से राज्यों में राज्यीय ग्राम-विकास या ग्रामोद्धार परिषदों की स्थापना 
से ग्राम-विकास एवं ग्राम-सुधार कार्यो को संयोजित करने का प्रयास किया गया है। इन 
परिषदों में ग्राम-सुधार से सम्बन्धित विभागों, जेसे कृषि, सहकारी, सिंचाई, उद्योग, वन, 
शिक्षा, जन-स्वास्थ्य आदि के श्रध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। 
कृषि-विभाग के कार्य को आगे बढ़ाने में सहकारी विभाग तथा गर-सरकारी व्यक्तियों, 
दोनों के प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण बम्बई और पंजाब राज्यों ने प्रस्तुत किया है । 
इन राज्यों में ग्राम-सुधार-कार्य सहकारी संस्थाओ्रों के रजिस्ट्रार को, जो बम्बई में ग्राम- 
सुधार-संचालक भी कहा जाता है--सौंपा गया है (आगे सेक्शन ७ देखिए) । इसके 
अतिरिक्त बम्बई के कुछ तालुकों में तालुका-विकास संस्थाएं भी हूं । 
२. कृषि विभागों के कार्य--राज्यीय कृषि-विभाग, कृषि-क्षेत्रों तथा प्रयोगशालाओओं में 
प्रयोग और अनुसंधान तथा नये तरीकों और नये औज़ारों को अपनाने के लिए प्रचार 
करते हैं । इनके अन्य कार्य नवीन तथा क्त्रिम खादों का उपयोग, सुधारी हुई फसलों 
के गुद्ध बीजों का उत्पादन, संरक्षण और वितरण हैं। सरकारी कृषि-क्षेत्र (फार्म) या. 
किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भी किये जाते हें । 

भारत की प्रधान फसलों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में--विशेषतया गेहूँ, गन्ने, 
मूं गफली, कपास, तम्बाकू और चारे की फसलों के सम्बन्ध में--हम कृषि-विभाग द्वारा 
किये गए लाभदायक कार्य पहले ही बता चुके है । जूट, चावल तथा आलू आदि कुछ अन्य 


१, आगे सेक्शन १० देखिए । 

२, अनुसन्धान परिषद (रिसचे काउन्सिल) तीन पत्रिकाएंँ छापती है : द इण्डियन जरनल ऑफ वे टेरि- 
नरी साइन्स एण्ड एनीमल हंस्बेंडरी, द इण्डियन जरनल ऑफ छएपग्रीकल्चरल साइन्स, ओर एग्रीकल्चर 
एण्ड लाइव स्टॉक इन इगिडिया । 


३८६ भारतीय श्रथंशास्त्र 


फसलें हे जिन पर विभाग ध्यान दे रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर निम्न 
तालिका ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों में विभिन्‍न प्रकार की सुधरी फसलों का 
क्षेत्रफल एकड़ों में प्रस्तुत करती है ।* 
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यह तालिका प्रकट करती है कि १६२८-२६ की तुलना में सुधरी फसलों का क्षैत्र- 
फल १६३७-३० में प्रायः दुगुना हो गया । इससे देश की कृषि की फसलों का उत्पादन 
काफी बढ़ गया । जो कुछ वृद्धि हुई है, वह सराहनीय तो है परन्तु पर्याप्त नही है । 
यद्यपि गेहूँ, कपास और जूट की स्थिति सन्‍्तोषजनक है, किन्तु जब हम इस बात पर विचार 
करते है कि धान के ७३० लाख एवबड़ क्षेत्र में से सिर्फ ४० लाख एकड़ (६ प्रतिशत) में 
ही उत्तम और अधिक उत्पत्ति वाली जाति के धान बोए जाते हे तो हमें ज्ञात होता है 
कि अभी क्‍या करना शेष है।? भारतीय क्ृषि अनुसंधान परिषद्‌ के तत्त्वावधान में 
किये जाने वाले धान और गन्‍ने-सम्बन्धी अन्वेषणों के परिणामस्वरूप इन फसलों के 
सुधार की हुई खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतीय क्ृषि-अनुसंधान-परिषद्‌ 
की परामशे-परिषद्‌ ने अ्रपनी मार्च, १९४२ की बैठक में आगामी तीन वर्षों में १० लाख 
एकड़ भूमि को सुधरी जाति के चावल उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव 
स्वीकार किया । यह प्रस्ताव चावल के लिए भारत की बर्मा पर निर्भेरता को क्रमशः 


१, रिव्यू ऑफ एग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स इन इंडिया (१६२८-२६ ), पृ० १४; एग्रिकल्चर एएड एनिमल 
हसबेंडरी इन इण्डिया (१६३७-३८), पृ० १५४ १६२८ और १६३५-३६ के अकड़ों में बर्मा के भॉकडे 
भी सम्मिलित है । 

२. इसमें मूंगफली (४१७,४४२), चना (८३,७६२), ज्वार-बाजरा (३४७,२००), आलू (२०,९६४), 
श्त्यादि शामिल है । क 
३. अच्छे बीजों का प्रयोग उत्पत्ति की वृद्धि में बहुत मदद करता है । वर्तमान समय में राज्य-योजनाश्ं' 
के अन्तगत विभिन्‍न प्रकार के अच्छे बीजों के वितरण के लिए ६.३ करोड़ रुयया ख्चे करना निश्चित 
किया गया है । १९५३-५४ तक २५०८ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है । “अधिक भ्रन्न उपजाझो” 
कोष में से १.५ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी इसी उद्देश्य के लिए दी गई थी। योजना के; 
अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों में अच्छे बीज के वितरण का कार्यक्रम है, परन्तु यह कार्यक्रम सभी राज्यों" 
में सुसंगठित नहीं है। सन्‌ १६५३-५४ के ( मार्च १९५४ तक ) ६ महीनों में विभिन्‍न राज्यों में भ्रच्छे 
बीजों की निम्न मात्रा का वितरण हुआ है : 

बम्बई मध्यप्रदेश मद्रास उत्तरप्रदेश हैदराबाद राजस्थान पेप्सू 

2,१२० झुरेण५ १५६९४ २५७७३११ ६,१५५ १,२२५ १३४८६ (मात्रा टनों में) 
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समाप्त करने की (जनता की) माँग और विपरान सर्वेक्षण द्वारा प्रकट तथ्यों को दृष्टि 
में रखकर स्वीकृत किया गया था। तुलनात्मक हृष्टि से कपास की संतोषजनक स्थिति 
केन्द्रीय-कपास-समिति के कार्यो का परिणाम है। केन्द्रीय-कपास-समिति का अपना अलग 
कोष है। इससे अन्य फसलों के सुधार के लिए भी समितियों के निर्माण की आवश्यकता 
प्रतीत होती है ।* क्ृषि-आयोग ने जूट के लिए ऐसी समिति की श्रावश्यकता पर जोर 
दिया था और इसकी स्थापना सन्‌ १६९३६ में हुई। अखिल-भारतीय-फसल-आयोजना 
सम्मेलन (१६३४) ने विशेष संस्थाश्रों द्वारा गेहूँ और धान जैसी अन्य प्रधान फसलों 
के स्थायी और क्रमबद्ध अध्ययन की सिफारिश की। यह सुझाव सरकार द्वारा मान 
लिया गया । एक बहुत पुरानी शिकायत यह थी कि कृषि-विभाग श्रपनी सुधारक 
शक्तियों को निर्यात की फसलों पर केन्द्रित करता है तथा ज्वार, बाजरा, फल और 
तरकारी की फसलों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देता है, यद्यपि ये फसलें भी क्षषकों के 
लाभ और जनता की खाद्य आवश्यकताओं के हृष्टिकोश से उतनी ही महत्त्वपूर्णा हें 
भारतीय कृषषि-अनुसंधान-परिषद्‌ अब अपना ध्यान इनमें से कुछ के उत्पादन, जैसे फलों 
के उत्पादन, पर केन्द्रित कर रही है। उदाहरणार्थ, बम्बई राज्य में परिषद्‌ ने भारत 
के प्रधान फलों के संग्रह और परिवहन की परिस्थितियों के अनुसंधान के लिए धन 
दिया है। 
३. सुधरे ओजारों और नवीन पद्धतियों का प्रदर्शन--फसल-सम्बन्धी आशिक कार्यों 
के श्रतिरिक्त विभागों के तत्त्वावधान में कृषि-रसायन-शास्त्र, कृषि-शाकाण्विकी (एग्री- 
कल्चरल बेक्टीरियोलॉजी), पौधों की रोग-विद्या (प्लाण्ट पेथोलॉजी), कवक शास्त्र 
(माइकोलॉजी) और कीट-विद्या (एण्टोमोलॉजी) की आधारभूत समस्याओ्रों पर खोज 
ओर अनुसंधान-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इनमें भूमि को चूने की आवश्यकता, 
क्षारीय भूमि के पुनरुद्धार, भूमि की नमी को कायम रखना, सूखी खेती, नाइट्रोजन का 
निर्धारण, कृत्रिम प्रक्षेत्र खाद का निर्माण, भूमि की खादों में नाइट्रोजन पहुंचाना, देश 
में पाए जाने वाले फॉस्फेट के प्राकृतिक साधनों का उपयोग, घी में मिलावट की खोज, 
गन्ने की बीमारियों (जिन्हें अंग्रेजी में मोज़ेक डिजीजिस कहते हें) और खाद्यान्‍नों को 
नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ो का नियन्त्रण, इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हूं । 
पावचात्य देशों में कृषि-सम्बन्धी प्रदर्शनों का उपयोग और शैक्षरिएक महत्त्व 
१. कृषि-वस्तुओं के विषणन और उत्पादन के लिए कतिपय केन्द्रीय कमेटियों स्थापित की गई हैं; जैसे, 
इगण्डियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी, बम्बई । 
इग्डियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता । 
इस्डियन सेन्द्रल दोबेकी कमेटी, मद्रास । 
इश्डियन सेन्द्रल आयल-सीडस कमेटी, नई दिल्‍ली । 
इश्डियन सेन्ट्रल कोकोनट कमेटी, अर्नाकुलम्‌ । 
इण्डियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी, नई दिल्‍ली । 
इण्डियन सेन्ट्रल एरोकानट (सुपारी) कमेटी, कालीकट । 
इण्डियन सेन्द्रल लेक (लाख) सैस कमेटी, रांची । 
आल इण्डिया केटल शो कमेटी, करनाल (--अनुवाददा 
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पूर्णाूप से आँका जा चुका है और उन पर व्यय की जाने वाली विशाल धन-राशि को 
पूंजी लगाने का एक उत्तम मार्ग समभा जाता है। भारत में अ्रब निश्चित अ्रवधि के 
उपरान्त किये जाने वाले प्रदर्शनों का महत्त्व समझा जाने लगा हैँ। पूना में किया गया 
बम्बई प्रेसिडेन्सी कृषि-प्रदर्शन (१६२६) एशिया में उस समय तक किये गए प्रदशनों 
में सबसे बड़ा था। इन महान्‌ भ्रदर्शनों को यथा सम्भव जल्दी-जल्दी करना चाहिए, 
परन्तु इनके श्रतिरिक्त जिलों और तालुकों के लिए भी छोटे-छोटे प्रदर्शनों का संगठन 
अवश्य करना चाहिए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों ओर आवश्यकताओं के अनुरूप 
विभिन्‍तताओं का ज्ञान हो सके और प्रदशंनों से प्राप्त शिक्षा देश के कोने-कोने में 
पहुचाई जा सके । 

इस प्रकार कृषि-विभाग विभिन्‍न दिशाश्रों में उपयोगी काम करते हुए अनुभव 
और ज्ञान प्राप्त कर रहे हे; फिर भी सुधारों की प्रगति बहुत धीमी रही है | यह अंशत: 
सरकारी कामों में बहुत ज्यादा कागज़ी कार्यवाही का परिणाम है। श्रन्य विभागों 
की अपेक्षा कृषि-विभाग को इस प्रकार की शिथिलता का शीघ्र परित्याग करना 
चाहिए। धीमी प्रगति के अपेक्षाकृत मुख्य कारण किसानों के पास पूजी की कमी, 
सिचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ और जनता की झूढ़िवादिता तथा अज्ञान हैं। इनके 
ग्रतिरिक्त कृषि-विभागों को दिया गया अपर्याप्त धन भी एक कारण है। १६३६-४० में 
केन्द्रीय और राज्यीय कृषि-विभागों का कुल व्यय ३ करोड़ से भी कम था। यह २१४ 
करोड़ के सम्पूर्ण व्यय की तुलना में बहुत कम है, जिसका अभिप्राय यह है कि देश 
के सबसे प्रधान उद्योग पर देश की आय का नगण्य प्रतिशत खर्च किया जाता है। 
अमेरिका और जापान जैसे देशों में कृषि-सुधार पर किये गए उदार व्ययों की तुलना 
से इस सम्बन्ध मे हमारे देश के व्यय की विपरीतता अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। 
१९३९ में युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व आय-व्ययक की स्थिति में सुधार, वायसराय 
लिनलिथगो तथा (१९३६ में त्यांगपत्र देने से पहले ) राज्यों को कांग्रेस सरकार के 
कृषि-मन्त्रियों द्वारा क्ृषि-सम्बन्धी विषयों में प्रदर्शित किये गए उत्साह तथा युद्ध-जनित 
नवीन क्षि-समस्याओं की कठिनाई और खाद्यान्नों की कमी ने क्ृषि-विभागों में नवीन 
तथा अभृतपूर्ब स्फूृति और क्रिप्राशीलता उत्पन्त कर दी । 
४. राज्य-सहायता की दूसरी मर्दे--राज्य-सहायता की अन्य मदों का संक्षिप्त पुनरा- 
वलोकन इस प्रकार किया जा सकता है : 

(१) भूमि सम्बन्धी नीति--इस सम्बन्ध में निम्न विशेषताएँ हृष्टव्य हे-- 
कृषकों के भूमिगत अधिकारों की सुरक्षा तथा विशेष अधिनियमों द्वारा जमींदारी और 
इधर हाल मे अन्य क्षेत्रों के क्रंषकों की सुरक्षा (देखिए अध्याय १२) । सरकार द्वारा 
किसानों को दिये गए अन्य विशेषाधिकारों में हस्तान्तरण की स्वतन्त्रता का नाम लिया 
जा सकता है। यह सुविधा, जैसा हम देख चूके हे केवल वरदान ही नही सिद्ध हुई, 
ग्रतएव एक विशद्येष कानून द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । भ्रू-राजस्व-नीति की 
समीक्षा एक अन्य अध्याय में की जायगी । सरकार द्वारा सिचाई के साधनों के निर्माण 
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तथा किसानों को अपनी भूमि में स्वयं स्थायी सुधार करने के लिए तकावी 3 के रूप में 
दी गई सरकारी सहायता का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं । 

(२) शुल्क--छुल्क के प्रयोग के एक पहलू--खाद्यान्‍्न, कच्चे माल तथा 
खाद पर निर्यात-कर के प्रभाव--पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं और इस सम्बन्ध 
में विभिन्‍न प्रस्तावों का भारतीय क्ृषि-समृद्धि पर प्रभाव पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जा 
चुका है। आ्रास्ट्रे लिया के गेहूँ की प्रतिस्पर्धा के कारण १६३६-४४ के पूर्व श्रायात-कर का 
प्रशत किचित्‌ महत्त्वपूर्ण हो उठा । सन्‌ १९३१ का गेहूँ ग्रायात-कर कानून गेहूँ के उत्पा- 
दकों को सहायता देने के लिए था तथा बाद के वर्षों में इसे पुनः लागू किया गया 
भारतीय चीनी उद्योग का प्रइन अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसकी समीक्षा पहले ही जा चुकी 
है । तटकर मण्डल की सिफारिशों पर सन्‌ १६३२ में चीनी पर लगाया गया संरक्षरा- 
प्रायात-कर परिष्क्ृत चीनी-उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए न्यायोचित है। चावल 
के भारतीय उत्पादकों को भी सस्ते टूटे चावल की आयात की प्रतिस्पर्धा से बचाने के 
लिए १६३४ में आ्रयात-कर लगाना पड़ा । वर्तमान खाद्याभाव ने समस्या का रूप ही 
परिवर्तित कर दिया है; कम करने के विपरीत आज भारत किसी भी मूल्य पर खाद्यान्तों 
का श्रायात करने के लिए इच्छुक है ।* 

वित्त-सम्भार सहकारिता और विपरान के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए 
कार्यों का विस्तृत विवेचन पिछले भश्रध्यायों में हो चुका है । 

४. क्षि-शिक्षा--कृषि-कुशलता से सम्बन्धित ग्रामीण शिक्षा को निर्धारित करने वाले 
सिद्धान्तों की ओर संकेत किया जा चुका है। श्रब केवल राज्य द्वारा संचालित शिक्षण- 
तन्‍्त्र का विवरण देना शेष है।हरै 
१, स्वतन्त्रता के बाद तकावी के रूप में दी जाने वाली रकम काफी बढ़ गई है । उदाहरण के लिए उत्तर 
प्रदेश और मध्यप्रदेश के ऑकड़े देखिए : 
१६४७-४८ १९५०-५२ १९५१-५२ १६५२-५३ (लाख रुपयों में) 

उत्तरप्रदेश ८२.७८ २७८, ३७ ३८६.६३ ४८०'३७ । 
मध्यप्रदेश १ १8,४० २२५५०४ २४०,०६ श८७, ०९ 
तकावी के दोषों की च्चो अध्याय 8 में की जा चुकी दे । कुछ राज्यों में, जैसे मध्यप्रदेश में; इसके दोषों 
को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं. जिनकी चचो अध्याय & की पाद-टिप्पणियों में को जा 
चुकी है |--अनुवादक 
२. यह कथन कुछ वर्ष पूर्व की परिस्थितियों के सम्बन्ध में है अन्यथा वर्तमान समय में खाद्यान्न का 
आयात घट रहा है. तथा आयात पर निर्भरता भी समाप्तप्राय है। नीचे दिये हुए अकड़े इस प्रवृत्ति को 
स्पष्ट कर रहे हैं : 

वर्ष आयात की मात्रा (दस लाख टन में) आयात में कमी (दस लाख टन में) 

९६५९ ४५७ 520 ४ 

१६५९ ३.६ ०.८ 

१6६४३ २.० १.६ 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप यह सम्भव हुआ है । भारत की वर्तमान 
खाद्य-नीति खाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भेरता प्राप्त करने की है ।--अनुवादक 
३, भारत में प्रचलित ग्रामीण शिक्षा के विस्तृत विवरण के लिए कृषि आयोग रिपोट , साक्ष्य विव- 
रण, खण्ड १, पृ० ११४-१८ देखिए। भारत सरकार के शिक्षण कमिश्नर जें० ए० रिचे का स्वृतिपन्न; 
रिपोर्ट, अध्याय १५, एग्रीकल्वर एण्ड एनिमल हसब डरी इन इंडिया (१६३७-३८), ए० २४२-५३ । 
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(१) कृषि-कॉलेज--इस समय विभिन्‍न राज्यों के निम्न स्थानों--पूना, 
कोयम्बटूर, कानपुर, नागपुर, बपाटला और लायलपुर--में ६ कालेज स्थापित हें ।* 
निकट भविष्य में देश के विभिन्‍न भागों में और कॉलेजों के खुलने की सम्भावना हैं। 
ये कॉलेज, कृषि-विभागों के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उन व्यक्तियों को, 
जो मालिक या एजेण्ट के रूप में कृषि-कार्य कर रहे हे या करने के इच्छक हें, 
ग्राधुनिक पद्धतियों की शिक्षा देने के उहं श्य से स्थापित किये गए हे । इसके अलावा 
वे अपने राज्यों के कृषि-सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान-केन्द्र भी हे । स्नातक-पत्र (डिग्री) 
के सम्पूर्ण पाठय-क्रम के अतिरिक्त इन कॉलेजों में एक या दो साल के उपाधि-पत्र 
(डिप्लोमा) के पाठय-क्रम भी हे | ये पादय-क्रम अधिकतर कृषि करने वालों ही के लिए 
'है, लेकिन साथ ही, सहायक क्ृषि-तौकरियों की भरती के लिए उपयुक्त भी हैँ । क्ृषषि- 
सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रबन्ध भारतीय क्रषि-अनुसंधान विद्यालय (इण्डियन 
एग्रीकल्चरल रिसच॑ इन्स्टीट्यूट) नई दिल्‍ली में है । 

(२) कृषि मिडल स्कूल--कषि के व्यावसायिक मिडल स्कूल किसानों के लड़कों 
के विशेष प्रशिक्षण के निमित्त हें। ये वास्तव में औद्योगिक या शिल्प पाठशालाएँ 
हे जिनमें कृषि-सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए, साधाररा शिक्षा प्राप्त करने के 
बाद, तेरह साल की अवस्था से अधिक के विद्यार्थी भरती किये जाते हेँ। शिक्षा स्थानीय 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाती है। यद्यपि इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को पुनः 
अपनी खेती पर भेज देने का है ताकि वे प्रशिक्षण का उपयोग अच्छी खेती के लिए 
कर सकें, किन्तु आशंका है कि इस उद्देश्य की पूर्ति साधारणतया नही हो रही है । 
अन्य शिकायतें भी हैं कि किसान अपने बच्चों को स्कूलों में भरती कराने में उत्साह 
प्रदर्शित नहीं करते तथा शिक्षा-पद्धति काफी खरचीली है। साथ ही यह शिक्षा-पद्धति का 
प्राकृतिक विकास न होकर क्रत्रिम विकास-सा लगता है, यद्यपि बम्बई सरकार का दावा 
है कि वहाँ ये स्कूल सफल हुए है । 

(३) सामान्य पाठ्य-क्रम में एक विषय के रूप में कृषि का स्थान--क्रृषि 
सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा किसी भी प्रारम्भिक पाठशाला में नहीं दी जाती। ये 
साधारण प्रकृति-भ्रध्ययन ही से सन्तुष्ट रहते हें जो कि ग्राम्य जीवन में रुचि उत्पन्न 
करने में सहायक होता है। कृषि तथा ग्राम्य जीवन में रुझान उत्पन्त करने वाली 
पाठशालाओं का महत्त्व शिक्षा-पद्धति को ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं से सम्बद्ध 
करने वाले उपायों के रूप में अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। पंजाब और 
उत्तरप्रदेश में तो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए निश्चित कदम उठाये गए हें । इसी 
प्रकार हाल ही में बम्बई की पाठशालाओं में क्षषि-सम्बन्धी कक्षाओं का प्रारम्भ किया 
गया । कहा जाता है कि शिक्षा के उपरान्त अधिकांश विद्यार्थियों ने अपने गाँवों में 
कृषि प्रारम्भ की है। इसके अलावा इन पाठशालाओं का प्रसार-कार्य प्रशिक्षित अ्रध्यापकों 
की कमी के कारण भी बाधित हो रहा है । 

:____ अन्य राज्यों की तरह कृषि-मिडल स्कूल खोलने के बजाय पंजाब ने. वर्ना- 
१. १६९५४ में कृषि सम्बन्धी उच्चतर अध्ययन के लिए १३ से अधिक विद्यालय है ।--अ्रनुवादक 
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क्युलर मिडल स्कूलों में ही कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देना प्रारम्भ किया है। यह इस 
बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि अध्ययन में कृषि विषय लेने वाले विद्यार्थी यदि 
आगे पढ़ना चाहें तो उनकी हानि न हो । कृषि-शिक्षा देने वाली पाठ्शालाओं के साथ 
क्षि-फामं (क्षेत्र) भी जुड़े होते हैं। इसमें काफी सफलता प्राप्त हुई है और सम्पूर्ण पद्धति 
शीघ्र ही भ्रन्य राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली है। क्ृषि-प्रायोग ने, अ्समानुपातिक 
व्यय के आधार पर बम्बई की पाठशालाओं के प्रति काफी विरोध प्रकट किया तथा 
मिडल स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को ग्रामीण वातावरण से सम्बन्धित करने की 
समस्या के हल के रूप में पंजाब के स्कूलों को बहुत पसन्द किया। उन्होंने आशा 
प्रकट की कि ये पाठशालाएँ गाँवों में सच्चे केन्द्रों का रूप ग्रहण करेंगी। जहाँ तक 
हाईस्कूलों का प्रइन है, आयोग ने पाठ्यक्रम में क्रषि सम्बन्धी उच्चतर अ्रध्ययन रखने का 
सुझाव पेश किया । १९३९-४० में बम्बई के सितारा, बीजापुर, गोधरा के तीन हाई- 
स्कूलों में क्षि-कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं । कृषकों के लाभ के लिए कृषि के विभिन्‍न पहलुओं, 
जैसे, मुर्गीपालन, उद्यानविद्या आदि से सम्बन्धित विशेष प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया 
जाता है , जो राज्य में श्रधिकाधिक लोकप्रिय सिद्ध हो रहा है ।" 

शिक्षा को वर्धा-योजना के अनुरूप बनाने से देश की क्षि-शिक्षा पर भी महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना है (दे० पीछे अध्याय ८, सेक्शन २) । 

ऊपर दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि सरकार ने देश के क्ृषि-सुधार 
में कुछ काम किया है, परन्तु श्रभी वह और कर सकती है। शिक्षित वर्ग ने अभी पूरी 
तौर से कृषि के महत्त्व की सराहना नहीं की है| भझ्रभी तक समाज-सेवकों ने भी अपना 
ध्यान विशेष रूप से नगरों और उनकी समस्याओं पर ही केन्द्रित किया है। कुछ संस्थाओं, 
जैसे 'सर्वेट्स ऑफ इण्डिया सोसायटीं' द्वारा पिछड़े ग्राम-क्षेत्रों में प्रारम्भ किये गए कार्य 
काफो ग्राशाप्रद हैं । किन्तु इन्हें और बड़े पैमाने पर संचालित करने की झ्रावश्यकता 
हैं। स्थायित्व तथा निरन्तरता के दृष्टिकोण से वैयक्तिक प्रयत्नों की श्रपेक्षा सुसंगठित 
समितियों द्वारा किये गए प्रयत्न अधिक सराहनीय हैं ।* क्षषि-विद्यालयों को छोड़कर 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने क्ृषि-ग्र्थशास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा की है। जैसा कि 
कृषि-आयोग ने संकेत किया था, दो दिशाओं में विश्वविद्यालय अपने को लाभकारी सिद्ध 
कर सकते हें : प्रथम, ग्रौद्योगिक विषयों, जैसे सामाजिक दक्षाओं के आशिक सर्वेक्षण के 
सम्बन्ध में और दूसरे, ग्रामीण जन-समृह में नेतृत्व और सेवा की भावना जगाने में ।३ 
६. गआमोद्धार : गुड़गाँव का प्रयोग--कषि-श्रायोग ने ठीक ही कहा है कि जब तक 
किसान में स्वयं अपने रहन-सहन का दर्जा ऊंचा करने की भावना तथा सुविचारित 
अधिनियमों, सुशासन, और विज्ञान द्वारा प्राप्त अवसरों से लाभ उठाने की मानसिक 
और शारीरिक क्षमता न हो तब तक क्ृषि में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार सम्भव 
नहीं। कृषि को समृद्ध बनाने वाले साधनों में सबसे महत्त्वपूर्ण किसान का मानसिक 
१. कृषि-विभाग, बम्बई की वार्षिक रिपटे (१६३९-४०), पैरा ७५-६ । 
२. कृषि आयोग की रिपोट , पेरा, ४२५ । 
३. वही, पेरा ४२६ । 


३९२ भारतोय अथशास्त्र 


दृष्टिकोण है । गाँवों की दशा को सुधारने के लिए सुविचारित और संयुक्त प्रयत्नों द्वारा . 
ही उच्चतर जीवन-स्तर की माँग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसको प्रारम्भ 
करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। आवश्यकता इस बात की है कि वे विभाग, जिनके 
कामों का ग्रामीणों के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, संगठित रूप से लगातार प्रयत्न करें ।१ 
इसमें जन-साधारण की सहानुभूति, रुचि एवं क्रियात्मक सहायता शअ्रनिवाये रूप से अपे- 
क्षित है । जो लोग ग्रामीणों के जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको अपनी पूरी शक्ति 
इस पहलू पर लगानी चाहिए कि कंसे वे सम्मिलित प्रयत्नों से ग्रामीणों को भ्रधिक-से- 
अधिक सुविधा पहुंचा सकते हैं । गाँव तथा उसके आसपास की परिस्थितियाँ सुधारने 
के लिए मिल-जुलकर काम करने की पुरातन परम्परा को फिर से जीवित करने के लिए 
सुलभे हुए नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा करने का एक तरीका यह भी है कि गाँवों में 
काम करने वाले हज़ारों पटवारी और पटेल जेसे पदाधिकारियों को ग्राम-सुधार के झादर्शों 
से श्रनुप्रारितत कर दिया जाय । एक दूसरा तरीका एफ० एल० ब्रेन द्वारा पंजाब के 
गुड़गाँव जिले में प्रारम्भ की गई ग्राम-पथ-प्रदर्शकों की योजना है । इसमें निहित अभि- 
प्राय यह है कि ग्रामीणों को चकित करने वाली विभिन्‍न एजेन्सियों के स्थान पर एक 
निश्चित विश्वसनीय व्यक्ति मिल जायगा जिससे वे सहायता की आशा कर सकते हें । 
वह एक माध्यम का भी कार्य करेगा जिसके द्वारा विभिन्‍न विभागों के विशेषज्ञों के परा- 
मर्श गाँववालों तक सरलता से पहुंच सकें । 
किन्तु निष्क्रिय होने से बचाने के लिए ग्राम-पथ-प्रदशेकों को संदेव नये विचारों 
से प्रेरणा देने और उनके कार्यो की प्रशंसा तथा प्रोत्साहन को आवश्यकता होगी । इसी- 
लिए ग्रुड़गाँव-ग्रामोद्धार-योजना में “एक केन्द्रीय प्रेरक-शक्ति प्रदान करने की कोशिश की 
गई ताकि सामूदाय्रिक-भावना का विकास एवं उत्साह-संवर्धन हो सके तथा गाँवों में 
काम करने वालों को योजना सफल बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री मिल सके ।” 
अपने “रस्टिकर लॉक्विटर” में श्री (अब सर माल्कम ) डालिग ने ग्रुड़गाँव योजना में 
मि० ब्रेन द्वारा किये गए कार्य की सहानुभूतिपुर्णा शब्दों में ककोर आलोचना की । * गुड़- 
गाँव का प्रयोग इस अर्थ में नया था कि “तब तक भारत के किसी हिस्से में इतने विस्तृत 
क्षेत्र और इतने गहन रूप से ग्राम-सुधार का न तो प्रचार किया गया था और न ग्राम-सुधार 
के संयोग में अधिकारियों के प्रभाव का इतना उपयोग किया गया था।” ऐसा विश्वास 
था कि यह अन्‍्यत्र होने वाले इस प्रकार के प्रयत्नों के लिए नमूने का काम करेगा । 
किन्तू दुर्भाग्यवश, योजना अपने प्रवतेक की आशाश्ों के अश्रनुसार फल-फूल न सकी । 
असफलता का प्रधान कारण यह था कि छोटे-मोटे सभी पहलुओं पर पूरा विचार किय्ने 
बिना ही एक अनिच्छुक श्रौर विनम्र ग्रामीण समाज पर यह योजना लाद दी गई 
१. वही, पेरा ४२३, मि० जे न ने गुड़गांव के प्रयोग ओर ग्रामोद्धार के तरीके का वर्णन अपनी निम्न पुस्तकों 
में किया है : विलेज अपलिफ्ट इन इण्डिया (१६२७), रिमेकिंग श्रॉफ विलेज इण्डिया (१६२६), सॉकर ट्स 
इन एन इन्डियन विलेज (१९२६), सॉक्र ट्स परसिस्ट्स इन इन्डिया (१६३२) ओर बैटर विलेजिज्ञ 
(तृतीय संस्करण, १९४५) । 
२, डालि ग, रस्टीकस लॉक्विटर, ४० १२१-८, १५५-६ डी० । स्पेन्सर हैच की 'अप फ्रॉम पॉवर्टी, अध्याय 
१ भर पैस्सिम भी देखें। 
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ग्राम-पथ-प्रदर्शकों का चुनाव शीघ्रता से किया गया तथा उनका प्रशिक्षण और उनका 
निरीक्षण भी अपर्याप्त था। अपनी अल्प-वयस्कता और अज्ञानता के कारण भी वे 
गाँवों में न तो उचित आदर ही पा सके और न प्रभाव ही स्थापित कर सके । हमें यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि स्थानीय परिस्थितियों की विभिन्‍नताओं पर भी पर्याप्त 
ध्यान नहीं दिया गया। बात यह थी कि मि० ब्रेन शीघ्रतापूवंक कोई बड़ा फल प्राप्त 
करना चाहते थे | अपने डिप्टी कमिइ्नर पद की अल्पकालावधि में ही वे गाँवों की थुगों 
की गन्दगी को सदा के लिए दूर करना चाहते थे तथा जिले और दुनिया को कुछ पूरा 
किया हुआ काम दिखाने के लिए तत्पर थे। परिणाम यह हुआ कि जिन गाँवों में सुधार 
लागू किये गए उनकी परिस्थितियों का केवल ऊपरी और अधूरा श्रध्ययन ही संभव हो 
सका। योजना की आंशिक असफलता का कारण यह भी था कि प्रचार अत्यधिक 
किन्तु अनियमित था और वास्तविक शिक्षा कम दी जा सकी । 

गुड़गाव के प्रयोग से निम्न परिणामों की पुष्टि हुई : (१) किसी प्रकार के परि-- 
वर्तव करने के पूर्व यह देखना होगा कि वे कहाँ तक व्यावहारिक एवं उपयोगी हैं। 
जिन आधारों पर उनका विरोध किया जा सकता है, उन पर भी अच्छी तरह निष्पक्ष 
रूप से विचार कर लेना चाहिए। (२) वैयक्तिक प्रयत्नों से गाँवों के सुधार की समस्या 
नहीं हल हो सकती । दीर्घावधि तक स्थायी नीति का अनुसरण करने के लिए स्थायी 
संगठन आ्रावश्यक हें । इससे हर प्रकार के विचारों को सुनने का अवसर मिलेगा और 
अनुचित जल्दबाजी भी न होगी। इस सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश के रायबरेली जिले के 
ग्रामीण क्षेत्र का, जहाँ ग्रामोद्धार के लिए गाँव और जिला समितियाँ बनाई गई हैं, उदा-- 
हरणा काफी शिक्षाप्रद है। मनुष्यों द्वारा बनाई गई किसी भी निर्माण-योजना में गलतियाँ 
होना श्रवश्यम्भावी है ( सेक्शन ७ भी देखिए )। किन्तु उत्साही व्यक्तियों की अपेक्षा 
संस्थाओं से कम गलतियां होंगी । (३) छिपे या खुले रूप में बल-प्रयोग की श्रपेक्षा जहाँ 
तक संभव हो शिक्षा एवं प्रोत्साहन से काम लेना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि कभी-कभी अल्पसंख्यक दुराग्रहियों के विरोध को दूर करने के लिए बल- 
प्रयोग आवश्यक भी हो सकता है । (४) ब्रेन द्वारा अपनाये गए तरीकों की डालिग' 
द्वारा की गई आलोचना मूलतः उचित हैँ । लेकिन इससे साधारण पाठक के मन में यह 
विचार उठ सकता है कि इस समय केवल शिक्षा देने का ही प्रयत्न सफलतापूर्वक किया 
जाय और बाकी बातों के लिए गाँव को अपने-आ्राप पर छोड़ देना चाहिए | कित्तु इस 
कथन में निविरोध करने देने के सिद्धान्त की प्रमुखता दिखलाई देती है । भारतीय 
ग्राम-सुधार का प्रइन इतना अनिवाय है कि इस प्रकार के निष्क्रिय तरीकों से लाभ न 
होगा । यदि उचित मात्रा और समय में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रगति करने की इच्छा है तो 
एक निरद्चित और सुनियोजित कार्यक्रम का आग्रेहपूवक अनुसरण करना होगा । 
७. ग्राम-सुधार की आधुनिक योजनाएँ --पिछले कुछ वर्षो से ग्रामोद्धार में पर्याप्त 
उत्साह दिखाया जा रहा है। १६३५-३६ में ग्रामों की आधिक और विकास-योजनाओों 
पर व्यय करने के लिए सरकार ने १ करोड़ के अनुदान को विभिन्‍न राज्यों में वितरित 
किया । इससे योजना को पहली बार निश्चित प्रोत्साहन मिला । विभिन्‍न राज्यों में 
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किये गए ग्रामोन्‍नति कार्यों का उद्देश्य गाँवों के संचार-साधन, सफाई, आमोद-प्रमोद, 
झषधि सहायता, ग्रामोद्योग तथा अन्य कृषि-सम्बन्धी सुधार करना है (राज्यों में लोक- 
प्रिय मन्त्रिमण्डलों की स्थापना से इसे बहुत प्रोत्साहन मिला) | कुछ चुने हुए क्षेत्रों में 
ठोस कार्य के लिए ग्राम-पुननिर्माण-केन्द्रों का संगठन किया गया है। इनमें से कुछ ने 
जनता को सामाजिक एवं नैतिक सुधार और गाँवों को उन्नति की दिशा में श्रग्रसर 
करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्धार का पथ-प्रदरशन 
किया है। शिक्षा-संस्थाओं और सहकारी संगठनों और मानव-प्रेमियों द्वारा भी काफी 
लाभप्रद कार्य हुआ है । गैर-सरकारी और सरकारी व्यक्तियों के संयोग से निर्मित 
ग्राम-विकास या ग्रामोद्धार परिषदों द्वारा ग्राम-विकास के कार्य को समन्वित (संयोजित) 
करने की बात हम पहले कह आए हैं। कुछ क्षेत्रों में ग्राम-विकास श्रफसरों की नियुक्ति 
हुई हैं ।१ 
ग्रामोद्धार संगठन और पुनरनिर्माण के कार्य को स्पष्ट करने के लिए बम्बई राज्य 
में की गई दो योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहली योजना सर फ्रेडरिक 
साइक्स ने अपने राज्यपाल-काल के अ्रन्तिम वर्ष (१६३३) में प्रारम्भ की। ग्रामोद्धार 
का एक कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें इस बात का निर्देश किया गया कि किन 
आधारों पर सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का यह संगठन राज्य के विभिन्‍न 
कमिश्नरियों, जिलों और तालुकों में स्थापित किया जायगा ।* विभिन्‍न विभाग श्रौर 
एजेन्सियाँ एक संगठन में संयुक्त की जाने वाली थीं, ताकि उनमें नवीन प्राण-शक्ति का 
संचार किया जा सके । बम्बई की इस नवीन योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
मुख्य संस्था जिला ग्रामोद्धार समिति' थी, जिसका सभापति जिलाधीश और उप- 
सभापति स्थानीय जिला-बोडे का अध्यक्ष था। विभिन्‍न विभागों के पुराने स्थानीय | 
अधिकारियों और प्रमुख ग़ र-सरकारी व्यक्तियों को भी समिति में स्थान दिया गया। 
समिति का कार्य ग्राम-सुधार की विभिन्‍न शाखाओं, जैसे शिक्षा, कृषि, ग्रह-निर्माण, 
कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, मुकदमेबाजी और कजे इत्यादि के कामों को संयोजित श्ौर 
नियन्त्रित करना था। यद्यपि यह योजना केन्द्रीय प्रदेश (सेन्ट्रल डिवीजन) में काफी, 
सफल हुई, किन्तु पूरे समय तक काम करने वाले ग्राम-विकास अधिकारी और समुचित 
धन के अभाव में इनके काम में काफी बाधा पहुँची । 
फरवरी, सन्‌ १६९३६ में वित्त-मंत्री श्री ए० वी० लाथे ने अपने आय-व्ययक 
( बजट ) भाषण में ग्राम-विकास एवं पुनर्निर्माणा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत 
की । सहकारी विभाग के गाँव की समस्याओं के निकट सम्बन्ध को ध्यान में रखकर 
बम्बई-सरकार ने नव-निर्मित ग्राम-विकास विभाग को सहकारी विभाग से जोड़ 
देने का निस्चय किया और इसे सहकांरी-समितियों के रजिस्ट्रार के अन्‍न्तगंत रखा, 
जिसे ग्राम-विकास संचालक भी कहा जाता था। विभिन्‍त विभागों के काम को 
संयोजित करने के विचार से सम्बन्धित विभागों के क्षेत्र-कमंचारियों (फील्ड स्टाफ) का 
१. रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमेण्ट इन इण्डिया (१६३६-४०), पृ० ८६-८७ । 
२. बाद में वह एक सरकारी पुस्तक "मैन्युअल ऑफ बिलेज इम्प्र बमेण्ट” के रूप में प्रकाशित हुई । * 
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संयुक्त सरकारी और ग्राम-विकास-विभाग में तबादला कर दिया। लेकिन बाद के अनु- 
भव पर सरकार ने फिर दोनों विभागों को पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया । अ्रब दोनों विभागों 
का संयोजन जिलाधीश करता है, जो अ्रधीनस्थ ग्राम-विकास के अधिकारियों के नियन्त्रण 
के लिए उत्तरदायी है । ग्राम-विकास योजना में प्रचार-कार्य करने वाला जिले का कमे- 
चारी वर्ग राजस्व, कृषि और सहकारी विभाग में बाँट दिया गया। क्ृषि-विभाग के 
विशेषज्ञ अधिकारियों का पुनः उनके विभाग में तबादला कर दिया गया । लेकिन 
विपणन अधिकारी-वर्ग प्रधान विपणन अधिकारी, चार सहायक विपणन अधिकारी, दस 
विपणन-निरीक्षक, जिनकी नियुक्ति 'कृषि-उत्पत्ति-विपणन अधिनियम (एग्रीकल्चर 
प्रोड्यूस मार्कट्स एक्ट) १६९३९ के अन्तर्गत नये नियमित बाजारों को सुचारु रूप 
से चलाने के विचार से की गई थी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अन्तगंत ही 
रहे । यद्यपि उसे अब भी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार और ग्राम-विकास-संचालक 
कहा जाता है, किन्तु १६४१ के पुनर्सगठित योजना के अनुसार वह अब ग्राम-विकास 
के लिए उत्तरदायी नहीं है। जेंसा हम पहले कह चुके हें, ग्राम-विकास के लिए उच्च 
राजस्व अधिकारी उत्तरदायी हें । ग्राम-सुधार कार्य के विभिन्‍न विभागों के संयोजन का 
कार्य काफी सफल कहा जा सकता है। वन, पुलिस और आबकारी विभाग ने भी इसमें 
रुचि प्रदर्शित की है । 

१६३९ से निर्मित ग्राम-विकास परिषदों द्वारा ग्राम-विकास-विभाग का काम 
हो रहा है। इन परिषदों के संशोधित विधान के अनुसार इनका अध्यक्ष जिलाधीश 
होता है तथा विभिन्‍न विभागों के श्रधिकारी पदेन सदस्य होते हें। इसके अतिरिक्त 
सरकार द्वारा नामजद किये हुए या जिला ग्राम-विकास-परिषद के नियमों के अन्तगंत 
निर्वाचित और बहुत से सदस्य होते हे । प्रबन्ध-कार्य एक कार्यकारिणी समिति के 
सुपुर्द है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। अपने-अपने क्षेत्रों में सुधार-कार्य करने 
के लिए बहुत से जिलों में तालुका और ग्राम-सुधार-समितियाँ होती हैं ।* 

ग्राम-सुधार-विभाग को राज्यीय ग्राम-सुधार परिषद से सहायता मिलती है, 
जिसमें १६४१ के पुनर्गठन के अनुसार कुछ पदेन सदस्य (जेसे ग्रामीण झ्राथिक व्यवस्था 
से सम्बन्धित सरकारी विभागों के अध्यक्ष) होते हें तथा कुछ विभिन्‍न संस्थाग्रों, जसे 
जिला ग्राम-सुधा र-परिषद और सहका री संगठनों द्वारा चुने गए और कुछ सरकार द्वारा 
नामजद होते हैं । ग्राम-सुधार का अधिकारी परामशंदाता परिषद का सभापति होता 
है । उसका काम सरकार को ग्राम-सुधार से सम्बन्धित विषयों के सैद्धान्तिक और नीति 
सम्बन्धी पहलुओं पर सलाह देना है । 

प्रचार-कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण के बाद गाँवों में ग्राम-सहायक नियुक्त हो 
रहे हें ताकि वे गाँवों की बहु-उ्दं बयीय समितियों और पंचायतों के सचिव का काम 
संभाल सके । उचित प्रशिक्षण के लिए राज्य में पाँच केद्धों की स्थापना की गई है । 

ग्राम-सुधार विभाग ने विविध विषयों से सम्बन्धित अपने विभिन्‍न कार्यो की 
रिपोर्ट १९४०-४१ में दी । जेसे भूमि-कटान (७7०5709) को रोकता, शुष्क-कृषि पद्धति 


१. एनुअल एडमिनिस्ट्र शन रिपोट ऑफ द रूरल डिवेलपमेंट डिपार्ट मेंट, बम्बई (१६४०-४१), एृ० १-५ । 
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प्रसार, सुधरे औजारों और तरीकों का उपयोग, सुधरे बीजों का वितरण, हानिकारक 
कीड़ों-मकौड़ों का नियन्त्रण, फसलों की बीमारियाँ, फलों की खेती, पशुओं और मुगियो 
का सुधार, बाजार झौर विक्रय, प्रदर्शन, सिंचाई को सुविधा और पानी की पूर्ति, अच्छे 
संचार-साधन, औषधियों द्वारा सहायता, सफाई और शिक्षा--जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण 
और गाँवों के पुस्तकालय भी शामिल हे--तथा प्रदर्शन और कक्षाएँ | गाँवों में दौरा 
करने के लिए तीन कमिद्नरियों में तीन गाड़ियाँ भी रखी गई । हर एक पड़ाव पर छोटदें- 
छोटे प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया गया । स्वास्थ्य तथा सफाई की बातें भी बताई गई ।१ 

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार ग्राम-सुधार-कार्ये में रुचि प्रदर्शित की जा रही 
है । उदाहरण के लिए पंजाब, उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश, मद्रास और बंगाल * पंजाब में ग्राम- 
सुधार की देख-रेख करने के लिए एक ग्राम-सुधार कमिश्नर भी है। विभिन्‍न राज्यों 
में ग्राम-पंचायतों की भी स्थापना हो रही है । मैसूर और बड़ौदा में इस काम को आगे 
बढ़ाने का कुछ प्रयत्न किया गया है। १६३४ के राज्यीय आथिक सम्मेलन से ग्राम- 
सुधार को प्रेरणा मिली । किन्तु जैसा पहले संकेत कर चुके हे, सबसे भ्रधिक प्रेरणा उस 
समय मिली जब भारत सरकार ने १६३५ के आय-व्ययक से गाँवों के भ्राथिक विकास 
और सुधार के लिए १ करोड़ रुपया अलग रख दिया । दूसरे वर्ष जब केन्द्रीय सरकार 
का अनुदान फिर मिला तो ग्राम-सुधार को एक नवीन स्फू्ति प्राप्त हुई--विशेषकर 
स्वास्थ्य सफाई और क्ृषि के क्षेत्र में । किन्तु केन्द्रीय अनुदानों से ग्राम-सुधार योजनाश्रों 
को सफल बनाने के लिए आवश्यक धन के अल्पांश की ही पूर्ति होती हैं; सम्बन्धित 
राज्यों को और धन देना चाहिए । जेसा पहले कहा जा चुका है बम्बई राज्य इस विषश्य 
में भ्रन्य राज्यों का नेतृत्व कर रहा है श्लौर ऐसी श्राशा है कि निकट भविष्य में महत्त्व- 

पूर्णो परिणाम सामने आएंगे ।? 


नल निजननननिलल ता. अशि्नििलिओी डी 


१, वही, पृष्ठ, ३७ । 
२. र्ट्रिकलेए्ड, रूरल वैलफेयर इन इश्डिया, (१९३६) और रिव्यू ऑफ द कोआपरेटिव मूवमैण्ट इन 
इग्रिडया (१६३६-४०), पृष्ठ झभू-८ । 
३. बतंमान समय में योजना आयोग ने ग्रामीण आयोजन, भमि-सुधार ओर भमि प्रबन्ध के लिए पंचायतों 

री सिफारिश की। ग्रामीण विकाप्त ओर आयोजन के माध्यम के रूप में पंचायतों को लगभग सभी राज्यों 
ने स्वीकार कर लिया है। लगभग सभी राज्यो में पंचायत-सम्बन्धी कानून बन गए है। पंचायत कानून 
के अनुसार तीन प्रकार की पंचायतें बताई जा सकती हैं 
क. वे पंचायत कानून, जिनके अन्तर्गत पंचायतों को नगरपालिकाओ के-से कार्य तथा कुछ न्यायिक अपि- 
कार सोपे गए है; 
ख. वे पंचायत कानून जिनमें पंचायतों के ऐच्छिक कार्यो में आर्थिक ओर विकास कार्य भी सम्मिलित हैं। 
ग. वे प'चायत कानून (जैसे, आसाम ओर सौराष्ट्र जिनमें श्रार्थकि ओर विकास-कार्यो को पंचायतों के 
अन्य कार्यो के समकक्ष रखा गया है । 

इस प्रकार आधुनिक समय में पंचायत ग्राम-विकास का माध्यम है। इन पंचायतों ने विभिन्‍न 

राज्यों में तालाब, कुएं, नहरों ओर सडकों की मरम्मत, नई सडकें खोलना, गाँव में पानी के निकास को 
ठीक करना, पुस्तकालय खोलना ञ्रादि अनेक काम किये हैं। इनमें इन्हें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई 
हैँ । पंचायतों की मुख्य कठिनाइयाँ घनाभाव तथा गाँव वालों की उदासीनता है। यदि गाँव वाले इससें 
रुचि रखें तो प्रगति श्रधिक तोब हो सकती है । 


राज्य और कृषि का सम्बन्ध ३९६७ 


झ. राजकीय-कृषि-आयोग---अप्रैल सन्‌ १९२६ में नियुक्त क्षषि-आयोग ग्रामीण 
आशिक व्यवस्था की विशेष रूप से जाँच करने के लिए नियुक्त पहला आयोग था। 
इसकी सिफारिशें (१६२८ में इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई) ग्रामीण हितों के 
अनेक पहलुश्रों को स्पर्श करती हैं। उनका वर्गान हम यथास्थान कर आए हैं । आयोग 
के परिश्रमों से कृषि में फिर से रुचि जाग उठी और उसके महत्त्व की ओर लोगों का 
ध्यान गया। यह भी लाभ हुआ कि इसने विभिन्‍त राज्यों में गाँवों की समस्याओं को 
सुलझाने के लिए किये गए उपचार एक जगह एकत्र कर दिये । इससे पहले राज्य 
बिना एक-दूसरे की सलाह-सहायता और अनुभव से लाभ उठाए, अपने-अपने भ्रलग 
रास्तों पर चल रहे थे । रिपोर्ट ने उनके अन्दर एक-दूसरे से सीखने और सहयोग करने 
की भावना उत्पन्न कर दी । 
आयोग की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की गति स्पष्टतः बहुत धीमी 
रही है। आने वाले अनेक वर्षो तक सरकार और जनता के समस्त साधनों को घैयेपूर्वक 
प्रयोग में लाना होगा, तभी ग्रामीण भारत श्रन्धकार की गहन छाया से निकलकर दिन 
के जगमग प्रकाश में समृद्धिशील तथा मुस्कराता हुआ दिखाई देगा । 
8. रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही : शिमला सम्मेलन---राज्य प्रतिनिधियों (कृषि 
मन्‍्त्री, कृषि संचालक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आदि) का एक क्ृषि-सम्मे- 
लन अक्टूबर १९२८ में शिमला में हुआ । उसमें आयोग की विशेष सिफारिशों पर 
विचार किया गया और विभिन्‍न राज्यों द्वारा किये गए कार्य का निर्धारण हुआझा । 
आयोग के सुझावों के आर्थिक पक्ष पर, जिसके कारण उनका एक साथ और तुरन्त 
कार्य- रूप में परिणत होना अ्रसम्भव हो रहा था, काफी जोर दिया गया। आयोग 
की रिपोर्ट प्राम-पुनननिर्माण और क्ृषि-संवर्धन के आधार के रूप में स्वीकार कर ली 
गई। यह सोचा गया कि जैसे-जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी उन्हें कार्य-रूप में 
_परिणत किया जायगा ।” केन्द्रीय सरकार द्वारा एक साम्राज्यिक अनुसन्धान परिषद्‌ की 
गॉव वालो में अपने सुधार के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए ही सामूहिक विकास केन्द्र तथा राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा केन्द्र खोले गए हैं । सामूहिक विकास केन्द्र सर्वागीण उन्नति के लिए कोई क्षेत्र चुन लेते हैं 
ओर आशा यह की जाती है कि इस क्षेत्र के उन्नतिशील तरीकों का अनुसरण अन्य ग्रामवासी भी करेगे । 
इस प्रकार भारतीय आम्य-जीवन खुधरता चला जायगा । सुधार का काम एकदम छोड़ देने से जो कुछ 
भी किया जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी ध्येय से १९५३ से राष्ट्रीय प्रसार सेवा का सत्रपात किया 
गया ताकि सुधार कार्य की निरन्तरता बनी रहे । 
ग्राम सुधार के लिए प्रत्येक राज्य में एक विकास-समिति (डिवेलप्मेन्ट कमेंटी) होती है । इस समिति 
का अध्यक्ष मुख्य मन्त्री होता है तथा मन्त्री, विंकास-आयुक्त (डिवेलपमेन्ट कमिश्नर) होता है । ज़िले में 
भी जिला विकास समिति या ज़िला आथोजन-समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश तथा मन्सत्री 
आयोजन अधिकारी (प्लानिंग अफसर) होता है । यह समिति जिले के विकास के लिए उत्तरदायी होती 
है। इस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए बराबर प्रयत्न हो रहा है। एक दृष्टिकोण से सिंचाई ओर 
विद्य तू की बडी योजनाएँ भी ग्रामोन्‍नति का डपाय ही हैं, क्योंकि इनसे आभीणों के रहन-सहन के स्तर 
को उच्च बनाने में काफी सहायता मिलेगी । (राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामूहिक विकास योजना के लिए, 
अध्याय ८ की पादटिप्पणियोँ भी देखिए) | --अलुवाब्क 
२. हम पहले ही कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की व्याख्या कर चुके हैं ओर उन पर किये गए 
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स्थापना और भ्रर्थ-प्रबन्ध की सिफारिश सामान्य श्र्थ में स्वीकार कर ली गई ।"* 

१०, भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद्‌--कृषि श्रायोग ने ठीक ही कहा है कि देश की 
खेती का समस्त प्रगति का आधार प्रयोग है। “प्रदर्शत और प्रचार के लिए चाहे कितना 
भी कार्य-कुशल संगठन क्‍यों न हो, किन्तु यदि वह अलुसन्धान की पुष्ठ आधार- 
शिलाझों पर आधारित नहीं है तो वह बालू के महल के समान अस्थिर है ।” १६२६ 
में एक अखिल भारतीय कृषि-अ्रनुसन्धान परिषद्‌ का निर्माण हुआ और १८६० के 
समिति-रजिस्ट्रेशन-अधिनियम (रजिस्ट्रेशन श्रॉफ सोसाइटीज़ एक्ट) के अनुसार उसकी 
रजिस्ट्री भी हो गई | इससे उसे पर्याप्त ग्राथिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो गई। इसका 
प्रधान काम सारे भारत में क्रषि-अनुसन्धान-कार्य को बढ़ाना और उसे संचालित और 
संयोजित करना है । राज्यीय तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल अनुसन्धान-सम्बन्धी विषयों में 
पथ-प्रदर्शन के लिए इसका सहारा लेते हैं। उनके द्वारा बनाये गए अनुसंधान कार्यक्रम 
इसकी स्वीकृृति के लिए रखे जाते हैं । कृषि और पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान के लिए 
यह एक निकास-ग्रह का काम करती है तथा भारत के अनुसन्धान-कार्य के सम्बन्ध 
में भारत के तथा अन्य देशों के बीच एक कड़ी है। इसे अनुसन्धान करने वालों के प्रशि- 
क्षण का भी प्रबन्ध करना पड़ता है।* यह केन्द्रीय संस्था दो भागों में विभाजित है । 
पहला प्रशासविक समिति है, जिसका सभापति क्ृषि-मन्‍्त्री होता है। इसमें राज्यों के कृषि- 
मन्त्री केन्द्रीय विधान सभा के तीन प्रतिनिधि, वारिएज्यिक हित के दो प्रतिनिधि, परा- 
मशंदायी परिषद्‌ द्वारा चुने हुए दो सदस्य तथा एक स्थायी उपसभाषति, जो कि समिति 
का प्रधान प्रशासकीय श्रधिकारी होता है, भी सम्मिलित हैं । दूसरा अंग परामशंदायी 
परिषद है, जिसका कार्य वैज्ञानिक अनुसन्धानों से सम्बद्ध प्रस्तावों की जाँच करना है । 
इसका प्रधान प्रशासकीय अधिकारी परिषद्‌ का आधार होता है। इसके सदस्यों में 
दो स्थायी ( पूरे समय काम करने वाले ) अधिकारी, एक कृषि-विभाग का, दूसरा 
पशु-चिकित्सा का, और बहुत-से निर्वाचित एवं मनोनीत (तामज़द) सदस्य--कषि 
और पशु-विभाग के प्रधान, विश्वविद्यालयों, भारतीय केन्द्रीय कपास-समिति तथा 
सरकारी सभाश्रों के प्रतिनिधि है। गवर्नर-जनरल (गवर्नर-जनरल इन कौन्सिल) को 
आवश्यकता पड़ने पर परामशंदात्री तथा शासकीय अंग के लिए अ्रतिरिक्त सदस्यों को मनो- 
नीत या नामज़द करने का अधिकार था। जून १६२६ में कुछ प्रारम्भिक विषयों को' 
तय करने के लिए परिषद्‌ की बैठक हुई और रजिस्ट्रेशन अ्धिनियम के अनुसार इसकी” 
रजिस्ट्री भी हो गई । परामशैदात्री परिषद की बैठक साल में दो बार होती है। बसे तो 
इसकी कार्यवाही साल भर चलती रहती है, परन्तु इसके कार्य विशेष समितियों द्वारा: 
'सम्पादित होते हैं। इस समय भारतीय क्षि-अनुसन्धान परिषद्‌ की निम्नलिखित 
स्थायी समितियाँ काम कर रही हँ--चीनी समिति, चावल समिति, क्रत्रिम खाद समिति, 
केन्द्रीय ओर राज्यीय सरकारों के कामों को देख चुके हैं (देखिए अध्याय ८, सेक्शन २४-२५ ) । आयोफ 
की अन्य सिफारिशों की कृषि से सम्बन्धित विभिन्‍न पहलुश्नों की जांच करते समय व्याख्या की गईं है। , 
२. कृषि आयोग रिपोर्ट, पृ० ३-४ । 

२. मैमोरेण्डम ऑफ़ ऐसोसिएशन ऑफ़ द इस्पीरियल कौसिल (सोसाइटी) श्रॉफ एग्मीकल्वरल रिसचे ॥ “ 
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टिट्ठी समिति, भूमि-विज्ञान समिति, शुष्क-कृषि संयोजन समिति, तेल पेरने के उद्योग से' 
सम्बन्धित समिति, भारतीय क्रषि अनुसन्धान और केन्द्रीय कपास की संयुक्त समिति 
पशुञ्रों के पोषक चारा-सम्बन्धी समिति, डेरी समिति, पशु-प्रजनन समिति, केन्द्रीय 
चारा और चराई समिति ।१ परामर्श-परिषद्‌ प्रान्तीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, गैर- 
सरकारी संस्थाओं का अनुसन्धान योजनाञ्रों का पुनरावलोकन करके यह निश्चित करती है 
कि इनमें से किस पर काम किया जाय, प्रत्येक समस्या का कैसे हल किया जाय तथा 
भारत के किस भाग में उस समस्या पर विशेष कार्य सरलता से किया जा सकता है। 
मार्च सन्‌ १९४२ से परिषद्‌ ने अपनी कार्य-पद्धति में कतिपय परिवर्तन करने का 
निश्चय किया । विभिन्‍न राज्यों के विचारों के निकास-ग्रह का काम करने के अतिरिक्त 
यह एक बुद्धि-त्यासी संस्था का भी काम करती है। अश्रब यह स्वयं ही योजनाओं का 
प्रारम्भ और अनुसन्धान-कार्य का संयोजन करती है । सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
है कि इसने पहली बार फामं-प्रदर्शनों से आगे बढ़कर कुछ राज्यों में थोड़े-से गाँव चुने 
ओर अनुसन्धानों से प्राप्त परिणामों को, विशेषज्ञों की देख-रेख में, स्वयं किसानों से 
उनके खेतों में लाग्र कराके परिणामों की परीक्षा करने का अवसर दिया । परामशें- 
परिषद्‌ के निणंय प्रशासकीय श्रंग की स्वीकृति तथा पूरी परिषद्‌ के विचारों के अधीन 
रहते हैं। समिति का धन प्रशासक अंग के नियन्त्रण में होता है। शिमला स्थित 
प्रमुख केन्द्र नये भारतीय कृषि ब्यूरो से संलग्न कर दिया गया है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य 
के विभिन्‍न भागों के अ्नुसन्धानों को उनके विषय की नवीनतम खोजों के सम्पर्क में 
रखा जा सके। भारतीय-सभा (इण्डियन सोसाइटी) श्रर्थात्‌ भारतीय क्ृषि-अनुसन्धान 
परिषद्‌ ब्यूरो को चलाने के लिए थोड़ा-सा धन देती है तथा उसके नियंत्रक अ्रंग में एक 
प्रतिनिधि भी होता है । प्रशासक अ्रंग ने अनुसन्धान और हवाले के लिए दिल्ली में एक 
पुस्तकालय भी खोला है। 

परिषद्‌ में पूरे समय तक काम करने वाले प्रमुख अधिकारियों में, उप-सभापति 
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी), सचिव, भारतीय सरकार के क्ृषि-आयुक्त, कृषि विपणन 
परामशदाता, भारत सरकार के पशु-पालन आयुक्त, कानपुर के चीनी प्रौद्योगिकी (टेक्ना- 
लोजी) संस्थान ( इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नालोजी ) के संचालक तथा सांख्यिकीवेत्ता 
(स्टेटिस्टीशियन) इत्यादि प्रमुख हैं । 

भारतीय क्षषि-अनुसन्धान परिषद्‌ जिन समस्याश्रों पर ध्यान दे रही है उनमें 
चावल, चीनी प्रौद्योगिकी, गन्ना उत्पादन, फल और शुष्क-कृषि अनुसन्धान, कृषि 
विपणन, टिड्डी अनुसन्धान, आलू का उत्पादन तथा पशुपालन मुख्य हैं । विश्वविद्या- 
लय के अध्यापक वर्ग को कृषि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान को बढ़ाने के लिए, 
या किसी दूसरे अनुसन्धान के क्रषि पहलू का विकास करने के लिए विश्वविद्यालयों को 
अनुदान दिया जाता है। 

भारत-सरकार ने परिषद्‌ के प्रथम ६ वर्षों में क्षि-सम्बन्धी अनुसन्धान के: 

_लिए एक करोड़ से अधिक रुपये दिए। अनुसन्धान-परिषद्‌ को प्रशासकीय अंग के झ्ाय- 

१-० देखिए, एग्नीकल्चरल एण्ड एनिमल हस्बेडरी इन इस्डिया (१६३७-८), पृ० ८ । 





७४७७ भारतोय ग्रथेशास्त्र 


व्ययक अनुदान के अतिरिक्त सामान्य अनुसन्धान-कार्य के लिए ५० लाख ०, विक्रय- 
केन्द्र और राज्यो मे विक्रय-योजना के लिए २५ लाख रुपये, चीनी-सम्बन्धी अनुसन्धान 
के लिए २० लाख रु०, नवीन डेरी अनुसन्धान-सस्थान के लिए ६ लाख रु०, कुल मिला- 
कर १०१ लाख रुपये दिए। इसके अ्रतिरिक्त सरकार कानपुर के चीनी प्रौद्योगिक 
संस्थान को पांच वर्षो तक प्रतिवर्ष १४ लाख रुपए देती रही । 

भारतीय क्ृषि-अ्रनुसन्धान परिषद्‌ की आथिक दशा को सुहद करने के लिए 
तथा क्रषि के अनुसन्धान-कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और अधिक धन 
की (जो कि भारत सरकार की आथिक दशा के उतार-चढाव से अप्रभावित हो) 
आवश्यकता समभी गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्ृपि-उत्पन्त उन वस्तुओं पर 
जिन पर पहले कर नही लगता था, $% निर्यात-कर या उपकर लगा दिया गया 
(गेहूँ, चावल, फल, मछली, चमडे और बीजों को छोड़कर) । इसकी व्यवस्था कृषि उत्पादन 
उपकर अ्रधिनियम १६९४०" (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेस एक्ट) के द्वारा की गई। इतना 
ध्यान रखना होगा कि परिषद्‌ के कार्यालय, गन्ता-अनुसन्धान और क्ृषि-विक्रय-सम्बन्धी 
संगठनों का व्यय केन्द्रीय आय से सम्भाला जायगा । 

कृषि-आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों में अनुसन्धान समितियों का 
निर्माण हुआ । ये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ के सहयोग में काम करती हे तथा 
अनुदान के लिए प्रेषित प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके अनुसन्धान परिषद्‌ को रिपोर्ट 
देती हें। ये समितियाँ राज्यो में अनुसन्धान-कार्य को श्रग्नसर करने मे काफी सफल 
सिद्ध हुई हैं। अनुसन्धान-परिषद्‌ ने वे उद्देश्य अच्छी तरह पूरे किये जिनको ध्यान 
में रखकर इसका निर्माण किया गया था। राज्यीय रिपोर्टो से स्पष्ट प्रकट होता है 
कि परिषद के भनुदानों ने अनुसन्धान-कार्य को जारी रखने मे पर्याप्त सहायता पहुँचाई। 
यही नहीं बल्कि आर्थिक कठिनाइयों के समय राज्यीय प्रयत्नों में योग देकर कमी को 
पूरा भी किया और अनुसन्धान-कार्य को आगे भी बढाया । यह ठीक है कि अर्थाभाव 
के कारण यह राजकीय आयोग की सब आशाएँ पूरी न कर सकी । * 
११. रसेल-राइट जाँच--सन्‌ १९३६-३७ में राजकीय-श्रायोग की सिफारशों के 
अनुसार भारतीय क्ृषि-अनुसंधान परिषद द्वारा किये हुए कामों की सामयिक जाँच 
करने तथा भविष्य के लिए सुझाव पेश क्षरने के विचार से इंगलैण्ड से दो विशेषज्ञ 
निमन्त्रित किये गए। इस काम के लिए चुनें गए विशेषज्ञ थे रॉथामस्टेड प्रयोग-केन्द्र 

के संचालक सर जॉन रसेल और हलन्‍्नाह डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्कॉटलैण्ड के संचा- 

है, रिव्यू आफ द ट्रेंड आफ इस्डिया (१६३९-४०), पृ० १०५ । ; 
२. सन्‌ १६५१ में भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद का पूर्णतया पुनर्सगठन किया गया ताकि वह अपने 
दायितों को--विशेषकर अ्सार-कार्य में--भली प्रकार पूरा कर सके। सन्‌ १९५२-५३ में परिषद ने लग- 
भग ३०० योजनाएं प्रारम्भ की | ४० लाख रुपये नई योजनाओं तथा कुछ पुरानी योजनाओं के प्रसार के 
लिए निश्चित कर दिये गए । एक महत्त्वपूर्ण योजना जापानी ढंग पर चावल की खेती करना था, जिसका 


हि 


प्रयोग बग्बई राज्य मे किया गया । अब परिषद ने विभिन्‍न राज्यों के सरकारी फार्मो पर जापानी ढंग की 


उपयोगिता की परीक्षा करने का प्रबन्ध किया है । गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि के सुधार के लिए भी परिषद 
प्रयत्नशील है । 
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लक डॉ० एन० सी० राइट । इनकी रिपोर्टों में अनुसंधान करने वालों श्नौर किसानों के 
बीच की खाई को भरने की पर्याप्त सामग्री है। अन्य सिफ.रिशें निम्न समस्याओं के 
हल से सम्बन्धित हे : हानिकारक कीड़ों को दूर करने के उपाय, शुष्क कृषि-अनुसंधान 
योजनाएँ, नकद बिकाऊ फसलों का कुशलक्र ताओं और उपभोक्ताओं के सहयोग से 
उत्पादन, खाद्य फसलों पर आहार-विश्येषज्ञों की सहायता से काम करने की आवश्यकता, 
भूमि की सुरक्षा करने वाली समितियों का निर्माण, फसलों का संरक्षण करने वाली 
समितियों का निर्माणश--जों कि फसल आयोजन सम्मेलन (क्रॉप प्लानिंग कमेटी) के 
सुभावों के अनुसार फसलों के उगाने-काटने का प्रबन्ध कर सकें--कीड़ों-मकोड़ों और 
श्रन्य हानिकारक घासों के नियस्त्रण का प्रबन्ध करना, पशुओ्रों भर डेरी से सम्बन्धित 
विषयों की शिक्षा, अनुसन्धान तथा सलाह इत्यादि सेवाओं का प्रबन्ध । उन गवेषणाओं 
को फलवती बनाने के लिए जो कि प्रयोगात्मक स्थिति तक पहुँचकर रुक जाती है, यह 
सिफारिश की गई कि भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद्‌ को और अधिक झा्थिक सहा- 
यता दी जाय । जैसा पहले देख चुके हैं, १९४० के कृषि-उत्पादन उपकर अधिनियम ने 
परिषद के हाथ में अधिक धन दिया । " 
१२. अधिक खाद्य-उत्पादन और आयोजित विकास--१६३६-४५ के युद्धकाल में 
बर्मा से चावल का आयात रुक जाने, सुरक्षा की बढ़ती हुई माँग, सैनिकों की माँग, 
यातायात के साधनों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्त बाजारों की हलचल तथा चावल 
और गेहूँ का ह्वासमान उत्पादन, इन सबके सामूहिक प्रभाव ने खाद्यान्नों में भारी 
कमी और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। युद्ध से उत्पन्त भीषण खाद्य-्संकट के 
अतिरिक्त हमें यह स्वीकार करना होगा कि खाद्यान्न में समानुपातिक वृद्धि के अभाव 
में जनसंख्या बड़ी तीत्र गति से बढ़ रही थी | अतएवं इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि समस्त देश के लिए सहकारिता के आधार पर आयोजित कृषि-उत्पादन को हाथ 
में लिया जाय तथा एक सुविचारित क्ृषि-नीति को अपनाया जाय। खाद्याभाव को्‌ 
घ्यान में रखते हुए भारत सरकार ने छोटे रेशों की कपास के उत्पादकों की अन्य फसलों, 
विशेषकर खाद्यान्तों को उत्पन्त करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक कोष स्था- 
पित किया हूँ । 

ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित अधिक अन्न उपजाओं' 
आन्दोलन ने ७,५०,००० टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किया । १६४५-४६ में इस 
श्रान्दोलन के खर्च के लिए २ करोड़ कर्ज और १.७ करोड़ अनुदान दिया गया। इसी 
योजना के अन्तर्गत ७,००० 'नल-कूप” बनाये गए, ३,००० तालाबों की खुदाई की गई 
तथा ४,००० और छोटे-मोटे सिंचाई के काम हाथ में लिये गए । शिक्षा, कृषि, खाद्य, 
सड़क, रेल और उडुयन आदि से सम्बन्धित अखिल भारतीय योजनाएँ बनाई गई हैं और 
केन्द्रीय टैक्नीकल शक्ति परिषद (सेण्ट्रल टेक्निकल पॉवर बोडं) केन्द्रीय जलपथ, सिंचाई 
और नौगमन आयोग इत्यादि की स्थापना विकास के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को सुलभाने 
के लिए हुई है । 


१. विशेष विवरण के लिए देखिए, एय्रीकूल्चर एएड एनीमल हस्बेर्डरी इन इण्डिय![89 3७-8८) ,प० 2 





अध्याय (२ 
भू-घृति ( पहेदारी ) तथा भू-राजस्व 


१, भारत में भू-राजस्व का ऐतिहासिक सर्वेक्षण --अति प्राचीन काल से भारत में 
राज्य किसानों से भूमि की उपज का कुछ अंश लेता रहा है। मनु ने अपने नियमों में 
खलिहान में पडी सम्पूर्ण उत्पत्ति का है भाग राज्य का अंश बताया है। युद्ध श्रादि भ्रन्य' 
संकटकालीन स्थितियों में राज्य का यह अंश रू तक हो सकता था। समाज की प्रार- 
म्मिक अवस्था मे खलिहान में पड़ी सम्पूर्ण उपज का कुछ भाग राज्य-अ्रंश के रूप में 
लेने की विधि के अनेक लाभ थे। खेत से काटकर एकत्रित की गई उपज में से ही 
राज्य का अंश राजा के अधिकारी के सम्मुख निकाल लिया जाता था। स्पष्ट है कि 
इस प्रकार उत्पत्ति के परिमाणा के हिसाब से ही राज्य के भाग में स्वतः ही परिवतंन' 
हो जाते थे और राज्य द्वारा माफी अथवा छूट देने के लिए किसी विस्तृत प्रणाली कीं 
आवश्यकता न थी। साथ ही इस प्रणाली के अ्रवगुण भी प्रत्यक्ष दीख पड़ते हे । जन- 
संख्या की वृद्धि तथा कृषि-कार्य में विस्तार के साथ उपज के अंश के रूप में भू-राजस्व 
वसूल करना अत्यधिक कठिन होता गया । जब तक कि बहुत अ्रधिक संख्या में निरीक्षण 
हेतु अफसर न नियुक्त किये जाते, जिनका मुख्य कार्य उपज में से राज्य के ग्रंश के बट- 
वारे का निरीक्षण होता, तब तक इस बात की पूर्ण सम्भावना थी कि किसान कुछ 
उपज छिपाकर रख लेते भ्रथवा अन्न लेकर भाग जाते अथवा राज्य की ओर से माल- 
गुजारी वसूल करने वाले स्थानीय कर्मंचारी-गण स्वयं अपने लिए ही उपज के कुछ अंश' 
को अलग रखने का प्रयत्न करते, और इस प्रकार राज्य तथा किसान दोनों को हार्निं 
उठानी पड़ती । यही नही, उस स्थिति में इस बात की भी सम्भावना थी कि उपज खेँतः 
में पड़ी खराब होती रहती, यदि राज्य के अफसर उपज के बँटवारे के निरीक्षण हेतु खेत 
पर पहुँचने में किसी कारण देर से आते । ऐसी ही अनेक असुविधाओं एवं हानियों के 
कारण भू-राजस्व ( मालगुज़्ारी ) वसूल करने की किसी अश्रन्य प्रणाली को अपनाने के' 
लिए राज्य को बाध्य होना पड़ा। उदाहरणार्थ, कभी-कभी फसल कटने और तब 
उपज का वास्तविक परिमाण जाने बिना ही खेत में खड़ी फसल से ही उपज के परिमाण 
का अनुमान लगा लिया जाता था और राज्य का अंश निश्चित कर दिया जाता था... 


१. विशेत् विघरण के लिए देखिए, बंगाल भ-राजस्व आयोग की रिपो८ (१६४०),खणड १,पेरा १३०४० 
खध्ड 


२, डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी द्वारा लिखित भारतीय भूमि-व्यवस्था? पर टिप्पणी । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व हा 


बाद में फसल कट जाने के पश्चात्‌ उपज का परिमाण पहले लगाए अनुमान के बरा- 
बर भी हो सकता था और नही भी हो सकता था। वसूली की ऐसी और इसी भ्रकार 
की अन्य विधियों के अपनाने के कारण ही धीरे-धीरे मालगुजारी, उपज की बजाय 
मुद्रा के रूप में दी जाने लगी । बाद मे मुस्लिम राज्यों के शीघ्र विस्तार ने उपज में 
मालग्रुजारी वसूल करने की पुरानी प्रणाली को उचित एवं सुविधाजनक रीति से कार्य 
न करने योग्य बना दिया और मालग्रुजारी अ्रधिकाधिक मुद्रा के रूप मे ही वसूल की 
जाने लगी ।* 

तैमूर द्वारा की गई व्यवस्था राज्य के श्रंश को उपज से मुद्रा मे परिवर्तित करने 
का प्रथम विधिवत्‌ प्रयास हैं। उसके पश्चात्‌ दूसरा प्रयास शेरशाह ने सन्‌ १५४० से 
१५४५ के बीच में किया, किन्तु उसका राज्य-काल थोडा होने के कारण उसके प्रयत्न 
सफल न हो सके । इस दिशा मे तीसरा और सबसे अधिक प्रसिद्ध बन्दोबस्त भ्रकबर के 
राज्य-काल में उसके योग्य वित्त-मन्त्री टोडरमल द्वारा किया गया। सरकार की माल- 
गुजारी निश्चित करने के पूर्व सम्पूर्ण भूमि की विभिन्‍नताओं का विस्तृत एवं वेज्ञानिक 
हृष्टिकोरा से परीक्षण किया जाना प्राथमिक कार्य समझा गया, जिससे प्रत्येक भूमि 
की कर देने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सके । समस्त भूमि को बडी साव- 
धानी से नापा गया और उपजाऊपन के विचार से उसे चार भागो में विभाजित किया 
गया । राज्य का पअश, सम्पूर्णा उपज का डै भाग निश्चित किया गया । किसान को यह 
विकल्प दिया गया कि वह अपनी इच्छानुसार राज्य का अभ्रश चाहे तो नकद मुद्रा 
मे दे। उपज का मूल्य जानने के लिए यह विधि रखी गई कि इस व्यवस्था से पूर्व के 
१६ धर्षों के श्रसन के औसत भाव से उपज का मूल्य आँका जायगा । बन्दोवस्त की श्रवधि 
€ वर्ष रखी गई । 

इस प्रकार मुगल राजाओं ने हिन्दू राजाओं की अ्रति प्राचीन लगान वसूल करने 
की प्रणालियों में कोई सैद्धान्तिक परिवर्तन नही किया । उन्होंने श्रब॒ तक की हिन्दू-शासन 
की मालग्रुज्ञारी वसूल करने की प्रचलित, किन्तु श्रलिखित, रीति को एक सम्बद्ध व्यवस्था 
का रूप दिया । इसके अतिरिक्त उनको इस बात का भी श्रेय दिया जा सकता है कि 
उन्होने राज्य के आथिक साधनों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकने के उद्दे श्य से माल- 
गुजारी-सम्बन्धी खाते एवं अन्य कामग्ज़ातों को क्रमानुसार रखे जाने की व्यवस्था का 
प्रारम्भ किया | दक्षिण में मुख्य रूप से श्रहतमदनगर के मलिक अम्बर के सरक्षरा में 
मालग्रुजारी' वसूल करने की प्रणाली निश्चित करने के सम्बन्ध मे ऐसी ही उन्नति 
हुईं। इसने मालग्ु॒ुजारी की दरे निश्चित की जिन्हे स्वतःरूप (7) दरे कहा 
गया । उसने सम्पुर्णा उपज के मुद्रा-मुल्य के $ भाग को मालगशुजारी निश्चित किया । 
मराठों ने इन दरो को अपनी व्यवस्था का आधार बनाया। उन्होंने इस देर को 
“कमल की संज्ञा दी, जिसका श्रर्थ था कि यह सबसे उत्तम भूमि द्वारा देय ( मालग्रुजारी 
की ) श्रधिकतम दर है । अधिकाश स्थितियों में मालग्रुजारी का निर्धारण स्थायी रूप से 
नही किया गया था, किन्तु संयोग से दक्षिण में मालगुजारी वसूल करने की 'मीरास- 


2. ठेखिए, टैक्सेशन इन्ववायरी कमिटी रिपोर्ट, परा ५३ । 


डं०४ भारतीय अर्थशास्त्र 


व्यवस्था ? स्थायी थी; पट्टे दारी स्थायी तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली होती थी । उसे 
एक निश्चित मालगुजारी देनी पड़ती थी, चाहे वह अपनी भूमि में खेती करे झथवा न 
करे ।* कुछ दह्ाओं में अनेक उपकर लगाकर निश्चित मालग्रुजारी मे और वृद्धि कर 
दी गई । सम्पूर्ण भारत में जहाँ-जहाँ केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व क्षीरा हो गया था, वही 
मालगुजारी में इस प्रकार की वृद्धि पाई जाने लगी । नियमानुसार निर्धारित मालगुजारी 
में जो अतिरिक्त उपकर लगाकर वृद्धि की गई, उस वृद्धि का अनुपात सर जॉन शोर की 
गराना के अनुसार, जैसा कि बंगाल में हुआ, ३३ से ५० प्रतिशत तक था ।* (.,- 
मालगुज़ारी और पट्टे दारी के इतिहास की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता राजुस्व- 
कृषि का प्रारम्भ है, जो अनेक राज्यों में स्थार्नीय भू-धृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुई। इस प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के खज़ाने में नियमित रूप से ग्राय 
का प्रवाह बनाए रखने के लिए थी । क्‍योंकि मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय 
सरकार सुदूर राज्यों के सरकारी भू-राजस्व कमंचारियों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण 
रखने में ग्रसमर्थ होती जा रही थी, सन्‌ १७१३ से १७१६९ तक शाहंशाह फ़रु खशियर 
के राज्य-काल में यह पद्धति बंगाल में काफी प्रचलित हो गई । इसके अन्तर्गत (माल- 
गुजारी जमा करने वाला) राजस्व-कृषक अपनी फसल के सम्पूर्ण संग्रह का बुठ भाग 
सरकार को दे देता था तथा शेष अपने प्रतिफल अथवा वेतन के रूप में रख लेता था। 
किन्तु धीरे-धीरे यह पद्धति मर्यादा का त्याग करती गई और कुछ समय पदचात्‌ भ्रष्टा- 
चार की ऐसी अवस्था आ गई जब एक परगना अथवा जिले की मालगुज़ारी वसूल करें. 
का अधिकार जनता में नीलाम द्वारा बेचा जाने लगा जो सबसे ऊँची बोली बोलता 
था, उसी को यह अधिकार प्रदान किया जाता था। यह व्यक्ति उपरोक्त रीति के श्र॒नु- 
सार निश्चित मालग्रुज्ञारी की सम्पूर्ण रक़म एक साथ सरकारी खज़ाने में जमा करने 
के लिए उत्तरदायी था तथा उस रकम के अतिरिक्त जो कुछ भी वह संग्रह करता 
उसे अपने पास रख सकता था । व्यवहार में मालग्रुज़ारी जमा करने वाले क्वषक खेति-. 
. हर किसानों से यथासम्भव अधिक धन लेते थे तथा सरकार को यथासम्भव कम घर 
देते थे। कुछ स्थितियों में मुगल शासकों द्वारा युद्धों में श्रधीन किये गए हिन्दू सेना- 
'पतियों और शासकों को शाही क्राज्ञा-पत्र के अन्तर्गत मालग्रुजारी वसूल करकें जमीः 
'करने वाला कृषक बना दिया गया । यद्यपि प्रारम्भ में मालग्॒ुज़ारी जमा करने वाले, 
कृषक वंश-परम्परागत न होकर सरकारी अ्रफसरों के निरीक्षण के अधीन होते थे, किन्तु 
जैसे-जैसे केन्द्रीय प्रश्गुता के नियन्त्रण में ढिलाई हुई, यह काय॑ पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्राप्त होने 
लगा। तत्कालीन राजनीतिक अव्यवस्था के कारण इन मालग्रुज़ारी जमा करने वाले 











१. मराठा राज्य में एक सुनिश्चित भध्ृरृति होती थी जिसे 'उपरी” कहते थे । 'उपरी' सरकार की इच्छा- 
नुसार एक काश्तकार होता था जो प्रतिवष अपन्नी इच्छानुसार खेती करने के 3६ श्य से जितनी अ्रधिक 
भूमि चाहे ले सकता था, किन्तु उसकी मालगुजारी सरकार जब चाहे बढ़ा भी सकती थी। उसकी माल 
गुजारी फसल के आधार पर निधोरित की जाती थी । 

_२. .कोटिज्न, 'रूरल इकनामी इन द बॉम्बे डेकन?, पृष्ठ ३ । 

३ “टक्सेशन इन्बबायरी कमेटी रिपोर्ट देखिए । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४०४ 


कृषकों ने अपनी स्थिति शने:-शनैः काफी पुष्ट एवं ठोस बना ली। ऐसे मालग्रुज़ारी जमा 
करने वाले कृषक ने अपने अ्रधिकार के भ्रन्त्गंत अतिरिक्त अन्य बेकार पड़े क्षेत्रफल 
पर भी खेती करके तथा बाद में समीप के छोटे-छोटे पड़ोसी खेतिहर किसानों की भूमि 
का उचित-अनुचित प्रकार से क्रय करके उस भूमि पर स्वयं अपना अधिकार दिख- 
लाने की चेष्टा की । इस प्रकार धीरे-धीरे लार्ड कार्नवालिस के समय तक इन कृषकों 
ने अपनी स्थिति इतनी मज़बूत कर ली कि इनमें तथा भूमि के विधिवत्‌ स्वामियों में 
कोई अन्तर ही न रह गया। श्री रॉबर्ट्स ने अ्रपनी 'हिस्टॉरीकल ज्योग्रेफी श्रॉफ 
इण्डिया” नामक पुस्तक में इनका वर्णांन करते हुए लिखा है कि 'जमींदारी," जो मौलिक 
रूप से वंश-परम्परागत मालगुजारी वसूल करने का ठेका लेने वाली एजेन्सी थी, अरब 
भू-स्वामी की मल्कीयत के सहश हो गई थी ।” मुग़ल राज्य के अन्तिम दिनों में शासन- 
प्रबन्ध में आम दुव्येवस्था के झा जाने के कारण तथा सरकार की स्थायी आाथिक कठि- 
नाइयों के कारण मालग़ुज्ञारी जमा करने वाले कृषकों की स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ होती 
गई, क्योंकि सरकार के समक्ष केवल ये ही ऐसे साधन थे जिन पर वह तत्काल धन- 
सम्बन्धी श्रावश्यकताओं के हेतु निर्भर रह सकती थी। भूमि की मालग़ुज़ारी-सम्बन्धी 
सरकारी कर्मचारियों का शासन-प्रबन्ध लगभग समाप्त हो चुका था और मालगुज़ारी 
जमा करने वाले इन कृषकों के कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण नहीं था। देश 
की शासन-व्यवस्था इतनी अ्रधिक पतित हो चुकी थी कि सरकार में न तो इतनी शक्ति 
ही सन्तिहित रह गई थी और न उसकी इच्छा ही रही कि वह इनके द्वारा खेतिहर 
किसानों पर होने वाले श्रत्यन्त कठोर, क्रर, निर्दय तरीकों से की जाने वाली लूट को 
समाप्त करे । 

मालग़रुज़ारी जमा करने वाली पद्धति पहले मुगल साम्राज्य तक और मुख्य रूप 
से बंगाल राज्य तक ही सीमित रही, किन्तु उपरोक्त कारणों से शी त्र ही देश के अन्य भागों 
में भी इसी पद्धति का चलन होने लगा। यहाँ तक कि मराठों ने भी, जिनकी लगान 
वसूली सम्बन्धी व्यवस्था १८वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में नाना फड़नवीस के शासन- 
काल में एक स्वर से अपूर्व रूप से निपुणा एवं निष्पक्ष मानी जाती थी, नाना फड़नवीस 
की मृत्यु के कुछ ही पदरचात्‌ अपने अन्तिम पेशवा के अयोग्य शासन में इसी पद्धति को 
अपना लिया । यहाँ इस बात को जान लेना चाहिए कि यद्यपि यह पद्धति धीरे-धीरे 
विस्तृत क्षेत्र में फैलने लगी तथापि इसका प्रभाव सब स्थानों पर एक-सा नहीं पड़ा । उत्तरी 
भारत में, जहाँ बहुत पहले ही यह प्रचलित की गई और जहाँ केन्द्रीय सत्ता की श्रभ्नुता 
शीघ्र ही क्षीरा होने लगी, इस पद्धति का प्रभाव पूर्ण एवं स्थायी हुआ जेसा कि बंगाल 
के ज़मींदारी अ्रधिकारों के विकास से प्रतीत होता है। अन्य स्थानों में, जेसा कि 
दक्षिण में हुआ, इस पद्धति के कोई स्थायी प्रभाव न रह सके । केवल कोंकरा के सुदूर 
जिलों में खोट लोगों को, जो पहले मालग़ुज्ञारी जमा करने वाले कृषक थे, जमींदारी के 
१. समस्त मालगुज़ारी जमा करने वाले कृषक-उनके उदगम के विषय में किसी प्रकार का विचार किये 


बिना ही--जमींदार और कभी-कभी ताल्लुकेदार कहलाते हैं । ज़मीदारी एव' ताल्लुकेदारी स्वय॑ निश्चित 
रूप से भूमि-सम्बन्धी स्वामित्व के किसी प्रकार के अधिकारों की प्रतीक न थी। 





४०६ . भारतीय अथ॑शास्त्र 


अधिकार मिल गए। उपरोक्त प्रभावों के मध्यवर्ती प्रभाव उत्तरप्रदेश में हुए जहाँ 
मालग्रुज़ारी जमा करने वाले कृषक केवल कुछ भू-स्वामियों जेसे अधिकार प्राप्त करने. 
में सफल हुए । लगभग ऐसा ही पंजाब में भी हुआ । इस प्रकार मालग्रुज़ारी जमा करने. 
वाली कृषि-प्रथा (राजस्व-कृषि) तथा लगान-वसूली से सम्बन्धित सामान्‍य दुव्येवस्था 
का मुख्य परिणाम यह हुआ कि भृ-धृति एवं भ्रूअधिकार सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर 
जटिल एवं पेचीदा होती गई तथा अकबर के दिलों में जिस प्रकार भूमि का नियमित 
सर्वेक्षण और मालग़ुज़ारी का निर्धारण होता था, उन सब कार्य-कलापों का अ्रन्त होने 
लगा । इन सबके परिणामस्वरूप लगान वसूली-सम्बन्धी किसी भी विवेकयुक्त योजना 
के श्रभाव में नये ब्रिटिश शासकों को बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ा । श्रतः यह 
स्वाभाविक ही था कि उनके द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में गलतियाँ की जातीं और 

विभिन्न राज्यों के लिए पुर्णरूप से सन्‍्तोषजनक व्यवस्था बनाने में काफ़ी समय लगता । 

२. भू-छति के तीन प्रकार "--भू-धृति के विषय में जानने के लिए स्वाभाविक रुचि 
होने के अतिरिक्त इनका उचित रीति से ज्ञान होना इस दृष्टि से भी आवश्यक है'कि 
इनके पर्याप्त रूप में बोधगम्य होने के अश्रभाव में भारत के विभिन्‍न राज्यों में प्रचलित 

सरकारी मालग्ुजारी-सम्बन्धी व्यवस्था सम्भवतः समभ में न आएगी । 'उदाहरणार्थ, 
भू-धृति श्रर्थात्‌ भूमि जिस रीति से एक व्यक्ति के पास है, यह निश्चित करती है कि 
कौन व्यक्ति प्रंथवा कई व्यक्ति मिलकर उस भूमि की मालग्रुजारी देने के लिए उत्तरदायी 

होंगे । इनका भूमि में क्या हित होगा तथा इनके क्‍या अधिकार होंगे तथा मालगुजारी 
निर्धारण करने के हेतु क्या इकाई तथा क्या विधि अ्पनाई जायगी । 

भारत में भू-धुति के सभी रूप-प्रकार मिलते हें । यहाँ ऐसी बहुत बड़ी 

बड़ी मल्कीयतें हैं, जिनमें हज़ारों काइतकार हैं भशौर ऐसी भी जमीनें हें जो आकार 
में एक एकड़ से भी कम हैं, परच्तु फिर भी इन ज़मीनों को स्पष्ठत: अलग-शलग 

कुछ श्र णियों में क्रबद्ध करना सम्भव है ।* भारत में भरू-धृति के निम्नलिखित 

तीन मुख्य प्रकार हें: (१) विभिन्‍न रूपों में ज़मींदारी प्रथा जिसमें एक व्यक्ति 

या अधिक-से-अधिक कुछ व्यक्तियों:के सम्मिलित स्वामित्व में भूमि रहती है, जो 

संयुक्त रूप से सम्पूर्ा मल्कीयत की मालग्रुजारी की एक निश्चित रकम देने के उत्तर- 
दायी होते हें। ऐसा बंगांल में है। (२) उपयुक्त प्रकार की कुछ छोटी मल्कीयतें 
हैं, परन्तु इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ये गाँव की मल्कीयतें हें जो गाँव में बराबर 
का हिस्सा बढाने वाले सम्रुदायों के श्रधिकार में होती हें । इन सम॒दायों के सदस्य एक 
सम्मिलित एवं व्यक्तिगत रूप से सरकारी मालग्रुज़्ारी जमा करने के लिए उत्तरदायी 
होते हें। यहां हमें 

















हमें. सामूहिक जमींदार' या “आादश जमींदार' से काम पड़ता है। 
पि भूमि व्यक्तिगत एवं स्वतन्त्र अधिकारों में रहे तथापि गाँव की दृष्ठि-से 


8 अल 





१. इस अ्रध्याय के विवरणत्मक भाग के लिए हम श्री बी० एच० बेडेन पोवेल द्वारा लिखित 'लेन्ड 
सिस्टम्स आफ जिटिश इण्डिया? तथा िन्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया? पुरतकों के लिए 
उनके कृतज्न हैं 
२, 'इन्डिया इन १६३०-१*, ए० १६६ । 
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उसका एकन्नीकरण रहे और प्रत्येक भू-स्वामी अ्रलग-प्रलग मालग्रुजारी जमा करने के 
लिए उत्तरदायी हो । इन तीन प्रकार की भू-धृति को क्रमानुसार (१) जमीदारी प्रथा, 
(२) संयुक्त-ग्राम अथवा महलवारी प्रथा, तथा (३) रैयतवारी प्रथा कहते है ।" 
३. गाँवों के संगठन के दो प्रमुख रूप*--अब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम 
भारत के गाँवों का भेद उनके आन्तरिक संगठन की दृष्टि से समझ लें। इसका 
अध्ययन इस दृष्टि से श्रावश्यक है कि भू-धृति की प्रकृति पर इसका बहुत महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा मालग्रुजारी निर्धारण का स्वरूप भी अतिशय प्रभावित 
होता है। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के गाव है : (१) रैयतवारी अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 
स्वामित्व तथा (२) जमींदारी अथवा संयुक्त गाँव । इसमें दूसरा रूप पुनः भ्रनेक छोटे- 
छोटे मनोरंजक भेदों में विभाजित है ।३ 

(१) रेयतवारी गाँव--रैयतवारी गाँव का आन्तरिक संगठन अपेक्षाकृत 
सरल होता है। भूमि विभिन्‍न स्वामियों के अ्रधिकार में व्यक्तिगत रूप से होती है 
और वे स्वतन्त्र रूप से उस पर खेती करते हे। इनमे से प्रत्येक स्वामी या तो भूमि 
सम्बन्धी अ्रधिकार वंश-परम्परा से प्राप्त करता है, अपने अश्रधिकार की भूमि का क्रय 
करता है अ्रथवा जंगल कटवाकर इस भूमि को साफ करके उस पर कृषि करता है 
स्वतन्त्र रूप से भूमि के स्वामी कृषक तथा उनके अधिकार में खेती की जाने वाली 
भूमि का समूहमात्र ही रेयतवारी गाँव कहलाता है। ऐसे गाँव की बेकार भूमि सरकार 
की सम्पत्ति होती है, यद्यपि गाँव वाले अपने जानवर चराने, लकड़ी काटने आदि 
उद्द श्यों के हेतु इस भूमि का उपयोग कर सकते हे। खेतीबारी के हेतु प्रत्येक जमीन 
की मालगुजारी अलग-श्लग निर्धारित की जाती है तथा मालगशुजारी जमा करने का 
उत्त रदायित्व वैयक्तिक होता है। गाँव के निवासी गाँव के साधारण सरकारी कमें- 
चारियों के अ्रधीन होते है तथा गाँव के शिल्पकारों एवं परिचारकों की सेवाश्रों का 
सामूहिक रूप' से उपभोग कर सकने के अ्रतिरिक्त उनमें परस्पर और कोई सम्पर्क नहीं 
होता । इस सबसे यह निश्चित होता है कि रैयतवारी गाँव में जमीदारी गाँव की 
अपेक्षा गाँव के मुखिया अथवा पटेल तथा साधारण रूप से गाँव के सरकारी कर्मचारियों 


१. अ्रकाल जॉच आयोग ने भारत की प्रमुख भू-ध्षति व्यवस्थाञ्ं को निम्नलिखित श्र णियों में बॉटा था--- 
(४) ऐसी मल्कीयतें जिनका बन्दोबस्त स्थायी रूप से किया जा चुका है, (२) ऐसी मल्कीयतें जिनका 
बन्दोबस्त अस्थायी रूप से हुआ है, ओर (३) रयतवारी व्यवस्था | तीसरी व्यवस्था के अन्तगेत लगान 
भुमि के अलग-अलग डुकडों के अनुसार निश्चित किया जाता है ओर उसके वास्तविक अ्रधिकारी, 
जिनका कि उक्त भूमि पर स्थायी एवं वंशपरम्परागत अधिकार माना जाता है, मालगुजारी जम करने 
के लिए उत्तरदायी होते है । पढली तथा दूसरी व्यवस्थाओं के अन्तगंत मल्कीयत एक इकाई मानी जाती 
है ओर उसका स्वामी, उसका वास्तविक अधिकारी नहीं, सरकारी मालगुजारी जमा करने के लिए 
उत्तरदायी होता है ।--अकाल जांच आयोग, अन्तिम रिपोट!, एृ० २५१) । 

२, भारत में गॉव की उत्पत्ति एवं उनके मेद से सम्बन्धित मनोरंजक किन्तु विवादग्रस्त प्रश्न के लिए 
बडेन पावेल की लिन्ड रेवेन्यू एण्ड ठेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया? नामक पुस्तक के, पृष्ठ ८८-६० 
देखिए । 

३. बेडेन पावेल की लन्ड सिस्टम्स ऑफ बिटिश इण्डिया”, खण्ड १, अध्याय ४, देखिए । 
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का प्रभुत्व अधिक रहता है। इस प्रकार के गाँव सम्पूर्ण मद्रास, बम्बई, बरार तथा 
मध्य भारत में हे तथा मध्य प्रदेश में मालग्रुजारी एवं बंगाल में जमींदारी व्यवस्था के 
पूर्वे इन राज्यों में भी थे। 

(२) जमींदारी अ्रथवा संयुक्त गाँव--इस स्वरूप के अन्तर्गत गाँव एक इकाई 
के रूप में माना जाता है. जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति-विशेष अभ्रथवा एक साथ हिस्सा 
बँटाने वाले व्यक्तियों के एक सम्रुदाय मे निहित रहता है। यह व्यक्ति अथवा यह 
समुदाय जमींदार कहलाता है, जो या तो वंश-परम्परागत यह अ्रधिकार प्राप्त करता है 
अथवा यह दिखलाता है कि उन्होंने स्वयं जमींदारी अधिकार प्राप्त किये । यदि 
जमीदारी अधिकार किसी समृदाय में निहित रहते हे तो पहली स्थिति में उस समुदाय 
के सदस्यों को यह दिखलाना पड़ता है कि उनके परिवारों के पूर्वज सम्मिलित थे और 
तभी से वंश-परम्परागत वे जमींदारी अ्रधिकार प्राप्त किये हुए हें । जमीदार, चाहे वह 
व्यक्ति के रूप में हो अथवा सम्‌दाय के रूप में, का महत्त्व इस बात में होता है कि 
वह अन्य खेतिहर किसानों की अपेक्षा उच्च जाति का है, एवं उनसे श्रेष्ठ पदवी 
धारण किये हुए है। कभी-कभी यह भी होता है कि समृदाय के हिस्से बँटाने 
वाले सदस्य स्वयं अपनी जमींदारी में खेती करें । गाँव में बेकार पड़ी भूमि गाँव की 
समस्त जातियों की सामूहिक सम्पत्ति होती है, अतः यह खेतिहर काइतकारों को लगान 
पर ही दी जा सकती है और इस प्रकार जो लगान आए उसे सब आपस में विभाजित 
कर सकते हे । यदि वे चाहें तो उसका बँटवारा भी कर सकते हैं, भ्रथवा सरकार से 
अनुमति प्राप्त किये बिता ही उस पर खेती भी कर सकते हे। सम्पूर्ण जमीदारी के लिए 
मालग्रुजारी की एक रकम निर्धारित की जाती है जिसको जमा करने के लिए जमींदारी 
में हिस्सा बँठाने वाले सब सदस्य सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग भी उत्तरदायी 
होते हें । सरकार की आज्ञा से यदि कोई हिस्सेदार चाहे तो वह संयुक्त उत्तरदायित्व से 
छुटकारा प्राप्त कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा देय मालग्रुजारी.का 
हिस्सा अलग करा सकता है। गाँव के सामूहिक कार्य मौलिक रूप से प्रारम्भ में 
पंचायतों, प्रतिनिधि-संस्थाओ्रों --जिनके सदस्य प्रमुख जमींदार परिवार होते थे--द्वारा 
सम्पादित किये जाते थे । वस्तुतः गाँव का कोई एक व्यक्ति मुखिया के रूप में नहीं 
होता है, फिर भी किसी एक व्यक्ति को नम्बरदार के रूप में कार्य करने के लिए चुना 
जा सकता है जो सरकार से व्यवहार करते समय मुख्य रूप से लगान-सम्बन्धी मामलों 
के तय करने में गाँव का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के गाँवों का मुख्य रूप से 
पंजाब में बहुत विकास हुआ । रैयतवारी गाँव हिन्दू शासन के अनुरूप हिन्दू विचारों 
से मिलता-जुलता है, यह गाँव मुसलमानी विचारों से अधिक प्रभावित होता है । 
यह प्रथा मध्य पंजाब के जाट, ग्रजर एवं अन्य जातियों के बीच तथा दूसरे भागों में 
विजेता आये-वर्ग एवं श्रन्य नायकों एवं सुप्रतिष्ठित तेजस्वी कुलीन पुरुषों के वंशों में 
पाई जाती है। 

४. जमींदारी अथवा संयुक्त गाँव का संगठन और प्रकार---ऐसे गाँवों में ज़मींदारी के 
हिस्सेदार आपस में भूमि, उसकी उपज तथा उससे सम्बन्धित लाभ किन सिद्धान्तों पर 
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विभाजित करते हैं, इस आधार पर हम इन गाँवों के तांन भद कर सकते हैं: (१) सर्व॑- 
प्रथम, कुछ वंश-परम्परा के गाँव होते हें। इनमें जमींदारी में हिस्सा बँठाने वाले हिस्से- 
दारों में से प्रत्येक का हिस्सा उसके पूर्वजों ग्रथवा उसके वंश के हिस्से के अनुसार 
निर्धारित होता है तथा वर्तमान हिस्सेदार वंशावली के अनुसार जितना अंश पाने का 
अधिकारी होता है, ज़मींदारी में उसे उतना ही हिस्सा दे दिया जाता है । वंश-परम्परा- 
गत गाँव के निम्नलिखित रूप हो सकते हें : (क) ऐसे गाँव जिनका स्वामित्व संयुक्त 
हिन्दू-परिवार के सहश अ्रविभाजित ही रहता है और समस्त हिस्सेदारों का उस पर 
संयुक्त रूप से स्वामित्व रहता है। (ख) ऐसे गाँव जिनका स्वामित्व वंश की पद्ठ दारी 
के अनुसार अविभाजित रहता है, (ग) ऐसे गाँव जिनका विभाजन आंशिक रूप से 
ही पट्टं दारी के अनुसार किया हुआ रहता है। (२) दूसरी प्रकार के गाँव वंश परम्परा- 
गत नहीं होते, वरन्‌ उनमें भाईचारा" के सिद्धान्त के अनुसार हिस्से बाँटने के हेतु 
कतिपय विशेष रीतियाँ प्रचलित होती हें। यह भाईचारे के सिद्धाक्ष निम्न हैं: 
(क) कृत्रिम रूप से भूमि के अनेक ट्रुकड़े करके बराबर-बराबर भूमि बाँट लेना, (ख) 
हल के आधार पर हिस्से बाँट लेना । इसमें हलों की संख्या पर स्वामित्व के अनुसार 
भूमि बाँटी जाती है। (ग) क्ृषि-हेतु आने वाले सिंचाई के पानी में, जिसका जितना हिस्सा 
होता है, उनके अनुसार भूमि का बाँठा जाना; अथवा (घ) कुओं में हिस्सों के अनुसार 
भूमि का बाँटा जाना | फिर भी इनमें से समस्त स्थितियों में समस्त बँटे हुए अ्रंश संयुक्त 
स्वामित्व के अन्तर्गत ही माने जाते हैं । (३) तीसरे प्रकार के गाँवों में हिस्से बाँटने के 
लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं होता, वरन्‌ जिसके अधिकार में जो भूमि यथार्थ में रहती 
है, वही उसकी मानी जाती है । 

वंश-परम्परागत गाँवों में सिद्धान्ततः मल्कीयत में जिसका जितना अंश होता है, 
लगभग उसी के अनुपात में मालग्रुजारी का हिस्सा बाँट दिया जाता है, किन्तु ऐसे गाँवों 
में जो वंश परम्परागत वाले गाँव नहीं होते वहाँ भाईचारे अ्रथवा यथार्थ स्वामित्व के 
अनुसार जो जितनी भूमि का वास्तविक स्वामी होता है उसको उसी के अनुपात में 
मालगुजारी देनी पड़ती है । 

जमींदारी अथवा संयुक्त-गाँव जिन तीन विभिन्‍न रीतियों से बने, उन्हीं के श्रनु- 
सार हिस्से बाँटने की उपरोक्त तीन विधियाँ प्रचलन में आई । ये तीन रीतियाँ निम्न 
हैं: (१) गाँव की ज़मींदारी में हिस्सा बँटाने वाले सब हिस्सेदार किसी एक पूर्वज 
के वंशज हों जो उस गाँव का स्वामी रहा हो। गाँव पर यह स्वामित्व उस पूर्व॑ंज 
ने उस गाँव को बसाकर प्राप्त किया हो अथवा उसे जागीरदार बनाकर वह गाँव 
जागीर के रूप में दिया गया हो अथवा वह मालग्रुजारी जमा करने वाला कृषक रहा 
हो अथवा वह पहले राज्य करने वाला सरदार रहा हो किन्तु बाद में उसे जमींदार बना 
दिया गया हो, जैसा कि उत्तरप्रदेश में किया गया । (२) ये सब हिस्सेदार कुछ ऐसे 
परिवारों के भी वंशज हो सकते हैं, जो कभी सम्मिलित रूप से इस गाँव में आ गए हों 


१. भाईचारा शब्द के सरकारी प्रयोग के अनुसार इसके अन्तर्गत वे समस्त गाँव आते हैं जो वंश-परम्परा- 
गत नहीं होते । 
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अथवा जो युद्ध करने वाली जाति के वंशज रहे हों और जिन्होंने अपने यहाँ की प्रचलित 
रीति के अनुप्तार उस गाँव के क्षेत्रफल का विभाजन कर लिया हो, अ्रथवा (३) वे 
सामूहिक रूप से नई बस्ती बनाने वालों में से रहे हों, जो श्रतेक परिस्थितियों के कारण 
वहाँ सयुक्त-पू जी के श्राधार पर खेती करने लगे हों । 

यह यहाँ बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाँव के ज़मीदारों के ऊपर कभी-कभी 
बृहत्तर भू-स्वामी भी होते हैं, जैसे अवध और आगरा में ताल्लुकेदार, जो कई गाँवों 
के जमींदार-समुदायों के स्वामी माने जाते हें। इनकी काय॑-पद्धति के भी वे ही 
सिद्धान्त होते है जो स्वतन्त्र गाँव के जमींदार-समुदाय के होते हों। इन बृहत्तर भू- 
स्वामियों के अधिकारों की उत्पत्ति भी गाँव के स्वतन्त्र ज़मींदार-समुदाय की ही भाँति 
हुई । 
४९. एक से श्रधिक गाँवों को मल्कीयतें सम्मिलित करने वाली जमींदारियाँ--कुछ 
ज़मींदारियाँ जागीर एक गाँव से अ्रधिक क्षेत्रफल की, प्रायः एक पूरे परगने अ्रथवा जिले 
तक की होती हैं, यद्यपि ऐसी स्थिति में भी उक्त जागीर के अंगंभूत गाँव अपना सम्पूर्ण 
महत्त्व नहीं खो देते । ऐसी बड़ी-बड़ी जागीरों की उत्पत्ति भी किन्‍्हीं विशिष्ट कारणों 
से नही हुई वरन्‌ गाँव की जागीरों की भाँति ही हुई। इनका वर्तमान ज़मींदार पहले 
के किसी राजा झ्रथवा नायक का, अथवा मालशुजारी जमा करने वाले कृषक का अथवा 
भूमि-सम्बन्धी राज्य-पदाधिकारी का श्रथवा किसी जागीर इत्यादि को पाने वाले जागीर- 
दार अथवा अ्रन्य किसी प्रकार के इनामदार का वंशज हो सकता है। ऐसी बड़ी-बड़ी 
मल्कीयतों वाले जमींदार बंगाल में बहुत हैं । ये ग्रवध और आगरा में भी हैं, जहाँ इन्हें 
ताल्लुकेदार कहा जाता है। पंजाब में ये अपवादस्वरूप ही दीख पड़ते हैं। मध्यप्रदेश में 
एक विशिष्ट वर्ग के ज़मींदार पाये जाते हैं जिन्हें मालगुज़ार कहते हैं । ये इस प्रदेश के 
बहुत बड़े भाग में पाये जाते हैं, किन्तु ये बंगाल के ज़मीदारों जैसे नहीं होते । बम्बई में 
जमींदारी-जागीरों के विभिन्‍न रूप देख पड़ते हैं। जागीरदार और इनामदार वर्ग के . 
अतिरिक्त वहाँ इस श्रेणी के अन्तर्गत गुजरात के ताल्लुकेदार और दक्षिण के पश्चिमी 
किनारे के खोट' गिने जाते हैं । मद्रास में, मुख्य रूप से उत्तरी भाग में, बंगाल की तरह 
के कुछ बहुत बड़े-बड़े जमींदार हें । के 

भारत में भू-धृति (स्वामित्व-सम्बन्धी) के सर्वेक्षण से इसके असाधारण रूप से 
जटिल एवं अनेक प्रकार के स्वरूप दृष्टिगत होते हैं जो अनेक ऐतिहासिक कारणों, जैसे 
ग्राक्मण एवं युद्ध, जातियों द्वारा' अन्य कबीलों पर विजय, स्थानीय विजय, राज- 
परिवारों के उत्थान एवं पतन आदि से विकसित हुए। जंगल साफ करने के प्रथम 
ग्रधिकार, जो प्रारम्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण था, में विजय, जागीरदारी, स्वाभाविक 
श्रेष्ठा आदि के कारण भी जोड़ दिये गए। । 
६. डउप-स्वामित्व एवं आसामियों के अधिकार--जिस प्रकार विजय, जागीरदारी . 
अथवा मालगुजारी जमा करने वाले कृषकों के कारण जमींदारों के ऊपर बड़े सामन्तों 
के अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं, उसी प्रकार स्वामित्व के प्रारम्भिक ज़मींदारी के 
अधिकार उप-स्वामित्व वाले अ्रधिकारों में पतित हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में भूमिः 
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के पूर्व स्वामी बड़े जागीरदार के ग्रधीन अपनी विशेषाधिकार वाली स्थिति को अक्षुण्ण 
बनाये हुए थे तथा जिस प्रकार बृहत्तर भू-स्वामी के अधिकार माने जाते थे उसी प्रकार 
उससे निम्न श्रेणियों के स्वामियों को भी स्वीकार किया जाता था। भूमिगत अधिकारों 
में जो गड़बड़ी थी--विशेषरूप से विभिन्‍न जमीदारी अधिकारों की विभिन्‍न श्रेणियों के 
कारण---उसके कारण उपरोक्त अधिकारों का स्वीकार किया जाना बड़ा कठिन 
हो गया । 
रेयतवारी क्षेत्रों में यह प्रइन अ्रपेक्षाइृत सरल था, क्योंकि वहॉ अधिकारों की 
ग्रत्यधिक वृद्धि नही हुईं। भ्रधिकतर किसान ही जमीदार होते थे । जहाँ किसान से 
वेतनिक कार्य कराया जाता था, वहाँ निस्‍्सन्देह ही वे अपने स्वामी के साथ हुए सामान्य 
समभोते के अन्तर्गत कार्य करते थे और इस प्रकार उनकी कोई वैधानिक मान्यता 
नहीं होती थी। केवल' कुछ ही स्थितियों में सामन्‍्तों जैसे जमीदारी अ्रधिकार हो 
सकते थे जिनके लिए भूमि के वास्तविक स्वामी को केवल कुछ निश्चित लगान देना 
पड़ता था | जमींदारी प्रदेशों में तथा संग्रुक्त गाँवों वाली जागीरों में श्रनेक मध्यवर्गीय 
श्रेणियों की स्थापना के कारण स्थिति बहुत पेचीदा हो गई थी । बैडेन-पावेल ने निम्न 
तालिका में यह दिखलाया है कि सर्वोच्च शिखर पर सम्पूर्ण मालग्रुजारी-सम्बन्धी एवं 
भूमि के प्रत्यक्ष स्वामित्व-सम्बन्धी सरकार के श्रधिकारों तथा सबसे नीचे खेतिहर 
आसामी के अ्रधिकारों के बीच--जहाँ कही उसके भूमि सम्बन्धी स्थायी श्रधिकार हैं-- 
कितने विभिन्‍न हित कार्य करते हैं ।* ह 
 पकहत |. दोहित | तीनहित |... चारकित हित दो हित तीन हित चार हित 
१. केवल | १. राज्य १. राज्य । 4. राज्य । १. राज्य 
राज्य ही | २. किसान अ्रथवा | २. जमींदार,  २.-जमींदार | २. सामन्त अ्रथवा 
भूमि का | कब्जेदार जिसके ताल्‍लुकेदार, ३. अधी- | बड़े जागीरदार जैसे 
स्वामी होता| अ्रधिकार निदिचत | अथवा संयुक्त | नस्‍्थ-स्वामी | अ्धिकार-प्राप्त 
है । होते थे। (यह | गाँव समुदाय | अथवा भरूमि-| जमीदार ३. भूमि 
आ्रासामी नही होता | ३ वास्तविक | गत अधि- | का वास्तविक 
था जैसे कि मद्रास, | कैंषि करने | कार-पत्र | स्वामी अथवा जमीं- 
बम्बई,. बरार | वाला भरुमिका | प्राप्त कृषक, | दार (साधारणतः, 





इत्यादि में हैं) | अधिकारी, ४. रेयत | गाँव समुदाय) 
हिस्सेदार अ्रथवा वा- | ४. वास्तविक 
इत्यादि । स्तविक कृषि-कार्य करने 
किसान वाला भूमि का 
अधिकारी, व्यक्ति 
विशेष, हिस्से- 
दार आदि 


१. वैडेन-पॉवेल द्वारा लिखित लेन्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया? नामक पुस्तक का 
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१. ग्रधीनस्थ उप-स्वामित्व के अधिकार--अ्रधीनस्थ उप-स्वामित्व का मुख्य 
लक्षण यह होता है कि इसमें अपने अधिकार की भूमि का स्वामी, उस भूमि के समस्त 
अधिकार रखता है, किन्तु समस्त संपत्ति के लाभ अथवा उसके प्रबन्ध में उसका कोई 
हाथ नहीं होता । इस प्रकार के उदाहरण बच्धाल में पाए जाते हैं, जहाँ कतिपय 
भूमि-सम्बन्धी पट्टों के स्वामियों को निश्चित रकम का भ्रुगतान करने पर स्वाधिकार- 
युक्त स्थायी बंशपरम्परागत तथा हस्तान्तरित किये जाने योग्य भूमि-सम्बन्धी अ्रधि- 
कार प्रदान किये जाते हैं। इसका कारण यह था कि ये ज़मींदारी वर्ग के प्रभुत्व के 
होते हुए भी अपने विशेष अधिकार सुरक्षित रखने में सफल हो सके थे। किन्तु उनकी 
वास्तविक स्थिति की परिभाषा देने में कठिनाई अनुभव करने के कारण सन्‌ १८८४ 
के विधान के अन्तर्गत यह नियम अपनाया गया कि वे सब भू-स्वामी जो ज़मींदारों 
से नीचे होंगे तथा जिन्हें सौ बीघा भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होंगे, उन्हें 
भू-धति युक्त कहा जायगा । 

इस प्रकार का दूसरा आधुनिक उदाहररा पट्टे दार-वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाता 
है, जिनको स्थायी रूप से प्रबन्ध करने के हेतु उन जमींदारों द्वारा पट्टे दिये गए जो 
अपनी जमींदारी के बहुत बड़ी होने के कारण मालगुजारी देने का दायित्व, आंशिक 
रूप से अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करना चाहते थे। इन पट्ट दारों ने अपने खेतिहर 
आसामी बनाए जिन्हें 'दीरपटटू दार कहा जाता था। इन्हें भी इसी प्रकार के अधिकार 
प्राप्त थे तथा उसी के अनुरूप उनका मालशुजारी जमा करने का दायित्व था। ऐसे 
अ्रधिकार सन्‌ १८१६९ के बंगाल नियमन (बंगाल रेग्युलेशन) द्वारा स्वीकृत किये गए। 

अधीनस्थ (उप) स्वामित्व वाले ज़मींदारों का एक दूसरा वर्ग उन स्थितियों 
में पाया जाता है जहाँ स्वामित्व के अधिकार वाले वर्तमान ज़मींदार पहले जमींदारों 
के ऊपर हो गए हों । कुछ परिवार केवल सरकार को मालग्गुजारी देकर तथा शपने से 
उच्च जमींदार को अपने अधीनस्थ भूमि का किसी प्रकार का लगान न देकर भी अपनी 
स्थिति को बनाए रख सकते हैं। मध्यप्रदेश में उत्तर भारत जैसी नीति के पालन 
से कृत्रिम रूप से मालग्रुजारों की उत्पत्ति के कारण प्रत्येक गाँव के लिए माल- 
गुजारी जमा करने का दायित्व एक जमींदार पर निर्चित करना--चाहे यह मौलिक 
रूप से रेयतवारी की ही भाँति रहा हो--आवश्यक हो गया। इससे अधीनस्थ (उप) 
स्वामित्व के अधिकारों को भी स्वीकार करना पड़ा। अन्ततः, अवध में कभी-कभी सम्पूर्ण 
गाँव की संस्थाएँ स्वतन्त्र प्रबन्ध के अधिकार को सुरक्षित रख सकतीं थीं । यदि वे अपने 
ऊपर के बड़े जागी रदार जैसे अ्रधिकार-प्राप्त ताल्लुकेदार को लगान की निश्चित रकम का 





पृष्ठ १९३ देखिए। इसकी तुलना निम्न से कीजिए : बड्भाल बैंकिंग जॉच समिति ने अपनी रिपोर्ट के 
पैरा १७ के अन्तगत लिखा है कि “बाकरगंज की एक जागीर में भमि के स्वामी एवं खेतिहर आसामी 
के बीच लगभग ३० मध्यस्थ अधिकारी हैं।?” भमराजस्व आयोग बंगाल ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग के 
पेरा ७७ में लिखा है कि “बगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के इस वचन पर कि मालगुजारी के निर्धारण 
में कभी परिवतन न किया जायगा, के पश्चात्‌ भी ज़मीदारों के लाभ में सामान्य वृद्धि रहने के कारण 
अधीनस्थ छो >-छो 2 जमोंदार बनते गए जिनकी संख्या प्रारम्भ के ज़मीदारों से भी अधिक थी ।” 


रे 
१ 
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भुगतान कर देती थीं। उनके उपस्वामित्व के अधिकार इस प्रकार स्वीकृत किए जाते 
है कि यद्यपि सरकार का मुख्य बन्दोबस्त ताल्‍लुकदार के साथ होता है तथापि उनके 
एवं ताललुकेदार के मध्य का उप-बन्दोबस्त भी स्वीकार किया जाता है जिसके अन्तगंत 
उनके द्वारा ताल्‍लुकेदार को दिया जाने वाला लगान निश्चित कर दिया जाता है। 

(२) आसामियों (काश्तकारों) के अधिकार १ --अब हम खेतिहर श्रासामियों के 
अधिकारों के सम्बन्ध में भ्रध्ययन करेगे, किन्तु ऐसे आसामियों के विषय में, जो कुछ 
विशेषाधिकार रखते हें तथा केवल साधारण संविदा किसान नही है । पहले हम इस 
सम्बन्ध में सब राज्यों में विद्यमान कुछ सामान्य लक्षणों का अ्रध्ययन करेगे, जो राज्यों 
में सन्‌ १९३७ में स्वायत्त शासन की स्थापना के बाद काश्तकारी विधान बनने के पूर्व 
मौजूद थे। यहां इनका सूक्ष्म विवरण नहीं दिया जायगा। वे ही लक्षण, जिनके 
कारण जमींदारों एवं उनके ऊपर बड़े जागी रदारों के अधिकार आधारित थे, काइतकारों 
के विभिन्‍न वर्ग बनने के भी कारण है । आजकल वैयक्तिक श्रथवा संयुक्त जुमींदारी 
मल्कीयतों में जो काइतकार हैं, वे पहले इससे उच्च अवस्था में रहे होंगे। जमींदारों एवं 
बड़े जागीरदारों के अधिकारों की अधिकाधिक पूर्णता तथा उनके पास सुविधाओं 
अथवा समय की अधिकता के अनुसार निम्नतम-वर्ग सामाजिक परिष्ठा में अ्धिकाधिक 
गिरता चला जायगा । इस प्रकार जमींदारों का जितना प्रभुत्व रहेगा, उसी के अनुसार 
काश्तकारों के अधिकार कम अ्रथवा अधिक हो जायँगे । खेतिहर काइतकारों के अधि- 
कारों की परिभाषा देने एवं उनको स्वीकृति प्रदान करने में ब्रिटिश शासन को दो 
कठिनाइयों का अनुभव हुआ था । प्रथम यह कि सब स्थितियों में इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं मिल रहा था कि ये काश्तकार पहले कभी उच्च अवस्था में थे। दूसरी 
कठिनाई यह थी कि स्वामित्व की पहली स्थिति के आधार पर स्वीकृत किये जा सकने 
योग्य काइतकारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे काइशतकार भी थे, जो एक प्रकार से कुछ 
विशेषाधिकार भी रखते थे, क्‍योंकि उन्हें जमींदार संविदा पर लाये थे, किन्तु ऐसे 
समय में, जब काइतकार भ्रत्यावश्क थे, एवं उनको निकालना या बेदखल करना सम्भव 
न था। परिणामस्वरूप स्वाभाविक एवं क्ृत्रिम काइतकारों में भेद करना आवश्यक 
समझा गया । स्वाभाविक काहतकार वे थे जिनके पक्ष में निश्चित एवं प्रामारिगक तथ्य 
प्राप्त किये जा सकते थे, तथा कृत्रिम काइतकार वे होते थे जो अपने काइतकारी के 
अ्रधिकारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । 
कृत्रिम काइ्तकारों के लिए बंगाल, आगरा तथा थोड़े समय के लिए मध्यप्रदेश में १२ 
वर्षीय नियम अपनाये गए । बंगाल तथा आगरा में सन्‌ १८५९ के काइतकारी विधान 
(कानून) के अन्तगंत उसे काइतकार माना गया, यदि उसने एक ही भूमि पर निरन्तर 
बारह वर्ष तक खेती की हो । जुमींदारों ने इस विधान के लागू होने के प्रभाव से बचने 
के लिए ऐसा करना प्रारम्भ कर दिया कि कोई काइतकार एक ही भूमि को लगातार 
बारह वर्ष तक जोत ही न सके और इस प्रकार उसके लिए मौरूसी काइतकार बनना 

१. बैंडेन पॉवेल, लेण्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डियाः, अध्याय ७, भाग ५; तथा टैक्‍्सेशन 
इन्कवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६० । 
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असम्भव हो जाय । अत. बंगाल मे सन्‌ १८८५ में इस विधान में संशोधन किया गया । 
ग्रब यह किया गया कि एक काइतकार को मौरूसी काइतकार बनने के लिए एक ही 
भूमि को निरन्तर १२ वर्ष तक जोतना आवश्यक नही रह गया, वरन्‌ उसके लिए यह 
आवश्यक हो गया कि वह एक ही गाँव में बारह वर्ष तक लगातार खेती करे। सन्‌ 
१६२८ के काइतकारी कानून के अन्तगंत हस्तान्तरण शुल्क देकर काइतकारी की भूमि 
का हस्तान्तरित किया जाना भी वैध कर दिया गया और जमीदार को पूर्व क्रया- 
धिकार प्रदान किया गया अर्थात्‌ उसे सबसे पहले क्रय करने का अधिकार दिया गया। 
इससे छोटे किसानो के अ्रधिकार काफी सुहढ हो गए तथा रक्षा की दृष्टि से उन्हें तीन 
श्रेणियों मे विभाजित किया गया ।! 

आगरा मे बगाल के सन्‌ १८८५ के संशोधन की भाँति विधान मे संशोधन नहीं 
किया गया, किन्तु सन्‌ १६०१ के विधान के श्रन्त्गत कतिपय नियन्त्रण लगाये गए, 
जिनका उहं श्य यह था कि जमीदार विधान के नियमों को क्रियान्वित होने से बप 
सके ।* सन्‌ १६०१ के विधान को सन्‌ १६२१ के अवध लगान विधान के आधार 
१६२६ में सशोधित किया गया भ्रर्थात्‌ गैर मौरुसी काब्तकारों को जीवन-पर्यन्‍त की भर | 
धृति का प्रतिपादन किया गया तथा इसके बदले मे जमीदारों के सीर ( निजी-खेती ) 
के क्षेत्रफल-सम्बन्धी श्रधिकार काफी विस्तृत किये गए । कानूनी काइतकारों के उत्तरा- 
धिकारी पाँच वर्ष तक काइतकारी की भूमि पर अ्रधिकार रख सकते थे। इस प्रकार से 
सीर की भूमि अत्यधिक बढाई गई। उत्तर प्रदेश के १९३९ के काइतकारी विधान के 
अन्तर्गत काश्तकारों के हित में सीर की भूमि को नियन्त्रित करने की चेड़ा की गई । 
( नीचे सेक्शन ९ (२) देखिए )। अवध में खेतीबारी की भूमि के काझतकारों के 
श्रधिकारों को पहले सन्‌ १८८६ के विधान के श्रन्तगंत सीमित किया गया । यह उन 
काइतकारों को सम्बन्ध में किया गया जो एक बार स्वामित्व के अ्रधिकार प्राप्त करके 
उन्हें खो बंठे थे, परन्तु बाद में उन काइतकारो पर भी लागू कर दिया गया जिनके 
स्वामित्व के अ्रधिकार विक्रय अथवा कुर्की के द्वारा हस्तान्तरित किये जा चुके थे । 

मौरुसी काइतकार के अ्रधिकार पंजाब में केवल उन्ही काइतकारों द्वारा प्राप्त 
किये जा सकते हैं जिनके हक़ किन्ही ऐतिहासिक प्रमाणों पर श्राधारित हों । वहाँ केवल 
समय' बीत जाने में ही मौरुसी काइतकार के अ्रधिकार प्राप्त नही किये जा सकते । पंजाब 
के सन्‌ १८८७ के विधान के अन्तर्गत एक मौरुसी काइतकार वह होता है जिसने दो 
पीढ़ियों से केवल सरकारी मालगुजारी ही दी हो तथा भूमि के स्वामी को न तो कोई 
लगान दिया हो और न इसके लिए कोई सेवा ही अपित की हो । 

मध्य प्रदेश में भी पहले बारह-साला नियम लागू होता था, किन्तु बाद में इसे 
छोड़ दिया गया और यह कर दिया गया कि वार्षिक लगान का अढाई गुणा जमा करके 
मोौरूसी काइतकार के अधिकार खरीदे जा सकते थे। सन्‌ १६२० में फिर एक नया 


१. लैश्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, रिपोर्ट, खए्ड १, पैरा ७१ । 
र्‌ हल अवध में लगान सम्बन्धी कानून के विशेष विवरण के लिए रिपोट' आफ 6 यूनाइटिंड 
प्राविन्सेज़ बंकिंग इन्कवायरी कमेटी”, पैरा ३२७-८ देखिए । ४ 
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नियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत दो प्रकार के मौरूसी काइतकार माने गए तथा दोनों 
ही कतिपय अ्रवस्थाश्रों में अपने भ्नधिकार हस्तान्तरित कर सकते थे। 
मद्रास की जमीदारी जागीरों मे प्रत्येक रेयत, जिसके पास रैयती भूमि थी, 
अर्थात्‌ ऐसी भूमि जो घर का फार्म, अथवा स्वामी की सीर की भूमि नहीं थी, सन्‌ 
१९०८ के जागीरी भूमि-विधान ( एस्टेट्स लेण्ड एक्ट ) ( जो सन्‌ १८८५ के बंगाल 
के विधान के अनुरूप ही बनाया गया था ) के अन्तर्गत मौरूसी काइतकार के श्रधिकार 
स्थायी रूप से रखने लगा। साथ ही ऐसे किसान को भी मौरूसी काइतकार के अ्रधिकार 
स्थायी रूप से मिल गए जिन्हे जमीदार द्वारा रैयती भूमि दी गई हो। इस प्रकार ऐसे 
रैयत के अधिकार रैयतवारी प्रदेशों के मौर्सी काइतकारों के सहश ही कर दिये गए । 
बम्बई में खोटों से सम्बन्धित सन्‌ १८८० के विशेष विधान के अन्तर्गत पुराने 
रहने वाले आसामियों के अधिकारों की उसी प्रकार रक्षा की गई जिस प्रकार अन्यत्र 
मौरूसी काइ्तकारों के अधिकार सुरक्षित किये गए। इसके अतिरिक्त श्रन्य प्रकार की 
भू-धृति भी है, जैसे ताल्लुकेदारी भू-धृति झ्रादि, जिन्हें सन्‌ १८६२ के विशेष विधान 
के श्रन्तगंत पृथक रूप से रखा गया है । 
७. मौरूसी काश्तकारों के अ्रतिरिक्त अन्य काश्तकार-- हमने अभी तक इतना अधिक 
ध्यान मौरूसी काइतकारों की ही ओर रखा है क्योकि जमीदारी प्रदेशों में ये ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार वाले काइतकार होते हैं । किन्तु यहाँ इस बात का भी 
उल्लेख कर देना श्रत्यावश्यक है कि इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी काइतकार थे जिनकी 
स्थिति मौरूसी काइतकारों से उच्च अथवा निम्न थी। उदाहरणार्थ, हम बंगाल के 
उच्च श्रेणी के काइतकारों को ले सकतें हे जिन्हें भूमि पर अधिकार-सम्बन्धी पट्टे 
प्राप्त रहते हें जिनके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है तथा किसान, जो निश्चित दर 
पर मालगुजारी देते हैं तथा जिन्हें न तो बेदखल ही किया जा सकता है और न उनके' 
लगान में ही वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार बनारस के स्थायी पट्टों वाले जिलों 
में निश्चितः दर पर मालगुजारी देने वाले कुछ काइतकार हे । मध्यप्रदेश में स्वतन्त्र 
मौरूसी काइतकार होते हें जिनके विषय में प्रथम पट्टे के अ्रनुसार ही यह कहा जा 
सकता है कि' उनकी' स्थिति अपूर्व रूप से सुदृढ़ है। इन्हें व्यवहार में किन्ही भी 
कारणों से' हटाया नहीं जा सकता है। वे स्वाधिकार युक्त मालगुजारी देते हें जो कि 
मालग़ुजारी की व्यवस्था करने वाले पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था-काल तक के लिए 
निश्चित रुहती है । इसके विपरीत कुछ निम्न श्रेणी के भी काइतकार होते हैं जिनकी 
तुलना रयतवारी प्रदेशों के इच्छानुसार काइतकारों से की जा सकती है, किन्तु ये इन 
इच्छानुसार काइ्तकारों की अपेक्षा अधिक रक्षा प्राप्त किये हुए रहते हे । 
झा, मौंख्सी विशेषाधिकारों के सामान्य लक्षण--अब हम संक्षेप में मौरूसी काश्तकारों 
“की, जिस प्रकार से रक्षा की जाती है उसका अध्ययन करेगे। (१) लगान में वृद्धि करने 
की सीमा रकम तथा समय दोनों ही तरह से नियमित है, अर्थात्‌ लगान की वृद्धि एक 
“निश्चित रकम तक तथा एक निश्चित अवधि बीत जाने के पदचात्‌ की जा सकती है । 
जलगान में वृद्धि केवल समभौते के द्वारा अथवा विशेष कारण होने पर अदालत की डिग्री 
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द्वारा ही हो सकती हैं। अदालत केवल इन्हीं स्थितियों में लगान में वृद्धि स्वीकार करती 
है जेसे किसी भूमि का लगान समीप की भूमि की अपेक्षा कम हो अथवा मूल्यों की वृद्धि 
अथवा भूमि के स्वामी के उद्यम के कारण भ्रूमि की उ्वेरता में वृद्धि हो गई हो, अथवा 
नदी इत्यादि के कारण भूमि की उवेरता बढ़ गई हो । काइतकार उपज में स्थायी कमी 
आ जाने के कारण अथवा कीमतों में स्थायी कमी आ जाने के कारण लगान कम कराने 
के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। मध्यप्रदेश में बन्दोबस्त अ्रधिकारी 
(अफसर) द्वारा लगान निश्चित किया जाता है, जैसा कि पूर्णातया मौरूसी काइतकारों के 
साथ होता है, परन्तु यह बन्दोबस्त की सम्पूर्ण अवधि के लिए नहीं होता, वरन्‌ हर दस 
वर्ष के उपरान्त इसमें संशोधन किया जा सकता है। मद्रास में लगान एक बार में साढ़े 
बारह प्रतिशत से ग्रधिक नहीं बढ़ाया जा सकता । (२) कुछ ऐसे भी नियम हें जिनके 
अन्तर्गत कतिपय स्थितियों को छोड़कर मौरूसी काइतकार को चाहे जब बेदखल करने से 
बचाया गया है। इस प्रकार के नियम लगान में वृद्धि न होने देने वाले नियमों के पूरक 
हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के नियम एक-दूसरे के बिना अधूरे हें । (३) मौरूसी काइत- 
कारी का अधिकार वंश-परम्परागत चलता आता है। इस अधिकार को किसी दूसरे 
को भी हस्तान्तरित किया जा सकता है तथा कुछ शर्तों पर इसे परिवार के बाहर भी 
हस्तान्तरित किया जा सकता हैं। (४) लगान से सम्बन्धित कुर्की के कुछ तियम हैं 
जिनमें पशु, यन्त्र बीज आदि को कुर्की से छूट दी गई है। यही नहीं, प्रत्येक स्थिति में 
भूमि खाली कराने के लिए उचित सूचना की आवश्यकता होती है तथा लगान की 
रकम किद्दतों में अदा की जा सकती है , (५) किसी बुरे वर्ष में यदि सरकार जमीदारों' 
की मालग्रुजारी की रकम में कुछ परिहार और बिलम्बन प्रदान करे तो ये छूट जमींदारों 
द्वारा काइतकारों को भी दी जाय । (६) अन्ततः कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि हुए 
बिना भूमि में उन्‍नति करने का अधिकार भी रक्षित है तथा यदि अधिक लगान वसूल 
'करना हो तो उसके एवज में मुआवजा दिया जाना चाहिए। 

संक्षेप में, इन नियमों का उद्देश्य काइतकारों को न्यायोचित लगान, भू-घृति" 
की श्रवधि की निश्चितता तथा हस्तान्तरण की स्वतन्त्रता प्रदान करना था, जैसा 
कि आयर्लेण्ड के भूमि-सम्बन्धी विधान में है। काइतकारों को मौरूसी अधिकारों के. 
प्रदान करने में उनकी स्थिति रेयतवारी व्यवस्था के अन्तर्गत स्वामित्व-प्राप्त काइत- 
'कारों के समान हो जाती है । | 
£, ज़र्मीदारी प्रान्तों में काश्तकारी कानून-सम्बन्धी नये प्रयत्न--१ अ्रप्रैल सन्‌ 
१६३७ को राज्यों में स्वायत्त-शासन की स्थापना एवं आठ राज्यों में कांग्रेस दल द्वारा 
सरकार का कायें-भार सँभालने के उपरान्त ज़मींदारी प्रथा के प्रति लोगों का विरोध 
और कठोर हो गया । फलस्वरूप लगभग प्रत्येक राज्य में काइ्तकारी-सम्बन्धी नियमों: ४ 
मे सुधार करने के कुछ उपाय किये गए। नीचे संक्षेप में इन्हीं उपायों का विवरण 
दिया जा रहा है 

(१) बिहार--जैसे ही बिहार में कांग्रेस सरकार ने राज्य का शासन सँमाला 
१. अकाल जॉच आयोग, पृष्ठ २५२-३ । 
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उसने खेतिहर किसानों के कष्ट को दूर करने के लिए ऐसे अधिकार एवं ऐसी छूट 
देने के सम्बन्ध में कानून बनाने के हेतु कार्य प्रारम्भ किया, जिससे ज़मींदारों की शक्ति 
और प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष रूप से कम होती थी । जुमींदार भी इतने विचारशील एवं बुद्धि- 
मान थे कि उन्होंने समय के रुख को पहचाना और समभौता करने के लिए उद्यत 
हो गए । सन्‌ १६३८ के बिहार काइतकारी अ्रधिनियम (टेनेन्सी एक्ट) के मुख्य लक्षण 
निम्नलिखित थे: लगान में कमी करके उसे सन्‌ १६११ के स्तर पर ले आना; 
लगान की वस्तु-रूप में वसूली समाप्त करना; पन्द्रह वर्ष तक लगान की वृद्धि से छूट 
दिलवाना; लगान के बकाया रह जाने पर जमींदार के क्षति पाने के स्वत्व को समाप्त 
करना; ऐसी बकाया मालगशुज्ञारी की रकम पर ब्याज की दर को केवल ६३ प्रतिशत 
करना; ऐसे काइतकारों को, जिन्होंने किसी गाँव में निरन्तर बारह वर्ष से किसी भूमि 
पर अभ्रधिकार कर रखा है--वंश-परम्परागत अधिकार प्रदान करना तथा उनमें कुआँ 
खोदने, मकान बनवाने, पेड़ लगवाने झ्रादि के अधिकारों को सम्मिलित करना। यही 
नहीं, बेदखली से उनकी रक्षा करना तथा ऐसी व्यवस्था करना कि उन्हें बेदखल 
केवल उसी स्थिति में किया जा सके जबकि भूमि खेती योग्य न रह गई हो । इस कानून 
के बाद जमींदार को मौरूसी काइतकारों से केवल लगान वसूल करने का अधिकार रह 
गया । प्रान्त में गैर-मौरूसी काइतकारों की संख्या लगभग नहीं के बराबर है । 

(२) उत्तरप्रदेश--राज्य में भू-धृति की समस्या की जाँच करने के उह्ं श्य 
से जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी खोजों के आाधार पर आगरा और अवध 
के काइतकारी कानून को पुष्ट तथा उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए कांग्रेस सर- 
कार ने दो वर्षों के प्रयत्न के पश्चात्‌ दिसम्बर सन्‌ १६३६ में संयुक्त प्रान्त काइतकारी 
अधिनियम बनाया । इस विधान का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम वह है जिसके अन्तर्गत 
केवल कुछ ऐसे काइतकारों को छोड़कर, जो मौरूसी काइश्तकारों के अधिकारों का 
उपभोग नहीं कर रहे हैं, शेष समस्त काइतकारों को पेतृक अधिकार प्रदान किया 
गया है। वंश-परम्परागत या पैतृक अ्रधिकार-प्राप्त काइतकारों को सीर भूमि ( घर 
को खेती ) वाले काइतकारों से भी भ्रत्यधिक आइचरयंजनक अधिकार प्राप्त हुए 
हैं, जिन्हें वर्तमान अधिनियम के श्रन्तर्गत कोई काइतकारी अ्रधिकार प्राप्त नहीं 
थे ( ग॑ र-मौरूसी काइत के सम्बन्ध में )। यह कानून सीर के अधिकारों को सौ 
रुपये से ग्रधिक मालग्रुजारी न देने वाले छोटे भू-अधिकारियों तक तथा बड़े भ्रू- 
अधिकारियों के लिए सीर की जमीन पचास एकड़ तक सीमित करता है। लगान 
की वर्तमान दरें कुछ समय तक लागू रहेंगी, किन्तु पाँच वर्षों के भीतर ही इन्हें घटा- 
कर सन्‌ १८९६ से १९०५ के बीच की दरों के स्तर पर ले आने की व्यवस्था है । 
एक बार निश्चित कर दिए जाने पर लगान की दरों में साधारणतः बीस वर्ष तक 
कोई परिवरतंत किया जाना संभव न था। प्राकृतिक विपदाओओं के समय लगान का 
परिहार तथा निलम्बन हो सकता था तथा आशथिक संकटों और मूल्यों के गिरने के 
समय लगान पुनः निश्चित किया जाता था । निरन्तर काफ़ी समय तक मालग्ुजारी न 
जमा करने पर ही किसी काइतकार को बेदखल किया जा सकता था। लगान की 
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बकाया रकम पर ६३ प्रतिशत वाषिक ब्याज की दर वसूल की जा सकती थी । 

(३) बद्धाल--सन्‌ १६३८ का बद्धाल का काइतकारी अधिनियम भी काइतकारों 
को कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत काइतकारों मे अवेधानिक वसूली नहीं 
होगी तथा उपकर नहीं लगाए जा सकेंगे, श्रब॒ तक जमींदारों के लिए पूर्वक्रय के जो अधि- 
कार सुरक्षित थे, वे भी समाप्त कर दिये गए। उनके बजाय ये अधिकार हिस्सेदार काइत- 
कारों को दिये गए। जमीदार को हस्तान्तरण शुल्क (सलामी ) दिया जाना तथा प्रमाणपत्रों 
के द्वारा लगान वसूल किया जाना भी समाप्त कर दिया गया । काश्तकार को यह अधि- 
कार दिया गया है कि वह बीस वर्ष के अन्दर कछार की भूमि को केवल चार वर्ष का 
लगान देकर प्राप्त कर सकता है। इनके नीचे वाले किसान को मौरूसी किसान जैसे अधि- 
कार दिये गए तथा लगान की बकाया रकम पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर को 
घटाकर केवल ६३ प्रतिशत कर दिया गया। नये विधान के अन्तर्गत दस वर्ष तक 
लगान में वृद्धि करने की सुविधा प्रदान करने वाले सब नियमों का लागू होना समाप्त 
कर दिया गया ।” बद्भाल सरकार के अनुसार काइतकारों के प्रमुख कष्टों को दूर करने 
की दिशा में यह अधिनियम प्रथम प्रयास था । अ्रत: एक आयोग की नियुक्ति की गई 
जिसका काय॑े बद्भाल में स्थायी बन्दोबस्त के संदर्भ में तात्कालिक भू-राजस्व व्यवस्था 
की सामान्य जाँच करना था। (आगे सेक्शन ३२ देखिए ।) 

(४) मध्यप्रदेश--राज्य के तत्कालीन भूमिगत अधिकारों एवं भू-राजस्व 
व्यवस्था को पुष्ट करने के उदद श्य से सरकार ने जिस भू-राजस्व समिति की नियुक्ति 
की थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार सन्‌ १९३६ 
में मध्यप्रदेश काइतकारी बिल (सेण्ट्रल प्राविन्‍्सेज़ टेनेन्सी बिल) को अ्रधिनियम का रूप 
में समर्थ हुई । 

१०, रेयतवारी राज्यों में काश्वकारी--यहाँ साधारणत: खेतिहर काश्तकार तथा सर- 
कार के मध्य किसी जमींदार अ्रथवा मध्यस्थ-वर्ग की कृत्रिम उत्पत्ति अपेक्षाकंत कम हुई 
है, अतः उत्तरी भारत के बन्दोबस्त की तुलना में यहाँ अधीनस्थ काइ्तकारों के अ्धि- 
कारों एवं उनके विभिन्‍न वर्गों को स्वीकृत किये जाने की उतनी अधिक आवश्यकता का 
अनुभव नहीं किया गया है जेसा कि हम पहले देख चुके हें। रैयतवारी राज्यों में भी 
कुछ जमींदारी जागीरें हें। मद्रास के जमींदार अथवा बम्बई के खोट और ताल्लुके- 
दार ऐसे ही हें तथा अधिकांश स्थितियों में, जैसा कि हमने ग्रभी देखा, ये विशेष काइत- 
कारी विधान के अन्तर्गत हें। मद्रास, बम्बई अथवा अन्य किसी राज्य के, जहाँ रेयत- 
वारी व्यवस्था मुख्य रूप से प्रचलन में है, जहाँ तक साधारण प्रसंविदायुक्त किसानों का 
सम्बन्ध है, अभी तक लगान में इच्छानुसार वृद्धि करने अथवा उन्हें चाहे जब बेदखल 
करने से उनकी रक्षा करने का कोई विशेष विधान न था; केवल एक साधा रण काइ्त- 
कारी अधिनियम प्रचलन में था जिसके अन्तर्गत यदि दोनों पक्षों में कुछ समभौता हो 
चुका हो तो उसे क्रियान्वित किया जा सकता था पर यदि कोई समभौता न हुश्ना हो 
तो स्थानीय व्यवहृत रीतियों के अनुसार ही कार्य किया जायगा । किन्तु काश्तकारों-की 
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१. ९रड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, रिपोट, खण्ड १, पेरा ६८ । 


कक 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४१६ 


संख्या में वृद्धि होने, कृषि की श्रधोगति होने तथा ग्रामीण समुदाय के छिन्त-भिन्‍त होने 
के कारण, श्रासामियों में भूमि के लिए प्त्यधिक स्पर्धा होने के कारण तथा इससे 
लगान की दरों में वृद्धि होने के कारण रैयतवारी प्रदेशों में भी जमींदारी राज्यों की 
भाँति काइतकारी विधान की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा । 
१9. सन्‌ १६३६ का बम्बई का काश्तकारी अधिनियम ( द्‌ बॉम्बे टेनेन्सी एक्ट )-: 
अम्बई का काइ्तकारी अधिनियम अक्तूबर सन्‌ १६३६ में पास किया गया। अप्रेल सन्‌ 
१६४० में इस पर गवनर जनरल की स्वीकृति प्रदान की गई तथा सन्‌ १६४१ में 
राज्य के कुछ चुने हुए भागों में यह व्यवहार में लाया गया ।! 

काइतकारी विधेयक के उद्दे श्य एवं इसे प्रस्तुत करने के कारराों को बताते हुए 
जो कुछ कहा गया उससे यह प्रतीत होता था कि सन्‌ १८७६ के बम्बई भूमि लगान- 
सम्बन्धी नियम तथा सन्‌ १८८० का खोटी-बन्दोबस्त का अधिनियम जिनके अन्तगंत 
राज्य में जमींदार एवं काश्तकार के मध्य के सम्बन्धों की व्यवस्था की गई थी, वे 
कुछ स्थितियों में पूर्णतः: भ्रसन्‍्तोषजनक पाये गए।* अनेक काश्तकार ऐसे थे जो 
कई पीढ़ियों से एक ही भूमि के भ्रधिकारी होते चले झ्रा रहे थे, किन्तु उनको उस भूमि 
से सम्बन्धित स्थायी अ्रधिकार प्रदान नहीं किये गए थे तथा अब भी वे गैर-मौरूसी 
काइतकार ही बने हुए थे जिनकी काइ्तकारी जमींदार की इच्छानुसार कभी भी 
हटाई जा सकती थी। इस कारण उन्हें भूमि में सुधार करने की कभी प्रेरणा ही 
नहीं होती थी, क्‍योंकि ऐसा करने पर लगान में वृद्धि हो जाने की संभावना रहती थी । 
यहाँ तक कि स्थानीय रीतियाँ, स्थायी काइतकारों पर भी महसूल लगा देने की 
अथवा जबरदस्ती अथवा कम पारिश्रमिक देकर मजदूरी करा लेने की अनुमति भ्रदान 
करती थीं। बड़े भू-पतियों के आ्रासामी, चाहे वे खालसा गाँव के हों भर चाहे हस्ता- 
न्‍्तरित गाँव के, इन अवशुरों के विशेष रूप से शिकार होते थे। भ्रतः यह काश्तकारी 
विधान ऐसे ज़मींदारों के काइतकारों की विशेष रूप से रक्षा करता है। 

इस अधिनियम के अन्तगंत रक्षित काइ्तकारों के एक नये वर्ग की रचना की गई। 
१ जनवरी, सन्‌ १६३८ से ही ६ वर्ष पहले से जो काइतकार भूमि पर ग्रधिकार किये 
हुए थे, तथा ऐसी भूमि पर इस श्रवधि में वे स्वयं खेती करते थे, बेदखली से उनकी रक्षा 
की गई। ऐसे काइतकार भी, जिन्हें १ श्रप्रैल सन्‌ १६९३७ के पश्चात्‌ बेदखल किया गया 
था, कुछ परिस्थितियों में रक्षित काइतकार माने गए। भू-धुति की यह सुरक्षा कुछ शर्तों 
पर आधारित है। यदि ज़मींदार स्वयं किसी भूमि पर खेती करता चाहे अथवा उसे 
कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य-हेतु प्रयुक्त करना चाहे, श्रथवा कोई काइतकार 
लगात अभ्रदा न कर सके, अ्रथवा बुरे या हानिकारक ढंग से काइतकारी की जाय भ्रथवा 


१, अप्रैल, सन्‌ १६४१ में बम्बई सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि 
इस विधान की पेचीदी प्रकृति, इसके द्वारा शासन सम्बन्धी जटिल समस्याओं के उत्पन्न किये जाने, एवं 
ए़ज्य के आर्थिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवतेन किये जाने के कारण इसे पहले राज्य के कुछ चुने हुए 
भागों में ही“व्यवहार में लाना उचित होगा | 

2. बम्बई सरकार का गजठ, दिनांक २६ अगस्त, संनू १६३८, ६० ४६७-२१६ देखिए । 
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कोई काइतकार भूमि को स्वयं न जोते तथा किसी अन्य को लगान पर उठा दे, तो इन 
स्थितियों में काइतकार को उपरोक्त रक्षा प्राप्त न हो सकेगी । यदि एक रक्षित काइत- 
कार को बेदखल किया जाय तो वह मुझवज़ा पाने का अधिकारी हो जाता है। जिसने 
भूमि में कोई सुधार किये हैं ऐसे काइतकार की काइतकारी कुछ शर्तो के साथ उसके 
वंशजों को हस्तान्तरित हो जाती है, किन्तु वह अपने काइश्तकारी के अधिकारों को 
कहीं रहन नहीं रख सकता है, अथवा किसी भनन्‍्य प्रकार से उनको हस्तान्तरित नहीं कर 
सकता और न अ्रदालत के द्वारा उनको जबरदस्ती छीना जा सकता है, न उनकी 
कुर्की कराई जा सकती है और न उनका विक्रय ही कराया जा सकता है। स्थानीय 
प्रचलित रीति श्रथवा ज़मींदार के साथ हुए समभौते के अभाव में अधिनियम के अन्तर्गत 
रक्षित काइतकार द्वारा दिये जाने वाले उचित लगान को निश्चित करने की विधि भी 
दी हुई है। उचित लगान निदिष्ट वैधानिक रीति के अनुसार मामलतदार द्वारा 
निश्चित किया जाता है तथा उसके निर्णाय के विरुद्ध प्रथम श्रेणी के अ्रधीनस्थ न्याया- 
धीश के यहाँ अपील की जा सकती है । 
अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वर्ग के काइतकारों को कुछ सुविधाएँ दी गई हैं | 
उदाहरणार्थ, ज़मींदार द्वारा वैधानिक लगान के अतिरिक्त न्‍्याय-विरुद्ध किसी महसूुल, 
लगान, टेक्स, तथा सेवा आदि लेने का निषेध है। इन निषिद्ध कार्यों के लिए भारी जुर्माने 
को व्यवस्था है । कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार काइतकारों द्वारा देय लगान की उच्चतम 
सीमा निर्धारित कर सकती है। जब कभी सरकार जमींदारों को मालग़रुज़ारी के सम्बन्ध 
में परिहार अथवा निलम्बन प्रदान करती है तो यह झ्रावश्यक है कि ज़मींदार भी 
काश्तकारों को इसी प्रकार की सुविधाएँ दे । यह नियम फ़सल के भाग के रूप में दिये 
जाने वाले लगानों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता । 
सब काइतकार अपनी भूमि पर श्रपने ही द्वारा उत्पन्त की हुईं उपज तथा भपने 
द्वारा लगाए पेड़ तथा उनकी लकड़ी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन्तकी काह्तकारी 
के समाप्त होने पर वे ऐसे पेड़ों के हेतु उचित मुआवज़ा भी पाने के अ्रधिकारी हैं । कुछ 
“स्थितियों में काइतकारी की समाप्ति पर कुछ सहायता प्रदान की गई है । 
अधिनियम की ३३वीं धारा के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कोई भी पट्टा दस वर्ष से 
कम की भ्रवधि के लिए नहीं किया जा सकता ताकि काइतकार अपनी भूमि में सुधार 
करने के लिए प्रोत्साहित हों और अ्रपने परिश्रम के बदले उचित लाभ प्राप्त कर सकें $ 
इसके अतिरिक्त काइ्तकारों की रक्षा बम्बई विधान परिषद द्वारा अक्तूबर 
१९४६ में पास किये गए विधेयक के द्वारा की गई है । 
4२. बन्दोबस्त क्या है ?--भू-धृति का प्रारम्भिक अध्ययन कर लेने के उपरान्त अब 
हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि मालग्रुज्ञारी के बन्दोबस्त का निरूपण करें। पारि- 
भाषिक अर्थ में मालग्रुज्ञारी के बन्दोबस्त में निम्नलिखित बातों को निश्चित किया जाता 
है: (१) राज्य उत्पादन के कौनसे अंश अथवा कितने वाधिक लगान (मालग्रुज्ञारी) 
का अधिकारी है; (२) कौन व्यक्ति अथवा कौन-कौन व्यक्ति राज्य का अंश जमा करने 
के लिए उत्तरदायी हैं; तथा (३) व्यक्तियों के भूमि से सम्बन्धित जो-जो अ्रधिकार हे, 
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उनका लेखा रखना । जैसा कि ऊपर 'लिखा जा च॒का है तीसरा प्रश्न ज़मींदारी प्रदेशों 
में, चाहे वह वैयक्तिक हो अथवा संयुक्त, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ भुमि- 
गत अधिकारों में क्रमिक वृद्धि होती है तथा भूमि में कुछ हित होते हैं जिन्हें स्वीकार 
करना पड़ता है। 
१३. बन्दोबस्त के श्रावश्यक तत्त्व !--भू-राजस्व अ्रथवा मालगुज़ारी के बन्दोबस्त की 
तीन मुख्य दशाएँ हं--(१) क्षेत्रफल एवं स्वामित्व सम्बन्धी (कैडेस्ट्रॉल)' लेखों का 
तैयार करना, (२) मालग्रुज्ञारी का निर्धारण और (३) निर्धारित मालग्रुज्ञारी की 
वसूली । ह 
(१) क्षेत्रफल एवं स्वामित्व लेखे--इन लेखों, जिनके अन्तर्गत गाँव का 

नक्शा, वित्त अभ्रथवा मालगज़ारी-सम्बन्धी लेखे तथा अ्रधिकारों के लेख सम्मिलित किये 
जाते हैं, के तैयार करने की विधि इस प्रकार होती हैं : पहले संमस्त भूमि का प्रत्येक 
खेत पर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है; साथ ही सीमाओं का निर्धारण किया 
जाता है ताकि खेती योग्य भूमि का तथा मालगुज़ारी के लिए हर तरह की मिट्टी 
का सही अनुमान लगाया जां सके और अधिकार-सम्बन्धी सही लेखे तैयार किये जा 
. सकें। इस सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक गाँव के लिए एक नक्शा बनाया जाता है 
जिसमें हर जोत प्रथक्‌-पृथक्‌ दिखलाई जाती है तथा खेती योग्य एवं बेकार पड़ी भूमि 
* का सम्पूर्ण क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति दिखलाई जाती है । गाँव के नक्शे के अनुरूप साधा- 
रणत:ः खतौनी (खेतों का रजिस्टर) भी बनाया जाता है और इन दोनों के ग्राधार पर 
. वित्त अ्रथवा मालगज़ारी-सम्बन्धी लेखे तैयार किये जाते हैं जिनमें मालगुज़ारी जमा 
करने वालों कीं सही सूची रहती हैं तथा प्रत्येक नांम के सामने उसके द्वारा देय रकम 
लिखी होती है । इनके पूरक के रूप में आँकड़े देने वाली तालिकाएँ एवं आँकड़ों से पूर्व 
अन्य लेख-पत्र रहते हैं, जिनसे गाँव के पिछले इतिहांस एंवं उसकी वर्तमान अवस्था का 

अनुमान लगाया जां सकता,है। अन्त: अधिकारों का एक लेखा स्व॑तन्त्र रूप से श्रथवा 
मालगज़ारी के लैंखें में ही जुड़ा हुंआ तैयार किया जाता हैं, जो भूं-धृति तथा भूमि- 
सम्बन्धी विभिन्‍न अधिकार, जैसे ज़मींदार, हिंस्सा बँटाने वाले, श्रंधीनस्थं स्वामी, मौरूसी 
काइतकार आदि के श्रधिकार और रहन, विक्रय, पट्टे आदि द्वारा उत्पन्न हुए अ्रधिकारे 
दिखलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इस प्रकार के लेखों के दर्ज करने एवं उनमें किसी भी 
प्रकार के परिवर्तत होने पर उसकी रजिस्ट्री करने की व्यवस्था से ये सब लेखे अन्तिम 
तिथि तक पूर्ण रहते हें । इस प्रकार लिखें गए अधिकार वैधानिक समझे जाते हैं जब 
तक कि उनके विरुद्ध कुछ प्रमाण न मिले । 

क्‍ (२) मालगुजारी का निर्धारंण--मालगुजारी की माँग निंदिचित करने के उद्दं श्य 
से पहले भूमि का मूल्याद्धुत किया जाता है और लगान की दरें मालूम की जाती हैं 
आर उनको जोड़कर उसकी ठीक-ठीक-व्यवस्था की जाती है। यह सम्पत्ति (ज्मींदारी) 
१. इम्पीरियल गज टियेर, खएड ४, अध्याय ७ देखिए । 


२, “कैडेस्ट्रॉल” का शाब्दिक अर्थ भमि के स्वामित्र एव क्षेत्रफल से है, जिस पर लगान निधोरित किया 
जा सके | 
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अ्रथवा जोत की ज़मीन द्वारा देय रकम होती है। कुछ स्थितियों में इसके भ्रतिरिक्त भी 
कार्य करना शेष रहता है, जिसके अन्तर्गत इस सम्पूर्णा रकम में से कितना-कितना हिस्से- 
दारों अथवा काइतकारों द्वारा देय होगा, यह मालुम करना आवश्यक हो जाता है। 
विभिन्‍न राज्यों में मालग्ुजारी निर्धारित करने के विभिन्‍न आधारों के सम्बन्ध में ग्रभी 
विचार किया जायगा। 

(३) मालगुजारी की वसूली : (क) किश्तें-सरकारी मालशुज्ञारी की सम्पूर्णो रकम 
एक साथ वसूल नहीं की जाती, वरन्‌ मालग्रुज़ारी देने वालों की सुविधानुसार किश्तों में 
वसूल की जाती है। उदाहरणार्थ, एक सामान्य जमींदार मालग़ुज़ारी की रकम उस 
समय तक जमा नहीं कर सकता जब तक कि फसल कट न जाय तथा उत्पाद को 
बाजार में बेच न दिया जाय । किश्तों की रीति का चलन में आने का दूसरा कारण यह है 
कि एक ही बार में बहुत अधिक रुपये की माँग को बचाया जा सके, क्योंकि इससे कीमतों 
के गिरने एवं ब्याज की दर बहुत अधिक ( असुविधाजनक स्तर तक ) चढ़ जाने की 
सम्भावना रहती है । 

(ख) मालग्रुजारी की बकाया रकम की वसूली का ढंग--मालग्रुज्ञारी की बकाया 
रकम वसूल करने के सम्बन्ध में स्थायी बन्दोबस्त तथा अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों 
में भिन्‍नता है। स्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में जमींदारी की भेंट के साथ यह कठिन 
दतं भी थी कि निश्चित समय पर मालग्ुजारी भ्रवद्य जमा कर दी जाय अन्यथा जमीं- 
दारी का तुरन्त विक्रय कर दिया जायगा । जमींदार की प्रतिष्ठा को हृष्टि में रखकर 
उसे सजा दिलवाना अथवा चल-सम्पत्ति की कुर्की कराना उचित नहीं समभा गया। 
अस्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में बकाया लगान वसूल करने की विधि इससे कम कठोर 
है तथा भूमि का विक्रय पहला कदम न होकर सब प्रयत्न कर लेने के पश्चात्‌ अन्तिम 
उपाय के रूप में ही अपनाया जाता है । 

(ग) मालग्रुजारी या भू-राजस्व का परिहार और निलम्बन--एक बन्दोबस्त के 
लिए जो मालग़ुजारी निर्धारित की जाती है, वह उस बन्दोबस्त की सम्पूर्णो श्रवधि के 
लिए यह ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है कि उस काल की ऋतुएँ और परि- 
स्थितियाँ सामान्य रहेंगी; तथापि स्थानीय श्रथवा व्यापक रूप से फेली हुई अ्रसामान्य 
विपदाएँ झा जाती हें, जैसे नदियों में बाढ़ आना, वर्षा का बिलकुल न होना श्रथवा 
सिंचाई के साधनों का पूर्णतः श्रभाव हो जाना या उपज के बाजार-भावों का बहुत 
अधिक गिर जाना इत्यादि। यह बात होते हुए भी कि प्रत्येक समय हर तरह की विपत्तियों 
के बावजूद किसान श्रच्छी-से-पअच्छी फसल उत्पन्न करना चाहता है, ये कारण उसे अस- 
हाय बना देते हैँ । ऐसी स्थिति में किसान को कुछ सहायता देना अनिवार्य हो जाता 
है। जिस अनुपात में फसल नष्ट होती है यह सहायता उस अनुपात में दी जाती है तथा 
यह सहायता मालग्रुजारी के आ्रांशिक अथवा पूर्ण परिहार और निलम्बन के रूप में 
हो सकती है। बाद में होने वाली फ़सल के अनुसार निलम्बित मालग्रुजारी या तो जमा 
करा ली जाती है या उसका परिहार कर दिया जाता है। आंशिक भ्रथवा पूर्ण परि- 


१, बैंडेन पॉवेल, लिख्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन तिटिश इण्डिया?, पृ० १४८ । 
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हार फसलों के लगातार नष्ट होते रहने पर ही किया जाता है। 
बन्दोबस्तों की अवधि के हिसाब से उन्हें दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है। जब राज्य का अंश स्थायी रूप से सदेव के लिए 
निर्श्चित कर दिया जाता है जैसा कि बंगाल में होता है, तो उसे स्थायी बन्दोबस्त कहते 
हैं तथा जहाँ यह अस्थायी रूप से केवल एक निश्चित समय तक के लिए ही निर्धारित 
किया जाता हैं, वहाँ उसे अ्रस्थायी बन्दोबस्त कहते हैं । ऐसे अस्थायी बन्दोबस्त ३० साल 
के लिए बम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश में, २० साल के लिए मध्यप्रदेश में और ४० 
साल के लिए पंजाब में हें । 
दोबस्त का वर्गीकरण भृ-धृति की प्रणाली के श्राधार पर भी किया जाता 
है | भू-धृति के जिन तीन प्रमुख प्रकारों का उल्लेख हम पहले कर चुके हूँ, उसी के अनु- 
सार बन्दोबस्त भी निम्न तीन प्रकार के होते हें 
(१) एक जमींदार के अ्रन्तर्गत एक ही भू-सम्पत्ति या जागीर का बन्दोबस्त । 
इसके अच्तग्गंत निम्नलिखित भेद हो सकते हें 
(क) बंगाल, उत्तरी मद्रास तथा बनारस में जमींदारों के साथ स्थायी बन्दोबस्त | 
(ख) बंगाल के शेष जमींदारों* के साथ अस्थायी बन्दोबस्त । 
(ग) अवध के ताल्लुकेदारों के साथ अ्रस्थायी बन्दोबस्त । 
(२) स्वामित्व वाले समुदायों, अधिकांशतः गाँव वालों के समुदायों, की भू-सम्पत्ति 
के बन्दोबस्त । इन्हें महलवारी बन्दोबस्त कहते हें | ऐसे बन्दोबस्तों के निम्नलिखित रूप 
होते हैं जिन सबका आधार अस्थायी होता है : 
(क) उत्तरप्रदेश व आगरा और श्रवध में महलवारी बन्दोबस्त । ( यहाँ कोई 
ताल्लुकेदार नहीं होते है, केवल गाँव के समुदाय ही होते हैं । ) 
(ख) पंजाब के महलवारी बन्दोबस्त । 
(ग) मध्यप्रदेश के मालग्रुजारी बन्दोबस्त। 
(३) वेयक्तिक खेतिहर भूमि के स्वामित्व के बन्दोबस्त । इसके भी भेद अस्थायी 
रूप के हें तथा निम्नलिखित हैं : 
(क) मद्रास की रेयतवारी प्रथा । 
(ख) बम्बई और बरार की रैयतवारी प्रथा । 
(ग) आसाम और कुर्ग की विशेष प्रथाएँ ( ये सिद्धान्ततः रैयतवारी ही हैं, 
१. बन्दोबस्त चाहें जिस प्रकार के हों किन्तु “वे सब निम्नलिखित तीन बातों में आपस में अवश्य मिलते 
हैं। प्रथम मालगुजारी के नि्धोरण के पूव नक्शा तथा अधिकारों के लेखे तेयार किये जाते हैं; द्वितीय, 
भमि को मिश्ियों के अनुसार बॉट लिया जाता है, तथा तृतीय, मालगुजारी का निर्धारण अब फसल की 
उपज पर निभ र नहीं करता वरन्‌ कृषक की वास्तविक सम्पत्ति पर निर्धारित किया जाता है ।” सर एडवर्ड 
ब्लन्ट, 'द आई० स्ती० एस०? पृ० १३५ । 
२. एक जमींदारी बन्दोबस्त आवश्यक रूप से स्थायी बन्दोबस्त नहीं होता दे, तथा एक रैयतवारी बन्दो- 
बस्त आवश्यक रूप से अस्थायी बन्दोबस्त ही नहीं होता है | अवध में जमींदारी बन्दोबस्त श्रस्थायी होतेः 
हैं । इसी प्रकार रैयतवारी बन्दोबस्तों के स्थायी ढंग के होने पर भी कोई रोक नहीं है, यद्यपि ऐसा कोई 
उदाहरण नहीं दीख पड़ता । 
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किन्तु सरकारी भाषा में ऐसी नहीं कही जाती ।) 

प्रत्येक बन्दोबस्त ऊपर दिये तीन वर्गो में से किसी एक प्रकार का होना चाहिए 
और अवश्य ही उसे या तो स्थायी ग्रथवा अस्थायी होना चाहिए ।* 
१९. जमींदारी बन्दोबस्त : बंगाल का स्थायी बन्दोबस्त--हम अब तक यह देख 
चुके हैं कि किस प्रकार (मालगृज़ारी जमा करने वाले) राजस्व-कृषि के विकास ने, 
विशेष रूप से बंगाल में पुराने किसानों को दबा दिया और नये भूमि-स्वामियों को जन्म 
दिया, जो जमींदारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हम यह भी देख चुके हे कि किस प्रकार 
मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण अकबर द्वारा प्रतिपादित राजस्व-प्रशासन के 
अ्रन्त हो जाने से किसान को एक शोर तो जमीदारों के नाना प्रकार के अधिक लगानों 
का शिकार होना पड़ा तथा दूसरी ओर राज्यीय शासकों द्वारा भूमि पर लगाए असंख्य 
अतिरिक्त-कर देने पड़ते थे। जो कुछ व्यवस्था शेष रह गई थी, वह सन्‌ १७६४ मे, 
दीवानी के भ्रधिकार दे दिये जाने के उपरान्त कम्पनी के शासन-काल के प्रारम्भिक 
वर्षों में और बिगड़ गई । लॉर्ड क्लाइव की दोहरी शासन-प्रणाली के अन्तगगंत तो 
स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गई। भ्रब न तो नवाब के लगान वसूल करने वाले राज्य- 
कर्मचारी ही सुशासन बनाए रखने का अपना उत्तरदायित्व अनुभव करते थे, और न 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त कमंचारी ही देश में अच्छी शासन-व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए प्रयत्तशील थे। फलस्वरूप जनता का इन दोनों द्वारा दमन किया जाता 
था, किन्तु इनमें से जनता की रक्षा कोई भी न करता था। सन्‌ १७६९ में नियुक्त किये 
गए राजस्व-पर्यवेक्षक भी ज़मीदारों द्वारा किसान की लूट को रोकने में अ्रसमर्थ ही रहे, 
क्योंकि एक तो वे कम उम्र के अनुभवहीन कर्मचारी थे, दूसरे इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
आवश्यक सूचना केवल ज़मींदारों और कानूनगों तक ही सीमित थी और बे कोई भी 
सूचना देना नहीं चाहते थे । सन्‌ १७७० में जो भयंकर अकाल पड़ा उससे किसानों की 
कठिनाई में और वृद्धि ही हुईैं। सन्‌ १७७२ में कम्पनी की संचालक-सभा ने दीवान 
का कार्य स्वयं करने का निश्चय किया तथा वारेन हेस्टिग्ज को राजस्व-दासन प्रत्यक्ष 
रूप से चलाने का आदेश दिया । उसने कलक्टरों की नियुक्ति करके मालग्रुज्ञारी वसूल 


करने की स्थिति को कुछ सँभाला। बाद में उसने माल-सम्बन्धी परगना, राज्यीय तथा . 


केन्द्रीय बोर्ड भी स्थापित किये, परन्तु मालगुज़ारी निर्धारित करने की पद्धति में 
परिवतेन करने का बहुत बुरा प्रभाव हुआ । पहले पाँच साल के लिए तथा फिर प्रति 


वर्ष लगान वसूल करने के लिए पढ्टों की जनता में नीलामी की जाने लगी तथा जो 


सबसे ऊँची बोली बोलता था उसे ही लगान वसूल करने के सम्बन्ध में पट्टे दिये जाने 
लगे । इससे ज़मींदार को तो अलग किया जाने लगा किन्तु पूजीपतियों एवं सट्ट बाज़ों' 


१. सन्‌ १६२८-२६ में रेयतवारी प्रथा के अन्तगंत खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल ३३४,५६८,००० अथवा 
सम्पूरण क्षेत्रफल का ५१% था; स्थायी रूप से जमीदारी अथवा गॉव की जातियो के अन्तर्गत 
१२१,०१७,७०० अथवा सम्पूर्ण क्षेत्ररल का १६% था, तथा जमीदारी एवं गांव की जातियों की. 
अस्थायी रूप से निर्धारित खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल १६८०,६३०२,००० अथवा सम्पूर्ण ज्षेत्रकला का 
३०% था ।--इणग्डिया इन १६३०-३५, ए० १६६ । 
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को बढ़ावा मिला, जो किसानों पर अत्यधिक लगान तथा अन्य नाना प्रकार के अवैध 
अतिरिक्त भूमिकर लगाकर उनसे भरसक धन खीचने की चेष्टा करते थे। लगान 
वसूल करने की इस नई पद्धति का मूल कारण सम्भवतः यही था कि अब तक ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी की आर्थिक अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी, किन्तु कम्पनी के संचालक- 
गण कम्पनी के अंशधारियों को बहुत ऊँचे लाभांश देने के लिए चिन्तातुर थे । इस प्रकार 
की बिगड़ी हुई परिस्थिति में सुधार करने तथा बंगाल के कृषकों की कठिनाइयों को 
कम करने के म्‌ख्य उद्दवयों से प्रेरित होकर सन्‌ १७८६ में लार्ड कानंवालिस 
भारत आये । 

लार्ड कानंवालिस के शासन का सबसे महत्त्वपूर्ण क़दम बंगाल का स्थायी 
बन्दोबस्त है। राज्य का अंश स्थायी रूप से सदेव के लिए निश्चित कर दिया जाय, 
यह विचार सबसे पहले फ्रान्सिस के मस्तिष्क में आया था। बाद में इसे फॉक्स ने अपने 
भारत विधेयक' में स्थान दिया। सन्‌ १७८५ में संचालक-सभा ने इसके लिए भारत के 
शासन-प्रबन्ध-कर्ताश्रों को सिफारिश की। किस्तु श्रन्त में लार्ड कार्नवालिस ने ही सर जॉन 
शोर की सहायता से बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त की नीति को कार्य-रूप में परिणत 
किया । तीन वर्ष की जाँच के पश्चात्‌ जमींदारों के साथ एक निर्णाय किया गया, जिसके 
अन्तर्गत जितने क्षेत्रफल का वे लगान वसूल करते थे उस क्षेत्रफल का उन्हें पूर्ण स्वामी 
घोषित किया गया, जिससे जमीदारों की स्थिति वैध हो सके और वे सरकार के 
प्रति अपने दायित्व को भली प्रकार से निभा सके । ऐसा करने का एक श्रन्य उ् व्य 
यह भी था कि ज़मींदार इससे अपनी श्रू-सम्पत्ति में दिलचस्पी लेने लगेंगे। इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जमींदारों को यह अधिकार केवल इसी शर्तें पर 
दिया गया था कि वे सरकार को सर्देव मालग्ुज़ारी देते रहेंगे तथा यदि कभी उन्होंने 
मालगुजारी जमा न की तो उनकी भृ-सम्पत्ति को बेचा' जा सकेगा। इस सम्बन्ध में 
अतिवृष्टि भ्रथवा अनावृष्टि के कारण फसल न होने और मालग्रुज़्ारी जमा न किये 
जाने का बहाना नहीं सुना जायगा । इसके साथ ही सरकार ने “अधीनस्थ ताल्लुकेदार, 
रेयत एवं कृषकों की भलाई और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक उपायों को क्रियान्वित 
करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा ।” मालगमुज्ञारी का निर्धारण इस 
प्रकार किया गया कि जमींदार किसानों से जो लगान वसूल करेंगे उसका $ब भाग 
सरकार का अंश होगा तथा शेष बद्वाँ भाय वे अपने दायित्व तथा शअ्रन्य परेशानियों 
के एवज में रख लेगे। मालग्रुजारी की रक़म भूमि का सर्वेक्षण किये बिना, भूमिगत 
अधिकारों एवं स्वार्थों के लेखों को देखे बिना तथा विभिन्‍न प्रकार की मिद्ठियों की 
उत्पादन-क्षमता पर विचार किये बिना ही तुरन्त निश्चित कर दी गई । सन्‌ १७६३ 
में संचालक-सर्भी की सलाह से यह बन्दोबस्त सदेव के लिए स्थायी घोषित कर दिया 
गया। साथ ही यह भी घोषित किया गया कि मालग्ुजारी की निर्धारित रक़म में भी 
कभी कोई परिवर्तन न किया जा सकेगा तथा सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह श्राश्वासन 
दिया कि ज़मींदारों से अथवा उनके उत्तराधिकारियों से कभी भी मालग्ुजारी की 
निर्धारित रकम में वृद्धि करने के लिए नहीं कहा जायगा। चाहे वे अपनी भू-सम्पत्ति को 
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कितनी भी उन्नति कर लें ।* ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मूख्य उद्द भय यह था कि सरकारी 
मालशुजारी नियत समय पर अवश्य जमा हो जाय । इसके लिए खेती का विकास 
अत्यन्त आवश्यक था तथा संचालकों की राय में यह उसी समय सम्भव था जब कि 
स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय । यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि यद्यपि जमींदारों 
के अधिकारों को स्वीकार करने में सर जॉन शोर लार्ड कार्नवालिस से सहमत थे, तथापि 
वे बन्दोबस्त को सदेव के लिए स्थायी घोषित करने से पू्वे अब तक चले आ रहे दस- 
वर्षीय बन्दोबस्त के समाप्त होने तक प्रत्तीक्षा करने के पक्ष में थे । 
१६, बंगाल में सन्‌ १७६३ के जमींदारी बन्दोबस्त की आलोचना--उक्त बन्दोबस्त 
की अनेक प्रकार से आलोचना की जा सकती है। प्रथम, कोई भी बन्दोबस्त करने से 
पूर्व जो आवश्यक प्रारम्भिक क्रियाएँ की जानी चाहिएँ, जैसे भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण, 
मिट्टी के अनुसार भूमि का विभाजन, भुमिगत अ्रधिकारों के लेखे तैयार करना इत्यादि, 
यह सब-कुछ नहीं किया गया । दूसरे, इस डर से कि कहीं ज़मींदारों में अ्रविश्वास न 
उत्पन्न हो जाय, उनकी जागीरों के आन्तरिक हितों एवं स्वार्थों की विवेचना नहीं की 
गई । रेयतों के विषय में यह झ्राशा की गई कि जमींदार उनसे आपस में समझौता कर 
लेंगे तथा ज़मींदार उनके अधिकारों की रक्षा करेगे । फिर भी जैसा कि बैडेन-पॉवेल ने 
कहा है, “भूमि के सर्वेक्षण के बिना तथा भूमिगत अ्रधिकारों एवं हितों को देखे बिना 
ही स्थायी बन्दोबस्त करना अन्य बातों की अपेक्षा कहीं श्रधिक प्रतिकूल प्रभावों से 
पूर्ण सिद्ध हुआ है ।* 

स्थायी बन्दोबस्त का दूसरा बड़ा दोष यह था कि इसमें रैयतों के अ्रधिकारों 
एवं हितों की रक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । इन पर दो प्रकार के भ्रन्याय 
हुए । एक तो इनसे भू-स्वामित्व के अधिकार छीन लिये गए और दूसरे, इन्हें पूर्ण रूप 
से केवल ज़मींदारों की ही दया पर छोड़ दिया गया जिन्होंने इन पर नाना प्रकार से 
अधिक लगान लगाना आरम्भ कर दिया | यह समझना एक भूल ही थी कि देश 
में प्रचलित रीति-व्यवहारों ने भूमि से सम्बन्धित पक्षों के अधिकारों को सुनिश्चित 
कर दिया था तथा उनके श्राधार पर श्रदालतें सम्बद्ध पक्षों के भूमिगत हितों एवं बेय- 
क्तिक अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी। यद्यपि ऐसा एक सामान्य नियम था कि रोेयतों' 


को भी पट्ट दिये जायें, जिसमें प्रत्येक रेयत का क्षेत्र दर्ज हो और उन सब शर्तों तथा 


१. टैक्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ५५ | लेण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, रिपोट, खरड १५ 
पऐरा ४४ भी देखिए । । 
२, लेंड सिस्टम्स ऑफ ब्िटिश इण्डिया?, खण्ड १, पृ० २८६ । 


३. स्थायी बन्दोबस्त के दो दोष थे : “पहला यह कि, गाँवों में खेतिहर भूमि पर स्वामित्व अथवा 
अधिकार सम्बन्धी किसानों के सब अधिकार समाप्त कर भूमि पर केवल ज़मीदार का ही स्थायी आपि . 


पत्य स्वीकार किया गया; और दूसरे, सब किसानो के लिए एक ऐसा अधिनियम पास कर दिया गया 


जिसके अन्तगेत समस्त किसानों को जमीदार से ऐसे समझौते के लिए छोड़ दिया गया जिसमें उन्हे 
वे सब बातें स्वीकार करनी पड़ी जिन्हें जमीदार ने चाह !” सर जे० ई० कोलब्र क ( इसे मॉरीसन नें 


अपनी “द इण्डस्ट्रियल आगैनाइज़े शन ऑफ ऐन इण्डियन प्रॉविन्स' नामक पुस्तक में पृष्ठ २७ पर 
उद्ध त किया है ।) हे 
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स्थितियों का उल्लेख हो जिन पर उस रैयत को खेतिहर भूमि ठेके पर दी जा रही है, 
किन्तु अ्रमल में ऐसा नहीं किया जाता था, क्योंकि पहले तो पट्टों को न्यायालय में प्रस्तुत 
किये जा सकने की दृष्टि से उनका कोई मूल्य न था। दूसरे, पट्टा लिखवाने के लिए 
किसान भी राजी नहीं थे। उन्होंने इसमें अपनी दो हानियाँ देंखीं। एक यह कि ऐसा करने 
से उनकी अधीनस्थ स्थिति प्रमाणित हो जाती, तथा दूसरी यह कि उन्हें फिर पढे में: 
लिखी सारी बातों एवं स्थितियों को स्वीकार करना पड़ता जिन्हें वस्तुतः बे स्वयं भली 
प्रकार से नहीं समभते थे। यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तत्कालीन भूमि को 
बेचे जा सकने की छूट देने वाले नियम के अन्तर्गत किसानों से जिस कड़ाई के साथ 
बहुत अधिक लगान वसूल कर लिया जाता था, यह भी उनकी दृुःखमय अवस्था का 
एक बहुत बड़ा कारण था । जब भी किस्तान वायदे के अनुसार मालग्रुजारी नहीं चुकाते 
थे उनकी ज़मीन तुरन्त ही नीलाम कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए आवश्यक 
समझा गया कि सरकार जिस प्रकार वायदे के अनुसार नियत समय पर जमीं- 
दार से सदेव मालग्रुजारी जमा करा लेना चाहती थी उसी भाँति जमींदार भी अपने 
आ्रासामियों से लगान वसूल कर सकें और इसमें ज़मींदार की कुछ सहायता करना भी 
आवश्यक समझा गया । सन्‌ १७६९ के विनियम ७ के अन्तर्गत ज़मींदार को कुर्की 
करा लेने से सम्बन्धित व्यापक एवं मनमाने अधिकार प्रदान किये गए। यही नहीं, 
अनेक स्थितियों में राज्य का अंश न देने के कारण स्वयं जमींदार को अभ्रपनी भू-सम्पत्ति 
का वास्तव में विक्रय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि जमीं- 
दारों के उत्तराधिकारी भृमि का क्रय करने के पूर्व उससे सम्बन्धित अपने अधिकारों की 
स्पष्ठ रूप से व्याख्या कराने के लिए ज़िद करते। स्पष्ट ही इसका अर्थ यह था कि किसानों 
के अ्रधिकारों को पूर्ण रूप से कुचल दिया जाय तथा उसे नये स्वामी की भ्रधिकाधिक 
एवं बलपूर्वक वसूल किये जाने योग्य माँगों के अधीन बना दिया जाय । आसामी की यह 
अत्यधिक शोचनीय एवं अन्यायपूर्ण स्थिति लगभग ७४५ वर्ष, सन्‌ १८५६ और १८८४५ 
के काइतकारी नियम बनने तक, रही ।* 
प्रायः यह हृढ़तापुर्वक कहा जाता है कि लार्ड कानंवालिस, स्वयं एक अंग्रेज 
जमींदार था अश्रत: वह अपने अभिजात पूव ग्रहों को लेकर भारतवर्ष में भी इंग- 
लेण्ड की तरह जमींदारों का एक नया अभिजात वर्ग बनाना चाहता था, यद्यपि इन 
दोनों देशों की स्थितियों में बहुत भ्रधिक अन्तर था। वास्तव में यह तो निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकंता है कि स्थायी बन्दोबस्त कम्पनी के मध्यमवर्गीय कर्मचारियों की देन 
थी । हाँ, हो सकता है, स्वयं एक अ्रभिजात अंग्रेज परिवार का व्यक्ति होने के नाते लाडे' 
कार्नवालिस ने इस नीति को, जिससे उसका नाम सम्बन्धित हो गया है, तुरन्त ही अपना 
लिया हो जिसे अन्यथा वह इतनी प्रसन्‍नता एवं शीघ्रता से स्वीकार न करता । यह तो 
तिश्च्रित रूप से अ्रसत्य है कि केवल कार्नवालिस ही स्थायी बन्दोबस्त का जन्मदाता 
और सबसे बड़ा समर्थक था। यही नहीं, इसके अ्रतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जिस 
हि सन्‌ १७९३ से १८५९ तक के समय के लिए बंगाल लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, खण्ड १, पैरा ४६ 
देखिए । 





अ४र्८ भारतीय ग्रथेशास्त्र 


. समय लाडे कानंवालिस के हाथ में सत्ता आई, उस समय तक ये ज़मींदार अपनी स्थिति 
इतनी अ्रधिक सुहढ़ बता चुके थे कि उतकी उपेक्षा करना तथा पिछली एक शताब्दी 
की घटनाओं को भ्रुलाकर नये सिरे से इस समस्या का विश्लेषण करना अरसम्भव हो 
चुका था और जमीदारों के अतिरिक्त भूमि का वास्तव में, मौलिक रूप से, स्वामी कौन 
था-कक्‍्योंकि ज़मींदार तो केवल मालग्ुजारी जमा करने वाले कृषक-मात्र ही थे। इस 
: प्रकार अब तक जो कुछ किया जा चुका था उसको लार्ड कार्नवालिस ने निष्ठुर तथ्यों 
के परिणाम के रूप में स्वीकार कर लिया । यहाँ इस बात को भी याद रखना चाहिए 
कि उस समय बंगाल की कृषि कुछ तो दीवानी के बाद की लगान-सम्बन्धी सवंदा बद- 
लते वाली नीति के कारण तथा सन्‌ १७७० के भयंकर अ्रकाल के कारण जिस प्रकार 
की हीत अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, उसका शीघ्र हल निकालना अत्यन्त आवश्यक 
था। भश्रतः इसके पक्ष में बड़े प्रबल कारण थे कि किसी-न-किसी तरह का जमींदारी बन्दोबस्त 
होना ही चाहिए । नक्शों एवं प्रत्येक व्यक्ति की खेतिहर भूमि के क्षेत्रफल एवं लगान के 
सम्बन्ध में विश्वसनीय लेखों के ग्रभाव में रेयतवारी बन्दोबस्त करना असम्भव था। 
सड़कों तथा संचार-साधनों की कमी तथा किसानों से प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूल कर 
सकने योग्य शिक्षित कमंचारियों के अभाव में यह श्रावश्यक हो गया कि कोई ऐसी संस्था 
अवश्य होनी चाहिए जो ठेके पर भ्रथवा कमीशन पर मालग्रुजारी वसूल कर ले । ऐसी 
स्थितियों में यही उचित समभा गया कि जमीदारों को ही भू-स्वामी मान लिया जाय, 
क्योंकि वे ही मालग्रुजारी वसूल करने का व्यवस्थित माध्यम प्रस्तुत करते थे तथा उन्ही 
को स्वीकार करने में क्षि के पुनरुद्धार के कुछ आसार दृष्टिगत होते थे । 
बड्भाल के बन्दोबस्त का तीसरा तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्धारण 

की चिरन्तनता का प्रइन है, किन्तु यह केवल बद्भाल तक ही सीमित न होकर अच्य क्षेत्रों 
के लिए भी महत्त्व का है। अ्रतः इसके सम्बन्ध में विशेष अ्रध्ययन बाद में किया जायगा। 
( आगे सेक्शन ३१-३२ देखिए । ) 
3७. बनारस तथा मद्गास में स्थायी बन्दोबस्त--बनारस में अंग्रेज बड़ाल का ही नमूना 
अपनाना चाहते थे, किन्तु वस्तुतः वे यहाँ की विशिष्ट संयुक्त भू-धृति पद्धति से अपरि- 
चित थे; अतः उन्होंने जुमींदारी गाँवों की स्थिति को बिलकुल भुला दिया-- जिनमें 
एक सबल जातीय भावना से युक्‍त व्यक्ति निवास करते थे। उन्होंने किसी एक मुख्य 
हिस्सेदार अथवा किसी भ्रन्य प्रमुख व्यक्ति के साथ ही स्थायी बन्दोबस्त (सन्‌ १७६४ में) 
पूर्ण कर लिया। मद्रास में मैसूर तथा कर्नाटक के जिले मिलने तक किसी निद्चित 
योजना का पालन नहीं किया गया । इसके पर्चात पूरी प्रेसीडेन्सी में स्थायी बन्दोबस्त 
करने' का प्रयत्न किया गया, यद्यपि रैयतवारी के आधार पर बन्दोबस्त प्रारम्भ कर दिया 
गया था। यहाँ कौनसी पद्धति अपनाई जाय, इस सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद रहा, किन्तु 
संचालक-सभा ने बद्धाल में स्थायी 'बन्दोबस्त के अन्तर्गत मालग्रुजारी के नियत समय 
पर जमा किये जाने से बहुत प्रभावित होकर मद्रास सरकार को यह आदेश दिया' 

कि वह जमींदारों के साथ स्थायी रूप से बन्दोबस्त कर ले। उत्तरी मद्रास में तथा 
१, देखिए, लेणड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, रिपोट, खण्ड १, पैरा ४५ । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४२६: 
॥ 


दक्षिणी मद्रास के कुछ भागों में जमींदारों का ग्रस्तित्व था। ये लोग अधिकतर भ्ृतपूर्व 
राजाग्रों--शासकों --के उत्तराधिकारी थे। अतः इनके साथ बन्दोबस्त करने में कोई 
कठिनाई नहीं हुईं । दक्षिणी मद्वास में इनमें से कुछ ही जमीदारों को, जिन्हें पोलीगार 
कहा जाता था, स्वीकृत किया गया तथा शेष से उनके स्वामित्व के अधिकार दण्ड- 
स्वरूप छीन लिये गए, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का विरोध किया 
था । इस प्रेसीडेन्सी के अ्रधिकांश भाग में रैयतवारी गाँव थे, जहाँ इस प्रकार के मध्यस्थ 
थे ही नहीं तथा संचालक-सभा के आदेशानुसार इनके स्थान पर साहसी ठेकेदारों की 
खोज की गई । गाँवों को कृत्रिम जिलों के रूप में श्रथवा अन्य गाँवों के सभूह के रूप में 
एकत्र किया गया तथा सबसे ऊँची बोली बोलने वालों के हाथ उन्हें नीलाम कर 
दिया गया । ये इस सम्पूर्ण भू-सम्पत्ति के जमींदार बन जाते थे। किन्तु यह प्रयोग बुरी 
तरह से असफल रहा और होना भी यह चाहिए था। जैसा कि बैंडेन पावेल ने कहा 
है, “जब वास्तविक जूमींदार ही, जिसका स्वाभाविक विकास १४० वर्षो में हुआ था,. 
इतना बुरा था तब ऐसे नीलाम खरीदकर बनने वाले जूमीदार के विषय में क्या कहा 
जा सकता था ? यह पद्धति पूर्णतः: श्रसफल ही रही ।/" अतः इस प्रयोग को सर्देव के 
लिए छोड़ दिया गया तथा मनरो द्वारा विकसित एवं हढ़तापूर्वंकं समथित--चाहे उसकी 
उद्भावना किसी के भी द्वारा हुई हो--रैयतवारी पद्धति को अ्रपनाया गया । किन्तु 
रैयतवारी पद्धति को भली प्रकार अपनाने से पूर्व ही मद्रास प्रेसीडेस्सी का लगभग 
२० प्रतिशत से ३३ प्रतिशत के बीच का भाग स्थायी बन्दोबस्त के अन्तगंत भरा चुका 
था । मद्रास में जमींदारी जागीरों के लिए काइतकारी विधानों की प्रगति का विवरण 
पहले ही दिया जा चुका है । 
१८, स्थायी बन्दोबस्त का बाद का इतिद्दास :--(क) कम्पनी के अधीनत--कम्पनी 
के शासन के दिनों में वेल्जली, मिण्टो, हेस्टिग्ज, बेटिक तथा मनरो, इन सबने भारत 
के शेष भागों में स्थायी बन्दोबस्त का विस्तार करने का हृढ़ता से समर्थन किया । उनका 
विश्वास था कि बंगाल के उदाहरण को देखते हुए--जो पुनर्जीवित हो चला था--यह 
पूरा रूप से ग्राशा थी कि इससे क्रषि के ज्ञीत्र विकास की सम्भावनाएँ अ्रवश्य दृष्टिगत 
होंगी । फिर भी सन्‌ १८२० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालकों ने ऐसे प्रस्तावों को 
अस्वीकृत कर दिया, यद्यपि देश के सब भागों में इस आशय की प्रतिज्ञाएँ घोषणा द्वारा 
तथा अनेक प्रकार की झ्राशाएँ दिलाकर की गई थीं ।* 

(ख) सम्राट्‌ के अधीतल--कम्पनी के समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त लार्ड 
कैनिंग ने कर्नल बेश्र्ड स्मिथ की सिफारिश पर इस प्रदन को पुनः उठाया। सन्‌ १०६० में 
उड़ीसा में एक भयंकर भ्रकाल पड़ा था जिसके कारणों की जाँच करने तथा ऐसे संकटों 


१. लेण्ड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, खण्ड १, पएृ० २६२ । 

२. जैसा कि रानाडें ने कहा था : “केप्टेन विन्गेट और उसके साथी जो बम्बई सर्वेक्षण के अग्मसर थे 
सदैव स्थायी बन्दोबस्त को अपनी भ-सम्बन्धी नीति का उत्कृष्ट नमना मानते थे तथा समय-समय पर होने 
वाले बन्दोबस्तों को तो केवल स्थायी बन्दोंबस्त की तैयारी अथवा बीच-बीच में बन्दोबस्त का प्रारम्भ मानते 
थे ।?--रिपोर्ट ऑफ द लेण्ड रेवेन्यू एसेसमेएट कमिटी (१६२६), २० ७२ । 


४३० भारतीय ग्र्थशास्त्र 


के निवारण के लिए सुभाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कनंल बेअर्ड स्मिथ की नियुक्ति की 
गई थी । सर चाल्स बरुड इनकी कुछ सिफारिशों से सहमत थे, किन्तु इन पर कोई काये- 
वाही न कर सके। सर स्ट्रैफडे नॉर्थंकोर्ट ने, जो उनके पश्चात्‌ भारत-सचिव हुए, सन्‌ 
१८६७ में कुछ शर्तों के साथ.स्थायी बन्दोबस्त करने के लिए कहा। ये शर्ते इस प्रकार 
थी : जहाँ कृषि योग्य भूमि के ८० प्रतिशत भाग पर खेती की जाती थी तथा ऐसी कोई 
सम्भावना न थी कि नहर द्वारा सिंचाई इत्यादि करके उपज को २० प्रतिशत से अ्रधिक 
बढ़ाया जा सके, वहाँ राज्य का अ्रंश सदेव के लिए स्थिर कर दिया जाय । इन शर्तों का 
व्यवहार में अर्थ यह था कि स्थायी बन्दोबस्त उस समय तक के लिए स्थगित किया 
जाय जब तक कि भूमि के मूल्य में किसी भी प्रकार की उन्नति होने की सम्भावनाएँ 
रहें । सन्‌ १८८३ में भारत-सचिव लार्ड किम्बरले ने अन्तिम रूप से इस प्रस्ताव को 
छुकरा दिया--मुख्यतः इस आधार पर कि देश अभी अ्विकसित ही है। उस समय से 
इस सम्बन्ध में सरकार का रुख कुछ ऐसा रहा कि स्थायी बन्दोबस्त का प्रश्न सदेव के 
'लिए समाप्त मान लिया जाय । परन्तु फिर भी यदा-कदा स्थायी अथवा भ्रस्थायी बन्दोबस्त 
सम्बन्धी पुराने वादविवाद की प्रतिध्वनि सुनने को मिलती रही। हाल ही के वर्षो में 
बंगाल भ्रू-राजस्व आयोग ने प्रस्ताव रखा कि बंगाल की ज़मींदारी की स्थायी बन्दोबस्त 
वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर ज़मींदारियों को राज्य 
द्वारा खरीद लिया जाय । इस प्रस्ताव पर जो मतभेद रहे उनका विवरण आगे सेक्शन 
३२ में देखिए । 
4६. बंगाल के शेष ज़र्मी दारों तथा अवध के ताललुकेदारों के साथ अस्थायी बन्दोबरुत-- 
बंगाल के उन भागों में जहाँ किन्ही कारणों से स्थायी बन्दोबस्त नहीं किया जा सका 
वहाँ भ्रस्थायी बन्दोबस्त किये गए, जिनके अन्तर्गत लगभग ७० प्रतिशत सम्पत्ति (माल- 
गुजारी के रूप में) सरकार द्वारा ले ली जाती है तथा शेष ३० प्रतिशत खेतिहर भूमि 
के अधिकारियों--जो मध्यमवर्गीय होते हं--को छोड़ दी जाती हैं। जहाँ तक माल- 
ग्रुजारी के निर्धारण का प्रइन है, बंगाल में जो पद्धति भ्रपनाई जाती है वह ठीक वेसी 
ही है जो आगरा में प्रयुक्त की जाती है | इसका वर्णान आगे किया गया है। 
ताल्लुकेदारी के अंगभूत गाँव इतने महत्त्वपूर्ण हें कि वास्तव में भ्रवध के बन्दोबस्त 
को संग्रक्त गाँव बन्दोबस्त पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप माना जा सकता है, जिसका 
विवरण हम आगे दे रहे हैं । 
२०. महलवारी बन्दोबस्त--आगरा क्षेत्र में श्रस्थायी बन्दोबस्त का जो रूप विकसित 
हुआ वह बिलकुल' उन राज्यों जेसा है जहाँ श्रधिकतर जमींदारी के श्रधिकारों से युक्त 
ग्रामीण समुदायों से व्यवहार किया जाता है। प्रहले यह प्रयत्न किया गया कि माल- 
गुजारी जमा करने वाले कृषक अ्रथवा किसी अन्य ख्याति-प्राप्त व्यक्ति के साथ स्थायी 
रूप से बन्दोबस्त कर दिया जाय, किन्तु गृह-विभाग के भ्रधिकारी तो स्थायी बन्दोबस्त 
जैसी किसी व्यवस्था की बात सुनना ही नहीं चाहते थे । इसके अतिरिक्त सन्‌ १८१६ 
में हॉल्ट मेकेन्जी ने, जो कि एक जाँच आयोग के सचिव थे, गाँवों पर स्वामित्व वाली 
संस्थाश्रों के अ्रस्तित्व की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि उनकी तो प्रतिष्ठा करनी ही 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४३१ 


होगी तथा ऐसी भ्रवस्था में बंगाल में इंवैयक्तिक जमीदारों का-सा स्वरूप यहाँ न चल 
सकेगा और एक पूर्ण सर्वेक्षण तथा समस्त भूमिगत अधिकारों का लेखा अत्यन्त आव- 
इयक है । भ्रतः एक सामान्य उपाय के रूप में स्थायी बन्दोबस्त की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती। 

उड़ीसा में बन्दोबस्त करने का प्रश्न भी इसी समय उपस्थित हुआ तथा उत्तरी 
पश्चिमी प्रान्त (जिसे आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा) में इस समय 
जाँच की ही जा रही थी। इन दोनों राज्यों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सन्‌ 
१८८२ का ७वॉ विनियम पास किया गया। यह विनियम तथा इसमें बाद में किये गए 
संशोधन ही जूमीदारों तथा गाँव-समुदायों के साथ किये गए भ्रस्थायी बन्दोबस्तों के 
मुख्य आधार हे । 

आगरा में केवल कुछ व्यक्तिगत जुमीदारों तथा ताल्लुकेदारों को छोड़कर 
अधिकांश दशाओं में गाँव-समृदायों के ऊपर कोई व्यक्ति न था। श्रतः इनसे संयुक्त 
रूप से ही समभौते किये गए, यद्यपि इनमें से कोई एक प्रतिष्ठित हिस्सेदार साधारणतः 
चुन लिया जाता था जिसे मालग्रुजारी जमा करने का काम सौप दिया जाता था तथा 
वह शेष हिस्सेदारों की ओर से समभौते पर हस्ताक्षर कर देता था। यह उल्लेखनीय 
है कि मालगुजारी के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी हिस्सेदार संयुक्त एवं वैयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होते थे। आगरा के ताल्लुकेदारों के सामस्तों जैसे अ्रधिकार भी अवध 
के ताल्लुकेदारों के स्वामित्व के अधिकारों के समक्ष हीन थे, भ्रतः उनकी माँग को इस 
प्रकार पूरा किया गया कि उनके अ्रधीनस्थ गाँव-समुदाय से जितनी आवश्यक हो 
उतनी अधिक मालग्रुजारी जमा करने के लिए कहा गया तथा ताल्लुकेदारी के भत्ते के 
रूप में उन्हें मालग्रुज़्ारी का १० प्रतिशत सरकारी खजाने से सीधा दे दिया जाता था । 
आगरा के गाँव-समुदाय से जो बन्दोबस्त किया गया उसके सम्बन्ध में यह भी 
उल्लेखनीय है कि गाँव का कोई भाग अथवा कोई विशेष हिस्सेदार, जो एक निरिचित 
सीमा से ऊपर का हो, पूर्ण बँटवारा करा सकता है तथा मालग्रुज़ारी जमा करने के 
संयुक्त दायित्व के स्थान पर स्व॒तन्त्र एवं व्यक्तिगत दायित्व ले सकता है । बन्दोबस्त का 
कार्य अंशतः अदालती होता है तथा अ्रंशत: राज-वित्त से सम्बन्धित । भूमि पर 
जिसका अधिकार है, उससे सम्बन्धित लेखे एवं उन अ्रधिकारों का निर्धारण करना 
अदालती कार्य है तथा आसामियों पर लगान का निर्धारित किया जाना राज-वित्त से 
सम्बन्धित हैं। बन्दोबस्त करते समय सामान्य प्रकार से पहले भूमि की सीमाएँ निर्धा- 
रित कर दी जाती है, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है, खेतिहर ठेके की भूमि के 
स्वामित्व एवं उससे सम्बन्धित अ्रधिकारों का ज्ञान किया जाता हैं तथा श्रन्त में माल- 
गुजारी का निर्धारण किया जाता है । 
२१. महलवारी पद्धति में मालगुज़ारी निर्धारित करने के सिद्धानव--अभी हम माल- 
गुजारी निर्धारित करनें के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों का वर्णांन करेगे उनके विषय में 
यह जान लेना चाहिए कि वे सब प्रकार की महलवारी पद्धतियों पर लागू होते है । 
अनेक प्रकार की विधियों, जैसे कुल उत्पाद का मूल्याद्धून किया जाना इत्यादि का 


४३२ भारतीय अशथंशास्त्र 


प्रयोग करने के उपरान्त मालग्रुज्ञारी निर्धारित करने के उद्ं श्य से सरकार ने निम्न- 
लिखित प्रणाली अपनाई। लगान के हिसाब से भूमि का जो वास्तविक मूल्य होता 
है उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मालग्रुज्ञारी के निर्धारण का आधार बनाया जाता 
जागीर की परिसम्पत्ति का एक अंश जो वर्ष-भर में प्राप्त हो, उसे मालग्रुज़ारी 
कहा जा सकता है। यह श्रंश समय-समय पर बदलता रहा है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के समय में प्रारम्भ में यह अंश बहुत अधिक, यहाँ तक कि.5० प्रतिशत से भी अधिक, 
था.।* लार्ड विलियम बेंटिक ने सन्‌ १८३३ में इसे घटाकर ६६ प्रतिशत कर दिया। 
सन्‌ १८५५ के सहारनपुर नियमों के अन्तर्गत इसे और घंटांकर ५० प्रतिशत कैर दिया 
गया और सरकारी कमंचारियों द्वारा यह हृढ़तापूर्वक कहा जाता है कि वर्तमान काल 
में यह अंश अधिकांश स्थितियों में ५० प्रतिशत से भी कम वसूल हुआ है (आगे सेक्शन 
४३ देखिए ।) ह 
परिसम्पत्ति में मुख्यतः निम्न की गिनती की जाती है : (१) कुल लगान जो- 
वास्तव में वसूल किया गया हो । आगरा में म्रुख्यत: यही मालग्रुज्ञारी निर्धारित करने 
का मुख्य आधार होता है; (२) जिन कृषि-जमीनों पर स्वामियों का स्वयं अधिकार 
होता है अथवा जिन्हें वे बिना कोई लगान वसूल किये उठा देते हैं, उन ज़मीनों का. 
लगान के आधार पर अनुमान से मूल्याद्भून कर लिया जाता है; तथा (३) कुछ श्रच्य॑ 
साधारण लाभ, जैसे उपयोगी किन्तु बेकार पड़ी भूमि, जानवरों के चराने, फलादि और 
जंगली उपज से होने वाली आय इत्यादि । इन तीनों में से पहले दो जो रियासत का. 
'लगान के अनुसार मूल्याड्ूून निश्चित करते हैं, मुख्य तत्त्व हूँ । 
आगरा, अवध, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में प्रयुक्त विभिन्‍न महलवारी पद्धति 
वाले क्षेत्रों में मालगुजारी निर्धारित करने के ये सामान्य सिद्धान्त हैं, यद्यपि विभिन्‍न 
प्रान्तों में अपनाई जाने वाली रीति के विस्तार में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक ही है | 
बन्दोबस्त के समय, जो वास्तविक लगान अदा किये जाने योग्य होता है वह आगरा 
वाली विधि के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है । मध्यप्रदेश में इस उद्देश्य से कि 
लगान का प्रभाव उन पर पूणंत: समान रूप से पड़ सके, एक विशिष्ठ प्रणाली अपनाई 
जाती है जिसका वर्णांत बाद में किया जायगा । पंजाब में क्योंकि अधिकांश भूमि स्वयं. 
स्वामियों के अधिकार में रहती है अथवा आसामी लोग उपज के रूप में लगान शअ्रदा 
करते हैं, अत: भूमि का लगमान के आधार पर नकद रुपयों के रूप में मूल्यांकन, करने 
“ वाली विधि नहीं श्रपनाई जा सकती । ऐसी स्थिति में यह आ्रावश्यक हो जाता है कि 
. कतिपय नमूने की भूमि छाँटकर उन पर नकद रुपयों में दिये जाने योग्य लगान की 
रकम मालूम कर ली जाय तथा इनके आधार पर गाँव की समस्त जमीनों का लगान 
. मालूम कर लिया जाय । 





१. उदादरणार्थ उड़ीसा में सन्‌ १८२२ में अधिकृत रूप स सम्पात्त का 5३३ ग्रांतशत घाषत कया गयाए 

'सन्‌ १८४० में यह ६५ प्रतिशत किया गया तथा कह्दीं-कहीं कुछ कमी करके ६० प्रतिशत ही रखा जाता 
था ओर सन्‌ १६०१ में जब पुनः बन्दोबस्त किया गेया तो इसे ५४ प्रतिशत तक घय दिया गया। देखिए, 
लण्ड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गंवन॑मेण्ट श्रॉफ इण्डिया, पृ० १३ । 
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२२. उत्तर प्रदेश में सहलवारी बल्दोबस्त सम्बन्धी कार्य--उत्तर प्रदेश में बन्दोबस्त 
सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी गाँवो का मुझायना करता है 
तथा एक॒न्सी मिट्टी तथा श्रन्य प्राकृतिक बातों के झ्राधार पर मालग्रुजारी के निर्धारण 
के हेतु उनके वर्ग बना देता है। इसके पह्चात प्रत्येक प्रक्तार की मिट्टी का लगान निर्धारित 
कर लिया जांता है। लगान निर्धारित करने का मुख्य आधार यह होता है कि कुछ 
स्थायी तथा अतिष्ठित पश्लासामियों की भूमि जिस किराये पर दी जा सके, वह रकम 
मालूम कर ली जाती है। यह रछूयाल रखा जाता है कि ये आसामी श्रपनी आाजीविका 
के लिएश्पूर्णतः भ्रपनी भूमि पर ही भ्रवलम्बित हो जिससे यह निश्चित हो कि वे अपनी 
भूमि की सब प्रकार से देख-रेख रखते होगे। इस रकम का अनुमान कर लेने के उप- 
रान्त बन्दोबस्त अधिकारी माल़गर॒ुजारी का निर्धारण कर देता है । यह करते समय वह 
कुछ ऐसी बातो का भी ख्याल रखता है ज़ेसे संचार-साधन, जनसख्या में वृद्धि, फसल 
सम्बन्धी श्ॉकडे, खेती की हुई भूमि के क्षेत्र मे, बढ़ोतरी इत्यादि।' जिस छुथानो पर 
भूमि को तकद किराये पर नहीं द्विया जाता वहाँ पर बन्दोबस्त सम्बन्धी अ्रधिकारी उसी 
श्रकार की भूमि के भन्य स्थानों पर किराये की रकम का श्रनुमान कुरके मालग्रुजारी 
का निर्धारण कर देता है । 
ग्रवध में लागू की गई विधि--अ्रवध में बन्दोबस्त का तरीका प्राय वसा ही 

है जैसा झआगरे में है। उसमे केवल इतना भ्रुन्तर है कि कभी-कभी बन्‍्दोबस्त पूरे गाँव- 
समुदाय के स्राथ किया जाता है और पझथधिकाञ स्थितियों में कम अ्रथवा अ्रुधिक गावो 
की बडी जागीर की मालगुज़ारी , भ्रंकेले ताल्लुक्ेदारों से ही निश्चित कर ली जाती 
है। एक ताल्लुकेदार प्र ज़ो मालुग़ुज़ारी निर्धारित की जाती है वह उसकी जागीर 
के प्रत्मेक गाँव पर लगाये जा सकने काले लगाव की रकमो का ज़ोड़ होता है। कुछ 
स्थितियों में, जेसा कि पहले देखा जा चुका है, जहाँ उसके अ्प्ठीनस्थ गाँव-समुदाय 
अपने अ्रध्िक्रारों को सुरक्षित रख़ने में सफ़्ल हो सके हे, वहाँ इत्नके साथ एक सहायक 
बन्दोबस्त किया; जाता हे--जिससे उनके द्वरा ताल्लुकेदारों को दी जानें वाली रकम 
निरिच्रत कर जी जाती है। ग्रह रकम इतनी श्रवध्य होती है क़ि त्ाल्लुकेदार को माल- 
गुजारी की दस प्रतिशत रकम लाभ के रूप में श्रवह॒य मिक्तू जाय । 

२३५ प्रंज़ाब का सहलवारी,ब़्त्दोब्नस्त--़रहाँ पर भी गाँवो के सर्वेक्षण, ग्रधिकारो के 
लेखें झ्रादि से अस्कृत्त्रित.स दे ही विधियाँ- होती हे, किल्तु म्रालयुजारी के ज़िर्धाहण की 
क्िधि ग्रे कुछ, भ्रत््क़र होत़ा है ।, यहाँ भास़नूमियों की सुख्या बहुत श्रधिक नहीं होती. 
तथा, क्रधिकतर आस़ामी उपज़ के रूप में लगान देते हे। ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त- 
अधिकारी गाँक़ की स्त्प्रेक प्रकार की भ्रूमि को ध्यान में रखकर उससे मिल सक़ने वाली 
लगान की रकम अनुमान लगाकर, समस्त गाँव के लिए एक-सी दर पर मालग्रुजारी 
का तिर्धारण कर देता है। वह इस बात को ध्यान मे रखता है कि यदि सब लोग 
नक़द लग़ात़ देल्दे तब क्या रकम प्राप्त हो सकती थी झौर उसी के अनुसार मिट्टी की 

प्रकृति को देखते: हुए ग्ननेक हिस्सो मे बॉट देता है। इसके पदचात्‌ वह नमूने के तौर 
१. देखिए, टेक्सेशन इन्नवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६७। 
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पर कैँंछ जमीनों के लगान की नकद आमदनी का भ्रनुमान लगाकर कुछ ऐसे नियम 
निर्धारित कर लेता है, जिनके भ्रनुसार वह समस्त क्षेत्रफल की मालग्ुजारी निर्धारित 
कर देती है । पंजाब मे यद्यपि सिद्धान्त रूप से लगान प्रत्येक भ्रासामी से वसूल नहीं 
किया जाता तथा गाँव की सपत्ति के समस्त स्वामियों से संयुक्त रूप से वसूल 
किया जाता है---और वे सब उसे संयुक्त रूप से ही देने के लिए उत्तरदायी होते हे -- 
तथापि व्यवहार मेँ प्रत्येक आसामी की लगान की रकम निर्धारित कर ली जाती है, 
तथा वह उससे पृथक्‌ रूप से वसूल की जा सकती है। इस प्रकार यहाँ के खेतिहर 
किसानों की भी प्राय: वही स्थिति होती है जो बम्बई तथा मद्रास के स्वामित्व वाले 
किसानों की ।* सन्‌ १६९२६ के पजाब भू-राजस्व संशोधित विधान के अ्रन्तर्गंत राज्य 
का श्रंश परिसम्पत्ति का एक चौथाई तथा बन्दोबस्त ४० वर्ष तक के लिए निश्चित 
किया गया है (श्रागे सेक्शन ४३ भी देखिए ।) 
२४. मध्यप्रदेश का मालगुजारी बन्दोबस्त--जहाँ तक मालग्रुजारी-निर्धारण के आधार 
का सम्बन्ध है यहाँ भी लगभग वही विधि श्रपनाई जाती है जो श्रागरा में व्यवहार में 
लाई जाती है, किन्तु एक प्रकार से दोनों में महत्त्वपूर्ण भ्रन्तर है । मध्यप्रदेश में मराठों 
ने गाँवों की मालग्रजारी मालग्रुजार कहलाने वाले व्यक्तियों के सुपुर्द कर दी। ब्रिटिश 
सरकार ने इन व्यक्तिगत ताल्लुकेदारों से व्यवहार करने के लिए उन्हे स्वामित्व का 
पद प्रदान कर दिया भर उनको गाँवों के मुखिया के रूप में स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
यहाँ के गाँव भी बम्बई तथा मद्रास जैसे रैयंतवारी गाँव थे जिनमें बहुत प्रधिक 
आसामी थे तथा प्रत्येक श्रपनी भूमि का स्वामी था4 ऐसी स्थिति में उनकी बहुत 
अधिक रक्षा करना आवश्यक हो गया, विशेष रूप से यह रूयाल करते हुए कि उनके 
स्वांमित्व के पद से उन्हे केवल मालग्रुज्ञारों का श्रासामी बना दिया गया था । बन्दोबस्त 
सम्बन्धी अंधिकारों को केवल मालग्ुजारों द्वारा देय मालग्रुजारी कौ रकम ही निर्धारित 
नही करनी थी वरन्‌ लगभग सभी श्रासामियों द्वारा मालगुजारों को दी जाने वाली 
रकम भी निर्धारित करनी थी ।* इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ वाधषिक लगान का 
प्रमुमान उन स्थानों की श्रपेक्षा भ्रधिक सही होगा जहाँ केवल सरकार को देय माल- 
गुजारी का निर्धारण किया जाता हैं। | 
इस प्रकार मध्यप्रदेश में लगान के निर्धारण की विधि बहुत जटिल होती हैं। 
इसके लिए भूमि को मिट्टी की प्रकृति के अनुसार भ्रनेक भागों में बॉँट दिया जाता है 
यह विभाजन मिट्टी की उत्पादन-क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। खैती कै 
द्वारा होने वाले श्रोसत लाभ का अनुमान लगाया जाता है तथा इस प्रकार विभिन्‍न 
मिंट्टियों का श्रन्तर ज्ञात कर लिया जाता है। यह ध्यान में रखा जाता है कि मिट्टियों 
१. वही, पैरा १६८। ह हि 
२. 'बन्दोबस्त के काये में सबसे अधिक महत्त्पूर्ण कार्य मालगुजारी का निधोरण, इसलिए भी अपिंक 
नठिल हो जाता था कि मालगुजार लगान तो बहुत कम बसूल करते थे, किन्तु भासामियों को नये 
पट दारों पर अश्वा पहली बार भूमि को पहे पर देते समय नजराने के रूप में बहुत रकम वसूल कर लेंते 
थे ।”--टेक्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ६९ । 
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की उत्पादन-क्षमता के अन्तर के अतिरिक्त भूमि की स्थिति का भी लगान के निर्धारण 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है ।' 

२५. रेयतवारी बन्दोबस्त : मद्गास की रेयतवारी विधि--हँम यह देख ही चुके 
हे कि किस प्रकार मद्रास में स्थायी बन्दोबस्त करने के ग्रयत्नों के विफल हो जाने के 
परिणामस्वरूप रैयतवारी विधि अपनाई गई। इस बन्दोबस्त के! सिद्धान्त किसी विधान 
में प्रतिपादित नही हैं वरन्‌ इस सम्बन्ध में व्यापक आदेझ्ष दिये गए हैं। श्रत्येक् गाँव का 
ठीक-ठीक सर्वेक्षण किया जाता हैं तथा गाँव का नक्शा तथा कृषि की जमीतों के 
स्वामित्व का विवरण तैयार किया जाता है। मिट्टी की उत्पादन-क्षमता के अनुसार 
भूमि का वर्गीकरण कर लिया जाता हैं। भूमि की उत्पादन-क्षमता औसत उपज के 
प्राधार पर निश्चित कर ली जाती है। प्रत्येक भूमि की उपज के तकद मूल्य का अनुमान 
बन्दोंबस्त के पूर्व के २० ऐसे' वर्षों के श्राधार पर लगा दिया जाता है जिनमे अकाल न 
पड़ा हो । इसमें से किसान के व्यय घंटां दिये जाते है और जब उत्वाद का सही मुल्य 
मालूम कर लिया जाता है। इसका लगभग आधा/भाग मालग्रुजारी की झधिकतम सीमा 
के रूपे में निर्धारित कर दिया जांता है व्यापारियों के लाभ, उपज को बाजार तक ले 
जाने के लिए बाजार की दूरी, खराब मौसम तथा लाभ की दृष्टि से उतने भ्रधिक अच्छे 
क्षेत्र न होने आ्रादि के लिए छूट भी दी जाती है। इसके पर्चात्‌ विभिन्‍न वर्गों की मिट्टियों 
को अलग-अलंग भागों में बॉँदा जाता है जिसे 'तरम' कहते हैं तथा भ्रत्येक वर्ग की माल- 
ग्रुजारी की दर निश्चित कर ली' जाती है। जिस गाँव में ये जमीने रहती हैं उसकी 
स्थिति तथा सिंचाई के साधनों की प्रकृति की धंथाने में रखकर इस दर में आवश्यक 
परिवर्तन कर दिये 'जति' हैं। ऐसा करने के लिए भाँवीं के समूह (वर्ग) बना लिये जाते 
है । यह समूह (वर्ग) दो बातों को' ध्यान में रखकर'बनाए जाते हैं। एक तों गाँवों की 
सड़क तथा बाजार से निकर्टता को ध्यान में रखा जाता है तंथा दूसरे, गाँवों में पीनी की 
सुविधा को ध्यान मैं रखा जाता है । इस प्रकार एंक ही मिट्टी की जमीनों की भी' माल- 
गुजारी विभिन्‍न दरों पर निर्धारित की जाती' है, क्योंकि वे दूसरे समृह के गाँव की हो 
सकती है भ्थवा उनमें सिंचाई के साधन भिन्न-भिन्न प्रकार के ही सकते हैँ । इस प्रकार 
जो' मालंगुजारी निर्धारित की जांती है वह खेत की उपज के सरकारी हिस्से का विनि- 
मय-मूल्य समं॑का जां सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी धृमि में 
खानें पाई जाती हैं तो उसके लिंए अलग से मालभुंजारी ' निर्धारित की जायगी ।* 

२६. बंम्बेंद की रेयतेवारी विंधि-बम्बई की अपनी भू-राजस्व-संहिंता* है जिसके 
्रनुंसॉर बन्दोबस्ते-सम्बन्धी' सब मामले निपंटाए जाते हैं । जैसा कि हम अभी कह चुके 
हैं, मद्रांस में ऐसा नहीं है । बम्बई में उन नियमीं के भ्रतिरिक्त विशेष प्रकार की जागीर- 
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१. टैक्सेशन इन्त्रवायरी कमिटी रिपोर्ट/ विशेष विवरण के लिए बैडेन पॉवेल की लेण्ड रेवेन्यू एण्ड 
टेन्योर इन ब्रिटिश इण्डिया, पृ० १पह-८। 

२. मद्रास के लंगान-सम्बन्धी बोर्ड के आदेशानुसार जिसका उल्लेख रैक्सेशन इन्क्‍्वायरी कमिंटी रिपोर्ट; 
पैरा ६४, में कियो गेया द।.... 

३. बॉम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड (१८७६) १६३६ में संशोधित किया गया। आगे सेक्शन ४४ देखिए । 
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दारियों के लिए विशेष ग्रधिनियम भी। हें जैसे. गुजरात में ताल्लुकेदा रों के लिए, फ्रोंकर में 
खोटों के लिए तथा करा और भड़ौंच जिले के कुछ संयुक्त गाँकों के लिए । क्‍ 
_भून्सजस्व के सामात्य- इतिहास - का भ्रध्ययन करते ससयः हमने: मख़तों: के भू 
रोजस्क-सम्बन्धी' शासनः का संकेत किया .था-तथा यह भी निर्देशित: किया: था कि 
अन्तिम प्रेशवाओं: के काल में मालग्रुजारी जमा करने वाले किसानों की प्रद्धति अपनाई 
जाने। के. कारण उस शासन का छास भी हुआ । जब दक्षिण का - शासन: पेशत्नामं से 
अंग्रेजों ने लिया तो उन्होंने इस हानिकर प्रद्धति का भ्रन्त करने की - सोची तथा: सह 
निछ्वित किया कि वे नाना फड़नवीस! वाली अ्रधिक न्याय्य विधि को ही अपत्ताएँ.. 
कुछ थोड़ी-थोड़ी'. ग्रकि काले- प्रयोगों - तथा: अनेक सुझावों के--जिनमें एक 
सुक्राव यह भीःथा' कि गाँवों: का बत्त्दोबस्तः महलबारीः प्रद्धति के भ्रनुसार कर :ड्विया 
ज़ाग्र+परन्नात्‌ अन्त में रैयतवारीःप्रथा को अ्प्रनाया गया ।. सन्‌ १८२५ में .ग्रिगल-को 
ग्रह आदेश दिया गया कि भूमि का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करे । उसने भ्रूमि को, काषिक 
लाभ के आधार पर; विस्तृत वर्गों में. बाँटना चाहा । ऐसा करने में बहुत अ्रश्चिक 
विवरण. ज्ञात करने की: ्रावश्यकता पड़ती थी ।-यह समस्त प्रयोग असफ़ल रहा ।. इस 
प्रयोग की असफलता का एक कारण यह भी-था कि इस विधि के परिणामस्वरूप बहुत 
अधिक; मालग्रुजारीः निर्धारित किया जाना अवद्यम्भावी था |. इस प्रयोग के पश्चात्‌ ही 
अकस्मात्‌ कई वर्ष लगातार अकाल' पड़ते गए; इसलिए भी यह. अ्रससफल हो गया । 
ऐसी स्थिति में सरकार ने यह- 'आद्वेश दिया कि इस. सम्बन्ध में सब कार्य फ़िर 
' क्षेःक्रिया जाय और सन्‌ १८६६ में इसके. लिए.- मिस्टर गोल्डस्मिथ तथा लेफिटनेण्ट. वित- 
गेठ नामक दो- अफसर नियुक्त किये गए । उन लोगों वे जो प्रणाली प्रवरतित की. उसी/में 
स्ेमग्रानुसार आवश्यक: प्रस्वितेन होते रहे, क़िन्तु अभी भी वास्तविक रूप से. वही चलन 
में है |» सन्‌ १८४० में उन अफ़सरों: ने अपनी . रिपोर्ट प्रस्तुत की ।. इस रिपोर्ट 
उन्होंने! के सामान्य. सिद्धान्त ब्रनाए-जिनके. आधार पर बम्बई प्रेश्लीडेन्सी. की विशेष 
स्थितियों! को ध्यान- में रखके हुए-सर्वेक्षण, करके बन्दोब॒स्त किया जा सकता है| कुछ 
मे मालगुजारी -तिर्धारित करने की: सिफारिश की गई।. उन्होंने यह भी .कहा कि 
बलक्ेब्रस्तु ३०- वर्षों. के. लिए हो + बन्दोबस्त के. काल में प्रधिक कर लग़ाग्रे जाने से बज्ाग्रा 
जाय; भूमि/पर स्वामित्व माता: जाप, भूमि के. विक्रम अथवा उसके .हस्तान्तरण क्रे. लिए 
पूण स्वतन्ल्वता: प्रद्वान्न:की- ज़ायः तथा पप्तीनस्थ, आसामियों. से क्या: लगान कयूल 
किय़ा जाय, इसः सम्बन्ध: में-भी- पूरे छूट दी जाय । बाद म्रें इनके साभ्र कार्य करने. के 
लिए केप्टन; 'डेक्रिड्सस को!- लियुक्त किया; गया और इन. लोगों ने. सन्‌ १८:४७ में. एक 
रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसे संयुक्त, रिपोर्ट -कहतेः हें तथा .जिस़में उन सिद्धान्तों का-विशद 
विवरण है जो वर्तमान पद्धति के आधार हैं । 
इस रिपोर्ट में जो व्यवस्था अ्पनाई गई उसके अनुसार प्रिंगल की पद्धति-के 
अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के लिए वांधिक लाभ की रकम. को आधार बनाता 
छोड़ दिया गया तथा इसके स्थान पर मिट्टी की गहराई तथा बनावट को ध्यात में रखतो 
रिपोर ऑफ द लैरड रेवेन्यू एसेसमेंट कमियी, बॉम्बे, १६२६, पृ० ८-8 । : 

















भू-धृति तथा भू-राजस्व ४३७ 


आवश्यक समझा गया। मालगुजारी के निर्धारण करने के सम्बन्ध मे यह तय किया 
गया कि वर्षा, उपज की कीमतों, कृषि की समुद्धि श्रादि को ध्यान मे रखकर कतिपय 
प्रयोगो के आधार पर भालगुलारी निर्धारित की जाय, किन्तु यह सिद्धान्त सदैव ध्यान 
में रखना चाहिए कि किसान से इतनी अधिक मालग्रुजारी देने के लिए न कहा जाय 
जितनी वह सरलता से नही दे सकता । पुराने समय के 'मीरासी' और “उपरी' भू-ध्॒ति 
को एक माँरूसी भू-धृति मे बदल दिया गया। जब तक खेतिहर किसान निर्धारित 
मालग्रुजारी जमा करता जाता था, तब तक भूमि पर उसका स्वामित्व समाप्त नहीं 
किया जा सकता था । वह किसी भी खेत को छोड सकता था अथवा दूसरे खेतों पर 
श्रधिकार कर सकता था। अपनी शक्ति तथा अपने ससाधनों को ध्यान मे रखकर वह 
ऐसे किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र था। इसी भ्राधार पर सन्‌ १५७९ की 
बम्बई भू-राजस्व संहिता में उसकी परिष्ठा और स्थिति की परिभाषा दी गई है। इस 
प्रकार की भू-धृति को रैयेंतवारी कहते हे, जिसके अन्तगंत आासामी अपनी भूमि का 
स्वामी होता है तथा इसे वह सीधे सरकार से प्राप्त करता है। पूर्ण श्रधिकार-सम्पन्न 
भ्रथवां मौरूंसी भृ-धृंतिं आनुवंशिक होती है, यह हस्तान्तरित की जा सकती है तथा 
सरकार की श्राज्ञा प्राप्त किये बिना ही इस पर से अ्रपना स्वत्व हटाया जा सकता है । 
यदि मार्लंगुजारी जमा न की जाय तो यह भूमिगत अधिकार समाप्त किया जा 
सकता है। साथ ही यह प्रतिभरूति ( गारंण्टी ) दी जाती है कि आसामी यदि अपनी 
भूमि में कोई सुधार केरेगा तो इस कॉरण उस पर कोई श्रतिरिक्त कर नही लगाया 
जायगां । 

२७, बम्बई के बन्दोबस्त॑ की ख़ुख्य बालें*---बम्बई की रेयतवारी व्यवस्था की भीं 
वही मुख्य बाते हे; जो मद्रास की व्यवस्था की; उसी प्रकार से भूमि की सीभाएँ निर्धारित 
कर दी जांती है, सर्वेक्षण के अनुसार नम्बर निर्धारित कर दिये जाते हे जो अ्रपरिवते* 
नीय होते हैं; मिट्टी का वर्गकिरण किया जाता है किन्तु मालशुजारी के निर्धारित करने 
की विधि भिन्न होती है। प्रत्येके मिट्री का आनुपातिंके मुल्य आनो के हिसाब से निश्चित 
किया जाता! है, यह ध्यान में रखकर कि संबसे अच्छी मिद्ठी का मूल्य १६ भाने हैं । 
इस प्रकार मिट्टी का आनुंपातिक मूल्य निर्धारित करते समय मिंट्टी की गहराई, रचना, 
नमी सोखने की क्षमता तथा मिट्टी के उपजाऊ-पँन॑ से सम्बन्धित अन्य भौतिक विशेष- 
तारों का खंयाल॑ रखा जाता है। इन सबके आधार पर मिट्टी के कई वर्ग कर दिये 
जांते हैं भ्रौर ऊपर बताई विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग के विषय मे यह निद्िचत कर 
दिया जाता है कि वह वर्ग किसे श्रेणी में आंता है। मद्रास में तो यह किया जाता 
था कि इस प्रकार के मिंद्री के वर्गीकरण के परचात्‌ ही प्रत्येक वर्गें की उपज के अनुसार 
उसकी मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती थी, किन्तु यहाँ सम्पूरों क्षेत्र के लिए एक 
निश्चित मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती है तथा इन वर्गों के आधार पर उस 

१. कीटिंग, पृष्ठ २०-१ देखिए । 

२. बॉम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड ( १८७६ ) तथा संशोधित विधान ( १६३९ » आगे सेक्शन ४४ भी 
देखिए । 
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क्षेत्र की निर्धारित मालग्रुजारी बाँट ली जाती है.।. र 

१९३९ के बम्बई भ्रू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम के अन्तर्गत 
मालगुजारी निर्धारित करने में तीन मुख्य कार्य करने पड़ते. हें । पहला यह कि. समस्त 
भूमि को ताल्लुकों में श्रथवा ताल्लुकों के हिस्सों में विभाजित कर लिया जाता है, जिससे 
उनके समूह या वर्ग बनाए जा सकें। ये समूह या वर्ग निम्नलिखित बातों को. ध्यान में 
रखक़र बनाए जाते हैं : भौतिक स्वरूप, जलवायु, वर्षा, बाजार, संचार, कृषि का स्वरूप, 
जनसंख्या, श्रम-सम्भरण, कृषि-सम्बन्धी संशोधन, पिछले तीस वर्षों में करषि-कर्म केलिए 
अधिकार में. किये गए तथा. क्ृषित क्षेत्र, मजदूरी, कीमतें, मुख्य फसलों की उपज; इतर 
फसलों को उगाने में सामान्य व्यय, कृषित ज़मीन: का लगान पर उठाने की हृष्टि से मल्स 
तथा कृषि-कार्य के हेतु भूमि को बेचने की सुविधा | अतः एक समूह. (वर्ग) का तात्पयं यह 
होता है कि इसके अन्तगंत ताल्लुकों, ग्रश्नवा ताल्लुकों के हिस्सों की जमीनें। ऐसी होंगी 
जिनमें ऊपर; लिखी बातें अ्रधिकांश रूप से समान! पाई. जायें। इसके पदचात्‌ दूसरा 
क़दम यह होता. है कि प्रत्येक समृह- या वर्ग के लिए मालग्रुजारी/ की प्रामारि।क दर 
निश्चित की जाती है;। प्रामारिगक दर का तात्पयें उस दरः से होता है जो, सब : प्रका 
से श्रेष्ठ १६ आने वाली,. उस समूह या. वर्ग की; एक विशेष-भूमिः--जेसे शुष्क फसलों 
की भ्रथवा चावल की अथवा' बागबानी की--पर प्रति एकड़ लगाई जाय:। “प्रामासिक 
दर पहले कार्य के अ्रन्तगंत: लिखी सब बातों का खयाल करके निश्चित .की जाती: 
तथा' यह इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए. कि सम्पूर्ण मालग्रुजारी; की रकमः किसी 
समूह या वर्ग की ज़मीनों पर इतनी न हो जाय कि वह किसी भी भूमि के बन्‍्दोबस्ताः 
से पाँचा/ साल पहले के औसत लगान के ३५-अतिशत से. अधिक; हो; जाय :॥: यहाँ, इस . 
बाते का उल्लेख कर देना आवह्सक़ है कि भूमि. के. वाधिक लगान के अनुसार उसका 
मूल्यांकन सन १९३९ के बम्बई: भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम, (. बाम्बे 
लेण्ड रेवेन्यू एमेण्डमेण्ट, एक्ट ) के अन्तगंत मालग्रुजारी की अप्विकतर सीमा निर्धारित 
करने का आधार माना गया: है| 4 बम्बई- की “यह, व्यवस्था; बहुत समय. तक: केवल 
प्रयोगों! के रूप. में 'ही। चलती रही, क्योंकि लगान की: दर के सम्बन्ध में, बन्दोबस्तर 
अधिकारी का।जों निरुय होताः था. वह किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित न होकर स्थानीय 
ज्ञान एवं अनुभव पर: ही आधारित: रहता था. | इन:सबके: होते हुए भी -हाल के. कुछ वर्षों. 
सें भूमि; का/लगान दरा जो! पद्मों एवं भूमि के विक्रय-सम्बन्धी लेखों से जाना जा सकता है 
व्यवहार में.मालग्रुलारी निर्धारित. करने का मुख्य आधार हो गया: है ।*, वाधिक: लगान की 
दृष्टिःसे भूमि का मूल्यांकन ही अक निश्चित एवं वेधानिक रूप से मालग्रुलारी की अधिकः 
तमःसीमा . निर्धारित: करने काः आधार स्वीकार कर लिया गया है । सन १६३६ के 
बम्बई: भू-राजस्व संहिता संशोधन: अधितियम के अन्तगंत इसकी परिभाषा इस प्रकार दी 
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१. <द बॉम्बे संबे एण्ड सैटलमेंन्ट मेनुअल', जिसे “'टेक्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट') पैरा ६६ उद्ध ते 
किया यया है । 

२. रिप्रोट भॉफ द.लेएड रेबेन्यू. एसेसमेंट कमिटी, बम्बई,/ १६२६, ; पर बम्बई सरकार काः अ्ताव 
देखिए।.. 
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गई है: एक वर्ष के लिए भूमि के सबसे अ्रधिक लाभदायक उपयोग के: हेतु जो प्रति- 
दिया जाय वह उंसका- लगान-मूल्य है । इसमें भूमि को इस प्रकार'लगान' पर देने 
वाले के लिए कुछ लाभ अथवा फसल का कुछ भाग, अथवा समय-समय पर या विशिष्ठ 
अवसरों पर भी कोई सेवा सम्मिलित है। बन्दोबस्त-भ्रधिकारी को यह आदेश होते 
हैं कि वह बन्दोबस्त करने के: लिए-विधान के श्रन्तगंत'दिये नियमों'के अनुसार भूमि का _ 
लगान-मुल्य निश्चित करें। मालगरुज्ञारी निर्धारण के सम्बन्ध. में तीसरा तथा भ्रन्तिम कदम 
यह होता है कि सम्पूर्ण मालगरजारी के दायित्व को व्यक्तिगत अथवा ताल्‍्लकों का उप- 
विभाजन करके उसके अनुसार बाँठ दिया जाय । यह कार्य, जैसा कि हम पहले देख चुके 
हैं, मिट्टी के आनावारी: वर्गीकरण के झ्राधार पर किया जाता; है.। उदाहरणार्थ, यदि 
१६ आने वाली भूमि पर अधिकतम मालगुजारी .तीन- रुपये प्रति एकड़ है तो फ आने 
वाली भ्रृंमि के खेत: पर यह: १. रु० ८. आ० प्रति एकड़ के हिसाब से होगी ।१ 
..... यह उल्लेखनीय है.कि सन्‌ १६३६ के: संशोधित, भू-राजस्व- संहिता. कानून 
के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि: यदि कोई ब्रल्दोबस्तः .कृषि, उपज. की 
किन्‍्हीं विज्वेष कीमतों के;श्राधार प्रकिया: गया है तथा. यदि उन कीमतों,में भी परिवर्तन 
हो जाता. है. तो वह; निर्धारित मालग्ुजारी में भी परिवतंन कर सकती: है.। इस प्रकार 
राजस्व सम्बन्धी. व्यवस्था में. भ्रत्यधिक श्रपेक्षित. लोच का प्रारम्भ. किया. गया है.। 
इस प्रकार के . किसी विधान के. अ्रभाव में. किसानों को. बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती 
थी, विश्येष रूप से उस समय जब कृषि-सम्बन्धी: पदार्थों की कीमतें; निरन्तर म्रिती 
जाती थीं, जैसा कि १६२९-३३ की मत्दी के समय हुआ ।. इसके ब्रिपरीत यह भी 
न्याय-संगत ही. है कि यदि.कृषि की उपज़ के मृल्यों में वृद्धि हो जाय तो सरकार अधिक 
मालग्रुजारी प्राप्त करने. की भ्री: अधिकारी: है ।: इस. प्रकार ;की व्यवस्था का. प्रारम्भ 
अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए। . .. . ॥ 00% “है; 
;/ » संशोधन के फलस्वरूप निर्धारित मालग्नुजारी में वृद्धि करने पर/कुछ:: नियन्त्रण 
भी हैं जिनके. अन्तगंत मालग्रुजारी की वृद्धि सम्पूर्ण: ताल्लुका और समूह की मालग्रुजारी 
के २५ प्रतिशत से अधिक न की: जा सकेगी तथा किसी. गाँव, सर्वेक्षण के किसी एक 
क्षेत्र अथवा: ताल्लुके के :उप-विभाग की सम्पूर्ण मालगरुजारी के ५० प्रतिह्त: से: भ्रधिक 
न की जा सकेगी.। भूमि में सुधार करने की इस प्रकार से रुक्षा;की गई. है कि यदि 
खेतिहर जमीन:में श्रासामी के.द्वास कराये: गए, सुधारों के प्रयत्नस्वरूप: भूसि' का लगान 
की. दृष्टि से मूल्यांकन: बढ़ेगा तो किसी .स्थिति में. मालग्रुजारीः पुनः: निर्धारित कराने 
की झ्ावश्यकताः न. पड़ेगी । 
२८. आखाम की ब्यवस्था--आसाम में भूमि के स्वामी. तो केवल वही. थे :ज़ोः. पुराने 
बंगाल के जिलों के. स्थायी बन्दोबस्त के ग्रन्त्गंत भूमि पर आधिपत्य . रखते थे;तथा 
कुछ ऐसे; स्थायी, किसान थे जिन्हें भू-स्वामित्व की. पदवी. स्थायी रूप से प्राप्त थी.। 
यह पदवी उन किसानों को प्राप्त थी जो सन्‌ १८८६ के विनियमन के पूर्वे के दस 
वर्षों से निरन्तर भूमि- पर अधिकार किये हुए थे तथा उस तियर्मा के पहचात्‌ १० वर्षों 


१. बम्बई में बन्दोबस्त-सम्बन्धी जो व्यवस्था है वही बरार में है। 
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के लिए किसी बन्दोबस्त के भ्रन्तर्गत अ्रथवा पट्ट के श्रन्तगंत भूमि पर कब्जा किये हुए 
थे। वहाँ काफी भूमि पर इस प्रकार भी कब्जा होता है कि उनकी अनुज्ञा (परमिट) पर 
पट्टा प्रतिवर्ष नया होता रहता है श्रथवा उनका पद्ठा १० वर्ष से कम के लिए लिखा 
रहता है| झ्रासाम में बेकार भूमि-सम्बन्धी नियम विशेष रूप से महत्त्वपूर्णों हे, क्योंकि 
किसी भी जिले में मुश्किल से २५ प्रतिशत से कम भाग में ही खेती की जाती है । 

बगाल में चाय वाली जमीने कम लगान पर लम्बी अवधि के पट्टे पर होती 
हैं । पट्ट की अवधि समाप्त होने के उपरान्त तत्कालीन नियमों के अनुसार उस भूमि 
पर पुनः लगान निर्धारित किया जा सकता है, किन्तु केवल यही विशेषता रहती है कि 
इसके फलस्वरूप लगान की अधिकतम दर वही हो सकती है जो जिले की सामान्य 
कृषि की फसल की सबसे ऊँची दर है । 
२६, राज्य स्वामित्व श्रथवा वेयक्तिक स्वामित्व--वतंमान काल' में भू-राजस्व- 
सम्बन्धी जो व्यवस्था है उसका आलोचनात्मक अध्ययन तथा उससे सम्बन्धित श्रन्य 
जटिल प्रश्नों का अ्रध्ययन करने के पूर्व हमे इस प्रश्न को भुला देना चाहिए कि भारत 
में भूमि का स्वामित्व सम्पूर्ण रूप से राज्य मे निहित है श्रंथवा यहाँ निविवाद रूप 
से भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत आती है । इस सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही यह 
कह देना अत्यन्त ग्रावरयक दीख पड़ता है कि इस प्रश्न का स्पष्ट तथा निश्चित रूप 
से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता तथा किसी भी प्रकार से व्यवहार मे इस बात से 
कोई अ्रन्तर नही पड़ता कि भू-राजस्व लगान है शभ्रथवा कर । 

पहले हम इस प्रहइन का अध्ययन सामान्य रीति से करेंगे । इस सम्बन्ध में जो 
विशेष प्रकार से विचारणीय विषय हे, वे कर जांच-समिति के अनुसार निम्नलिंखित हैं : 
(१) क्‍या राज्य ने भ्रूमि पर हिन्दू एवं मुस्लिम राज्यों के श्रन्तर्गंत अ्रपंने ही स्वामित्व 
का अधिकार स्थापित किया ? (२) क्या ब्रिटिश सरकार ने ऐसे किन्ही भ्रधिकारोी का 
उत्तराधिकार प्राप्त किया था ? (३) क्‍या अब राज्य का भूमि पर स्वामित्व है, जबकि 
भूमि (क) जमीदारीं अथवा (ख) रेयतवारी के अन्तर्गत उठी हुई है ? (४) यदि नहीं, 
तो क्‍या जूमींदार तथा किसान जितनी भूमि की मालगुंजारी देते हैं उस पर स्वामित्व 
का अ्रधिकार रखते हैं ? (५) भू-राजस्व को कर कंहा जाय अ्रथवां लगान ? 

जहाँ तक पहले दो प्रश्नों का सम्बन्ध हैँ सामान्यतः यह माना जाता है कि 
ब्रिटिश राज्य के प्रादुर्भाव के पूबे भूमि पर राज्य का ही अनन्य स्वामित्व न थॉ, 
श्रत: ब्रिटिश सरकार को भी ऐसा कोई अ्रधिकार हस्तगत न हुआ होंगा। इस सम्बन्ध 
में माउण्ट स्ट्रुअटं एलफिनस्टन, एच० एच० विलसन, बेडेत पॉवेंल आदि कें विचार 
तथा बम्बई के उच्च न्यायालय का कनारा के एक मुकेंदंमे मे सन्‌ १८७४ में दिया गंयाँ 
विस्तृत निर्णय इत्यादि उद्ध.त किये जाते हैं । बम्बई के उच्च न्यायालय का यंह निंणय॑ 
विल्सन के विचारों का समर्थन करता है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व प्रांचीनें 
नियम अथवा हिन्दुँश्ीं की किसी भी व्यवस्था" के अनुसार नही हैं तथा आधुनिक हिन्दूँ 
वंकील भी इसे सम्बन्ध में वैयक्तिके स्वामित्व का निषेध करके केवल राज्य का ही अन्य 
अधिकार स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार मुस्लिम विधान से सम्बन्धित अपते 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४४ १ 


निष्कर्ष को कनेल गैलोवे ने संक्षेप में निम्न प्रकार से कहा है : “भूमि जितनी भ्रधिक 
किसानों की सम्पत्ति हो सकती थी, उतनी थी। जब तक वह लगान तथा अन्य कर 
इत्यादि देता था तब तक न [कोई कानून झर-न कोई नीति ही उससे छेड़-छाड़ 
कर सकती थी । यदि वह ॒ लगान इत्यादि जमा न करता तो उसकी भूमि को कुक 
कराया जा सकता था और ऐसा तो इंगलैण्ड के विधान के अ्रन्तगंत सुदृढतम भू-धृति के 
अधिकार-प्राप्त प्रथम श्रेणी के सम्मानित पुरुषो के साथ भी हो सकता है। भारतीय 
किसान का अ्रधिकार भूमि पर कब्जा पाने तथा उसे हस्तान्तरित करने का श्रधिकार 
है, उसकी भूमि की लगान की दर निश्चित कर दी जाती है तथा कभी-कभी तो 
सम्पूर्ण रकम भी निर्धारित कर दी जातीं है। तब किस प्रकार भारतीय किसान के 
भूमि-सम्बन्धी अधिकार अंग्रेज भू-स्वामियों के भ्रधिकारों से कम है ”* 

है व्यवस्था उत्तरी भारत में है तथा जो मुसलमान शांसकों के राज्य में थी. 
वह कहीं भ्रधिक स्पष्ट एवम्‌ प्रभावपूर्णी ढेंग से दक्षिणी भारत में लागू होती है, क्योंकि 
वहाँ तो भूमि पर व्य॑ंक्तिंगत स्वामित्व निश्चित रूप से माना गया है औरे विशेष रूप 
से देश के उन भागों में, जो कभी मृसलंमान शासकों के भ्रधीन रहे ही नही । 

से प्रथम दो विषयों के सम्बन्ध में कर-जॉच-समिति एकमत थी कि हिन्दू 
तथा मुसलंमॉन दोनों शासनों के अ्रन्त्गत राज्य का भूमिं पर कमी श्रनन्य आधिपत्य 
नही रहा तथा राज्य ने भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को निर्दिचंत रूप से स्वीकार 
किया ।* सन्‌ १६४० में नियुक्त बंगाल भू-राजसंव श्रायोग ने भी इस मते का समर्थन 
करते हुए कहा कि स्थायी बन्दौंवसत के समय भी यद्यपि सिंद्धान्तत: भारत के कुछ 
भागों में राज्य को ही भूमि का सर्वोच्चि स्वार्मी माना गया है, परन्तु व्यवहार में सरकार 
ने भूमिं पर अपना वॉस्तविंक स्वामित्व कर्भी प्रदर्शित नहीं किया । सरकार की माँग 
केवल उपज के एक॑ श्रंथ तक ही सीमित रहीं ।* 

प्रौरेंगज़ेब की मृत्यु के पशंचात्‌ तथा देश में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्थायी 
रूप से जम जाने तक के बीच के समय में राज्य के गवरनरों तथा अन्य अपने साहस से 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार करने वाले व्यक्तियों ने, अपने मनमाने अधिकार प्रदर्शित करना 
प्रारम्भ किया । इन लोगों ने जब अधिक-से-प्रधिक लगान लगाना तथा वसूल करता 
प्रारम्भ कर दिया तो उस स्थिति में किसानों के दिमाग में केवल यही परेशानी रहती 
थी कि चाहे भूमि पर उनकी बैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार न किया जाय किन्तु उन्हें 
इतनी स्वतन्त्रता भ्रवश्य मिले कि वे जब चाहें भूमि को त्याग सके और इस प्रकार 
बढ़ते हुए लगान के बोझ से बच सकें। ऐसी स्थिति में सरकार ने भूमि पर अपने 


१. 'भूमिं उसकी है जिसने सबसे पहले उसको साफ किया, जिस प्रकार कि हिरन उसका हीता है जो 
उत्े सर्वप्रथम गिरा देता है !” मनु के इन नियमों का उल्लेख बैंडेन पॉवेल ने अपनी 'लेन्ड रेवेन्यू एएड- 
टेन्योर इन त्रिटिशं इण्डिया? १० १२३ पर किया है । 

२, टैंक्सेशन ईन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ८० । 
३. जे० बिंग्लें, लेन्ड टैक्स श्ने इरिडिया, पृष्ठ १२७ भी देखिए । 
४. रिपोर्ट आँफ द लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, ऐरा ४१ । 
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अनन्य स्वामित्व का अधिकार जमाया जिसकी प्रतिद्वन्द्रिता करने की लोगों ने परवाह न 
की । अतः बेडेन पॉवेल का यह कहना सही है कि “यह तो कभी सत्य नहीं हो सकता 
कि मि० जेम्स जॉन, कनेल मनरो तथा अन्य व्यक्तियों को इस तथ्य के विषय में असत्य 
ज्ञान हो कि उनके समय में, अर्थात्‌ बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त के समय में, सब सरकारें 
भू-स्वामित्व का अधिकार जता रही थी ।”* 

ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो तक प्रस्तुत किये उनमें न तो हृढ़ता थी 
और न एकरूपता । साथ ही उनकी सामान्य नीति का सेव यही रुख रहा कि भूमि 
'प्र वेयक्तिक स्वामित्व स्वीकार किया जाय । गाँवों तथा जागीरों की खेती-योग्य 
भूमि (बेकार भूमि अथवा ऐसी भूमि के विषय में नहीं जिनका स्वमित्व का अधिकार 
स्पष्ट एवं निश्चित रूप में सरकार को प्राप्त है) के विषय में बैडेन पॉवेल कहते हें कि 
ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक स्थान पर भूमि पर वेयक्तिक स्वामित्व प्रदान किया है भ्थवा 
स्वीकार किया है तथा देश के बड़े-बड़े भागों में, जैसे बंगाल, श्रवध, सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत इत्यादि में ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों तथा गाँव के मालिकों के भूमि पर स्वा- 
मित्व-सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप से घोषित किया है ।* 

यह सामान्य धारणा है कि जहाँ तक बंगाल तथा अन्य स्थातों की जमीदारी 
तथा भ्रन्य जागीरों का सम्बन्ध है भूमि पर वेयक्तिक अ्रधिकार के सम्बन्ध में कोई झगड़ा 
नहीं है । इसके विपरीत इस बात पर भी कोई भमगड़ा नहीं है कि बेकार भूमि पर तथा 
बंगाल ओर बिहार की 'ख्रास महल' जैसी जागीरों पर जो सरकार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में हे, 
सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। परन्तु जहाँ तक रैयतवारी प्रदेश्नों की भूमि का प्रद्त 
है, इस सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद है। एक तरफ यह कहा जाता है कि रैयत--श्रथवा 
बम्बई में जिसे भू-पअधिकारी कहते हें--स्थायी जमीदार की हैसियत से किसी प्रकार 
भी कम नहीं है, तथा वह भूमि पर पूर्ण स्वामी के रूप में कब्जा करता है, जिस सम्बन्ध 
में केवल शर्ते यही रहती है कि वह निर्धारित लगान जमा करता रहे । यह तथ्य कि 





१. राजा का भूमि के स्वामित्र का निश्चित अधिकार स्पष्ट रूप से टीपू सुलतान द्वारा व्यक्त किया गया। 
इसके विपरीत मराठों के मीरासी भूमिगत अधिकारों के सम्बन्ध में लिखते हुए माउन्ट रहुअंट 
एल्फिस्टन ने' कहा, “अधिकांश रेयत अपनी भू-सम्पत्तियों के स्वामी हैं, केवल उन्हें सरकार को पक 
निश्चित भूमि-कर आवश्यक रूप से देना पडता है । उनकी सम्पत्ति वंशपरम्परागत हस्तान्तरित द्ो'सकती 
है तथा उसका विक्रय किया जा सकता दै। जब तक वे मालगुजारी देते रहें उन्हें कभी.हयया नहीःज़ा 
सकता ओर यदि कभी ऐसा कर भी दिया जाय तब भी उन्हें यह छूट रहती है कि अपनी भू-सम्पत्ति से 
सम्बन्धित सरकार के कर जमा करके काफ़ी समय तक--कम-से-कम ३० वर्ष तक--वे अपनी भू-सम्पत्ति 
को वापस मॉग सकते हैं ।??--'रिपोर्ट आन द टेरीटरीज़ कांकर्ड फ्रॉम पेशवाज़? 

२. इस स्थति की कभी अधिंकारपूव क आलोचना भी की जाती, थी | यह कहा जाता था कि बंगाल तक 
में जमीदारों को पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्रदान नही किये गए। उनके साथ जो स्थायी बन्दोबृस्त किया. 
गया वह उन पर कृपा की गई थी तथा ऐसा इसलिए किया गया था कि वह उचित नीति; समभी गई।' 
ऐस। पूव शासनों के सिद्धान्तों अथवा इनके कार्य-कलापों के आधार पर नही किया गया तथा माल्युनारी 
के अपरिवतनीय निर्धारण के अतिरिक्त सरकार तब भी स्वामी बनी रदह्दी तथा ज़मींदारः मालग्रुजारी एकन्र' 
"करने के हेतु प्रतिनिधि मात्र रहे अथवा उनकी स्थिति सरकार के भ्रधीन केवल आसामी की रद्दी । , 
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यदि वह लग़ान जमा नहीं करेगा तो सरकार भूमि पर से उसका कब्जा छीनकर 
अपना अधिकार घोषित कर द्वेगी, यह अ्माणित तही कर सकता कि उसका किसी 
प्रकार भी भूमि पर कम स्वामित्व है। इसका कारण यह है कि किसी प्रकार भी यह 
असाधारण अथवा असासान्य नियम नही है तथा यह व्यक्तिगत भ्रधिकार वाली भूमि 
पर समस्त स्थानों पर लागू होता है, जहाँ सरकार मालग्रुजारी जमा न करने पर उस 
सम्पत्ति को कुके करा सकती है। इस सम्बन्ध में।अ्रधिक-से-परधिक हम यही कह सकते 
हैं कि सरकार भूमि को रहन, में ज़मानत/बतौर रखी।हुई सम्रक सकती है, जिस 
जमानत को उस भूमि पर निर्धारित मालगुज़ारी वसूल करने के लिए केवल अन्तिम 
आश्षय के रूप मे छुप्मा जा सकेगा ।' रैयतवारी को ज॒मीदारी से प्रथक्‌ करते वाला 
एक लक्षण यह भी है क्रि यदि अप्लिकारी चाहे तो उसकी इच्छा पर रैयतवारी/ भूमि 
को छोड़ना पड सकता है। इसी वजह से रैयतवारी प्रदे्नों में राज्य को। ही।वास्तविक 
भू-स्वामी सानने का यह बहुत ही कम्रजोर कारणः दीख पड़ता है। खेती-योग्य भूमि 
पर कब्जे वाज़े व्यक्ति था, मौरूसी काइतकार के ससात इस लक्षण का जन्म भी उस 
समय से होता है जब किसान से बलपूर्वक अ्रधिक-से-प्रधिक लगात़ वसूलः किया जाता 
शा तथा उसे नाना प्रक़ार से/कुचला जाता था। और इस कारण वह किसी भी भूमि से 
बंधना और; बिना किसी शत के माँगे गए;लगान के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहता 
था। किसान के स्वाभाविक भय को सिटाते के लिए उसे यह छूट प्रद्यान की गई कि 
वह जब चाहे अपली भूप्ि को छोड़ सके। ऐसा। इसलिए नही क्रिया गग्माक़ि ब्रिटिश 
सरकार क़ी ऐसी, कोई इच्छा रही; हो क्रि।क्रिसात से स्वामित्व का. अधिकार किसी प्रकार 
से हस्तगत क्र लिंग्रा,ज़ाग्र।॥ कास्तविकता तो यह: है. कि।वे इसे प्रदान।करने के।इच्छुक 
ही थे । एक, दूसरी बात जो: राज्य, के: स्वामित्व के सम्बन्क से कही जादी है, वह यह 
है किः कुछ राज़्यों में सरकार की अलुमतिः प्राप्त किये बिना कृषिं की; भूमि का कृषि के 
अतिकिक्ति अन्म काम्रों।के!। लिए।उपग्रोम। नही किया,जा सकृता। तथा सरकार! यदि ऐसा 
करने देल्ली है” तो उस; स्थिति सें माल़मुजारी:पुत्त: त्ि्लारित की जाग्रगी।। ।परल्तु) ऐसी 
स्थिति की:तुलज्ञा/को [हम प्राग्र) सभी समय द्वेझों में वेश्नक्तिक सम्पक्ति फ़र लगे|प्रतिबन्धो 
से; कर सक़तेःहे, जिनके अन्तर्गत जन-साधाररा के स्वास्थ्य अथवा: अन्ध् जन-हिक्न की दृष्ठि 
से व्यक्तिगत अक्िक्राफे/को ज़ियन्त्रिक कुर दिया जाता है| अतः हम तो 'जाँच समिति 
के; मृत का समर्थ॑न्र। करते है. कि जम्रीदारः कथा रेयत दोनो को ही। भूमि के सम्बन्ध में 
स्वामित्व;का क्रधिक्ा र इस दलुं पर्‌ प्राप्त है कि; वे मालगृजारी जमा करत्ते रहे; यद्यपि 
रेयतक़ारी/ अवस्था में; भूलस्वामी की।लिशिित एवं साधारण परिभाषा देका कठित है।।* 
यहाँ हम एक अन्य मत का भी वर्णन कर, देता आवदयक समभते है| जिसके अनुसार 
भारतीय, भू-धृक्ति का; स्क़रूफ भूमि पर पूर्ण स्वामित्व की अंग्रेजी प्रथा तथा राज्य का 
प्रत्तत्य; रूप से; स्कामित्व, इन दोनो के बीच का रास्ता है। यहाँ न तो भृप्ति पर पूर्ण 
रूप से वैश्नक्तिक़,स्व्ाम्ित्त ही है और न यहाँ भूमि केवल सरकार की ही/सम्पत्ति है 
१. बैडेन पॉवेल, 'लेन्ड रेवेन्यू एण्ड टेन्योर इन बिटिश इण्डिया, पृ० ४६ । 
२. टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी रिपोट, पैरा ८३ । 
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परन्तु यहाँ इन दोनों के बीच की व्यवस्था है। यहाँ की स्थिति को नियन्त्रितु/राज्य 
स्वामित्व अथवा प्रतिबन्धित वैयक्तिक स्वामित्व कहा जा सकंता है। जमींदार भ्रथवा 
रयत के भ्रधिकार को तो स्वीकार किया जाता है किन्तु उसके साथ ही शज्य का भी 
सथुक्त रूप से हित सन्निहित रहता है श्रथवा भूमि पर उनके अधिकार ग्रे राज्य का भी 
अधिकार एकीभरूत रहता है तथा उत्तरी भारत में आसामियों के भी अधीनस्थ भूमिगत 
अधिकार होते है, जैसे भू-धृति की स्थिरता ।* र् 
३०. भू-राजस्व (मालगुज्ञारी) : करें अ्रथवा लगान ?--यदिि भूमि पर वेयक्तिक 
अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है तब तक के अनुसार उसका येही अर्थ निकलेता 
है कि भू-राजस्व कर है, लगाने नहीं । यह निश्चित करने के लिए कि भू-राज॑स्व लगान 
है भ्रथवा कर, भूमि पर राज्य का स्वामित्व सिद्ध करमे और न करने वाले सब तक॑- 
वितक यहाँ भी लागू किये जा सकंते है। इसकें भ्रतिरिक्त इस विद्येष प्रइंन का कि भू 
राजस्व लगान है श्रथवा कर, को तय करने के लिए हम कुछ भ्रन्य विशिंष्ठ बातें 
भी बताना चाहते हैं।* उदाहरणार्थ, भू-राजस्व को कर से भिन्‍ने तथा लंगान की 
प्रकृति का सिद्ध करने के लिंए यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भू-राजस्व किले 
समय के लिए निदिचित किया शबट है ।/ उस काले में राज्य की संकटकालीन ग्रथवा 
अत्यावश्यक परिस्थितियों के श्रमुसार” उसमें परिेततन नहीं किये जा सकते । यहीं 
नहीं, इसके निर्धारित करते समय देने वालों को भनेंके प्रकारें की छूट भी दे दीं' 
जाती है, जैसे मकान भ्रादिं के लिए बिना किराये की भूमि तथा सर्वेसोधाररेँ] के जाने 
वरों के लिए चराभाह आदि । परन्तु इसके विपरीत यह तक प्रस्तुंत किया जा संकेती' 
है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस लगान को परिवर्तित करने पर कोई प्रतिबन्धे नहीं' 
है। ऐसा त करेने का निशचयं करेते समयें सरेंकारं के सम्मुख केवल नीति, औवश्यकँती' 
एवं मितव्ययिता के ही विचार रहँते हें। इसके साथ थह भी ध्यान रंखंना चाहिएँ कि 
वेयक्तिक ज़मीनों पर वाधिक लगान बहुँत लम्बीं अवधि के लिए नहीं निश्चित किंयें 
जाते। सच तो यहूँ है कि अधिकांश पट्टीं को प्रतिवर्ष नवीकेरंरंग होता है। जहाँ तक 
मकान अथवो चरंगाँह इत्यादि कीं बिने। किराये की जमीनी की देने को सम्बन्ध है, 
वस्तुत: इसे प्रंरने की सुलकाने में ये सब बातें निर्णोयकक महँत्त्वे नहीं रखंतीं । वंते 
मान काले कौ ज्ञानंप्रुक्त सरकारें, जिनेंकें सम्मुख कंषकों की भलाई का ध्येय होता'है, 
उन्हें इसे प्रकार कौ सुविधाएँ दे सकती हैं, परन्तु इससे वे किसी भी प्रकार अ्रपनी जर्मी- 
दारी का अधिकार स्थापित नहीं करतीं । भू-राजस्व एंकं कर है, इस संभ्बंन्ध में एके 
अनावश्यक तथा तुच्छे तर्क यह भी प्रस्तुतं किया जाता है कि इसके निर्धारण एवं इसे 
वसूल करने की विधि कर की भाँति ही होती है । 
भ्रन्तिम रूप में भूमिं के वैय॑क्तिक स्वामित्व के पक्ष में जो एक श्रन्यँं तंक प्रस्तुत क्‍ 

किया जाता है, वह यह है कि सन्‌ १८८६ के आय॑-कर विधान के' अन्तर्गत कृँषि' आये 

की कर-मुक्त रखा गया है तथा यह कहा जाता है कि इससे यह ध्वनित होता है कि 
१. मॉरीसन, पूर्व उद्ध त, पृष्ठ १८ । ; 
२. टैक्सेशन इन्कबायरी कमिंटी रिपोर्ट, परा ४४-४५ । 
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म्रूमि-सम्बन्धीः राय द्वाख पहले: ही कर दे-द्विया-जाता- है । ग्रदि भू-राजस्व केवल- लगाव 
हीः होता, तथा: वहः इसलिए. द्विया जाता: कि सरकार भूमि , पर स्व्रामित्व-प्राप्त- जमीं- 
दार है तो: कृषिःआय- परू कर लग्नाना- पूर्योवया ज्यायोजित होता ।* 

उप्रंयु'क्त् विवरुण से यह प्रतीत होता है कि.यह प्रइत.भ्रत्यधिक पेचौदा है तथा 
इसका उत्तर स्पष्ट एक त्तिश्चित: शब्दों में किसी प्रक्रार नहीं दिया.:ज़ा,सकता, यद्यपि सृज्य 
स्वामित्व के स्थाव परबैयक्तिक- स्त्/मित्व का पक्ष सबसे अधिक प्रतीत होता हैः. हम 
बेडेन:पचिलः के: विचार से-पूर्खतः सहमत हें कि यह वादानुवाद एक. निष्प्रयोजकः वाक्‌ युद्ध 
मात्र है । यहः निष्श्नयोज़न- इस;:कारण. है: कि इसक़ा., कोई, अन्त ही नहीं ।«- इन-दोनों 
किरोधी सिद्धात्तों: के: पक्ष तथा:विपक्ष में:तक:प्रस्तुत-किये. जा सकते हैं ॥ कुछ क्मक्तियों 
को एक पक्ष के तक विश्येष प्रभावित कर सकते हैं तथा श्रन्य व्यक्तियों: पर.विप्रक्ष के तके 
विश्वेषः प्रश्नाव डाल सकते: हैं, भले। ही: वे :क़िसी पक्ष-विशेषः के सम्रर्थंक ने हों । यह निष्फल 
भी हैं; क्योंकि इस प्रदक्तका: हल हम क्रिस: प्रकार हूं ढ़ते हैं. इससे व्यावहारिक रूप में: नीति- 
निर्धारण परःक़ोई प्रभाक़ नहीं: पड़ता -तथ्म.इस विषय का व्यावहारिक प्रक्ष- इसके स़ेद्धा- 
न्तिक पक्ष से:: अुश्निक: महत्त्वपुर्णा है.।. यद्रि भू-राजस्व इल्नना . सीमित: नहीं - है... कि उसे 
 जपरणच्त भू-स्वामी के, प्रास: जीवन की. निम्नतम- आवश्यकताओं के 
/औरुनहीं; बचता तो-पूर्ण एवं ब्रिना. किसी:शर्त पर भी- रेग्रत्न के लिए 
स्वामित्व: के: ग्रधिक़ारों का. .कोई महत्त्व तहीं है ।... इसी प्रकाह यदि: क़िसाक़ के वर्तमान 
अधिकार --5अ्रर्भात्‌ बेचने, ग्रिख़ी:  रख़तेझ्राद्रि-- सुरक्षित रहें तथा. प्रंकांर 
द्वाराःल़गाईः मालसुजारी रहे, तो: किन्नाज् को. दूसरी, कोई चिन्ता व होगी 
क्रिस दीदार है॥ हम. यहाँ कुछ:उद्ा हरुख देते हें जिनसे 










































रकार सर्वेज्नात्य: भगृहह्वासी: एवं जर्स 
यह स्पष्ट. हो जायग्ा क्रि सम्पूर्ण. वादक्रवाद व्यवहार की हृष्टि से बहुत कम महत्त्व का 
है । उद्यहर॒णाथ्थ, भरू>राज़स्व सम्बन्धी विषयों के अन्तगंत अ्रमिशासी वर्ग पर विधान सभा 
के. भियन्ज्णा का; इस प्रहत से--कि भूमि की. स्प्र्ठ रूप से सरकार स्वामिनी है अथवा नहीं, 
कोई सम्बन्क ही नहीं है |. यहि. सरकार ही. जमरींदार रहती तब भी राज्य का ग्रभिप्राय 
केवल: ऋषिहासी-वर्स से. नहीं होता । राज्य: के एक अंग: अर्थात्‌ विधात- मण्डल को दूसरे 
अंग: श्र्क्षत्‌ अधिशासीज्वगर के कार्यों. में कितना: हस्तक्षेप करना चाहिइ यह केवल शासन- 


१. यहाँ इस: बात का. उल्लेंख-कर, देना आवश्यक है कि. यह तक भी. ब.यक्तिक स्वामित्व के पक्ष में 
निश्चित-एंक भन्तिम रूप. से-समर्थक्र्‌ तके नहीं है; क्योंकि यह तक प्रस्तुत करना भी सम्भव है कि क्ृषि- 
अ्य को आय-कर से सुक़त रखने का:क्रारण यह हैः कि. ऐसे किसान. बहुत ही सीमित-संख्या में. बचेंगे 
जो सरकार को. लगानःद्वेकर भी: इतनी आय प्राप्त करते हों कि, उनकी श्रामदनी आय-कर की छूट की 
सीमा-से अधिक्‌ हो; और, इत पर कर लगाना उचित भी नहीं दे ।, इससे, सरंकार यह भी कद्द सकती है 
क्रि.झप्ति-आय का .आय-कर के उद्देश्य से «निर्भर्ण न करना साधारण, दृष्टि से हो किया गया है तथा 
जब सरकार चाहेगी . वह ऐसा कर लेगी | यह तके इस तथ्य से भी प्रबलता प्राप्त करता है कि बिहार 
सुरकार ते सन्‌ १६३८ से. कष्िःआयर पर भी कर लगा दिया है। तथा अन्य राज्योय सरकारें भी. ऐसा 
करने को-सोच रही हें: । श्न्तिम रूप से यह कहा जा, सकता है कि इंगलण्ड में भमि-कर के अतिरिक्त 
ऋषि-लाभ प्र आय कर भी दिया जाता दे, किन्तु इससे वहाँ भूमि व यंक्तिके खामित्व के सम्बन्ध में कोई 
भगड़ा नहीं उत्पन्न होता है । 
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सम्बन्धी-सुविधा, कार्यक्षमता तथा राजनीतिक विचार-धारा पर निर्भर होता है। यह 
भली प्रकार कहा जा सकता है कि देश की भूं-राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था का प्रभाव देते 
के लाखों-करोड़ों व्यक्तियों पर पड़ेगा, अतएव ऐसी स्थिति मे विधान-मण्डल का अपेक्षा" 
कत अधिक नियन्त्रण श्रेयस्कर होगा। यह सत्य है कि अ्रपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण 
सजग सरकारों मैं प्रत्येक कर के बारे में विधान-मण्डल को निर्णय करने का अधिक़ार 
होता है, किन्तु इसका यह भ्रभिप्राय नही है कि कर के श्रतिरिक्त वे किसी भ्रन्य प्रकार 
के भार नही लगा सकते । इस सम्बन्ध में अधिक-से-प्रधिक हम यही कह सकते' हैं कि 
विधान-मण्डल के अधिक नियन्त्रण का समर्थन, इस अनुमान के आधार पर झोर भी/“हो 
जाता है, कि भू-राजस्व कर है लगान नही, यद्यपि इसके लिए इंस श्रनुमान को निरचये 
रूप से सच होना आवईयक नहीं । ! 
कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि जब हम सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार 
करते हे तो हमें सरकार का यह श्रधिकार भी स्वीकार करना चाहिए कि वह पूर्ण 
आधिक लगान वसूल कर सकती है। * परन्तु यह तो ऐसी स्थिति है जिससे हम कभी 
बच ही नही सकते, क्‍योंकि यह तो कर-निर्धारण का सिद्धान्त है कि सिद्धान्त-रूप से कर 
के भ्रन्तर्गत श्राथिक लगान भी श्रवश्य रह सकता है श्नौर इससे कर देने वालों को भी 
कोई हांनि न होगी यदि हम निद्िचत रूप से श्राथिक लगान ( अथवा वास्त॑विंक भरने 
नुपाजित वृद्धि ) को भ्रलग कर सकें तथा इसमें मज़दूरी, लाभ, ब्याज इत्यादि को सम्मि- 
लिति न करें। भालग्ुजारी निर्धारित करते समय हम चाहे लगान' सिद्धान्त का अनु: 
सररण करें और चाहे कर* लगाने में सम्बन्धित नियमों का पालन करें, इससे व्यंवहार' 
में कोई अन्तर नही पड़ता है। इसका ज्ञान इस तथ्य से किया जा सकता है कि सरकार 
ने इस मंत का, कि भू-राजस्व कर है, निरचय रूप से समर्थन किये बिना ही कर-जंचे: 
समिति को यह॑ निर्देश देने में कोई भ्रापत्ति न देखीं कि कह भू-राजस्व के प्रति व्यक्ति 
का भ्रध्ययन करे तथा कर लगाने के सिद्धान्तों के अनुसार, यदि वर्तेमान भू-राजंस्वें 
व्यवस्था में कोई दोष हों तो, उन्हे बताए झौर यदि झ्रावश्यक हो तो सम्पूरां वतेमारन 
व्यवस्था को परिवर्तित कर देने की भी सिफारिश करे । जहाँ तक निर्धारित मांलगुजारीं 
में वृद्धि करने का प्रैंश्न है श्रथंवा अनाप-शनाप लगान वसूल करने का सम्बन्ध है; 


मकिम किम अर ३ मिशन इनक क आकर पतन कम 480 
१. बारदोली रिपोर्ट पदकर श्री वी० जी० काले ने जो निष्कपे निकाले उनमें से एक इस सम्बन्ध में भो 
था कि भ_स्वामी राज्य है. अथवा व्यक्ति । इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना व्यावहारिक दृष्टि से बडा आवश्यक 
है। (जुलाई, सन्‌ १९२६ के इस्डियन जर्नल' ॉफ़ इकनामिक्स में 'ए लैसन फ्रॉम बारदोली? नामक लेंखं 
पढिए । ) वारदोली की समस्या का कारण यह था कि बम्बई के तत्कालोन बन्दोबस्त कमिश्नर एफ० जीं० 
एच० एण्डरसन ने अ्रसावधानी से लगान-मूल्य एवं भू-राजस्व सूचनांक सिद्धान्त (लेंणड रेवेन्यू इन्हेक्स 
थ्योरी) का एक साथ व्यवहार में प्रयोग करना चाहा। एण्डरसन रिकार्डो के लगान सिद्धान्त में बिखासे 
करने वाला था। यह तो ठीक है किन्तु रिंकार्डो का लगान सिद्धान्त इस कल्पना पर तो आधारित “नहीं हैं 
के भमि का स्वामित् राज्य में निहित है। एण्डरसन ने र्वर्य यह धोषित किया था कि मालगुजारी की 
अभिकारी तो सरकार है ही, परन्तु श्सका इस बात से कोई संम्बन्ध नहीं है कि भूमिका खामित्व सरकोर' 
में निंहित है अथवा व्यक्ति-बिशेष में 7 ( फेक्ट्स एएड फैलेसीन ऑफ द बाम्बे लेन्ड रैबेन्यू सिंस्टम+ 
ध्‌० १४२ ।) 


भू-धृति तथा भ-राजस्व ४४७ 


यह तो स्पष्ट है कि कोई भी सभ्य सरकार, इस आधार पर कि वह भू-स्वामिनी है, अपने 
ऐसे कार्यों को, जिनसे किसान पर निर्देयता श्रथवा कठोरता बरती जाय, न्यायोचित नही 
ठहरा सकती । भूृ-स्वामी हो जाने के बावजूद भी राज्य को कोई वंधानिक अभ्रधिकार 
प्राप्त नही है कि वह भूमि के उपयोग के बदले जैसा चाहे बैसा लगान वसूल कर ले # 
फिर सरकार केवल वैधानिक भ्रधिकारो के बल पर ही तो सब कार्य नही कर सकती; 
उसे अपने श्रत्येक कार्य पर नैतिक हृष्टि से भी विचार करना होता है। अ्रतः अत्यधिक 
मालगरुजारी लगाकर सरकार यह बचाव नही ले सकती कि भूमि पर उसका पूर्ण 
स्वामित्व है। कभी-कभी यह तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि भरू-राजस्व की श्रालो- 
चना करने वाले इसे जितना अ्रधिक एवं भारदायक समभते है, यह वास्तव में उतना 
नही है, हालाँकि यह नही कहा जा सकता कि उनका यह तक॑ कहाँ तक सही है । यदि 
यह मान भी लिया जाय कि भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व होता है, तब भी उसे 
एक सुज्ञानी भू-पति की भाँति व्यवहार करना चाहिए और भ्रन्ततः अपने ही हित में 
उसे भू-राजस्व की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि किसान के उचित लाभ में 
किसी प्रकार कमी न आए अथवा उसका व्यवसाय करने का उत्साह मन्द न पड़े श्रथवा 
किसी प्रकार उसकी कार्य-क्षमता का हासन हो। उदाहरणार्थ, एक उदार, शुभ- 
चिन्तक एवं सुज्ञानी भू-स्वामी कभी ऐसी जमीनो से बलपूर्वक लंगान नही लेगा जो कृषि- 
कार्य की दृष्टि से श्रनाथिक हैं। इसके विपरीत वह पहले छोटे-छोटे खेतों की चकबन्दी 
करना चाहेगा श्र जब उनके श्राकार का इतना विस्तार हो जायगा कि उसंकी आय 
में से व्यय निकालकर भी कुछ बचत हो सकेगी, तभी वह भूमि का लगान वसूल करना 
चाहेगा । श्रतः भूमि पर सरकार का भ्राधिपत्य चाहे स्वीकार कर लिया जाय फिर भी 
ग्रनाथिक जमीनों पर लगान की छूट की स्थिति भली प्रकार सम में श्रा सकती है। 
साधारण तथा कम मालंग्रुजारी निर्धारित करने वाली बात भी दृष्टि में रखने परे समझ 
में श्रा सकती है कि वास्तव में सरकार का जनता से स्वतन्त्र कोई पृथक्‌ हित नहीं होता 
है । सरकार अपने लिए सबसे श्रच्छा काम उसी समय करती है, जब वह जनता की 
सबसे भ्रच्छी प्रकार से सेवा कर रही हो, क्योंकिःसरकार वस्तुतं: जनता ही है । 
इंस वादविवांद के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय सैद्धान्तिक 
प्रश्नों पर दोनों मतों के भ्रनुयायी सहमत हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि सरकार ने यह समभ- 
कर कि वही भूमि की स्वामी है, इससे श्रनुचित लाभ भी उठाने की चेष्टा की है 
तथापि वास्तव में संरकार्र कौ नीति सदैव यही रही है कि वैयक्तिक स्वामित्व की 
भावना को विकास किया जाय । सरकार ने यह बात साधारणतः स्वीकार की है कि 
इस भावना को किसी प्रकार भी क्षब्ध करना हानिकारक होगा। एक साधारण सरल 
हृदय भारतीय किसान के मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई सन्‍्देह नही होता हैं कि जब 
तक वह अ्रपनी भरू-सम्पत्ति को वश-परम्परा से प्राप्त करने का श्रधिकार रखता है तथा 
उसे बेचने, किसी को पट्ट पर देने तथा उसे रहन रखने के लिए स्वतन्त्र है--तथा जिन 
अधिकारों को देश के राज्य-स्वामित्व के प्रबल समर्थक भी नही छेड़ना चाहते हे--तब 
तक यदि राज्य-स्वामित्व जंसी कोई स्थिति है तो वह कोरे नाम की ही वस्तु है ४ 


ड्रढद भारतीय अथशास्त्र 


यह सरकार द्वारा अपने वर्तमात अ्धिकारो में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार 
नही करेगा ।* इस बात पर भी साधारणतः लोग एकमत॒ हे कि जहाँ तक कर के प्रति 
भार की दृष्टि से विचार करने का सम्बन्ध है भू-राजस्व को कर समभना चाहिए तथा 
कर जाँच समिति ने इस मत का समथ्थेन भी किया है, यद्यपि उनका ऐसा करने का 
ग्राधार यह है कि भू-राजस्व राष्ट्रीय श्लाय में से घटाया जाता है ।* 

इसके श्रतिरिक्त भू-राजस्व से सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, उद्राहरणार्थे, निर्धारण 
की अ्रधिक्रतम सीमा, बन्दोबस्त की अ्रवधि इत्यादि के विषय में जो वादविवाद किया 
जाता है उसमें स्थिर रूप से इस बात का कोई सन्दर्भ नहीं दिया जाता कि भू-राजस्व 
कर है अथवा लगान । ऐसी स्थिति में यदि सरकार स्पष्ट एव निश्चित दब्दो में यह 
घोषित कर देती कि वह भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को पूर्णो स्वीकृति प्रदान करती है 
तथा इस अभिमानपूर्ण बहाने को त्याग देती कि वह स्वय सम्पूर्णा रूप से भू-स्वामित्व 
के भ्रधिकार रखछ्नती है, तो सम्भ्रवत. इस सम्बन्ध मे होने वाले निरर्थक वादविवाद का 
बहुत-कुछ श्रन्त हो जाता और इससे जनता में पुन. विश्वास का सचार भी होता । साथ 
ही यह स्वीकार कर लेने से राज-कर से सम्बन्धित प्नथवा श्रन्य किसी प्रकार की भी 
झसुविधा होने की सम्भावना नही है। 
३१. स्थायी बनाम भ्रस्थायी बन्द्वोबस्त--पिछली शताब्दी के श्रन्तिम दिनो में विस्तृत 
क्षेत्र में तथा बहुत गम्भीर प्रकृति के भ्रकालों के कारण देश के झ्नधिकाश व्यक्तियों को 
कठोर यातनाओं का शिकार बनना पड़ा । उसके कारण सरकार की भू-राजस्व सम्बन्धी 
नीति के प्रत्नि सब लोगो का ध्याव श्राकषित हुआ तथा सावारणतः भ्रारत सरकार की 
नीति तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्यीय सरकार की नीति की स्वर्गीय श्रार० सी० 
दत्त द्वारा कडी आलोचना की गई तथा दत्त साहब ते इण्डियन सिविल सर्विस के कुछ 
पेशन अ्रध्त यूरोपियन सदस्यो के साथ इस' विषय पर राज्यसचिव (सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट) 
के समक्ष एक प्रार्थना-पन्र प्रस्तुत किया। इसके कुछ समय पूर्व आर० सी० दत्त ने 
सन्‌ १९०० में लाड़े कर्जन के नाम्र कुछ खुले पन्र' भी ज्ञिखे थे। लाड्ड कर्जन की 
सरकार ने सन्‌ १६०२ में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव: प्रकाशित कराया जिससे सम्नस्त 
आल्ोचताशो का उ्ञर दिया ग़या था तथा राज्यीय सरक्ारो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के 
आ्राधार पर सरकाडू की सामान्य ज्ीति की छूप-रेखा दी गई थी । 

श्री दत्त ने एक बात यह भी कही. कि चाहे स्थायी बनन्‍्दोब्बस्त ४० वर्ष पूर्व ही 
प्रारम्श्न कर द्विया ज़ाता, जब कि सन्‌ १८६० में ला केनिय ने इसका विस्तार करने का 
सुझाव रखा था, तो भारत इन भयानक तथा उजाडने वाले भयकर अकालो से बच 
जाता-जिनका ड्रिकार उसे उन्‍नीसवी झताब्दी के ग्रन्त में होता पडा । उन्होने बंगाल के 


१. मेवाड का किसान सदेव निम्न कहावत कहता रहता है जो बड़ी स्पष्ट एरनन्‍े उसके अधिकारों की 
सूचक है कि 'भोगरा भणी राज हो भमरा धणी माज हो! अशौोत्‌ कर राज का होता है तथा भमि मेरी 
होत़ी है ।--अ्िग्स, पूत्रे उद्ध त, १० ६० । यह धारणा मेबाड के किप्तान की छी नहीं है. बरुनू देश 
सब:भ्रागों के क्लिसात़ों को दे । 

४ २ वैबसेशन इन्नवायरी कमिटी रिपोर्ट, पैरा ८४ । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४४९ 


किसानों की समृद्धि का मुख्य श्रेय स्थायी बन्दोबस्त को ही दिया तथा यह भी कहा कि 
उनके इतने अभ्रधिक संसाधनों का होना, बुरी फसलों के दिलों में भी उस स्थिति का 
सामना करने की क्षमता, उनका कृषि-व्यवसाय का विकास करना, पूंजी संचय करना 
तथा उसे उपयोगी उद्योगों, सावेजनिक कार्यो एवं संस्थाओं में विनियोग करना आदि, इन 
समस्त कार्यो के पीछे मूल रूप में स्थायी बन्दोबस्त ही है। यद्यपि स्थायी बन्दोबस्त के 
अब उतने समर्थक न तो सरकारी कर्मचारियों में ही और न गैर-सरकारी व्यक्तियों में ही 
रह गए है, तथापि भ्रब भी यह विषय समाप्त नहीं हो गया है। उदाहरणस्वरूप सन्‌ 
१९२४-२४ में बम्बई भू-राजस्व निर्धारण समिति के समक्ष कुछ व्यक्तियों ने गवाही 
देते हुए कहा था कि वे स्थायी बन्दोबस्त के ही पक्ष में हे । बंगाल में यह वादविवाद 
पुनः प्रबल हो गया तब भू-राजस्व आयोग की नियुक्ति की गई तथा इस आयोग ने अपने 
अनुभव प्रकाशित कराये (सेक्शन ३२ देखिए) । अतः यह अनुचित न होगा यदि हम 
स्थायी बन्दोबस्त तथा इसके बंगाल में क्रियान्वित होने से सम्बन्ध रखते हुए पक्ष तथा 
विपक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्को का संक्षेप में श्रध्ययन कर लें । 
जो इसका समर्थन करते है वे यह बात हृढ़तापूर्वक कहते हैं कि बंगाल में यह 

अत्यधिक सफल रहा है।” (१) जहाँ तक इसके आथिक पक्ष का सम्बन्ध है उनका 
कथन है कि इससे राज्य को एक निश्चित तथा स्थायी मालग्रुजारी मिल जाती है तथा 
इसके लिए सरकार को समय-समय पर मालग्ुजारी के निर्धारण तथा उसे वसूल करने 
में बहुत अधिक व्यय नहीं करना पड़ता । (२) दूसरे, इससे जमींदार किसानों के स्वभा- 
वतः नेता बन सके हे जो व्यावहारिक जीवन में सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित 
होकर शिक्षा-प्रसार, जन-स्वास्थ्य सुधार तथा श्रन्य कार्य करते रहते हों* । (३) जहाँ 
तक मितव्ययिता का सम्बन्ध है, इससे कृषि-कार्य के प्रति लोगों में साहस का संचार हुआ 
है जिससे कृषि की उन्नति हुई है तथा कृषक के संसाधनों का विस्तार हुआ है जिससे 
अभाव अथवा न्यूनता के काल में भी किसानों में स्थिति का सामना करने की विलक्षण 
क्षमता उत्पन्न हो सकी है। (४) अन्तिम, स्थायी बन्दोबस्त द्वारा अस्थायी बन्दोबस्त की 
बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ये ब्ुराइयाँ इस प्रकार की थीं जेसे मालग्रुजारी के 
पुननिर्धारण के समय काइतकार को अत्यधिक परेशान करना, दुबारा बन्दोबस्त करने 
के लिए बहुत अभ्रधिक व्यय करके कमंचारी आदि रखना, बन्दोबस्त के अन्तिम दिनों 
में स्वाभाविक रूप से काइतकारों की भूमि के क्षय होने की प्रवृत्ति--जों उनकी 
३. स्थायी बन्दोबस्त के पत्त में हाल ही में प्रस्तुत किये गए तर्को के सम्बन्ध में वईवान के महाराजाधिराज 
बहादुर, सर विजयचन्द मेहताब तथा श्री बी० के० राय चौधरी के भिन्‍न मत प्रकूट करने वाली टिप्पणी 
देखिए । रिपोर्ट ऑफ द लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, पैरा २६-३४ । 

२, यह भी तके प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी बन्दोबस्त द्वारा ज़मीदारों के लाभ में वृद्धि हुई जिसके - 
फलखरूप वे ऐसे भ मिं गत पढ्र॑ वाले नियुक्त कर सके जो भमि पर खेती करते थे तथा उनके इस 
कार्य के कारण बंगाल में ऐसे ज़मीदारों की उन्नति हुई जिनके पास संस्क्ृति तथा राजनीति के हेतु 
पर्याप्त समय था, जो शिक्षा प्राप्त करके अनेक व्यवसाय तथा सरकारी नोकरियों कर सकते थे तथा ज 
राजनीतिक प्रगति के लिए उत्तरदायी हैं। रिपोर्ट ऑफ द लेण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, 
पैरा ७७। 


४ प्र्‌० भारतीय अर्थशास्त्र 


जान-बृूभकर की हुई लापरवाही के कारण होती थी ताकि उस भूमि का लगान बढ़ाया 
न जा सके, उद्योगों के विकास तथा क्षि-सुधार में रुकावटें तथा किसी वैधानिक अथवा 
न्याय-प्रणाली के उचित नियन्त्रण के अ्रभाव में भू-राजस्व सम्बन्धी सरकारी कर्मचारियों 
के हाथों में समस्त अधिकारों का केन्द्रित हो जाना इत्यादि । 

(१) स्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण तक यह है कि इससे राज्य की 
मालगुजारी एक निश्चित रकम पर सीमित हो गई है तथा यह रकम भूमि की 
उपज को देखते हुए राज्य के भाग की जो रकम होनी चाहिए थी उससे कही कम थी । 
यही नही, जिन राज्यों में स्थायी बन्दोबस्त नही है, वहाँ की भूमि चाहे बंगाल की भूमि 
से कम उपजाऊ हो, फिर भी स्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों की मालग्रुजारी की रकम 
उन राज्यों से बहुत कम हैं। जनसंख्या की वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप खेती के 
विस्तार एवं भ्रूमि के मूल्य में हुई वृद्धि में भी सरकार को कोई अंश नही मिल सका है | 
स्थायी बन्दोबस्त के फलस्वरूप वह मालग्रुजारी चलती आ रही है जिसके निर्धारण का 
भूमि के उपजाऊपन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार निर्धारित की गई मालगुजारी 
प्रत्येक जिले में भिन्‍न है तथा जेसे-जैसे समय बीतता जाता है यह और अधिक श्रसमान 
होती जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य को एक निश्चित तथा स्थायी मालगुजारी 
मिल जाती है, किन्तु इसके लिए राज्य को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सन्‌ 
१६३८-४० के बंगाल के भू-राजस्व आयोग के अनुमान के अ्रनुसार सरकार को प्रति 
वर्ष २ करोड़ रुपये से ८ करोड़ रुपये के बीच की हानि होती है। इसमें वह हानि 
सम्मिलित नहीं हैं जो सन्‌ १७६३ से रुपये की क्रय-शक्ति के हास के कारण हुई ।* 
एक क्रृषि-प्रधान देश में जहाँ भू-राजस्व से प्राप्त आय राज्य की आय का प्रमुख साधन 
है, वहाँ भू-राजस्व के स्थायी एवं लोचहीन होने के कारण बंगाल सरकार को अत्यधिक 
झ्रसुविधा का सामना करना पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप अनेक दिशाओ्रों में जहाँ 
सरकार को कार्य करने की आवश्यकता थी, वहाँ वह कार्य करने से रुक जाती है। यह 
आशा कि स्थायी बन्दोबस्त के फलस्वरूप राज्य की आय के अन्य साधनों में वृद्धि सम्भव 
हो सकेगी कोरी आशा ही रह गई तथा जहाँ कहीं सफल भी हुई वहाँ उतनी नहीं जितनी 
कि सोची गई थी । इस प्रकार ज़मींदारों की निरन्तर बढ़ती हुई सम्पन्नता में सरकार 
का जो उचित अंश था उससे वह वंचित ही रही । यह उल्लेखनीय है कि जमींदारों के 
वेभव की वृद्धि उनके प्रत्यक्ष प्रयत्नों के परिणामस्वरूप न थी वरन्‌ कुछ अनुकूल स्थितियाँ 
ही उत्पन्न हो गई थी, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, सुधरे हुए संचार-साधन, मूल्यों में वृद्धि 
ग्रादि ।* इसके अतिरिक्त स्थायी बन्दोबस्त के कारण सरकार को खनिज तथा नाव 
चलाने योग्य नदियों में मछलियों आदि पर लगाये जा सकने योग्य लगान की भी हानि 


१. रिपोट ऑफ द लेणड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, पेरा ७३ और ८० । 
२. ब॑ गाल के स्थायी बन्दोबस्त के कुछ परिणामों का अध्ययन करने के लिए 'रिपोट ऑफ द इण्डियन 
किक $ बह हि ४ ८ चर, प्लो 
रटंट्यूटरी कमीशन? के ३८१-२ पैरा देखिए; श्री एम० ए० हक द्वारा लिखित 'द मेन विहाइण्ड द प्लो , 
: (ईष्ठ संख्या २२४-६७ तथा रिपोर्ट ऑफ ढ लैण्ड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, पैरा ७२-३३५ 
भी देखिए । 
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हुई क्योंकि स्थायी बन्दोबस्त के समय इन प्राकृतिक संसाधनों का कोई ख्याल नहीं 
किया कई गया था जिनके कारण सामज्जस्य स्थापित किये बिना ही जमींदारों ने ऐसे 
साधनों का अपने स्वार्थ-हित घूब उपयोग किया । यह उल्लेखनीय है कि भूमि पर कम 
कर लगाने के पक्ष में जो नीति रही उसके परिणामस्वरूप लोगों में अपना धन उद्योगों 
की अपेक्षा भूमि में विनियोग करने के प्रति अधिक भुकाव हुआ तथा भूमि का लगान 
वसूल करने के उद्दं इय से ही इतनी अ्रधिक मात्रा में पुजी का विनियोग किया गया न 
कि कृषि अथवा उद्योग-धन्धों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के ध्येय से ।* (२) स्थायी 
बन्दोबस्त के पक्ष में कभी जो राजनीतिक दृष्टि से यह तके प्रस्तुत किया जाता था कि 
इस बन्दोबस्त के अन्तर्गत जमींदारों की स्वामि-भक्ति प्राप्त की जा सकी है, इसमें 
वस्तुत: अब कोई सत्यता नहीं रह गई है। यही नहीं, भ्रब तो राज्यीय सरकारें समस्त 
जनता से राजभक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहती हे; वे केवल कुछ बड़े 
जमींदारों की स्वामि-भक्ति से ही सन्तुष्ठ नहीं रहना चाहतीं। (३) जहाँ तक इस बात 
का सम्बन्ध है कि यह आशा की जाती थी कि जमीदार धनिक एवं सहृदय होंगे तथा 
अपनी रयत के स्वाभाविक नेता के रूप में उनकी स्थिति को ऊँचा उठाने का यत्न करेंगे, 
उसके सम्बन्ध में भी साधारणतः यह विश्वास किया जाने लगा कि यह झ्राशा भी फली- 
भूत नहीं हो सकी है। यही नहीं, “यद्यपि बंगाल में काफी संख्या में योग्य, सहृदय 
तथा सुज्ञानी जमींदार है तथा देश के भ्रन्य भागों में भी हें, किन्तु इनके साथ-ही-साथ 
ज़मींदारी प्रथा की कुछ ऐसी विशिष्ट कुरीतियाँ भी हैं, जो बंगाल में ही नहीं पनप रहीं 
वरन्‌ देश के श्रन्य भागों में भी पनप रही हे । यह बुराई इस प्रकार की है जैसे कार्ये 
से अनुपस्थित होना, क्र र-हृदय प्रतिनिधियों द्वारा रियासत का इन्तज़ाम कराना, जमीं 
दार तथा ञ्रासामियों के मध्य दुःखमय सम्बन्ध रहना, ग्रासामी तथा ज़मींदार के बीच 
बहुत संख्या में तथा विभिन्‍न अधिकार-प्राप्त श्रगेक भूमिगत अधिकार-सम्पन्न मध्यस्थों 
का उपस्थित होना, आदि झ्रादि ।” निश्चित लगान तथा भूमि के आथिक लगान में 
काफ़ी ग़ुज्लाइश रहने के कारण भूमि एक के पदचात्‌ दूसरे के द्वारा पट्ट पर दी जाने 
लगी थी जिससे भ्रासामी तथा ज्ञमींदार के बीच मध्यस्थों की एक लम्बी कड़ी सी बन 
गई थी । परिणामस्वरूप जमींदार तथा रयतों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध लगभग समाप्तप्राय 
हो गए और लाड्ड कानेवालिस की इंग्लेण्ड के नमूने पर बंगाल में ज़मींदार तथा 
झासामी व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा पूरी न हो सकी । “भूमि में किसी विशिष्ठ 
व्यक्ति की रुचि नहीं रह गई। जमींदार तथा श्रासामी के मध्य जो एक लम्बी कड़ी 
स्थापित हो गई, उसमें से कृषि के कल्याण करने का उत्तरदायित्व किसी पर भी 
निश्चित नहीं किया जा सकता था ।* यह बुराई उस स्थिति में और भी अधिक बढ़ 
जाती है जब भूमि में स्वामित्व के अधिकार और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। (४) जहाँ 
तक स्थायी बन्दोबस्त के कारण बंगाल की समृद्धि का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में 
यह तके प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा तो वस्तुतः दूसरे कारणों से ही हुआ है, जैसे 
१. रिपोट ऑफ द लेणड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल, खण्ड १, ऐरा ८० । 

२. वही, पेरा ७८ । 
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विज्येप काइतकारी कानूनों के अ्रन्तर्गत आसामियों की रक्षा, जलवायु की अनिश्चितता 
से बंगाल की अपेक्षाकृत मुक्ति, सश्जार ( श्रावागमन ) के अत्यन्त सुविधाजनक साधन, 
यहाँ के जूट का व्यावहारिक रूप से विश्व में एकाधिकार तथा कलकत्ता से होने वाला 
प्रत्यधिक व्यापार । परन्तु इस विचार की श्री आर० सी० दत्त ने बहुत कड़े शब्दों में 
प्रालोचना भी की थी। उनका कथन था कि यद्यपि स्थायी बन्‍्दोबस्त के अन्तर्गत 
आ्रासामियों के लिए अ्रच्छा कार्य हुआ, उसे पूर्ण करने एवं उसकी पुष्टि करने के लिए 
काइतकारी कानूनों की आवश्यकता भी थी, तथापि उन्होंने सरकार के इस कथन के सम्बन्ध 
में बहुत विरोध प्रदर्शित किया कि जब तक काइतकारी विधान पास न किये गए स्थायी 
बन्दोबस्त ने कोई भी भलाई नही की। इस सम्बन्ध में श्री दत्त ने वेल्सले, मिण्टो, 
हेस्टिग्ज तथा ऐसे ही अन्य विख्यात, राज-काज में कुशल राजनीतिज्ञों के उदाहरण 
प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किये । (५) जहाँ तक शासन-प्रम्बन्धी सुविधा का भ्रश्न है, बंगाल 
की पेचीदा व्यवस्था ने अत्यधिक मुकदमेबाजी को जन्म दिया | इस व्यवस्था के अन्त- 
गंत सब लेखे गड़बड़ हैं तथा अनिश्चितत रूप से रखे जाते हैं। लगान वसूल करने की 
कोई सनन्‍्तोषजनक विधि नहीं है जिससे कभी-कभी लगातार श्रनेक वर्षो तक लगान नहीं 
दिया जाता । परिणामस्वरूप किसानों में लगान न. देने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो जाती 
है । जैसा कि बंगाल भू-राजस्व श्रायोग ने कहा था कि वर्तमान ज़्मीदारी व्यवस्था में 
जमींदार, काइतकार तथा किसान, तीनों के स्वामित्व वाली व्यवस्थाओ्ं के मुख्य 
लक्षण हैं, किन्तु इनके शभुणों की अपेक्षा इनके अवग्गुण इसमें कहीं ग्रधिक हें ।* 
(६) अभ्रन्तिम, इस बात के विरुद्ध कि बन्दोबस्त के प्रत्येक बार दुहराने में बहुत 
समय लगता है, बहुत व्यय होता है तथा गाँवों की श्रथ-ञ्यवस्था ही सम्पूर्ण रूप से 
छिल्न-भिन्‍न हो जाती है, अब यह कहा जा सकता है कि इतने लम्बे अनुभव के परि- 
णामस्वरूप अब बन्दोबस्त का दुहराना कोई मुश्किल कार्य नहीं रह गया है तथा यह 
'काफी सरलता तथा शीघ्रता से किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 
भूमि-सम्बन्धी लेखे जो स्थायी रूप से लिखे जाते हैं प्रतिवर्ष दुहराए जानें के कारण 
प्रत्येक बन्दोबस्‍्त तक अन्तिम तिथि की स्थिति के अनुसार पूर्णो रहते हैं। इन लेखों में 
भूमिगत अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख रहता है। इसके साथ खेतों की सीमाएँ 
निर्धारित की हुई रहती ही हैं, भूमि का भी स्थायी रूप से वर्गीकरण होता है। इस 
सबसे बन्दोबस्त का कार्य बहुत सख्त हो जाता है और फिर बन्दोबस्त भी साधारणतः 
२६-३० वर्ष के अन्तर से तो होता ही है। ग्रतः गाँवों की अर्थ-व्यवस्था में कोई गड़- 
बड़ी पैदा नहीं होने पाती तथा हाल के बन्दोबस्तों में तो सरकार के व्यय में भी बहुत 
कमी रही है। यह भी प्रयत्न किया जाता है कि छोटे कर्मचारियों की संख्या कम-से-कम 
कर दी जाया करे तथा बन्‍्दोबस्त-सम्बन्धी अधिकांश कार्य-दायित्व सम्पन्न एवं बड़े 
राज्य-कमंचारियों को ही दिया जाय जो किसान के प्रति स्वभावतः ही सहृदय होते हें । 
यह भी निरिचित रहता है कि यदि स्थायी रूप से अथवा बहुत लम्बे समय तक खेतों में 
सुधार कराये जायेंगे तो उनके कारण लगान में कोई वृद्धि न की जायगी। इस प्रकार 


१. रेपोट , खण्ड १, पेरा ८५ । 
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लगान-वृद्धि के भय से भूमि का स्थायी सुधार न करने वाली प्रवृत्ति को भी समाप्त 
करने की चेष्टा की जाती हैं । « यह भी कहा जाता है कि स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत 
लगान की कड़ाई के साथ वसुलयाबी वाली परेशानी भी समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि 
अस्थायी बन्दोबस्त के अन्तगंत लगान देर से वसूल करने श्रथवा छूट देने के सम्बन्ध में 
काफी उदार नियम रहते हे । इस प्रकार वर्तमान अस्थायी बन्दोबस्तों में स्थायी बन्दो- 
बस्तों के अनेक ग्रुण विद्यमान रहते है, किन्तु कमियाँ कम रहती हे तथा इसके द्वारा राज्य 
के न्यायोचित अंश तथा कृषकों के अधिकार एवं उनकी सुविधाओं के बीच बड़ा सुन्दर 
सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। | 

स्थायी बन्दोबस्त के सम्बन्ध में शासन-समभ्बन्धी मत अ्रब यह है कि अस्थायी: 
बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में स्थायी बन्दोबस्त के विस्तार के प्रश्न के सम्बन्ध में तो सोचा 
भी नहीं जा सकता । जैसा कि लार्ड इरविन ने एक बार कहा था कि लाड्ड कानंवालिस 
के समय से अब विद्व के व्यापार एवं बाजारों मे भारत की स्थिति बहुत ऊँची हो 
गई है तथा देश की वित्त-सम्बन्धी एवं सामाजिक समस्याओ्रों में ऐसे नवीन तत्त्व 
उपस्थित हो गए हे जिनके कारण देश की आय एवं उसके व्यय में बहुत अ्रधिक 
प्रत्यास्था संभव करने की आवश्यकता आ पड़ी है। अब निरन्तर सरकार के सम्मुख 
यह दायित्व आता जा रहा है कि वह नवीन कार्य करे तथा सरकार के पुराने कार्यों में 
सुधार करे, किन्तु इसके लिए सरकार के पास प्रत्येक समय अधिक-से-प्रधिक धन की 
आवश्यकता पड़ती जाती है । ऐसी स्थिति में यह अ्सम्भव हो जाता है कि भूमि के 
मूल्य में होने वाली वृद्धि में सरकार का जो न्यायोचित अंश हो, उसे वह किसी भी 
कारण से छोड़ दे। इस बात में श्रब॒ कोई सन्देह नही है कि अब वह समय आ गया 
हैं जब बंगाल तथा श्रन्य स्थानों की अ्रस्थायी बन्दोबस्त वाली व्यवस्था को पुनः दुहराया 
जाय, जिससे कि कर के भार के वितरण में न्याय संभव हो सके तथा आय में लोच 
लाई जा सके । ऐसा करने में चाहे इस प्रकार की कोई आपत्ति उठाई जाय कि इस 
प्रकार का सुधार करने से सरकार एक निशचयपूर्वक की गई प्रतिज्ञा तथा नियम भंग 
करेगी तो उसके उत्तर में यह आसानी से कहा जा सकता हैँ कि लगभग डेढ़ शताब्दी 
से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त मौलिक पट्टे का न तो अब कोई भ्रर्थ 
रह गया है और न वह न्यायोचित ही रह गया है तथा अ्रब स्वार्थी हितों को 
सार्वजनिक हित की वेदी पर फलने-फूलनें का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता । 
“पूर्वकाल में जो प्रतिज्ञा की गई थी वह भूत की आवश्यकता थी; श्रब उसे भंग करना 
वर्तमान की झ्रावश्यकता है,” यह मेकियाविली का एक सिद्धान्त है जिसमें निष्कपटता 
की भलक स्पष्ट ही दीख पड़ती है। साथ ही व्यावहारिक दृष्टि से इस सिद्धान्त की 
बुद्धिमत्ता को भी कोई स्वीकार किये बिना न रहेगा, विशेष रूप से उस समय जब कि 
हुम यह देखते हें कि भूत और वर्तमान लगभग डेढ़ शताब्दी की लम्बी किन्तु महत्त्वपूर्ण 
ग्रवधि के द्वारा एक-दूसरे से अलग हो चुके हैँ । 

सन्‌ १६३४५ के भारतीय विधान ने सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक 


१. देखिए, टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन रिपोट , पैरा ८७-८ । 
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होने पर स्थायी बन्दोबस्त को समाप्त कर देने का अधिकार समाप्त नहीं किया। उक्त 
विधान के अन्तर्गत कतिपय वैधानिक सावधानियाँ रखी गई ताकि गवनेरों तथा गवर्नर- 
जनरल के हेतु नियमित आदेशों के अनुसार हिज़ मेजेस्टी का अ्रभिप्राय समझा दिया 
जाय । 

३२. बंगाल का भू-राजस्व आयोग (१&३८-४०)--बंगाल की सरकार ने नवम्बर 
१६३८ में सर फ्रान्सिस फ्लाउड की अध्यक्षता में एक श्रायोग की “नियुक्ति की जिसको 
यह कार्य सौंपा गया कि वह बंगाल की वर्तमान भू-राजस्व व्यवस्था तथा विशेष रूप 
से स्थायी बन्दोबस्त को ध्यान में रखकर उसकी जाँच करे तथा सरकार को वतंमान 
व्यवस्था के ग्रुण तथा अवग्रुणों से अवगत कराए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मारे 
सन्‌ १९४० में प्रस्तुत की । 

इस भ्रायोग का बहुमत इस पक्ष में था कि सन्‌ १७९३ में स्थायी बन्दोबस्त 
लागू करने के जो भी न्यायपूर्ण कारण एवं स्थितियाँ रही हों, वर्तमान स्थिति में यह 
बिलकुल अनुकूल नहीं रह गया है तथा जमीदारी प्रथा में अब इतने दोष आ गए है कि 
वह देश के हित एवं स्वार्थ के हेतु कोई कार्य नहीं कर सकती (ऊपर सेक्शन ३१ देखिए)। 
बहुमत के अनुसार वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए 
जिससे वास्तविक खेती करने वाला काश्तकार भूमि सम्बन्धी पट्टा सीधे सरकार से ले 
तथा सरकार लगान वसूल करने वाले अन्य सब व्यक्तियों से यह अधिकार अपने 
हाथ में ले ले।' आयोग ने यह भी कहा कि स्थायी बन्‍्दोबस्त के स्थान पर श्रस्थायी 
बन्दोबस्त कर देने से भी कोई सारपूर्ण लाभ न होगा ( पेरा १३२ )। ध्येय तो 
यह होना चाहिए कि स्थायी बन्दोबस्त तथा जमींदारी प्रथा के स्थान पर रेयतवारी 
व्यवस्था स्थापित की जाय ताकि सरकार तथा वास्तविक काहतकार के बीच प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध स्थापित किये जा सके और सरकार स्वयं ही ज़मीदार की हैसियत से क्षषकों के 
कल्याण की भावना से क्ृषि-सुधार हेतु नाना प्रकार की योजनाएँ क्रियान्वित करे। 
( पेरा €४-५ )। 
इस आयोग ने बहुमत से यह सिफारिश की कि एक ऐसा विधान प्रस्तावित 

किया जाय जिसके ग्रन्तगंत लगान वसूल करने वाले प्रत्येक किसान, यहाँ तक कि भूमि 
जोतने वाले वास्तविक काइतकार तक के हित का क्रय कर लिया जाय। भ्रृमि के स्वामियों 
तथा पट्टे दारों को उनके वास्तविक लाभ का दस गुना क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया जाय । 
यदि सम्भव हो सके तो इसे नकद दे दिया जाय अथवा यह रकम उन्हें बन्धपत्रों के 
(बाण्डों) रूप में दे दी जाय जिनका भुगतान ६० वर्ष के पश्चात्‌ हो सके । उन्होंने खनिज 
तथा मछलियों की झ्राय पर भी अधिकार प्राप्त करने को कहा । जब तक राज्य द्वारा 
इस प्रकार क्रय करने का कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक के लिए किसी भअन्य शुल्क के 
बजाय कृषि-आय-कर लगाने का सुझाव रखा। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त कर की 
सम्पूर्णो रकम को केवल कृषि के सुधार हेतु ही लगाया जाय ।* 
१. रिपोर्ट, खण्ड १, पैरा ६६ । 

२. २७ अप्रेल सन्‌ १६९४५ को बंगाल विधान सभा ने बंगाल कृषि आय कर बिल पास किया जिसके 
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इस झायोग की रिपोर्ट पर समस्त सदस्यों की सहमति न थी। इसके छः 
सदस्यो ने चार विषयों पर अपने विरोधी मत व्यक्त किये । विरोध प्रदर्शित करने वाले 
सदस्यों के मतानुसार राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेना केवल वित्त-सम्बन्धी दृष्टि से 
ही संकटमय प्रयोग न होगा, वरन्‌ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से भी यह श्रनुचित 
सिद्ध होगा । उतके मतानुसार बंगाल के काइतकारों की श्राथिक कठिनाइयाँ भू-राजस्व 
व्यवस्था से सम्बन्धित नही हैं। इन कठिनाइयों के मुख्य काररों में से जनसंख्या का 
बढता हुआ दबाव, हिन्दुश्नों तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम जिनके 
कारण खेती की जाने वाली जमीन का अपखण्डन एवं अन्तविभाजन हो गया है, 
वर्ष के श्रधिकांश भाग में कृषि से बेकार रहने पर धनोपार्ज॑न के श्रन्य किसी भी प्रकार 
के साधनों का अभाव तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी आदि कुछ महत्त्वपूर्ण कारण 
है। वर्तमान व्यवस्था के जो भी दोष रहे हों, उनका कहना था कि इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत बंगाल में मौरूसी किसान अन्य राज्यों की अपेक्षा कम लगान देता है तथा 
काइतकारी विधानों के अन्तर्गत उसे श्रन्य राज्यों की अपेक्षा भ्रधिक संरक्षण प्राप्त है । 
ऐसी अवस्था में राज्य द्वारा अ्रधिकार प्राप्त कर लेने से काइतकारों को कोई लाभ न 
होगा तथा ऐसी किसी भी योजना के क्रियान्वित होने से बंगाल में बहुत ही अनुचित 
प्रकार का सामाजिक बवण्डर खडा हो जायगा, जिसके शिकार अधिकांश मध्यमवर्गीय 
परिवार ही होगे जिनके भूमि-गत हित समाप्त कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 
क्षति-पूति भी थोडी हैं तथा इसका आधार बहुत ही असन्तोषजनक है। इस बात का 
भी भय हैं कि यदि सरकार ही भूमि पर सस्पूरां स्वामित्व प्राप्त कर लेगी तो ग्रामीण 
वोट देने वालों के दबाव में आकर लगान भी कम हो जाय ( पैरा ८६-९४ ) । 
आयोग के बहुमत ने उन कारणों के सम्बन्ध में कोई श्रापत्ति नही की जो अल्प- 
सत द्वारा बंगाल की कृषि की हीन अवस्था के लिए उत्तरदायी ठहराये गए थे । परन्तु 
उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि जमीदारी व्यवस्था उक्त स्थिति को लाने का 
एक महत्त्वपूर्ण सहायक कारण रही है तथा अल्पमत ने जिन कारणों का उल्लेख 
किया है उनमे सबसे सरल रीति से इसके दोषों का निवारण किया जा सकता है। 
बहुमत ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेने वाले 
उनके प्रस्ताव के परिणामस्वरूप बंगाल की ग्राम्य प्र्थ-व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण 
सेद्धान्तिक अन्तर आ जायगा जिससे समस्त राज्य के सामाजिक तथा आथिक ढाँचे पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । साथ ही उन्होने इस बात को भी स्वीकार किया कि इतना 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन शने:-शने: कुछ वर्षो में ही किया जा सकेगा । यह शासन-सम्बन्धी 
बहुत बड़ा कार्य होगा, जो सरकार के समस्त अंगों द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ 
अपने कतेव्यों का पालन किये बिना पूरा न किया जा सकेगा । उन्होंने सम्भावित सामा« 
जिक छिन्न-भिन्‍नता की सम्भावना पर भी अपनी सहमति प्रकट की, परन्तु उनका यह मत 
था कि सम्पूर्ण राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भू-धृति व्यवस्था में परि- 
वर्तन किये बिना उसे चालू नहीं रखा जा सकता तथा इसके दोष तभी दूर किये जा 
अन्तर्गत ३,५०० रु० प्रति वर्ष से अधिक की कृषि आय पर कर लगाने की व्यवस्था की गई । 
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सकते हे जब सरकार वास्तविक काइ्तकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर ले ( परा 
१३८ ) ।* 

३३, बन्दोबस्त की अवधि--इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है कि बन्दोबस्त की अ्रवधि 
कम-से-कम हो अथवा अधिक-्से-अधिक । कुछ लोग कहते हैं कि बन्दोबस्त केवल १० 
वर्ष के लिए ही तय किये जायें, किन्तु इसके विपरीत कुछ व्यक्ति चाहते हैँ कि बन्दोबस्त 
को भ्रवधि ६९ वर्ष निद्िचित की जाय। जो लोग थोड़ी अवधि वाले बन्दोबस्त चाहते 
है, वे यह तक रखते हे कि इससे सरकार तथा समुदाय को यह लाभ होगा कि सामान्य 
सम्पन्नता के दिनों में बिना परिश्रम किये जो वृद्धि होगी उसमे सरकार अपना उचित 
अंश प्राप्त कर सकेगी | यह तक उन प्रदेशों मे विशेष रूप से लाश होता है जहाँ 
आधिक समाधानों की उन्नति अति शीघ्रता से हो रही हैं। साथ ही उनका यह भी कहना 
था कि इससे एक लाभ यह होगा कि क्ृषि-जमीनों के लगान गिरते समय तथा क्ृषि- 
पदार्थों के मल्यों में गिरावट झ्राने के समय कम अ्रवधि वाले बन्दोबस्तों मे मालग्रुजारी का 
कम निर्धारण किया जाना सम्भव है जिससे कृषकों को तुरन्त सहायता प्राप्त हो सकेगी। 
यह भी कहा गया कि थोड़ी अ्रवधि वाले बन्दोबस्तों में हर बन्दोबस्त के समय थोड़ा- 
थोड़ा लगान बढ़ाते रहने से जनता में कम असन्‍्तोष फैलेगा । इसके विपरीत उस स्थिति 
में जब लम्बी अ्रवधि वाले बन्दोबस्तों के समाप्त होने पर फिर लम्बे समय के लिए 
किये जाने वाले बन्दोबस्त के समय यदि बहुत अ्रधिक लगान में वृद्धि कर दी जाय 
तो अधिक असनन्‍्तोष फैलेगा । यह भी कहा जाता हैँ कि लम्बी अवधि वाले बन्दोबस्त 
लगान देने वाले की दृष्टि से कम परेशान करने वाले होते हें। उसे यह भय भी नही 
रहता कि यदि वह भूमि में सुधार कर लेगा तो उस पर लगान बढ़ जायगा । ऐसी 
स्थिति में वह अपने आथिक साधनों को भली प्रकार से एकत्र करके अपनी भूमि 
का स्थायी सुधार करा सकता है। यह मान लेने के उपरान्त भी कि नई मालशुजारी के 
निर्धारित करने हेतु एक उचित एवं वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया गया है, तुरन्त 
ही यह कह देना कठिन है कि निश्चित रूप से अम्लुक अ्रवधि आदर्श रहेगी तथा शेष सब 
ठीक न रहेंगी । देश में साधारण विचारधारा यह है कि बन्दोबस्त लम्बी अवधि के 
लिए किये जायें तथा उसे पुनः दुहराने के समय लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में साधारणत: 
यह सोच ही लिया जाता है कि ऐसा तो होगा ही। यह उल्लेखनीय है कि कम-से-कम 
एक राज्य, पंजाब, में सन्‌ १६२९ के पंजाब भू-राजस्व संशोधित विधान के श्रन्तर्गत 
बन्दोबस्त की अभ्रवधि बढ़ाकर ४० वर्ष के लिए कर दी गई । बम्बई भू-राजस्व निर्धारण 

१. माचे १९४५ में बंगाल की सरकार ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का 
निश्चय किया । इसे फरीदपुर जिले से प्रारम्भ किया गया जहाँ बन्दोबस्त सम्बन्धी काये किया जा रहा था । 
यह अनुमान लगाया गया कि श्रन्य सब जिलों में इस योजना के विस्तार करने से राज्य की मालगुजारी 
लगभग १२ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ जायगी। 

अखिल भारतीय कांग्रेस यह ऐलान कर चुकी है कि वह सरकार तथा काश्तकार के बीच सब मध्यस्थों 

को समाप्त कर देगी। इसी नीति को क्रियान्वित करने के उद्दे श्य से कांग्रेस की कार्यकारिणी ने अक्तूबर 
सन्‌ १९४६ में एक प्रस्ताव पास किया जिसके श्रन्तर्गत समस्त राज्यीय कांग्रेस सरकारों से यह कहा गया 
कि वे ज़मींदारी की समाप्ति के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव भेजें । 


भू-धृति तथा भू-राजस्व ४५७ 


समिति ने ३० वर्ष की भ्रवधि की सिफारिश करते हुए कहा कि “३० वर्ष कृषकों के 
जीवन में एक पीढ़ी है। यदि किसान को इस अवधि के प्रारम्भ में ही इस बात का ज्ञान 
हो जाय कि सरकार उसकी मालग़ुजारी को बढ़ा सकती है, तो उसके पास इतना समय 
रहता है कि वह अपने सब व्ययों का अनुमान लगाकर अपने जीवन का रहन-सहन इस 
प्रकार निश्चित कर लेता है और जिस पनुपात मे मालगुजारी में वृद्धि की जाने की 
सम्भावना होती है, उसी के अनुसार वह अपनी स्थिति को बना लेता है। इसके अति- 
रिक्ति ड्स बीच में यदि उसकी भूमि का मूल्य बढ़ जाता है अथवा क्षषि-पदार्थों के 
मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती है अथवा बाजारों तथा सश्जार-साधनों में सुधार हो 
जाता है, तो उसकी झाथिक स्थिति और भी अच्छी हो जाती है और वह बन्दोबस्त 
के पुनः दृहराये जाने के समय मालग़ुजारी में होने वाली वृद्धि के लिए अपने को और 
भी तैयार कर लेता है।” श्री एण्डरसन इतनी लम्बी अर्थात्‌ ३२० साल की अवधि के 
विरुद्ध थे क्योंकि उस समय बम्बई की पद्धति में यह दोष था कि प्रत्येक बन्दोबस्त 
के समय, जो ३३ प्रतिशत* वृद्धि का नियम था उससे कृषि के लाभों पर सब स्थानों 
पर समान रूप से कर लगाना सम्भव न था। लाभ अथवा लगान की वृद्धि भू-राजस्व 
की अपेक्षा तीब्रतर होती है तथा यह प्रति ३० वर्षो में ३३ प्रतिशत की अ्रधिकतम दर 
से बढ़ सकते हे ।* 

३४ मालगुजारी निर्धारण के सिद्धान्त--भारत के विभिन्‍न मालगणशुजा री-सम्बन्धी बन्दो- 
बस्तों का भ्रध्ययन करते समय, जैसा कि हम देख चुके है, कोई सब स्वीकृत तथा सदैव प्रयोग 
में लाये जाने वाले ऐसे सिद्धान्त नही है, जो मालग्ुजारी के निर्धारण किये जाते समय 
सदेव व्यवहृत होते हों । तथ्य तो यह है कि लगभग सभी राज्यों के सैद्धान्तिक नियम 
एक-दूसरे से भिन्‍न रहे हें तथा श्ननेक बातों के आधार पर उनमें परिवर्तन किये जाते 
रहे हे । यही नही, इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी को अपना स्वतन्त्र निर्णाय करने 
की भी छूट दी गई है। उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में मालगुजारी निर्धारित 
करने का सैद्धान्तिक आधार आर्थिक लगान है तथा मद्वास में वास्तविक उपज । बम्बई 
में कुछ समय पूर्व तक निचयात्मक रूप से कोई भी आधार नही था। वहाँ केवल अनु- 
भव के आधार पर सामान्य आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए बन्दोबस्त अधिकारी 
को जो उचित प्रतीत होता था, उसी के आधार पर वह मालगुजारी निर्धारित कर 
देता था । 

३४, सालगुजारी निर्धारित करने के आधार के रूप में लगान-मुक््य--हाल ही में बम्बई * 
में जिस रीति को अपनाया गया, श्रर्थात्‌ लगान-मूल्य को मालग्रुजारी निर्धारित करने का 
आ्राधार बनाना, उससे ऐसे प्रइन उपस्थित होते हे, जो स्थानीय महत्त्व से भी श्रधिक महत्त्व 
के हैं। कृषि के लाभ को जानने के लिए भू-लगान के आँकड़ों पर निर्भर रहने के लिए 


१. सन्‌ १६३४ के बम्बई भू-राजस्व नियम संशोधित विधान के अन्तगैत इसे घटाकर २५ प्रतिशत कर 
दिया गया । 
२. फैक्ट्स एएड फैलेसीज ऑफ द बाम्बे लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम, एृष्ठ १०६ | 
३. सेक्शन २७ और ४४ भी देखें। 


४प्र८ भारतोय ग्रथंगास्त्र 


इस दृष्टि से कहा जाता है कि यह विधि अधिक निश्चित है तथा इसके अपनाने से बन्दो- 
बस्त अधिकारी अपने कार्य का औचित्य अधिक विधिपूर्वक ज्ञात कर सकता है--अ्पेक्षा- 
कृत उस स्थिति के जब वह कोई अन्य विधि अ्रपनावे--जो फसलों, कीमतों, सश्जार-साधन 
की उन्नति आदि पर आधारित हो । परन्तु सन्‌ १६९२९ की बारदोली की पेचीदा स्थिति 
ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब तक पूर्ण सावधानी के साथ प्रयुक्त न किये जाये, 
लगान-सम्बन्धी आँकड़े गम्भीर अशुद्धियों तथा असहनीय मालगुजारी के अधिक एवम्‌ 
असहनीय निर्धारण को जन्म दे सकते हैं। वास्तविक लगान कई कारणों से सच्चे लगान 
से बहुत अधिक हो सकता है । ये कारण इस प्रकार के हो सकते हे--जैसे काश्तकारों मे 
बहुत अधिक स्पर्धा हो, आसामी ज़मीदार का ऋणी हो तथा ऐसी स्थिति में वह बहुत 
अधिक लगान देने के लिए बाध्य कर लिया जाय; इस लगान में ऋण पर लगाये जाने 
वाले ब्याज की रकम भी सम्मिलित हो जिससे भूमि की उपज का कोई सम्बन्ध न रहे, 
लगान-समृद्धि के समय निश्चित किया गया हो जिसे सामान्य स्थितियों का सूचक नही 
कहा जा सकता; लगान की रकम इस प्रकार भी निश्चित की जा सकती है कि यह 
लगान किसान सम्पन्न वर्षो में दे सकेगा तथा बुरे वर्षो में आवश्यकतानुसार इसमें काफी 
कमी कर दी जायगी; यह भूमि की आय में से ही दिया जानें वाला न हो वरन्‌ 
किसान की समस्त आय को ध्यान में रखकर उसमें से दिये जाने वाला हो । औद्योगिक 
फसलों, यथा कपास आदि के लिए जो भूमि दी जाती है उसका लगान खाद्य-पदार्थ वाली 
फसलों की भूमि से कम होता है; अ्रतः स्वाभाविक रूप से इसके परिरामस्वरूप लगान 
की रकम में अ्रत्यधिक वृद्धि हो जायगी और भले ही इसका बहुत अधिक प्रभाव न पड़े 
तथापि इससे हानि होने की सम्भावना हो सकती है। कभी-कभी काइतकार को ऐसी 
भूमि के लिए, जो केवल उसके खेत के समीप है, ज़मींदार की रुचि के भ्रनुसार लगान 
देना पड़ता है। यह भी सम्भव हो सकता है कि समस्त प्रदेश का बहुत थोड़ा भाग ही 
नकेद लगान पर उठाया जाय और यद्यपि लंगान का मुल्य विक्रय के आधार पर जाना 
जा सकता है, यदि यह विक्रय सामान्य स्थितियों में हो तथा इस पर किसी प्रकार से 
गड़बड़ करने वाले तत्त्व प्रभाव न डालें तथा यह भी सम्भव है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आँकड़े सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्ण न हों ।* बार- 
दोली समिति के छाब्दों में, “कच्चे माल को ध्यान में रखकर काफ़ी गुजायश छोड़ना 
ग्रत्यन्तावश्यक है । लगान के आँकड़ों के बारे में, जिन पर मालशुजारी का निर्धारण 
आवश्यक होगा, काफी जाँच-पड़ताल करना भी गअत्यावश्यक है। यह तो अवश्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए कि लगान के आँकड़े यदि पूर्ण सावधानी के साथ एकत्र 
किये जायें, इस प्रकार उनकी तालिका बनाई जाय जिससे उनका वास्तविक महत्त्व जाना 
जा सके तथा जिस प्रकार के व्यवहारों में लगान की रकमें काम में लाई'गई हों, उनका 
पूर्ण ध्यान रखा जावे तो भूमि के लगान की रकम ही केवल वह प्रमाण उपस्थित कर 
सकती है जिसके आधार पर मालगुजारी का पुननिर्धारण किया जा सकता है। अतः 


१. इन विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण अध्ययन के लिए बारदोली रिपोर्ट, पैरा २९-३८ देखिए । गाडगिल 
द्वारा लिखित “बॉम्बे लेरड रेवेन्यू सिस्टम” भी देखिए । ' 
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इस बात के पूर्ण प्रयत्व किये जाने चाहिएँ कि भूमि के लगान तथा उसके विक्रय से 
सम्बन्धित विश्वसनीय श्ाँकड़े एकन्न किये जायें तथा पूरों सावधानी के साथ उनका 
संकलन किया जाय ।" इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकत्र किये गए 
आँकड़े तथा अन्य सूचनाएं मालगुजारी के पुनः निर्धारण के कार्य में विश्वसनीय होंगी 
अथवा नहीं तथा उनका किस प्रकार श्रत्युत्तम उपयोग किया जा सकता है, आदि सब 
बातों का निश्चय करना केवल बन्दोबस्त अधिकारी अथवा अन्य सरकारी कर्मचारी पर 
ही नहीं छोड़ना चाहिए, वरन्‌ इसके लिए एक उपयुक्त सलाहकार समिति का निर्मारण 
किया जाना झ्ावश्यक है। इसके अतिरिक्त जहाँ लगान के झ्राधार पर भूमि का मूल्यां- 
कन काफी उचित एवं सन्‍्तोषजनक प्रतीत हो, वहाँ भी बम्बई भू-राजस्वं, निर्धारण 
समिति के निर्देशों के अनुसार मालगुजारी के दृहराते समय श्रन्य तत्त्वों जैसे सम्चार- 
साधन, बाजार की कीमतें, आथिक दशा, फसल की उपज से सम्बन्धित किये गए 
प्रयोगों के परिणाम आदि के आधार पर मालगृजारी पुननिर्धारित की जानी चाहिए। 
ऐसा बहुत कम स्थितियों में होगा, जब इन सब सम्बन्धित बातों के बिना ही मालगुजारी 
पुनर्निर्धारित कर ली जाय । 

अतः हम सन्‌ १६३६ में बम्बई भू-राजस्व सम्बन्धी नियमों के इन संशोधनों 
का स्वागत करते हूँ जिनमें लगान की दृष्टि से भूमि के मूल्यांकन को मालगुजारी के 
पुननिर्धारित करने का आधार माना गया है तथा इस सम्बन्ध में अ्रन्य तत्त्वों को भी 
पूर्ण महत्त्व दिया है। यही नहीं, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा सताये गए व्यक्ति को, 
उसके निर्णाय के विरुद्ध आपत्ति करने का भी अवसर प्रदान किया गया है। 
३६. भारत के भू-राजस्व के सम्बन्ध में रिकाडों का सिद्धान्त--जसा कि हम पहले देख 
चुके हें प्रत्येक राज्य में मालगुजारी निर्धारित करने के सिद्धान्त विभिन्‍न हैं। फिर भी 
तत्कालीन भारत सरकार का यह कथन था कि जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है 
प्रत्येक स्थान पर मालगूजारी आर्थिक लगान का मामूली भाग है। किन्तु स्पष्टतः ऐसा 
उन स्थितियों में तो अवश्य नहीं होगा जहाँ खेती की भ्ननाथिक भूमि है, जिसके होने से 
सरकार भी इन्कार नहीं करती । ऐसी स्थिति में जैसा कि वाडिया और जोशी 
ने कहा है, “भूमि-कर भूमि के आधार पर नहीं लगाया जाता वरन्‌ काश्तकार को 
निम्नतम जीवित रहने-भर के लिए छोड़कर शेष सब ले लिया जाता है ।”* इससे स्थितियों 
में जहाँ व्यवहार में शुद्ध भ्राथिक लगान से अधिक नहीं लिया जाता वहाँ यह संयोग- 
वश ही है; इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं किये जाते, क्‍योंकि वास्तव में किसान का 
अतिरिक्त या अतिरेक़ निकालते समय उसकी उपज के मूल्य में से उपज के हेतु किये 
गए अनेक व्यय नहीं घठाये जाते। उदाहरणार्थ, काश्तकार तथा उसके परिवार के 
श्रम को काम में नहीं जोड़ा जाता। उत्तरी भारत में वास्तविक लगान, जिस पर 
मालगूजारी ग्राधारित रहती है, वस्तुतः झ्ाथिक लगान की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक भी 
होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश हैं जहाँ का मुख्य उद्यम कृषि ही हैं तथा कृषि 

१, बारदोली रिपोट $ पैरा ३८ देखिए । 

२, 'विल्थ ऑफ इण्डिया, पृ० रणश। 
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एवं श्रन्य व्यवसायों में प्राप्त श्रम एवं पूजी की दृष्टि से कोई स्पर्धा भी नहीं है । 
काइतकार को तो अपनी भूमि पर खेती करनी ही है चाहे उसे इतना भ्रधिक लगान क्‍यों 
न देना पड़े कि उसे भूखों मरने तक की नौबत आ जाय । “इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
यदि हम उद्योग एवं शिल्पकारी आदि के रूप में जीविकोपाज॑न के श्रन्य साधन प्रस्तुत 
कर सके तो अन्य किसी साधन के अभाव में परवश होकर जो इतनी बड़ी संख्या में 
लोग केवल खेती ही करते हैं, यह स्थिति न रहे ।* लगान-पुल्य के वर्तमान भ्रंक इसलिए 
भी आर्थिक लगान के सूचक नहीं कहे जा सकते क्योंकि आज किसान को भूमि की भूख- 
सी है; उसकी श्राथिक स्थिति ऐसी है कि उसे केवल भूमि ही चाहिए । आर्थिक स्थिति 
के अतिरिक्त वर्तमान स्थिति में किसानों की कुछ विचारधारा भी ऐसी ही है कि वे 
झञपने धन को केवल खेती में ही लगाएँ। अ्रसे से चली आई यह विचारधारा उसी समय 
परिवर्तित हो सकती है जब उद्योगों का विकास करके पूजी के विनियोग के हेतु अन्य 
साधन प्रस्तुत किए जायें। रिकार्ड के सिद्धान्त के अनुसार झ्राथिक लगान का जो अभि- 
प्राय है उसका मालगजारी के निर्धारण से कोई निश्चित सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 
जा सकता, यद्यपि हम यह भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक स्थिति में भू-राजस्व अजित 
आय पर ही लगाया जाता है। इसके साथ ही हम इस बात को भी नहीं मान सकते 
कि केवल इसलिए कि भूमि की उपज पर पहला भार भू-राजस्व का है, इसलिए यह 
आथिक लगान* का भाग नहीं हो सकता, क्योंकि रिकार्ड के सिद्धान्त के अनुसार 
आ्राथिक लगान उत्पत्ति का अन्तिम भार है। जब हम यह कहते हैं कि श्राथिक लगान 
उपज पर अन्तिम भार होता है तो हम इस ख्याल से नहीं कहते कि आथिक लगान को 
समय के अनुसार सबसे बाद में दिया जाता है, परन्तु लगान का आथिक विश्लेषण करते 
समय हम' ऐसा कहते हैं । जिस प्रकार मज़दूरी, मजदूरों द्वारा की गई उत्पत्ति से प्राप्त 
की जाती है, किन्तु इतका भुगतान पहले ही होता है, इसी प्रकार भ्रतिरिक्त या श्रतिरेक 
प्राप्त होने की आशा में किसान को अतिरिक्त या अतिरेक प्राप्त होने से पूर्व ही उससे 
लगान वसूल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सही आलोचना यह होगी कि माल- 
गुजारी का निर्धारण ऐसे समय भी कर लिया जाता है जब किसान को अतिरिक्त या 
अतिरेक प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं दीख पड़ती । यही नहीं, उससे मालगुजारी 
वसूल भी कर ली जाती है और अतिरिक्त प्राप्त न होने पर मालग्रुजारी वापस नहीं 
की जाती । मालग्रुजारी माफ करना अथवा उसमें से छूट देने वाली विधि सर्देव ही 
क्रियान्वित होती रहेगी, इसकी निशचयात्मक रूप से कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती 
तथा व्यवहार में ऐसा सदेव होता भी नहीं है, श्रतः किसी भी स्थिति में मालगुजारी 
को सम्पूर्णा उपज पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध आरथिक लगान अथवा भअ्रनरजित 
आय नहीं है । 
३७. मालगुजारी या भू-राजस्व निर्धारित करने का एक नया आधार-कर जाँच समिति 
ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में भूमि के वाषिक मूल्य को समान रूप से माल- 


१. वही । 
२, वही । 
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गुजारी निर्धारित करने का आधार बनाया जाय तथा बन्दोबस्त अधिकारी को यह कार्य 
सौप दिया जाय कि वह प्रत्येक राज्य की विश्येष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
वार्षिक सूल्य मालूम कर लेवे | वाधिक मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि “कुल 
उपज में से उत्पादन-लागत घटाने पर जो शेष रहे वही वाषिक मृल्य है। यह ध्यान रहे कि 
उत्पादन-लागत में किसान तथा उसके परिवार द्वारा किये हुए श्रम का मूल्य एवम्‌ (कृषि 
करने के हेतु) साहसोद्यम का प्रतिफल भी सम्मिलित है।” जहाँ पर लगान काइश्तकारी 
कानूनों अ्रथवा रीति-रिवाजों, जो कानून के समान ही हे, के द्वारा निर्धारित होते है 
अथवा जहाँ बन्दोबस्त भ्रधिकारी निश्चित किये जाते हों, वहाँ यह लगान-ही वाषिक 
मूल्य मानना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान काल मे मालगुजारी निर्धारित करने 
के आधार के सम्बन्ध में जो अ्स्थिरता चल रही है, उसका अन्त किया जा सकेगा । 
हमारे अनुसार वाषिक मूल्य स्पर्धाजन्य लगान-मूल्य नहीं है जो बहुत अधिक भी हो 
सकता है । उदाहरणार्थे. उन स्थितियों में जब किसानों में भूमि के लिए बहुत अ्रधिक 
स्पर्धा हो, चाहे इस कारण से कि दूसरे व्यवसायों का अभाव है और चाहे इस कारण 
से कि परम्परानुसार क्षषि के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बहुत ही कम स्थितियों में 
यह लगान बहुत कम हो सकता है, जैसे उस समय जब कम मालगुजारी निर्धारित 
कराने के उ्द बय से जमीदार तथा किसान दीनों आपस में मिल जायें और स्वयं जान- 
बूककर लगान बहुत अधिक गिरा दे। वाधिक मूल्य वाला आधार अधिक वैज्ञानिक है 
क्योंकि यह काइतकार तथा उसके परिवार के श्रम और साहसोद्यम का प्रतिफल उन्हें 
प्रदान करता है । 
३८. मालगुजारी की दर: एक सिफारिश--वाषिक मूल्य का क्‍या अनुपात ले लिया 
जाय, इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के प्रयासों को ध्यान में रखकर कर-जाँच-समिति ते सिफा- 
रिश की कि मालगुजारी का निर्धारण वाषिक मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक न होना 
चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि विभिन्‍न राज्यों में सम्भवतः वा्धिक मूल्य के 
विभिन्‍न प्रतिशत के आधार पर मालगृूजारी वसूल की जाती होगी तथा जिसका पता 
तुरन्त नही लगाया जा सकता, उन्होंने यह सिफारिश की कि पहले योग्य व्यक्तियों 
द्वारा जाँच का प्रबन्ध किया जाय ताकि यह ज्ञात हो जाय कि वतेमान काल में किस 
दर पर मालगुजारी वसूल की जाती है और इसके पश्चात्‌ प्रत्येक राज्य में विधान द्वारा 
एक सामान्य दर निर्धारित कर ली जाय । 

प्रामाणिक दर के अतिरिक्त समिति ने सिफारिश की कि स्थानीय संस्थाएँ 
अपनी आवश्यकताओं के हेतु कर लगाएँ और सामान्यतः स्थानीय दर अ्रधिक-से-अधिक 
भू-राजस्व के २५ प्रतिशत के आसपास हों । इस बात को ध्यान में रखकर कि स्थानीय 
परिषदों (बोर्डो) में अधिकांशतः कृषक तथा जमीदार ही होगे तथा यह कि इनके द्वारा 
आऑप्त आय अधिकांश में उस स्थान-विशेष के सुधार एवं उसकी उन्नति के लिए ही 
व्यय की जायगीं, समिति ने यह आशा प्रकट की कि इनके द्वारा वसूल की जाने वाली दर 
के प्रति काइतकारों में सामान्य कार्यो के हेतु मालगुजारी में वृद्धि की अपेक्षा कम असन्तोष 
होगा । यूरोप के देशों में भी जहाँ यह रीति प्रचलित है, एक सामान्य प्रामारिणक दर के 
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ग्रतिरिक्त स्थानीय कर वसूल करने की रीति सन्तोषप्रद सिद्ध हुई है । 

३६. सालगुजारी में ब्ृद्धि करने की क्‍या सीमाएँ होनी चाहिए--यह ध्यान में रखकर 
कि कही मालगुजारी में बहुत श्रधिक वृद्धि न कर दी जाय, यह आवश्यक जान पड़ता 
है कि इसके लिए भी एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर ली जाय । इस सम्बन्ध मे हम 
बम्बई भू-राजस्व निर्धारण समिति की सिफ़ारिश को स्वीकार करते है कि यह अधिकतम 
सीमा वर्तमान गाँव, समूह, खेती करने योग्य जमीन आदि किसी में भी भेद न करते हुए 
ग्रधिक-से-अधिक २४ प्रतिशत होती चाहिए । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना ग्रावश्यक 
होगा कि जिस तालुका की मालगुजारी बढ़ाई जा रही है उसकी मालगुज़ारी का दूसरी 
बार निरीक्षण हो चुका है। 

४०. भू-राजरुव में कर के सिद्धान्तों को लागू करना)--(१) कर का पहला सिद्धान्त 
अर्थात्‌ निश्चयात्मकता, तो पूर्णतः लागू होता है, क्योंकि बन्दोबस्त की ग्रवधि तक के लिए 
भू-राजस्व निश्चित रहता है। काश्तकार यह जानता है कि उसे निश्चित रूप से क्‍या 
देना है। यद्यपि मालगुजारी के निर्धारित करने का आधार अस्थिर है फिर भी माल- 
गुजारी के पुनः निर्धारित होने के समय यह अस्थिरता भी समाप्त होने की सम्भावना 
रहती है । मालगुजारी के निर्धारण हेतु ऊपर लिखे अनुसार एक समान आधार अपनाने 
से यह अस्थिरता भी समाप्त हो जायगी । 

(२) कर-निर्धार॒ण का दूसरा सिद्धान्त सुविधा है। यह सिद्धान्त भी लागू होता 
है । इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हें कि भू-राजस्व, जैसा कि हम पहले देख चुके हें, 
काइतकार की सुविधा के अनुसार किछतों में वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह्‌ 
उल्लेखनीय हैँ कि निश्चितता के सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन करने के कारण 
सुविधा के सिद्धान्त का कुछ कम ख्याल रखा जाता है, क्‍योंकि मालग्रुजारी की रकम 
निश्चित करते समय अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के वर्षो में दी जाने योग्य मालगृजारी 
का औसत निकालकर यह मालगुजारी काइतकार से प्रतिवर्ष वसूल की जाती है । 
ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि बुरे वर्षों में काइतकार की सुविधा का पूर्ण ध्यान 
'रखना सम्भव न हो सकता हो । इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखकर कार्य किया' 
जाता है कि किसान अच्छी फसल वाले वर्षो में कुछ बचा लेगा तथा इससे बुरे वर्षो की 
'कमी को पूरा कर लेगा, परन्तु यह झ्राशा तथ्यों के आधार पर सही नहीं उतरती ॥ 
परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष वसूल की जानें वाली यह औसत रकम अभाव वाले वर्षों में 
बहुत कठोर तथा क्रर प्रतीत होती है। जेसा कि हम पहले देख चुके हैँ, मालगुजारी का 
परिहार और निलम्बन पर्याप्त लोच के साथ नहीं होता तथा कर-जाँच समिति के 
अनुसार बुरे वर्षो में भू-राजस्व में लोच न होने के कारण बहुत संख्या में किसानों को 
साहूकारों एवं महाजनों की शरण लेनी पड़ती हैं । एक दूसरी असुविधा बन्दोबस्त की' 
लम्बी अभ्रवधि कही जा सकती है। वर्तमान बन्दोबस्त के समय में जो लगान काइतकार 
को देना पड़ता है वह उसके अनुसार अपने जीवन का रहन-सहन निर्धारित कर लेता" 
है । ऐसी स्थिति में यदि अगले बन्दोबस्त के समय मालगुजारी में काफी वृद्धि कर दी 


£« ० क्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट , पैरा ८६-६ । 
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जाती है तो उस वृद्धि के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसे अपने परिवार का बजट अनुकूल रूप 
से बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यद्यपि लम्बी अवधि के लिए बन्दोबस्त 
करते समय यही आशा की जाती है कि बन्दोबस्त की श्रवधि में वह इतना अ्रवसर 
प्राप्त कर लेगा कि मालगुजारी के पुनः निर्धारित होने तक सम्भावित वृद्धि का अनुमान 
लगाकर उसके अनुरूप अपने रहन-सहन का स्तर बना लेगा। इस कठिनाई को कम 
करने के उद्दे श्य से मालगुजारी बढ़ाने की श्रधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है 
तथा इस सीमा के अन्दर भी यदि अधिक वृद्धि का किया जाना निश्चित होता है तो 
उसे क्रम से बढ़ाने के यत्न किये जाते हें | पुनः बन्दोबस्त के कारण जो पंरेशानी,होती 
उसे भूमि-सम्बन्धी लेखों को शने: शने: पूर्ण करके कम-से-कम करने की चेष्टा की 
जाती है, यद्यपि इस कार्य के पूर्ण करने में काफी वर्षों तक जाँच-पड़ताल करने की 
आवश्यकता होती है । 

(३) जहाँ तक मितव्ययिता के सिद्धान्त का सम्बन्ध हैं इस सम्बन्ध में यह 
कहना आवश्यक है कि राजस्व से सम्बन्धित जो सरकारी कार्य-प्रणाली स्थापित की 
जाती है, उसका पूर्ण व्यय भू-राजस्व के निर्धारण एवं एकत्रीकरण पर ही नहीं डालना 

[हिए, क्योंकि उक्त कमंचारियों से ऐसे अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य भी कराये जाते 
हैं जिनका भू-राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

(४) जहाँ तक 'योग्यता' श्रथवा 'क्षमता' के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, सरकार 
का कहना है कि इस सिद्धान्त का भी सन्‍्तोषजनक रीति से पालन किया जाता है, क्योंकि 
अ्रब राज्य के अंश में निरन्तर क्रमिक हास ही होता जा रहा है। हम इस कथन के 
प्रमाण में पहले ही झ्रावश्यक अंक प्रस्तुत कर चुके हें। श्री आर० सी० दत्त ने भू- 
राजस्व सम्बन्धी नीति पर जो वादविवाद प्रारम्भ किया था उसके परिणामस्वरूप 
प्रामाणिक दर को अधिकतम दर में परिवर्तित कर दिया गया था ।* कर जाँच-समिति 
ने यह दिखलाने के लिए अंक प्रस्तुत किये हें कि किस प्रकार सन्‌ १९०३ से १९२४ तक 
निरन्तर राज्य के अ्रंश के कम होने की ही प्रवृत्ति रही है । इस काल में जब कि कीमतों 
में ११७ प्रतिशत वृद्धि हुई, लगान केवल २० प्रतिशत ही बढ़ा ।२ इसके अतिरिक्त 
लगान की इस वृद्धि में ७ प्रतिशत वृद्धि श्रवश्य ही अतिरिक्त बोये गए क्षेत्रफल-विस्तार 
के कारण हुई होगी । 

जहाँ तक भू-राजस्व के आपात का सम्बन्ध है, प्रत्येक प्रान्त में और प्रत्येक 





१. देखिए, “लेण्ड रेवेन्यू पालिसी श्रॉफ द डिवेलपमेन्ट श्रॉफ इग्डिया?, पृष्ठ ३८-४० । 

२. श्री आर० सी० दत्त ने यह कहा कि मालगुजारी की अ्रधिकता पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्षों में 
अकाल पड़ने का महत्त्वपूर्ण कारण था। जहाँ तक भू-लगान तथा अकालों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर 
हमारे विचार ऐसे ही एक अन्य वादविवाद, भ.-राजस्व तथा ऋणिता के प्रश्न के अनुरूप हैं । हमारी यह 
सम्मति है कि जिस प्रकार भू-राजस्व ऋणिता का एक छोटा कारण हो सकता है उसी प्रकार अ्रकालों का 
भी यहेँ एक मामूली कारण हो सकता है | 

३, विश्वव्यांपी मंदी के सन्‌ १६२६-३३ के वर्षो में कृषि-पदार्थों की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आ 
जाने के कारण कर-जॉच समिति द्वारा उल्लिखित प्रवृत्ति में बहुत विष्न पड़ा । 
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जिले में भी भिन्‍न-भिन्‍न विधियों के अपनाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में सामान्य 
रूप से कुछ भी कहना वांछित न होगा । इस पर पाँच कसौटियों के आधार पर विचार 
किया जा सकता है :(१) भू-राजस्व तथा जनसंख्या में क्‍या अनुपात है; (२) भू 
राजस्व तथा कृषि-क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, श्रर्थात्‌ प्रति एकड़ का क्या औसत निर्धा- 
रण है; (३) विभिन्‍न प्रकार की मिद्दियों पर किये हुए निर्धारण की तुलना; (४) कुल 
अथवा वास्तविक उपज तथा निर्धारित मालगुजारी का क्‍या अनुपात है; तथा (५) भूमि 
के लगान अथवा वाधिक मूल्य का निर्धारित मालगुजारी से क्‍या अनुपात है ! कर-जाँच 
समिति ने अन्तिम सिद्धान्त को सबसे कम असन्‍्तोषजनक पाया किन्तु इस रीति में भी 
सम्पुर्ण एवं विश्वसनीय ऑकड़ो के अभ्रभाव मे वे कोई निर्चित निष्कर्ष निकालने में 
असमर्थ रहे कि विभिन्‍न राज्यों मे मालगुजारी का वास्तविक भार क्या है । 

४१. औपचारिक न्याय का सिद्धान्त--वर्तमान भू-राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत इस 
सिद्धान्त की काफ़ी उपेक्षा की जाती है क्‍योंकि एक तो, जैसा कि हम देख चुके हें, 
विभिन्‍न राज्यों, यहाँ तक कि विभिन्‍न जिलों में ही असमानता पाई जाती हैं तथा दूसरे 
कर लगाने के उद्ृश्य से भूमि से प्राप्त आय को अन्य साधनों से प्राप्त आय से भिन्‍न 
माना जाता है। 

१. अन्तरप्रान्‍्तीय असमानताएँ--प्रथम, स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में स्पष्टतः 
ही अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों से कम कर लगाया जाता है। अस्थायी बन्दोबस्त 
वाले प्रदेशों में पंजाब के ११ ज़िलों में जिनमें हाल ही में बन्दोबस्त किये गए, वास्तविक 
लगान के अनुपात मे भू-राजस्व का प्रतिशत १९ से ३६ के बीच में रहता है तथा 
औसत २४ प्रतिशत रहता है। उत्तर प्रदेश में यह २० से ४२ प्रतिशत के बीच में 
रहता हैं तथा श्रौसत २७ प्रतिशत रहता है। रैयतवारी राज्यों में बम्बई के विभिन्‍न 
भागों में यह प्रतिशत १७ से ५० के बीच में रहता है । बरार में दो ताल्‍्लुकों में जिनका 
बन्दोबस्त हाल ही में किया गया है, औसत १० प्रतिशत है। मद्रास में लगभग शआ्राधे 
ज़िलों में यह प्रतिशत स्पष्टतः ही १७ है ।* ये अंक पूर्णतः शुद्ध नहीं हैं, किन्तु फिर भी 
वे यह दिखलाने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय हे कि मालगुजारी के भार के सम्बन्ध 
में विभिन्‍न प्रान्तों में काफ़ी असमानता हैं। औपचारिक न्याय उस समय हो सकेगा जब 
कर-जाँच-समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार भूमि के वाषिक मूल्य का २५ प्रतिशत 
राज्य के अंश के रूप में समान रूप से वसूल किया जाय । 

२. भू-राजस्व तथा आय-कर की तुलना--जहाँ तक इस दूसरे प्रइन का सम्बन्ध 
है भू-राजस्व तथा आय-कर की तुलना करने पर इन दोनों प्रकार की आय में तीन मुख्य 
भेद स्पष्टत: लक्षित होते है । पहला यह कि भूमि से प्राप्त आय की कोई निम्नतम 
सीमा * नहीं होती जिस पर कर न लगे जैसा कि आय-कर में होता है। दूसरा यह 
१. देखिए, ट क्सेशन इन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट , पैरा ४४। 

२. यह तथ्य कि सिद्धान्ततः भू-राजस् केवल अनजित आय में से ही लिया जाता दै इस बात के लिए पयाप्त 


रूप से पूरक नहीं समझा जा सकता कि उसके आधार पर एक कर-मुक्त निम्नतम सीमा निर्धारित कर ली ' 
नाय। कृषि-आय में साधारणतः बहुत अधिक अन्तर नही होते हैं तथा विशेष रूप से रेयतवारी प्रदेशों में 
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कि भूमि-राजस्व के सम्बन्ध में आय के अनुपात में कर का प्रतिशत बहुत अ्रधिक होता 
है । तीसरा भेद यह है कि भू-राजस्व के कर में क्रमिक वृद्धि नहीं होती है भर्थात्‌ 
प्रगामी नहीं हैं । इन दोनों प्रकार के' करों में साहश्य दो प्रकार से स्थापित किया जा 
सकता हैं: एक यह कि आय-कर को भू-राजस्व के समस्त लक्षणों के अनुरूप बनाया 
जाय तथा दूसरा यह कि भू-राजस्व में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह हर 
प्रकार से श्राय-कर की भाँति हो जाय । इनमें पहला रास्ता अपनाना तो सम्भव नहीं: 
मालूम देता । यह काय॑ प्रतीपगामी भी होगा, क्योंकि ऐसा करने से कर-प्रुक्त निम्नतम 
सीमा तथा क्रमिक वृद्धि जैसे ठोस सिद्धान्‍्तों को त्यागता पड़ेगा । तब हमको दूसरे मार्ग 
की व्यावहारिकता और उसकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्ृषि-झ्राय में से ३,००० रु० से 
कम की कर-प्रक्त आय पर कर न लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा । स्पष्ट है कि ऐसी 
स्थिति की सम्भावना को पूर्णतः काल्पनिक एवं अभ्रव्यावह्ा रिक होने के आधार पर अस्वी- 
कृत कर देना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की झ्राथिक सम्पन्नता पर गम्भीर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार का निष्कर्ष उस समय निकलता है जब हम इसकी भिन्‍नता 
के आधार पर दोनों की एकरूपता की कल्पना करते हें । ऐसी स्थिति में औपचारिक 
न्याय के सिद्धान्त को उत्पादन अ्रथवा व्यावहारिक उपयोगिता के सिद्धान्त के पक्ष में 
त्यागना पड़ेगा । यदि हम कर-जाँच समिति की यह सिफ़ारिश मान लें कि वाषिक मूल्य 
का २५ प्रतिशत भू-राजस्व की प्रामाणिक दर मानी जाय तथा इसके अ्रतिरिक्त स्था- 
नीय दर के आधार पर अन्य कर लगा दिये जायें तब भी यह प्रतिशत ग्रे २-कृषि की 
झाय से अधिक बैठेगा (केवल कुछ उन बहुत ऊँची रकम की आय को छोड़कर जिन 
पर बहुत अ्रधिक प्रतिशत आय-कर तथा अ्रधिकर के रूप में देना पड़ता है) | प्रगामी 
सिद्धान्त भू-राजस्व में भी लागू किया जा सकता है जैसा कि अधिक प्रगतिशील यूरोफ 
के देशों तथा जापान में किया भी जाता है जहाँ क्ृषि-पय पर भी आय-कर लगता ' है 
अथवा उन पर मृत्यु-कर* लगता है। 
सम्पूर्ण विवरण के परचात्‌ हम इस निरचय पर पहुँचते हैं कि कषि-आय को पूर्ण 

रूप से आय-कर के सहश कर देना ही व्यावहारिक नहीं है तथा कुछ समय तक के 
लिए तो क्ृषि-प्राय पर कर आदि के उद्द इय से स्वयं भू-राजस्व को ही कर के रूप में 
देखना पड़ेगा । इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि कृषि-आय पर स्देव के लिए कर नहीं 
लगाया जा सकेगा । वस्तुतः भू-राजस्व तथा आय-कर दोनों में ही सुधार करने की 
अतः ऐसी स्थिति में यदि भू-राजस्व को भी वरततैमान आय-कर के सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित क्रिक 
गया तो बहुत-सी आय कर से पूर्णतः छुटकारा पा जायगी । 

१. साइमन कमीशन के राजस्वनर्धारक (फिनेन्शियल एसेसर) सर वाल्टर लेटन के इस तस्ताव का 
विवरण कि कषि-सम्बन्धी आय पर भी आय-कर लगाया जाय, जो कि अभी इससे मुक्त है, खण्ड २, 
अध्याय, १ २,- सेक्शन १२ में दिया हुआ है । 

२, टैक्सेशन इन्बबायरी कमिटी ने डॉ० झेगरी का मत खीकार करते हुए कहा कि भू-लगान आवश्यक, 
रूप से पदार्थों पर कर है, व्यक्तियों पर नही और इस प्रकार इसमें क्रमिक वृद्धि करने वाले सिद्धान्त का 
प्रत्यक्षतः लागू किया जाना सम्भव नहीं । (रिपोट्टे, पैरा 5६ )। 
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आवश्यकता है जिससे वे पूर्णतः कर के सिद्धान्तों के अनुरूप बनाए जा सकें । एक ठोस 
कर-पद्धति वह है जो न तो उत्पादन के हेतु उपयोगी एवं ग्रावश्यक कार्य-विधि को 
हटाती है अथवा उसके प्रति उत्साह को किसी प्रकार भंग करती है और न उपयोगी 
एवं आवश्यक उपभोग में ही किसी प्रकार की कमी करती है।” इन सिद्धान्तों का 
पालन करना यह बतलाता है कि अनर्जित आय पर, चाहे वह भूमि से प्राप्त हुई हो 
अ्रथवा ग्रन्य साधनों से, कर अवश्य लगाना चाहिए और यदि अनर्जित तथा ग्रजित 
दोनों प्रकार की आय पर कर लगाना हो तो अर्जित आय पर अ्नजित आय की अपेक्षा 
बहुत कम कर लगाना चाहिए। सिद्धान्त रूप में समस्त श्रनजित आय को राज्य ले 
सकता है यद्यपि व्यवहार में सरकार इसका कुछ प्रतिशत ही लेती हैं, क्योंकि सम्पूर्णा 
ग्राय में से अनजित रकम को सही-सही जानना कठिन होता है। इस प्रकार अन- 
जित आय की आड़ में ग्रावरयकता से अधिक कर वसूल नहीं किया जाता । आय-कर 
की वर्तमान व्यवस्था इसीलिए दूषित है कि वह अजित एवम्‌ अ्ननर्जित दोनों प्रकार की 
आय पर समान दर से ही कर लगाती है। भूमि-कर इसलिए दोषयुक्त है कि वह खेती की 
सबसे छोटी जमीन की आय पर भी लगाया जाता हैं चाहे वह भूमि कितती ही अनाथिक 
क्यों न हो । यही नही, भू-राजस्व तो समस्त भूमियों पर दिया जाता हैँ चाहे किसी भूमि 
से वास्तव में आय होती हो और चाहे न होती हो। भू-राजस्व तथा आराय-कर में एक 
यह भी ग्रन्तर हैं कि आय-कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता हैँ जिससे उसके 
द्वारा दिखाई हुई ग्राय की जाँच करके उस पर ही कर लगता है, परन्तु भू-राजस्व में 
प्रत्येक खेती-योग्य जमीन पर लगान वसूल किया जाता है। प्रत्येक भूमि पर अलग- 
अलग लगान निर्धारित करना सम्भव नहीं होता, इसलिए अनेक अ्रच्छी-बुरी ज़मीनों 
का श्रोसत निकालकर उस झ्ौसत के अन्लुसार प्रत्येक जमीन पर लगान वसूल किया 
जाता हैं। इससे किसी जमीन पर आवश्यकता से कहीं अ्रधिक लगान लग सकता है 
तथा कही बहुत कम लगान हो सकता है। सिद्धान्ततः भू-राजस्व अतिरिक्त आय का 
एक अंश माना जाता है, परन्तु स्पष्ट ही अ्रनाथिक ज़मीनों से कोई अतिरिक्त आय नहीं 
होती फिर भी उन पर लगान लगाया जाता है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
एक निश्चित आकार से कम होने वाली ज़मीनों को भू-राजस्व से मुक्त करना कहाँ तक 
व्यावहारिक है । यहाँ फिर यह कठिनाई उपस्थित होगी कि अभ्रगाथिक जमीनों पर लगान 
की छूट देते से सरकार को गभ्भीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । इस 
सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अतिप्राचीन काल से लोग इसी प्रकार भूमि-कर 
देते चले आ रहे हें जिससे वे उसके श्रादी हो चुके हें श्रौर यह श्रब॒ बिना किसी शंका 
एवं विरोध के दे दिया जाता है तथा इसे देते समय किसान किसी प्रकार का भ्न्याथ 
अनुभव नहीं करता हैं। इसके साथ ही इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि यदि हमें 
अपनी कर-व्यवस्था को न्याय एवं युक्तिपूर्ण बनाना है तो कालान्‍्तर में प्रनाथिक क्षेत्रों 
को कर से छूट देनी ही पड़ेगी* तथा एक उच्चतम निर्धारित सीमा से नीचे की सब 
१. देखिए, जे० ए० हॉब्सन, 'टेक्सेशन इन द न्यू स्टेट, पृ० १० । 

२, चतुर किन्तु अमात्मक तक, जो अनार्थिक भ मियो को मुक्त करने के खिलाफ दिया गया है, के लिए 
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जमीनों को भू-राजस्व से मुक्त करना पड़ेगा जैसा कि गैर-क्ृषि आय के सम्बन्ध में किया 
जाता है। इससे अ्रनाथिक क्षेत्रों को कर से छूट देने के विरोध में एक तके--अन्तविभा- 
जन--को प्रोत्साहन भी मिलेगा। परन्तु भूमि के अन्तविभाजन को दूर करने का उचित 
उपाय उसे प्रत्यक्ष रूप से कानून द्वारा हल करना है; अप्रत्यक्ष रूप से भू-राजस्व- 
व्यवस्था के निर्धारण से ही यह बुराई दूर नही की जा सकेगी । 

४२. वेधानिक नियन्त्रण--भारत में भू-राजस्व-सम्बन्धी विषयों के वैधानिक नियन्त्रण 
का सिद्धान्त नया नही है । देश के कुछ राज्यों मे पहले से ही विधान-मण्डलों द्वारा भू- 
राजस्व-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष विधान बनाए जा च॒के हे। उदाहरणार्थ बम्बई में 
सन्‌ १८७६ मे पास हुए बम्बई भू-राजस्व संहिता ( बाम्बे लेण्ड रेवेन्धू कोड ) के अन्त- 
गत भू-राजस्व की व्यवस्था की गई है। किन्‍्त फिर भी इस सम्बन्ध में देश में स्थिति 
बहुत अ्रसन्‍्तोषजनक ही थी, क्योंकि कुछ राज्यों में कोई भी वैधानिक नियन्त्रण न था 
तथा कुछ अन्य राज्यों में जहाँ कुछ नियन्त्रण था भी तो वह क्षुद्र प्रकार का था तथा 
उसके विस्तार की शअ्रत्यधिक आवश्यकता थी जिससे कि भू-राजस्व-सम्बन्धी व्यवस्था 
पर जो यह दोषारोपण किया जाता था कि शासन मनमानी करता रहता है उस दोष 
को समाप्त किया जा सके ।* इस सम्बन्ध मे सन्‌ १६१६ की संयुक्त संसदीय समिति के 
निम्नलिखित शब्द उल्लेखनीय हे : “समिति कुछ साक्षियों द्वारा बताई गई इस बात से 
बहुत प्रभावित है कि किस प्रकार भारतीय जनता पर मनमाने ढंग से कर लादे जा 
सकते हे जिन करों में से भ्रधिकांश के सम्बन्ध में न तो विधान द्वारा उनकी अधिकतम 
सीमा निश्चित की गई है और ऐसे ही कुछ अन्य करों के निर्धारण के सम्बन्ध में भी 
विधान द्वारा निश्चित कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है। समिति का विचार है कि देश की 
जनता पर जो भी भार पडे वह अ्रधिक-से-अधिक मात्रा में विधान-मण्डल की देख-रेख 
में ही हो । विशेष रूप से मालग्रुजारी के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में उनका निश्चित मत 
है कि इसे विधान द्वारा ग्रवश्य नियन्त्रित होना चाहिए। समिति का यह मत है कि 
ग्रब वह समय भ्रा गया है जब मालग्ुजारी जिन सिद्धान्तों के ग्राधार पर निर्धारित की 
जायगी उन सिद्धान्तों को एक विधान का रूप दे दिया जाय। यही नही, भूमि के 
मूल्यांकन, निर्धारण की अधिकतम सीमा, पुनः दुहराने की भ्रवधि, निर्धारित माल- 
शुजारी मे क्रमिक वृद्धि एवं लगान देने वाले के हित से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं के 
मुख्य सिद्धान्तों कों विधान का रूप दिया जाना अत्यावश्यक हैं ।” समिति ने यह सोचा 
कि विधान-परिषदों में ग्रामीण जनता को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा कृषि-विषय 
को मन्त्रियों को सौंपने के पहले ऐसा सुधार कर लेना अत्यावश्यक है। 

४३. भू-राजस्व सम्बन्धी विधान की प्रगति--उपयु क्त सिफ़ारिशों पर राज्यीय विधान- 
सभाओं में बहुत वादविवाद हुआ श्रौर उन्होंने भू-राजस्व सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में विधान 
बनाने प्रारम्भ कर दिये अ्श्ववा इस सम्बन्ध में श्रावश्यक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। 


एण्डरसन, पूब उद्ध त, १० १४-१६ देखिए । 
१. सन्‌ १९१६ के वैबानिक सुधारों पर भारत सरकार का नोट तथा सर शकरन नय्यर का विरोथी मत 
देखिए । 


४६८ भारतीय अ्थशास्त्र 


ये विषय निम्नलिखित थे-- (१) बन्दोबस्त के सिद्धान्त तथा मालग्ुजारी के निर्धारण हेतु 
प्रामाणिक दर का निश्चित किया जाना, (२) बन्दोबस्त को दुहराते समय मालगुजारी बढ़ाने 
की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, तथा (३) बन्दोबस्त की श्रवधि | सन्‌ १९२८-२६ 
में भू-राजस्व निर्धारण से सम्बन्धित सिद्धास्तों को सम्मिलित करते हुए पंजाब, उत्तर 
प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की विधान-परिषदों ने विधान पास कर लिए ।१ सन्‌ १९२६ के 
पंजाब भू-राजस्व संशोधन विधान के श्रन्तगंत राज्य का अंश वास्तविक सम्पत्ति का 
चोथाई निश्चित किया गया हैं तथा बन्दोबस्त की अवधि ४० वर्ष निश्चित की गई है | 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कोई विधान पास करने की आ्रावश्यकता नही समभी 
गई, क्योंकि इन राज्यों में अ्रधिकांश प्रदेश स्थायी बन्दोबस्त के अ्रन्तर्गत है । मद्रास तथा 
आ्रासाम में मालगुजारी के निर्धारण के सम्बन्ध में विधान पास कराने के प्रयत्न सफल 
न हो सके । बम्बई में मालगुजारी निर्धारित करने के हेतु जून सन्‌ १९२४ में भू-राजस्व 
निर्धारण समिति नियुक्त की गई। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विधान परिषद्‌ में पास 
किया जा चुका था । इस समिति के ग़र सरकारी सदस्यों ने इस बात की जोरदार 
शब्दों में सिफारिश की कि विधान परिषद्‌ की एक स्थायी परामर्श समिति की नियुक्ति 
की जाय जो बन्दोबस्तों के दुहराने से सम्बन्धित सब प्रस्तावों पर विचार करे और यदि 
सरकार इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करे तो जब तक विधान परिषद्‌ की 
स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय उन प्रस्तावों पर कार्य न किया जाय । ऐसी समिति 
का निर्माण इस दृष्टि से भी अत्यन्त श्रावर्यक है कि शासन-सम्बन्धी अधिकारी सदेव सर- 
कार के आर्थिक दृष्टिकोण से ही सदभावना रखते हैं; वे लगान देने वाले के प्रति कोई 
भी दिलचस्पी नहीं दिखलाते ।* बम्बई सरकार ने, जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध थी, बाद 
में अपने रुख़ में परिवर्तत किया और ग़र सरकारी नियन्त्रण को भी कुछ हद तक 
स्वीकार किया और यह विश्वास दिलाया कि बम्बई भरू-राजस्व सम्बन्धी नियमों के 
प्रस्तावित संशोधनों में वह इसका ध्यान रखेंगी ( नीचे सेक्शन ४४ देखिए ) 
सम्बन्धित मौरूसी काइतकारों को ही नहीं वरन्‌ सार्वजनिक संस्थाश्रों एवं अन्य सम्ु- 
दायों को भी इस बात का अवसर प्रदान किया जायगा कि वे बन्‍्दोबस्त-अ्रधिकारी के 
प्रस्तावों पर वादविवाद कर सकें । 

सन्‌ १६३७ में राज्यीय स्वायत्त-शासन के आगमन तथा कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों 
द्वारा सरकार का कार्य-भार संभाल लेने के उपरान्त पुनः भ्रनेक राज्यों में भू-राजस्व 





१, देखिए, 'इस्डिया इन १६२८-२६?, पृ० ३२१ । 
२. आसाम में सितम्बर सन्‌ १६९३० में एक बिल षास किया गया जिसके अन्तर्गत श्रधिकृतम लगान 
सम्पू उपज का १० प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता था जबकि सरकार ने १२३ प्रतिशत का सुमाव्‌ 
दिया था। यह दर परिषद्‌ के सब दलों के प्रतिनिधियों के समझौता कर लेने के कारण रखी गई 
थी, किन्तु गबनर ने इस बिल को विधान परिषद्‌ के विचारार्थ पुनः वापिस भेज दिया। परिषद ने १ रखे 
प्रतिशत पास करना अस्वीकार कर दिया। गवनेर ने अपनी स्वीकृति रोक ली। देखिए, 'इस्डिया शने 
१६३०-३ ११, पृ० ५७७ । 
३. देखिए, रिपोर्ट ऑक द लेण्ड रेवेन्यू एसेसमेंट कमिटी, बम्बई (१६९२६) पर सन्‌ १६२७ का भारत; 
सरकार का जअस्ताव तथा समिति के सरकारी सदस्यों की रिपोर्ट । 


न्‍ भू-धति तथा भू-राजस्व ह ४६६ 


सम्बन्धी सुधारों को बल मिला तथा मालगुजारी के निर्धारण की विधि तथा इसकी 
व्यवस्था में प्रत्येक स्थान पर बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रयत्न किये जाने लगे । 

४४. सन्‌ १६३६ का बम्बई भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधान--बम्बई में कांग्रेस 
सरकार ने अरश्नल्न सन्‌ १६३६ में विधान-सभा में भू-राजस्व संहिता को संशोधित करने 
के उहँ इय से एक बिल प्रस्तावित किया ताकि थोड़े-बहुत रूपान्तर के पढ्चात्‌ भ्रू-राजस्व 
निर्धारण समिति की सिफ़ारिशों को कार्य-रूप में परिणत किया जा सके। यह बिल 
बाद में विधान बना दिया गया तथा विधान द्वारा राज्य में भू-राजस्व निर्धारण को 
नियन्त्रित कर दिया गया । सन्‌ १९३६ के बम्बई भू-राजस्व सम्बन्धी नियमों के संशो- 
घित विधान के श्रन्तर्गत बन्दोबस्तों के सम्बन्ध में जो भी आदेश दिये जायेंगे उनके 
निश्चित करने का अधिकार विधान-सभा को होगा। इस विधान के अन्तर्गत बन्दो- 
बस्त की भ्रवधि ३० वर्ष से अधिक की न होगी सिवाय तब जब कि सरकार की राय 
में बन्दोबस्त का दृहराना उचित न हो । एक सहश समूह में एक विशेष वर्ग की भूमि 
पर मालगुजारी के निर्धारण कौ प्रामारि।क दर इस प्रकार निश्चित की जायगी कि वह 
बन्दोबस्त वाले वर्ष के पूर्व के पाँच सालों में भूमि का जो लगान-मूल्य रहा है उसके 
३४ प्रतिशत से अधिक न हो ।* बन्दोबस्त की क्रिया से सम्बन्धित अन्य सैद्धान्तिक 
विषय जैसे समूह बनाना, वैयक्तिक सुधारों द्वारा भूमि के मूल्य की वृद्धि होने पर उसकी 
मालगूजारी में वृद्धि से मुक्ति, मालग॒जारी का निर्धारण, मालग्रुजारी की वृद्धि की सीमाएँ 
इत्यादि सब विषय इस विधान के अन्तर्गत आ गए ।* इस बात की भी व्यवस्था कौ 
गई कि प्रत्येक गाँव की बन्दोबस्त की रिपोर्ट प्रकाशित की जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति 
इसके सम्बन्ध में अपनी आपत्ति कहने के लिए स्वतन्त्र हो। इस रिपोर्ट से असन्तुष्ट या 
पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सन्‌ १६३६ के 
बम्बई राजस्व न्यायाधिकरण विधान के श्रन्तगेत जिस राजस्व न्यायाधिकरण की 
स्थापना की गई है उसके समक्ष भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। इसके पहले कि 
राज्यीय सरकार बन्दोबस्त सम्बन्धी रिपोर्ट पर श्रादेश निगेमित करे, यह रिपोर्ट तथा 
इस पर की गई आपत्तियाँ, एवम्‌ राजस्व-न्यायाधिकरण के मत, यदि रिपोर्टे न्‍्यायाधिक- 
रण को भेजी गई हो तो, सहित प्रत्येक राज्यीय विधान-मण्डल के सम्मुख लाई जाती 
हैं । नया विधान सरकार को यह भी अधिकार प्रदान करता है कि वह उपयुक्त स्थितियों 
में कृषि-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि अ्रथवा कमी होने पर उसी के अनुसार मालगुजारी को 
भी व्यवस्थित कर ले ।* 


परिशिष्ट * 
ऊपर अध्याय का बहुत-कुछ अविभाजित भारत से ही सम्बन्धित है । 


१. विशेष विवरण के लिए ऊपर सेक्शन २७ देखिए । 
२, ऊपर सेक्शन २७ भी देखिए । 
३. बम्बई सरकार का गज़ट, १६ फरवरी, सन्‌ १६३९, विधान नं० १२ सन्‌ १६३१६ का देखिए; तथा 
ऊपर सेक्शन २७ भी देखिए । 
४. यह परिशिष्ट, अद्यतन सूचनाएं देने के लिए यहाँ अनुवादक द्वारा दिया जा रहा है | 


४७० भारतीय अथशा सत्र 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश की भूमि-व्यवस्था में ग्रनेक भ्राधारभूत परिवततेन हुए । इन परि- 
वर्तनों का उचित महत्त्व समभने के लिए इन्हें एक साथ देखना चाहिए। इसी कारण 
हम इन्हें पाद-टिप्परिणयों में प्रस्तुत न करके एक परिशिष्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जो 
भूमि-व्यवस्था हमें अ्रंग्रे जों से प्राप्त हुई, उसमें प्रधानतः दो दोष थे । 

(१) भूमि-व्यवस्था शोषणात्मक थी। लगभग आधी भूमि पर ज़मीदारों का 
अधिकार था जो किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करते थे और उसका थोड़ा-सा 
भाग ही सरकारी खज़ाने में जमा करते थे। किसान अत्याचार के शिकार होते थे, सरकार 
को उसका भाग नहीं मिलता था तथा मध्यस्थ (ज़मींदार) कोई काम किये बिना ही 
बहुत अ्रधिक प्रतिफल पाते थे । 

(२) ज़मींदारी के अतिरिक्त रैयतवारी प्रान्तों में भी भुमि को उप-कृषकों को 
देना बहुत प्रचलित था। भूमि अधिकतर उन लोगों द्वारा जोती जाती जो उसके स्वामी 
न थे । परिणामस्वरूप भूमि का लगान बहुत बढ़ गया । | 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के परचात्‌ भूमि-व्यवस्था के इन दोषों को दूर करने के 
प्रति भारत सरकार जागरूक हुई। कांग्रेस की आाथिक योजना समिति ने सिफारिश 
की कि राज्य और किसान के बीच सारे मध्यस्थों का अ्रन्त कर दिया जाय और उनके 
स्थान पर सहकारी एजेन्सियों का संगठन किया जाय । अतएव समस्त राज्यों ने इस 
सम्बन्ध में विधान बनाए। 

समस्त राज्यों ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार 
कर लिया । लगभग सभी पार्ट ए० और पाट्े बी० राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून बन 
चुके हैं । इसी प्रकार के कदम विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्‍ली और हिमाचल प्रदेश में 
उठाये गए हैं जब कि अ्रजमेर और कच्छ भी पीछे नहीं हैं । 

ज़मीदारी-प्रथा के उन्मूलन में मुख्यतया तीन कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। प्रथम -- 
जमींदारों ने इस कानून का वेधानिक ढंग से विरोध किया। उन्होंने इसे विधान के 
अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध ठहराने की कोशिश की । अ्रतएवं विधान में 
संशोधन किये गए । इन संशोधनों का भी प्रतिवाद किया गया, परन्तु अ्रन्त में उच्चतम 
न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा इन संशोधनों को वेध ठहराने पर यह कठिनाई दूर हो 
गई । छ्वितीय--गाँवों में पूर्ण लेखों तथा यथोचित शासन-व्यवस्था के अ्रभाव के कारण 
भी इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई हुई । तीसरी और अन्तिम कठिनाई क्षति-पूर्ति की 
थी। ज़मीदारों को क्षति-पूर्ति देने के लिए बहुत धन अपेक्षित था इसलिए भी इसे 
कार्यान्वित करने में देर हुई। इन कठिनाइयों के होते हुए भी राज्यों ने अच्छी प्रगति 
की । (रामपुर को छोड़कर) उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में सभी ज़मींदारियाँ समाप्त 
कर दी गई हैं। मद्रास और उड़ीसा में भी अधिकांश जमींदारियाँ छीन ली गई हैं । 
नीचे कुछ प्रमुख राज्यों के सम्बन्ध में जमीदारी-उन्मूलन कानून की कार्य-प्रणाली दी जा 


उत्तर प्रदेश--जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून के श्रन्तगंत 
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३,६०,००,०००१ एकड़ भूमि १६०१३ करोड़ रु० की क्षति-पूर्ति देकर ज़मींदारों से 
ले लेने की व्यवस्था है। जमींद्ारी उन्मूलन के बाद प्रान्त में एक नई भू-धृति प्रणाली 
का विकास हुआ जिसके निम्न प्रकार है--- 

(१) भूमिधर--इन्‍्हें बेदखल नहीं किया जा सकता । ये भ्रपनी भूमि को किसी 
भी काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। भूमि पर इनका स्थायी एवम्‌ वश परम्परागत 
अधिकार होता है तथा वे उनका हस्तान्तरण कर सकते हैं । 

जमींदारों को उनकी सीर, खुदकाइत और बागात के सम्बन्ध में भूमिधर के 
अधिकार प्रदान किये गए हैं। सीर को लगान पर जोतने वाले किसानों को यह 
अ्रधिकार दिया गया है कि वे दस ग्रुना लगान जमा करके भूमिधर के अधिकार प्राप्त 
कर लें। 

(२) सीरदार---उन सब किसानों को जिनके मौरूसी अधिकार हैं, उदाहररार्थ 
खास शर्तों पर जोतने वाले भ्रवध के किसान, लगान-मुक्त किसान, लगान की निश्चित दर 
पर जोतने वाले किसान आदि, कानून के श्रन्तगंत सीरदार के श्रधिकार श्राप्त होगे । 
सीरदारों का भूमि पर स्थायी एवम्‌ वंश परम्परागत अधिकार तो होगा, परन्तु वे भूमि 
को क्ृषि, पशु-पालन या बाग्न लगाने के ग्रतिरिक्त अन्य किसी काम में प्रयोग न कर 
सकेंगे । 

(३) श्रासामी अधिकार उन कृषकों या उपकृषकों को प्रदान किये गए हैं जो 

चरागाह या जलमग्न भूमि या कभी-कभी खेती होने वाली जमीन के गैर मौरूसी 
किसान हैं । कानून के श्रन्तगंत जिन व्यक्तियों को भुमिधर और सी रदार पट्ट पर जमीन 
देंगे, उन्हें भी आ्रासामी अ्रधिकार प्राप्त होंगे। इस दशा में भूमि पर आसामियों का 
प्रधिकार उस समय तक के लिए होगा जब तक कि भूमिधर और सीरदार उसे स्वयं 
न जोतना चाहें या उनकी वह अ्रयोग्यता समाप्त न हो जाय किसके काररण उन्होंने 
भूमि उठा दी है। झ्रासामियों के अधिकार वंश परम्परागत तो होंगे परन्तु सामान्यतः 
स्थायी न होंगे । 
(४) वे सब किसान जिनके भूमि में कोई स्थायी श्रधिकार न थे, जिनमें लगान 
पर जोतने वाले कृषक और उपकृषक भी सम्मिलित थे, ग्रधिवासी कहलाए । कानून 
प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष तक इन्हें भूमि रखने का अधिकार दिया गया । यदि पाँच 
वर्ष बाद ये किसान परम्परा से चले आये सीर के लगान का १५ गुना जमा कर दें 
(उपकृषक प्रधान कृषक के लगान का १५ गुता जमा कर दें) तो उन्हें भूमिधर के 
श्रधिकार प्राप्त हो जायेंगे । 

ञ्रतः स्पष्ट है कि आसामी और अ्धिवासी भू-धृति का संक्रमणकालीन रूप है । 
भविष्य में भूमिधर और सीरदार मालगुजारी (भू-राजस्व) जमा करेंगे तथा आसामी 
और अ्रधिवासी लगान देंगे । 

ज़मींदारों को वास्तविक सम्पत्ति की ८ गुनी क्षतिपूर्ति दी जायगी । छोटे 
ज़मींदारों को पुनर्वास अनुदान देने की भी व्यवस्था है। मालगृज़ारी की रकम के 


१. देखिए, लेण्ड रिफॉम्से इन इण्डिया, एच० डी० मालवीय, ४० १०८। 


डिजर भारतीय अर्थशास्त्र 


अनुसार छोटे जमींदारों को वास्तविक सम्पत्ति की २ से लेकर २० गुनी राशि पुनर्वास 
अनुदान के रूंप में मिलेगी । उदाहरण के लिए जो ज़मींदार २४५ रु० तक की माल- 
'गुजारी देते थे उन्हें उनकी वास्तविक सम्पत्ति का २० गुना पुनर्वास अनुदान के रूप 
में मिलेगा ।. जो जमींदार ३५०० रु० से लेकर ५००० रु० तक मालगुजारी जमा 
“करते थे उन्हें उनकी वास्तविक सम्पत्ति का दुगुना पुनर्वास अनुदान के रूप में मिलेगा । 
“वास्तविक सम्पत्ति (नेट एसेट्स) जानने के लिए कुल सम्पत्ति (ग्रॉस एसेट्स) में से निम्न 
“व्यय घटा दिये जाते हैं। 
. (१) मध्यस्थ द्वारा दी जाने वाली मालगुज़ारी, लगाव,उपकर या स्थानीय कर । 
(२) प्रबन्ध-ब्यय तथा वसूल न होने वाला बकाया लगान । 
(३) मध्यस्थ की निजी काइत की भूमि की आय । 
 मध्यप्रदेश--मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन अधिनियम १६५० 
(मध्यप्रदेश एबालीशन आफ प्रोंप्राइटरी राइट्स एक्ट १६५०)के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार 
के मध्यस्थों, उदाहरणार्थ ज़मींदार, मालगुज़ार आदि का उन्मूलन कर दिया गया है। 
इस कानून के अनुसार केवल सीर और ख़ुदकाइत मालिक-मकबूज़ा * (प्लॉट प्रोप्राइटर- 
शिप) अधिकारों के अन्तर्गत उनके पास रहेंगे जिसके लिए उन्हें उस स्थान के किसानों 
द्वारा दिये जाने वाले अधिकतम लगान के समान ही मालगुजारी देनी होगी। इस प्रकार 
वहाँ भी जमींदारी उन्मुलन के. बाद भू-धृति की एक नई प्रणाली की स्थापना की 
व्यवस्था की गई है। निर्धारित रकम देने पर सभी किसानों को मालिक-मकबूज़ा के 
अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। गाँव का राजस्व-शासन एक पटेल की नियुक्ति 
द्वारा चलाया जायगा । इनका प्रबन्ध भी ऐसी ग्राम-पंचायतों के हाथ में सौंप दिया 
जायगा जो इस योग्य होंगी । 
जमींदारों की क्षतिपूर्ति की योजना उत्तरप्रदेश के समान ही है। स्थानीय - 
आवश्यकताओं के अनुसार उसमें यत्र-तत्र परिवर्तेन कर दिये गए हैं । 
पंजाब--पंजाब सरकार ने भूमि समस्याञ्रों की परीक्षा एवम्‌ उनके सुधार के. 
लिए सुभाव प्रस्तुत करने के हेतु एक भूमिसुधार समिति की स्थापना की | इसे समित्ति. 
का मत था कि आला-मालिक, तालल्‍लुकदार आदि का भूमि से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है अतएव उनके भूमिगत अधिकार समाप्त कर दिये जायों। इन सिफारिशों को : 
स्वीकार कर लिया गया और १९६५१ में पंजाब ओऔक्यूपेन्सी एक्ट और पंजाब एबालीशन. 
आफ आलामालकियत एण्ड ताल्लुकदार राइट्स एक्ट राष्ट्रपति के कानून के रूप में 
लागू किये गए। इन दोनों कानूनों को सन्‌ १६५२ में पुनः पास किया गया । इन 
कानूनों के अन्तर्गत ऐसे ज़मींदारों और झाला-मालिकों के अधिकार समाप्त कर दिये. 
_ गए और ये अधिकार मौरूसी किसानों और अदना मालिकों को प्रदान किये गएं। 
_ जमींदारों और आला-मालिकों की क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है। .. ! 
गैर मौरूसी (इंच्छाधीन) किसानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी तीन दृष्टिकोणों 
से विचार कियां गया हु 
१ देखिए, 'लेण्ड रिफॉम्से इन इण्डियाग, एच० डी० मालवीय, प्ृ० २४५ ;। 
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(१) भू-धृति की स्थिरता, 

(२) लगान पर औचित्य, तथा 

(३) बेदखल करने के लिए क्षतिपूरतति । ह 

इस सम्बन्ध में पंजाब टेनेन्ट्स सीक्योरिटी आफ टेन्योर एक्ट, १६४३, पास 
किया गया है जो उपयुक्त समस्याओ्रों से सम्बन्धित है । 

श्रन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कानून बनाये गए है । बिहार में ५०,००० 
रु० की वाधिक आय वाली जमींदारियाँ सरकार ने ले ली हे। भ्रासाम में स्थायी 
बन्दोबस्त वाली जमींदारियों के उन्मूलन का कार्य १५ अप्रैल १६५४ से शुरू होने 
वाला था । मध्यस्थों के उन्मूलन के सम्बन्ध में वतेमान स्थिति इस प्रकार है। 

(१) मध्यप्रदेश, पंजाब, हैदराबाद, पैप्सू और भोपाल में मध्यस्थों के उन्मूलन 
सम्बन्धी कानून पूर्णतया कार्यान्वित किये जा चुके हें । 

(२) आन्ध्र, बम्बई, मद्रास, उत्तरप्रदेश, मध्यभारत और सौराष्ट् में बहुत हृद 
तक कार्यान्वित किये जा चुके हैं । 

(३) बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और विन्ध्यप्रदेश में अंशतः कार्यान्वित किये 
जा च॒के हैं। 

मध्यस्थों के उन्मूलन से ही समस्या का पूर्ण निदान नहीं हो सकता । किसानों 
की सुरक्षा, उचित लगान तथा उनके अ्रधिकारों को स्थायित्व प्रदान करना भी 
आवश्यक है । इसी उद्दे शय से विभिन्‍न राज्यों के जमींदारी उन्मूलन कानून मध्यस्थों के 
उन्मूलन के साथ ही उपयुक्त तत्त्वोंसे भी युक्त हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेश में 
जमींदारी उन्मूलन के साथ ही किसानों को स्थायी अ्रधिकार प्रदान किये गए हैं। कुछ 
राज्यों में इसके लिए अलग से कानून भी बनाये गए हैं। लगान कम करने के सम्बन्ध 
में भी कदम उठाये गए हैं। योजना श्रायोग की सिफारिश के अनुसार लगान उपज के 
ह या है से अधिक न होना चाहिए। कुछ राज्यों में पट्टे की अवधि भी निश्चित कर 
दी गई है। यह अवधि बम्बई में १० वर्ष तथा हैदराबाद में ५ वर्ष है.। यदि भूमि 
का स्वामी ज़मीन वापिस लेने के लिए एक साल का नोटिस नहीं देता तो यह पट्टा पुनः 
चालू किया जा सकता है । 

स्थायी बन्दोबस्त के शुरश-दोषों का विवाद तो समाप्त हो चुका है । जमींदारी 
उन्मूलन सिद्धान्ततः हर राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। १० नवम्बर १६४३ को पश्चिमी 
बंगाल विधान सभा में जमीदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में एक बिल (वेस्ट बंगाल एस्टेट्स 
.एक्वीज़ीशन बिल) पेश किया गया जो उसी,माह में पास कर दिया गया । इस बिल में 
प्रवर-समिति ने कुछ परिवर्तन भी किये। बिल का प्रधान उद्दं श्य क्षति-पू्ति द्वारा मध्यस्थों 
को समाप्त करना है, यद्यपि कुछ हद तक उन्हें खास भूमि रखने की इजाजत है।यह 
बिल अन्य प्रान्तों के कानूनों की भाँति सर्वागीण नहीं है । इसमें भूमि के वितरण की 
व्यवस्था नहीं की गई है। इस उद्दश्य से वहाँ भूमि सुधार बिल (लैण्ड रिफॉ्म बिल) 
बनाया जा रहा है * जो भूमि-वितरण की पूर्ण व्यवस्था करने में समर्थ होगा । 


१. देखिए, लेन्ड रिफॉम्से इन इस्डियाः, एच० डी० मालवीय, ३० १४१ | 


मु 


अर लनन आन. 
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१, हे है वर्षो में भारत का औद्योगिक इतिहास: के वर्षों में भारत का औद्योगिक इतिहास--इस अश्रध्याय में हम भारत की 
अद्योगिक स्थिति का साधारण रूप से अवलोकन करना चाहते हे । दूसरे भाग में हम 
विशिष्ट समस्याश्रों, जैसे संरक्षण, बडे पैमाने के उद्याग और कुटीर उद्योग आदि का 
विस्तार से वर्णान करेंगे। हम उन्‍्तीसवी शताब्दी के अ्रन्त तक भारत के औद्योगिक 
इतिहास का वर्णन पहले ही कर चके हे ।* हम देख चुके हे कि किस प्रकार उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ में भारत एक औद्योगिक और खेतिहर देश था और कहाँ तक 
तत्कालीन मापदण्ड से उद्योगों ने उच्च कोटि की प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। हम 
यह भी देख चुके हे कि किस प्रकार १८वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से भ्रनेक प्रतिकूल 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसके उद्योग शिथिल होने लगे। गत शताब्दी 
की अ्रन्तिम दो दशाव्दियों तथा विशेषकर वतंमान शताब्दी के प्रारम्भ में देश का 
श्रौद्योगिक पिछड़ापन दादाभाई नौरोजी और रानाडे जैसे देशभक्तो का ध्यान झ्राकर्षित 
करने लगा। इसे देश मे बार-बार पड़ने वाले अकालों एवम्‌ देश को पीस देने वाली 
दरिद्रता का कारण समभा गया जो भ्रकालों का प्रतीक थी। सन्‌ १८८० के 
दु्िक्ष आयोग (फंमीन कमीशन) ने समस्या का सही निदान किया जब उन्होंने यह 
बताया कि बार-बार अ्रकाल पड़ने का कारण देश में उद्योगो की विविधता का अभाव 
है और इसका उपचार किया जाना चाहिए। १६०१ के दुर्भिक्ष आयोग ने भी वही 
बात दुहराई और वही उपचार बताए। यह विचार पनपने लगा कि प्रकृति ने भारत 
को सर्देव के लिए भ्रपती आवश्यकताओं के हेतु दूसरे देशों पर निर्भर रहने के लिए नही 
बनाया है। देश में जो थोड़े से उद्योग सरकारी सहायता के बिना जड़ जमा चुके थे 
वे ब्रहुत श्रंशों में विदेशी धत और साहस के आभारी थे । 

ऐसी दशा राष्टीय दृष्टिकोण से सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी। 
जापाती सरकार के घोर प्रयत्न, जिनके फलस्वरूप अत्यन्त थोड़े समय मे जापान औद्यो- 
गिक देशों की प्रथम पंक्ति मे आ गया, ह न नीति से | 
विपरीत हैं ? लकाशायर के कपडो के व्यापारियों के प्रभाव में आराकर जब सरकार ने 


अमन ६७ 
गत शताब्दी के अन्त में कपास पर उत्पाद-कर (कॉटन एक्साइज ड्यूटी) लगा दी 


तब यह सन्‍्देह होने लगा कि सरकार भारत के झ्ौद्योगिक विकास के प्रति केवल कवल्‌ 
2 किक मम कट लत म लक केले अर व पती कि आलम, लटक इन अ१ मम नमो सील ललीकिक मर्ज ल० मनी लक रन किक 
१, पीछे अध्याय ५ | 


४७४ 
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उदासीन ही नही बल्कि विरोधी भी है। ही नही बल्कि विरोधी भी हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान मे रखने पर इस 
बात पर आइचयं नहीं होता कि उद्योगों के अभाव में जनता का मध्यवर्गीय शिक्षित 
नवयुवक समाज की दरिद्रता और आध्िक श्रसन्तोष राजनीतिक रण में रंगने लगा ॥ 
आथिक श्रौर राजनीतिक असन्तोष के गठबन्धन के प्रथम निश्चित चिह्न तब प्रकट 
हुए जब १६०५ में भारतीय काग्रेस के साथ भारतीय झौद्योगिक सम्मेलन का भी 
प्रारम्भ हुआ । बंग-भंग को समाप्त करने वाले ग्रान्दोलन ने इस गठबन्धन को और भी 
दृढ़ कर दिया । “दशा ब्रन्दोलन तथा विदेशी बहिष्कार एक ही उद्द श्य के दो ' | आन्दोलन तथा विदेशी बहिष्कार एक ही उह्ूं श्य के दो पहलू 
थे ।) देश-भर में औद्योगिक उत्साह की एक लहर फैल गई। कपडो, पेन्सिल, चाकू- 
छरे, माचिस, शीशा आदि के अनेक कारखाने स्थापित हो गए । किन्तु ये सब धीरे-धीरे 

समाप्त हो गए। इसका कारण व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था, 

परन्तु सबसे प्रधान कारण यह था कि इनकें समाप्तप्राय होने पर भी सरकार ने इनकी 

और आँख उठाकर नही देखा । भारतीय निर्माताश्रों के हितों की प्रतिकूलता में भी 

रेलवे की भेदात्मक-दर की नीति वैसी ही रहने दी गई। संरक्षण करों से भ्रबाधित 

विदेशी प्रतिस्पर्धा वैसी ही बनी रही । परन्तु यह केवल राज्य-निर्बाघता के व्यक्तिवादी 

सिद्धान्तों का फल नही था जो सदेव से भ्रफसरो की नीति रही है। विदेशी बहिष्कार 

ने सरकार को विरोधी बनाने मे सहायता दी । चाहे जिन कारणो से हो, श्रसफलता 

ने इस बात को साफ कर दिया कि इस देश के श्रौद्योगिक विकास मे व्यवस्थित और 

दृढ सरकारी सहायता की शअ्रत्यन्त आवश्यकता है। कम-से-कम प्रारम्भिक अवस्था मे 

तो वह झावश्यक है ही। इस प्रकार १६१४-१८ के युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग के पर्व भारतीय उद्योग 

प्रत्यन्त अविकसित श्रवस्था में था। कुल मिलाकर व्यवस्थित उद्योगों मे केवल पश्चिमी 

भारत की कपड़े की मिले, बंगाल की जूट मिले, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की कोयले 

की खानें थीं। यहाँ १९०७ में स्थापित (१६१२ में चालू) टाटा आयरन और स्टील 

कम्पनी को विशेष रूप से ध्यान मे रखना होगा, क्योंकि यह ओौद्योगिक प्रगति मे 

भारतीय साहसोद्यम का महत्त्वपूर्ण कदम है। कपास ओटने और दबाने के कारखाने, 

जूट दबाने के कारखाने, कागज, चावल और चीनी की मिले, पेट्रोल साफ करने, चमड़े 

इत्यादि के कारखाने भी खुले, किन्तु ये बहुत महत्त्वपूर्ण नही; इनका उल्लेख-मात्र ही 

पर्याप्त है । 

२. औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकारी नीति का सवक्षण --यहाँ “हम रुके- 

कर “औद्योगिक नीति का संक्षेप मे पनवरालोकन कर लेना ठीक नीति का संक्षेप में पुनवरालोकन कर लेना ठीक समभते है । हम पहले 

ही देख चुके हैं कि किस प्रकार वारिज्य-भावना से प्रेरित ईस्ट इण्डिया कम्पनी पहले 


उन उद्योगों पर जोर देती थी जिस पर. उसका निर्यात-व्यापार निर्भर था। किन्तु 
कान 6 लनिनिनलननलनिगलनिनिनन नल» ननन-म_न-+ 


[१ १ देखिए, मांटेग्यू चेम्सफो्ड रिपोर्ट, पेरा ३३५ । 

“ ब्िषंये की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए, ए० जी० क्लो, द स्टेट एण्ड इन्डस्ट्रीट, अ० १-३१ 
स्टेंट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्डस्ट्रीज', १६२८-३५, बुचानन; द डिवेलपमेंट ऑफ केपिटलिस्ट 
एटरप्राईज़' इन इन्डिया, पृ० ४६०-७५; और जी० ई० हबर्ड, ईस्टने इन्डस्ट्रियलाइज़ शन एन्ड इट सः 
एफेक्ट ऑन द वेस्ट, प्‌ृ० २६०-५ । हु 
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इंगजेण्ड के पुजीपतियों के प्रभाव के कारण इस नीति का परित्याग करना पड़ा और 
भारत को इंगलेण्ड के निर्माण-उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल देने वाले देश 
के रूप में देखा जाने लगा । 
जब कम्पनी एक व्यापारी संस्था न रही तब भी औपनिवेशिक नीति की 
विरासत के रूप में मिला यह दृष्टिकोश कुछ दिन तक जीवित रहा। १८५८ 
में कम्पनी के समाप्त होने और सम्राट द्वारा भारत का शासन सँभाल लेने 
पर भी यह हृष्टिकोश नही बदला । जो -िचासथान पहने सवाई से औरत ह पहले स्वार्थ से प्रेरित होकर 
चल रही थी उसे भ्रब इंगलैण्ड और भारत में राज्य-निर्बाधता ([.253८८ उक्व7६) के 
सिद्धान्तों से बल मिला । यद्यपि कभी-कभी औद्योगिक विकास में सरकार की रुचि के 
दर्शन होते थे किन्तु उसका रूप बड़ा ही अव्यवस्थित और आवश्यकताओं को देखते 
हुए अत्यन्त ही अपूर्ण और हास्यास्पद था। बहुत दिन तक तो वारिज्यिक और 
ओऔद्योगिक ज्ञान के एकत्रीकरण और वितरण तथा अत्यन्त अधूरी प्राविधिक और 
औद्योगिक शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सका। कुछ औद्योगिक 
प्रदशनियाँ की जाती थीं और भारतीय उद्योगों पर राज्यों द्वारा थोड़े से लेख 
(मोनोग्राफ) प्रकाशित कर दिए जाते थे; परन्तु सरकार की श्रोर से जो कुछ कार्यवाही 
की गई, वह सरकार द्वारा सुविचारित किसी विस्तृत योजना का परिणाम न होकर 
कुछ उद्योगी और उत्साही सरकारी अ्रफसरों के व्यक्तिगत परिश्रम का ही परिणाम 
थी। सरकारी नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था और उसके प्रथम चिह्न लाड्ड 
कर्जन के संकेत पर सन्‌ १६०४ में स्थापित वारिजज्य और उद्योग के राजकीय विभाग 
के रूप में प्रकट हुए । इसी बीच कुछ राज्यीय सरकारों जैसे उत्तरप्रदेश तथा मद्रास ने 
औद्योगिक नीति के कार्य-क्रम प्रारम्भ कर दिए थे जो सरकार के घनिष्ठ सहयोग, 
सहायता और नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। उदाहरण के लिए अल्यूमीनियम उद्योग 
में किये गए सफल प्रयोगों से उत्साहित होकर मद्रास सरकार औद्योगिक विकास में 
अधिकाधिक सक्रिय भाग लेने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि हाथ की बुनाई 
ओर चमड़ा बनाने की क्रम पद्धति को काफी प्रेरणा मिली । प्राविधिक और औद्यो- 
गिक शिक्षा के निरीक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति" 
ई। इन सूब प्रयत्नों का इंगलैण्ड में पहले भी विरोध हो चुका था किन्तु १९१० 
के लाडे मोलें के आज्ञापत्र से काफी रुकावट पैदा हो गई। लाड्ड माले उस समय 
राज-सचिव (सेक्रेटरी झॉव स्टेट) थे और राज्य-निर्बाधता ([,09522 ईशांग०) के 
सिद्धान्त के पूर्णो समर्थक होने के कारण, सरकार द्वारा उद्योगों को दिया गया प्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन--चाहे वह प्रदर्शन और प्रयोग के रूप में ही क्‍यों न हो--उन्हें असह्य था |, 
उनकी नीति के अनुसार सरकारी धन जनता को विज्ञान तथा यूरोपीय देशों के अनुभव" 
द्वारा प्राप्त पद्धतियों की शिक्षा देने में व्यय किया जा सकता है, किन्तु सरकार इससे” 
“आगे नहीं जा सकती और न उसे जाना ही चाहिए। यह सिद्ध करने का भार कि इन 
आंघुनिक तरीकों से व्यावसायिक लाभ हो सकता है व्यक्तिगत साहस पर छोड़ देना' 
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चाहिए ।”* इससे मद्रास सरकार का उत्साह ठण्डा पड़ गया। बाद में मद्रास सरकार 
इन निर्देशों से और आगे बढ़ गई और अनावश्यक रूप से अपने कदम वापिस ले 
लिए ।* लाडं मालें के स्थानापन्‍्न लाड क्रियू (7०ए८ ने बताया कि मद्रास सरकार 
ने अपना ध्यान केवल औद्योगिक रकूलो तक केन्द्रित करके मार्ले के आज्ञा पत्र 
(१६९१०) का सकुचित श्रर्थ लगाया । 

नये राज-सचिव का विचार अधिक साहसपूर्ण नीति का अनुसरण करने का 
था किन्तु भ्रब भारत सरकार के डरने की बारी आई। वह इस बात से आाशकित 
हो उठी कि प्रदर्शन-यन्त्रों (?]97६8), श्राथिक सहायता तथा उद्योग को . श्रन्य प्रकार 
से प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के प्रस्तावों को स्वीकार करना कहाँ तक उचित होगा ॥ 
इस काम में आवश्यक संगठन औौर साधनों के प्रभाव के कारण भी बाधा पहुँची, जिसके 
कारण, उनके कथनानुसार, मालें की अ्रति सतक॑ नीति का अनुसरण भी असम्भव हो 
गया । इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि आवश्यक संगठन और साधनों का निर्माण 
करना चाहिए था, परन्तु सच बात तो यह है कि स्वदेशी आन्दोलन से उत्पन्न उत्साह को 
भी सरकार भारतीय उद्योगों के विकास और पुनरुद्धार मे न लगा सकी । स्वदेशी आन्दो- 
लन रचनात्मक दृष्टिकोण से एक स्वस्थ आन्दोलन था, परन्तु कई कारणों से वह अस- 
फल रहा । इन कारणों में से एक प्रधान कारण सरकारी सहयोग का अभाव भी था । 
३. १६१४-१८ के युद्ध-काल में औद्योगिक विकास--इसी तरह काम चल रहा था 
कि युद्ध की विभीषिका ने लोगों की आँखें खोल दी और उन्होंने इस बात का अनुभव 
किया कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए बाह्य प्रति पर निर्भर रहना कितना 
भयानक है । शत्रुता होने के कारण शत्रु देशों से तो सामग्री का आयात बन्द ही हो गया, 
साथ ही मित्र राष्ट्रों के भी युद्ध में लीन होने के कारण वहाँ से भी आ्रायात कम हो गया । 
इस प्रकार भारत के उद्योग-विकास को सुनहरा अवसर मिला। किन्तु विदेक्षी प्रत्ि- 
दन्द्रियों के हट जीन से जौ“अवसर" मिला “उसका"न ती सरकार और न जनता ही 
पूरा फायदा उठाने के लिए प्रस्तुत थी। अ्रतएव भ्रफसोस के साथ उन्होंने देखा कि 
जापान और भ्रमैरिका ने इस अवसर का पूरा उपयोग किया और युद्धकाल में उनकी 
सामग्रियों का भारत में आयात खूब बढ़ा | श्रौद्योगीकरण के उच्च स्तर पर पहुँचने के 

कारण इस देशों ने भारत के बाजारों में अपना स्थान हढ कर लिया देशों ने भारत के बाजारों में अप कर लिया। भारत उस समय 
अनेक बाधाओं का सामना कर रहा था जैसे आवश्यक यन्त्रादि और सामग्री का अभाव, 


जिनकी उत्पत्ति वह स्वयं नहीं कर पाता था । इसके अ्रतिरिक्त प्राविधिक ( टेक्तिकल ) 
विशेषज्ञों, कुझल श्रमिकों, रेल के डिब्बों, जहाजों, कोयले तथा कोकिग प्लान्ट का भी 











१. देखिए, इण्डस्ट्रियल कमीशन रिपीट्ट, पैरा /०८। , 
२. १६१० के माल के निर्णय के घातक प्रभाव जताने वाली श्रौद्योगिक आयोग की बहुमत-रिपोर्ट से" 
मदनमोहन मालवीय जी का मतमेद था | उन्होंने बताया कि यद्यपि माल सरकार द्वारा प्रबन्धित उद्योग 
विपक्ष में था किल्तु वह प्राविधिक तथा ओद्योगिक पाठ्शालाओं के लिए पत्त देने के पत्त में था, लेकिन 
सरकार इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य न क्र सकी | देखिए, इण्डरिट्रवल कमीशन क्ू 
टिप्पणी (मिनट आ्राव डिसेन्ट), ९० ३१३-१४ । 
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अभाव था ।* 

१६१४-१८ की लड़ाई में सैनिक महत्त्व के कारण देश के आर्थिक साधनों 
को विकसित करने की आवश्यकता प्रकाश में आई । यह अनुभव किया गया कि यद्यपि 
पूर्वी युद्ध-क्षेत्रों में भारत की सेवाएं सराहनीय रहीं किन्तु यदि देश औद्योगिक विकास 
से युक्त होता तो और महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचा सकता था। “श्राजकल उद्योग- 
विकसिक देशों द्वारा उत्पन्त सामग्री यदि मात्रा में नहीं तो भ्रकार में युद्ध-सामग्री की 
सूची से इतनी मिलती-जुलती है कि भारत का औद्योगिक विकास एक सैनिक आवश्य- 
कता हो गई है ।”* इन सब पहलुओं पर ध्यान रखकर, भारत के औद्योगिक विकास 
के परीक्षण के लिए मई १६१६ में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुईं। इसका काम इस 
बात की भी जाँच करना था कि किस प्रकार भारत को पूजी को उद्योग और वारिज्य 
के नये कार्यों में लाभपृवंकं लगाया जा सकता है और किस हद तक सरकार उनका 

“प्रोत्साहन और संचालन कर सकती है । इस आयोग की रिपोर्ट (१६१८) ने देश 
को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उद्योगों को विंकसित करने में सक्रिय सरकारी सहा- 
यता पर ज्ञोर दिया । इस उद्देश्य को दृष्टिगत करके यह आवश्यक समभा गया कि 
सरकार के पास समुचित प्रशासकीय यन्त्र हो और वेज्ञानिक तथा प्राविधिक विपयों 
पर परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ हों। उनकी एक खास सिफारिश प्रान्तीय उद्योग- 
परिषदों की स्थापना तथा औद्योगिक और रासायनिक सेवाश्रों को प्रारम्भ करने के 
लिए थी । 

४. भारतीय युद्ध-सामभी बोर्ड (इण्डियन म्यूनीशन्स बोढड)--इसी बीच फरवरी सन्‌ 
१६१७ में भारत-सरकार ने भारतीय युद्ध-सामग्री बोर्ड की स्थापना की । इसका उद्देश्य 
“युद्ध की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर भारत के उद्योगों का 
विकास करना था। इसका काये भारत में उन वस्तुश्रों की माँग को घटाना ओर 
सामंजित करना था जिनका उत्पादन और निर्माण यहाँ न होता था ताकि माल 
बाहर भेजने के लिए जहाजों के भार को कम किया जा सके ।” यद्यपि बोर्ड को युद्ध 
के संचालन की सामग्री पर ही अ्रधिक ध्यान देना था किन्तु अपनी परिधि के अन्दर 
यह देशी उद्योगों को कई प्रकार से प्रोत्साहित कर सका, जेसे (१) भारत में बनी 
हुई चीज़े और सामग्री का प्रत्यक्ष क्रय । (२) इंगलिस्तान तथा अन्य देशों की मांगों 
को प्राथमिक पद्धति तथा नियन्त्रण के अनुसार भारत में उत्पादित सामग्री की ओर 
प्रेरित करना (मोड़ना)। (३) उन व्यक्तियों और फर्मों को, जो बिदेशों से उत्पादन 
की मशीनें मंगाना चाहते थे या प्राविधिक (टेक्निकल) विशेषज्ञों की सहायता चाहते 
थे, प्रोत्साहित करना। (४) जो लोग भारत में नये उद्योगों को चलाना चाहते 
थे उनके ज्ञान और विशेषज्ञों की सलाहें दिलवाना। इस प्रकार अनेक उद्योगों को 
प्रेरणा मिली । उदाहरण के लिए कपड़ा, जूट, लोहा, इस्पात, चमड़ा, इज्जीनियरिंग, 
रसायनिक पदार्थ, खनिज तेजाब, तेल, शीक्षा, सीमेण्ट, कृत्रिम खाद, रंग, वानिश, 


. / 2. देखिए, इग्डियन म्यूनीशन्स बोर्ड इण्डस्ट्रियल हेण्डबुक, प० १६ । 


क्‍ , » * देखिए, माण्टेगू चेम्सफ़रो्ड रिपोट, पैरा ३३७। 
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आपरेशन के औजार, छूरे, चाकू इत्यादि । माल मेंगाने के सम्बन्ध में एक विशेष पद्धति 
(होम इन्डेन्ट्स) और प्राथमिकता पद्धति का अनुसरण एक प्रकार से--थोड़े दिन के 
लिए ही सही--भारतीय सरकार द्वारा स्वदेशी के सिद्धान्तों को मान लेने के बराबर 
था। राज्य निर्बाधता के व्यक्तिवादी सिद्धान्त से अलग होने वाले इन प्रयोगों से साफ 
जाहिर होता है कि सरकार चाहे तो भारतीय उद्योगों के विकास के क्षेत्र में पर्याप्त 
काम कर सकती है। उद्योग आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्‍न राज्यों में 
श्रौद्योगिक विभाग स्थापित किये गए तथा युद्ध-सामग्री बोर्ड की राजकीय (इम्पीरियल) 
उद्योग और वरिज्य-विभाग में विलयन कर दिया गया।' एक ॥22: रख सर्विसिज 
कमेटी की भी नियुक्ति हुई। अ्रखिल भारतीय केमिकल सर्विसिज्ञ का विचार छोड़ 
दिया गया और राज्यों को भारत सरकार अधिनियम १६१६ के अनुसार अपनी 
जिम्मेवारी पर विकास-कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई। किन्तु यह कहना पड़ता 
है कि श्रौद्योगिक आयोग द्वारा बनाई गई योजना, जिसे केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ 
किया, माण्टेग्यू चेमस्फर्ड सुधार के प्रान्तीय स्वायत्त शासन के बीच ठीक से नहीं जम 
सको । * 

४. (१६१४-१८) युद्धोत्त। औद्योगिक अभिवृद्धि--लड़ाई खतम होने पर चारों 
ओर थोड़े दिन के लिए औद्योगिक क्रियाशीलता दिखाई पड़ी। कारण यह था कि 
लोगों को आशा थी कि जिन उद्योगों की माँगें लड़ाई के कारण पूरी न हो सकी वहाँ 
पर्याप्त क्षेत्र मिलेगा, और वे सोचते थे कि लड़ाई के जमाने में होने वाला लाभ और 
मुद्रा-प्रसार इसी प्रकार चलता रहेगा । भारतवर्ष में कुछ समय तक निर्माण तथा 
निर्यात करने वाले जूट, कपास, सीमेण्ट, लोहा, इस्पात, मेंगनीज, तेल, चमड़ा इत्यादि 
उद्योग बहुत समृद्ध रहे। युद्ध-काल में नये यन्त्र ( प्लांट ), मशीनरी और प्रावि- 
धिक विशेषज्ञों के ग्रायात के भ्रभाव के कारण नई कम्पनियों का निर्माण सम्भव न 
हो सका । किन्तु इसके बाद खासकर १६२०-२१ में कम्पनियाँ बनाने का भूत सवार 
हो गया। बड़े ऊँचे-ऊँचे लाभांश घोषित किये गए और औद्योगिक प्रतिभ्रृतियों 
(सीक्योरीटीजु) के मूल्य अ्रत्यधिक बढ़ गए ।* भारत सरकार की मुद्रा-तीति, जिसने 
रुपये की विनिमय-दर में भारी परिवतंन किये, अभिवुद्धि एवं अवसाद दोनों स्थितियों 
को चित्ताजनक बनाने में काफी सहायक रही । 

६. व्यापारिक अवसाद (मंदी)--यद्यपि विभिन्‍न उद्योगों में अभिवृद्धि की अवधि में 
थोड़ा-बहुत अन्तर था परन्तु यह अ्रल्पकालिक ही थी। १६२० के बीच में नि३चय- 
पूर्वक रुतव बदल गया और अवसाद (मंदी) की दी्घ अवधि प्रारम्भ हुई । भारत में 
अन्य देशों की भाँति व्यापार-चक्र के सभी लक्षण दिखाई पड़े | युद्धजनित शिथिलता 
और मुद्रा की ग्रपस्फीति के परिणामस्वरूप स्थायी माँग और ऊँची कीमतों की आर पर 
पानी फिर गया । इसके अलावा १६२०-२१ में रुपये के विनिमय-मूल्य में भारी कमी 


१. देखिए, क्लो, पूरे उद्ध त, अध्याय ३ । 
२, देखिए, टेक्सटाइल टेरिफ बो६ रिपोर्ट, टेबल ७][]; ओर बाम्बे स्टॉक एक्‍्सचेज इनक्वायरी कमेटी 
रिंपोर, पृ० ५१। 
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होने के कारण झ्रायात करने वालों को धक्का पहुंचा और निर्यात करने वालों ने विनिमय- 
दर के ऊँची रहने के पूरे प्रभाव का अनुभव किया । अभिवृद्धि काल में पुराने उद्योगों 
के प्रसार तथा नये उद्योगों की स्थापना का प्रभाव बाजु।र पर पड़ने लगा और मन्दी 
. की हालत और भी खराब होने लगी । कितनी ही कम्पनियों और फर्मो का अवसायन 
(लिक्विडेशन) हो गया । जो बची उनके लिए भी कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं दिखाई 
पड़ा । १६२४ में रुपये के विनिमय-मूल्य में जो वृद्धि हुई उससे मन्‍्दी की अवधि और 
बढ़ गई । साथ ही इसने विदेशी प्रतिद्वन्द्रिता मुद्रा को और भी घनीभूत कर दिया 
क्योंकि भ्रन्य देशों के मुद्रा-अवमुल्यन ने प्रतिद्वन्द्विता को उनके (विदेशियों के) पक्ष में कर 
दिया था । अ्रतएव टेरिफ बोड ( देखिए, तीचे सेक्शन ८) को लोहे और इस्पात तथा 
कपड़े के उद्योग की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करते समय मजबूर हो इन बाधाशं को 
ध्यात में रखना पड़ा। समय बदलने के साथ ही इन उद्योगों को बड़ी हानि होती या इन्हें 
परिदत्त पूजी (पेड-प्रप केपीटल) पर ४६% (१९२३) तथा २२% (१६२५ और २६) 
के लाभांश से सन्‍्तोष करना पड़ता। इन परिस्थितियों में स्टाक एक्सचेंज काफी भ्रस्थिर 
हो उठा और मन्‍्दी की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगीं । न्यूयाके संकट (१९२६) और 
मूल्यों की संसार-व्यापी भारी कमी ने समस्या को और विकट बना दिया। कृषि-प्रधान 
भारत को ब्रिटेन जैसे औद्योगिक देशों की अपेक्षा श्रधिक हानि उठानी पड़ी।' क्ृषि- 
उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में भारी कमी ने कृषकों की क्रय-शक्ति को घटाकर भारतीय 
उद्योगों के लाभों को बुरी तरह प्रभावित किया । विदेशों की क्ृषि-मन्दी ने वहाँ भारत 
के जूट की माँग कम कर दी । इसके अतिरिक्त औद्योगिक देशों की मन्‍्दी तथा उनमें से 
कुछ द्वारा किये गए मुद्रा के अवमूल्यन ने भारतीय बाजारों में विदेशी प्रतिस्पर्धा घनी- 
भूत करके औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की कमी को और ब्रुरी तरह प्रभावित किया । 
[द्योगिक, समत्यपन-.. पुन (रिसेशन)--विभिन्‍न देशों--विशेषकर स्टर्लिंग 
समूह के देशों में जिन्होंने महान्‌ मंदी का-सामना किया था--के समान ही भारत में सन्‌ 
१६३२ में उद्योगों की अवस्था में समुत्यान के प्रथम चिह्न निश्चित रूप से दिखाई पड़े ४ 
कोयले को छोड़कर प्रायः सभी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा । सबसे अधिक वृद्धि चीनी 
उद्योग में हुई और १९२६-३० से १६३६-३७ में उत्पादन तिग्ुता हो गया । दूसरे नम्बर 
पर कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसका उत्पादन इसी श्रवधि में दुगना हो गया 
सीमेन्ट, जूट, लोहा इस्पात तथा कागज आरादि में भी काफी वृद्धि हुई ।* कृषकों की क्रय- 
शक्ति घटने के बावजूद उद्योगों में इस प्रकार की वृद्धि के कई कारण कहे जाते हैं । इसका 
मुख्य कारण तो भारत की चीनी, कपड़ा लोहा आदि उद्योगों के प्रति संरक्षण की नीति 
तथा सस्ती उत्पादन मशीनों के आयात से मिला हआ. प्रोत्साइल है.। सितम्बर १६३१ 


'के बाद बड़ी मात्रा में सोना बाहर भेजने से पूँजी की वृद्धि हुई। इस प्रकार बड़ी' 





अत ला लकननननन-म- न 


१. विश्व आर्थिक अवसाद के कारणों तथा भारत पर उसके प्रभाव के लिए खण्ड २, अध्याय ६ और १० 
देखिए । 
विशेष विवरण के लिए खण्ड २, अध्याय २ देखिए । 
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संख्या में कम्पनियों का निर्माण सम्भव हुआ ।* अन्त में कांग्रेस द्वारा प्रेरित स्वदेशी 
श्रान्दोलन ने भी उद्योगों के विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । 

१६३७-३८ में एकाएक अभिवृद्धि से अवसाद की झोर भुकाव हुआ । इसे 
साधार॒णतः: परचायन ( रिसेशन ) कहा जाता है । साल के प्रारम्भ में हिस्सों के बाजार 
और विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी क्रियाशीलता थी। व्यापारियों में आशा और 
विश्वास का संचार था जिससे व्यापारिक चक्र के परिचित लक्षण--सट्टरा और अधिव्या- 
पार ( श्रोवर ट्रेंडिंग )--उत्पन्त हो गए। १६३७ के प्रारम्भिक महीनों में कृषि- 
वस्तुओं के पुनः मूल्य बढ़ने तथा दुनिया के कृषि-उत्पाद के व्यापार में वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप किसानों की आय बढ़ने लगी-।* किसानों की क्रय-शक्ति बढ़ जाने से उद्योगों की 
सामग्री की माँग भी बढ़ी और उनकी अवस्था पहले की अपेक्षा सुधरने लगी। १६३७- 
३८ के पूर्वाद्ध में उत्पादन में और वृद्धि हुईं। चीनी का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा । 
कपड़े तथा लोहे के उत्पादन ने नया रिकार्ड स्थापित किया । कोयले का भी उत्पादन 
बढ़ा। काम के घण्टों के समभौते के टूटने के पश्चात्‌ जूट की उत्पत्ति में श्रप्न॒त्याशित 
वृद्धि हुई। लेकिन हवा का रुख १६३७-३८ में फिर बदला और प्राथमिक वस्तुओरों तथा 
हिस्सों के मूल्य में भारी कमी हुई। कुछ दिन तक यह अधोगामी प्रवृत्ति चलती रही, 
किन्तु अक्तूबर १६३७ के बाद जब अमेरिका पदचायन में और बढ़ गया तो भारतीय 
उद्योगों का प्रतिरोध टूट गया भर वे मन्‍्दी के शिकार हुए। संयुक्त राज्य अमरीका और 
ब्रिटेन में जब दशा-सुधार के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे तब जून १६३८ में उद्योगों के 
लाभ और प्रतिभूतियों के मूल्य में थोड़ी-सी वृद्धि दिखाई पड़ने लगी । लेकिन इसे कायम 
नही रखा जा सका, क्‍योंकि दुनिया के सभी भागों में मन्दी का बोलबाला था। इसीसे 
युद्ध प्रारम्भ होने के पहले आ्राठ महीनों में दिखाई पड़ने वाली समृद्धि को भी धक्का 
पहुँचा । लोहे और इस्पात को छोड़कर जिनका कि उत्पादन बराबर चल रहा था, प्राय: 
सभी उद्योगों में एक प्रकार की निराशा और उदासी छायी रहती थी । 

८. सरक्षणास्मक प्रशुल्क का सूत्रपात, आत अआदि--१६१४-१ ८ में भारतीय उद्योगों को जो 
प्रोत्साहन मिला था वह निश्चय ही अस्थायी था और नवम्बर १ १६१८ में जब अल्पकालिक 
सन्धि हुई तो थुद्ध-सामग्री का खरीदना बन्द हो गया तथा अन्य देशों से पूववत्‌ व्यापार 
सम्बन्ध स्थापित हो गए तब यह प्रोत्साहन समाप्त हो गया । थुद्धननित कठिनाइयों के 
कारण आ्राय के लिए आयात-कर अवश्य बढ़ा दिये गए थे फिर भी संरक्षण प्रशुल्कों की 
दीवाल की ओट न होने के कारण भारतीय उद्योगों को फिर बाहुरी प्रतिदन्द्रिता का 
सहना पडा । इन परिस्थितियों मे प्रशुल्क नीति को फिर से बदलने की माँग जोर 
पकड़ने लगी | जन-साधारण की इच्छाओं के बावजूद भी उद्योग-श्रायोग के विचाराधीन 
विषयों में प्रशुल्क नीति को नही रखा गया। कारण यह बताया गया कि उस अवसर 


पूर भारत सरकार की आशिक नीति को बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाना बुद्धि भारत 7र की आर्थिक नीति को बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रइन उठाना ब्रद्धि- 
सानी नहीं थी। मांटेग्यू चेम्सफर्ड रिपोर्ट ने बताया कि सैद्धान्तिक रूप से भारत में 


१. देखिए, खण्ड २, अध्याय 8, सेक्शन २२ । 
२. देखिए, खण्ड २, अध्याय ६, सेक्शन ८। 
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स्वतन्त्र व्यापारी (फ्री ट्रेंडर) का कोई अस्तित्व न होने के कारण सचाई और न्याय की 
हृष्टि से भारतीयों को अपनी प्रशुल्क नीति के निर्धारण की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए 
और सरकोर को अपनी स्वतन्त्र-व्यापार-तीति को उनके ऊपर लादने का कोई हक नहीं 
है। इससे संरक्षणवादियों को पर्याप्त बल और सुदृढ़ भ्राधार प्राप्त हो गया। कुछ 
इसी प्रकार की सिफारिश भारत सरकार कानून १६१६ की ससंयुक्त-प्रवर-समिति' (ज्वा- 
इन्ट सिलेक्ट कमिटी ) ने की जब उन्होंने कहा कि आथिक स्वतन्त्रता की परिपाटी 
स्थापित की जानी चाहिए। ब्रिटिश संसद ने इसे स्वीकार कर लिया। साम्राज्य में 
उत्पन्न वस्तुओं को प्राथमिकता देने के आधार पर अन्तर-साम्राज्यीय कर-सम्बन्धों को 
नियमित करने की नीति ने अन्य देशों के साथ भारतु के प्रशुल्क-सम्बन्धों के प्रः ल्क-सम्बन्धों के प्रश्न को 
कर से खड़ा कर दिया । खड़ा कर दिया। साम्राज्य-प्रधिमान ( इम्पीरियल प्रिफरेन्स ) तथा भविष्य में 
भारत की राजस्व-नीति पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने जो साम्राज्यिक विधान 
परिषद्‌ फरुवुरी १९२० में स्थापित की उसने दूसरे प्रश्न पर निश्चित सिफारिशें करने 
की अक्षमता प्रकट को और इसकी जाँच के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति का 
सुझाव पेश किया । इसके फलस्वरूप १६९२१ में श्रथ-पआरयोग ( फिस्कल कमीशन ) की 
नियुक्ति हुई। सन्‌ १९२३ में भारत सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण की तीति को 
स्वीकार कर लिया जिसके_कार्यान्वित करने का भार टरिफ बोर्ड पर था। इस नाते 
के अनुसरण में विभिन्‍न उद्योग अ्रनुसरण में विभिन्‍न उद्योगों द्वारा संरक्षण की माँग की जाँच करने के लिए प्रशुल्क- 
मण्डल की नियुक्ति हुई । इसकी सिफारिशों पर लोहा, इस्पात, कपड़ा, कागज, माचिस, 
चीनी इत्यादि उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया.।"* 
इस प्रकार हम देखते है कि सरकारी उदासीनता की नीति, जो अब तक भारतीय 
उद्योगों के विकास में बड़ी चट्टान के समान देश की आराथिक भावनाओं को रोके खड़ी थी, 
क्रमश: टूट गई तथा राज्य-निर्बाधता और स्वतन्त्र व्यापार के थोथे सिद्धान्तों को दुहराने 
के बजाय सरकार ने देश के उद्योगों के बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्न करना प्रारम्भ 
किया #हलर पक सिर वो कान रह हे लोगों के आन हे (थिक नीति के इस परिवर्तन ने १६३६ में युद्ध प्रारम्भ होने के 
< ए नीचे सेक्शन १०-१४) । कदम लता लोगो के ग्रनुसार सरकार 
> और भ्धिक उत्साह से काम करना चाहिए था ताकि देश का उद्योगीकरण शीध हो 
आग |” राज्य के समुचित पथ-प्रदर्शन और सहायता द्वारा अपेक्षाकृत थोड़े समय में देश 
का उद्यो किया जा सकता हम कालवर्ट की इस राय से सहमत नही कि 
“यूरोप के छः शताब्दियों में हुए औद्योगिक विकास के इतिहास को सरकारी सहायता से 
थोड़े समय में प्राप्त करनें की चेष्टा से निराशा और असफलता के अतिरिक्त और कुछ 
हाथ न लगेगा ।”* उन्नीसवीं शताब्दी में शीघ्रतापूर्वक किये गए जमेनी और जापान कें 
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१. देखिए, खण्ड २, अध्याय २ । 

. २, केन्द्रीय एक्स प्रान्तीय सरकारों द्वारा बड़े ओर छोटे पेमाने के उद्योगों के विकास के लिए अपनाये 
गए विभिन्‍न प्रयत्नों के लिए देखिए खएड २, अध्याय १ और २। 

रे देखिए, वो० के० आर० वी० राव, व्हट इज़ राग विद इगण्डियन इकनामिक लाइफ १? एृ० ८३-६४ । 
४, वेल्थ एण्ड वेलफेअर ऑफ पंजाब, प्ृ० १७६ । 
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औद्योगिक विकास इस कथन का खोखलापन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । इसी 
प्रकार का तके राजनीति के क्षेत्र में भी दिया जाता था कि जिस वैधानिक विकास 
म.इंगलेण्ड को एक हजार वर्ष लगे उसे भारत एक या दो पीढ़ियों में नहींप्राप्त कर 
सकता । निस्सन्देह एक देश दूसरे देशों के अनुभव से लाभ उठा सकता हैं और इससे 
ओद्योगिक एवम्‌ राजनीतिक विकास की अवधि श्रवश्य कम हो जानी. चाहिए.। 
र. भारत के आ्ौद्योगिक आयोजन के लिए कांग्रंस का अस्ताव--भारत के औद्योगिक 
विकास के इतिहास मे कांग्रेस का औद्योगिक श्रायोजन का प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण 
कदम था। लगभग दो दछ्कों तक कांग्रेस कुटीर उद्योगों के पुनरुछ दो दशकों तक कांग्रेस कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार और प्रोत्साहन _ 
की नीति का अनुसरण करती रही झौर बड़े यन्त्रों के उपयोग से . देश-के उद्योगके 
विकास का विरोध करती रही । इसका महत्त्वपूर्ण रचनात्मक योगदान सूत कातने 
वालों की अखिल भारतीय संस्था और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संस्था की स्थापना 
था। किन्तु कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति श्री एस० सी० बोस और मद्रास सरकार के 
भूतपूर्व मन्त्री श्री वी० वी० गिरि जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप दिल्‍ली में सत््‌ १६३८ 
में 'कांग्रेस' प्रान्तों के उद्योग-मन्त्रियों का एक सम्मेलन किया गया, के योग्य नेतृत्व-के 
कारण उपयुक्त नीति में परिवर्तन किया गया । सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
उद्योगीकरण के बिना देश की बेकारी, गरीबी, राष्ट्रीय सुरक्षा और साधारण रूप से 
दंश का झाथिक उद्धार सम्भव न होगा। जो राष्ट्र का समुदाय उद्योगीक्रण का 
विरोधी होगा उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने का अबसर न मिलेगा । 
ग्रतएवं उद्योगीकरणा के प्रथम चरण के रूप में सम्मेलन ने एक विस्तृत, राष्ट्रीय 
आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया । योजना में राष्ट्रीय महत्त्व के आधारोद्योगों, जैसे 
मशीनों के बनाने का काम, इंजिनों का निर्माण, विद्युत यन्त्र और भारी रासायनिकों की 
उत्पत्ति आदि को स्थापित करने की अनिवाये झ्रावश्यकता पर बल दिया गया। प्रारम्भिक 
कार्य के लिए पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की 
नियुक्ति हुई । झ्लोपचारिक छूप से दिसम्बर १६३८ में बम्बई में कमेटी बनी जिसने तुरन्त 
ही देश के तम्राम-आर्थिक जीवन से सम्बन्धित बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योग, कुटीर 
उद्योग, कृषि, यातायात तथा व्यापार आदि के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रश्नावली जारी _ कृषि, यातायात तथा व्यापार आ्रादि के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रदनावली जारी 
की । बाद में विभिन्‍त विषयों के लिए २६ उप-समितियाँ बनाई गई; तदन्तर उनमें 
जनगरणाना झोर सांख्यिकी तथा प्रचार की दो और समितियाँ जोड़ी गई | लगभग बीस 
समितियों ने राष्ट्रीय आयोजन समिति को अपनी रिपोर्ट दी और उनके झाधार पर, 
इसने अपने मोठे-मोटे निष्कर्ष प्रकाशित किये । योजना समिति ने प्रयोगात्मक रूप से 


प्राप्ति के स्‍तर और अवधि को इस प्रकार से नियोजित करने का जप विनाश 
८**आल के बीच में न केवल जीवन की आवश्यकताओं वरन्‌ सभ्य जीवन की सुविधोग्र 
का स्तर भी दूना हो जाय | _ ह 

१६३६ में युद्ध प्रारम्भ होने के कारण परिस्थितियों के परिवर्तन और प्रान्तों 


से कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग से योजना के काये में रुकावट पहुँची । यह ५ वर्षों 
के मौन के उपरान्त फिर सितम्बर १६४४ में अपना कार्य प्रारम्भ कर सकी । आाँकड़ों 
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की श्रपूर्णता तथा धन के अभाव में श्रायोजन समिति के कार्य में बाधा पहुँची । 
परिणामतः इसके निष्कर्ष बड़े ही उलभे हुए और साधारणीकृत थे जिनकी व्यावहारिक 
उपयोगिता बहुत कम थी। श्रन्य गैर-सरका री योजनाश्रों में बम्बई योजना है जिसका 
विवरण इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड सेक्शन १४ में दिया गया है। विभिन्‍न प्रान्तों तथा 
कुछ बड़ी रियासतों ने भी अपने युद्धोत्तर पुननिर्माण की योजनाएँ बनाई । 

१०. (ह्विंतीय) युद्धकालीन एवं युद्धोत्त औद्योगिक विकास:-अब हम संक्षेप में 
उन कारणों की समीक्षा करेगे जिन्होंने कुछ हद तक १६३६-४४ में आ्द्योगिक विकास 
में सहायता दी । प्रथम, विदेशी आयात के कम होने के कारण देश के बाज़ारों में 
भारतीय उत्पादकों के लिए, कम-से-कम कुछ उद्योगों में, श्रद्ध -एकाधिकार की स्थिति 
उत्पन्न हो गई | दूसरे, कामनवेल्थ देशों से युद्ध-सामग्री की माँग तथा देश की सुरक्षा 
की आवश्यकताओं ने देश में झ्ौद्योगिक क्रियाशीलता उत्पन्त कर दी शौर देश के 
श्रौद्योगिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा । कामनवेल्थ देशों के पूर्वी 
समूह के नेता तथा निकट पूर्व में मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के सहायक के रूप में भारत 
की स्थिति का अनुमान १९४० में नई दिल्‍ली में हुए पूर्वी समूह सम्मेलन (ईस्ट ग्रप 
कान्फ़र नस), रोजर मिशन के आगमन तथा भारत में पूर्वी-समूह परिषद्‌ ( ईस्टर्न ग्रप 
कौंसिल) की स्थापना से लगाया जा सकता है। १९४२ के अप्रैल में आया अमेरिकन 
प्राविधिक मिशन (अमेरिकन टेक्निकल मिशन) भी इसी प्रकार का महत्त्व रखता है | 
भारत की सेना को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में चेंटफील्ड समिति की सिफारिशों 
ने भी भारत के औद्योगिक विकास को प्रेरणा दी । इन विकासों की पुष्टि तथ्यों और 
आँकड़ों से होती है । युद्ध के प्रथम दो वर्षो में समुद्र पार से १६० करोड़ की सामग्री 
की माँग हुई। पहली लड़ाई में स्थापित युद्ध-सामग्री परिषद्‌ के अनुरूप ही स्थापित 
किये गए पूर्ति-विभाग (डिपार्टमेण्ट ऑफ सप्लाई) ने पहले और दूसरे वर्षों में क्रमशः 
५६ ओर ७६ करोड़ का आड्डर किया । इन आड्ंरों में कपड़े और लोहे से लेकर चमड़े 
तक की चीजें शामिल थीं। भारत सरकार ने युद्ध सामग्री बनाने वाली फैक्टरियों में 
विकास की एक विस्तृत योजना कार्यान्वित की । ऐसा भनुमान लगाया जाता है कि युद्ध 
से सम्बन्धित २०,००० वस्तुएँ देश में उत्पन्न की जाने लगीं। भारत अपनी यौद्धिक 
आवश्यकताओं का ६०% उत्पन्न करता था तथा हथियार, गोलियाँ, गोले, बन्दूकें, 
बालू के बोरे, गद्ियाँ, बिजली के तार (केबल), सड़क बनाने वाली मशीनें, बिजली के 
'पंखे जंसी वस्तुएँ बाहर भी भेजता था । 

कक पे हे शपथ न २2234 
अर अधिक उदार हो जाना था। लोहे के पाइप और ट्यूब उद्योग तथा भ्रल्यू 
जैसे उद्योगों को, जो कि युद्ध-काल में प्रारम्भ किये गए थे, युद्धोत्तर काल में भी बाह्य 
. प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करने का आइ्वासन दिया गया । दूसरे, १६४० में भारत सरका १६४० मे त्‌ सरकार 
.. वैज्ञानिक और _ 





ओऔद्योगिक अनुसन्धान की एक परिषद्‌ (बोड्) स्थापित की जिसकी. 


आध्िक व्यवस्था को सुहृढ़ करने के लिए दूसरे वर्ष ही एक अलग औ्ौद्योगिक अनुसन्धान- 
कोष की स्थापना की गई जिसे ५ वर्ष तक १० लाख वार्षिक अनुदान दिया गया 
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तीसरे, भारत सरकार ने प्राविश्विकों- (टेन्रिनशियन) और कुशल श्रमिकों की कमी को 


दूर करने के लिए सा्जण्ट कमेटी की सिफारिश के अनुसार युद्ध के के प्राविधिकों के के 
-अशिक्षण का प्रबन्ध किया तथा बेविन योजना के अन्तर्गत इंगलिस्तान की फैक्टरियों 


रतीय अप्रेन्टिसों को दी गई सुविधा से भी लाभ उठाया। अन्त में युद्धोत्तर 
पुन्निर्माण तथा युद्धकालीन श्र्थ-व्यवस्था से शान्तिकालीन भ्रथे-व्यवस्था की ओर 
संक्रमरा से सम्बन्धित समस्याओं को सुलभाने के लिए बनाई गई समितियों का भी 
जिक्र कर देना उचित होगा । 
३१. पुनर्निर्माण समितियों की स्थापना--जून १६४१ में भारत सरकार ने देश के युद्धो 
त्तर आ्थिकः,पुननिर्माणण सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिए .द्धोत्तर-पुनरनिर्माण 
समिति स्थापित करने की घोषणा की । इस समिति की पहली बैठक २३ जून १६४१ 
को हुई जिसमें तमाम विभागों के सचिव उपस्थित थे और इसका सभापतित्व वारिण्य- 
सदस्य ने किया। इससे पुननिर्माण समस्या को सुलभाने के लिए चार उप-समितियाँ 
स्थापित करने का निश्चय किया । उद्योग, वारिषज्य और व्यापार के सरकारी और 
गेर-सरकारी सदस्यों से निरमिित ये समितियाँ इस प्रकार थीं--(१ मं और सेन्य- 
भंजन समिति (२).लड़ाई में लिये गए ठेकों को सुलभाने वाली समिति, (३) सावे- 
जनिक-कार्य-समिति, (५)-अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कृषि समिति। बाद में, भारतीय 
विश्वविद्यालयों से लिये गए सदस्यों से एक पाँचवीं समिति बनाई गई। सरकारी 
पुननिर्माण (संयोजन) समिति का उद्देश्य पाँचों समितियों के कार्य को संयोजित करने 
और उन्हें आवश्यक सामग्री देने का था। संयोजक समिति का कार्य अन्य समितियों 
से रिपोर्ट लेता और उनके कार्य का पथ-प्रदर्शन करना था । संयोजन-समिति की सिफा- 
रिश पर गवरनेर-जनरल-इन-काउन्सिल जैसा उचित समभता वैसा निर्णय करता । 

(१) क्रम और सेन्‍्य भंजन समिति--इसके कतंव्य इस प्रकार हैं : (क) युद्ध से 
प्रभावित उद्योगों के बढ़ते हुए नियोजन (एम्प्लायमेण्ट) के आकार का सांख्यिकी भ्रनु- 
मान लगाता । इन उद्योगों में हथियार बनाने की फैक्टरियों, कपड़े बनाने की फैक्टरियों, 
इंजीनियरिंग एवं कपड़े की मिलों को लिया जा सकता है। (ख) कहाँ तक एक उद्योग में 
लगे हुए श्रमिक दुबारा ट्रनिंग दिये बिना दूसरे उद्योग में लगाए जा सकते हैं, इस प्रश्न 
पर विचार करना । फिर से ट्रैनिंग देने के लिए कया व्यवस्था की जा सकती है और 
ट्रेनिंग की दिशा क्या होगी; अन्त में किसी सहायता की आवश्यकता होगी या नहीं, 
यदि होगी तो तनख्वाह और नौकरी की शर्तें क्‍या होंगी । (ग) सेना के अधिकारियों 
से सम्पर्क बनाए रखना ताकि युद्ध के समाप्त होने पर श्रम की समस्या और जटिल 
न हो जाय । (अतएव सेना को रंगरूटों के पहले के पेशों का लेखा रखना होगा ।) (घ) 
इस बात पर विचार करना कि क्‍या भावी मालिक और नौकर को संयुक्त करने की 
सुविधाएँ युद्धोत्तर काल के रोजगारी संकट को देखते हुए जचित हैं । 

(२) युद्ध के ठेकों को समाप्त करने वाली समिति--इस समिति का काये युद्ध- ' 
सामग्री के “उत्पादन समाप्त होने से आशिक ढाँचे को पतन और अभ्रष्ठ होने से बचाने 
की व्यवस्था का सुझाव देना और जेैसे-जेसे वारिएज्यिक माँग बढ़ती जाय वैसे-बैसे युद्ध- 
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सामग्री का उत्पादन कम करते जाना तथा बचे स्टॉक को इस प्रकार निकालना कि न 
तो कीमतों पर ब्रुरा प्रभाव पड़े और न नये उत्पादन की प्रारम्भिक माँगों में रुकावट 
ही पड़े । 

(३) सरकारी क्रय-नीति तथा सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी समिति--इसका 
कार्य काम छूटे मजदूरों को फिर से रोजी देने की समस्या पर विचार करना तथा 
सावंजनिंक कार्य की एक व्यवस्थित नीति का अनुसरण करते हुए जैसे-जैसे युद्ध-सामग्री 
की माँग कम होती जाय सार्वजनिक कार्यों का प्रसार करना । 

(४) कृषि ओर अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार समिति--इसका कार्य विदेश-व्यापार 

नीति तथा कृषि नीति से सम्बन्धित था । 
३२, श्रथशास्त्रियों की परामश सम्रिति- परामश समिति--इस पॉचवी समिति का निर्माण भारत के 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के अर्थ-शास्त्रियो द्वारा हुआ । इसका कार्य विभिन्‍न समितियों 
से सहयोग करना तथा उपलब्ध सूचना और सामग्री के आधार पर भारत सरकार को 
युद्धोत्तर पुननिर्माण-सम्बन्धी समस्याग्रों को सुलभाने के लिए सुझाव देना था। २४ 
अक्तूबर, १९४६ को समिति के अध्यक्ष पद से भाषरा देते हुए सर ए० मरुदालियार ने 
समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्यों की ओर संकेत किया और कहा कि समिति को तुरन्त 
लागू की जा सकने वाली विभिन्‍न वेकल्पिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए। 
इनका सम्बन्ध इस प्रकार के प्रश्नों से था : उद्योग और व्यापार के सम्बन्ध में सरकार 
की युद्धोत्तर नीति क्‍या होगी ? पूर्व आयोजित रेखाञ्रों पर किस प्रकार उनका विकास 
सुरक्षित किया जा सकता हैँ ? कहाँ तक भारत आत्म-निर्भर हो सकता है और कहाँ 
तक ऐसा करना वांछनीय है ? बाद में, मुद्रा, विनिमय और बेकिंग जैसी समसस्‍्याश्रों के 
हल से भी समिति सम्बन्ध रखती । 

देश के शीघ्र उद्योगीकरण की मॉँग युद्धकाल में जोर पकड़ती गई और श्रन्त में 
अनिवाय हो गई | इसके फलस्वरूप आथिक आयोजन के विभिन्‍न यन्त्र स्थापित हुए । 
यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप में उनका संक्षिप्त विवरण देंगे । 


९४४ में बम्बई योजना के प्रकाशन ने निस्सन्देह उद्योगीकरण के प्रश्न में 
सूरकार की रुचि उत्पन्न कर दी-म्रौद-इस प्रइन के हल के लिए ठोस कदम उठाने के 


कमा जे बाग पाया ९६४४ में एक विशेष विभाग जिसका नाम आयोजन और विकास- 
भाग' था, बनाया गया । अगस्त सन्‌ १६४४ से इसने कार्य प्रारम्भ किया किन्तु १९- 
४६ में मध्यकालीन सरकार ( इन्टेरिम गवनमेंट) के स्थापित होने के पूर्व ही वह बन्द 
कर दिया गया । इसका विशेष कार्य श्रौद्योगिक आयोजन था। श्ौद्योगिक परामशंदाता 
के अधीन एक अलग कार्यालय की स्थापना हुई। २६ विशेष मण्डल (पेनेल) स्थापित 
किये गए जिनमे से प्रत्येक को एक या अधिक उद्योग सौपे गए। इनका कतंव्य सम्बन्धित 
उद्योगों का आयोजन करना और रिपोर्ट देना था। यातायात, ध्यापार, डाक, उड्डयन 
उद्योग, कृषि तथा जहाजो के निर्माण-जैसे विषयों से सम्बन्धित अनेक नीति-समितियाँ 
भी थीं । इनके सदस्य सरकारी ओर गर सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति थे जो केन्द्र 
तथा विभिन्‍न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे । इनका कार्य साल में दो या एक बैठकों 
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में किये गए काम का पुनरावलोकन तथा भविष्य के लिए नीति-निर्धारण करना था ॥ 

आयोजन और विकास-विभाग के कहने पर विभिन्‍न राज्यों ने अपनी अलग-- 
अलग पंचवर्षीय योजनाएँ प्रकाशित कीं। लेकिन ये योजनाएँ विभिन्‍न विभागों द्वारा 
अपने प्रसार और विकास के लिए बनाये गए कार्यक्रमों के संग्रह के ग्रतिरिक्त और कुछ. 
नहीं थीं । 

युद्ध की आकस्मिक समाप्ति, फसलों की प्रसफलता से उत्पन्त खाद्य-संकट, एवं 
बाद को दररार्थी पुनर्वास-समस्या तथा मुद्रास्फीति इन सबके सम्मिलित प्रभाव ने 
सरकार को कितनी ही महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को छोड़ देने पर बाध्य किया । अतएव 
केवल ऐसी ही योजनाएँ हाथ में ली गई जो तत्काल लाभ पहुंचा सकें या जो योजनाएँ 
इतनी आगे बढ़ चुकी थीं कि अ्रब उन्हें रोकता बेकार था और जो थोड़े समय में ही 
उत्पादन में सहायता देने लगतीं । 

इन कठोर आवश्यकताओं के अ्रतिरिक्त और भी कारण हैं. जिन्होंने उपयु क्त 
भ्रायोजन-यन्त्र से ठोस लाभ न होने दिया जो स्वयं संगठन के दोषों से युक्त था । आयो- 
जन विभाग के दोपों को प्रान्तीय एवम्‌ केन्द्रीय दोनों योजनाओं के संचालन और 
निरीक्षण (४५७०7 ०१६४१07) का अ्रधिकार नहीं दिया गया था। यद्यपि उसके उद्योग- 
सम्बन्धी कार्यों को पूरी व्याख्या कर दी गई थी किन्तु अन्य क्षेत्रों में इसके कार्य की 
सीमा-रेखाएं अ्रनिदिष्ठ और अस्पड़ थीं।। यदि आयोजन से फल की आशा करनी थी तो 
उसे विस्तृत एवं सुसम्बद्ध बनाना चाहिए था। इतने विभाग और एजेन्सियाँ अपने अलग- 
अलग ढंग से आपस में बिना किसी सम्बन्ध के काम कर रही थीं कि सारी-की-सारी 
योजना विश्व खल हो गई। वस्तुतः इस अराजकता को योजना का नाम कर 40 ही भलत 
था, क्योंकि यह आ्रायोजन' तो एकदम योजना-हीन थी । (८ 


१३. भारतीय उद्योग की बाधाए--भारत यों दा अथवा पा [_ तथा इयक सामग्रियों के 
लिए विदेशों का मृ ह ताकता है | इनका स्वतन्त्रापवंक न हो सकने के कारण 


ही भारत प्रथम युद्ध में औद्योगिक उन्‍नति न कर सका। एक ही पीढ़ी में भारत को 
अपने अपर्याप्त औद्योगिक उपस्कर के सहारे ही दूसरा युद्ध करना पड़ा। भारी रासा- 
यनिक उद्योग की कमी भी इस ओऔ्रौद्योगिक पिछड़ेपन में सहायक हुई, क्‍योंकि वे 
श्रौ<द्योगिक विकास के लिए अनिवाय॑ हैं। विशेषज्ञों और प्राविधिकों की कमी, जिसने 
युद्ध-पृति योजना में काफी रुकावट डाली, औद्योगिक प्रगति को रोकने का एक विशेष 
कारण है। 

इन बाधाओं के बावजूद भी कई उद्योगों ने युद्धजनित अवसरों से विभिन्‍न 
मात्रा में लाभ उठाया । इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (१) नये व 
पुराने बड़े पैमाने पर संगठित उद्योग, (२) नये व पुराने मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग 
जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल हें । प्रथुम श्रेणी में लोहे, जूट, कपड़े, चमड़े, ऊन, चीनी, | 
कागज और सीमेंट के उद्योग आते. हैं।! इस समय नये बड़े पैमाने पर चलाये गए 
१. चोनी को छोड़कर इन उद्योगों के विशेष विवरण के लिए देखिए, खण्ड २, अध्याय 3 चीनी के 
लिए देखिए रूपर अध्याय ६ । 
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अल्यूमीनियम और भारी रसायन उद्योग, इन्जीनियारिंग की नवीन शाखाएँ जिनमें 
मशीन, श्रौजार, वाग्रुयान तथा जलयान के उद्योग हैं, भारत के लिए विशेष महत्त्व 
रखते हैं। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि जब प्रथम युद्ध ने उपभोक्ताओं की सामग्री 
के उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रेरणा दी तो द्वितीय युद्ध ने आधारोद्योगों को 
ओ्ोत्साहित किया और उत्पादकों की सामग्री उत्पन्न करने में सहायता दी । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध ने अ्रनेक मध्यम और छोटे पेमाने के उद्योगों 
और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया। युद्ध से लाभान्वित उद्योगों में शीश्ा, 
“रबर का सामान, स्टेश्नरी, छोटे-मोटे रासायनिक पदार्थ, बटन, दरी, चाकू, छुरी, मस- 
हरी आदि के उद्योग प्रमुख है । 

कपड़े की मिलों पर युद्ध की माँगों के कारण तथा यह अनुभव होने पर कि 
हाथ से बुने कपड़ों से कुछ प्रकार की आवश्यकताएँ, जैसे पट्टी बाँधने के कपड़े इत्यादि 
अधिक आसानी से पूरी की जा सकती हें, हाथ से कपड़ा बुनने वालों को अधिक काम 
मिलने लगा । हाथ से ऊनी कम्बल तैयार करने वालों को सेना के लिए कम्बल बनाने 
के बड़े-बड़े आडेर भी मिले । 
3५ अमेरिकन टेकनिकल मिशन « अमेरिकन टेकनिकल मिशन--यहाँ हम डॉ० हेनरी ग्रेडी की अध्यक्षता में आये 
अमेरिकन टेकनिकल मिशन की चर्चा कर सकते हैं। यह मिशन अ्रप्रैल सन्‌ १९४२ में 
भारत आया और भारत के युद्धकालीन उत्पादन की जाँच-पड़ताल करके जून के 
आरम्भ में ही इसने गवनर जनरल को अपनी रिपोर्ट दी। यद्यपि मिशन का उद्देश्य 
युद्ध जीतने के लिए उत्पादन की वृद्धि करने का था किन्तु इसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसी 
सिफारिशें भी हैं जो शान्ति के समय में पुनरनिर्माण के लिए बहुमूल्य है । उदाहरण के लिए_ 
“हे पावर अत्लोहल को उततसि को तम्माननाओं को लोज, बिन | शत की प्राप्ि मी पे कह भर साय के पण जि छर कस से हाय जन्गक कत ल्कोहल की उत्पत्ति को सम्भावनाशरों / विद्य त शक्ति की प्राप्ति और 
पार, लोहे भौर इस्पात के उचीग का विल्तार, खबर इन करने घल्यूरोवियय उतल 
करने तथा शुद्ध गंधक उत्पत्त करने पर भी जोर दिया। इसने भारत सरकार क्वरा तथा शुद्ध गंधक उत्पन्न करने पर भी जोर दिया। इसने भारत सरकार द्वा 


प्रारम्भ किये गए प्रशिक्षण-कार्यक्रम--विशेष किये गए प्रशिक्षणा-कार्यक्रम--विशेष संस्थाओं या उद्योग-केन्द्रों के श्रन्तगंत-- 
कक हे किक हू भी पक्ष लिया | समस्त जाति-के-्राथिक जीवने के निर्यमन का सिंद्धान्त"मिशत-की 
रिपोर्ट में-निहित है । 


(३९,.-भार्रित का औद्योगिक पिछुड़ापन--इसमें कोई मतभेद नहीं कि भारत औद्योगिक 
इृष्टि से बहुत पीछे है। यह बात कृषि की प्रधानता, नगरों की अल्प-संख्या, कच्चे 
माल का बड़ी मात्रा में निर्यात, निमित वस्तुशों का आयात, और राष्ट्रीय आय की 
अल्पता आदि से स्पष्ट है। उद्योगों का विकास सीमित होने के साथ ही असमान 
भी हैं। यह उन्हीं उद्योगों तक सीमित है जहाँ लाभ आसानी से और सुरक्षापूर्वक 
प्राप्त हो सकता है। नये उद्योगों की अपेक्षा विनियोग के लिए वारिज्य झ्रधिक लाभ- 
कारी समभा जाता हैँ। दूसरी बात यह है कि अर्थ-प्रायोग का यह कथन कि देश की 
जनसंख्या, साधनों और विस्तार को देखते हुए उद्योग श्रविकसित हैँ" अभी तक उतना ही 


उद्योग : एक सामान्य सर्वेक्षण ४य८ ९ 


सत्य है ।! वे उद्योग भी जो देश में हृढ़तापूर्वक जड़ जमा चुके हैं, जैसे कपड़े की मिलें, 
सुहायक वस्तुश्रों और मशीनों के भ्रायात पर निर्भर रहते हैं। उद्योग-प्रधान देशों द्वारा 
भारतीय बाजारों पर अपना अ्रधिकार जमाने की उत्सुकता के कारण आयात की सर- 
लता और स्वतन्त्र व्यापार-नीति झ्रादि ने देश में इन उद्योगों की स्थापना कर दी । 
भारत सरकार की भारत कार्यालय में विविध सामग्रियों के लिए आर्डर (इण्डेन्ट) देने 
की पुरानी नीति, जिसे भारत में भण्डार क्रय-विभाग ( स्टोसं परचेज डिपार्टमेन्ट ) के 
अभाव से और भी प्रोत्साहन मिला, भारत के औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के तिको बढ़ाने के उ्द श्य 
से संचालित नहीं थी । इस प्रकार भारत ने अपने को स्थायी, सुस्थिर, श्रौद्योगिक संगठन 
के लिए आवश्यक आधारभूत धात्वीय एवं रासायनिक उद्योगों से रहित पाया । लोहा 
और इस्पात तथा अभियास्त्रिकी ( इन्जीनियरिंग ) नगण्य पैमाने पर विद्यमान थे। 
भारत स्वयं एक “कीौल या ढ़िबरी बनाने की मशीन भी नहीं बना सकता था, किन्तु 
यदि बाहर से लगभग सब हिस्से आ जाये तो वह रेलवे इन्जन तक बना सकता था ।”* 
औद्योगिक महत्त्व के तेजाब श्रौर क्षार उत्पन्न करने के भ्राधारप्नृत न | थे जिनकी , 
कमी के कारण कागज, मा[चिस, तेल, विस्फोटक, रंग ओर कपड़े बनाने के उद्योगों के 
काम में भी रुकावट पड़ती थी और इनके लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों के लिए 
भारत को विदेशों का मुह ताकना पड़ता था| इसके अतिरिक्त कारीगर, अभियस्तों, 
प्राविधिक एवम्‌ रासायनिक विशेषज्ञों की कमी ने भी काम में पर्याप्त रुकावट डाली । 
इसका कारण भारत में प्रशिक्षण-केन्द्रों का अभाव था जिसके फलस्वरूप विदेशी सहा- 
य॒ुत्रा पर निर्भर रहवा पड़ता था । 

भारत के शक्ति-साधनों का विवरण दिया जा चुका है। जँसा कि हम देख 
चुके हैं कोयला, तेल, ईंधन के सम्बन्ध में भारत की स्थिति इतनी सन्‍्तोषजनक नहीं है 
जसी कि प्रायः कल्पना की जाती है । फिर भी इसकी नदियों, भरनों आदि की शक्ति के; 
उपयोग और औद्योगिक प्रयोग की बड़ी सम्भावनाएँ हे । इसके जंगलों में भ्रतुल सम्पत्ति 
है । परिवहन के नये साधनों, अन्वेषण की सुविधाओं और अधिक पू जी लगाने से वनो- 
त्पत्ति पर आधारित उद्योमों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जहाँ तक मानव-शक्ति का 
सम्बन्ध है यह मानना पड़ेगा कि यूरोपीय श्रमिक की कल्पना में भारतीय श्रमिक अचश्य 
ही अकुशल है; वह श्रस्थिर है और उसका स्वभाव परिवरतंनशील है। इतना मान लैने 
पर भी उत्तम प्रशिक्षण, कार्य-दशाओं में सुधार तथा रहने की परिस्थितियों के परि- 
वर्तन, अच्छे श्रम-संघ संगठन से इसको काफी कार्य-कुशल बनाया जा सकता हैं। 
इसकी संख्या विपुल है। जहाँ तक दक्ष प्रबन्धकों का प्रइन है, उसके विषय में कालवर्टे 
का मत है कि “भावी प्रबन्धकों को सर्वोत्तम प्रशिक्षा मिल ओर मजदूरों के बीच ही 
मिल सकती है। प्रबन्ध-कला उद्योग के वातावरण में ही सीखी जा सकती है।* 


चूँकि देश में ऐसे औद्योगिक वातावरण का अभाव है अतः देश को जापान की तरह 


१. रिपोट , पैरा ४१ 
२. देखिए, इण्डस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, पैरा ८१. 
2. वेल्थ एण्ड वेलफेअर ऑफ द पंजाब, पृ० श६८ । 
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विदेशों से कुशल प्रबन्धकों को बुलाना होगा श्रौर देश के नवग्रुवकों को आवश्यक अनु- 
भव और शिक्षा: के लिए विदेश भेजना होगा । एक समय आएगा जबकि देश्ष में इस 
प्रकार के औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो जायगा। तब इन उपायों का ग्राश्नय 
लैने की ग्रावश्यकता न रहेगी। भारतीय पू जी ने बहुत दिनों से “लज्जाशील' होने 
का नाम कमा रखा है, किन्तु यदि झ्राशा और सुरक्षा के वातावरण का संचार हो 
जाय तो भविष्य में यह आशा की जा सकती हैँ कि वह धीरे-धीरे श्रपनी लज्जाशीलता 
और संकोच का परित्याग कर देगी । सुधरे हुए बेकिंग सगठन, विस्तृत ग्रह-बाजार एवं 
भारत के श्रौद्योगिक जागरण के लिए प्रदर्शित उत्साह, इन सबके संयुक्त प्रभाव से 
आधुनिक उद्योगों के लिए भारतीय पूजी अ्धिकाधिक मात्रा में प्राप्त होगी । भारतीय 
रेलवे कम्पनियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली भेदात्मक नीति--इस दुग्च॑ ण की उप- 
स्थिति औद्योगिक एवं श्रर्थ-आयोग दोनो ने ही स्वीकार की थी--भारतीय वारिज्य 
एवं श्रौद्योगिक समुदाय की शिकायत का एक प्राधन कारण रही है। सरकार द्वारा 
प्रधान रेलों के प्रबन्ध का भार संभालने, कर परामर्श समिति (रेट्स एडवाइजरी कमेटी 
की स्थापना तथा स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार द्वारा रेल नीति का नियन्त्रण आदि उद्योगी- 
करण की प्रगति में अ्रवश्य सहायक होगे । देश की सड़कों के सुधार की समस्या-- 
जो असाधारण रूप से दोषपूर्ण हैं, विशेषकर गाँवों में--को सुलभाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। और देश के भावी विकास की हर योजना में इसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

१६, औद्योगिक विकास से लाभ *---श्ौद्योगिक विकास से देश को होने वाले लाभ 
इतने स्पष्ट है कि उनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं। बहुत से अवसरों पर 
हमने देश की गरीबी और उसके कारणों की आलोचना की है तथा देश की झ्राथिक 
पद्धति की कमियों की चर्चा की है । 

(१) एक कमी देश की उत्पादक शक्तियों का केवल क्ृषि-मात्र पर अनुचित 
केन्द्रीक रण है | उद्योगो का समुचित विकास इस दोष को दूर करने में सहायक होगा । 
इससे विभिन्‍न उद्योगों में जनसंख्या का वितरण समान होने में सहायता मिलेगी एवं 
देश की अर्थ-व्यवस्था अधिक हढ़ हो जायगी । इस प्रकार दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता 
करने की समस्या हल्की हो जायगी क्‍योंकि कृषि में इस समय लगे बहुत से अतिरिक्त 
व्यक्ति अन्य प्रदेशों में चले जायँगे । 

(२) इूसरे, उद्योगों के स्थापव से राष्ट्रीय आय बढ़्ेगी-अर जतसाधारण के 
'रहत-सहन का स्तर ऊँचा हो जायगा । इससे उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी जिससे 


ठगी । इस प्रकार लाभप्रद क्रिया-प्रतिक्रियाओों की खद्भला प्रारम्भ हो 





जायगी । 
(३) राष्ट्रीय आय के बढ़ने से जन-साधारण की कर-क्षमता बढ़ जायगी श्रौर 
सरकार राष्ट्रीय पुनर्जीवन के कार्यों को हाथ में ले सकेगी जो कि इस समय धनाभाव 
के कारण नहीं प्रारम्भ किये जा रहे है। उद्योगों के विकर्षण से कर-पद्धति भ्रधिक, 
१. देखिए, फिस्कल कमीशन रिपोर्ट, अध्याय ४ । 
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लचीली हो जायगी, क्‍योंकि मालगुज़ारी जैसे कर जो कृषि पर लगते हैं जल्दी नहीं 
बढ़ाए जा सकते जब कि अन्य साधनों पर लगाये गए कर शीघ्रता से बढ़ाए जा सकते 
हैं । आय-कर इसका प्रमुख उदाहरण है। ये कर सरलता से राज्य-कीष में धन जमा 
कर सकते हें। 

इसलिए यह सोचना कि देश का उद्योगीकरण होने से विदेशी वस्तुओं 
का श्रायात कम हो जायगा और उसके परिणामस्वरूप सरकार की आय घट जायगी, 
बिलकुल गलत है । हो सकता है कि कुछ श्रायात-कर समाप्त हो ज्यूयँ लेकिन जब देश _ 
का जीवन-स्तर ऊँचा होगा तो उत्तके स्थाव पर अन्य सामग्रियाँ मँगाई जायेगी । अस्तु, 
उद्योगीकरण से सरकार की आय बढ़ेगी । 

(४) उद्योगीकरण का अन्य लाभ यह होगा कि राष्ट्रीय चरित्र को प्रवृत्ति 
और प्रतिभा के अनुकूल विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा । इससे देश की रणों 
में समाए हुए बौद्धिक जड़त्व एवं पुरातनवादिता--जो क्रषि-प्रधान देश की विशेषता 
होती हँ--को दूर करने में भी सहायता मिलेगी और धीरे-धीरे डेतमाकं और श्रमेरिका 
की तरह कृषि का भी उद्योगीकरण हो जायगा। साधारणतया एक औद्योगिक जन- 
समूह अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होता है और यही कारण है कि नगर सदेव से सभ्यता 
और संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। जैसा कि मेटलैण्ड ने कहा “जब मनुष्य निकट सम्पर्क 
में रहते हैँ तब उनके मस्तिष्क में विचार जागते हैं ।” औद्योगिक शिक्षा अत्यधिक 
साहित्यिक शिक्षा के दुग्न॒ णों को दूर करने में भी सहायक होगी और धीरे-धीरे प्रबन्ध 
का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा । इस प्रकार जनता स्वतन्त्रता से प्राप्त उत्तर- 
दायित्व को अच्छी तरह निभा सकेगी । 

(५) उद्योगीकरण युद्धोत्तर काल में उत्पन्न मध्यवर्ग की बढ़ती बेरोजगारी की 
समस्या को भी हल करने में सहायक होगा । नवयुवक नौकरी के लिए केवल सरकारी 
नौकरियों श्रौर कुछ श्रावश्यकता से अधिक भरे पेशों, जैसे डाक्टरी और वकालत, का ही 
मुह न देखेंगे । 

(६ ) उद्योगीकरण के सैनिक महत्त्व पर हम भ्रन्यत्र विचार कर चुके हैं। के सनिक महत्त्व पर हम भ्रन्यत्र विचार कर चके हैं । 

(७) द्वव्य के आसंचयन की प्रवृत्ति, जिसकी बहुधा श्रतिशयोक्ति की जाती 

है, परन्तु जिसके विद्यमान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उद्योगीकरण द्वारा 
पूंजी का सुरक्षित विनियोग झोर लाभ के माग झे जाने के अवसर प्राप्त होते 
पर कम हो जायगी । सम्मिलित पूंजी वाली (ज्वाइंट-स्टाक) कम्पनियों के खुलने से 
सुप्तावस्था में पड़ी रहने वाली छोटी-छोटी रकमें भी उत्पादन के कार्य में लगाईजा 
सकेंगी । यह भी ध्यान देते की बात है कि कृषि से पंदा और इकट्ठी को गईं धंन-र 
की अपेक्षा उद्योगों से प्राप्त पूंजी अधिक सरलता से नवीन उद्योगों के संचालन के लिए 


मिल सकती है । 0.22 725, 77 हि 5८०३2 3 तन कुक 3 व 
(८) अन्त में, उद्योगों के प्रसार से राष्ट्र के धन में वृद्धि होगी और जो भाग 


इस उत्पादन में लगा होगा उसकी आय्िक स्थिति क्रृषि में लगे व्यक्तियों की अपेक्षा 
ग्रधिक सुधरी होगी, क्‍योंकि उद्योगों में कृषि की अपेक्षा ऊँची मजदूरी मिलती हैं। इस 













भारतोय ग्रथृश्यास्त्र 


प्रकार समूचे क्षेत्र का कल्याण हांगा । के 
१७, उद्योग की कृषि पर प्रतिक्रिया--सब बातों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता 
है कि अ्रौरद्यगीकरण का कृषि पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा । भारतीय कृषि की दुरवस्था 
का एक कारण पूजी का अभाव है । यह कमी उद्योगों में एकत्र धनराशि खेती में लगाने 
के लिए प्राप्त होने पर पूरी हो जायगी । यहाँ हम इंगलैण्ड के भ्रोद्योगिक 
समय वहाँ की कृषि सम्बन्धी उन्‍्तति की ओर ध्यान आ्राक्ृष्ट करना चाहते हैं जहां कृषि 
विकास का भ्र्थ-प्रबन्धन बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों ने किया। भू-स्वामित्व 
के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार होने के कारण, इंगलैण्ड की भाँति 
भी भू-क्लिनियोग अनेक उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा । 
की लेक पारिश्रमिक भी, विशेषकर भ्रौद्योगिक क्षेत्रों के पास, बढ़ जायगा। 
झ्रौद्योगिक प्रगति का परिणाम यह भी होगा कि कस्बों और नगरों की संख्या बढेगी 
तथा उनके निकट सम्पकक में आने से ग्रामीण जनता का मानसिक विकास होगा; वह 
प्रगतिशील हो जायगी । उद्योगों को कच्चा माल देने की हैसियत से भी कृषि-विकास में 
प्रेरणा मिलेगी। ज्यों-ज्यों उद्योग विकसित होंगे कृषि को और भी प्रोत्साहन मिलेगा । 
कभी-कभी कहा जाता है कि उद्योगों के विकास से ग्रामीण श्रमिकों का प्रवाह 
नगर की ओर होगा, फलत:“कृषि-काम में बाधा पड़ेगी और खाद्य-पूति घट जायगी । 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इस समय खेती पर काम करने वालों का केवल 
२% उद्योगों में लगा हुआ है तो यह भ्रम कि अति शीघ्र गति से होता हुआ उद्योगी- 
करण कृषि के विपक्ष और उद्योगों के पक्ष में जनसंख्या का असमान वितरण कर 
देगा, भी निराधार प्रतीत होता है। इसके अलावा हम एक सुधरी क्ृषि के ज़माने की 
ओर श्राँख लगाए बंठे हैं जब थोड़ी जनसंख्या सुधरे आधुनिकतम तरीकों द्वारा केवल 
निर्वाह के लिए ही नहीं वरन्‌ बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उत्पन्न 
करने में भी सहायक होगी। यह धारणा भी 'निराधार है कि औद्योगिक विकास के 
फलस्वरूप कृषि एक गौर स्थान की अ्रधिकारिणी हो जायगी । कुछ भी हो, हमें कृषि- 
मात्र या उद्योग-मात्र को उपास्य नहीं बना लेना चाहिए। जब तक उद्योग और कृषि 
'के मध्य राष्ट्र श्रम और पू जी को इस तरह से विभाजित करता है कि राष्ट्रीय आय 
अधिकतम हो जाय तब तक यह प्रइन बिलकुल महत्त्वहीन है कि कृषि को पहला स्थान 
मिलता है या दूसरा । सच बात तो यह है कि खेती इस देश की परिस्थितियों के इतनी 
अनुकूल है कि भारत में यह सदैव महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी। यदि हम ग्ैर-आरथिक तकों 
का सहारा लें--और ऐसा करना उचित भी है--तो हम कह सकते हैं कि क्ृषि सुहृढ़ 
और समृद्ध कृषक-समृह को बनाए रखने में हमारी सहायता करती है जो देश का सुटढ़- 
तम आधार है । 
अतएव कृषि और उद्योगों को लेकर खड़ा किया गया विवाद भ्रामक और 
'सारहीन है। हम देख चके है कि उद्योगों के विकास से कृषि को बहुत लाभ होगा 
ओर इसी प्रकार उद्योगों की समृद्धि भी कृषि पर निर्भर है जो स्वयं स्पष्ट है यदि हम, 
“केवल इतना ध्यान में रखें कि अन्ततोगत्वा भारतीय उद्योगों से उत्पन्न वस्तुओं के' 


उद्योग' : एक सामान्य सर्वेक्षण ४९३) 


प्रधान ग्राहक कृषक ही होंगे ।* 
4८. उद्योगों के लिए एजी--इसकी व्याख्या दो भागों में की जा सकती है-- (१) 
भारतीय (देशी) पूंजी, (२) विदेशी पूंजी । 

(१) भारतीय (देशी) पुंजी--हम पहले कह आए हैं कि भारतीय पूंजी की 
मात्रा और उत्साह दोनों विशेष रूप से १६१४-१८ के युद्ध के बाद से बढ़ रहे हैं । 
यह भारत सरकार को रुपयों के रूप में दिये जाने वाले ऋण और भारत की सम्मिलित 
पूजी वाली कम्पनियों की परिदत्त पूंजी के लेखे से प्रकट है । परन्तु फिर भी देश की 
पूजी के साधनों के विकास और विनियोग को बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। 
खा पी ओदोगिक पति में बडी, बिना देश की श्रौद्योगिक प्रगति में बड़ी रुकावट पड़ेगी। इस प्रइन का महत्त्व 
ओर बढ़ गया है क्योंकि अब औद्योगिक कार्य कुछ इने-मिने क्षेत्रों, जैसे जुट और कपास 
की मिलों, तक ही सीमित नहीं है बरन वह अनेक क्षेत्रों की खोज में है जैसे टाटा का 
लोहे का कारखाना, सीमेंट, चीनी, शीशे की फैक्टरियाँ, कागज की मिलें तथा नई 
योजनाएँ भी जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें, यथा देश की जल-शक्ति का उपयोग, मशीनों 
का उत्पादन, मोटर और मिलों की सहायक सामग्री आदि-अ्रादि । इन प्रस्तावित एवं 
विचारित योजनाश्रों की पूर्ति के लिए अपार धनराशि की आवश्यकता है। अ्रतएव 
यह आ्रावश्यक है कि देश के सुप्त धन के समस्त साधनों का प्रयोग किया जाय । यह 
कैसे किया जाय इसे समभने के लिए हमें (१) मोफसिल और (२) बड़े-बड़े व्यापारिक 
नगरों में प्राप्त धन के रूप तथा विस्तार का अध्ययन करना होगा एवं विचारना 
होगा कि किस प्रकार इसका उपयोग किया जा सकता है। 

(१) मोफसिल में पैकिंग की सुविधाओं के भ्रभाव के कारण पूंजी में किसी 
प्रकार का संगठन नहीं है। वारिज्यिक सम्मिलित पूजी वाले वॉकों का प्रसार विशेष 
कठिनाइयों से युक्त है यद्यपि प्रम्मुख नगरों में इम्पीरियल बेक* की शाखाएँ खुलने 
से परिस्थिति बहुत कुछ सुधर गई है । डाकखाने के सेविग्स बेंक एवं सहकारी बेंकों ने 
भी गाँवों की बचत का कुछ भाग प्राप्त किया है, परन्तु व्यवहारतः गाँव के छोटे व्यापा- 
रियों, कारीगरों एवं कृषकों को पूजी देने का प्रधान साधन गाँव का साहुकार है । शायद 
ही कभी वह अपना धन नये कामों में लगाता हो । गाँवों की बचत का एक बड़ा भाग 
आभूषरणों और आसंचयन के रूप में एकत्र किया जाता है । सरकारी नौकर और पेशेवर 
लोग भी धन भूमि में विनियोग करनें को, चाहे वह खरीदने के रूप में हो या रहन 
रखने के रूप में, अधिक पसन्द करते हैं। यह मानना पड़ेगा कि बेंकिंग क 
प्रचार कृषकों की अपेक्षा इस श्रेणी के व्यक्तियों में शीघ्रता से हो रहा है। 

(२) प्रेसिडेन्सी और व्यावसायिक नगरों में परिस्थिति अ्रधिक सनन्‍्तोषजनक हूँ 
वहाँ बेंकिंग की अधिक सुविधाएँ हूँ और लोगों में उद्योग और वारिज्य में रुपया 

लगाने की तत्परता भी है। साधारण तौर से यह कहा जा सकता है कि ख्याति-प्राप्त 
१. यह कृषि बनाम उद्योग का प्रश्न नहीं है बल्कि दो बड़े धन्धों के साथ-साथ पनपने का प्रश्न है 
जिनमें कृषि सदा अग्निणी है )? काल्वट , वेल्थ एएड वेलफेअर ऑफ द पंजाब, पृ० १८६ । 
२, अ्रब स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया। 


४६४ भारतीय अथशास्त्र 


ओर कुशल व्यक्तियों के प्रवत्तंक होने पर ऐसे उद्योग में कभी भी धन का अभाव नहीं 
पड़ता । लेकिन यहाँ भी कठिनाइयों का एकदम अ्रभाव नहीं है। औद्योगिक अर्थ- 
प्रबन्धन की दृष्टि से वर्तमान बेंकिंग पद्धति काफी लचीली नहीं है। वर्तमान नियमों के 
अन्तर्गत इम्पीरियल बेंक अचल सम्पत्ति पर ऋणा नहीं दे सकता, और न ही लम्बे समय 
के लिए उद्योगों को धन ही दे सकता है। १६३४ में रिज़वे बेंक के स्थापित होने पर 
भी इस दृष्टि से इम्पीरियल बेंक के कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त 
तरल सम्पत्ति के आधार पर कर्ज देने में इम्पीरियल बेंक ३०% का अन्तर (माजिन) 
रखता है। अन्य बेकों ने भी यही नीति बरतनी प्रारम्भ कर दी है जिससे उद्योगों 
को बहुत कठिनाई होती है। विनिमय बैंक विदेशी विनिमय के लाभप्रद व्यापार में 
अपना धन लगाते हें श्रौर इनमें से बहुतों की पुजी और प्रबन्ध भी विदेशी है । ग्रतएवं-- 
भारत की आशिक अवस्था के ज्ञान और जन-सम्पर्क के अ्रभाव के कारण वे भारतीय 
उद्योग-धन्धों को धन नहीं देते और न उनसे श्रौद्योगिक विकास के लिए सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टिकोण की आशा ही करनी चाहिए। सम्मिलित पूँजी वाली भारतीय कम्पनियाँ 
भी पुरानी प्रथा के अनुसार अल्प काल के लिए धन देती हैं। इस दाताब्दी के प्रारम्भ 
में जिन बेंकों ने ( उदाहरणार्थ पीपुल्स बेंक ऑफ लाहौर जो सन्‌ १६१३ में फेल हो 
गया) साधारण वाणिज्यिक बेंकिग को औद्योगिक बेंकिंग से संयुक्त करने का प्रयास 
किया वे असफल रहे । इसका कारण थोड़े दिन के लिए जमा की हुई रकम को 
दीघंकालिक व्यापार में लगाना तथा एक ही उद्योग में ग्नधिक धन लगा देना था । 
औद्योगिक धन की कमी के कारण बड़ी-बड़ी कम्पनियों को प्रारम्भिक एवं 
चालू पृ जी के लिए प्रबन्धक एजेन्टों पर निर्म र रहना पड़ता है। प्रबन्धक एजेण्ट भी 
स्वतियन्त्रित मिलों के हिस्से और ऋणरण्ापत्र खरीदते हें और उन्हीं (प्रबन्धक एजेण्टों) 
की साख पर बंक उद्योग-कम्पनियों को धन देते हैं ।* प्रबन्धकारिणी एजेन्सी प्रणाली 
विदेशों के सुसंगठित द्रव्य बाजार तथा पाइ्चात्य श्रौद्योगिक बेकिंग पद्धति का भारतीय 
रूप (स्थानापन्‍त) है और इसका जन्म आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआा 
है।* यह किसी भी प्रकार आदर्श व्यवस्था नहीं कही जा सकती क्‍योंकि इसमें अनेक 
गम्भीर दोष हें ।? बम्बई, अ्रहमदाबाद और इन्दौर में मिलों को जनता के निक्षेपों 
(डिपाज़िट) से धन मिल जाता है। किन्तु धन प्राप्त करने का यह बड़ा ही अस्थिर 
और असनन्‍्तोषजनक साधन है और इसे 'सुख के साथी' (फेग्रर-फ्रंप्ड) की उपाधि 
ठीक ही दी गई है। जब बुरा समय आता है तो अच्छे-ब्रे दोनों प्रकार के उद्योगों से. 
धन (खींच) लिया जाता है। ग्रतएव ऐसे समय जब कि मन्दी, भले ही वह अस्थायी 
हो, को रोकने के लिए सारे साधनों (धन) की अधिक आ्रावव्यकता होती है धन वापस 
लेने से बिगड़ी हुई स्थिति और भी बिगड़ जाती है। जनता को सलाह देने का कोई 


१. रिपोर्ट ऑफ़ द सेण्ट्रल बेबिंग इन्ववायरी कमिटी, परा ३५० देखिए; एस० के० बसु, 'इण्डस्ट्रियल 
फाइनेन्स इन इण्डिया! अध्याय ६ भी देखिए । 

२. पनन्दीकर, वेबिंग इन इस्डिया, पृ० २१५ । 

8. इस प्रणाली के उद्भव ओर कार्यों का संक्तिप्त वर्णन खए्ड २, अध्याय २ में दिया गया है । 
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मान्यता-प्राप्त साधन न होने के कारण भी पूजी का प्रवाह मुक्त रूप से औद्योगिक 
विकास के लिए नही हो पाता । 
अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि नगरों में भी उद्योगों के लिए 
आ्रावश्यक दीघंकालिक ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं है | थोड़े से औद्योगिक बैकों की 
स्थापना की गई | उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण बेब, जिससे भविष्य के लिए बड़ी आशाएँ 
बंध गई थीं, टाटा इण्डस्ट्रियल बेक था। किन्तु थोड़े समय के प्रभावहीन-वैभवहीन 
जीवन के उपरान्त इसने औद्योगिक कार्य बिलकुल छोड़ दिया । फिर कछ दिनों तक 
साधारण वारिज्य-बेकिंग और विदेशी विनिमय में लगा रहा और अन्त में इसका 
विलयन सेण्ट्रल बेक श्रॉफ इण्डिया में कर दिया गया जो केवल वारिणज्य-बेक है । 
टाटा इण्डस्ट्यिल बबेक की असफलता के भ्रन्य कारणों में एक कारण यह भी है कि 
बेक अभिवृद्धि काल में स्थापित किया गया था इसलिए बाद में उसे कठित परेशानियों का 
सामना करना पड़ा । इसके अलावा एक गलती यह भी थी कि वह किसी एक प्रबन्धक 
एजेण्टों की फर्म से सम्बन्धित उद्योगों के प्रवतेन और अर्थ-प्रबन्धन में लगा रहता था ।* 
छोटे और मध्यम श्रेणी के साहसोद्यमियों को धन मिलने में श्रधिक कठिनाइयाँ 
होती है क्योकिन तो ये सुरक्षा के रूप में स्टॉक उपस्थित कर सकते हे न उनकी 
इतनी प्रतिष्ठा और साख ही होती है कि नाम पर रुपये मिल जाये । सहकारी साख 
भी उनके लिए उपयुक्त नही है, क्योंकि वह छोटे पैमाने पर काम करने वाले कारीगरों-- 
उदाहरणार्थ जुलाहों--के लिए उपयुक्त है। अतएवं बहुत दिनों से सरकार से इस बात 
की माँग की जा रही है कि वह सुरक्षित लाभांश, प्रत्यक्ष ऋणा और तैयार माल की 
खरीद द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों को सहायता पहुँचाए। झ्ौद्योगिक 
श्र्थ-प्रबन्धन की समीक्षा श्रौद्योगिक आयोंग (१६१६-१८) और बाद में केन्द्रीय बेकिंग 
जाँच समिति (१६३०-३ ने विस्तृत रूप से की । 

/ औद्योगिक आयोगने विश्येष प्रकार की उद्योग-बकों की स्थापना की सिफारिश 
की ) उनके विचार में इस प्रकार के बेकों की स्थापना इतने राष्ट्रीय महत्त्व की थी कि 
उसके लिए सरकारी सहायता की माँग करना उचित था। वास्तव में एक ऐसे बक की 
आवश्यकता थी जो छोटे उद्योगपतियों से सम्पके स्थापित कर सके, विस्तृत क्षेत्र में उद्योगों 
की भावी सम्भावनाओं का अनुमात लगा सके, और जिसके पास इतना धन हो जो 
तुरन्त न भुनाई जा सकने वाली प्रतिभूतियों में लगाया जा सके । उनके विचार में सर- 
कार और चाहे जो सहायता दे, उसे विशेष रूप से उद्योग-विभाग के द्वारा विशेषज्ञों 
की सम्मति का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि औद्योगिक बेक कम-से-कम इतना तो अनु- 
मान लगा सके कि जो उद्योग उनसे सहायता की माँग कर रहे हे उनका भविष्य कैसा 
है । श्रौद्योगिक बंक स्वय विशेषज्ञों को नही रख सकते ञ्रतः सरकार को इस कभी को 
पूरा करना होगा ।* औद्योगिक बेकों के निर्माण के प्रदन तथा केन्द्रीय बेकिंग जाँच 
समिति द्वारा सुभाये गए राज्यीय एवं केन्द्रीय औद्योगिक निगम ( कारपोरेशन ) का 
१, देखिए, पी० एस० लोकनाथन, इण्डस्ट्रियल आगेनाश्जेशन इन इण्डिया), एृ० २५८-६ । 

देखिए, इण्डरिट्रियत कमीशन रिपोट, [ रा २८०७-६२ । 


४६६ भारतीय अ्रथंशास्त्र 


विवरण पुस्तक के दूसरे खण्ड में दिया गया है ।* 
औद्योगिक आयोग ने सुझाव दिया कि इस प्रकार बेकों के स्थापना होने 
तक वर्तमान सम्मिलित पूंजी वाले बेक मध्यम-श्रेणी के उद्योगों को ऋण देकर 
सहायता करें। उद्योग-सशञ्बचालक और विशेषज्ञों द्वारा प्रार्थी उद्योग की आथिक दशा 
और भविष्य की जाँच के उपरान्त इस ऋण को सरकार की गारंटी प्राप्त होनी 
चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि कुछ दक्षाओं में जेसे जन-लाभ के कार्य 
या राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों को सरकार को स्वयं आथिक सहायता देनी चाहिए ॥ 
इस प्रकार की सहायता विभिन्‍न रूप ग्रहण कर सकती है, जैसे लाभांश की गारंटी, 
रुपयों के रूप में ऋण, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुश्रों के क्रय का आश्वासन, या हिस्से 
की पूजी में सरकारी योग श्रादि । ऐसी सहायता देने के पूर्व उचित सावधानी बरतना 
आवश्यक है ताकि सरकार के झार्थिक हित सुरक्षित रहें और विदेशी पूजीपति, दी 
गई रियायतों से अनुचित लाभ न उठा सकें। सम्भवतः दोनों युद्धों के बीच आाथिक 
कठिनाइयों ने औद्योगिक बेंकों की स्थापना के महत्त्वपूर्णों प्रस्तावों को अनिश्चित समय 
के लिए स्थगित कर दिया । यह ठीक है कि सन्‌ १६२३ से पंजाब, मद्रास, मैसूर, 
बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में उद्योगों को सरकारी सहायता देने का कानून ( स्टेट एड 
टु इण्डस्ट्रीज एक्ट ) लागू हें और बम्बई में उद्योगों को सरकारी सहायता देने के नियम 
प्रचलित किये गए हैं, परन्तु ये कानून और नियम उद्योगों को धन देने में अ्रधिक सहा- 
यक नहीं हुए हें और कुल मिलाकर इनकी धाराशों के अन्तर्गत बहुत थोड़ा धन दिया 
गया है ।* अतः झद्योगिक बेंकों का स्थापन श्रब भी अ्रति वाब्छनीय है । केन्रीय तथा 
राज्यीय बेकिंग जाँच-समितियों द्वारा किये गए विस्तृत सर्वेक्षण से भी उद्योगों की वर्तें- 
मान आर्थिक कठिनाइयों के समाधान की तीज आ्रावश्यकता की पुष्टि हो गई है। केन्द्रीय 
बेकिंग जाँच-समिति द्वारा प्रकाशित प्रश्नावली में औद्योगिक बेकों और प्रधान उद्योगों 
के लिए साख-सुविधाओं को प्रमुखता दी गई । यदि समिति की सिफारिशों को कार्या- 
न्वित किया जाय तो औद्योगिक भअ्र्थ-प्रबन्धन एक सुहृढ़ एवं प्रगतिशील आधार पर हो 
जायगा । सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक-साख-निगम ( कारपोरेशन ) सन्‌ १६३६- 
३७ में उत्तरप्रदेश और बंगाल में स्थापित हुए ।१* बम्बई की आधिक एवं श्रौद्योगिक 
सर्वेक्षण समिति ने भी छोटे पैमाने के उद्योगों को धन देने के लिए राज्यीय सरकार 
द्वारा एक छोटे उद्योगों के बेंक की स्थापना की जोरदार सिफारिश की । इस सम्बन्ध 
में हाल में किये गए वैधानिक कार्य ( शौद्योगिक-पआरथिक निगम अधिनियम, १६४८ ) 
की व्याख्या द्वितीय खण्ड के ११वें अध्याय के सेक्शन ५४ में की गई है ।*९ 
१. अध्याय ११३ सेन्ट्रल बैंकिंग इन्कवायरी कमिटी रिपोट , पैरा ४०१-६ भी देखिए । 

२, इन अधिनियमों की विस्तृत समीक्षा के लिए देखिए, प्रोसीडिग्स ऑफ फिफ्थ इन्डस्ट्रीज़ कान्क स, 

बुलेटिन नं० ५० ऑफ इगण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एएड लेबर । 
३. खण्ड २ अध्याय १, सेक्शन १४ ओर अध्याय ११, सेक्शन ५४ में भी इस प्रश्न पर विचार किया 

गया है; एन० दास० “इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राश्न इन इण्डिया', पृ० १३८-४०, भी देखिए । 

४. अधिक विवरण के लिए देखिए, रिपोंट आफ द बॉम्बे इकनामिक एण्ड इण्डरि्ट्रियल सव कमिटी 


क्वे 


ध्य २१६९ । 
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३६. बाह्य पूंजी--सन्‌ १६९२३ में संरक्षण नीति के अपनाने के साथ ही विदेशी पूंजी का 
प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो उठा है। साधारणत: कहा जाता है कि यदि विदेशी पूजी बिना 
किसी प्रतिबन्ध के प्रशुल्क की दीवाकु के पीछे ग्राश्नय पा सकी तो संरक्षण से होने वाले 
लाभ प्रायः समाप्त हो जायेंगे। स्वतन्त्र व्यापार के युग में भी विदेशी पूंजी से अ्रनेक 
कम्पनियाँ देश में स्थापित हो गई थीं। अर्थ आयोग ( फिस्कल कमीशन ) तथा १६२४ 
में तियुक्त बाह्य-पूजी समिति ( एक्सटनेल कैपीटल कमिटी ) दोनों ने बाह्म-पूजी के 
सम्बन्ध में उचित नीति अपनाने के प्रइन पर विचार किया । 
२०. विदेशी पूंजी की मात्रा--यद्यपि भारत में विदेशी पूंजी का शुद्ध अनुमान कठिन 
है परन्तु मोटे तौर पर अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हैं ।* अभी हाल 
में बी० आर० शिनोय द्वारा लगाये गए अनुमान के अनुसार मार्च १९४४ में विदेशी 
पूजी २२७५० लाख पौण्ड थी। यह अम्ुमान इस प्रकार लगाया गया था--बाह्य- 
ऋण का बाज़ार-मूल्य --८३०६"१ लाख» थोक मृल्य देशनांक । यह बराबर है- 
२०५८० लाख पौण्ड। इसमें १६२४ लाख पौण्ड और जोड़ा जायगा जो रुपयों में दिये 
गए भारतीय ऋरणा में विदेशियों के भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अति- 
रंजित अनुमान है* क्योंकि यह १९३६ से विदेशियों द्वारा भारतीयों को हस्तान्तरित किये 
गए व्यवसयों को ध्यान में नहीं रखता ।१ प्रतिभूतियों और हिस्सों के मूल्य में हुई 
वृद्धि को घटा देना उचित नहीं है--अधिकतर इनके मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़े हुए हें-- 
क्योंकि यदि सब विदेशी सम्पत्ति को खरीद लेने का निश्चय भी कर लिया जाय तो भी 
क्रय-मूल्यों का एक उचित और प्रचलित मूल्य स्तर से काफी नीचे स्तर पर निर्धारण 
करना असम्भव न होगा । 
इसके अतिरिक्त, भारतवासी विदेशी कम्पनियों तथा रुपये की पू जी से स्थापित 

गे र भारतीयों द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों --जैसे जुट की मिलों--में बड़े-बड़े हिस्सों के अधि- 
कारी हैं जो नित्य ही बढ़ते जा रहे हें । लेकिन इसके विपरीत हमें इस बात का भी ध्यान 
रखना होगा कि. रुपये की पूंजी से सश्बालित अनेक भारतीय कम्पनियों में विदेशी पू जी 
भी लगी हो सकती है और प्रबन्ध भी ग़र भारतीयों के हाथों में हो सकता है। कल- 
कत्ता की जूट की मिलें, बकिंघम और कर्नाठक की कपड़े की मिलें, मद्रास और कानपुर 
की ऊन की मिलें इसका उदाहरण हैं ।* 

१. २४ मई ११४६ के ईस्टने उकनामिस्ट में 'इण्डिया डेटर ऑर क्र डिटर” नामक लेख देखिए । 
२. अभी हाल में रिज्ञब बेंक द्वारा किये गए सब क्षण के अनुसार जून १९४८ तक विदेशियों द्वारा 
विनियोजित पू जी की मात्रा ५९६ करोड़ रुपया ऑकी गई दै। इसमें विभिन्‍न देशों का भाग इस प्रकार है : 
इंगलिस्तान ३७६ करोड़ रुपया, अमरीका ३० करोड़ रु०, पाकिस्तान २१ करोड़ रुण, और कनाडा 
8 करोड़ रुपया । 
३. सन्‌ १६१४ स्रे देखा गया है कि विदेशी पूंजी और फर्मों की तुलना में भारतीय पूं जी को मात्रा और 
फर्मा की का अधिक बढ़ रही है । १६३६-४५ के युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने इस प्रवृत्ति को और- 
तीव्र कर दिंव्ी है | 
४. गत वर्षों में नाम के लिए भारतीय कहलाने वाली फर्मो की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, उदाहरखार्थ 
इन शब्दों को जोड़ा गया है 'इण्डिया लिमिटेड । 


्श्द भारतीय ग्रथंशास्त्र 


विदेशी पूँजी की शुद्ध गणना के प्रहइन को छोड़ देने पर भी इस बात में कोई 
सन्देह नही कि भारत मे लगी विदेशी पू जी की मात्रा बहुत है। भारत में बड़े पंमाने 
पर किये जाने वाले अनेक उद्योग, जैसे बेक, जद्बयाज, रेलवे, चमड़ा कमाना, चाय व 
कहवा और बीमा कम्पनियाँ इत्यादि विदेशी पूंजी की सहायता से चल रहे हें; यद्यपि 
यह मानना पड़ेगा कि इधर कुछ वर्षों से, भारतीय पूंजी अ्रपने लिए एक अलग रास्ता 
बना रही है और मात्रा में भी बढ़ रही है । 
२१ भारत में विदेशी पुजी : मुख्य समस्याए--अब हम विदेशी पूंजी से सम्बन्धित 
राष्ट्रीय नीति के प्रश्न पर विचार करेगे । विदेशी पूजी ऋरा या उद्योगों में लगी पू जी 
के रूप में आ सकती है। ऋरणा के रूप में विदेशी पूजी के सम्बन्ध में सभी लोग इस 
बात से सहमत हूँ कि जब तक देश की पुजी प्राप्त नही होती तब तक विदेशी ऋण 
विरोध के स्थान पर प्रोत्साहन का विषय है। ऐसा करना हानिकारक न होकर लाभ- 
ग्रद है। परन्तु हमे देश की पूजी को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 
अमेरिका और जापान” जेसे राष्ट्रीय भावना से ओोतप्रोत देशो ने भी इस 
प्रकार से विदेशी पूजी को देश में लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। साथ ही गैर- 
सरकारी भारतीय शिक्षित मत भी इस अर्थ में विदेशी पूंजी के उपयोग के पक्ष मे है। 
उदाहरणार्थ आर० सी० दत्त ने देश की रेलों के अथे-प्रबन्धन के लिए विदेशों में ऋण 
एकत्र करने को ठोस एवम्‌ सुविचरित नीति माना । इसमें विदेशी पृ जीपति अपनी 
लगाई पूजी पर केवल एक निश्चित ब्याज पाता है और ब्याज और ऋण न चुकाए 
जाने पर ही उद्योग पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से लिये गए ऋण 
के अनेक उदाहरण है जैसे राज्य और नगरपालिका द्वारा लिये गए ऋण, बन्दरगाहो 
के अधिकारियों के बन्ध-पत्र (बाण्ड), निजी कम्पनियों के बन्ध-पत्र (बांड) और ऋण- 
(डिबेचर), बेकों द्वारा लिये गए ऋण ।* जंसा कि डॉ० स्लेटर ने लिखा है “च्‌ कि 
॥ ४ नियन्त्रण का प्रइन नहीं उठता अतएव केवल निम्न मुख्य बातें ही विचारणीय हे : 
(१) क्‍या लिये गए ऋण से कोई नई सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती है जो प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से निश्चित ब्याज से अधिक उत्पादन करने में सहायक हो सके; 
(२) क्‍या विदेशों से ऋण लेना भारत में ऋण लेने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है ? 
हि दोनों प्रश्नों का उत्तर 'हॉ' में है तो निश्चय ही विदेशी पूजी का उपयोग लाभ- 
7री है ।” बाह्य-पू जी समिति ने भी कहा था कि सरकारी या भ्रद्धं-सरकारी ऋणा में 
बाह्य या देश की पूजी के बीच विचारशील वस्तु केवल ब्याज की दर ही नही है। 


१. तुलना कीजिए, “भारत की स्थिति, जहाँ तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, जापान से बिलकुल भिन्न 
है। जापान ने विदेशों से अपने भ्रौद्योगिक विकास के लिए ऋण लिया, किन्तु पूजी का नियन्त्रण अपने 
हाथ में रखा ओर शीघ्र ही ऋणी से ऋण देने वाला राष्ट्र हो गया। किन्तु भारत में जापान की तुलना 
' सें यह कमी रही है कि जिन उद्योगों में विदेशों पू जी लगी उनका नियन्त्रण भी विदेशों हाथो में चला 
गया और इस प्रकार श्रार्थिक विकास की सामान्य दिशा भो उन्ही के ह्वाथ में चलो गई ।” हबड', पूष 
उद्दुछ्ठत, 7० २७३ | 
२. देखिए, एक्सटर्नल केपीटल कमिटी रिपोट , पैरा १७। 
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: उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि विनिमय की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, जहाँ तक 
सम्भव हो बाह्य ऋण की अपेक्षा रुपये के रूप में ऋण लेना चाहिए, भले ही इसमें 
ब्याज की दर कुछ ज्यादा क्‍यों न हो । इससे देश में बचत करने और उद्योगों में पूंजी 
लगाने की शक्ति बढ़ जायगी शौर इससे सरकारी अपक्व प्रमाण पत्र (स्क्रिप), एवम्‌ 
सुरक्षित बन्ध-पत्रों (बाण्डों) के रूप में बेंकों को सुरक्षा प्राप्त होगी और वे उद्योगों को 
अधिक धन दे सकेंगे । विशेषकर इस दृष्टि से हम भारत के स्टलिंग ऋण के लौटाने 
और रुपयों में परिवतंन करने का स्वागत करते हे । 
विदेशी पूजी लाभ में हिस्सा लेने या सट्टे के रूप में दूसरे देश से आ सकती 

है । इसके साथ ही विदेशी प्रबन्ध और नियन्त्रण भी झ्रा जाते हें । इस प्रकार की पूजी 
का ही प्रायः विरोध किया जाता है। 

२२. विदेशी पूंजी के विरुद्द आपत्तियाँ--विदेशी पूजी के विरुद्ध मुख्य तक॑ निम्न हैं।* 
(१) पहला स्पष्ट विरोध इस आधार पर किया जाता है कि लाभ देश के बाहर जाता 
है । कई व्यक्तियों को तो यह इतना भयंकर दोष दिखाई पड़ता है कि देश के प्राकृतिक 
साधनों को. विकसित श्लौर लाभपूर्ण बनाने की अपेक्षा, जिससे विशेषकर विदेशियों को 
लाभ हो, वे बाहरी पूंजी पर एकदम प्रतिबन्ध लगा देना चाहते हें । इससे देश का 
औद्योगिक विकास भले ही अनियत काल के लिए स्थगित हो जाय लेकिन वे 
विदेशियों के लाभ के लिए बाहर से धन मेंगाना उचित नहीं समभते । आ्राधारोद्योगों 
एवम्‌ उन उद्योगों के सम्बन्ध में जो देश की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हें तथा ऐसे 
प्राकृतिक साधनों के विषय में भी जैसे खनिज पदार्थ, जो एक बार समाप्त हो जाने 
पर किसी भी हालत में नहीं मिल सकते, यह भावना बड़ी तीत्र है। (२) दूसरा विरोध 
इस आधार पर किया जाता है कि विदेशी फर्मों के संचालक उन्हीं देशों से चुने जाते हैं; 
यही नहीं, उच्च पदाधिकारियों का चुनाव भी इसी प्रकार होता है। फलतः दायित्व- 
पूर्णा पदों पर भारतीयों के पहुँचने के कम ही अ्रवसर आ पाते हें। साधारणतया वे 
भारतीयों को शिक्षार्थी (एप्रेन्टिस) के रूप में भी प्रशिक्षा देने से इन्कार कर देते हें। 
इस प्रकार विदेशी पूंजी के पक्ष में कहे जानें वाले लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं । 
(३) इससे कुछ ऐसे स्थायी स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो देश के राजनीतिक एवं श्राथिक 
आकांक्षाओं के विरोधी होते हें। यह बात राजनीतिक दृष्टि से पराधीन राष्ट्रों के विषय 
में विशेष रूप से लागू होती है। नियम या सत्ता विदेशी पूजीपतियों को अपने हित के 
लिए देश का शोषण करने देती है ताकि पराधीन देश पिछड़े रहें और विदेशी पृ जी- 
पति इन देशों के राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रगति के किसी भी आन्दोलन का विरोध 
करने में यथासामथथ्यं नहीं चूकते । स्वतन्त्र देशों में प्रायः देखा जाता है कि विदेशी पूजी 
राजसत्ता से गठबंधन कर लेती है चाहे राजसत्ता कितनी ही निरंकुश क्यों न हो। 
कारण यह है कि विदेशी पूंजी का हित स्थिरता में है प्रगति में नहीं । दूसरे अपनी 
सरकारों द्वारा वे देश के राजनीतिक या आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करा सकते हैँ । 
१. देखिए, फिस्कल कमीशन रिपोर्ट, पैरा २९०, विमति टिप्पणी, पैरा (४-८; एक्सटर्नल केंपीटल 
कमिटी रिपोट , पैरा १७ । 
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यह खतरा हमेशा मौजूद रहता है। भारतवर्ष ने तो विदेशी पूंजी और विदेशी सत्ता 
के इस अपवित्र गठबंधन का कुपरिणाम भोगा है। जब स्वतन्त्रता की ओर भारत की 
प्रगति रुक न सकी तब आत्मरक्षा से प्रेरित होकर विदेशी पूंजी ने राष्ट्रीय हितों का 
दामन पकड़ा । 
२३. बाह्य-पूजी के उपयोग और लाभ--इन सब त्रुटियों के बावजूद भी कुछ कारणों 
से कतिपय प्रतिबन्ध सहित विदेशी पूजी का स्वागत बांछनीय है । इससे पहला लाभ 
है कि यह देश के उद्योगीकरण में सहायता देकर देश को धनी बनाने म उपयोगी सिद्ध 
होती है ।- उद्योगों के विदेशी पू जी पर निर्भर होने पर भी प्रारम्भ से ही लाभ मालूम 
होने लगता है, क्योंकि श्रमिकों के पारिश्रमिक के रूप में ही सही, राष्ट्रीय श्राय बढ़ती 
अवद्य है। यदि औद्योगिक विकास न करने और विदेशी धन की सहायता से झ्रौद्योगिक 
विकास करने के बीच चुनाव करना पड़े तो आर्थिक दृष्टिकोरा से दूसरे मार्ग को चुनना 
पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि यदि लाभ और मजूरी दोनों ही देश में रहें तो अधिक लाभ 
होगा। यह बड़े महत्त्व की बात होगी यदि देश के साहसोद्यमी देश की पू'जी से श्रौद्योगिक 
विकास को अपने हाथ में ले लें । ऐसा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। 
परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि मज़ूरी से कुल मिलाकर देश का लाभ ही होगा, 
भले ही वे कुल अजित आय का गअल्पांश या अ्रधिकांश हो ।* मजूरी के रूप में देश को 
होने वाले लाभ के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह भी है कि विदेशी पूजीपति 
के साथ प्राविधिक कुशलता और बहुमूल्य पेटेन्ट के अधिकार तथा संगठन भी देश में 
आ जाते हें जो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं । लेकिन इराका पूरा 
लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि विदेशी फरमे अपने उद्योग-केन्द्र में देश के नव- 
युवकों और श्रमिकों को प्रविधि (टेकनीक) की शिक्षा दें । इस सम्बन्ध में ध्यान देने की 
बात यह है कि यद्यपि बहुत दिनों से विदेशी--विशेषकर यगूरोपीय--पू जी देश के 
उद्योगों में लगी है फिर भी उपयुक्त प्रकार के कोई उल्लेख्य लाभ नहीं हुए हैं। इससे 
स्पष्ट है कि देश में विदेशी पूंजी के निर्बाध श्रागमन-मात्र से ही उससे सम्बन्धित सब 
फायदे नहीं ले सकते हैं । विदेशी कम्पनियों पर ऐसी शर्तें लगना आवश्यक है जिनसे 
देश में औद्योगिक शिक्षा शीघ्रता से प्रसारित हो । इस बात से इन्कार करने से कि 
भारतीयों में श्रौद्योगिक नेतृत्व एवं ज्ञान का भ्रभाव है कोई लाभ नहीं होता । परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि अवसर और सुविधाएँ प्राप्त होने पर वे पश्चिम से इस विषय में 
सीख सकते हैँ । यदि विदेशी उद्योगपतियों से भारतीयों को आ्राधुनिक ढंग और नये 
विचारों की दीक्षा नहीं मिल पाती तो देश में विदेशी पूजी के लाने का उद्दं श्य ही 
असफल हो जायगा । 

बाह्य-पूंजी से दूसरा लाभ यह बताया जाता हैँ कि यह उद्योग को प्रारम्भ 
'करने का व्यय-भार सम्हालती है और इस तरह विकास का पथ प्रशस्त करती है।* 
"परन्तु औद्योगिक कार्यों को प्रारम्भ करने में विदेशियों पर निर्भर रहना कमजोरी का 

“ ॥. देखिए, मारीसन, इकनामिक ; « देखिए, मारीसन, “इकनामिक ट्रान्गीशन इन इस्डिया?, प० २२०। 
, /» भारत में यूरोपीय उद्येग का इतिहास संक्षेप में बुचानन, पूर्व उद्धृत, अ० ३ में दिया गया है । 
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लक्षण है । इधर हाल में वायुयान-निर्माण और जहाज बनाने के क्षेत्र में दिखाये गए 
साहस से स्पष्ट लक्षित होता है कि भारतीय पूंजी की हिम्मत बढ़ रही है और देश के 
उद्योगीकरण मे उस पर अधिकाधिक विश्वास किया जा सकता है। वह उद्योग प्रारम्भ 
करने की जोखिम उठाने को धीरे-धीरे तत्पर हो रही है। कभी-कभी तो विदेशियो के 
साथ--उन्हे थोड़े हिस्से देकर--भी उद्योग प्रारम्भ किये जा रहे हैं, किन्तु इनमें नियन्त्रण 
पर उनका प्रमुख अधिकार नहीं रहता। इसके हाल ही के उदाहरण बिरला-नफील्ड 
ओऔर टाटा-इम्पीरियल-केमीकल इण्टस्ट्रीज हे जिन्होंने क्रशः: मिलकर मोटरकार बनाने 
और रंग बनाने के उद्योग प्रारम्भ किये हे । 

२४. बाह्म-पूं जी पर प्रतिबन्ध--विदेशी पूंजी से होने वाले लाभ और हानि पर 
विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यद्यपि देश मे बाह्य-पूजी 
का उन्मुक्त प्रवाह वाछनीय नही है फिर भी देश के श्रौद्योगिक विकास में यह महत्त्वपूरों 
स्थान रखती है, यदि इसका सम्रुचित नियमन किया जाय और इस पर आवश्यक प्रति- 
'बन्ध लगाए जाय॑। प्रतिबन्धो की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि दोनो विरोधी विचारों 
में समन्वय स्थापित किया जा सके । एक ओर तो आ्रावश्यक मात्रा और उचित प्रकार 
की विदेशी पूजी को आकर्षित करने का प्रश्न है, क्योंकि यदि प्रतिबन्ध अत्यन्त कठोर, 
हैं तो विदेशी पूंजी बाहर ही रहेगी और इससे देश को हानि होगी, दूसरी शोर प्रतिबन्धों 
का नितान्‍्त अभाव या उन्हें लगाने मे बहुत ढिलाई बरतने से भी यह डर है कि कही 
विदेशी पू जी देश के सभी लाभप्रद उद्योगों पर अधिकार न जमा ले और देश को आनु- 
षंगिक लाभ भी न प्राप्त हो । प्रस्तावित प्रतिबन्ध निम्न प्रकार के है : 

(१) विदेशी कम्पनियों की संस्थापना और रजिस्ट्री यहाँ होनी चाहिए । उनकी 
पू जी रुपयों में होनी चाहिए ताकि भारतीयों को भी विनियोग के श्रवसर मिल सकें 
तथा प्रबन्ध भारत के राष्ट्रीय हितों से तादात्म्य कर सके । यह कहा जाता है कि इस 
प्रकार के प्रतिबन्ध से सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियाँ बनाने के स्थान पर निजी कम्प- 
नियाँ बनाकर बचा जा सकता हैँ। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है 
(के बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों के लिए निजी कम्पनियाँ पर्याप्त धन एकत्र नहीं 
कर सकतीं । फिर भी यदि इस प्रकार से बच निकलने के अत्यधिक प्रयत्न हों तो विशेष 
कानून बनाकर इसे रोका जा सकता है । 

._ (२) दूसरे, प्रबन्ध पर पर्याप्त भारतीय नियन्त्रण को सुरक्षित करने के लिए 
ऐसी कम्पनियों के हिस्सों का एक भाग भारतीय पूजी के लिए निर्दिष्ट कर देना चाहिए। 
यह भी किया जा सकता है कि नई कम्पनियों में भारतीय पूंजी के लिए कुछ स्थान 
ग्रल्प समय के लिए सुरक्षित रखा जाय । इस व्यवस्था के विरुद्ध यह कहा जाता है कि 
जब तक प्रारम्भ में भारतीयों द्वारा लगाई गई पूजी के मुक्त हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध 
न लगाए जायेंगे तब तक यह व्यवस्था बिलकुल बेकार होगी । परन्तु हिस्सों के हस्ता- 
न्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने का परिणाम यह होगा कि सीमित बाजार के कारण भार- 
'तीय हिस्सेदारों को हानि होगी । दूसरे, जहाँ तक भारतीयों के लिए हिस्से अलग किये 
जायेंगे वहाँ सक पूजी सीमित हो जायगी और प्रतिस्पर्धा के अ्रभाव में इस पूजी पर 
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लाभ बढ़ जायगा, जिसका श्र॒र्थ यह होगा कि उपभोक्ता को हानि पहुँचेगी और पूजी- 
पतियों को लाभ होगा । यह भी कहा जाता है कि चाहे कितने ही प्रतिबन्ध क्‍यों न 
लगाए जायें किन्तु व्यवहार मे उनसे बच निकलना कठिन न होगा ।। 

(३) तीसरे, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि संचालकों में से कुछ प्रतिशत 
भारतीय हों और हो सके तो वे भारतीय हिस्सेदारों द्वारा ही चुने जायें । यह आपत्ति, 
कि ऐसा करने में साम्प्रदायिकता की गंध आती है जो व्यापारिक हित और कुशल- 
प्रबन्ध के लिए घातक है, भी इस प्रत्युत्तर से दूर हो जाती है कि विदेशी प्‌ जी पर केवल 
विदेशी होने के नाते प्रतिबन्ध लगाना भी साम्प्रदायिकता की बू लिये हुए है । परन्तु फिर 
भी कुछ अन्य कारणों से इसे आवश्यक माना जाता है। इसके उदाहरण में पं० मालवीय 
ने इगलिश ओवरसीज ( क्रेडिट इन्शयोरेस ) ऐक्ट १६२० की व्यवस्था की ओर सकेत 
किया था जिसके श्रन्तर्गत उन्हीं फर्मो को ऋण दिया जाता जो प्रधानतः अंग्रेजी फर्मे 
हों। उसी प्रकार भारत में भी स्वतन्त्र-व्यापार-काल में भी जब कभी व्यक्तिगत 
कम्पनियों को रियायतें दी गई तो सरकार को इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने की 
श्रावश्यकता प्रतीत हुई । ॒ 

(४) यह सुझाव भी रखा गया है कि भारतीय और गर-भारतीय सभी कम्पनियों 
को चाहिए कि वे भारतीय शिक्षार्थी (अप्रेन्टिसों) की प्रशिक्षा का प्रबन्ध करें और इसका 
पालन न करने पर उन पर दण्डकारी कर लगाए जायें। 

यह सभी लोग स्वीकार करते है कि विदेशी पूंजी से होने वाले लाभो के बढ़ाने 
और हानियों को कम करने के लिए इस प्रकार के कुछ प्रतिबन्ध श्रावश्यक है । १६९२४ 
के भारतीय लौह उद्योग संरक्षण अधिनियम (इण्डियत स्टील इण्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट) 
के अन्तर्गत इन प्रतिबन्धों को कानूनी रूप दे दिया गया है। यह किन दश्ाओओरं में लागू 
किया जाय इस विषय में मतभेद है । श्र्थ-आ्रायोग तथा बाह्य-पुजी समिति की बहुमत 
रिपोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा आथिक सहायता इत्यादि दिये जाने पर ही इस प्रकार 
के प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिएँ। सब दशाओओं में प्रतिबन्ध लगाने का उन्होंने इसलिए 
विरोध किया कि वे अधिक भारकारी होगे और इसलिए इनसे बचने की कोशिश की 
जायगी । यदि यह सम्भव न हुआ तो इसका प्रभाव यह होगा कि विदेशी पूंजी इस भय 
से देश में आने से रुक जायगी। अर्थ-आ्रायोग की अल्पमत-रिपोर्ट (माइनॉरिटी रिपोर्ट) ने 
कहा कि संरक्षण स्वयं एक महत्त्वपूर्ण रियायत है। आथिक सहायता और संरक्षण द्वारा 
सहायता पहु चाने में कोई तकंसम्मत भेद नहीं किया जा सकता । इनके मतानुसार ऊपर 
निर्देशित प्रतिबन्ध हर हालत में लागू किये जाने चाहिएँ, चाहे रियायतें दी जाती है या 
नही । 

उपयुक्त विवेचन से यही सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान परिस्थिति 
में देश के औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए बाह्य-प्‌ जी आ्रावश्यक है । 
इससे उपभोक्ताओं के हितों की हानि के समय को कम किया जा सकता है (जों उस समय 
तक चलेगा जब तक संरक्षण-कर कायम रहते हे) और उद्योगों को आधुनिक मशीते 
“१. एक्स्टनेल कैपिटल कमिटी रिपोर्ट, पैरा २१-३ । 
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प्राप्त हो सकती हैं । दूसरे, ऊपर बताये गए लाभों को सुरक्षित करने के लिए बाह्य- 
पू जी के मृक्त-प्रवाह को नियन्त्रित करना होगा। किन परिस्थितियों में, किस प्रकार, 
यह नियन्त्रण होता चाहिए, यह विस्तृत विवेचता का विषय है। अर्थ-आयोग (फिस्कल 
कमीशन) के बहुमत और अल्पमत के मतभेद (जिसका निर्देश हम ऊपर कर चूके हैं) 
का प्रधान कारण यह था कि जहाँ बहुमत प्रतिबन्धों की प्रभावात्मकता पर कम विश्वास 
करता था वहाँ अल्पमत निश्चय रूप से उनके पक्ष में था। परन्तु बाह्य-पूजी के 
नियमन और नियन्त्रण द्वारा राष्ट्रीय उद्दे श्य की प्राप्ति के प्रश्न पर दोनों में मतैक्य है । 

विदेशी पूंजी के नियमन के उपाय कहाँ तक सफल होंगे यह. प्रयोग और 
गलतियों द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध किसी एक 
विशिष्ट उद्योग या परिस्थिति में ठीक परिणाम नहीं देता तो उसे हटाकर उसके 
स्थान पर अन्य प्रकार का उचित प्रतिबन्ध लगाना होगा। हमारे विचार से अ्रल्पमत 
की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक अ्रवस्था में थोड़ा कठोर प्रतिबन्ध लगाने से बहुत 
बड़ी हानि न होगी । यदि वे अनुपयुक्त सिद्ध होते हें तो परिस्थितियों के अनुसार उनमें 
परिवर्तज्ञ या संशोधन किया जा सकता है। हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि 
अत्यन्त कठोर प्रतिबन्धों से विदेशी पूंजी डरकर बाहर भाग जायगी और फिर बन्धनों 
के पुन: शिथिल किये जाने पंर वह न लौटेगी । जागरूक भारतीय जनमत के अनुसार 
विदेशी पूजी पर प्रारम्भ में ही प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है । 
२९. १६३९५ के संविधान में विदेशी-पुं जी की स्थिति--१६३५ के भारत सरकार- 
अधिनियम” (गवर्नमेंट श्रॉफ इन्डिया एक्ट) में कितनी ही ऐसी धाराएँ थीं जो विदेशी 
पूजी के प्रति विवेचनात्मक व्यवहार से सम्बन्धित हैँ । उन्हें संक्षेप में नीचे दिया 
जाता है । 

इंगलिस्तान में अधिवासित ब्रिटिश प्रजाजनों को न तो भारत में आने से रोका 
जा सकता है और न उनके यात्रा करने, रहने, सम्पत्ति खरीदने, सरकारी पद ग्रहण 
करने या किसी भी प्रकार का पेशा अपनाने में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाई जा 
सकती है । 

इंगलिस्तान या बर्मा में अधिवासित प्रजाजनों तथां ब्रिटिश अथवा इंगलिस्तान 
या बर्मा में संस्थापित ब्निटिश कम्पनियों के सम्बन्ध में कर-विषयक कोई भेद न किया 
जायगां । 

भारत में व्यापार करने वाली ब्रिटिश कम्पनियों को भी वही अलुदान एवं 
सहायता मिलेगी जो कि ब्रिटिश-भारत में संस्थापित कम्पनियों को मिल सकती है। - 

ब्रिटिश भारत में रजिस्ट्री हुए किसी भी जहाज़ या हवाई जहाज़ के पक्ष में 
ऐसा व्यवहार न किया जायगा जो इंगलिस्तान में रजिस्ट्री हुए जहाज या हवाई जहाज 
के प्रति विवेचनात्मक (भेद-भावपूर्ण) हो । 

* / भारतीय धारासभाओ्रों को इजाजत दी गईं कि वे उद्योग और व्यापार को 

प्रोत्साहन देने के लिए आथिक सहायता उन उद्योगों तक सीमित रखें जो ब्रिटिश- 
भारत के नियमों के अन्दर संस्थापित हें और जो भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधा 


भ््०४ ह भारतीय भ्र्थशास्त्र 


देती है तथा जिनके आधे से अधिक संचालक भारतीय है । यह बात उन कम्पनियों के 
लिए थी जो कानून बनने के समय ऐसे कार्यो (उद्योग-व्यापार) में संलग्न नही थी । 

विवेचनात्मक व्यवहार की घाराएँ तभी तक लागू हो सकती थीं जब तक कि 
उसी प्रकार का व्यवहार इंगलिस्तान में भारतीयों या भारतीय कम्पनियों के प्रति न 
दिखाया जाय । यदि इंगलैण्ड की सरकार और फेडरल सरकार के बीच ऐसा समभौता 
हो जाय कि संघ (फेडरेशन) स्थापित हो जाने के बाद वे एक-दूसरे के नागरिकों एवं 
कम्पनियों से समान व्यवहार करेंगी तो ये धाराएँ स्थगित कर दी जायेंगी ।* 

उपयु क्त परिनियत व्यवस्थाओं के अतिरिक्त गवरनंर-जनरल और गवनंरों को 
प्राप्त श्रादेशों (इन्स्ट्र मेन्ट्स आफ इस्स्ट्रक्शन) के अनुसार किसी बिल पर स्वीकृति देने 
या रोक रखने की विवेकपूर्ण शक्ति प्राप्त थी और जिस बिल के प्रभाव को भी वे 
भेद-भावपूर्णा समभते थे उसे रोक रखने का उन्हे अधिकार था। यदि उन्हें यह सन्देह 
हो कि कोई बिल संविधान अधिनियम (कान्स्टीट्यूशन एक्ट) के उद्दश्यों को आघात 
पहुचा रहा है तो वे उसे सम्राट्‌ की सरकार द्वारा विचार के लिए रख सकते थे । 

यदि हम यह ध्यान में रखे कि इंगलिस्तान में अग्रेज़ी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 
करने वाला कोई भी भारतीय उद्योग नही हैं तो आदान-प्रदान का सिद्धान्त, जिसके 
द्वारा साधारणतया इंगलेण्ड में भारतीयों या कम्पनियों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
न लगाए जायेंगे, बिलकुल निरर्थक प्रतीत होगा। इस सिद्धान्त को सार्थक करने के 
लिए यह ग्रावश्यक है कि भारतीय उद्योगों का इतना तीत्र विकास किया जाय ताकि 
उनमें इतनी क्षमता और प्राण-दशक्ति आ जाय कि वे अंगरेजी कम्पनियों का सामना 
कर सकें। वारिज्य-सम्बन्धी विवेचनात्मक व्यवहार के विरोधी धाराओं के शाब्दिक 
अनुशीलन से पता चलता हूँ कि राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा की दृष्टि से शक्तिशाली ब्रिटिश 
फर्मो के विरुद्ध उठाया जाने वाला हर कदम कठिनाइयों से भरा हैं । 

ग्राज जब हम अपने देश के स्वामी हो गए हैं तथा देश के सर्वोत्तम हितों में 
विदेशी पूजी के प्रति कोई भी व्यवहार करने के लिए स्वतन्‍्त्र हे, उपयुक्त सभी कठि- 
नाइयाँ दूर हो जायेगी । 
२६. आन्तरिक पूंजी के साधनों के विकास को आवश्यकता--यह तो स्पष्ट ही है 
कि देश को सबसे अधिक लाभ तभी होगा जब नई पूजी के लिए बाह्य पूजी पर 
निर्भर न रहकर वह आन्तरिक पूजी से अपनी सारी आरवश्यकताएँ पूरी करने में समर्थ 
होगा | जैसा कि बाह्मय-पूंजी समिति ने कहा था “बाह्य पूजी की वास्तविक समस्या 
भारत की पूंजी के आन्तरिक साधनों के विकास में निहित हैं। भारत की 'विजश्ञाल 
सुप्त पूंजी को जागृत करने के लिए बेकिंग की सुविधाओं के अभिवद्ध न एवं प्रसार 
की आवश्यकता है ।/* भारतीय बेंकों के विकास और पुनर्गठन तथा केन्द्रीय एवं 

राज्यीय बेकिंग जॉच समितियों की सिफारिशों का विवरण बेकिंग के अध्याय में 


अनु 


१. देखिए, गवर्नभेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १६३५, सेक्शन ११५१-१८; एन० एस० पारदशानी, “हांड 
इण्डिया इज़ गवन्ड” पृ० १३६-३७; जी० एन० जोशी, “इश्डियन एडमिनिस्ट्र शन! पृ० १२२-३ । 
२५: देखिए, ए्सरट्नेल केपीटल कमिटी रिपोट, सिफारिशों का सारांश! 
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दिया गया हैं ।" 

विदेशी पूजी के स्थान पर देशी पूंजी के प्रयोग का श्रर्थ यह है कि उद्योग 
केवल भारतीयों द्वारा दिये गए धन से संचालित ही न हों अ्रपितु उनका स्वामित्व 
एवम्‌ प्रबन्ध भी भारतीयों के हाथ में हो । इस पिछली बात का विवरण हम इसी. 
ग्रध्याय में पहले कर चुके हें । 


१. देखिए, खण्ड २, अध्याय ११ । 


परिशि्ट 
हि फ्र 
विभाजन के याद न्‍ 
१, जनसंख्या-- १९४१ की जनगणना पर आधारित, निम्न तालिका, दोनों देशों 


ओर उनसे बाहर की रियासतों का क्षेत्रफल हजार-वर्गगील मे तथा जनसंख्या दस 
लाख व्यक्तियों में प्रदशित करती है । 
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(दस लाख) | प्रतिशत मील) | का प्रतिशत 
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_कुलयोग_ | ३८६७ 7० | एए्टध। १००७ रखा 


पूर्वी पाकिस्तान के २४ प्रतिशत क्षेत्रफल में पाकिस्तान की लगभग ६४ प्रति- 
शत जनसंख्या केन्द्रित है। पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या का घनत्व ७१८ है जब कि 
परदिचमी पाकिस्तान का घनत्व १३६ है। 

भारत की नागरिक जनसंख्या १४ प्रतिशत और पाकिस्तान की ८ प्रति- 
शत है। 

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विभाजन के समय प्राय: ५० लाख मुसलमान 
भारत से पाकिस्तान गये और प्रायः इतने ही हिन्दुओं का आगमन भारत में हुआ । इस 
१. इस परिशिष्ट का उद्दे श्य विभाजन के तात्कालिक परिणामो का दिग्दर्शन कराना है । 
२, यह परिशिष्ट अधिकतर प्रो० सी० एन० वक्कील के उपयोगी प्रकाशन 'इकनामिक कॉन्सीक्वेन्सेज़ ऑफ 
द्‌ पार्टोशन!, द्वितीय संस्करण, पर आधारित है । 


०६ 


प्रिशिष्ट प्र्७७ 


अ्रकार अब भी ३२० लाख मुसलमान हिन्दुस्तान में हैं और १५० लाख गैर मुसलमान 
पाकिस्तान में हें । 

२. कृषि--१६३५-ह के अंकों से स्पष्ट है कि प्रायः दोनों देशों में क्षेत्रफल का प्रायः आधा 
बिना जुताई के पड़ा है । आनुपातिक रूप से जोती जाने वाली भूमि पाकिस्तान में भारत 
से थोड़ी ज्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्र ०.७५ एकड़ है और पाकि- 
स्तान में ०.६४ एकड़ है। भारत में कुल क्षेत्रफल का १५% जंगल है और पाकिस्तान 
में २४७ । न जोती जाने वाली भ्रूमि पाकिस्तान में आनुपातिक हृष्ठि से अ्रधिक है। 

































































क्षेत्र का भारतीय पाकिस्तान हैदराबाद | कश्मीर | कुल 
विभाजन संघ 
१०लाख एकडों| 
में क्षेत्र ५ क्षेत्र। 9 | क्षेत्र | क्षेत्र | क्षेत्र 
कुल बोई गई | 
भूमि २०४ ' ४२ |! ४३ ३७ २७ २ ! २७७ 
परती ४७ ६ ११ लि + 080 शिमलक + म 
कुल जोती । | | 
_ भूमि २५१ ४! ४४ | ४६ | ३० २.३ | ३३८ 
जंगल -- 2 शत हू द्‌ र्‌ 5७ 
जुताई के लिए ! 
अप्राप्प | ८० १६ | ३० २६ | १० ३ १२३ 
अ्रन्य न जोती 
जाती हुई भूमि | ८६ श्८ | २६ | २३।| २ ला किस 2 08 
कुल न जोती न 
जाती भूमि २४० | ४६ | ६१ ४४८ | (१८ ६ ३२२२५ 

















कुल योग ४६१ | १०० | ११५ १०० | ४८ रे ६९६३ 
भारत में २११० लाख एकड़ अर्थात्‌ जोती जाने वाली भ्रूमि के १८७ की 
सिंचाई होती है । इसके विपरीत पाकिस्तान में ५४० लाख एकड़ श्रर्थात्‌ जोती हुई भूमि 
के ३६% की सिंचाई होती है। प्रायः अधिक सिंचाई के साधन पाकिस्तान में ही 
स्थित थे । 
लगभग १८०३६ लाख एकड़ अर्थात्‌ ७८घ% भारत की और २३७७ लाख 
एकड़ अर्थात्‌ ७७ प्रतिशत पाकिस्तान की भ्रूमि में खाद्याननों की खेती की जाती है। 
भारत में प्रति-व्यक्ति खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली भूमि ०.६१ एकड़ तथा पाकिस्तान में 
०.५४ एकड़ है। लेकिन सिंचाई के साधनों की सुविधा के कारण पाकिस्तान की प्रति 
एकड़ उपज भारत से ज्यादा है। परिणामतः पाकिस्तान में खाद्यान्‍्नों की बचत होती 
है जब कि भारत में खाद्यान्‍ननों की कमी है जोकि प्रतिवर्ष ३२० और ५० लाख टन के 
बीच रहती है । 


प्र ०८ भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत को पाकिस्तान से कपास और जूट की आयात करती पड़ती है। इसके 
विपरीत मूंगफली, कहवा, चाय केवल भारत में उत्पन्न होते हैं श्रौर इनके लिए पाकि- 
स्तान भारत पर निर्भर है। 

दूध के मामले में पाकिस्तान की परिस्थिति भारत से अच्छी है। चमड़े भी 
पाकिस्तान में भ्रधिकता से मिलते हें । 
३. खनिञ्ञ पदाथ--कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि भारत का खनिज-उत्पादन पाकि- 
स्तान की अपेक्षा कहीं अधिक है । 


“/टटनज पर... भारत |... पाकिस्तान 7 भारत पाकिस्तान 
(१६४४) (१६४४) 
कोयला (लाख टन) २४८ रे 
लोहा २३ कल 
ताँबा |! ५ के ण-+ 
मेंगनीज॒  ,, ३.७ ना 
बाक्साइट (टन) १२, १३४५ प्ज्य् 
पेट्रोल (दस लाख गैलन) ६६ २१ 
अभश्रक (हण्डर ड वेट) । १३९,००० के 
क्रोमाइट (हजार टन) २१ १६ 
जिप्सम रु २६ प्र्८ 


४. व्यापार और उद्योग--विभाजन के परिणामस्वरूप समस्त झद्योगिक ढाँचा ही 
अस्त-व्यस्त हो गया। कारीगर और कुशल श्रमिक जो कि प्रधानतया मुसलमान थे 
पूर्वी पंजाब की फेक्ट्रियों को बिना मज़दूरों की छोड़कर पाकिस्तान चले गए । पर्चिमी 
पाकिस्तान से हिन्दू प्‌जीपति फेक्ट्रियों के लिए प्रबन्ध-कुशलता की कमी उत्पन्त करके 
हिन्दुस्तान चले आए । जबकि कपास और जूट अधिकतर पाकिस्तान में उन्पन्न किया 
जाता है कपड़े और जूट की प्रायः सब मिलें भारतवष में हें । 

नीचे दिये गए १९४२ के अंकों से विभिन्‍न उद्योगों के वितरण का अंदाज़ा मिल 
जायगा । 





.... : उद्योग... प्लारता एफ कक्स्तान 
विजन हे 
जूट 4३ १११ ध्क 
चीनी ,, १७६ १५ 
लोहा श्रौर इस्पात के कारखाने ३६ कि 
सीमेन्ट की फैक्ट्रियाँ ५७ छः 
कागज्ञ की मिलें १६ ्ढ 
दीक्षे की फैक्ट्रियाँ ११२ 


१६४३-४ में सूती कपड़े की मिलों की कुल संख्या ४१० थी जिनमें से केवल 
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१४ पाकिस्तान में स्थित थीं। भारत की कपड़ और जूट की मिलें कच्चे माल के लिए 
पाकिस्तान पर निर्भर हें । 

अविभाजित भारत में औद्योगिक कारखानों का ८६% भारत के हिस्से में है 
ओर उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों में ९०% भारत में पाए जाते हे । पाकिस्तान में बहुल 
से बड़े उद्योगों की कमी है। मध्यम-श्रेणी के भी जो, उद्योग पाकिस्तान के पास हैं वे 
भी भारत से हीन कोटि के हैं । इसके अतिरिक्त भारत में पाकिस्तान की भश्रपेक्षा उद्योगों 
की अधिक विविधता है। 

हालांकि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी सीमेन्ट की फैक्ट्रियाँ हे, लेकिन वे कोयले 
और टाट के बोरों के लिए भारत पर निर्भर हे । पाकिस्तान का चीनी उद्योग भी गन्‍्ने 
के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए अविकसित है। 

पाकिस्तान के औद्योगिक ढाँचे की सबसे बड़ी कमी है लोहे और इस्पात के कार- 
खानों का एकदम ग्रभाव । 

पाकिस्तान भारत से भी अ्रधिक क्ृषि-प्रधान देश है। जब कि पहले भ्रविभाजित 
भारत दुनिया में लूट की निर्यात करने का एकाधिकार रखता था श्रब॒ विभाजित भारत 
दुनिया में सबसे अ्रधिक जूट की आयात करने वाला हो गया है। इसी तरह भारतीय 
संघ को लगभग रुई की दस लाख गाँठें पाकिस्तान से मँगानी पड़ती हैं (प्रायः मध्यम 
और बड़े रेशे की रई की) । अश्रविभाजित भारत का रुई उत्पन्न करने वाले प्रदेश का 
अधिकांश भाग पाकिस्तान के हिस्से में है। भारतीय संघ का पाकिस्तान तथा श्रन्य देशों" 
के साथ व्यापार-सन्तुलन (भारत के लिए घाटे का व्यापार सन्तुलन है) ठीक नहीं है । 
भारत की सबसे जटिल समस्या, जो कि पाकिस्तान में भी कुछ रूप में है, यह है कि 
वह किस प्रकार आयात और निर्यात के बीच की खाई को कम करे, कैसे आ्रायात घटाए 
और निर्यात बढ़ाए। 
*. यातायात--रेज्नवे-- भारतीय रेलों में लगी कुल पूंजी ७०२ करोड़ है णब कि 
पाकिस्तान की १३६ करोड़ | श्रविभाजित भारत के रेलों की कुल लम्बाई का ७७% 
भारतीय संघ में है। निम्न तालिका से मीलों के हिसाब से हुआ विभाजन स्पष्ठ हो 
जायगा : 






५१० भारतीय ग्रथंशास्त्र 





भारतीय संघ मील 
१. पश्चिमोत्तर रेलवे 





किय 


(पूर्वी पंजाब व्यापारिक लाइने)| १६१० ; 


२. आसाम रेलवे । 
ब्राड गॉज  डद। 
मीटर गॉज १३९६ | 


३. ई० आई० आर० ] 
बी० बी० सी० आई० | 
बी० एन० आर० | 
जी० आझाई० पी० ! 
एम० एण्ड एस० एम० / 
झरो० टी० आर० | 
एस० झाई० आर० | 

कब. हक विकिमनजमिल पी और धोर | 

करनूल | 


| 


पश्चिमोत्तर रेलवे 


शी र लशन कक कक कक जल रन रस नर लि कफ करीब नकल पल महल जल टला तर शक कक फल 
पाकिस्तान मील 


2: ाखशाफ य:वाप्दाउन 


व्यापारिक लाइने..., ३११० 

स्‍्ट्रंटेजिक रेलवे १८१७ 
. आसाम रेलवे 

ब्रॉड गाज ४०३ 

मीटर गॉज ५६४६ 
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भारतीय-संघ पश्चिमोत्तर रेलवे की सैनिक महत्त्व की लाइनों के उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो गया है जिनसे १६२४ से १९४६ के बीच में लगभग ४२ करोड़ रुपये का घाटा 
हुआ । लेकिन इसके बदले *केन्द्रीय-वेतन-आ्रायोग” (सेन्ट्रल पे कमीशन) के सुझावों को 
स्वीकार करने, और “भण्डार और ईधन' की बढ़ती कीमतों से कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं । 

शरणाथ्ियों की बाढ़ ने दोनों देशो के रेलवे की आझाथिक दशा तथा साधारण 
प्रशासन को अस्त-व्यस्त कर दिया। ढाई महीने के बीच रेलवे को ३० लाख शररणाधियों 
को ढोना पड़ा । इस कार्याधिक्‍्य से पुराने और बदले जाने लायक इन्जिनों पर बड़ा 


बुरा प्रभाव पड़ा । 


लेकिन भारतीय रेलों का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है और वे धीरे-धीरे सुधार 
की ओर बढ़ रही हैं। नीचे की तालिका से विभाजन के बाद रेलों की प्राय-व्यय में 


हर हो जावगी : 











गविभाजित- 
भारत 
(१६३९-४०) 
कुल आय १०२७३ 
है ६९'६३ 
आए ग्राय ०४ 
नेट आय ३३-४४ 
ब्याज का खर्च २९-११ 
बचत-लाभ ४३३ 















भारतीय संघ | पाकिस्तान" 















(१६४८-४९) । (१६४८-४९) 
६६० २६८८६ 
१५९७८ २७१५ 

२१६ | कक 
शेर रे८ । कम 
२२४३ । ब्प 

€६'८५ | हक 





१. पाकिस्तान के अंकों में पोस्ट ओर तार की आय भी शामिल है । 


परिशिष्ट ५११ 


पश्चिमोत्तर रेलवे तथा आसाम-बंगाल रेलवे जिनका कि दोनों देशों में विभाजन 
हो गया अन्य रेलों की भ्रपेक्षा बहुत ही कम लाभ कर सकीं। इसका भ्रभिप्राय यह है 
कि पाकिस्तान का रेलवे-बजट घाटे में होगा, हालांकि उसने (पाकिस्तान ने) केन्द्रीय-वेतन 
आयोग की देतन दर की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। 

इंगलिस्तान से विभिन्‍न पुजों को मेंगाकर अपनी फैक्टरियों में इंजिन तैयार 
करने, डिब्बों और इंजिनों की शीघ्रता से दिशा बदलने तथा बिना टिकट चलने वालों के 
साथ शीघ्रता से बरती गई सब्तियों तथा इन सबके सम्मिलित प्रभाव से भारतीय रेलों 
में काफी सुधार हो गया है । 

२. जहाज--अ्रविभाजित भारत का जहाजी परिवहन १,५०,००० टन था जो 
कि विश्व का ०२४ प्रतिशत है । इसमें पाकिस्तान का हिस्सा ४०,००० टन से अधिक 
नहीं है । 

३. सड़कें--कच्ची और पक्की दोनों मिलाकर ३१५,००० मील लम्बी सड़कों 
में से २६५,००० भारत और ५०००० मील पाकिस्तान में,है । 

5. मुद्दा (करेन्सी) और विनिमय--पाकिस्तान-मॉनिटरी सिस्टम एवं रिजव बैंक आर्डर, 
१६४७, की मुख्य व्यवस्थाएँ नीचे दी जाती हैं : 

(१) ३० सितम्बर, १९४८ तक भारतीय नोट (लीगल टेन्डर) वैध-मुद्रा के 
रूप में, स्वीकार किये जाने थे । 

(२) ३० सितम्बर, १९४८ के बाद रिज़वं बेंक पाकिस्तान के लिए नोंट छापने 
वाली सत्ता नहीं रहा। तब से पाकिस्तान को अपनी मुद्रा बनाने का अबाध 
अधिकार है। 

(३) १ अप्रैल, सन्‌ १९४८ से रिज़र्व बेंक पाकिस्तान नोट' जारी कर 
सकता था । 

(४) ३० सितम्बर, १९४८ के परचांत्‌ शीघ्र ही रिजव बेंक आफ इण्डिया को 
चाहिए कि निकाले हुए नोटों के मूल्य के बराबर सम्पत्ति 485४८४$ पाकिस्तान सरकार 
को हस्तान्तरित कर दे । 

(५) १ अक्तूबर, १६४९ तक पाकिस्तान सरकार रिजवे बंक आफ इण्डिया से 
कुछ परिस्थितियों में भारतीय नोट स्वीकार कर सकती थी, लेकिन ये नोट, जब और 
जैसे पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान के नोटों द्वारा बदलने पड़ेंगे । | 

(६) पाकिस्तानी मुद्रा के प्रचलन के एक वर्ष बाद तक पाकिस्तान में भारतीय 
रुपया और अन्य सहायक सिक्के वैध मुद्रा (.८8०7 ६०॥०५८४) के रूप में स्वीकार 
किये जायेंगे । 

इस प्रकार ऊपर बताई गई तिथियों से पाकिस्तानी नोठों और मुद्रा का 
प्रचलन हुआ । 

अक्तूबर १९४८ से पाकिस्तान को अ्रपनी मुद्रा के मुल्य-निर्धारण का अधिकार 
मिल गया । विदेशी व्यापार से पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए यह अनुमान लगाया 
जाता है कि पाकिस्तानी मुद्रा भारतीय रुपये की समता में रहेगी । 


प१२ भारतीय ग्रथशास्त्र 


७, बेकिंग--विभाजन के ठीक बाद दोनों देशों में बकों की संख्या निम्न तालिका से 
प्रकट है-- 




















भारत “पाकिस्तान 
अनुसूचित बैंक 
प्रधान कार्यालय कक पथ १३ 
शाखाएँ ४ श्ब्र्द ६२० 
योग 9४3 २५१३ ६३२९ 
नानुसूचित-बेक 2 
प्रधान कार्यालय अं ४६२ १५७ 
शाखाएं के ११७५ ४११ 
योग एणझ्-ःए ४2+ ्ल््् कह 
कुल योग ही ४१४५० १२०१ 


बेंकों में पाकिस्तान का हिस्सा जन-संख्या के अनुपात में था, लेकिन विभाजन 
के उपरान्त बहुत से देशो बेंकर और बेक भारत में चले आ्राए। फलतः: पाकिस्तान की 
बेकिंग पद्धति काफी गिरी दशा में है । बेंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा चुकता 
की जाने वाली बिलों की मात्रा काफी घट गई हैँ तथा सावधि निक्षेप (टाइम डिपाज़िट) 
३६ करोड़ से घटकर १८ करोड़ रुपये हो गया है। हिन्दू पृ जीपतियों के अपने कोष 
और बहुमूल्य वस्तुओं के साथ पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भाग आने के कारण वहाँ 
की परिस्थिति स्वभावतः बहुत खराब हो गई है । 

परिचमी पंजाब की सरकार ने खास तौर से कपास और गेहूँ के व्यापार को 
धन देने के लिए १ करोड़ रुपये के साथ एक कारपोरेशन बनाया । विभाजन के पूर्व 
इस कारपोरेशन का धन हिन्दू प्‌ जीपतियों द्वारा दिया गया था । 

जैसा कि पाकिस्तान मॉनीटरी सिस्टम और रिज़र्व बेंक आडर १९४७ में संकेत 
किया गया था, १ जुलाई, १६४८ में देश के जन-ऋण और विनिमय का प्रबन्ध करने 
के लिए एक केन्द्रीय पाकिस्तान बेंक की स्थापना की गई जिसका नाम है पाकिस्तान 
राज्य बेंक' (द स्टेट बेंक ऑफ पाकिस्तान) । बेक का ढाँचा रिजर्व बेंक आफ इण्डिया से 
बहुत मिलता-जुलता है । 
८. 'राजस्थ!'-- १६४४-४४ के अंकों के श्राधार पर दोनों देशों की केन्द्रीय श्राय का अन्त- 
मान नीचे की तालिका से लग सकता है (संख्या लाख रुपयों में दी गई है ) : 


परिशिष्ट ४ 


नल्‍ऋन्‍ल्‍न पक 


हिस्सा 








आयात-निर्यात कर (कस्टम्स) 


१४. राज्यों की बाँठी गई आयकर का 
को 7777 हिना केश ससख हिस्सा --२६५६ 
योग ३२२६ २३५६३ 
१९४८-४६ के बजय के आँकड़ों से यह ऊपर दिया गया अनुमान काफी सहो 
साबित हुआ -- राज्यों के सम्बन्धित अनुमान नीचे ( लाख रुपयों में ) दिये जाते हें। 
इनका आधार ( १६४४-४५ ) के आँकड़े है : 

पाकिस्तान के प्रान्त 








। 
९. केन्द्रीय एचसाइज़ कर ३२८७ ४२७ ३८१४ 

५ * कारपोरेशन टेकक्‍्स एवं आयकर । 
साधारण ५२९५ |. ४४३ प्७३८ 
सरचारजं ३२७३ श्८४ड ३५४५७ 
४. व्यापार-लाभ-कर १९१०० १०० १२०० 
४. गह-प्रशासन १६१ प््छ ' शे४८ 
६९. मुद्रा एवं मुद्रण 8६६० श्८६ १२४६ 
७. ( सिविल वकक्‍्स ) ग्रृह-कार्य ५६ श्८ 3७ 
८. ब्याज + १३७ ४९१ श्७८ 
। ९. अफीम |. १०४ | कक १०४ 
१०. राज्यों से प्राप्ति ४६ १४ ६० 
११. युद्ध से सम्बन्धित आय | १४३२ | ४र८ १८६० 
१२. पोस्ट और टेलिग्राफ से कुल आय ७८५९ | २३६ १०२५ 
“१३. रेलों से कुल प्राप्त आय र४६४ |. ७३६ ३२०० 

| 









पश्चिमी पंजाब १४६५ 
सिन्ध दंत 
सीमा प्रान्त श्योड 
पूर्वी बंगाल श्य८४ 
सिलहट १०० 
बलूचिस्तान २० 
भारतीय राज्य 
पूर्वी पंजाब ८०६ 
उत्तर प्रदेश २७४७ 
बिहार १२७५ 


उड़ीसा ३१८ 


५१४ ५, भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


की 
के 


आस।|म ४६२ 
मध्यप्रदेश -- बरार | ९६६२ 
बम्बई ३३६७ 
मद्रास ४१२४ ४ 
पश्चिमी बंगाल १४७८ 







विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों देशों का खर्च बहुत बढ गया है। सामस्प्रह्ष 
दायिक दंगों को शान्त करने के लिए तथा शासन और सुरक्षा कायम रखने के €ि 
सुरक्षा और पुलिस को सुहढ़ करना पडा है । ; 

एक अन्य आनुषगिक किन्तु बड़ी ही जटिल समस्या शरणार्थियों को सहायत: 
देने और उनके पुनर्वासन की है। यह कुछ दिनों तक चलेगी । । 

विस्तृत उपद्रवों से खाद्य-फसलो को बड़ी क्षति हुई जिससे देश की खाद्य" 
समस्या और भी संकटपूर्णा हो गई । परिणामतः खाद्य-सहायता पहुँचाने के खच्च में बड़ी 
ही वृद्धि हुई है । ह 

विशेषकर श्नुत्पादक व्यय के कारण मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्तियों को बल मिला 
जिनके भार से सरकार को राष्ट्र-निर्माण-सम्बन्धी अनेक योजनाञ्रों को स्थगित करनव। 
पड़ा । 

समुद्र-पार पेन्शनें, विभाजन के पूर्व लिये गए ऋण पर ब्याज, जो कि प्रतिवर्ष 
६८५ क़रोड़ रु० है कई वर्षों तक भारतीय संघ के उत्तरदायित्व का प्रधान अंग बनेगी ।, 
&. स्रम्पत्ति और देनदारियों का विभाजन--१२ दिसम्बर, १९४७ को दोनों देशों मेँ. 
सम्पत्ति और देनदारियों के वितरण के मोटे-मोटे सिद्धान्तों के निर्धारण के लिए एक 
समभोता हुआ-- 

१ मार्च को ब्याज देने वाली सम्पत्ति का मूल्य १००० करोड़ रुपये था, अरक्षित 
ऋण ८६७ करोड़ रु० और खजाने में रखें गए नक़द -और प्रतिभूतियाँ लगभग ५१४ । 
करोड़ रु० मूल्य की थीं--- े ह 
_ समभोते के अन्‍्तर्गत हुआ विभाजन इस प्रकार है-- 


+ ऑन 


। 
; 





________._._._._._._._._._._._._... [[ करोड़ ( करोड़ रुपये ) (करोड़ रुपये) 
ब्याज देने वाली सम्पत्ति 7 0 १६५ 
नक़द बाकी ३२५ । _क़दबाकी ७  जअऋ रऊआऋ उछ७ २२२५ ७४ ४. 


८६७ करोड़ रुपये के ऋणा में पाकिस्तान का हिस्सा १७-५% है। | युद्ध - 
सामग्री पाकिस्तान को मिली । पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपये अपनी युद्ध-सामग्रु की 
फंक्टरियाँ चलाने के लिए और मिले । कुछ समय तक भारतोय और पाकिस्तानी दोनों 
प्रतिभूतियों पर भारतीय सरकार ब्याज देगी। उसके बाद पाकिस्तान अपने हिस्से का. 
ब्याज देगा । पाकिस्तान भारत का ऋणा वार्षिक किद्तों में ५० वर्ष में चुकाएगा। यह _ 


विभाजन के पाँच वर्ष बाद से प्रारम्भ होगा। भारत॑ को पाकिस्तान में प्रतिभूतियाँ 
रखने वालों को लगभग ७ करोड़ देना होगा । 


